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राजनीति-कोदा 


A DICTIONARY OF POLITICAL SCIENCE 


डा० सुभाष काश्यप 
एम०ए०, एल०एल०बी०, डी०फ़िल० (इला ०), डी०ए०एल० (आई०एल०आई० ) 
यु० एस० सी० एफ० (वाशिगटन, डी० सी०, १६६५-६६), एफ० ए० ए० आई ० एल० 
(डलास, १३६६), कमांडर ऑफ़ द ऑंनरेरी ऑर्डर ऑफ़ द एकेडेमी आफ्न 
सेनफ्रासिसको (साऊपालो, ब्राज्ञील) 
निदेशक, सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली 


विश्वप्रकाश गुप्त 


एम०ए० (राजनोति-शास्त्र), एम०ए० (हिन्दी) 
सहायक निदेशक, ग्रन्थ निर्माण निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 
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प्राक्कथन 


हिंदी भाषा में संदर्भ साहित्य का निर्माण और उस साहित्य की गुणात्मकता 
हिंदी के विकास और भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होगी, यह निःसंदेह है । पिछले 
वर्षों में भारतीय भाषाओं में और विशेषतः राज-भाषा हिंदी में संदर्भ साहित्य के सुजन 
का दशक आरम्भ हुआ है । उसमें प्रस्तुत “राजनीति कोश” एक महत्त्वपूर्ण कडी सिद्ध 
होगी, यह मेरी आशा है । इस कोश के माध्यम से राजनीति-शास्त्र की दूर तक फॅली 
हुई परिधियों में प्रवेश करना सुगम होगा, और यह कोश न केवल नए प्रवेशाथियों 
और सद्यः स्नातकों के लिए उपयोगी होगा वल्कि राजनीति-शास्त्र को दुर्गम उपत्य- 
काओं में विचरण करने वाले और दुस्तर पर्वंतों का आरोहण करने वाले अनुभवी 
यात्रियों के लिए भी कुछ पाथेय जुटा पाएगा । इस कोश में राजनीति-शास्त्र के जटिल 
सिद्धांतों का सरल विवेचन, और साथ-ही-साथ ऐतिहासिक राजनीति के विकासक्रम, 
शासन प्रणालियों और प्रशासन-तंत्र प्रभृति अनेकानेक विषयों पर आवश्यक और 
आधारभूत विवरण है । इस कोश की प्रविष्टियाँ परिव्यापक हैं, और उनमें राजनीति- 
शास्त्र की प्रामाणिक जानकारी परिलक्षित होती है । विशेष संतोष का विषय यह है 
कि कोश में भारतीय परिप्रेक्ष्य का प्राधान्य है । मैं आशा करता हूँ कि इस कोश का 
स्वागत और उपयोग न केवल प्राध्यापक और छात्र ही करेगे बल्कि हमारे देश के 
शिक्षित नागरिक, पत्रकार, लेखक, अनुवादक और राजनीतिज्ञ भी इस कोश को एक 
विश्वस्त मित्र के रूप में ग्रहण करेंगे । 

प्रस्तुत कोश में किसी विचारधारा या दृष्टिकोण-विशेष का आग्रह नहीं है । 
फिर भी, सावधानी की दृष्टि से यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस कोश 
में ब्यक्त विचारों या जानकारी के लिए सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन-संस्थान 
उत्तरदायी नहीं है । 

लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ” 


नई दिल्ली 325 कार्याध्यक्ष तथा संपादक, | 
१५ अगस्त, १९७१ सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान 
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आमुख 


आधुनिक भारतीय भाषाओं के भावी विकास के मार्ग में एक अलंघ्य बाधा 
उपयुक्त संदभ-ग्रंथों के अभाव को है । यदि इन भाषाओं को उच्चतम शिक्षा-परीक्षा 
का माध्यम बनना है और यथाशीघ्र राष्ट्र-जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना उचित स्थान 
ग्रहण करना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि उनमें ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं- 
प्रशाखाओं के सुनियोजित संदर्भे-ग्रंथ तैयार किए जाएँ । आज के अविराम संघर्ष ओर 
आपाधापी से आक्रांत बहुधंधी जीवन में इस प्रकार के संदर्भ-ग्रंथ जिज्ञासु लोगो के लिए 
तो उपयोगी हैं ही, साधारण अध्यापकों, विद्याथियों, लेखकों, पत्रकारों और अनुवादको 
के लिये भी वे अनिवाय हैं । हिन्दी में विविध शास्त्रों के मानक संदर्भे-ग्रंथ तैयार करने 
की दिशा में इधर जो कुछ प्रयास हुए हैं वे राजभाषा तथा संपर्क-भाषा के रूप में हिदी 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका को तथा हमारी वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को देखते 
हुए अत्यंत स्वल्प और सीमित हैं । 


प्रस्तुत “राजनीति-कोश” का काम हमने प्रायः दस वर्ष पूव हाथों में लिया 
था । राजनीति-शास्त्र एक अत्यंत विशाल विषय है, ज्यों-ज्यों हम विषय की गहराई में 
उतरते गए, त्यों-त्यों हमारे कार्ये का क्षेत्र बढ़ता गया तथा थोड़ा-थोड़ा करके हमें अपने 
कार्य को जटिलता और विशालता का बोध होता गया । राजनीति-शास्त्र के अंतर्गत 
राजनीति-शास्त्र के सिद्धांत, राजनी ति-दशंन का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय 
संबंध और संगठन, आधनिक शासन-प्रणालियाँ, प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं 
और विचार, भारतीय राजनीति और शासन, भारत का राजनीतिक विकास, राष्ट्रीय 
आंदोलन, संविधान, संसदीय प्रथा और प्रक्रिया, प्रशासन-तंत्र, आधुनिक राजनीतिक 
विचारधाराएँ, सार्वजनिक प्रशासन, स्थानीय शासन और संस्थाएं, राजनीतिक सिद्धांत 
और व्यवहार, राजनीतिक व्यवहारवाद, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि विषयों का 
अंतर्भाव हो जाता है । संभवतः राजनीति-शास्त्र के अंगोपांग इससे कहीं अधिक हो ._ 
सकते हैं पर सामान्य रूप से राजनीति-शास्त्र के प्रायः सभी आधारभूत शब्द इत . 
शाखाओं के अंतर्गत अप जाते हे । पर प /अहुइ)23: ned तड ती 
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द्स 


आरंभ में हमारा लक्ष्य यह था कि राजनीति-शास्त की सभी शाखाओं. के 
आधारभत शब्दों का संकलन किया जाए और उनका परिभाषात्मक विवेचन प्रस्तुत 
किया जाए । शब्द-संकलन का कार्य अंग्रेज़ी के प्रमुख संदर्भ-ग्रंथो, कोशों, भारत के 
सांविधानिक इतिहास और संविधान, संसदीय प्रक्रिया के नियमों और राजनीति- 
सिद्धांत तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मान्य ग्रंथों से हि किया गया । 
हमारी शब्द-सूची में आरंभ में प्रायः ३,००० शब्द थे पर इस संख्या में विस्तार होता 
गया और धीरे-धीरे यह सूची १५,००० शब्दों तक पहुँच गई । एक ही कोश में उनका 
समावेश करना कुछ अव्यावहारिक-सा और अनुचित भी लगा । अतः वर्तमान राजनीति 
कोश में मूल संकल्पनाओं संबंधी प्रायः १००० प्रविष्टियों का परिभाषात्मक विवेचन 
देने का प्रयास किया गया है । सबसे पहले हमने मूल अंग्रेजी शब्द दिया है, इसके वाद 
कोष्ठक में उसका नागरी लिप्यंतरण, फिर उसका हिंदी पर्याय, तदनंतर प्रविष्टि का 
विवेचन और सवसे अंत में प्रति-निर्देश । कोश के अंत में हमने पाठकों की सुविधा के 
लिए कोश में प्रयुक्त समस्त पारिभाषिक और विवेच्य शब्दों की हिन्दी-अ्रग्रेज़ी और 
अँग्रेजी-हिन्दी शब्दावलियाँ तथा अनुक्रमणिकाएँ भी दे दी हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक 
शब्दों के हिंदी पर्याय हमने प्रायः वही ग्रहण किए हैं जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 
अनुमोदित किया है। जहाँ कुछ ऐसे शब्द आए जिनके हिंदी पर्याय शिक्षा मंत्रालय 
अभी तक निश्चित नहीं कर सका है वहाँ हमने कुछ अपने पर्याय सुझाने का प्रयास 
किया है । प्रस्तुत कोश में जिन प्रविष्टियों का विवेचन है, उनका वर्गीकरण कुछ इस 
प्रकार किया जा सकता है : 


सुल राजनीतिक संकल्पनाएँ -40501011511, Aristocracy, Authorita- 
rianism, Democracy, Duty, Equality, Fraternity, Liberty, 
Nonviolence, Right, Sovereignty, आदि । 

सांविधानिक तथा संसदीय प्रथा संबंधी संकल्पनाए-- Adjournment 
Motion, Advocate-General, Adult Franchise, Aid and Advice, 
Anglo-Indian, Attorney-General, Backward Classes, Gover- 
nor, Question Hour, Lok Sabha, Rajya Sabha, आदि । 


अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनीति और संगठन--4४९nt-Provocatuer, 
Aggression, Agreement, Anti-colonialism, Armistice Day, 
Atlantic Charter, Bi-partisan, Foreign Policy, आदि । 


„ देश-विदेश के राजनीतिक आंदोलन और विचारधाराएं--Bolshevism, 


Civil Disobedience Movement, Gandhism, Marxism, Non- 
cooperation Movement, Socialism, Syndicalism, आदि । 


भारतीय राजनीति के कुछ विशिष्ट संकल्पनावाची शब्द-A^Ahimsa, Band, 
Gherao, Matsya-Nyaya, Sarvodaya, आदि | ० 
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ग्यारह 


इन सारी प्रविष्टियों के विवेचन में भारतीय परिप्रेक्ष्य का निरंतर ध्यान रखा 
गया है और जिन सांविधानिक, संसदीय अथवा संकल्पनावाची शब्दों के विवेचन में 
भारतीय संदर्भ अपेक्षित था, वहाँ उसका यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है । 
राजनीति-शास्त्न जैसे विषय में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायो का हिंदी पाठकों के लिए 
उस समय तक कोई अथं नहीं होता जव तक कि अंग्रेजी शब्द के साथ संपृक्त मूल 
संकल्पना की व्याख्या न की जाये । हिंदी के अधिकांश पारिभाषिक समानको का अभी 
हाल में ही निर्माण अथवा ग्ंगीकरण हुआ है और वे सवंत्र प्रचलित भी नहीं हैं । 
प्रयोग द्वारा इन शब्दों की विभिन्न छटाएँ विकसित होंगी और उन्हें अर्थ-विकास, 
अर्थ-संकोच तथा अर्थादेश की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौर से गुज्जरना पड़ेगा । शब्दार्थो 
के स्थिरीकरण में प्रस्तुत कोश जैसे प्रयासों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ऐसा हमारा 
विश्वास है । 


शब्दों का सही प्रयोग बहुत कुछ प्रयोक्ताओं पर ही निर्भर होता है। आज 
अंग्रेजी से हिंदी में जिस विपुल परिमाण में अनुवाद-क्रायं हो रहा हे, उसकी शायद 
सबसे बड़ी आलोचना यह है कि औसत हिंदी अनुवादक हिंदी का जानकार होता है, 
पर उसका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अपेक्षाकृत कम होता है और विषय का ज्ञान प्रायः 
नहीं के वरावर । हिंदी अनुवादक की पहुंच में ऐसे संदर्भ-ग्रंथ नहीं हैं जिनके द्वारा वह 
संकल्पनाओं का ठीक-ठीक अर्थ समझ सके । अनुवादक की सामान्य प्रवृत्ति यह होती 
है कि जहाँ कोई अंग्रेजी शब्द आया, वह अंग्रेजी-हिदी कोश में उसका समानक ढूँढने 
लगता है और उस समानक को आँख मूँदकर अनुवाद में रख देता है। वह न तो 
संदर्भ-विशेष में अंग्रेजी शब्द का अभिप्राय ही समझता है ओर न हिदी पर्याय की 
उपयुक्तता ही । साथ ही एक समस्यां यह भी सामने आती है कि राजनीतिशास्त्र 
जैसे विषय-में अभी तक हज़ारों संकल्पनावादी शब्द ऐसे हैं जिनके हिन्दी में कोई 
पर्याय निश्चित नहीं हुए । इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कृति 
का गठन हमने कोश के रूप में कम ओर विश्वकोश के रूप में अधिक किया है । इसमें 
केवल शब्दों तथा शब्दबंधों के पर्याय और उनके प्रयोग ही नहीं सुझाए गए, वरन्‌ उन 
वस्तुओं, विचारों, संकल्पनाओं, संस्थाओं, आांदोळनों आदि के वारे में सूचना भी दी गई 
है जिनके लिये शब्द अंततः प्रतीक-मात्र होते हैं। हम यह मानकर चले हैं कि हमारे 
कोश का प्रयोक्ता केवल यही नहीं जानना चाहेगा कि राजनीति-शास्त्र के अंग्रेजी शब्दों 
के हिंदी समानक क्या हैं, बल्कि वह हिंदी के माध्यम से यह भी जानना चाहेगा कि 
इन शब्दों का अर्थ-अभिप्राय क्या है और उनके मूल में निहित संकल्पना क्या है । 


किसी शब्द विशेष का विवेचन विश्वकोश के ढंग पर हुआ है या कोश के ढंग पर, यह 
बहुत कुछ उस शब्द पर निर्भर रहा है । इस तरह की कृतियों को विश्वकोश कहा _ 
जाना चाहिये या कोश, यह मतभेद का विषय है और बहुत कुछ व्यक्तिगत रुचि-अर्च . 
पर ही निर्भर है । हमने अपनी कृति को विनम्रतापूर्वंक कोश कहना ही अधिक उपयुक्त _ 






संमझा है । 0 
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` कोश-निर्माण का कार्य महान्‌ उत्तरदायित्व का कार्य है । कोश में एक-एक 
शब्द तोलकर रखना पड्ता है । परिशुद्धता, यथातथ्यता और संक्षिप्तता कोश के प्राण- 
तत्त्व है । कभी-कभी कोश के एक-एक वाक्य के लिये अनेक दिनों तक खोज और 
सोच-विचार करते रहना पड़ता है। परिभाषाओ को सुसंवद्ध रूप में प्रस्तुत करना 
और शब्द या संकल्पना का विवेचन थोड़े-से-थोड़े शब्दों में कर देना, जिससे कि न तो 
एक भी शब्द आवश्यकता से अधिक हो और न कम ही, कोशकार की सफलता है । 
प्रस्तुत कोश में कोश-निर्माण के इन सारे उत्तरदायित्वों का यथासंभव निर्वाह करने का 
प्रयास किया गया है। हम कहाँ तक सफल हुए यह तो विद्वान्‌ पाठक ही वतायेंगे । 
यदि हिंदी जगत्‌ ने हमारे इस प्रयत्न को मान्यता दी तो हम शीघ्र ही तीन कोश और 
प्रस्तुत करंगे--( १) भारतीय राजनीति कोश, (२) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोश, और 
(३) सांविधानिक तथा संसदीय कोश । “भारतीय राजनीति कोश” के अंतर्गत हमारा 
विचार आधुनिक भारत के (1) राजनीतिक आंदोलनों, (11) दलों, (11) व्यक्तियों, 
(1४) संस्थाओं, (५) घटनाओं, (शं) संकल्पनाओं और (४1) पदों की व्याख्या 
करने का है। इसी प्रकार “अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोश” में संसार के विविध देशों के 
राजनीतिक आंदोलनों, दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं, घटनाओं, संकल्पनाग्रों और पदों का 
विवेचन होगा । “सांविधानिक तथा संसदीय कोश” में संसार के सभी देशों के सांवि- 
धानिक संगठन और संसदीय तथा विधायी प्रक्रियाओं के आधारभूत शब्दों, शब्दवंधो, 
पदों और संस्थाओं का भारतीय सांविधानिक तथा संसदीय पद्धति और परिपाटियों 
के विशिष्ट संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा । हमारा प्रयत्न होगा कि 
राजनीति-कोश के इन चारों खंडों के अंतर्गत राजनीति-शास्तर के प्रायः समूचे क्षेत्र का 
समावेश हो जाए । 


कोशकारों को अनेक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा युगय॒गों की संचित 
ज्ञान-राशि का मनोयोगपुवंक मंथन करना पड़ता है। किसी भी कोश में समाविष्ट 
शब्दार्थ तथा व्याख्याएँ किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होतीं और कोई भी कोशकार 
अपने कोश की विषय-वस्तु के बारे मे मौलिकता अथवा एकाधिकार का आग्रह नहीं 
कर सकता । कोश ज्ञान की 'लघु' मंजुषाएँ हैं जिनमें मानव-चितन और प्रगति की 
अमूल्य रत्न-राशियाँ सारभूत रूप मे संचित और सुरक्षित रहती हैं । ज्ञान का स्वरूप 
ही कुछ ऐसा है कि उसका क्रमशः पीढी-दर-पीढी, असंख्य स्त्री-पुरुषो के प्रयत्नो से, 
अनेक प्रतिभाओं 22 की क्रिया-प्रतिक्रिया, आघात-प्रत्याघात से, युगों में जाकर विकास 
होता है । ज्यों- ज्ञान के आयामों में विस्तार होता जाता है, त्यों-त्यों नित्य नवीन 
विचारों, संकल्पनाओं, पदार्थों और संस्थाओं को व्यक्त करने के लिए नए-नए शब्दों 
और पदों की आवश्यकता पड़ती जाती हे । नए शब्दों के उन्मेष और विकास के साथ 
' ही कोशों का भी विकास होता है। एक सजीव भाषा तथा सजीव विषय के संदर्भ में 
प्रगति एक अविराम-अविच्छिन्न और अनंत प्रक्रिया है । यह क्रिया-प्रतिक्रिया उस 
भाषा के लिये विशेष रूप से महत्त्वपुर्ण है जो कुछ समय पूर्व तक” केवल बोलचाल 
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तथा साहित्य की भाषा रही हो लेकिन अब एक अत्यंत विशाल और वैविध्यपूर्ण 
महादेश की, जिसकी समाज रचना मूलतः अनेकांत है, राजभाषा तथा संपर्क-भाषा बन 


रही हो। 


कोशकार को अनेक वरिष्ठ विद्वानों और कमंठ अनुसंधानकर्त्ताओं के सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है । प्रस्तुत कोश के प्रणयन में हमें जिन प्रत्यक्ष और परोक्ष 
व्यक्तियों और कृतियों से सहायता प्राप्त हुई है, हम उनके हृदय से आभारी है । 
श्रीमती सविता काश्यप तथा श्रीमती मोहिनी गुप्त के अत्यन्त समर्थ सहयोग की 
छाप तो प्रत्येक प्रविष्टि में है । 


सभी प्रकार की सावधानी रखते हुए भी, कोश में अनेक त्रुटियाँ रह गई 
होंगी, इस तथ्य के प्रति हम पूर्णतः जागरूक हैं और यदि विद्वानों तथा कोश- 
प्रयोक्ताओं से इस कोश में सुधार के कुछ सुझाव मिल सके तो हम विशेष कृतज्ञ 


होगे । 


नई दिल्ली सुभाष काइयप 
१५ अगस्त, १९७१ विश्वप्रकाश गुप्त 


त्त 
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राजनीति कोश 


abolitionism 


१ absolutism 





abolitionism (ऐवॉलिशनिज्म) : उन्मू- 
लनवाद । 

यह शब्द अमरीकी इतिहास में दास- 
प्रथा के उग्रतम विरोध के लिए प्रयुक्त 
होता हे । उन्मूलनवाद के ग्रन्तगत दासता- 
विरोधी ग्रांदोलन के ग्रतिवादी समर्थकों 
के विचारों तथा-कार्यों का समावेश माना 
जाता हे । 
absentee ०४४ (एऐबसेंटी वोटिंग) : 
अनुपस्थित मतदान । 

सामान्यतः प्रत्येक मतदाता को मतदान 
केन्द्र में जाकर मतदान करना पडता है 
किन्तु इसके कुछ अपवाद हें । कुछ 
व्यक्तियों को ग्रनुपस्थित मतदान करने 
का भी अधिकार होता है 1 इसका प्रारम्भ 
अमरीकी गृहयुद्ध के दौरान सँनिकों को. 
मतदान का अधिकार देने के लिए किया 
गया था। 

भारत में भी कुछ लोगों को डाक से 
मत देने का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति 
पाँच वर्गों में आते हैं। पहले वर्ग में 
सैनिक और उनकी पूत्नियाँ तथा विदेश- 
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2७०1०६1३ ( एव्सोल्यूटिज्म) : निरंकुशता र राता- | 


राज्यों में सरकार को व्यापक शड्तियों . 
र ॥ 


स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारी 
और उनकी पत्नियाँ हैं। दूसरे वर्ग में 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्य- 
पाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 
राज्यसभा के उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय और 
राज्य सरकारों के मन्त्री हैं। इन लोगों 
की पत्नियाँ तीसरे वर्ग में आती हैं। 
चौथ वर्ग में वे लोग हैं जो चुनाव संबंधी 
कार्यो में लगाए जाते हैं। पाँचवें वर्गे 
के भ्रन्तर्गत नज्जरबन्दी कानून में कंद _ 
व्यक्ति आते हैं । 








ल्यूट थ्योरी ऑफ़ द स्टेट ) : राज्यका | 
पू्ण-प्रभुता-संपन्तवादी सिद्धांत । क गी 
देखिये --४0५०[ए5पा . 





वाद, निरपेक्षतावाद । क्य >. 
वह शासन-प्रणाली जिसमें शासत-सत्ता 
के ऊपर परम्परागत या वेधाति कटक 
बंध न लगे हों और सरकार व्यापक | 
शक्तियों का प्रयोग करती हो। बड़े 


\Q 00. 22442 


८ अक = 5 FE 
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का प्रयोग करने के लिए केन्द्रोनमुखी भी इस श्रभिसमय पर हस्ताक्षर ज्ज दच ड्घ लि करोनी भी इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने 
प्रशासनिक तन्त्र को स्थापना करनी की अनुमति होगी । 
पडती है । इस शासन-प्रणाली में शासितो accommodation, principleof(म्रकॉमो- 
को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने अथवा मत- डेशन, प्रिसिपिल ऑफ़): समंजन-सिद्धांत । 
दान करने का अधिकार नहीं होता और आरादतो तथा प्रथाग्रों के परिवतंन द्वारा 
न उन्हें प्रशासन में किसी तरह का भाग व्यक्तियों तथा समुदायों के पारस्परिक 
लेने दिया जाता है । इतिहासकार इस संघषों के समाधान का सिद्धांत । उदा- 
शब्द का प्रयोग उत्तरी तथा पश्चिमी हरण के लिए लोकतन्त्रात्मक शासन 
यूरोप के सत्रहवीं और ्ठारहवीं शता- समंजन-सिद्धांत पर आधारित है क्‍योंकि 
नदियों के राजतंत्रों के लिए करते हैं जिन्हें इसके अन्तर्गत पारस्परिक विचार- 
अपनी प्रजा के ऊपर असीम शक्ति प्राप्त विनिमय के द्वारा विवाद सुलकाए जाते 
थी किन्तु जिन्होंने इस शक्ति का प्रयोग हैँ। 


जनता की भलाई के लिए किया । C९०7 (एकाँडे) : मतैक्य । 
देखिये-ut००a०);, e€ऽP०iऽm, श्नन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बद्ध अपेक्षा- 


_ dictatorship, totalitarianism, कृत अधिक महत्त्व के विषय तो 
tyranny अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों अथवा ग्रभिसमयों 
9९0०555101 (एक्सेशन) १. राज्या- द्वारा निवटाए जाते हैं पर जिन विषयों 
रोहण, २. पदारोहण, ३. श्रधिमिलन। का.इतना महत्त्व न हो, उन्हें प्रायः मतैक्य 
१. राज्यारोहण : राजगद्दी प्राप्त करना । अथवा “करार (एग्रीमेंट ) द्वारा सलभाया 
२. पदारोहण : पद प्राप्त करना । जाता है। इस तरह के विषयो के 


३. अधिमिलन : एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र कुछ उदाहरण हैं-_प्रतिलिप्यधिकार 


में सम्मिलित होना । (कापी राइट), सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
accession ८19050 (एक्सेशन वलॉज़).: दवाओं के फार्मले । 


अधिमिलन धारा । accredited cn४०) (एक्रेडिटेड एनवाँय) 
अनेक वार अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में प्रत्यायित दत । :- उ 
अधिमिलन धारा जोड़ दी जाती है जिसका | 


एक राज्य-विशेष का दसरे राज्य-वि 
प्रयोजन यह होता है कि यदि किसी गत 


के लिए अ्रधिकृत अथवा बु 
राष्ट्र का सन्धि-वार्ता में कोई प्रतिनिधि दूत । सजया 


 उपस्थितन हो और मुल सन्धि पर उसके देखिए envoy 

हस्ताक्षर न हुए हो, पर वाद में वह 9९० 1071 (एकटे 

उस सन्धि में सम्मिलित होना चाहे तो ग्रन्तिम कम व म 

हो सके । अधिमिलन धारा का एक श्रेष्ठ प्राय: किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सभा या 
ओ उदाहरण. २३ जनवरी, १६१२ का सम्मेलन की समाप्ति के बाद यह उचित 
` अन्तराष्ट्रीय श्रफ्रीम अभिसमय है जिसमें समझा जाता है कि उसकी कार्यवा हियों 
. कहा गया है कि जिन राष्ट्रों का इस हे 


a का ग्रोपचारिक सारांश- 
र सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुझ्ना उन्हें करलिय क 
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activist 
पर हस्ताक्षर होते हैं, जिन विषयों की 
चर्चा होती है और जो मत व्यक्त किए 
जाते हैं, इस विवरण में उन सवका 
उल्लेख होता है । सम्मेलन या सभा 
के इसी विवरण अथवा सारांश को 
वृत्तसार अथवा अंतिम प्रपत्र कहते हैं । 
4९७६ (एविटविस्ट) : क्रियावादी । 
किसी राजनीतिक दल में वे व्यक्ति 
जिन्हें दल के कार्यक्रम की घोपणा करने 
से ही संतोप नहीं होता बल्कि जो उसके 
लक्ष्यों की पुति के लिए सक्रिय कार्यवाही 
करना चाहते हैं । 
24५४९५५ (एड्रेस) : श्रभिभाषण । 
भारतीय संसद तथा राज्य विघानमंडल 
के सदनों की संयुक्त वेठक में क्रमशः 
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के भाषण 
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की देन हैं। 
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की अन्य 
विशेपताग्रों में एक विशेषता विधान- 
मंडल तथा मंत्रिमंडल में ग्रत्यन्त घनिष्ठ 
सम्वन्ध का होना भी है। प्रारम्भ में 
ब्रिटेन की संसद का स्वरूप लोकप्रिय 
नहीं था तथा राजा व्यक्तिगत रूप से 
शासन करता था, इसलिए संसद की 
प्रत्येक बैठक राजा के भाषण से प्रारम्भ 
होती थी । यह व्यावहारिक दृष्टिकोण 
स अनिवार्य था । सर्वप्रथम जब राजा 
अपनी इच्छानुसार शासन करता था तव 
संसद के सदनों की पहली संयुक्त वेठक 
सें उसका भाषण उसकी स्वयं की 
इच्छा और आज्ञा को व्यक्त करता 
था । दलीय अनुशासन, संसदीय 
वहुंमत दल और मंत्रिमंडल के सम्वन्ध, 
और 'सहायता और सलाह' के सिद्धान्त 
के विकास ने ब्रिटेन की संसद फे स्वरूप 
में परिवतंन किए । वह लोकतन्त्रात्मक 
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वनी । इस परिवतंन के कारण राजा के 
भाषण के स्वरूप में परिवर्तन हुआ । 
यह भाषण राजा को व्यक्तिगत इच्छा 
तथा ग्ाज्ञा के वदले, मंत्रिमण्डल की 
नीति व कार्यक्रमों का परिचायक हो 
गया । इस भाषण के स्वरूप में परिवतन 
होने पर भी भाषण देने के स्वरूप में 
कोई परिवर्तन. न हुआ। राजा सदा की 
भांति आज भी लाड सभा में ही सिंहासन 
से भाषण करता है। उसकी अनुपस्थिति 
में लॉड सभा के श्रध्यक्ष लॉड चान्सलर 
राजा के प्रतिनिधि को हैसियत से भाषण 
करते हूँ । सदा की भाँति आज भी 
कॉमन्स सभा के सदस्य अपने अध्यक्ष 
के साय साड सभा के वाहर खड़े होकर 
इस भाषण को सनते हैं । 

भारत ने त्रपने संविधान में ब्रिटिश 
संसदीय प्रणाली के स्वरूप को पनाया 
है । संविधान के ८७ (१) तथा १७६ 
(१) अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की 
गई है कि प्रतिवर्ष विघानमण्डल के 
प्रथम सत्रारम्भ तथा साधारण निर्वाचन 


के पश्चात्‌ प्रथम-सत्रारम्भ पर, राष्ट्रपति : 


तथा राज्यपाल क्रमशः संघीय तथा राज्यों 
के विधानमण्डल के सदनों की सम्मिलित 
(जिन राज्यों के विधानमण्डल में केवल 
एक ही सदन है, उनमें केवल उस सदन 
की) वैठक में भाषण करेंगे। भारत में 
इस व्यवस्था को हम राष्ट्रपति तथा 
राज्यपाल के ्रभिभाषण के खूप में 


जानते हैं । इस व्यवस्था के अनुसार 


मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल 


के माध्यम से विधानमण्डल के सम्मुख 
झपने कार्यक्रमों को उपस्थित करताहै . 
और अपनी नीतियों की व्याख्या करता हे) | 
हमारे संविधान में राष्ट्रपति तथा | | 


४१४०, ८7३ 
क 
दु 
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राज्यपाल क्रमशः संघीय तथा राज्यों 
के विधानमण्डलों के अंग समभे जाते 
हं । राष्ट्रपति तथा राज्यपाल ही ग्रौप- 
चारिक रूप में क्रमशः संघ तथा राज्या 
के प्रधान शासक हैं, तथा मंत्रिमण्डल 
परामक्षंदात्री परिषद्‌ । ग्रतएव विधान- 
मण्डल के सम्मुख शासकीय कार्यक्रम इन्हीं 
प्रधान शासकों के द्वारा प्रस्तुत करना 
वांछनीय है। ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र 
मण्डलीय देशों में भी प्रधान शासक यया- 
संभव व्यक्तिगत रूप में ही विधानमण्डल 
के सम्मुख भाषण करते हैं । 
90०९ 100ए (एड हॉक वॉडी) : 
तदर्थ संस्था । 
किसी विशेष काये ग्रथवा प्रयोजन से 
सम्वद्ध भ्रथवा उसके लिए नियुक्‍त अस्थायी 
झौर अल्पकालीन संस्था, समिति या 
आयोग जिसका अपना कार्य पूरा होने 
के वाद विघटन हो जाता है । 
ad hoc ९०॥॥॥1((९९5(एड हॉक कमिटीज): 
तदर्थं समितियां । 
देखिए--ad hoc body, committees. 
adjournment Totion (एडजानेमेंट 
मोशन) : स्थगन-प्रस्ताव । 
स्थगन-प्रस्ताव का ग्रभिप्राय है भ्रवि- 
लम्बनीय लोक-महत्त्व के किसी निश्चित 
विषय की चर्चा के प्रयोजन से विधान 
सभा या संसद्‌ के काम को स्थगित करने 
का प्रस्ताव । यह प्रस्ताव सभा के अध्यक्ष 
की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकता 
हे । लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य 
संचादन सम्वन्धी नियम (पाँचवाँ 


 सस्करण, १९६७) के नियम ५६-६३ में 


इस प्रस्ताव को सूचना देने की रीति और 


प्रस्ताव करने अधिकार पर निव॒न्धनों 
आदि का विवेचन किया गया है। जिस 
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adjournment motion 


दिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार हो 
स्थगन-प्रस्ताव की सूचना उस दिन की 
बैठक प्रारम्भ होने से पूवं अ्रध्यक्ष, 
सम्बन्धित मन्त्री' तथा लोकसभा के सचिव 
को दी जाती है। अबिलम्वनीय लोक- 
महत्त्व के किसी निश्चित, विषय पर चर्चा 
करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित 
करने के प्रस्ताव का श्रधिकार निम्न- 
लिखित निबन्धनों के अधीन है: 

(१) -एक ही वैठक में एक से अधिक 
प्रस्ताव नहीं किया जा सकता; 

(२) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से 
अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो 
सकती; 

(३) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी 
विशिष्ट घटना तक सीमित 
रहना चाहिए; 

(४) प्रस्ताव हारा विशेषाधिकार का 
प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता; 

(५) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा 
नहीं की जा सकती जिस पर 
उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी 
हो; 

(६) प्रस्ताव में उस विषय की पुर्वाशा 
नहीं की जा सकती जो विचार 
के लिए पहले ही नियत किया 
जा चुका हो; 

(७) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के 
सम्बन्ध में नहीं हो सकता जो 
भारत के किसी भाग मे क्षेत्रा- 
धिकार रखने वाले किसी न्याया- 
लय के न्याय-निर्णयन के भ्रन्तगेत 
हो; और 

(८) प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्‍न नहीं 
उठाया जा सकता जो संविधान 
या लोकसभद की कार्य-संचालन 





€ जय उक्र छा 


adjournment of the house 


नियमावली के अन्तर्गत लोकसभा 
के सचिव को लिखित सूचना 
देकर ग्रलग प्रस्ताव द्वारा उठाया 

जा सकता हो । 
साधारणतया न्यायाधिकरण आयोग 
आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के 


लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की ग्रनुमति 


नहीं दी जाती, पर इस सम्बन्ध में ग्रन्तिम 
निर्णय करने का अधिकार सभा के 
ग्रधिष्ठाता को प्राप्त है । प्रस्ताव 
अपराह्न में चार वजे उपस्थित किया जाता 
है और उस पर कम से कम ढाई घण्टे 
तक वहस होती है । अध्यक्ष भाषणों के 
लिए समय-सीमा विहित कर सकता है । 

स्थगन प्रस्ताव तीन उद्देश्यों के लिए 
किया जा सकता है: 

(१) सरकार से सूचना प्राप्त करने के 

लिए; 

(२) चर्चा उठाने के लिए; और 

(३) सरकार की निन्दा करने के लिए। 

भारतीय लोकसभा में यह परम्परा-सी 
वन गई है कि स्थगन-प्रस्ताव का उपयोग 
सरकार की निन्दा करने के लिए ही 
किया जाता है । यदि यह प्रस्ताव पास 
हो जाए, तो सरकार को त्याग-पत्र दे 
देना चाहिए, ऐसी मान्यता-सी बन गई 
है । यही वजह है कि लोकसभा की कार्य- 
संचालन नियमावली में स्थगन-प्रस्ताव 
की ग्राह्यता पर भ्रनेक कठोर प्रतिबन्ध 
लगा दिए गये हैं और सभा-ग्रधिष्ठाता 
भी स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार करने में बड़े 
सतक तथा सावधान रहते हैं । 

देखिए —adjournment 
house. 
adjournment of tI 10॥5९ (एडजॉर्न- 
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स्थगन । 
कभी-कभी कुछ अत्यावश्यक और विशेष 
कारणों से सदन की बैठक स्थगित करने की 
जरूरत पड़ जाती है । जब सदन की बैठक 
एक वार आरम्भ हो जाती है, तव वह स्थ- 
गित हो या नहीं, यह पूरी तरह उसके अपने 
हाथ में होता है। इंगलँड में हाउस म्रॉफ़ 
कॉमन्स व्यवहारतः इस शक्ति का उपयोग 
करता है लेकिन वहाँ सिद्धांततः राजमुकुट 
को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संदेश, 
आदेश ग्रथवा उद्घोषणा द्वारा हाउसआँफ 
कॉमन्स का स्थगन कर सकता है । भारत 
में राष्ट्रपति को लोकसभा का स्थगन 
करने की शर्कित प्राप्त नहीं है। सदन 
को स्थगित करने के प्रकार और कारण 
भिन्न-भिन्न हैं । उदाहरण के लिए 
सदन किसी नियत समय पर स्थगित 
किया जा सकता है जिसके लिए हाउस 
ग्रॉफ़ कॉमन्स में बठक समाप्त होने के 
समथ स्थगन-प्रस्ताव उपस्थित करना 
पड़ता है । प्रस्ताव के ऊपर वाद-विवाद 
होता है और इसके द्वारा गेर-सरकारी 
सदस्यों को विभिन्न प्रश्‍न उठाने का 
अवसर मिल जाता है । यदि सदन 
स्थगित कराने का विचार हो तो किसी 
सदस्य को उठकर कहना पड़ता है, “मैं 
प्रस्ताव करता हूं कि अव यह सदन स्थगित 
हो जाए।' प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सदस्य 
वाद-विवाद में उलभ जाते हैं । इस प्रकार 


के प्रस्ताव पर सदन का मत नहीं 
लिया जाता । जब प्रस्ताव को उपस्थित _ 
किए श्राधा घण्टा हो जाता है तव 





विना कोई प्रश्‍न किए अध्यक्ष सदन को 
स्थगित कर देता है । भारत में लोकसभा 
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स्थगित करने का श्रधिकार है। आवश्यकता 
पड़ने पर सदन बैठक के बीच में भी 
स्थगित किया जा सकता है । इसके 
झतिरिकत सदन किसी मृत व्यवित के 
प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, गणपूर्ति 
न होने पर, सदन के भीतर कार्य-संचालन 
में ग्रव्यवस्था के कारण अथवा अवि- 
लम्वनीय लोक-महत्त्व के नि्दिचत नियम 
पर चर्चा करने के लिए अथवा अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित. किया जा सकता 
है। 
देखिए adjournment motion. 
2001८३६०१ (एडजुडीकेशन) : ग्रधि- 
निर्णय, न्याय-निर्णय । 
अधिनिणेय न्यायालय, न्यायाधिकरण, 
झायोग या अन्य किसी संस्था के निर्णय 
द्वारा विवादास्पद विषयों को सुलझाने की 
प्रक्रिया है जिसके श्रन्तर्गत निर्णय सम्वद्ध 
पक्षों के ऊपर बंधनकारी होता है । विधि 
तथा राजनीति-विज्ञान में अधिनिर्णय 
शब्द का सीमित तथा व्यापक दोनों 
अ्रर्थो में प्रयोग होता है । सीमित ग्रथं में 
ग्रधित्तिणेंय विवादों के न्यायिक समाधान 
का वाचक है--ये विवाद चाहे तो व्यक्तियों 
के वीच में हों, चाहे राष्ट्रों के । व्यापक अर्थ 
में अधिनिणय ऐसी किसी भी साधिकार 
संस्था द्वारा, जो अपना निर्णय संबद्ध 
पक्षां पर लागू कर सके, शान्तिपूर्ण रीति 
से, विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया है । 
जे वी० मोर ने अपनी इंटरनेशनल 
एडशुडिकेशन्स नामक पुस्तक (न्यूयाकं : 
ॉक्सफ़डं यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६, 
६ जिल्दें, जिल्द १, पृ० >, रः) में 


 ग्धितिर्णय शब्द के वाद वाले अर्थ पर जोर 


दिया है। उन्होंने एक ओर तो अंतर्राष्टीय 
अधिनिर्णय:पतथा० घूस श्रो 
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(मीडिएशन), संराधन (कॉन्सिलिएशन ) 
और जाँच-पड्ताल (इन्वैस्टीगेशन) की 
प्रक्रियाग्रो में भेद माना है। मध्यस्थता 
संराधन आर जाँच-पड़ताल की प्रक्रियाएँ 
समभौते की वातचीत में सहायक मात्र 
होती हैं । यह आवश्यक नहीं कि उनके 
फलस्वरूप समझौता हो ही जाए। फलतः 
इन तीनों. प्रक्रियाओं में वह प्रामाणिकता 
नहीं होती, जो श्रधिनिर्णय का वँशिष्ट्य है। 

विवाचन (ग्रारविट्रेशन) तथा अधि- 
निर्णय में कुछ समानताएं तथा कुछ अस- 
मानताएँ हैं । समानताएँ ये हैं : (१) दोनों 
में विवादों का समाधान विधि के नियमों 
तथा सिद्धान्तो के श्राधार पर एक वाह्य 
तथा निष्पक्ष संस्था द्वारा होता है; 
(२) विवाचन तथा अधिनिर्णय दोनों 
का पालन दोनों पक्षों के लिए श्रनिवार्य 
होता है; (३) दोनों में ग्रपने विवाद 
को विवाचक या न्यायालय को सौंपना 
ऐच्छिक होता है । दोनों में निम्नलिखित 
भेद हैं: (१) विवाचन में विव!चक 
सम्बद्ध पक्षों द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते 
हैं, किन्तु श्रधिनिर्णय करने वाला न्याया- 
लय स्थायी होता है, वह विवाद उत्पन्न 
होने से पूर्व ही विद्यमान होता है, उसके 
न्यायाधीशों के चुनाव में सम्बद्ध पक्ष कोई 
भाग नहीं लेते । (२) विवाचन के 
अन्तगंत विवाचक उन सव नियमों को 
स्वीकार करते हैँ जो विवादकारी पक्षों 
को मान्य हों, किन्तु अधिनिर्णय के 
ग्रन्तगंत न्यायालय विधि के विषय में 
दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार की कोई 
मर्यादा स्वीकार नहीं करता । प्रथम विइव- 
युद्ध के दाद राष्ट्र संघ ने अधिनिर्णय के 
लिए स्थायी अन्तर्शप्ट्रीय न्यायालय की 


भच्यिस्थेती?* “ल्थीपंती कीं?थी? और वितिथि विश्वयुद्ध 
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के वाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
त्यायालय की । 

देखिए arbitration. 
administration ( एडमिनिस्ट्रेशन ) : 

प्रशासन । 

सरकार की संपूर्ण गतिविधियाँ; 
विद्यमान सरकार, उदाहरण के लिए 
राष्ट्रपति निक्सन का प्रशासन, प्रधान- 
मन्त्री विलसन का प्रशासन अथवा भारत 
वपं में कांग्रेस सरकार का प्रशासन, ब्रिटेन 
में श्रमिक दल का प्रशासन आदि; सरकार 
का संपूर्ण अधिकारी-वर्ग । 

देखिए — bureaucracy, public 
administration. 
administratiVe C007७ (एडमि निस्द्रेटिव 
कोट्स) : प्रशासनिक न्यायालय । 

फ्रांस में साधारण न्यायालयों से भिन्न 
वे विशिष्ट न्यायालय जो राजकमंचारियों 
के शासकीय क्षमता में नागरिकों के प्रति 
किए गए अपराधों की प्रशासनिक विधि 
के संदर्भ में जांच करते हैं । 

देखिए-administrative law. 
administrati 14% (एडमिनिस्ट्रेटिव 
लॉ) : प्रशासनिक विधि । 

इंगलेंड, अमरीका और भारत आदि 
देशों में नागरिकों के अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं की रक्षा का ग्राधार विधि- 
शासन (रूल ऑफ़ लॉ) है जिसके मुख्य 
रूप से दो तत्त्व हैं -- (१) कोई भी व्यक्ति 
विधि की परिमिति से बाहर नहीं है और 
(२) प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी पद- 
प्रतिष्ठा तथा स्थिति कुछ भी वयों न हो 
सार्वजनिक विधियों के अधीन है और 
सार्वजनिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से 
मर्यादित । विधिळे समक्ष सब मनुष्य 


समात हैं:10 इस, MARCI ब्िद्ेत तथा भारत Collection भी भाभा समापन में Se 
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आदि की विधि-व्यवस्था में साधारण 
व्यक्ति श्रौर राजकमंचारी के वीच किसी 
प्रकार का भेद नहीं किया जाता । दूसरे 
शब्दों में इन देशों में सामान्य नागरिकों 
ग्रौर सरकारी कर्मचारियों -- दोनों के अभि- 
योगों की जाँच एक ही प्रकार के न्याया- 
लय, एक ही विधि के अनुसार करते हैं । 
फ्रांस में स्थिति दूसरी है । वहाँ की विधि- 
पद्धति में राजकमंचारियों तथा साधारण 
नागरिकों के वीच स्पष्ट अन्तर किया 
गया है । फ्रांस में साधारण न्यायालय 
राजकमंचारियों के उन अपराधों की 
परीक्षा नहीं कर सकते जिन्हें वे अपनी 
शासकीय क्षमता में करते हूँ । वहाँ इस 
प्रकार के अपराधों की परीक्षा प्रशासनिक 
न्यायालयों में होती है । ये न्यायालय विशेष 
प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं 
जिन्हें सामूहिक रूप से प्रशासनिक विधि 
कहते हैं । संक्षेप में प्रशासनिक विधि वह 
नियमावली है जिसे फ्रांस के कार्याग ने 
राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध नियमित 
करने के लिए वनाया है । इसमें राज्य के 
पदाधिकारियों की स्थिति तथा जिम्मेदारी 
निश्चित की गई है, इन राज्य-पदाधि- 
कारियों के प्रति नागरिकों के कतव्य 
तथा श्रधिकार वता दिए गए हैं ओर इन 
कर्तव्यों तथा अधिकारों को कार्यान्वित 
करने की पद्धति भी स्थिर कर दी गई है। 
विधि-शासन और प्रशासनिक विधिके | 
बीच जो भेद है, उसका संक्षेप में इस | 
प्रकार निरूपण किया जा सकता है : 
भारतया ब्रिटेन आदि में यदिकोई साघा- 
रण नागरिक यह अनुभव करता है कि 
किसी राजकर्मचारी ने अपने किसी कायं | 
द्वारा उसंके प्रति अन्याय किया है, तो वह 
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शिकायत कर सकता है । फ्रांस में यदि 
कोई साधारण नागरिक किसी राजकमं- 
चारी के वारे में इसी प्रकार का अनुभव 
करता है, तो उसे अपनी शिकायत एक 
विशेष प्रकार के न्यायालय में ले जानी 
पड़ती है । इस प्रकार के न्यायालय को 
प्रशासनिक न्यायालय कहते हें । यहाँ यह 
स्मरणीय है कि इन न्यायालयों को सरकारी 
कर्मचारियों के केवल उन्हीं कार्यो को 
जाँच-पड़ताल करने का श्रधिकार होता है 
जिन्हें कर्मचारी ने भ्रपनी शासकीय क्षमता 
में किया हो। प्रशासनिक विधि की एक अन्य 
विशेषता यह है कि वह फ्रांस की साधारण 
विधि की तरह संहिताबद्ध नहीं है । वह 
मुख्यतः नज़ीरों पर आधारित है । दूसरे 
शब्दों में वह न्यायाधीश-निमित विधि है। 
फ्रांस में प्रशासनिक विधि ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई । 
ग्रठारहवीं शताब्दी में न्यायालयों तथा 
राजकीय प्रशासनों के वीच संघर्ष होना 
एक आम वात थी । न्यायालयों की प्रवृत्ति 
प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की 
थी -श्रौर इसे संदेह की दृष्टि से देखा 
जाता था। फ्रांस के द्वितीय गणराज्य के 
संविधान में न्यायांग तथा कायाँग के कृत्यों 
में भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया 
गया । फलतः, न्यायालय कार्याग के क्षेत्र 
में हस्तक्षेप करने से वंचित कर दिए गए। 
भ्रांग्ल-प्रमरीकी लेखकों ने फ्रांस की 
प्रशासनिक विधि की आलोचना की है 
और ठसे लोकतंत्र के विरुद्ध वताया है । 
उनके अनुसार फ्रांस में साधारण 
नागरिक राजकर्मचारियों के विरुद्ध 
कोई न्यायिक, कार्यवाही नहीं कर 
सकते और राजकर्मचारी मनमाना 


न कारण कर पकृते हैं,, तेकिठरादे- hi ran 


adult franchise 





भय नहीं होता कि सार्वजनिक न्यायालय 
में उनके अपराधों की जाँच हो सकती है । 
तथापि, व्यवहार में प्रशासनिक विधि ने 
सरकारी कर्मचारियों की ग्रतियों के विरुद्ध 
सामान्य नागरिकों की इतनी अच्छी तरह 
से रक्षा की है कि उसे सार्वजनिक 
स्वतन्त्रता के प्रहरी के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। फ्रांस में सरकारी कर्मचारी 
साधारण नागरिक की जो कुछ क्षति 
करता है, प्रशासनिक विधि के ग्रधीन उस 
क्षति की राजकोष से अत्यन्त सुगमतापूर्वक 
पूति कर दी जाती है । 
देखिए—administrative courts; 
rule of law. 
ad referendum (एड रेफ़रेंडम) : अग्रे 
विचायं । 
कभी-कभी कोई राजनयज्ञ संघिवार्त! में 
भाग लेते समय दूसरे पक्ष के प्रस्ताव पर 
अपनी ओर से तो सहमति दे देता है पर 
वह अपनी सरकार को उससे वद्ध नहीं 
करना चाहता । इस स्थिति में वह प्रतिपक्ष 
के प्रस्ताव को अग्रे विचार्यं कहकर 
स्वीकार कर लेता है जिसका भ्रभिप्राय 
यह होता है कि यद्यपि मैंने यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया है, पर इसका ग्रन्तिम 
अनुमोदन मेरी सरकार के हाथ में है । 
adult franchise (एडल्ट फ्रेंचाइज़) : 
वयस्क मताधिकार । 
वयस्क मताधिकार का श्रभिप्राय. है 
प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मतदान का 
अधिकार । उदाहरण के लिए भारतीय 
संविधान के श्रनुच्छेद'३२६ के अन्तर्गत 
भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 
२१ वषं या इससे श्रधिक है ग्रौर जो 
निवास, पागलपन, छपराघ अथवा भ्रष्ट 


धवा अवेब/श्राचाद केःकार ण5अ पोपय॑ घोषित 


adult suffrage 


नहीं कर दिया गया है, मतदान करने का 
अधिकारी है । इसमें लिग, जाति ग्रौर 
धर्मे का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, मत देने 
की योग्यता का आधार शिक्षा, कर अथवा 
सम्पत्ति नहीं है। १६६७ के ग्राम चुनाव 
में भारत में २५ करोड़ से ग्रधिक व्यक्ति 
मत देने के अधिकारी थे । 
पश्चिम के राष्ट्रों को काफी संघर्ष के 
वाद वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ । 
इंगलँड में यह संघर्ष १८३२ में शुरू हुग्रा 
ग्रोर इसका अन्त १६२८ में हुआ जव 
स्त्रियों को मत देने का अधिकार दिया 
गया । संयुक्त राज्य अमरीका में स्त्रियों 
को मत देने का अधिकार १६२० में दिया 
गया । फ्रांस में पुरुषों को वयस्क मता- 
धिकार १८७५ में और महिलाग्रों को 
१९४४ मे प्राप्त हुआ। स्विट्जरलंड में 
आज भी महिलाग्रों को मत देने को 


अधिकार नहीं है । भारत में स्वतन्त्रता के ` 


तुरन्त वाद सभी वयस्क नागरिकों को 
मत देने का भ्रधिकार प्रदान कर दिया 
गया । 


adult sufirage 
वयस्क मताधिकार । 
देखिए-adult franchise. 


2१४०८॥१९-ए९॥९7॥] (एडवो केट-जन रल) : 
महाधिवक्ता । 

कानूनी विषयों में राज्य का सलाह- 
कार । संविधान के अनुच्छेद १६५ कें 
अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
नियुक्त होने की श्रता रखने वाले 
व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल महा- 
'धिवक्ता नियुक्त कर सकता हे । महा- 
घिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य 
की सरकार को ऐसे विधि संबंधी 


(एडल्ट सफ्रज) : 


९ agent provocateur 


रूप दुसरे कत्तंव्यों का पालन करे जो 
राज्यपाल उसे समय-समय पर भेजे या 
सापे तथा उन कृत्यो का निर्वहत करे 
जो उसे संविधान भ्रथवा श्रन्य किसी 
तत्सम प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन 
दिए गए हों। महाघिवबता राज्यपाल 
के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है तथा 
राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक 
पाता है । 
affirmation (एफरमेशन) : प्रतिज्ञान । 
सरकार के ग्रन्तर्गत प्रत्येक पद का 
भार ग्रहण करते समय सामान्यतः शपथ 
लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता 
है । कुछ व्यक्ति धामिक आधार पर 
शपथ लेना नीं चाहते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
को प्रतिज्ञान करना पड़ता है कि वह 
निष्ठा के साथ अपने पद का. कार्य 
करेंगे । 
संविधान के अनुच्छेद ६८ के अनुसार 
संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य 
अपना स्थान ग्रहण करने से पूवं राष्ट्र- 
पति के ग्रथवा राष्ट्रपति द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष 
शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है । 
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद-सदस्य, उच्च- 
तम न्यायालय से न्यायाधीश, भारत के 
नियंत्रक, महालेखा परीक्षक ग्रौर राज्य 
विधायक श्रादि सभी उच्चपदस्थ व्यक्तियों 
को ग्रपना पद ग्रहण करने से पव शपथ 
लेनी पड़ती है ग्रथवा प्रतिज्ञान वड़ना 
पड़ता है । संविधान की तीसरी अनुसूची 


सें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथों - 
अथवा प्रतिज्ञानों के प्रपन्न दिये गए हुँ। _ 


agent provocateur एजंट प्रोवोकेतर ) ह 
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वाला भेदिया । 

ह फ्रांसीसी भाषा का दाव्द है जिसका 
प्रयोग उस व्यक्ति के लिए, किया जाता 
है जो संदिग्ध श्रपराधियों का पता 
चलाने के लिए उन्हे अपराध करने को 
दिशा में उकसाये । संघर्ष के दोरान 
विरोधी पक्ष में भेजे जाने वाले उस 
व्यक्ति को भड़काने वाला भेदिया माना 
जाता है जो विरोधी पक्ष में जाकर 
विरोधी का विश्वास-भाजन वन जाता 
है और ऐसे कायं करता या कराता है 
जिससे विरोधी को क्षति हो । 

सरकार ग्रौर जनता तथा दो देशों के 


संघर्ष में भी दुरुत्साहकों का उपयोग | 


किया जाता है । 
aggrandizement (एग्रन्डाइजमेँट) . : 
विवधन । 


वह नीति जिसके ग्रनुसार राज्य युद्ध, 
वल-प्रयोग ग्रथवा आधिपत्य के द्वारा 
ग्रपनी सीमा-रेखाएँ अपने तथाकथित 
प्राकृतिक सीमांत' तक बढ़ाने का प्रयत्न 
करते हँ । मूलतः इस शब्द का प्रयोग 
रोम साम्राज्य की विस्तारवादी नीति 
के लिए हुआ था और वाद में यह शब्द 
फ्रांस के लुई चतुर्दशा की विस्तारवादी 
नीति का वाचक वना । नेपोलियन-युग 
के वाद जर्मन राष्ट्रवादी ग्रांदोलन के 
सूत्रधारो ने भी इस नीति पर अमल 
किया और एक ऐसे जर्मन राज्य के 
निर्माण का प्रयत्त किया जिसकी 
'प्राकृतिक' सीमा-रेखाग्रों में एल्सेस- 
लोरेन और वोहेमिया जैसे सारे जर्मन- 
भाषी क्षेत्र सम्मिलित हों । 
27९५५०० (एग्रेशन): आक्रमण, हमला, 
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पर हमला करना है। आक्रमण करने 
वाली झवितयों ने सदेव ग्राक्रमण करना 
अस्वीकार किया हैं और कहा हे कि 
उन्हें श्रात्मरक्षा के लिए वचाव की 
कारवाई करनी पड़ी । श्रात्रमण की 
सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं की 
जा सकी है। १९३३ में कुछ देशों ने 
आक्रमण की परिभाषा करने का यत्न 
किया था । इसके अनुसार (१) युद्ध 
की घोषणा ; (२) युद्ध की घोषणा 
किए विना दूसरे देश की थल, जल आर 
नभ सीमा में संनिको का प्रवेश ; 
(३) बन्दरगाहों का घेरा; और (४) एक 
देश द्वारा दूसरे देश में सैनिक भेजना 
या अपने देश की सीमा का दूसरे देश 
के विरुद्ध युद्ध संबंधी कारंवाई के लिए 
उपयोग, आक्रमण समभा जाना 
चाहिए । 

a/tat।०० (एजिटेशन) : आंदोलन । 

(१) लोगोंकी उत्तेजना अथवा उनके 
अव्यवस्थित व्यवहार के कारण 
होने वाला उपद्रव । 

(२) लोगों में कुछ राजनीतिक प्रयो- 
जनों की सिद्धि के लिए उत्तेजना 
उत्पन्न करने का प्रयत्न । यह 
आवश्यक नहीं है कि. इस प्रकार 
का प्रयत्न अव्यवस्थित ही हो । 
इसी धार पर ग्रांदोलनकर्ता 
वह व्यक्ति है जो स्त्री-पुरुपों: की 
एक बड़ी संख्या के चिन्तन तथा 
आचरण को उत्तेजना की दिशा 
में मोडे । 

आंदोलनकर्त्ता शब्द को विशेष ख्याति 
१७वीं शताव्दी में इंगलैंड के गृह-यृद्ध में 
प्राप्त हुई जव क्रॉमल्लेल की सेना के प्रत्येक 
(हेड़ीमेंद्र Aig ॥प्रवत्ितिव्कि5 किर्वाचित किए 





agitator 


जिन्हें श्रांदोलनकर्ता कहा जाता था । 
फ्रांसीसी क्रांति के समय इस शब्द का 
प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया 
जिन्होंने भ्रनुत्तरदायी ढंग से देश के भीतर 
दंगे-फसाद करने कां प्रयत्न किया था। 
इंगलेंड में इस शब्द का प्रयोग उन शांति- 
पूर्ण और व्यवस्थित आंदोलनों के लिए 
किया गया जिनका लक्ष्य लोकमत के 
संगठन द्वारा संसद को इस वात के लिए 
प्रेरित करना था कि वह विधायी सुधार 
करे । आधुनिक युग के दक्षिणपक्षीय 
और वामपक्षीय सभी तरह के क्रांतिकारी 
दल आंदोलन शब्द का प्रयोग करते हैं 
गौर वे इसे दमनमूलक सरकार तथा 
समाज-व्यवस्था के विरुद्ध लोकमत जागृत 
करने का उपयुक्त साधन समभते हैं । 


~ 


2९1३०7 (एजिटेटर) : ग्रांदोलनकर्त्ता । 


देखिए--agitation. 


agrecment (एग्रीमेंट) : करार । 


अंतर्राष्ट्रीय विधि में 'करार', संधि 
(ट्रोटी) या अभिसमय (कन्वेंशन) से 
कम ग्रौपचारिक होता है तथा राज्यों के 
अध्यक्षों के वीच नहीं होता । क़रार का 
क्षेत्र बहुत सीमित होता है तथा इसे 
स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या भी 


. अपेक्षाकृत कम ही होती है । इस शब्द 


का प्रयोग ऐसे तकनीकी तथा प्रशासनिक 
समकरौतों के लिए भी होता है जिन पर 
सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर 
करते हैं और जिनके अनुसमर्थन की ग्राव- 
इयकता नहीं होती । क़रारों में सामान्य 
रूप से संभावित विवादों के सम्बन्ध में 
पक्षों के ग्रधिकारों एवं कतंव्यों की परि- 
भाषा नहीं होती । चाल्सँ जी० फ़ेतविक 
के भ्रनुसार “यथक्ष्यतः वे पारस्परिक 


सहयोग? दार प्रॉप्त' टकिए०जाने/बइलेः०/०केबल पतन निमे हाह 


हि 


aid and advice 





सामान्य उद्देश्य को प्रस्तावित करते हँ. 


तथा सामान्य रूप से सहमति प्राप्त किए 
गए प्राविधानों के क्रियान्वयन के लिए 
प्रशासकीय अ्रभिकरणों को नियुक्त करते 
हें । हाल के वर्षो में वे ग्रधिक विस्तृत 
हितों का समावेश करने लगे हैं और 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि में उनकी तुलना 
'सामाजिक न्याय” के विस्तृत क्षेत्र में 
राष्ट्रीय सरकारों के विधायन से की जा 
सकती हे । 


9117159 (ग्रहिसा) : अहिसा । 


देखिए Gandhism, non-vic- 


lence. 


910 910 2४।८९ (एड एंड एडवाइस) : 


सहायता और सलाह । 

भारतीय संविधान के ग्रनुच्छेद ७४ (१) 
में कहा गया है कि “राष्ट्रपति को अपने 
कृत्यां का सम्पादन करने में सहायता 
और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद 
होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा । 
इस अनुच्छेद के 'सहायता और सलाह 
शब्दों से यह सन्देह होता है कि राष्ट्रपति 
वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग 
करता है और मंत्रिपरिपद उसे सलाह 
तथा सहायता देने के लिए ही है; राष्ट्र- 
पति के लिए यह झ्रावश्यक नहीं है कि वह 


मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही 


आचरण करे । लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं 
है । भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ब्रिटिश 


सम्राट की ही भाँति विशुद्ध सांविधानिक 
शासक है। भारतीय संविधान निर्मात्परश्नो ने 


'सहायता और सलाह' शब्द उन संविधानो _ 
से ग्रहण किए थे जिनमें राज्य का कायः _ 
कारी प्रधान सांविधानिक प्रधान के रूप _ 


में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में 


< 





. aid aidandadvice_  _____ advice 

ही कार्य करता है जो विधान-मंडल के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं । यद्यपि भारतीय 
संविधान में यह कहीं स्पष्ट खूप से नहीं 
कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की 


सलाह मानने के लिए बाध्य है, पर . 


संविधान-सभा के वाद-विवादों के अध्य- 
यन से ज्ञात होता है कि संविधान- 
निर्माताओं का लक्ष्य देश में संसदीय 
अथवा मंत्रिमंडलीय शासन-प्रणाली को 
ही स्थापना करना था, जिसमें शासन 
करने की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के 


हाथों में केन्द्रित होती है। इसके विपरीत 


भारतीय संविधान में कुछ उपवंध ऐसे हैं 
जो राष्ट्रपति को इस बात के लिए विवश 
कर देते हैं कि .वह मंत्रिपरिषद की 
सलाह के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। 
अनुच्छेद ७४ (१) में कहा गया है कि 
(एक मंत्रिपरिषद होगी' । इसका अर्थ 
यह है कि जेसे ही एक मंत्रिमंडल त्याग- 
पत्र देता है, राष्ट्रपति को दूसरा मंत्रि- 
मंडल बनाना पड़ेगा । यदि राष्ट्रपति 
मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य 
करेगा तो मंत्रिपरिषद अवश्य त्यागपत्र 
दे देगी । उस स्थिति में राष्ट्रपति को 
एक श्रन्य मंत्रिपरिषद का गठन करना 
होगा । संविधान के अनुसार यह आव- 
श्यक है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा 
में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो क्योंकि 
ग्रनुछेद ७५(३) में व्यवस्था की गई है 
कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति 
उत्तम्दायी होगी । इसका स्पष्ट ग्राहय 
यह है कि केवल वही व्यक्ति मंत्रिपरिषद 
वना सकता है जिसे लोकसमा में बहुमत 
का विश्वास प्राप्त हो । ग्रतः यदि प्रधान 
` मंत्री को लोकसभा में ठोस बहुमत प्राप्त 


१२ aliens 


Fe TT 


नहीं जा सकता । 
देखिए -- cabinet government, 


collective responsibility 


2]९॥५(एलियन्स): श्रन्यदेशीय । 


अन्यदेशीय वे व्यक्ति होते हैं जो राज्य 
के प्रदेशों में स्थायी अथवा श्रस्थायी रूप 
से निवास करते हैं लेकिन वे राज्य के 
प्रति निष्ठावान्‌ नहीं होते | उदाहरण के 
लिए भारत में कार्य करने वाले बहुत से 
व्यवसायी धर्म-प्रचारक ओर अध्यापक 
ग्रन्यदेशीय हैं । उनमें से बहुत से व्यक्तियों 
ने तो अपना सम्पूर्ण जीवन ही भारत में 
व्यतीत कर दिया है लेकिन फिर भी वे 
यहाँ के नागरिक नहीं बने हैं क्योंकि 
उनकी निष्ठा अपने देश के प्रति है। इसी 
तरह हजारों भारतीय लंका तथा दक्षिण 
अफ्रीका जाकर बस गए हैं । वे वहाँ कई 
पीढ़ियों से रहते श्राए हैं और उनका 
भारत से कोई सम्वन्ध नहीं रहा है । 
फिर भी इनमें से अधिकांश भारतीय लका 
या दक्षिण ग्रफ्रीका में अन्यदेशीय हैं। जव 
तक वहाँ की सरकार उन्हें नियमानुसार 
नागरिकता प्रदान न करे, तब तक वे 
वहाँ के नागरिक नहीं माने जा सकते । 

नियमतः अन्यदेशीय नागरिकों की ही 
तरह समस्त नागरिक अधिकारों का 
उपभोग करते हें । वे देश के कानूनों का 
पालन करते हूँ, कर देते हैं और नागरिकों 
की तरह ही कत्तव्यों का पालन करते हैं । 
इस सम्बन्ध में कूटनीतिक प्रतिनिधि 
ग्रपवाद-स्वरूप हैँ । कूटनीतिक प्रतिनिधि 
होते तो भ्रन्यदेशीय ही हैं, पर उनके ऊपर 
उन्हीं के देश के कानून लागू होते हैं । 
इसके अतिरिक्त वे जिस देश में रहते हैं, 
उस देश की सरकार'की ओर से भी उन्हें 


है तो राप्टूप्रति. उसकी) खलाह।के'असिकूल०५ कुछ सुचिधीएँ'भिली' वहीची५% । 





911071912९(ऐलिज्यन्स) 


allegiance 


भ्रन्यदेशीय श्रौर नागरिक के राजनीतिक 
ग्रधिकारों में भेद होता है । नागरिक 
राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता 
है, श्रन्यदेशीय नहीं । ग्रन्यदेशीय को मत- 
दान अथवा राज्य के कार्यो में भाग लेने 
का अधिकार नहीं होता । पुनश्च, नागरिक 
राज्य का स्थायी सदस्य होता है। उसे 
नागरिकता से उस समय तक वंचित नहीं 
किया जा सकता जव तक कि वह उसे 
स्वयं हो अपनी इच्छा से न त्याग दे। 
भ्रन्यदेशीय राज्य में स्थायी निवास का 
दावा नहीं कर सकता । यदि वह किसी 
राज्य में निवास करता है, तो अनुग्रह के 
रूप में निवास करता है अधिकार के रूप 
में नहीं । यदि राज्य उस अन्यदेशीय की 
उपस्थिति को देशहित की दृष्टि से घातक 
समझे, तो उसे जब चाहे तब निकाल 
सकता है । 
: निष्ठा । 
निष्ठा का अर्थ है नागरिक का अपने 
देश तथा शासन-सत्ता के प्रति यह वेध 
कत्तव्य कि वह उसके आदेशों का पालन 
करेगा । निष्ठा तथा संरक्षण दोनों एक- 
दूसरे से संबद्ध शब्द हैं जिनसे शासक 
तथा शासित के पारस्परिक कत्तंव्यों का 
वोध होता है। शासित को शासक के 
संरक्षण की आवश्यकता होती है, इस- 
लिए यह अपेक्षित है कि वह शासक के 
आदेशों का पालन करे । शासक को 
शासित के समर्थन की जरूरत है, इस- 
लिए उसका कत्तव्य है कि वह शासित 
की शत्रओं से रक्षा करे । भारतीय 
संविधान में व्यवस्था की गई है कि संघ 
तथा राज्यों के मंत्री, संसद तथा विधान- 
मंडलो के सदस्य, उच्चतम तथा उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश तथा सरकारी 


अ, 


१३ ambassador 


कर्मचारी अपना पद ग्रहण करने के पूर्व 
संविधान के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा की 
शपथ ग्रहण करते हें । संविधान की 
तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान 


के प्रपत्र दिए हुए हैं । 
देखिए affirmation. 
alliance (एलायन्स) : सहबंध । 


व्यापक अर्थ में सहवंध का अभिप्राय 
दो या दो से भ्रधिक व्यक्तियों या गुटों 
का किसी ऐसे सरकारी उपक्रम में ग्रापस 
में मिलना है जिसे सक्रिय विरोध का 
सामना करना पड़ रहा हो (यह विरोध 
वास्तविक भी हो सकता है, संभाव्य भी 
और लाक्षणिक भी) । उदाहरण के लिए 
जव कभी कोई दो राजनीतिक नेता 
किसी तीसरे राजनीतिक नेता का विरोध 


` करने के लिए आपस में मिल जाएं, 


तब कहा जा सकता है कि उन दोनों 
नेताओं के वीच सहवंध हो गया है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सहवंध शब्द 
का अपेक्षाकृत संकुचित श्रथ में प्रयोग 
होता है । वहाँ सहयोग के तत्त्व के साथ- 
साथ वास्तविक ग्रथवा संभाव्य विरोध 
का भी भाव विद्यमान रहता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सहवंध के 
भ्रन्तगेत इस वात की व्यवस्था रहती हे 
कि कुछ परिस्थितियों में संबद्ध पक्ष 
एक-दूसरे की सहायता करेगे । 
9110955900 (ऐम्वेसेडर) : राजदूत । 
पद, प्रतिष्ठा तथा पौर्वापयं की दृष्टि 
से दूतों में राजदूत का स्थान सर्वोपरि 
होता है । राजदूत भेजने वाले राज्य? के 
अध्यक्ष के वैयक्तिक प्रतिनिधि माने 


जाते हैं और इस कारण उन्हें विशेष _ 


सम्मान तथा अधिकार प्राप्त 





राजदूत जिस राज्य में नियुक्त होते हैं, हु 
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४००. 


amendment oftheconstituion © of the constitution 


उसके अध्यक्ष से सीधे मिल और वात 
कर सकते हैं । राजदूतों को महामहिम 
के रूप में संबोधित किया जाता हैं । 
राजदत भेजने का अधिकार वडे-वड़ 
राज्यों को ही प्राप्त है। पोप द्वारा भेजे 
गए लीगेट तथा नेशियो नामक हू भी 
पदःप्रतिष्ठा की दृष्टि से राजदूता के 
समकक्ष ही समझ जाते ह । 
amendment of the constitution 
(ग्रमेडमेट ऑफ़ द कांस्टीट्यूशन ) 
संविधान का संशोधन । 
देखिए--००॥॥(ए(0181 
ment. 
amneऽtऽ (एमनेस्टी) : राजक्षमा । 
यह शब्द ग्रीक भाषा के दाव्द एम- 
नेस्टिया' से वना हे । राजक्षमा हारा 
राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के 
अपराधियों को क्षमा दी जाती है तथा 
सजा पाए व्यक्तियों को मुक्त कर दिया 
जाता है । राजक्षमा के वाद दडप्राप्त 
व्यक्ति सभी प्रकार की निर्योग्यता से 
मुक्त हो जाता है । राजक्षमा का उपयोग 
राजनीतिक समभौते के लिए किया 
जाता है, उदाहरणतः, गांधी-इविन 
समभौते में इसकी व्यवस्था थी । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के वाद भी भारत सरकार ने 
राजनीतिक कैदियों को राजक्षमा दी 
थी । 
anarchism (एनारकिज्म) : श्रराजकता- 
वाद । 
साधारण बोलचाल में भ्रराजकतावाद 
का ग्रथ लूटमार, हत्या और उपद्रव 
माना जाता है । शास्त्रीय दष्टि से 
अराजकतावाद वह सिद्धान्त है' जो राज्य 
की आवश्यक्ता और उपयोगिता में कोई 


amend- 


आस्या नहीँ रखता और राज्यविहीन 


anglo-Indian 


क 


समाज की स्थापना करना चाहता है । 
अराजकतावादी माक्स के वतमान 
समाजव्यवस्था के विश्लेषण को स्वीकार 
करता है और वह व्यक्तिगत सम्पत्ति 
का विरोधी है। अराजकतावादियां के 
अनुसार राज्य एक बुराई तो है ही, वह 
अनावश्यक भी है । उन्होने श्रपनी जिस 
भ्रादर्श समाज:व्यवस्था का चित्रण किया 
है, वह बहुत मनमोहक है। इस समाज 
का संगठन ऐच्छिक सहयोग भार 
स्वतंत्रता के आधार पर किया जाएगा । 
अराजकतावादी समाज में “व्यवस्था 
तो सर्वत्र होगी, परन्तु विवशता कहीं 
नहीं ।' 

दार्शनिक अराजकतावाद अपने वांछित 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यांति- 
पूर्ण उपायों का समर्थन करता है । 
सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार टॉलस्टाय 
का ईसाई ग्रराजकतावाद दार्शनिक 
ग्रराजकतावाद का ही एक भिन्न रूप 
है । टालस्टाय का विश्वास था कि 
ईसाई धर्म के नेतिक सिद्धातों पर 
अश्रित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है । अराज- 
कतावाद की दूसरी धारा क्रांतिकारी 
ग्रराजकतावाद के मुख्य प्रतिनिधि 
क्रोपाटकिन और वाकुनिन हें । उनका 
कथन है कि जन-क्रांति द्वारा राज्य का 
तत्काल विनाश कर देना चाहिए। वस 
झराजकतावाद की सवसे वडी विशेषता 
यह है कि वह राज्य के कतिपय श्रवांछ 
नीय पहलुग्रों का बहुत अच्छी तरह 
दिग्दशन कराता है। इस दर्शन में कई 
कमियाँ भी हें । इसकी सबसे बड़ी कमी 


` यह्‌ है कि यह ग्रव्यावहारिक है । 
anglo-Indian (एंग्लो-इंडियन) : आंग्ल 


भारतीय । 
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anglo-Indian 


ग्रांग्ल-भारतीय की निम्नलिखित परि- 
भाषा दी हे: 

“आंग्ल-भारतीय से श्रभिप्रेत है वह 
व्यक्ति जिसका पिता ग्रयवा पित-परम्परा 
म काई अन्य पुरुप-जनक योरोपीय 
उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत 


क्षेत्र के भ्रन्तगेत ग्रधिवासी है और जो 
'ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे जनको से जन्मा 


है जो वहाँ साधारणतया निवास करते 
रहें हुँ ग्रोर केवल अस्थायी प्रयोजनों के 


'लिए नहीं ठहरे थे ।” 


संविधान ने ग्रांग्ल-भारतीयों के लिए 


कुछ विशेष उपबंध किए हैं-- 


(क) यदि राष्ट्रपति की.राय हो कि 


लोकसभा में ग्रांग्ल-भारतीय समुदाय 


का प्रतिनिधित्व पर्याऱ्त नहीं है, तो वह 


“लोकसभा में उस समुदाय के दो से 


अधिक सदस्य -नाम-निर्देशित कर 


सकता है (अनुच्छेद ३३१) । राज्य 


~ 


विधान-सभा के संवंध में यही शक्ति 


राज्यपाल को प्राप्त है (थ्रनुच्छेद 


३३३) । 
(ख) संविधान ने यह भी व्यवस्था की 


'थी कि संघ की रेल, वहिःशुल्क, डाक 


तथा तार सेवाओं में आंग्ल-भारतीय 


समुदाय को संविधान-प्रंवतंन के समय 


जो संरक्षण प्राप्त थे, वे चलते रहेंगे 
भ्रोर इसी प्रकार उन्हें वर्तमान शिक्षा- 


“अनुदान भी प्राप्त होते रहेंगे । 


संविधान ने आंग्ल-भारतीय समुदाय 
के लिए इन विशेष उपवंधो की व्यवस्था 


संविधान आरम्भ होने के दस वर्ष वाद 
तक के लिए की थी। तदनुसार ये 


सरक्षण १६६० में समाप्त हो जाने थे 
लेकिन बाद में संरक्षणा की भ्रवधि वढा 


१५ anschluss 
संविधान के ्रनुच्छेद ३६६ (२) में 


कर १९७० तक कर दी गई । 
ann९४२६।०॥ (एनेक्ञ्जेशन) : 
मिला लेना, समामेलन । 
एक देश का किसी दसरे देश अथवा 
क्षेत्र को बलपूर्वक अपने क्षेत्राधिकार में 
ल लना । 


श्रधिनहन, 


annual financial statement (एनुग्रल 

फाइनेन्शियल स्टेटमेंट) : वाविक वित्त 
विवरण, वाषिक बजट । 

संविधान के अनुच्छेद ११२ के अनुसार 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वारे में संसद के 
दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत 
सरकार को उस वर्षे के लिए प्राक्कलित 
प्राप्तियो और व्यय का विवरण रखवाता 
हे॥ वाषिक वित्त विवरण में दिए हुए 
व्यव के प्राक्कलनों में जो व्यय संविधान 
में भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय के रूप में वर्णित है उसकी पूर्ति के 
लिए अपेक्षित राशियाँ तथा भारत की 
संचित निधि से किए जाने वाले 

य प्रस्थापित व्यय की पति के लिए 
अपेक्षित राशियाँ पृथक्‌-पथक दिखाई 
जाती ह तथा राजस्व लेखे पर होते 
वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया 
जाता है । वापिक वित्त विवरण के 
संबंध में केन्द्र में जो कार्य राष्ट्रपति करता 
है, राज्यो में वही कार्य राज्यपाल 
करता है । 


n$॥०ऽऽ (एंस्चलस) : सम्मिलन । 


हिटलर की सरकार ने विस्तारवादी 
नीति के प्रभाव से वर्साई-सन्धि . के 
उपवन्धों के विरुद्ध आस्ट्रिया को बलपर्वक 
जमनी में सम्मिलित कर लिया था । 
ग्रास्ट्रिया श्रौर जर्मनी के इस बलात 


एकीकरण को ही जर्मन भाषा में पे 3+ न 


anऽCh]॥ऽऽ कहा गया । 
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anti-colonialism १६ 


(एंटी-कोलोनिय- 

लिज्म) : उपनिवेशवाद-विरोध, प्रति- 
उपनिवेशबाद । 

उपमिवेशवाद-विरोध ग्रथवा प्रति- 
उपनिवेशवाद का अर्थ है उपनिवेशवाद 
के और उपनिवेशो को स्थापना करने 
वाली शर्क्तियों के विरुद्ध जळ । 
अठारहवीं ग्रौर उन्तीसवीं शताब्दियों मं 
यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों ने तथा वीसवीं 
शताब्दी में संयुक्त राज्य श्रमराका न 
एशिया तथा ग्रफ्रीका की विभिन्न पिछड़ी 
हुई जातियों तथा राष्ट्रों पर अपना 
राजनीतिक, ग्राथिक तथा सांस्कृतिक 
प्रभत्व स्थापित कर लिया था । प्रति- 
उपनिवेशवाद शब्द परिचिमी जातियों की 
इस प्रभुता के विरुद्ध होने वाले आन्दोलन 
को तथा उसकी विचारधारा को व्यक्त 
करता है। यों एशिया और अफ्रीका के 
एक वडे भाग से उपनिवेशवाद का अन्त 
हो गया है और भारतसहित अनेक 
बड़े-छोटे देश स्वाधीन हो गये हैं 
तथापि विश्व के मानचित्र पर अंगोला 
जैसे स्थल शेष हैं जो श्राज भी उपनिवश- 
वाद के शिकार हैं भ्रौर मुक्ति के लिए 
संघपं कर रहे हैं । 

देखिए--०010791 शा, imperialism, 
apartheid (अपार्थीड) जातीय 

पृथग्वासन । 

यह शब्द अफ्रीकन शब्द 'एपाटेहुड' 
से निकला है । दक्षिण अफ्रीका की 
नेशनल पार्टी ने दक्षिण ग्रफ्रीका की ७१ 
प्रतिशत ग्रश्वेत जनता को राजसत्ता से 
दूर रखने और शासन में श्वेत जातियों 
का प्रभुत्व वनाए रखने के लिए यह नारा 
बुलन्द किया । इसका उद्देश्य है प्रजातीय 
रक्त-शृद्धता और पृथक्‌ जीवन । इसके 


appeasement 


appeasement policy 


अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों 
को समान अवसर मिलना चाहिए किन्तु 
व्यवहार में दक्षिण श्रीका की सरकार 
ने इसका उपयोग श्रश्‍वेत जाति के लागा 
पर नाना प्रकार के बन्धन लगाने मे 
किया है । पृथग्वासन के श्रन्तर्गत ग्रश्‍वंत 
जाति के लोगों को सभी जगह सम्पत्ति 
खरीदने, भ्रमण करने, पेशे चुनने और 
विवाह आदि करने का अधिकार नहीं 
है । अश्वेतों को शिक्षण-संस्थाएं. 
अस्पताल, सामाजिक संस्थाएं और 
संगठन अलग कर दिए गए हैं। उन्हें 
नगरों में रहने के अधिकार से वंचित कर 
दिया गया है। १९५३ से श्वेतो द्वारा 
हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया है । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में १६५३ से अब 


तक रंगभेद तथा पृथग्वासन का प्रश्‍न 


कई गार उठाया जा चुका है । संयुक्त 


राष्ट्र संघ ने इसे मानव-भ्रधिकारों का 


हनन आर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का खतरा 
वताया है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने डा० 
वुंच की अध्यक्षता में एक आयोग भी 
दक्षिण ग्रफ़ीका भेजने का निश्चय किया 
था, किन्तु दक्षिण श्रफ्रीका की सरकार ने 
आयोग को दक्षिण ग्रफ्रीका शाने की 
अनुमति नहीं दी । 
policy 
पॉलिसी) : तुष्टीकरण नीति। 
१६३७ और १९३८ में जब जमंनी 
ग्रौर इटली एक के वाद एक प्रदेश 
जीतते चले जा रहे थे तव फ्रांस और 
इंगलंड जेसे लोकतन्त्रात्मक देशों ने जर्मनी 
और इटली को इस आशा से निरन्तर 
रियायतें दीं कि शायद वे अपनी आक्रामक 
नीति का त्याग कर दें। हिटलर और 


(ग्रपीजमेंट 
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मुसोलिनी को संतुष्ट करने की यह नीति 


ही तुप्टीकरण नीति कहलाती है। 
इटली ने श्रत्रीसीनिया को जीत लिया, 
जेनी ने आस्ट्रिया पर कव्जा कर लिया, 
जर्मनी और इटली के हरतक्षेप से स्पेन 
में गणराज्य का अन्त हो गया, फिर भी 
इंगलेंड ने जमंनी के साथ म्यूनिख- 
समभोता किया, इस आशा से कि जर्मनी 
सन्तुष्ट हो जाए भ्रौर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के सिद्धान्त पर चलने लगे । लेकिन जव 
१५ माचे, १९३९ को जमेची ने म्युनिख- 
समभोते का उल्लंघन कर चेकोस्लो- 
वाकिया पर कब्जा कर लिया तव 
इंगलंड तृष्टीकरण की नीति त्यागकर 
जर्मनी से लड़ने के लिए कटिबद्ध हो 
गया । तष्टीकरण नीति का प्रयोग ऐसी 
किसी भी नीति के संदर्भ में हो सकता 
है जिसमें विरोधी को निरन्तर रियायतें 
दी जाएं लेकिन विरोधी अपनी श्राक्रामक 
नीति को त्यागने के लिए प्रस्तुत न हो । 

स्वदेश में दक्षिणपन्थी आलोचकों 
ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमन्त्रित्व 
में पाकिस्तान तथा चीन के प्रति भारत 
की शान्तिवादी नीति को 'तुष्टीकरण 
नीति” नाम दिया था । 


arbitration (झरविट्रेशन) : विवाचन । 


विभिन्न राज्यों के विवादों को दोनों 
पक्षों द्वारा किसी पंच को सोंपकर 
निर्णय कराने की परिपाटी । पश्चिमी 
जगत्‌ में यह प्रथा युनातियों के समय से 
ही चली ग्रा रही है । मध्य काल में भी 
इसका प्रयोग होता रहा । १७६४ की 
जे सन्धि के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन और 
संयुवत राज्य के भनेक विवाद विवाचन के 
द्वारा तय होते रहे | विवाचन का अर्थ 


ज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी 
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निर्णय द्वारा किया जाना है, यह निर्णय 
दोनों पक्षों द्वारा चुने हुए एक अथवा अनेकः 
विवाचकों के न्यायाधिकरण के द्वारा 
होता है और यह श्रधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय से पृथक्‌ है। विवाचक का 
काम कानून का ज्ञान न रखनेवाले किसी 
राज्य के शासनाध्यक्ष को भी सौंपा जा 
सकता हे । विभिन्न राज्य आपसी” 
विवाद विवाचक्रो को सौंपने के लिए 
विशेष सन्धियाँ करते हें । इन सन्धियों 
में विवाचन के मूल सिद्धान्तों और 
इसकी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होता 
है । सामान्य छप से विवाचन में ग्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय विधि के मूल सिद्धान्त लाग॒ किए 
जाते हैं श्रोर विवाचको का निर्णय 
दोनों पक्षों को ग्रनिवार्य रूप से स्वीकार 
करना पडता है । राज्यों के लिए यह 
भ्रावर्यक नहीं है कि वे अपना कोई 
विवाद विवाचकों को सौँपँ ही. सोपे, 
परन्तु एक वार यह विवाद सौंपने पर 
उनके लिए विवाचन का निर्णय स्वीकार 
करना आवश्यक हो जाता है । 
देखिए-adjudication. 


aristocraC) (अरिस्टॉक्रेसी ) : कुलीनतंत्र, 


गभिजाततन्त्र, अभिजात वर्ग । 

्रग्रेजी शब्द 'अरिस्टॉक्रेसी' यूनानी 
भाषा के दो राव्दों 'ग्ररिस्टॉस' और 
ऋटॉस' से मिलकर बना है । ग्ररिस्टॉस 
का ग्रर्थ है श्रेष्ठ और क्रेटांस का अर्थ 
है शक्ति अथवा शासन । ग्रतः व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से झरिस्टॉंक्रंसी का ग्रथ है-- 


समाज के सवंश्रेष्ठ व्यक्तियों का शासतत | 


तथापि व्यवहार में इसका अ्रभि- 


प्राय है ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें 
राज्य सत्ता कुछ कुलीन अर्थात्‌ .जन्म | च द 


के आधार पर कुछ व्यक्तियों के हाथों 














> ए 
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र 


में केन्द्रित हो । अरिस्टॉक्रसी शब्द 
का प्रयोग कई वार शासकवर्ग अथवा 
कुलीनवर्ग के लोगों के लिए भी 
किया जाता है। यूनान में कुलीनतन्त्र 
एक्र मान्य शासन-प्रणाली थी और 
प्लेटो तथा अरस्तु दोनों ने उसका 
विस्तृत विवेचन किया है । कूलीनतन्त्र 
में जनसाधारण शासक-वर्ग से विल्कुल 
अलग रहता है और उसके लिए यह सम्भव 
नहीं होता कि वह शासको की श्रेणी में 
पहुँच सके । उदाहरणार्थ, प्राचीन रोम की 
जनता दो श्रेणियों में बेटी हुई थी-- 
पेट्रिशियन श्रौर प्लेवियन । पेट्रिशियन 
कलीन माने जाते थे और सम्पूर्ण राज- 
नीतिक दावित उन्हीं के हाथों में केन्द्रित 
थी । प्लेवियन साधारण जन होते थे और 
व्यक्तिगत रूप से योग्य होने पर 
भी वे शासन-सत्ता में भाभीदार नहीं 
बन सकते थे । कालान्तर में धन, विद्या, 
बुद्धि ग्रथवा योग्यता के आधार पर 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के शासन को भी 
“ग्ररिस्टॉक्रेसी' शब्द से सम्बोधित किया 
जाने लगा । इस प्रकार की श्ररिस्टॉक्रेसी 
में सर्वसाधारण के ऊपर ऐसा कोई 
प्रतिवन्ध नहीं होता कि वह शासक न वन 
सके । उदाहरण के लिए वौद्धिक श्रेष्ठता 
के आधार पर राज्यसत्ता संभालने वाले 
वर्ग को 'इस्टेलेक्चुअल ग्ररिस्टॉक्रेसी'ग्रथवा 
बौद्धिक अभिजात वर्ग कहा जाता है । 

` कुलीनतन्त्र-शासत की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें गणना की 
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क्षमता से केबल कुछ विरले लोग ही 
सम्पन्न होते हैं । कुलीनतन्त्र मुख्यतः अजु 
दार (कन्ज्ञरवेटिव) शासन होता है। एक 
प्रकार से वह राजतन्त्र और लोकतन्त्र के 
वीच की चीज़ है और उसमें स्थायित्व 
तथा संयम के तत्त्व प्रचुर मात्रा में 
बिद्यमान हैं। प्रत्येक शासन मे, 
उसका कैसा भो रूप हो, कुलीनतन्त्र का 
कुछ न कुछ अंश ग्रवश्य विद्यमान होता है । 
कुलीनतन्त्र की सबसे वडी दुवलता 
यह है कि यह आवश्यक नहीं कि ऊंचे 
कुल ग्रथवा अभिजात वर्ग में जन्मा प्रत्येक 
व्यक्ति शासन की योग्यता रखता हो और 
यदि जन्म की वात छोड़कर केवल योग्यता 
के आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों 
का शासन स्थापित करने का निर्णय 
किया जाये तो प्रश्‍न यह होगा कि 
सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कौन करे ? मानव- 
समाज सर्वश्रेष्ठ को चुनने की कला से 
अनभिज्ञ है । अतः व्यवहार में कुलीन- 
तन्त्र या तो. परम्परागत अभिजात वर्ग 
का, धनिकों का अथवा शक्तिशालियों 
का शासन हो जाता है। जनता ऐसे 
प्रशासन में भाग नहीं ले पाती, श्रत: 
बह राजनीतिक शिक्षा से वंचित रह 


जाती है । वसे भी किसी भी वर्ग-विशेष का. 


शासन आधुनिक लोकतन्त्रात्मक विचार- 
धारा के प्रतिकूल है। कुलीनतन्त्र का 
अनुदार तत्त्व सामाजिक प्रगति के मार्ग 
में वाधा वन जाता है । 


Aristotclianism (ग्ररिस्टॉंटिलियनिज्म)! 
ग्रपेक्षा गण पर झधिक वल दिया नादाः ८ ( रस्टांति लियनिज्म) 


है । इसमें यह मानकर चला जाता है 
कि राजनीतिक दायित्वों का भार वहन 


हारने छ) लिए सभी व्यक्ति समान रूप से 
अप: | | क ८ प्र योग्य हीं: होते। ७ कर श्रावका स्स'2वनिऽ। C 


भ्ररस्तूवाद । 

श्ररस्तूवाद का ग्रभिप्राय है यूनानी 
दार्शनिक तथा प्लेटो के शिष्य अरस्तू 
(३८४-३२ ई००प्‌०) का दशन । 
रस्तु. नेंए'प्य्यनिः/ स्मिथ५०क प्रायः सभी 


क ० see 
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ज्ञान-विज्ञानों पर विचार किया था और 
तकेशास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, 
तत्त्व-मीमांसा, नीतिशास्त्र, राजनीति 
तथा काव्यशास्त्र आदि विविध विषयों 
पर पुस्तकं लिखी थीं । अरस्तू के राज- 
नीति-दशंन का उसके नीतिशास्त्र से 
घनिष्ठ सम्वन्ध है। उसके विचार से 
राज्य मनुष्य के नेतिक जीवन को 
परिपूर्णता प्रदान करता है। मानव के 
नेतिक उद्देश्यों की सिद्धि राज्य के विधि- 
विधानों द्वारा ही सम्भव है । संविधान 
वही श्रेष्ठ होता है जिसका लक्ष्य जनता 
के हित का उन्नयन हो। जिस प्रकार 
नागरिक राज्य के विना ग्रपने जीवन-लक्ष्यों 
की सिद्धि नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
राज्य भी अच्छे नागरिकों के विना अपने 
लक्ष्य लोकहित-की सिद्धि नहीं कर 
सकता । मानव स्वभाव से ही राजनीतिक 
प्राणी है । राज्य का जन्म जीवन की 
खातिर हुआ, और राज्य को सार्थकता 
मनुप्य-जीवन को सुखी बनाने में 
ही है । 

अपने समय के नगर-राज्यो का वर्गीकरण 
करने में ग्ररस्तू ने दो सिद्धान्तो का सहारा 
लिया था-एक परिमाणात्मक, दूसरा 
गुणात्मक । परिमाणात्मक सिद्धान्त के 
अनुसार राज्य की श्रेष्ठता इस पर निर्भर 
थी कि राजशक्ति या राज्य की प्रभुत्व- 
शक्ति कितने लोगों में निहित है, एक 
व्यक्ति में, एक श्रेणी में अथवा सर्वे- 
साधारण जनता में । गुणात्मक सिद्धांत 
के अन्तर्गत राज्य की श्रेष्ठता की कसौटी 
थी राज्य का उद्देश्य अर्थात्‌ जिन लोगों 
के पास प्रभुसत्ता है, वे उसका उपयोग 
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इस दोहरी कसौटी के ऊपर राज्यों को 
कसते हुए ग्रस्त ने लिखा था : “राज्य 
एकतन््र उस समय होता है जवकि 
सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में 
केन्द्रित होती है और वह व्यक्ति उस 
सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के लिए 
करता है । वह राज्य जिसका शासन 
एक व्यक्ति से अधिक परन्तु थोडे-से 
व्यक्तियों के ही हाथों में केन्द्रित हो, 
कुलीनतन्त्र या अभिजाततन्त्र कहलाता 
है । जव राज्य की सत्ता समस्त जनता 
में निहित होती है और वह उसके 
कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है, तव 
उस शासन-प्रणाली को लोक-राज्य या 
'पॉलिटी' कहते हैं |” ये राज्य अ्रथवा 
शासन के सहज-स्वाभाविक रूप हुं। 
यदि शासक चाहे वह एक व्यक्ति हो या 
कुछ व्यक्ति हों या सब नागरिक हों-- 
अपनी सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के 
हित के लिए न करके अपने वैयक्तिक 
स्वार्थी की पर्ति के लिए करं तो इनमें 
से प्रत्येक राज्य एक विकृत रूप धारण 
कर लेता है । भ्ररस्तू के अनुसार एकतंत्र 
का विकृत रूप अत्याचारी शासन, 
कूलीनतन्त्र का विकृत रूप गुटतन्त्र या 
ग्रल्पतन्त्र और लोक-राज्य का विकृत 
रूप प्रजातन्त्र है । 

ग्ररस्तू ने राज्यों के साथ ही साथ 
राजनीतिक परिवर्तन का काल-चक्र भी 
प्रस्तुत किया है। श्ररस्तू का विचार 


है कि राज्यों के समस्त रूपों का झने:- 
शनैः बिकास होता है । उसके अनुसार 
शासन का सबसे पहला स्वरूप एकतन्त्र> 
वादी रहा होगा । धीरे-धीरे वह शासक 


अपने व्यक्तिगत लाभध्के लिए करते हैं कूर हो गया होगा और उसने प्रजा पर _ ड 
या सव लोसों0के/हित (की) i अपनी - | प़ह्लाच्ायिव्होगे, !त्य़त्माद्ारी शासक ८ रु | हट ४. 
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को समाज के अपेक्षाकृत प्रभावशाली 
व्यक्तियों ने अपदस्थ कर दिया होगा और 
अभिजाततन्त्र की स्थापना की होगी । 
लेकिन आगे चलकर यह शासन भी 
विकृत हो गया होगा ओर राज्य की 
सम्पूर्ण सत्ता केवल थोडे-से स्वार्थी 
व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो गई 
होगी । फलतः जनता ने इस शासन के 
विरुद्ध विद्रोह करके सम्पूर्ण सत्ता अपने 
हाथ में ले ली होगी। कुछ समय तो 
वह शासन ठीक चला होगा लेकिन 
बाद में वह भी विकृत होकर प्रजातन्त्र 
बन गया होगा । तत्पश्चात्‌ इसकी 
प्रतिक्रिया के रूप में पुनः एकतन्त्रवादी 
शासन की स्थापना हुई होगी और वही 
पुराना चक्र दुवारा चल पडा होगा । 
अरस्तू श्रेष्ठ शासन के सम्बन्ध में 
' सैद्धान्तिक धरातल पर ही त्रिचार करके 
नहीं रह गया । उसने इस शासन के 
संधान के लिए अपने समय के १५८ 
संविधानो का संकलन और ग्रध्ययन 
किया था और इस प्रकार तुलनात्मक 
शासन-विज्ञान की नींव डाली थी । ग्ररस्तू 
के इन संविधानों में अव केवल एक ही 
संविधान-- एथेंस का संविधान--बाकी 
बचा है। 
जहाँ तक राज्य में मानव-स्थितियों का 
सम्बन्ध है, अरस्तू ने दासता को उचित 
ठहराया है और वह इस आधार पर 
कि कुछ व्यक्तियों में प्रकृत्या कम बृद्धि 
होती है तथा वे इसी योग्य होते हैं कि 
दूसरों के नियन्त्रण में रहकर कार्य करें। 
armed neztrality (ाम्डं न्यूटेलिटी) 
सशस्त्र तटस्थता । 


„युद्धकाल में तटस्थ देश द्वारा ग्रहण 


की ग वह स्थिति कि आवश्यकता 


armistice (आमिस्टिस) : 


पड़ने पर वह बल-प्रयोग द्वारा 
युद्धरत देशों से अपनी तटस्थता की रक्षा 
करेगा । १७८० में रूस, डेन्माकं श्रौर 
स्वीडेन ने अमरीकी स्वातत्त्र्य-युद्ध के 
समय ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र तटस्थता 
की घोषणा की थी । 

युद्धविराम । 
युद्धावसान को सर्वाधिक लोकप्रिय 
रीति शान्ति-सन्धि है, लेकिन शान्ति- 
सन्धि से पहले प्रायः सन्धि-वार्त्ता चलाने 
के लिए युद्धविराम होता है। इसका 
अभिप्राय सशस्त्र लड़ाई को कुछ समय 
के लिए स्थगित कर देना है। इसमें 
दोनों पक्षों की ओर से गोलावारी और 
आक्रमण-प्रत्याक्मण की सैनिक कार्ये- 
वाहियाँ वन्द कर दी जाती हैं। यदि 
युद्धविराम किसी विशेष क्षेत्र में किया 
जाए तो इसे स्थानीय युद्धविराम कहते 
हैं और यदि वह समूचे रणक्षेत्र के लिए 
किया जाए, तो उसे व्यापक युद्धविराम 
कहते हैं युद्धविराम करने का अधिकार 
प्रधान सेतापतियो या राजनयिक प्रति- 
निधियों को होता है तथा इसकी पुष्टि 
राज्य की उच्च सत्ता द्वारा होती है। 
युद्धविराम से हथियारों की लड़ाई वन्द 
होती है, युद्धावस्था का शवसान नहीं 
होता । 

देखि ए-- armistice day. 


Armistice Day (आर्मीस्टिस डे) : युद्ध- 


विराम दिवस । 

प्रथम विश्वयुद्ध में विराम-सन्धि पर 
हस्ताक्षर होने के उपरान्त ११ नवम्बर, 
१९१८ को पूर्वाह्न में ११ वजे युद्ध 
समाप्त हुआ । आगे के वर्षों में ११ 
नवम्वर को पूर्वाह्न में ११. बजे युद्ध- 
विराम दिवस मनाया जाने लगा । ठीक: 
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REISE जाता कय की 
ग्यारह वजे दो मिनट के लिए मौन रखा 


जाता ओर इसके वाद विभिन्न स्थानों 
में समारोह होते । १९४६ में युद्ध-विराम- 
दिवस का नाम बदलकर स्मृति-दिवस 
( रिमेम्बरेंस डे) रख दिया गया । 
यह पर्वं ११ नवम्बर के सबसे निकट 
पड्ने वाले रविवार के दिन मनाया 
जाता है और इस दिन गिरजाघरों में 
द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त की स्मृति में 
विशेष प्रार्थनाएँ होती हैं । 

देखिए armistice. 
१५00191101 (असोसियेशन-) : संघ । 
संव ऐसे मनुष्यों का न्यूनाधिक संगठित 
इप है, जो एक सववसामान्य उद्देश्य की 
पूत के इच्छुक हों । संत्रों का निर्माण 
निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। 
संघों के अस्तित्व का कारण मनुष्य का 
सामाजिक स्वभाव है । मनुष्य की जन्म- 
जात सामाजिक प्रवृत्ति उनके द्वारा 
प्रकट होने का ग्रवसर पाती है। संघ 
मनुष्य को प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा 
अपनी प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग 
करने के अवसर प्रदान करता है ग्रौर 
इस प्रकार उसके व्यक्तित्व के पूर्ण 
विकास में सहायक होता है । मनुष्य की 
आवश्यकताएँ विविध और उसका 
व्यक्तित्व श्रनेकांगी होता हे । इसलिए, 
स्वाभाविक है कि कोई एक ही संगठन 
उसकी सब ्रावश्यकताग्रों की पूर्ति नहीं 
कर सकता और न उसके द्वारा वह पूर्ण 
श्रात्म-साक्षात्क्रार ही कर सकता है । 
फलतः, मानव की विविध झावश्यकताओं, 
'अभिरुचियों और हेतुग्रो की पूर्ति के 


लिए भ्रगणित संघों का निर्माण हो. 


गया है। 
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जा सकता है। वर्गीकरण का एक आधार 
सदस्यता है। इसके अनुसार संघ दो 
प्रकार के होते हुँ-स्वाभाविक या 
ग्रनिवार्यं ग्रौर वेकल्पिक या स्वैच्छिक | 
स्वाभाविक या अनिवार्य संघों से मनुष्य 
अलग नहीं रह सकता और वह चाहे या 
न चाहे उनका सदस्य होता ही है। 
दूसरे शब्दों में उसका जन्म ही इन संघों 
में होता है। इस प्रकार के संघों के 
सर्वोत्तम उदाहरण परिवार और राज्य 
है । वैकल्पिक या स्वँच्छिक संघ वे हैं जो 
समभझ-वुझकर प्रयत्नपूवक बनाए जाते 
हैं और जिनका सदस्य होना या न होना 
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। 
इस प्रकार के संघों की संख्या बहुत बड़ी 
है और वह निरन्तर बढ़ती जाती है। 
इस वर्ग में ग्रसंख्य राजनीतिक, आथिक, 
सांस्कृतिक और मनोरंजक संघों का 
समावेश है । 

कभी-कभी संघों का वर्गीकरण उनकी 
कार्यविधि के आधार पर किया जाता 
है । इसके अनुसार उनके दो प्रकार 
होते है- ्रस्थायी ग्रौर स्थायी। ग्रस्थायी 
संघों का उदाहरण भूकम्प के वाद 
स्थापित की जानेवाली सहायता-समिति 
है । ऐसे संघ निश्चित आवश्यकता की 
पति के लिए बनते हैं और उसकी, पूर्ति 
हो जाने पर समाप्त हो जाते है । दूसरी 
ओर परिवार और राज्य जसे संघ 
वास्तविक रूप में स्थायी होते हैं । उनेका 


अस्तित्व सभ्यता के ग्रादिकाल से रहा 


है ग्रौर इसलिए वे अक्षुण्ण हैं कि उनमें 
मनुष्यों के स्थायी हितों की जड़ जमी 
हुई है । 
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asylum 


आधार उनका कार्य या उद्देश्य है। इसके 
झनसार उनके अनेक वर्ग हो सकते हँ 
जीवोपकारी संघ, धार्मिक संघ, आर्थिक 
संघ, व्यावसायिक संघ, सांस्कृतिक सघ, 
आमोदःप्रमोद संघ और राजनीतिक सघ 
भ्रादि । 
asylum (एसाइलम) : राजप्रश्नय । 

यह सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है कि 
जव कोई राजनीतिक शरणार्थी अपने देश 
से भागकर दूसरे देश में शरण लेता है, 
तो दसरा देश उस शरणार्थी को उसके 
मल देश में वापस नहीं भेजता । लेकिन 
जव शरणार्थी किसी दूसरे देश में नहीं 
प्रत्युत दूसरे देश के अपने ही देश में 
स्थित दूतावास में शरण लेता है, तव 
अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर कठिनाई उठ 
खडी होती है । ईरान में इसी से मिलती- 
जुलती एक प्रथा पाई जाती है जिसे 
'बस्त? कहते हैं। इसके ग्रन्तर्गत स्थानीय 
व्यक्ति अपने शासन के क्रोध से वचने 
के लिए विदेशी दूतावासों में शरण ले 
लेते हैं। इस तरह के शरणाथियों को 
वापस भेजने में लम्बी बातचीत की 
जरूरत पड़ जाती है 1 

देखिए--extradition. 
Atlantic Charter (एटलांटिक चार्टर) : 
एटलांटिक चाटेर । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट तथा विन्स्टन चचिल ने एटलां- 
टिक समुद्र में किसी अज्ञात स्थान पर 
मिलकर १४ ग्रस्त १६४१ को 
'अपने समान सिद्धान्तों की घोषणा की 
थी जो एटलांटिक चार्टर के नाम से 
विख्यात है। इस घोषणा में उन्होंने 


कहा था कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा ` 


ग्रेट ब्रिटन का अपने साम्राज्य-विस्तार 
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का कोई इरादा नहीं है, वे इस वात से 
सहमत हैं कि संसार के सभी राष्ट्र 
अपनी इच्छानसार अपने शासनतन्त्र का 
निर्माण करें और अपने आर्थिक विकास 
के लिए आवश्यक सारे कच्चे माल का 
उपयोग कर सकें ।. रूज़वेल्ट तथा चचिल 
ने इस घोषणा में यह आशा भी व्यवत 
की कि युद्ध के वाद संसार के विविध 
देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार 
होगा और उनमें सामाजिक सुरक्षा का 
व्यवस्था की जाएगी, लोग निर्भीक होकर 
रह सकेंगे तथा उनके जीवन को प्राथमिक 
आवश्यकताएँ पूरी हो सकंगी । घोषणा 
में यह श्रनुरोध भी किया गया था कि 
युद्ध के पश्चात्‌ व्यापक निरस्त्रीकरण 
किया जाएगा । 


at.c॥९ (अटेश) : सहचारी । 


दूतावासों में नियुक्त एक विशिष्ट 
पदाधिकारी को ग्रटैशे की संज्ञा दी जाती 
है । अटैश तीन प्रकार के होते हैं। 
पहली श्रेणी में थल-सँनिक, नौ-सँनिक, 
वायु-सँनिक या वाणिज्यिक सहचारी 
आते हैँ । ये प्रायः वरिष्ठ पदाधिकारी 
होते हैं ग्रोर विशिष्ट सेवाश्रों के लिए 
दतावासों के साथ संलग्न किए जाते हैं । 
दूसरी श्रेणी राजनयिक सहचारियो की 
होती है जो राजनयिक सचिवों में सवसे 
नीचे धरातल पर होते हैं श्रव ग्रधिकांश 
देशों में सहचारियों की यह श्रेणी 
समाप्त कर दी गई और इसके स्थान 
पर तृतीय सचिव नामक एक्र नये पद 
की सर्जना की गई है। सहचारियों की 
तीसरी श्रेणी भ्रवेतनिक सहचारियों की 
है । भ्रवेतनिक सहचारी राजनयिक सेवा 
का स्थायी सदस्य रहीं होता । वह प्रायः 


॥॥ स ०एक्ष,क्ष्षण व्यक्ति 


Attorney General 


होता है जो ग्रपनी शिक्षा समाप्त करने तथा 
नियमित सेवा का जीवन आरम्भ करने 
के वीच का समय दूतावास में प्रशिक्षण 
प्राप्त करने में व्यतीत करता है । वहुत 
से दूतावासों में सांस्कृतिक सहचारी 
नियुक्त करने की भी प्रथा है । 
Attorney Genera (ग्रटॉर्नी जनरल): 
महान्यायवादी । 

भारतीय संविधान के श्रनच्छेद ७६ में 
व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश नियुक्त होने की अहंता 
रखनेवाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत 
का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता हे । 
महान्यायवादी का कतंव्य है कि वह 
भारत सरकार को ऐसे विधि सम्वन्धी 
विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे दूसरे 
कतेव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे 
समय-समय पर भेजे या सौंपे। अपने 
कतंव्यों के पालन के लिए महान्यायवादी 
को भारत राज्य-क्षेत्र के सव न्यायालयों 
में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है । महा- 
न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त 
अपने पद पर रह सकता है। 
authoritarianism (अथॉरिटेरियनिज्म): 
अध कारवाद । 

अधिकारवाद जीत्रन की एक व्यापक 
प्रवृत्ति है जो मनोविज्ञान, प्रशासन तथा 
समाज-संगठन जेसे विविध क्षेत्रों में दृष्टि- 
गत होती है । व्यव्रित की स्वतन्त्रता के 
सिद्धान्त के विरुद्ध श्रधिकारवाद का अर्थ 
है सत्ताधारी की आज्ञाम्नों का चुपचाप 
पालन करने का सिद्धान्त । श्रधिकारवादी 
व्यवस्था में ऊपर से जारी किए गए 
प्रादेश बिना किसी विरोध अथवा ननु- 
नच के इस डर से कार्यान्वित किए जाते 
हैं कि उनके न करने पर कठोर दंड 
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मिलेगा । 


autocracy (ऑटोक्रेपी) निरंकुश 
शासन, स्वेच्छाचारी शासन, स्वेरतंत्र । 
वह शक्ति-संगठन जिसमें प्रशासनिक 
सोपान के शिखर पर एक व्यवित की 
सर्वोच्च स्थिति हो, ऐसी विधियों श्रथवा 
रीति-रिवाजों का ग्रभाव हो जिनके 
याधार पर शासक को उसके कायो के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, तथा 
शासक के शक्ति-प्रयोग पर किसी प्रकार 
के परम्परागत ग्रयवा वंधानिक प्रतिवन्ध 
न हों। 
निरंकुश शासन श्रथवा स्वंरतन्त्र दो 
प्रकार का होता है : एक तो पूर्व-निर्धारित 
प्रतिमानों के अनुसार प्राप्त किया हुप्रा 
और दूसरा वल-प्रयोग के द्वारा अजित । 
पहली स्थिति में निरंकुश रासन वेध माना 
जाता है, इसे आनुवंशिक स्वेरतन्त्र भी 
कहा जाता है । दूसरी स्थिति में निरंकुश 
शासन अ्धिनायकतन्त्र (डिब्टेटरशिप) 
का रूप धारण कर लेता है । 
कुछ. लेखकों ने स्वेरतन्त्र का अ्रत्यन्त 
व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है । उदाहरण 
के लिए एयल डवर्जेर ने लिखा है : 
“«स्वैरतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्थाओं में एक 
समान विशेषता यह पाई जाती है कि 
उनमें शासकों के चुनाव पर शासितो की 
कार्यवाहियों का कोई असर नहीं पड़ने 
दिया जाता ।” इस व्याख्या के अनुसार 
स्वैरतन्त्र का अर्थ वह शासन-प्रणाली हो 
जाता है जिसमें निर्वाचन का तत्त्व नहीं 
पाया जाता । स्वेरतन्त्र शब्द का व्यापक- 
तम प्रयोग उस शासन-प्रणाली के अर्थ में 
होता है जिसमें शासन की सर्वोच्च-शक्ति | 
एक व्यक्ति, स्वेरतन्त्री शासक, के हाथो _ 
में केन्द्रित हो । [ क 
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Card 


देखिए -- absolutism 
despotism 
dictatorship 
totalitarianism 
tyranny 
2ut0n०॥) (श्रॉटोनोमी) : स्वायत्ता । 
यह यूनारी शब्द 'ऑटोनोमिया से 
निकला है जिसका श्रर्थ हे स्वशासन का 
धिकार या शवित । 
देखिए -- provincial 
Ax15 7०७९5 (एविसस पावसं) : धुरी 
राष्ट्र । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी, इटली और 
जापान जो विदेश नीति के क्षेत्र में 
पारस्परिक सहायता श्रौर समर्थन के लिए 
वचनवद्ध थे । 
Aya Ram, Gaya Ram (आया राम, 
गया राम) : आया राम, गया राम । 
भारतीय राजनीति में दल-बदलुग्रों का 
वाचक शन्द्रवन्ध । यह शव्दवन्ध हरियाणा 
के हरिजन विधायक श्री गयालाल की 


autonomy. 


back-bencher (बेक बँचर) 
पश्चासद, वेक बेंचर । 
विघानमण्डल का साधारण सदस्य जो 
उसकी गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं 
लेता भ्रयवा वह गर-सरकारी सदस्य जो 
किसी मन्त्रि-पद पर नियुक्त नहीं होता 
ओर विधानमण्डल में पीछे के स्थानों पर 
वेठता है । आगे के स्थान एक ओर तो 


: पदचक, 


 सरकारीपक्षके में 
| ;ि C-0. M मन्तियों ih hawan सुदीय 0. लै अत वो En! :तु्बय,ऽस्तेमनीचे स्तर 
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देन है । श्री गयालाल फरवरी, १६६७ 
के निर्वाचन में कांग्रेस के टिकिट पर 
निर्वाचित हुए थे, लेकिन बादम वे राव 
वीरेन्द्रसिह के नेतुरव में निमित संयुवत 
मोर्चे में सम्मिलित हो गए और उन्ह 
राव की सरकार में मन्त्री वनाया गया, 
३० अक्तूबर को वे फिर विरोधी दल 
अर्थात कांग्रेस दल में जा मिले । किन्तु 
एक घण्टे बाद ही वे पुनः सयुक्त माच म 
सम्मिलित हो गए । इस प्रकार श्रा 
गयालाल ने पन्द्रह दिन में तीन वार दल- 
बदल किया । जव वे दूसरी वार कांग्रेस 
छोड़कर संयुवत मोच में सम्मिलित हुए 
थे, तव राव वीरेन्द्रसिह ने एक पत्रकार 
सम्मेलन में कहा था कि “गया राम ग्व 
आया राम' हो गए हैं। बाद में गृह- 

मन्त्री श्री यशवंतराव चह्वाण ने लोक- 
सभा में अपने भाषण में आया राम 
“गया राम' शब्दों का उल्लेख कर उन्हें 
प्रसिद्ध कर दिया । 

देखिए defection. 


सचिवों के लिए नियत होते हैं तथा 
दसरी ग्रोर त्रिरोबी दल के प्रमख सदस्थों 
के लिए 


backward classes (वेकवडं बलासेज्ज): 


पिछड़े हुए वर्ग । 
पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के 


वे वर्ग हैं जो आर्थिक, सामाजिक तथा 
शक्षिक निर्योग्यताभ्र के कारण समाज 


backward classes २५ Ealance of power 





पर हों । यद्यपि संविधान में इस शब्द- ही पिछड़े वर्गों की सहायता की जाती रहे। 
वन्थ का एकाधिक स्थलों पर प्रयोग हुआ यह प्रश्‍न तय करना बहुत कठिन हे 
है (अनुच्छेद १६ (४) श्रौर ३४० में) कि कौन-सा वर्ग पिछड़ा हुग्ना वर्ग है, 
पर इसकी परिभाषा कहीं नहीं की गई । विशेषकर ऐसे: देश में जो लगभग सारा 
संविधान में पिछड़े हुए वर्गों के साथ ही का सारा ही श्रल्पविकसित हो और 
अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों संसार के अन्य उन्नत देशों की तुलना में 
दाव्दवन्धों का भी प्रयोग हुआ है जिससे वास्तव में पिछड़ा हुआ हो । पिछडेपन 
ध्वनि निकलती है कि अनुसूचित जातियों की कोई सर्वमान्य कसौटी निर्धारित 
तथा जन-जातियों के अलावा भी कुछ करना दुष्कर है क्योंकि ये कसौटियाँ 
'पिछडे हुए वर्ग हो सकते हैं। संविधान अनेक प्रकार की हो सकती हैं--सामा- 
कके अनुच्छेद ३४० में पिछड़े हुए दगों को जिक, राजनीतिक, ग्राथिक और शंक्षिक 
दशाग्रो के अनुसन्धान के लिए एक आदि । जो वर्ग सामाजिक दृष्टि से 
आयोग की नियुक्तिका उपवन्ध किया बहुत पिछड़ा हुआ हो, वह राजनीतिक 
गया है । इस प्रकार का ग्रायोग १९५३ दृष्टि से बहुत शवितशाली हो सकता है 
में नियुक्त किया गया था । | तथा आथिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न । 
नियुक्ति शर्तों के अनुसार आयोग के कुछ दक्षाश्रो में यह भी सम्भव है कि 
कार्य थे-- (क) उन कसौटियों को राज्य की अधिकांश जनता ही पिछड़ी 
-निर्धारित करना, जिनके अनुसार किसी हुई हो। इस स्थिति में उसे कुछ परित्राण 
वर्ग को पिछड़ा हुआ कहा जा सके। देने का कोई अर्थ नहीं रहजाता। _ 
(ख़) सम्पूणं भारत के लिए इस प्रकार balance ०१ power (वॅलेस ग्राफ 
'के समुदायों की सूची तँयार करना । पॉवर) : शर्बित-सन्तुलन । 
(ग) पिछडे हुए वर्गों की कठिनाइयों शबिति-सन्तुलन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय 
'पर विचार करना और उनको दूर करने राजनीति का वह सिद्धान्त है जिसके 
'के सम्बन्ध में उपाय सुझाना । इस अनुसार यूरोपीय महाद्वीप में यह माना 
आयोग ने १६५० में श्रपनी रिपोर्ट जाता था कि वहाँ के राष्ट्रों के एक गुट 
सरकार को पेश की थी । लेकिन, की शक्ति राष्ट्रों के दूसरे गुट के बराबर 
आयोग ने जिन कसौटियों का सुझाव रहनी चाहिए ताकि किसी एक गुट की 
(दिया था, वे सरकार को बहुत अस्पष्ट शक्ति बहुत भ्रधिक न बढ़ जाए । यूरोप 
“झर अव्यावहारिक प्रतीत हुईं क्योंकि में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बताए रखने 
“उनके श्रनसार तो देश की अधिकांश का एक प्रधान साधन यह शक्ति-सन्तुलन 
-झावादी पिछड़े हुए वर्गों में आजाती। ही था के ब्रिटेन की विदेश-नीति तका 
'इसलिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों अनेक वर्षों तक परम्परागत लक्ष्य इस 
.को आदेश दिया कि वे इस सम्वन्ध मै शबित-सन्तुलन की रक्षा करना रहा था। 
आर अनसन्धान करें तथा इस वीच में यूरोप में १८७१ से १६१४ तक जो 
राज्य सरकारों ने पिछड़े हुए वर्गों की शान्ति वनी रही थी, उसका श्रेय जमनी, | 
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balkanization 


sme 
तथा इंगलैंड, फ्रांस और रूस (त्रिराष्ट्र 





सौहाद्र ) कें बीच शक्ति-सन्तुलन को दिया 
जाता है । प्रथम विषवयुद्ध के वाद 
"शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त का महत्त्व 
नहीं रहा । इंगलेंड ने १६३६ तक यूरोप 
के सबसे शक्तिशाली राज्य जर्मनी का 
विरोध नहीं किया, प्रत्युत उसे प्रसन्न 
रखने की चेष्टा की । १९४५ के वाद 
इंगलैंड ने शक्ति-सन्तुलन के निर्वाह का 
कोई प्रयत्न नहीं किया है । उसका 
प्रयत्न साम्यवादी गुट के विरुद्ध ग्रांग्ल- 
अमरीकी गुट की शक्ति को वढाना हो 
गया । वह इस स्थिति में ही नहीं है कि 
शक्ति-सन्तुलन बनाए रख सके । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य- 
सूर्यं ग्रस्त हो गया है ग्रौर वह तीसरे 
दर्ज की शक्ति बन गया है। तव से 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-सन्तुलन | 


के सिद्धान्त की जगह शक्ति-गुटों की 
प्रतियोगी राजनीति ने ग्रहण कर ली है। 
balkanization (वाल्केनाइज्ेशन) : 
वाल्कनीकरण । 

वल्कान शब्द तुर्की भाषा का शव्द है 
जिसका अर्थ है--पहाड़ । पर्वतीय क्षेत्र 
होने के कारण वल्कान प्रायद्वीप में 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का 
उत्थान नहीं हो सका आौर वहाँ 
सदा भौगोलिक तथा जातीय वैविध्य वना 
रहा जिसके फलस्वरूप उसके इतिहास में 
विभाजन, संघर्ष और श्रराजकता का 
दौरूदॉरा रहा । इस क्षेत्र की इस 
विशेषता के कारण ही वाल्कनीकरण का 
ग्रथ हो गया है--किसी भौगोलिक क्षेत्र 
का खण्ड-खण्ड हो जाना, उसमें निरन्तर 


_ अव्यवस्था, ञ्राजक्गता श्रौर युद्ध की 
` स्थिति का वना 
र 0020. पद, Bhawan Varanasi Collection. DigiflEStHPnsangotr 


ballot: 


09110 (वलट) : (१) गुप्त मतदान; 


(२) मतपत्र । 

(१) लोकतन्त्रात्मक देशों 
दान की पद्धति । 

(२) मुद्रित पत्र जिस पर अपनी 
पसन्द व्यक्त कर मतदाता उम्मीदवार-- 
विशेष के पक्ष में अपना मत डालते हैं । 

भारत में चुनावों में मतदान के लिए 
चिल्ल प्रणाली अपनाई जाती है । इस 
प्रणाली के अन्तगत प्रत्येक निर्वाचन-क्षत्र 
के मतपत्र पर निर्वाचनःक्षेत्र के उम्मीद-- 
वारों के नाम तथा उनके चुनाव-चिह्न 
छपे रहते हैं । मतपत्रों पर क्रमवार 
संख्या होती है तथा मतदाता को दिए 
जाने से पहले उन पर निश्चित मोहर 
लगाई जाती है। इम मोहर के वारे में 
निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। 
मतदाता मतपत्र लेकर पर्दा लगे हुए 
मतदान कोष्ठक में जाता है तथा जिस 
उम्मीदवार को वह मत देना चाहता है,. 
उसके चुनाव-चिह्ल पर अथवा उसके 
निकट एक रबड़ की मोहर लगा देता है ।' 
फिर वह उसे मोडता है, कोष्ठ से वाहर 
ग्राता है और उसे मतदान पेटी में डाल' 
देता है । वह पेटी मतदान-केम्द्र में इस 
प्रकार रखी जाती है कि पीठासीन 
पदाधिकारी तथा ग्रन्य उपस्थित लोग 
उसे देखते रह । मतपत्र पर मतदाता . 
को उपयु क्त वणित चिल्ल के अ्रतिरिक्‍त 
और कोई चिल्ल नहीं लगाना चाहिए । 
यदि मतपत्र पर कोई ऐसी वात लिख दी 
जाए या कोई ऐसा चिह्न लगा दिया जाए 
जिससे मतदाता का पता लग जाए तो 
मतपत्र ग्रमाच्य हो जाता है । 

देखिए--091101-200£ 


में गुःतं मत- 


ballot-box 


पलन". >>> 7 








9110(-00£ (बंलट बॉक्स) : मतपत्र- 
पेटी । 

निर्वाचनो की ग्रवधि में मतदान के समय 
काम आनेवाली पेटियाँ जिनमें मतदाता 
अपने मतपत्र डालते हैं । प्रत्येक मतपत्र- 
पेटी में अन्दर तथा वाहर निर्वाचन-क्षत्र 
के नाम, मतदान-केन्द्र के नाम तथा क्रम- 
संख्या और मतदान की तारीख के 
लेवल लगे होते हँ । मतदान के पझ्चात्‌ 
बाहर के लेबल पर पेटी की क्रम-संख्या 
लिख दी जाती मतदान आरम्भ 
होने से पहले पीठासीन पदाधिकारी 
मतपत्र -पेटियों को, मतदान एजण्टा तथा 
ग्रन्य उपस्थित व्यक्तियों को दिखा देता 
है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मतपत्र- 
पेटियाँ खालौ हैं और उन पर ठीक लेवल 
लगे हुए हैं । इसके वाद मतपत्र-पेटी 

द कर दी जाती है और उसे सुरक्षा- 
पूवंक ऐसी जगह में रख दिया जाता है 
कि वह पीठासीन पदाधिकारी तथा 
मतदान एजेण्टो को पूरी तरह दिखाई 
देती रहे । 
bandh (वन्ध): बन्ध । 

भारत में पिछले दो-तीन वर्षो से 
विकसित जन-श्रान्दोलन का एक नया 
रूप, जिसके अन्तर्गत समाज का कोई 
विशेष वर्ग न स्वयं काम करता है ओर 
. न दसरो को करने देता है । यह श्रमिक 
वर्ग की तालावन्दी और हड़ताल जंसी 
कार्यविरोधक पद्धतियों का ही एक 
अभिनव संस्करण है जो छात्रों, अध्यापकों, 
राजकर्मचारियों आदि विभिन्न असन्तुष्ट 
वर्गों में व्याप्त होता जा रहा है । 

पश्चिमी बंगाल में 'वन्ध' को एक मोड़ 
दिया गया है । वह संयुक्त मोच को 


में भाग लिया--एक वार १९ 


Bardoli Satyagrah 
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केन्द्रीय सरकार की खाद्य-नीति के विरुद्ध 
और दूसरी वार १० अप्रेल १९६९ को 

[शीपुर के गोला-वारूद वाने के 
कारखाने में उपद्रवी मज़दूरों पर केन्द्रीय 
सरकार की रिज़र्व पुलिस द्वारा गोली 
चलाए जाने के विरोध में । 


barbarism (वाव रिज्म) : ववरवाद । 


<वार्वेरिज्म' शब्द युनानी शब्द, 'वाव- 
रीज? से निकला है जिसका अर्थ है विदेशी 
की भाँति अथवा गैर-यूनानी की भाँति 
बोलना । यूनानियों की दृष्टि में जो व्यक्ति 
यूनानी नहीं था वह वर्वर और इसलिए 
ग्रशिप्ट, श्रसभ्य तथा ग्रसंस्कृत था । 
यूनानी अपने-आपको भूतल की सवश्चप्ठ 
जाति समभते थे और भ्रपने से इतर 
सारी जातियों को वरवर । प्लेटो और 
अरस्तू का मत था कि यूनानियों को 
चाहिए कि वे यूनानियों को कभी दास 


' न बनाएँ लेकिन यूनानियों से इतर 


लोगों को भ्रपना दास बनाने में कभी 
संकोच न करें । आजकल वर्वरवाद' 
शब्द का कोई यथार्थ, सुनिश्चित तथा 
वैज्ञानिक ग्रर्थ नहीं है । जो भी ग्राचरण 
या नीति सवतः स्वीकृत शिष्ट श्राचरण 
के प्रतिकल हो, उसे ही वबर समभा जा 
सकता है | उदाहरण के लिए नाज़ियों 
और फ़ासिस्टों की सर्वाधिकारवादी नीति 
वर्वरता की नीति थी । 


Bardoli Satyagrah (वारदोली सत्या- 


ग्रह) : वारदोली सत्याग्रह । द 


१६२८ में सरदार पटल द्वारा गुजरात 
के जिले वारदोली में किसानों का लगान | 


माफ़ कराने के लिए चलाया गया सत्या- | | 


ग्रह आन्दोलन । सरदार पटल ने वार- 
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कुशलता के साथ नेतृत्व किया । उनके 
प्राणवान्‌ नेतृत्व में वारदोली के किसानों 
ने सराहनीय साहस के साथ प्रभूतं 
कठिनाइयों का सामना किग्रा । सरदार 
पटेल की कुशल संगठन-शक्ति और 
'राजनेतृत्व के फलस्वरूप सरकार को 
अपने घुटने टेक देने के लिए विवश 
होना पड़ा और उसने लगान को रद्द कर 
दिया जिसके विरुद्ध यह सत्याग्रह शुरू 
किया था । बारदोली सत्याग्रह के वाद 
सरदार पटेल का महत्त्व भारतीय राज- 
नीति ने निरन्तर बढ़ता गया । 


bar of the 100६९ (वार श्रॉफ़ द 
हाउस) : सदन की वार । 

ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स में स्पीकर 
के सामने जहाँ संसद-सदस्यों के वेठने के 
स्थान समाप्त होते हैं, दो छड़ें लगाई 
'जा सकती हैं जिनमें सदन की हद बनती 
है और जिसके वाहर सदरयों को बोलने 
की अनुमति नही दी जाती । सदस्य 
वार” तथा सदन के द्वार के वीच खडे 
'हो सकते हैं, पर जहाँ वे एक वार “वार 
को पार करते हैं, उन्हें ग्रपना स्थान 
ग्रहण करना पड़ता है । जो व्यवित सदन 
की मर्यादा भंग करते हैं, उन्हें सदन की 
'वार' में बुलाया जाता है और उनकी 
भत्संना की जाती है । भारतीय लोक 
सभा में 'सदन की वार की स्थिति 
ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स के अनुरूप 
ही है और १६६१ में व्लिट्ज मुकदमे 
में व्लिटज्ञ के सम्पादक को सदन की 
'वार' में वुलाकर ग्रध्यक्ष द्वारा डाटा 
गया था । 


भरकम ण of the house २ 
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सरकार युद्ध में फंसी हो, तब उसके 
कुछ मान्य अधिकार और कतँव्य होते हैं । 
इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार यह हैं 
कि यृद्धग्रस्त देश अपने शत्रु के समुद्र-तट 
तथा पत्तनों की धाटवन्दी कर सकता 
है। विद्रोहियों श्रौर क्रांतिकारियों को 
उस समय तक ये अधिकार प्राप्त नहीं 
होते जव तक उन्हें 'यु़ग्रस्त' नहीं मान 
लिया जाता । सामान्य प्रथा यह है कि 
जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि स्थिति 
विद्रोह की सीमा से आगे निकलकर 
गुह-युद्ध की सीमा में पहुंच गई है, वसे 
ही युद्धग्रस्त पक्ष को युध्यमान अधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं। पर इस प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में कोई निरपेक्ष नियम नहीं है। 
Bhoodan (भूदान): भूदान । 

भूमि के ग्रसमान विभाजन की तथ 
भूमिहीन खेतिहरो की समस्या को सुलझाने 
के - लिए ग्ाचार्य विनोबा भावे द्वारा 
प्रवत्तित भूमिदान का ्हिसात्मक 
आन्दोलन । विनोबा ने इस ग्रान्दोलन ` 
का ग्रारम्भ स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 
कुछ ही समय बाद तेलंगाना की पैदल 
यात्रा में उस समय किया था जब वहाँ 
साम्यवादी दल €हिसात्मक क्रान्ति का 
आयोजन कर रहा था । 

विनोवाजी भूदान-यज्ञ के द्वारा सारे 
समाज में एक क्रान्ति लाना ग्रौर लोगों 
की मनोदशा में आमूल परिवर्तन करना 
चाहते हैं । वे स्पष्ट कहते हैं, “मेरा 
उदर्य क्रान्ति को टालना नहीं है । 
में तो हिसक क्रान्ति से वचाना चाहता हूँ 
और अहिसक क्रान्ति लाना चाहता हूं । 





| ब । . belligerent rights( वैलिजरेंट राइट्स): हमारे देश की भावी सुख-शाग्ति भूमि 
हह = उरात ग्रधिकार। | को समस्या के शारितिमय हल पर निर्भर 
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समाज की स्थिति इतनी बिगड़ गई हे 
कि यदि भू-स्वामियों ने स्वेच्छा से 
पनी भूमि का दान देकर भूमिहीन 
खेतिहरों की समस्या नहीं सुलभाई, तो 
क्रान्ति अपरिहार्य है । यही कारण है 
कि वे अपनी दैदल यात्रा में स्थान-स्थान 
पर लोगों से यह कहते हैं कि “अगर प्रेम 
का, अहिंसा का तरीका भ्राजमाना चाहते 
हो, तो इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो, 
नहीं तो हिसा का ऐसा ज़माना आने 
वाला है कि उसमें सारी जमीने और 
उस जमीन पर रहनेवाले प्राणी खत्म 
हो जाएँगे 1” 

विनोवाजी ईश्वर पर दुढ़ विश्वास रखते 
हुँ । वे भूदान के काम को भी परमेश्वर 
की ही प्रेरणा मानते हैं ओर कहते हैं 
कि यह “भूदान-यज्ञ अहिंसा का प्रयोग 
है, जीवन-परिवर्तेन का प्रयोग है, में तो 
निमित्त मात्र हुँ । यह काल-पुरुष की, 
परमेश्वर की प्रेरणा है, इसलिए में माँग 
रहा हूँ । आप लोग दीजिए ओर खूब 
खुलकर दीजिए ।' 

विनोवांजी के भूदान-यज्ञ का वाहन 
प्रेम और अहिसा के दो पहियों पर चल 
रहा है । प्रत्येक भू-स्वामी से उनका 
निवेदन है कि “यदि झापके चार पुत्र 
हैं, तो आप मुझे अपना पाँचवाँ पुत्र 
समझ लें और इसी के अनुसार मु मेरा 
हिस्सा दें ॥” .वे अपने इस हिस्से को 
शिक्षा के रूप में नहीं, प्रत्युत दरिद्र- 
नारायण की ओर से अधिकार के रूप में 
प्राप्त करना चाहते हैं: “लोगों को यह 
याद रखना चाहिए कि मैं भिक्षा के लिए 
प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, प्रत्युत जमीन 
को अधिकार के रूप में चाहता हूं 
भौर जनता को एक नए आदश के लिए 
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प्रेरित कर रहा हूँ ।” . 
आचार्य विनोबा भावे को यात्रा के 
दौरान में जो भूमि प्राप्त होती है, उसके 
वितरण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई 
है कि हर प्रदेश के लिए एक भूदान- 
समिति कायम की जाती है जो यात्रा 
के दौरान में प्राप्त भूमि को वितरित 
करती है । भूमि जिस गाँव में मिलती 
है, ग्रक्‍सर उसी गाँव के भूमिहीनों में 
वाँट दी जाती है। भूमि वे ही भूमिहीन 
पाते हैं जिनके पास जीवन-निर्वाह का 
आर कोई साधन नहीं है श्रौर जो भूमि 
की काइत कर सकते हैं। भूमि देने का 
काम सारे गाँववालों के साक्ष्य में सम्पन्न 
होता है। जिसको भूमि मिलती है वह 
दस वर्ष तक उसे नहीं वेच सकता । 
श्री विनोबा के भूदान-यज्ञ के ही कुछ 
अन्य रूप है - जीवनदान, सम्पत्तिदान, 
ग्रामदान आदि । जीवनदान के अन्तर्गत 
व्यक्ति ्रपना समूचा जीवन समाज-सेवा 
के लिए समपित कर देता है। सम्पत्ति- 
दान के झन्तर्गत व्यक्ति ग्रपनी सम्पत्ति 
का कुछ तियत अंश समाज-सेवा में 
लगाता है, ग्रामदान के भ्रन्तगंत समचा 
गाँव ग्रामसभा के नाम चढ़ जाता है और 
वह समूचे गाँव की मिल्कियत वन 
जाता है । 
आचार्य विनोबा के भूदान-ग्रान्दोलन 
को श्री जयप्रकाश नारायण का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त हुआ है । ग्रारम्म में 
भूदान-श्रान्दोलन ने लोगों के मन में बड़ी 
आशा जगा दी थी कि सम्भवतः इससे | 
भारत की भूमि-समस्या का शान्तिपूर्ण . 
हल हो सकेगा । लेकिन समय के साथ 
इसके प्रति लोगों का उत्साह ठण्डा 
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bicameral legislature (वाइकेमरल 
लेजिस्लेचर) : दिसदनात्मक विधान- 

मण्डल । | 

वह विधानमण्डल. जिसमें दो सदन 

'हों--उच्च सदन तथा निम्न सदन । उच्च 

सदन सामान्यतः संघ के अवयवी एकको 

अथवा समाज के कुछ विशिष्ट हितों 
' का प्रतिनिधित्व करता है गौर निम्न 

सदन जन-साधारण का । 

देखिए -- bicameralism. 

bicameralism (वाइकेमरलिज्म) 
द्विसदनात्मक पद्धति । 

द्विसदनात्मक पद्धति का अभिप्राय 
'विधानमण्डल के उस संगठन से है 
जिसके ्रन्तर्गत उसके दो सदन होते हैं-- 
निम्न सदन और उच्च सदन । सामान्यत. 
“निम्न सदन को लोक सदन या लोक 
सभा कहते हैं क्योंकि वह सीधे जनता 
का प्रतिनिधित्व करता है । उच्च सदन 
का एक अन्य नाम द्वितीय सदन है तथा 


का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्न 
सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल 
पाता । संघात्मक राज्यों में द्वितीय 
सदन अवयवी एककों .का प्रतिनिधित्व 
करता है । 

द्वितीय सदनों की उत्पात के मूल में 
दो भावनाएँ- कार्य करती रही हैं । एक 
` भावना तो यह है किं श्रधिकांश व्यक्ति 
अधिक से अधिक परामशंदाताय्रों की 
मन्त्रणा चाहते हैं जिससे वे प्रत्येक प्रश्‍न 
पर अधिक से अधिक गहराई से विचार 
कर सके । शासन के क्षेत्र में यह ग्राव- 
इयकता और भी अधिक बढ़ जाती है 


| | पया आर शासकों में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति 


होती है कि वे ऐसी संस्थाओं की 


| 
५ 


वह समाज के उन कुछ विशिष्ट हितों ` 
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स्थापना करें जिनसे नीति-विषयक निर्णयों 
पर गंभीर विचार-विनिमय का अवसर 
प्राप्त हो । आधुनिक विधानमण्डलों में 
द्वितीय सदन इस उद्देश्य को काफी हद 
तक प्राप्त कर लेते हैं । द्वितीय सदनों 
की उत्पत्ति का दूसरा कारण यह है कि 
समाज के म्रनुदारवादी तत्त्व अपने 
विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए 
उनकी स्थापना करते हैं । निम्न सदन 
आमतौर से ग्रधिक जनतन्त्रात्मक होते 
हैं और वे समाज के ढाँचे में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करना चाहते हैं। उच्च सदन 
इस प्रकार के ग्रावेशपूर्ण क्रान्तिकारी परि- 
वर्तनों के ऊपर अंकुश का कार्य करते हैं । 

संसार के विभिन्‍न राज्यों के उच्च 
सदनों के संगठन की पद्धतियों में एक- 
दूसरे से. काफी अन्तर है । आमतौर से 
उनके संगठन की निम्नलिखित पद्धतियाँ 
हैं: (१) कुछ उच्च सदन आनुवंशिक 
होते हें । इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
इंगलैंड की लॉड सभा है लेकिन, 
जैसा कि लास्की ने कहा है, “राजनीतिक 
लोकतन्त्र के खूप में यह एक ऐसी 
ग्रसंगति है जिसे कदापि उचित नहीं 
ठहराया जा सकता ।” (२) कुछ उच्च 
सदन ऐसे हैं जिनके सब या अधिकांश 
सदस्यों को कार्यपालिका जीवन-भर के 
लिए या कुछ वर्षो के लिए नियुक्त 
करती है । इटली, कनाडा भ्रोर जापान 
के उच्च सदन इसी श्रेणी के ग्रन्तगेत 


आते हैं । इस प्रकार के सदनों में भी 


अनेक त्रृटियां होती हैं । वे जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं होते और उनके 
सदस्यों को यह सम्मान प्रायः इसलिए 
दिया जाता है कि उन्होंने अपने दल की 
अच्छी सेवा की हँ । (३) उच्च सदनों 
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कि उनका भी निम्न सदनों के समान ही 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन 
हो । 'श्रमरीका, व्राजील, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलेंड, स्वीडंन और चिली प्रभृति 
देशो के उच्च सदन इसी प्रकार संगठित 
होते हैं। इस प्रकार के सदनों के पक्ष में 
यह युक्ति उपस्थित की जा सकती है कि 
वे लोकतन्त्र की वर्तमान विचारधारा के 
अनुकल पड़ते हैं । पर इस पद्धति में खतरा 
यह है कि यदि उच्च सदन को भी 
निम्न सदन के समान ही चुना गया, तो 
दोनों सदनों की शक्तियों में कोई अन्तर 
न रहेगा और उनमें नेतृत्व के लिए 
प्रतिस्पर्धा होने लगेगी। इस स्थिति में 
द्वितीय सदनों से जिन लाभों की आशा 
की जाती है, उनमें कोई भी लाभ प्राप्त 
न कर सकेगा। (४) फ्रांस और डेन्माके 
जसे देशों में उच्च सदन परोक्ष रीति 
से निर्वाचित होते हैं। भारत संघ के 
उच्च सदन राज्य सभा के भी अधिकांश 
सदस्य भग्रवयवी एकको की विधान सभाझों 
द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह पद्धति 
प्रशंसनीय अवश्य है पर इसमें भी 
कई गम्भीर त्रुटियाँ हैं। यह आवश्यक 
नहीं है कि इस प्रणाली के द्वारा सदेव 
योग्य व्यक्ति ही द्वितीय सदन में पहुँचते 
हों। 
वहत से उच्च सदनों के चुनाव में उक्त 
पद्धतियों में से दो या दो से अधिक का 
प्रयोग होता है। सच पूछा जाए तो 
द्वितीय सदनों के संगठन की सर्वश्रेष्ठ 
पद्धति क्या हो सकती है, यह शासन- 
विज्ञान के गुढ्तम प्रश्नो में से एक है । 
bilateral agreement (वाइलंटरल 
एग्रीमेंट) : द्विपक्षीय फैरार । 


5८ ७ bipartisan foreign policy 
के निर्माण की तीसरी विधि यह है 


दो पक्षों के वीच होनेवाले करार । 
ये करार उन बहुपक्षीय करारों से भिन्न 
होते हैं जिनमें दो से अधिक पक्ष भागी- 
दार हों । 


91 (बिल) : विधेयक 
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विधान-प्रक्रिया में विधेयक शब्द का 
अभिप्राय प्रस्तावित संविधि के उस 
प्रारूप से होता है जो अधिनियमन के लिए 
विधानांग में प्रस्तुत किया जाताहै। 
विधेयक अधिनियम का रूप तभी धारण 
करता है जवकि वह विधानांग के दोनों 
सदनों द्वारा पास कर दिया जाए और 
उस पर राज्य के प्रधान की स्वीकृति 
प्राप्त हो जाए । 
Bill of Rights (विल ऑफ़ राइट्स) : 
विल ग्रॉफ राइट्स, अधिकार-पत्र । 
इंगलेंड के इतिहास में १६८८ की 
रक्तहीन क्रांति के वाद झधिनियमित 
विधान जिसमें संसद तथा नागरिकों के 
प्रधिकारो का निरूपण किया गया था 
तथा नीति-निर्धारण के क्षेत्र में संसद 
की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर ली गई 
थी । 
bipartisan foreign policy (वाइ- 
पाटिजन फ़ारेन पॉलिसी) : द्विपक्षीय 
विदेश-नीति । 
वह विदेश-नीति जिस पर सरकार 
तथा विरोधी दल दोनों सहमत हों । 
इस पदावली का अमरीकी विदेश-नीति 
के संदर्भ में विशेष प्रयोग होता है जहाँ 


अनेक राष्ट्रपतियों ने अपनी विदेश- 


नीतियों के लिए विरोधी पक्ष का भी 
समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । 
ग्रमरीका में सेनेटर वेन्डेनवगं इस नीर 
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` हुए कहा था, “मेरे विचार से द्विपक्षीय नहीं । इसका मन्तव्य केवल यही है 
> कि देश में मुख्य रूप से दो ही 
विदेश-नीति' का अर्थ यह है कि हम पो बना 
अपनी अनिवार्य द्विदल-पद्धति के अन्तर्गत राजनीतिक दल ८ होते हैं य 
आपस में मिलकर यह प्रयत्न करें कि राजनीतिक दल होते भी हैं, तो उनका 
| बनियादी प्रश्‍नो पर हमारी सरकार की कोई विशेष महत्व या प्रभाव नहाँ 
| नीति में एकता विद्यमान रहे जिससे कि होता | इंगलेड म इस समय अनुदार 
| अ्रमरीका उन लोगों के विरुद्ध अधिक- दल और श्रमिक दल प्रमुख हे ग्रौर देश 
से अधिक भ्रधिकारपूर्वक बोल सके जो की सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि इन्हों 
हमारे तथा स्वतंत्र संसार के बीच फूट दलों के ऊपर निर्भर हैं । पहले इगलड 
डालना चाहते हैं और हमें जीतना में अनुदार दल श्रौर उदार दल मुख्य 
चाहते हैं। इसका यह अर्थ जरा भी थे । इंगलंड में प्रथम विश्वयुद्ध के 
नहीं है कि हम अपनी स्थिति के पइ्चात्‌ श्रमिक दल वेगे उन्नति हुई जं 
निर्धारण में स्वतन्त्र वाद-विवाद का इससे यह भय होने लगा था कि इगलड 
त्याग कर दें । उल्टे, अन्तिम एकता की की द्विदलीय पद्धति नष्ट हो जाएगी 
सिद्धि के लिए यह जरूरी है कि हम एक- परन्तु श्रमिक दल की उन्न ति क साथ 
दूसरे के साथ निष्कपट भाव से सहयोग ही साथ उदार दल की श्रवनति ने इस 
करें और उन्मुक्त वाद-विवाद वो प्रश्रय भय को निराधार सिद्ध क्र दिया । 
दें ।” व्यवहार के धरातल पर इस नीति इंगलँड में इन दो दलों के अतिरिक्त 
को लेकर कुछ कठिनाइयाँ पैदा हो साम्यवादी दल भी र लेकिन उसकी 
जाती हैं क्योंकि यदि विदेश-नीति के आवाज नक्कारखाने में तूती की ग्रावाज्ञ 
क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त होती है तो ही है । श्रमरीका में दो सर्वमान्य राज- 
सत्तारूढ दल तथा विरोधी दल दोनों नीतिक दल रिपब्लिकन दल और 
ही इसका श्रेय ग्रहण करने लगते हैं । डेमोक्रेटिक दल हे । 
इस नीति के आलोचकों का कहना है ॥।६ ० (ब्लॅक आउट) : ब्लेक 
कि यदि दलों के बीच आधारभूत आउट, तमावरण । 
सैद्धांतिक मतभेद हो, तो वह स्वराष्ट्र युद्ध-काल में जव किसी देश को यह 
नीति में ही नहीं, परराष्ट्र-नीति में भी भय हो कि शत्र-देशों के जहाज उसके 
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व्यक्त होना स्वाभाविक दै । नगरों पर वमब्रारी “कर सकते हैं, तव 
biparty system (वाइपार्टी सिस्टम): रात होते ही इमारतों की रोशनी या 
द्विदल-पद्धति । तो बन्द कर दी जाती है या खिड़कियों 


किसी भी लोकतन्त्रात्मक राज्य में दो तथा गवाक्षों को इस तरह वन्द कर 
या० दो से अधिक राजनीतिक दल हो दिया जाता है और उन पर परदे 
सकते हैँ । जहाँ दो दल होते हैं, वहाँ लगा दिए जाते हैं 'जिससे बाहर 
द्विदलीय पद्धति होती है। द्विदल-पद्धति रोशनी विल्कुल न निकल सके। इस 
का यह अर्थ नहीं है कि देश में केवल दो स्थिति में शत्रु-देशों के जहाजो को यह 
ही राजनीतिक दल हों, इससे अधिक नहीं सूझता कि आवादी कहाँ है जिस 
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पर वम गिराकर वह भ्रपने इत्र-पक्ष 


की अधिक से श्रधिक हानि कर सके । 


र्ष (व्लिट्जक्रीग) : विद्युत्‌-युद्ध । 


'ब्लिट्जक्रीग' का शाब्दिक ग्रथं है 
'विजली का युद्ध । इस शब्द का सर्व- 
प्रथम प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्ध में हुआ। 
था। जर्मनी ने १९३९ में पोलंड में 
और १९४० में बेल्जियम तथा उत्तर 
फ्रांस में जो समर-नीति अपनाई थी, 
उसे व्यक्त करने के लिए 'ब्लिटजक्रीग' 
शब्द का प्रयोग किया गया था । इस 
समर-नीति में ग्राकस्मिकता, त्वरा तथा 
युद्ध-सामग्री की श्रेष्ठता प्रमुख निर्णायक 
तत्त्व होते हैं । इस युद्ध-नीति में शत्र 
पक्ष पर अ्रचानक ही तीव्र गति से 
ग्राक्रमण किया जाता है, उसकी दुर्बल 
स्थितियों को पहचान लिया जाता है 
ओर सबसे पहले वहीं आघात किया 
जाता है । 


blockade (ब्लॉकेड) : नाकाबंदी । 


समुद्र के मार्ग से शत्रु देश के पास जाने 
वाले माल को रोक देना । यह कार्य या 
तो शत्रु देश के पत्तन के बाहर जहाज़ खड़े 
करके किया जा सकता है या समूचे देश 
का हो संपूर्ण संसार के साथ संबंध- 
विच्छेद करके । यदि तटस्थ देशों के 
व्यापारी जहाज नाकाबंदी तोड़ने का 
प्रयत्न कर, तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ग्रंत- 
गंत उन्हें ज़ब्त किया जा सकता है । 
प्रथम ग्रौर द्वितीय विश्व युद्ध में इंगलेंड 
ने जमनी की नाकाबंदी करने का प्रयत्न 
किया था । जब युद्ध की स्थिति न हो, 
तब शांत नाकाबंदी हो सकती है। इस 
नाकावंदी के भ्रंतगंत दूसरे देशों के जहाज़ों 
को शत्रु देश के समुहतटों तक नहीं पहुँ- 


चने द्विद्या/जता, सोर ३ हि id by eGangotri 
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bolsherik (वोल्शेविक) 
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देश का वाणिज्य कुछ समय के लिए बन्द 
कर दिया जाता है । 
blood and iron Policy (ब्लड एंड 
आयरन पॉलिसी) : रक्त और लोहे की 
नीति । 

अत्यन्त कठोरता एवं दृढ़ता की नीति, 
ऐसी नीति जिसमें सरकार अपने लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए कितने ही भीषण युद्ध 
और रक्तपात से भी न हिचके । इस 
शब्दबंध का विस्माकं ने १८८६ में 
निर्माण किया था । 





: वोल्शेविके, 
बोल्शेविकवाद का अनुयायी । 
देखिए — bolshevism. 


bolshevism (वोल्शेविज्म) : वोल्शेविक- 


वाद । 


'वोल्शेविज्म' शब्द रूसी भाषा के 


 'बोल्शिस्सवो' शब्द से वना है जिसका 


ग्र्थं बहुमत होता है। १९०३ में रूस के 
सामाजिक लोकतंत्रातमक दल (सोशल 
डेमोक्रेटिक पार्टी) में फूट पड़ गई और 
लेनिन के नेतृत्व में उसके उग्र पक्ष को 
बहुमत प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप वह 
बोल्शेविक दल कहलाने लगा । नरम 
समाजवादी, जो ग्रल्पमत में रह गए थे, 
मेन्शेविक कहलाए। १९१७ में वोल्शे- 
विकों ने रूस में सत्ता ग्रहण कर ली ओर 
उन्होंने समूचे समाज का नयें सिरे से संग- 
ठन आरंभ किया । उनके मुख्य सिद्धान्त 
थे-कट्टर माक्संवाद के प्रति अंघ श्रद्धा, 
केन्द्रीकृत तथा सोपानवद्ध दल-व्यवस्थाः 
झर सुधारवादी पद्धतियों के स्थान पर 
क्रांतिकारी पद्धतियों में आस्था । १६१२ 
से १६५२ तक 'बोल्शेविक' शब्द रूसी 
साम्यवादी दल के आधिकारिक नाम का 


bolshevism! 
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लेनिन ने वोल्शेविजम की दो परि- 
भाषाएँ दी हैं: (क) रूस में क्रांतिकारी 
मार्क्सवाद, और (ख) क्रांतिकारी माबसँ- 
वाद का युग की विशेष परिस्थितियों में 
ग्रयोग । उसकी दृष्टि में वोल्शेविकवाद 
राजनीति-दशंन की एक प्रवृत्ति भी थी 
आर एक राजनीतिक दल भी | स्टालिन 
ने वोल्शविकवाद को लेनिनवाद से 
अभिन्न माना था और कहा था कि ये 
दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं । लाजे 
सोवि०्त एन्साइक्लोपीडिया (मासको : 
स्टेट साइंटिफ़िक पब्लिशिग हाऊस, द्वितीय 
संस्करण, १९५०, जिल्द ५) में वोल्शे- 
विकवाद की परिभाषा करते हुए कहा 
गया है, “यह एक नए प्रकार के दल में, 
वी० आई० लेनिन श्रौर श्राई० वी० 
स्तालिन द्वारा निमित बोल्शेविको के दल में, 


३४ 


मृतिमंत लेनिनवाद का सिद्धान्त और पद्ध- 


तियाँ हैं ।? इस विश्वकोश में वोल्शेविक- 
वाद को “ग्रंतराष्ट्रीय. श्रम आंदोलन में 
एकमात्र संगत क्रांतिकारी माक्सवादी 
प्रवृत्ति” भी कहा गया है। 

आजकल वोल्शेविकवाद आर रूसी 
साम्यवाद प्रायः पर्यायवाची शब्द हो गए 
हें और उसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित 
माने जाते हैं: (क) घर्म-निरपेक्ष तथा 
वर्ग-विहीन सामाजिक और राजनीतिक 
व्यवस्था, (ख) सोवियत यथार्थवाद तथा 
भौतिकवाद पर झाधारित नीतियाँ और 
पद्धतियाँ, और (ग) दल तथा शासन के 
क्षेत्र में हर स्तर पर केन्द्रीकरण के 
सिद्धान्त का प्रयोग । 


_ देखिए-communism 


Leninism. 
booth, 201178 (बूथ, पोलिंग) : मत- 
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मतदाता सुविधापूर्वक मतदान कर सकें, 
इसके लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कई 
मतदान क्षेत्रों में विभाजित कर दिया 
जाता है। मतदाताओं की संख्या के अनु- 
सार प्रत्येक मतदान क्षेत्र में एक अथवा 
कई मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं। एक 
मतदान केन्द्र के लिए लगभग ६०० मत- 
दाता रखे जाते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में 
मतदाताओं की संख्या १२०० तक होती 
है । झावश्यक होने पर महिला मत- 
दाताग्रों के लिए पृथक्‌ मतदान केन्द्रों की 
व्यवस्था की जातीहै । परन्तु इन 
स्थितियों में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए 
मतदान केन्द्रों की एक ही भवन में 
व्यवस्था की जाती हे । 

मतदान केन्द्र इस प्रकार बनाए जाते हैं 
कि साधारणतया मतदाता को मतदान के 
लिए तीन मील से ग्रधिक दुर न जाना 
पड़े । मतदान केन्द्र थानों, ग्रस्पतालों, 
मन्दिरों अथवा धार्मिक स्थानों में नहीं 
बनाए जाने चाहिएँ । 

राजनीतिक दलों तथा प्रत्येक निर्वाचन 
क्षेत्र के वर्तमान सदस्यों (लोक-सभा 
तथा विधान-सभा) से सुझाव मांगे जाते 
हैं कि मतदान केन्द्र किन स्थानों पर बनाए 
जाएं । अन्त में निर्वाचन आयोग मतदान 
केन्द्रों के बारे में अपनी स्वीकृति देता है । 

प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहरी भाग में 
एक नोटिस लगाया जाता है जो सबको 
दिखाई पड़ सके । इसमें बताया जाता है 
कि किस मतदान क्षेत्र के मतदाता उस मत- 
दान केन्द्र में मतदान कर सकते हैं तथा 
वहाँ पर कौन-कौन उम्मीदवार हैं । 


देखिए--0810: 
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०r०॥९॥ (वरो) : बॅरो । 


इंगलेड में वेरो नाम से नागरिक शासन 
की श्रनेक इकाइयां उपलब्ध होती हैं : 
(१) म्यूनिसिपल वरो : यह एक ऐसा 
नगर होता है जिसका नागरिक शासन 
पूरी तरह संगठित होता .है, जिसका 
अपना नगर निगम और भ्रपना मेयर होता 
है तथा जिसे राजकीय चार्टर के द्वारा 
कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । (२) 
पालियामेंद्री बरो : यह ऐसा नगर क्षेत्र 
होता है जहाँ से संसद के लिए कम से कम 
"एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है । 
(३) रॉटन या पॉकेट वरो: ये 
बहुत छोटे-छोटे नगर-क्षेत्र हुआ करते थे 
जिनमें ग्रधिक से अधिक तीन या चार 
निर्वाचक रहते थे । इन निर्वाचकों पर 
'किसी घनी या प्रभावशाली ज्ञमींदार 
'का नियंत्रण रहता था । ये ज़मींदार कुछ 
हज़ार पाँडों के वदले में इस क्षेत्र के प्रति- 
निधि के रूप में वेठने का अ्रपना 
अधिकार त्याग देते थे। 


$०॥८६९०।५ (वूर्जुग्रा) : वूर्जुआ । 


यह शब्द फ्रेंच भाषा का है भ्रोर माक्सं- 
वाद के आविर्भाव तक इसका गर्थे था, 
“किसी देश का व्यापारिक वर्ग अथवा 
दुकानदारी करवे वाला मध्यवगे' 
(ॉक्सफड इंग्लिश डिक्शनरी, १६३३) 
या शहरों में रहने वाले ऐसे लोग जो राज- 
नीतिक अधिकारों का उपभोग करते थे । 
माक्सँवाद के वगं-संघषं के सिद्धान्त ने इस 
शब्द को एक नया ग्रर्थ दिया । मार्क्सवाद 
की दृष्टि में “आधुनिक बूर्जुआ समाज 
सामंती समाज के भरनावरेपों से अंकुरित 
हुआ था” (कार्ल माक्स और फ्रेडरिक 
एंगिल्स, मैनिफेस्टो श्रॉफ द कम्युनिस्ट 


पार्टी, ८प्रथम/ अ्ंफ्ककगा,8|$5४#5॥० प्र दि, 20 «विमि 4७५ 4160 शब्द न का र 
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मार्टिन लारेंस, १६३४, पृ०१०) । बजंग्रा 
लोगों ने उन्नति की, उन्होंने भ्रपनी पूँजी 
वढ़ाई और मध्यवगं के अन्य प्रत्येक वर्ग 
को पीछे धकेल दिया । बढ्ते-बढ्ते उसने 
सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति हथिया ली और 
आधुनिक राज्य का कार्यांग “सम्पूर्ण 
वूर्जआ वर्ग के समान कार्यो का प्रवन्ध 
करने वाली समिति” बन गया । लेकिन, 
ढुद्दात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बर्जुआ 
वर्ग ने उन साधनों का ही विकास नहीं 
किया जिनसे उसका अपना अन्त हो, 
उसने उन व्यक्तियों को भी जन्म दिया 
जो इन साधनों का प्रयोग कर सकते थे । 
वे व्यक्ति हूँ आधुनिक श्रमजीवी वग 
या सर्वहारा वर्ग । इस प्रकार माक्स के 
अनुसार बूर्जुआ वर्गे आधुनिक वर्ग-संघर्ष 
के दो युद्धरत पक्षों में से एक पक्ष है । इस 


` बगे में वे सारे लोग सम्मिलित हैं जिनका 


ज़मीन-जायदाद, कारखानों तथा उत्पा- 
दन के सारे साधनों पर नियंत्रण है । 
आजकल वूर्जप्रा शब्द का प्रथोग अनेक 
भ्रर्थो में हो रहा है । साम्यवादी इसे 
“मघ्यवगं', 'पूंजीपति', '्र-समाजवादी' 
और 'अ-माक्सँवादी' श्रर्थों में प्रयुक्त 
करते हैं । इस प्रकार माक्सवादी विचार- 
धारा में 'वूर्ज्आ समाज का अर्थ 'पूंजी- 
वादी समाज', 'बूर्जआ दलों' का अर्थ 





यह शब्द श्रायलेड के भूमि- 





'ग्-समाजवादी दल” झौर बूर्जुआ 
समाजवादः का ग्रथ 'अ-माक्संवादी 
समाजवाद' है । 

देखिए middle class. न 


०१४००६६ (वॉयकॉट) : बहिष्कार । र, 


वॉयकॉट के नाम से बना है (१८८०) र 
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अर्थ है किसी व्यक्ति, वर्ग या राष्ट्र को राय का विचार था कि यह Bs 
क्रम और रीतिपूर्वक सामाजिक या भारत की मुक्ति का पय प्रशस्त करेगा 
व्यावसायिक सम्वन्धःविच्छेद करा के और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रति प्ठा के 
दंडित करना, विवश करना, मजबूर ऊपर सीधा प्रहार करेगा । वे कहा 
करना, इस लक्ष्य के अन्तर्गत माल प्रादि करते थे, “दूकानदारो की इस जाति 


| न लेना-देना । | (अंग्रेज ) को व्यापार में घाटा होने का 
| देखिए--B०४००६६ 910 ७५९5! तक न्याय के ऊपर आधारित ग्रन्य किसी 
Movement. तकं की अपेक्षा ग्रधिक प्रभावित करेगा | 
Boycott and Swadeshi Movement वहिष्कार ्रौर स्वदेशी दालन ता 
(वॉयकॉट एण्ड स्वदेशी मूवमेंट) : दर्शनीय सफलता प्राप्त हुई । इंगलड के 
बहिप्कार तथा स्वदेशी आंदोलन । व्यापारिक हितों को कठोर आघात पहुँचा । 


१६०५ में बंग-भंग विरोधी आंदोलन के कुछ बड़ी-बड़ी श्रायात फमाँ को या तो 
दिनों में शुरू किया गया वहिष्कार श्रपने कपड़े की दुकानें बन्द करनी पड़ीं या 
झौर स्वदेशी आन्दोलन भारत में ब्रिटिश उन्हें बहुत हल्के व्यापार पर सन्तोष 
सत्ता के प्रति सक्रिय विरोध की नई करना पड़ा । उस समय के एक ग्रांग्ल- 

| भावना का प्रतीक था । विपिनचन्द्र पाल . भारतीय पत्र 'दि इंगलिशमन' ने 
| और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे नेताग्रो ने लिखा था, “बहिष्कार के रूप में, राज्य के 
| बड़ी-वड़ी सभाझों मे भाषण दिए और बाज्नओं ने देश में ब्रिटिश हितों को हानि 
लोगों से 'स्वदेशी' की निम्न प्रतिज्ञा पहुँचाने के लिए अत्यन्त प्रभावशाली 
करवाई-- “सर्वशवितशाली ईश्‍वर को शस्त्र पा लिया है ।” इस आँदोलन ने 
अपना साक्षी मानकर और भावी पीढ़ियों भारतीय उद्योगों की वद्धि में भी सहा- 
की उपस्थिति में खड़े होकर हम यह यतादी। र 
गम्भीर प्रतिज्ञा करत हैं कि जहाँ तक 
व्यावहारिक होगा, हम घर की. वनी 
वस्तुओं का प्रयोग करेंगे । ईषवर हमारी 
सहायता करं!” जनता ने स्वदेशी के 
आवाहन का उत्साहपूर्ण उत्तर दिया । 
विदेशी वस्त्रो की दुकानो पर धरना दिया 
1 गया और विदेशी वस्त्रों की होलियाँ 
| जलाई गई । 
| वेस तो बहिष्कार-श्रांदोलन का मुख्य 
उद्देश्य विदेशी चीज़ों का वहिप्कार करना 
था, लेकिन साथ-ही-साथ इसमें सरकार के राप washing (ब्रेन वाशिंग) : 
| [थ असहयोग करना झौर सरकारी नौक- मस्तिप्क-परक्षालन, _ बुद्धि-परिमाजंन 
| रियो, पदों तथा उपाधियों का बहिप्कार विचार-परिवर्तन । ˆ र 
९.८ करता भी८शासितर ० भघ्वकालानपत्त> 0016किसी ब्यक्ति? को*संभकींप्बुकाकर याः 
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वहिप्कार और स्वदेशी-आंदोलन भार- 
तीय स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में 
एक सीमा-चिह्व है । महात्मा गांधी 
द्वारा प्रारम्भ किए गए असहयोग-प्रांदो- 
लन का वह पूवंवर्ती था । उसने यह भी 
प्रकट कर दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद 
परिपक्वता को प्राप्त होता जा रहा है 
आर वह अपने जन्मसिद्ध भ्रधिकार के 
लिए युद्ध करने को कृत-संकल्प है । 

देखिए boycott. 
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breach of privilege ३७ budget 


डरा-धमकाकर 
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ग्रामूल परिवर्तन करना । सामान्यतः 


इस दाव्द का प्रयोग उन राजनीतिक 


वंदियो के संदर्भ में होता है जो साम्य- 
चादियां के हाथों में पड़ गए हों और 
साम्यवादी साम-दाम-दण्ड-भेद के प्रयोग 
द्वारा करयो को अपना अपराध स्वीकार 
करन, अपनी रीति-नीति को गलत सम- 
भने तथा साम्यवादी पद्धति को श्रेष्ठ 
समभने के लिए विवश कर दें । 


breach of privilege (ब्रीच ग्रॉफ़ प्रिवि- 


लेज) : विशेषाधिकार का उल्लंघन, 
सर्यादा-भंग । 

किसी विधान सभा के अधिकारों 
अथवा विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप अथवा 
उनका उल्लंघन । यदि किसी कार्य सै 
संसद की कार्यवाही में वाधा पहुँचे भ्रथवा 
उसकी मर्यादा पर आघात हो तो उसे 
संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन 
समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति 
अथवा संस्था की कार्यवाही से संसद की 
मर्यादा भंग हुई है या नहीं, इसका निर्णय 
विशेषाधिकार समिति करती है । 


देखिए -- parliamentary privileges. 
brinkmanship ( ब्रिकमेनशिप) : कगार- 


वादी नीति । 

अमरीका के विदेश-मंत्री जॉन फॉस्टर 
डलेस की नीति थी कि साम्यवाद के 
खतरे का सामना करने के लिए संयुक्त 


राज्य अमरीका को हर समय युद्ध के : 


लिए तैयार रहना चाहिए । ग्रल्लादि 
स्टीवेन्सन ने डलेस की इसी नीति के 
संदर्भ में १९५६ में 'ब्रिकमेनशिप' शब्द 
का निर्माण किया ,था । इसके वाद से 
ह शब्द विशिष्ट सरकारों अथवा राज- 


उसके दृष्टिकोण में 


होने लगा है जिनके अन्तर्गत युद्ध के लिए 
पूरी तैयारी और तत्परता दिखाकर अनु- 
कूल शर्ता पर शांति प्राप्त करने का प्रयास 
किया जाये । 


British 77014 (ब्रिटिश इंडिया) : ब्रिटिश 


भारत । 

ब्रिटिश शाप्तन-काल में भारत राज- 
नीतिक दृष्टि से दो भागों में बँटा हुम्रा 
था। एक भाग ब्रिटिश भारत कहलाता 
था । इसमें वे प्रान्त सम्मिलित थे जिनका 
सीधे ब्रिटिश सरकार अपने ग्रभिकर्ताग्रों 
द्वारा शासन-प्रवन्ध करती थी। दूसरा 
भाग देशी भारत के नाम से प्रख्यात था । 
इसमे ५६२ देशी राज्य सम्मिलित थे । 
इस भाग पर ब्रिटिश सम्राट की 'सावें- 
भौम सत्ता' के ग्रधीन देशी नरेश शासन 
करते थे । 


७१४९ (बजट) : बजट । 


बजट का अर्थ है सरकार की वित्तीय 
योजना जो उसके भूतकालीन, वतंमान- 
कालीन तथा भविष्यकालीन आय-व्यय 
पर आधारित होती है । इस प्रकार बजट 
दस्तावेज़ में नियन्त्रण का तत्त्व भी पाया 
जाता है और आयोजन का भी । इसी 
दृष्टिकोण को घ्यान में रखते हुए के० ई० 
पूले ने वजट की परिभाषा करतें हुए 
कहा है कि वह “सरकार के श्राय तथा 
व्यय की विशद अग्रिम योजना है । 
उसका उद्देश्य योजनाबद्ध व्यय-साधना 
तथा उनकी पुति के लिए आवश्यक . करों 
तथा प्रन्य आय-स्रोतों के बीच वांछित 
सम्वन्ध स्थापित करना है ।” (पब्लिक 
फाइनेंस एण्ड इकॉनॉमिक वेल्फयर, | 
न्यूयाकं : राइनहाट, १९५६, पू० ५८) । 
ब्रिटेन तथा भारत में वाषिक वित्त- 
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budget 


मानित आय-व्यय के सम्बन्ध में लोक 
सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है । भारत 
में बजट दो भागों में प्रस्तुत किया 
जाता है-- एक तो रेलवे का बजट होता 
है और दूसरा सामान्य । रेलवे वजट म 
उन्हीं प्राप्तियों श्रौर व्ययों का विवरण 
होता है जिनका सम्बन्ध रेलों से हो । इसे 
रेल-मंत्री प्रस्तुत करता है । इसके विप- 
रीत सामान्य वजट में भारत सरकार 
के सभी विभागों के श्राय और व्यय 
सम्बन्धी प्राककलन होते हँ । इस सामान्य 
बजट को वित्त-मंत्री संसद के सम्मुख 
प्रस्तुत करता है । किन्तु वजट प्रस्तुत 
करने को प्रक्रिया दोनों स्थितियों में 
समान है । दोनों वजटों का स्वरूप भी 
प्रायः एक-सा हे । वजट के सम्वन्ध में 
भारतीय संसद की प्रक्रिया यह है कि 
उसके ऊपर लोक सभा की सामान्य बैठकों 
में भी विचार होता है और बैठको का 
सभापतित्व भ्रध्यक्ष ही करता है। यद्यपि 
बजट को लोक सभा ही पास करती है, 
50 वह राज्य सभा के सामने भी जाता 

| न 
जिस समय वित्त-मंत्री लोक सभा में 
बजट प्रस्तुत करता हे, उस समय वह 
वार्षिक वित्त-विवरण सम्वन्धी भाषण 
भी देता है । वित्त-मंत्री इस भाषण मे 
सरकार को आगामी वर्ष की वित्त-नीति 
आर अर्थ-नीति पर प्रकाश डालता हे । 
वह॒इसी भाषण द्वारा यह वताता है कि 
प्रचततित करों में क्या संशोधन किए जा 
रहे हैं ग्रथवा भ्रगले वर्ष में क्या नए कर 


लगाए जा रहे हैं। बजट पेश होने के 
कुछ दिन वाद संसद के दोनां सदनों में 


वित्तमंत्री के बजट भाषण पर वाद- 


देखिए--nnए१] 


buffer state 


सामान्य पर्यालोचन और वाद-विवाद 
के पश्चात्‌ वजट के सम्बन्ध ग राज्य 
सभा को कोई काम करना वाकी नहीं 
रहता । किन्तु इसके उपरान्त लोक सभा 
उन विभिन्न भ्रनुदान-माँगों पर विचार 
करती है जिनका सम्बन्ध वजट के व्यय- 
कारी भाग से होता है। ये कार्याग की 
झोर से लोक सभा के नाम प्राथनाएँ या 
माँग हैं । प्रत्येक़् मंत्रालय की अनुदान 
सम्बन्धी माँग अलग-अलग रखी जाती 
हैं और उन पर अलग-अलग मतदान भी 
होता है। माँग के सम्वन्ध में लोक सभा 
निम्न शक्तियों का प्रयोग करती है: 
(१) वह माँग को स्वीकार कर सकती 
है, (२) माँग को अस्वीकार कर सकती 
है, (३) माँग की राशि घटा सकती है । 
किन्तु लोक सभा किसी माँग की राशि 
को बढ़ा नहीं सकती । 

जब लोक सभा द्वारा अनुदान सम्वन्धी 
सारी मांगें स्वीकार की जा चुकती हैं 
तब इन सारी माँगों को तथादेश की 
संचित निधि पर प्रभत व्यय को मिलाकर 
एक विधेयक का रूप दे दिया जाता है 
जिसे वाषिक विनियोग विधेयक कहते 
हैं। संसद इस विधेयक को धन विधेयक | 
के रूप में पास कर देती है 


financial ' state- 


ment 
finance bill 
money bill. 


buffer state (वफर स्टेट) : मध्यवर्ती 


राज्य | 

दो बड़े राज्यों के वीच में स्थित एक 
छोटा स्वशासी-राज्य । इस राज्य का 
एक लाभ यह्‌ है कि बह इन दोनों राज्यों 


बाद होल है Mumukshu Bhawan Varanasi केाव्वीचो तझयई”व्पेकत्प<है'1॥०1 
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bureaucracy 
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bureaucracy (व्यूरोक्रेसी) : नौकरशाही, 
कर्मचारी तंत्र । 


नौकरशाही का ग्रथ सरकारी कर्म- 
चारियों द्वारा संचालित शासनःप्रणाली 
है। ये कर्मचारी स्थायी प्रशासनिक 
सेवा के सदस्य होते हैं और प्रतियोगी 
परीक्षा द्वारा या नाम-निर्देशन द्वारा इस 
सेवा के लिए खास तौर से भरती किए 
जाते हैं । इन कर्मचारियों की नौकरी 
मुस्तकिल हुआ करती है और साधारणतः 
वे सदाचार पर्यन्त अथवा पेंशन पाने तक 
अपने पद पर वने रहते है । नौकरी में 
उनकी उन्नति कुछ तो सेवाकाल की दीर्घता 
ग्रौर कुछ उनके गुणों पर निर्भर करती 
है। इस शासन-प्रणाली में नौकरी एक 
व्यवसाय होती है और इसमें प्रवेश करने 
वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित रहता 
है । नौकरशाही सरकार न तो प्रतिनिधि 
होती है और न उत्तरदायी ही । फलतः 
उसे लोकमत की कोई चिता नहीं होती । 
नौकरशाही सरकार कः सर्वाधिक परि- 
चित उदाहरण १६१६ से पहले भारत 
की ब्रिटिश सरकार थी । 

नौकरशाही सरकार का मुख्य गुण बह 
है कि इसमें ॐचे-ऊचे पदों पर ऐसे व्यक्ति 
आासीन होते हैं जिन्हें प्रशासन की विशेष 
योग्यता प्राप्त हो। ये लोग शासन- 
संचालन की कला में दक्ष हेते हैं और 
शासन-परम्पराश्रों का कडाई से पालन 
करते हैं । नौकरशाही सरकार लोक सर- 
कार की अपेक्षा ग्रधिक योग्य होती है । 
सामान्यतः प्रशासन भ्रधिकारियों में सामू- 
हिक भावना तथा अनुशासन-भावना का 
उसी प्रकार विकास हो जाता है जैसा 
कि सेना के अधिकारियों में 

नौकरशाही सरकार 


३६ by-election 


नियंत्रण और निरीक्षण का केन्द्रीकरण, 
लालफ़ीताशाही, रोजमर्रा के कार्यों से 
चिपटे रहना, गुप्तता और नौकरी कें 
संरक्षण की अनुचित माँग । इस तरह की 
सरकार न तो उत्तरदायी ही हो सकती 
है और न जनमत के प्रति सदय ही । 
जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है, वे 
लोगों की आावइयकताग्रो की किसी 
प्रकार की चिता नहीं करते । वे अपने 
दृष्टिकोण में संकुचित होते हैं भ्रोर इस 
कारण न तो उनके पास लोगों की 
इच्छाओं को महसूस करने के साधन होते 
हैं श्रौर ही लोगों की माँग के अनुसार 
भ्रपनी नीति का समन्वय करने की प्रेरणा 
ही । मिल के कथनानुसार, “नोकरशाही 
सरकार जिस रोग से ग्रस्त होती है और 
जिससे उसकी मृत्यु होती है, वह है लकीर 
का फकीर होना” । नोकरशाही में 
अत्यावश्यकता का कोई स्थान नहीं । 
नौकरशाही का अर्थ योग्य सरकार हो 
सकता है, कितु. योग्यता ही अच्छी सरकार 
की एकमात्र परीक्षा नहीं है। अच्छी 
सरकार सदा ही लोगों में ग्रात्म-निर्भरता 
आर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती 
है । उसका लक्ष्य नागरिकों को राज- 
नीतिक शिक्षा देना होता है । नौकरशाही 
इन सारी प्रवृत्तियों को भ्रस्वीकार करती 
है और इसलिए उसके जो भी गण हों 


बह स्वशासन की स्थानापन्न नहीं माची | 


जा सकती । 
देखिए civil service. 
by-election 
निर्वाचन । 


लोकतंत्रातमक संस्थाओं में किसी निर्वा _ 
चित सदस्य का स्थान अवधि से | 


hawan दौष ह “पहले रिक्त होने पस स्था की 
Ye 






(बाइ-इलेवशन) उपः 


by-law 


'पूति के लिए फिर से होने वाला 
चुनाव । 
देखिए election. 

9४-४४ (वाई-लॉ) : उप-विधि । 





न €] (कैबाल) : केवाल । 

षड्यंत्रकारियों का गुट । चाल्सं द्वितीय 

| के एक मंत्रिगंडल का नाम केबाल पड 

| गया था (१७१०), क्योंकि उसके सदस्यों 
क्लिफोड ऐशले, बाकिघम, आालिगटन 
आर लाउडरडेल के ग्ारम्भिक अंग्रेजी 
अक्षरों के योग से यह नाम बन जाता 
था। हो सक्ता है कि यह शब्द इसी 
कारण लोकप्रिय वन गया हो, वेसे है यह 
चहुत पुराना शब्द और हिब्रू भाषा के 
१७७३1६1 शब्द से वना है । 

| देखिए - cabal towns. 

| cabal towns ० U.P. (कंवाल टाउन्स 

| श्रॉफ यू० पी०) उत्तर प्रदेश के कैबाल 

| नगर । 

उत्तर प्रदेश के पाँच बड़े नगर कानपुर, 

इलाहाबाद, बनारस, ग्रागरा ग्रौर लखनऊ 

इन पाँच नगरों की अंग्रजी वत्तनी के 

अथम अक्षरों के योग से केवाल शब्द वन 

 जाताहै। 

| पि - देखिए--04001. 

। _<inऽ। (केबिनेट) : मंत्रिमंडल । 

' मंग्रेणी शब्द 'कंबिनेट का मूल अर्थ वह 

। निजी कक्ष है जिसमें राज्य-प्रधान के 
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किसी सरकारी श्रथवा गेर-सरकारी 
विभाग द्वारा अपने ग्रांतरिक मामलों का 
प्रवन्ध करने के लिए निमित विधि, नियम 
झादि। 


करती थी। वाद में इसका ग्रमिप्राय 
व्यक्तियों का वह वर्ग हो गया जिनकी इस 
प्रकार के कक्ष में वेठक हो । किन्तु अव 
विशेष रूप से 'कैबिनेट' शब्द का अर्थ 
उन विद्वस्त मंत्रियों से समझा जाता है 
जो प्रधान मंत्री ग्रथवा राज्य-प्रधान के 
साथ मिलकर राष्ट्र की सर्वोच्च नीति 
का निर्धारण करते है । 

इंग्लेंड में इस शब्द का सबसे पहला 
प्रयोग वेकन ने 'कॉन्सल' के विशेषण के 
रूप में किया । जिस समय १६२५ में 
चाल्सं प्रथम गद्दी पर बँठा था, उस समय 
'केविनेट कौंसिल' अथवा 'मंत्रि-परिषद्‌' 
शब्द का प्रयोग मिलता है । उस समय 
सम्राट्‌ के परामक्ंदाताभ्नो की श्रौप- 
चारिक परिषद्‌ “प्रिवी परिषद्‌’ थी और 
सम्राट्‌ के अंतरंग परामशंदाताओं अथवा 
'मंत्रि-परियर” के उत्थान के साथ ही 
प्रिवी परिपद्‌ का महत्त्व कम होने लगा 
था । आज इंगलँड में 'कैबिनेट' अथवा 
मंत्रिमंडल के अन्तर्गत उन कुछ प्रमुख 
मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो 
सरकार के मुख्य-मुर्य विभागों के प्रधान 
होते हैं और प्रधान मंत्री के साथ मिल- 


भा 8; बेठक हुआ ००क्रं०रण्ट्रोंध-पतीति? कै निर्धारण तथा 
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निर्देशन करते हँ । सर अनस्ट वाकर ने 
मंत्रिमंडल को नीति का चुम्बक कहा 
है । वजहाँट के श्रनुसार “ब्रिटिश मंत्रि- 
मंडल एक हाइफ़न है जो जोड़ता है, एक 
वकसुआ है जो कार्यपालिका तथा व्यव- 
स्थापिका को जकड़ देता है 1” लावेल 
ने मंत्रिमंडल को “राजनीतिक वृत्तखंड 
के मेह्राव के बीच का पत्थर” कहा है 
अर सर जॉन मेरियट ने उसे वह घुरी 
बताया है जिसके चारों ओर सारा 
'शासन-चक्र घूमता हे । 

ब्रिटन की वहुत-सी सांविधानिक संस्थाओं 
मत्रिमंडल का उद्भव भी 
संयोग का ही परिणाम है । १९३७ तक 
मंत्रिमंडल शब्द का संसद द्वारा पारित 


किसी विधि में प्रयोग नहीं हुआ और 


पमिनिस्टसे आँफ द क्राउन एक्ट' (१९३७) 
वह पहला अधिनियम है जिसमें मंत्रि- 
मंडल दाव्द का प्रयोग किया गया । 
इंगलेड में मंत्रिमंडलीय शासन-प्रणाली 
-की सारी व्यवस्था ग्रभिसमयो पर 
आधारित है जो अलिखित होते हुए भी 
उतने ही मान्य तथा यथार्थ हैं जितने कि 
विधि के नियम । 
अमरीकी संविधान में राष्ट्रपति के 
मंत्रिमंडल के संवंघ में कोई व्यवस्था नहीं 
है। उसमें तो केवल यह कहा गया है कि 
“राष्ट्रपति अपने प्रशासनिक विभागों के 
रों से, अपने-अपने विभागों के क्रिया- 
-कलापो के संवध में किसी विषय पर 
'लिखित जानकारी प्राप्त कर सकता है ।' 
लेकिन अमरीकी संविधान-निर्माताग्रों 
के दिमाग में यह वात अवश्य घर कर 
गई थी कि नीति-निर्धारण में मंत्रणा की 


cabinet 


nin nnn 


मंत्रणा ली जाया करे, पर सेनेट ने उसके 
साथ सहयोग नहीं किया । फलतः उसने 
शासन के प्रमुख अधिकारियों से महत्त्व- 
पणं प्रश्‍नो पर मंत्रणा करना आरम्भ 
कर दिया और १७९१ के वाद से तो 
उसने प्रायः नियमित सम्मेलन प्रारम्भ . 
कर दिए जिनमें मुख्य विभागीय अध्यक्षों 
के साथ न केवल उनसे संबंधित विभागों 
के वारे में उनसे मंत्रणा की जाती थी 
अपितु सामान्य नीति-निर्धारण के प्रनो 
पर भी उनसे र'य मांगी जाती थी। इस 
प्रकार दासन के कार्यक्रम में मंत्रिमंडल 
विशिष्ट भाग लेने लगा और वह एक 
स्थायी व्यवस्था के खूप में परिणत हो 
गया । अमरीका में मंत्रिमंडल उस प्रकार 
का नहीं है जेसा कि संसदीय शासन- 
प्रणाली में होता है । अमरीकी मंत्रिमंडल 
के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते । वे 
कांग्रेस के वाद-विवादों में भाग नहीं 
लेते । वे कांग्रेस में उपस्थित होकर 
विधान निर्माण में हाथ नहीं वॅटाते । 
उन्हें इस वात की आवश्यकता नहीं होती 
कि विधान-मंडल उनमें विश्वास प्रकट 
करे । वे मख्य रूप से राष्ट्रपति के परा- 
मशंदाता होते हैं, उनकी नियुक्ति और 
विमक्ति राष्ट्रपति पर ही निर्भर है । 
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उनको 
त्रणा स्वीकार करे या न करे | 
यद्यपि भारत में संसदीय शासन- 
प्रणाली की स्थापना की गई है पर 
भारतीय संविधान में 'कॅबिनेट' शब्द. 
का कहीं उल्लेख नहीं है। उसमें मंत्रि- 
परिषद्‌ (कौंसिल झॉफ़ मिनिस्टसं) शब्द | 
का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी 


आत्हयकातञा,, हली 38 ताशिगुटन, 0०१ को नकि) by न डला म मंत्रि-परिषद्‌ स्पद्‌ के । 


आरम्भ में यह सोचा था कि सेनेट से 
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संविधान के अनुच्छेद ७५ (१) में 
कह! गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 
की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की 
नियुक्ति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर 
करेगा ।” वैसे साधारणतः प्रधानमंत्री की 
' नियुबित में भी राष्ट्रपति की वैयक्तिक 
' इच्छा का कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि 
राष्ट्रपति को विवशतः लोकसभा के वहु- 
मत प्राप्त दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियुक्त करना पड़ता है । यदि लोकसभा 
में कई दल हों और यदि किसी दल का 
लोकसभा में स्पप्ट बहुमत न हो, तो 
राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में 
कुछ छट हो सकती है । ज्यो ही प्रधानमंत्री 
की नियुबित हुई, मंत्रियों को प्रधान- 
मंत्री ही चुनता है और राष्ट्रपति उन्हीं 
मंत्रियों को स्वीकार करने के लिए 
बाध्य है । 
देखिएcabinet government 
cabinet responsibility. 
cabinet government (कविनेट गवर्न- 
मेंट) मंत्रिमंडलीय शासन। 
मंत्रिमंडलीय शासन का अभिप्राय वह 
शासन है, जिसमें शासन की वास्तविक 
कार्यकारी शक्ति राज्य के प्रधान के हाथों 
में नहीं अपितु मंत्रिनंडल के हाथों में 
केन्द्रित होती है जो जनता द्वारा निर्वा- 
चित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी 
होता है । इस दासन-प्रणाज्नी के दो 
अन्य नाम उत्तरदायी शासन-प्रणाली तथा 
` संसधीय शासन-प्रणाली हैँ । इस शासनः 
प्रणाली की मुख्य विशेषताएं ये हैं: 
(१) इस शासन-प्रणाली में राज्य 
का प्रधान, चाहे तो वह भारत की तरह 


| 22 ग हट द राष्ट्रपति हो या इंगलैंड की तरह सम्राट, 


४२ 
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आर उसके हाथों में कोई वास्तविक 
शक्ति नहीं होती । वह सदा अपने 
मंत्रिमंडल के परामश के अनुसार कार्य 
करता है। मंत्रिमंडल द्वारा निश्चित किया 
गया प्रत्येक कार्य राज्य के प्रधान के 
नाम में सम्पन्न होता है यद्यपि इस मामले 
में उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
होता । (२) मंत्रिमंडलीय शासन में 
मंत्रिमंडल विधान-मंडल के साथ सह- 
योगपूर्वक कार्यं करता है । सिद्धांततः 
प्रत्येक मंत्री के लिए ग्रावश्यक हे कि वह 
विघान-मंडल के विसी न किसी सदन 
का सदस्य हो। मंत्री विधान-मंडल की 
बैठको में उपस्थित होते हैं, विधेयको को 
विधान-मंडल में प्रस्तुत करते हैं और 
उन्हें पास करवाते हँ । इस प्रकार मत्रि- 
मंडलीय शासन में शवितयो का कठोर 
पृथक्करण नहीं होता और मंत्रिमंडल का 
विधान-मंडल तथा प्रशासन दोनौं पर 
नियंत्रण बना रहता हे । (३) प्रायः 
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राज- 
नीतिक दल के सदस्य होते हैं और 
इसलिए उनकी राजनीतिक विचारधारा 
भी एक-सी ही होती है। जव कभी राष्ट्रीय 
संकट को घड़ियों में संयुक्त सरकारों का 
निर्माण होता है, तव भी यह आवइयक 
समभा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य 
कम से कम ग्राधारभूत प्रश्‍नो पर एकमत 
हों । (४) मंत्रिमंडल विधान-मंडल 
(अधिकतर निम्न सदन या लोकसभा) के 
प्रति उत्तरदायी होता है । इसका अ्रभि- 
प्राय यह है कि मंत्रिमंडल उसी समय 
तक सत्तारूढ़ रहता है जब तक कि उसे 
विधानांग के बहुमत का समर्थन मिलता 
रहता है। जैसे हीं विधान-मण्डल का 
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बन्द कर देता है, वसे ही मंत्रिमंडल के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
या तो वह पद रिक्‍त कर देया राज्य 
के प्रधान को यह मन्त्रणा दे कि वह 
विधान-मण्डल का विघटन कर दे और 
फिर से ग्राम चुनाव कराए । महत्त्व की 
वात यह है कि विधान-मण्डल के प्रति 
मंत्रिमंडल का यह उत्तरदायित्व सामू- 
हिक होता है। मंत्रिमंडल की तुलना 
एक ऐसे दल से की जा सकती है जिसके 
सदस्य एक साथ ही डवते और एक साथ 
ही तैरते हें । (५) मंत्रिमंडल प्रधानः 
मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है । प्रधान 
मंत्री समकक्षों के वीच में प्रथम होता 
है । कहने को तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति 


- राज्य का सांविधानिक प्रधान करता है 
` परन्तु यथार्थतः सांविधानिक प्रधान का 


उसमें अधिक वश नहीं होता । विधान- 
मण्डल में जिस दल का बहुमत हो, 
राज्य का प्रधान उस दल के नेता को 
प्रधान मन्त्री के रूप में नियुक्त करने के 
लिए प्रायः वाध्य है । इसके वाद प्रधान 
मंत्री मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को 
चुनता है ओर उनके वीच विभागों का 
वितरण करता है। वह मंत्रिमंडल को 
बैठको के कार्यक्रम निश्चित करता है और 
उनकी अध्यक्ष ता करता है । यदि वह चाहे 
तो मन्त्रिमण्डल के किसी भी सदस्य से 
त्यागपन्न की माँग कर सकता है और 
उसके स्थान पर किसी अन्य मन्त्री को 
नियुक्त कर सकता है । यदि प्रधानमन्त्री 
त्यागपत्र देता है, तो उसके परिणाम- 
स्वरूप अन्य सारे मन्त्रियों को भी त्यागपत्र 
देना पड़ता है। यदि कोई ग्रवांछित मंत्री 
त्यागपत्र देने से मना कर दे तो प्रधान- 


सकता है और फिर दुवारा मन्त्रिमण्डल 
का निर्माण कर सकता है । प्रधानमन्त्री 


को समची मन्त्रि-परिषद का त्यागपत्र 
देने का अधिकार है । 


देखिए-cabinet 
cabinet responsibility. 

Cabinet Mission (कविनेट मिशन) : 
मंत्रिमंडल-मिशन । 

द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के कुछ 
समय वाद ही इंगलेंड में श्रमिक दल 
सत्तारूढ़ हुश्रा । फरवरी, १६४६ में 
नए ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री एवली ने 
भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर 
करने के लिए भारत में ब्रिटिश मंत्रि- 
मण्डल के तीन सदस्यों, लांड पेथिकः 
लारेन्स, सर स्टेफोड क्रिप्स और मि० 
ए० वी० ऐलेक्ज्ंडर का एक प्रतिनिधि- 
मंडल भेजने की घोषणा वी और कहा, 
“ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता 
के और यह निश्चय करने के लिए कि 
वह ब्रिटिंश-साञ्राज्य में शामिल रहे या 
न रहे, अधिकार को स्वीकार करती 
है ।” एक अन्य वक्तव्य में उन्होंने 
कहा कि “किसी अल्पमत को इस बात 
की आज्ञा नहीं दी जा सकती कि वह 
बहुमत की राजनीतिक प्रगति को रोक 
ले 10 

मंत्रि-मिशन २३ मार्च, १९४६ को 
भारत पहुंचा । प्रमुख राजनीतिक दला 
और वर्गों से भेंट करने के बाद मिशन 


ने शिमला में मस्लिम लीग और कांग्रत 


के चार-चार प्रतिनिधियों की एक बठक 


बुलाई। चूँकि यह वैठक किसी सरव | 
सम्मत सूत्र को निकालने में सफल नही 
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घोषणा कर दी । उनकी योजना में निम्न 
वाते थीं 

(१) उसने मुस्लिम लीग की पाकि- 
स्तान की माँग को भ्रस्वॉकार कर दिया 
अर एक ऐसे भारतीय संघ का प्रस्ताव 
किया जिसमें ब्रिटिश-भारत आर दशा 
राज्य दोनों सम्मिलित हा। 


(२) उसने देश के भावी संविधान को 


वनाने के लिए एक संविधान सभा की 
स्थापना का उपबन्ध किया । संविधान 
सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३८९ 
निश्चित की गई--२६६ सदस्य ब्रिटिश- 
भारत का और ९३ सदस्य देशी राज्या 
का प्रतिनिधित्व करने को थे। 

(३) भारत-संघ का नया संविधान 
इस सिद्धान्त पर आश्रित होने को था 
कि केन्द्र केवल तीन विषयों - वेदेशिक 
मासलों, प्रतिरक्षा और संवहन का नियं- 
त्रण करेगा । 

(४) दूसरे सब विषयों का शासन- 
प्रबन्ध राज्य और प्रांत करेंगे जो पूर्णतः 
स्वायत्त होंगे । 

(५) प्रांत गुट बनाने में स्वतन्त्र होंगे 
और प्रत्येक गुर यह निश्चित करेगा कि 
कौन-से प्रांतीय विषय सामान्य रूप से 
शासित हों । गुट तीन होंगे । गुट (क )--- 
मद्रास, बम्बई, यू० पी०, विहार, सी० 
पी० और उड़ीसा । गुट (ख) पंजाब, 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और सिध । गट 
(ग)--बंगाल और भ्रासाम । यदि कोई 
प्रांत गुट से वाहर निकलना चाहता और 
उसके विधानमण्डल के सदस्य बहुमत से 


_ इस आशय का प्रस्ताव पास कर देते, तो 


वह प्रांत गुट से वाहर निकल सकता था । 
(६) योजना ने वह प्रक्रिया भी निश्चित 


४४ 
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आश्रित संविधान निर्मित होने य आजित संविधान निमित होने को था। था । 

(७) नए संविधान में एक उपवध यह 
भी शामिल होने को था कि कोई प्रांत 
“दस वर्ष के आरम्भिक काल के पइचात्‌ 
और फिर दस-दस वपं के विराम:कालों 
पर” संविधान के संशोधन की अथवा 
पुनविचार की माँग कर सकता है। 

(८) नई योजना में कहा गया था 
कि जव तक नया संविधान बनकर तयार 
होता है, गवर्नर-जनरल की वतमान 


_ कार्यपालिका के स्थान पर प्रमुख राज- 


नीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निमित 
एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर 
दी जाएगी । 

मंत्रि-मिशन की योजना को कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया । 
मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में अपने 
मनोनीत सदस्य भेजे परन्तु बाद में उसने 
संविधान-सभा का बहिष्कार करने का 
निचय किया । इसका मूल कारण यह 
था कि प्रांतीय गुटों की रचना वेकल्पिक 


' है अथवा अनिवार्य, इस प्रश्‍न पर कांग्रेस 


और मुस्लिम लीग में मतभेद था । 


cabinet responsibility (कॅबिनेट रेस- 


पांसिविलिटी) : मंत्रिमण्डलीय उत्तर- 
दायित्व । 

संसदीय दासन-प्रणाली अथवा में त्रिमड- 
लीय शासन-प्रणाली के ग्रंतर्गत मंत्रि- 
मंडल जनता द्वारा निर्वाचित विधान- 
मण्डल विशेषकर उसके निम्न सदन 
अथवा लोक-सदन के प्रति सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होता है । इसका ग्रभिप्राय 
यह है कि वह अपने पद पर उसी समय 
तक वना रह सकृता है जब तक कि उसे 

निम्न सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त 


ड र क क्र दौर्जसर्कणश्रर्मसा' रड चिरि मी ये सॉवधान की. अनुच्छेद ७५ 


| 
टो 
| 
| 





Caesarism 





(३) में व्यवस्था की गई है कि “मंत्रि- 
परिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होगी ।” 


देखिए cabinet 


cabinet government. 


Caesarism (सीजरिज्म) : सीजरवाद | 


सीज्जरवाद एक विशेष प्रकार का निरं- 
कुश शासन अथवा अधिनायकवाद है। 
इसका उद्भव रोम-इतिहास में जुलियस 
सीज्ञर के समय में हुआ था । सीजर ने 
सेना तथा जनता का समर्थन पाकर ४९ 
ई० पू० में सरकार पर कब्जा कर लिया 
अर अपना वयक्तिक अधिनायकवाद 
स्थापित किया । पसीजर का यह शासन-तंत्र 
तत्कालीन सांविधानिक पद्धतियों के 
विल्कुल विपरीत था । मध्यक्राल में कोला 
द रेज़ों (१३१३-१३५४) तथा सीज़र 
बार्जा (१४७५-१५०७) में और आ्राधु- 
निक काल में नेपोलियन प्रथम, नेपो- 
लियन तृतीय और लैटिन ग्रमरीका के 
अनेक अधिनायकवादी शासकों में इस 
प्रवृत्ति का दर्शन होता है। सीजरवाद 
के दो विशेष लक्षण हैं--सेनिक शक्ति 
का उपयोग तथा जनमत का व्यापक सम- 
थेन । सीज़रवाद एक दल पद्धति के 
माध्यम से कायं नहीं करता और यह 
उसका आधुनिक सर्वाधिकारवादी अधि- 
नायकवाद से भेद है । उसका ग्राधुनिक 
झधिनायकवाद से एक अन्य भेद यह भी 
है कि वह सामाजिक तथा ग्राथिक सम- 
स्याश्नों में किसी प्रकार का ग्रामूल परि- 
वर्तन नहीं करना चाहता । उसका एक- 
मात्र लक्ष्य होता है- सैनिक साधनों 
द्वारा राजसत्ता पर अधिकार वताए 
रखना । ० 


४५ capitalism 





पूंजीवाद एक ग्राथिक व्यवस्था है 
जिसमें पूँजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन 
के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतन्त्र 
औद्योगिक प्रतियोगिता तथा उपभोग- 
पदार्थो के ग्रनिर्यत्रित वितरण को व्यवस्था 
रहती है । इस व्यवस्था में मुख्य रूप से 
दो वर्गों का श्रस्तित्व होता है--पृंजीपति 
वर्ग तथा श्रमिक वर्ग । पूँजीपति वर्ग का 
उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर और 
इसलिए समाज की सारी ग्राथिक गति- 
विधियों पर नियंत्रण होता है। श्रमिक 
वर्ग को पूजीपति वर्ग की अधीनता में 
काम करना पड़ता है और उसके पास 
केवल एक ही वस्तु होती है--अपना श्रम 
जिसे वेचकर वह अपने जीवन-निर्वाह के 
साधन जुटाता है । 

पंजीवाद की कभी कोई निश्चित परि- 
भाषा स्थिर नहीं हुई। देश-काल और 
नेतिक मूल्यों के अनुसार इसके भिन्न- 
भिन्न रूप बनते रहे हैं । आधुनिक पूँजी- 
वाद का सैद्धांतिक स्रोत एडम स्मिय 
की पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ़ नेशन्स 
(१७७६) को माना जा सकता है। 
इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने प्राकृतिक 
ग्राधार पर आथिक स्वतन्त्रता का प्रति- 
पादन किया है और कहा है कि यदि 
मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों में राज्य 
प्रथवा समाज की ओर से कोई हस्तक्षेप 
न हो, तो उत्पादन-वृद्धि श्रपत्ती चरम 
सीमा पर पहुँच जाएगी तथा सर्वकल्याण- 
कारी राज्य की स्थापना में सहायत्य 
मिलेगो । 


१८वीं शती में यूरोप की औद्योगिक. 
क्रांति के साथ पंजीवाद को नया बल 
मिला । उसके प्रभाव से १७७० भोर 
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क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए ग्र 
समाज का सारा ढाँचा ही बदल गया । 
यांत्रिक सभ्यता की देन बड़े-बड़े कारखानों 
में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति 
बहुत खराव हो गई। काले मात्स ने 
१८६७ में अपने महान्‌ ग्रंथ 'दास 
कैपीटल' में वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था 
का मामिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और 
पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध में 'वेज्ञानिक 
समाजवाद” श्रथवा साम्यवाद का प्रवर्तन 
"किया । पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध 
पहली सफल क्रांति रूस (१६१७ ) में 
हुई और इसके वाद अनेक देशों ( यूगो- 
स्लाविया, हंगरी, वल्गेरिया, पोलैंड, पूर्वी 
जर्मनी, अल्बानिया, क्यूवा और चीन 
आदि) ने व्यक्तिगत उद्यम को समाप्त कर 
राज्य-नियंत्रण की पद्धति को अपनाया 
है। आज पूँजीवादी पद्धति का मुख्य 
प्रवक्ता देश संयुक्त राज्य ग्रमरीका तथा 
समाजवादी पद्धति का मुख्य प्रवक्ता देश 
सोवियत रूस है । 
‘capital punishment (केपिटल पनिश- 
मेंट) : प्राणदण्ड । 
` प्राणदण्ड का अभिप्राय कतिपय विशिष्ट 
अपराधो के लिए मृत्यु का दण्ड देना है । 
यह समाज की शासन-सत्ता द्वारा भ्रप- 
राधी को सामाजिक नीति के साधन के 
रूप में जान-बूझकर मृत्यु-दण्ड देने की 
प्रथा है । प्राणदण्ड सबसे कठोर दण्ड है 
और यह ऐसे भयंकर भ्रपराधियों को 
ह दिया जाता है जिन्होंने हत्या जेसे 
जघन्य ग्रपराघ किए हों । वह व्यक्ति के 
विरुद्ध समाज का प्रतिशोध है और 
उसका आधार है--खून का वदला 


 खून। | 


capital punishment 


मनुष्य-वध, यौनिक तथा धार्मिक या 
गरद्ध-घामिक अपराधों के लिए अपरि- 
हाये मानी जाती थी । धीरे-धीरे प्राणदण्ड 
बहुत से अपराधों के लिए दिया जाने 
लगा । इनमें से अधिकांश अपराध ग्राजकल 
बहुत मामूली समझे जाते हैं। प्राणदण्ड के 
इतने वर्वर और व्यापक प्रयोग की प्रति- 
क्रियास्वरूप अठारहवीं शताब्दी के बौद्धिक 
मानववादी नवजागरण ने एक ऐसे 
आंदोलन को जन्म दिया जिसका उद्देश्य 
था प्राणइण्ड को सीमित या समाप्त 
कराना ग्रौर उसकी जगह कुछ नरम 
दण्डो की व्यवस्था कराना । इटली के 
दाशनिक वेकारिया ने इस मानववादी 
भावना को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त 
किया । वेकारिया की कृतियों ने प्राण- 
दण्ड के विरुद्ध और भी बहुत से देशों में 
विरोध जागृत किया । इंगलेंड में सर 
सेमुप्रल रोमिली और सर जेम्स मेकाई- 
तोश जैसे सुधारको ने हाउस फ़ 
कॉमन्स में इस आशय का विधान पास 
करवाने का प्रयत्न किया कि प्राणदण्ड 
वाले अपराधों की संख्या कम कर दी 
जाए, लेकिन हाउस ऑफ़ लॉड्स के 
कारण उनके प्रयास प्रायः असफल ही 
रहे । इन सुधारकों को महान्‌ उपयोगिता- 
वादी विचारक जेरमी बॅथम के रूप में 
एक शक्तिशाली मार्गदर्शक और मित्र 
प्राप्त हुआ । इन लोगों के प्रयत्नो के 
फलस्वरूप १८६१ तक प्राणदण्ड केवल 
जान-बूझकर किये गए वध थौर शासन- 
विरोधी गंभीर कार्यों के लिए ही रह 
गया । उन्नीसवीं शताब्दी के- मध्यकाल 
के उपरान्त संसार के अधिकांश प्रगति- 
शील देशों में हत्यत तक के लिए, प्राण- 


| कक आदिम सम्ाज़ों मेगा की झुवस्या। ..दुप्ह को समाप्त करने .के , उद्देश्य से एक 
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शक्तिशाली यद्यपि विश्ुंखलित ग्रांदोलन 
आरम्भ हो गथा। । स्विट्जरलैंड, नावें, 
स्वीडन, डन्मार्क, नीदरलँडस और 
वेल्जियम जैसे कुछ देशों में प्राणइण्ड 
समाप्त कर दिया गया है। घ्राणदण्ड के 
पक्ष में निम्नलिखित तकं उपस्थित किए 
जते हैं: (१) जो व्यक्ति दसरे व्यक्ति 
को जान लेता हे, उसे अपनी जान से 
भी हाथ धोना चाहिए। (२) हत्यारे 





तथा अन्य ग्रपराधी, जिनका सुधार नहीं 
हो सकता, समाज के लिए खतरा हैं तथा 


उन्ह समाप्त कर दिया जाना चाहिए | 
(३) प्राणदण्ड के भय से स्वयं अपराधी 


को तथा दूसरे लोगों को अ्रपराध से 
विरत रहने 
प्राणदण्ड के विपक्ष में निम्नलिखित तकं 


की प्रेरणा मिलती है 


उपस्थित किए जाते हुँ: (१) यह 


वदला लेने का आदिम तरीका है जिसका 
आधार है--खून के वदले खून । लेकिन 


दो गलतियाँ करने से कोई एक वात 
ठीक नहीं हो जाती। (२) कोई भी 
अपराधी ऐसा नहीं होता जिसका सुधार 
न किया जा सके। (३) मानव-जीवन 
की अपनी गुरुता और महत्ता है। (४) 
हमें पाप से _घृणा करनी चाहिए, पापी 
से नहीं । (५) कुछ ऐसे भी दण्ड हैं जो 
मृत्युदण्ड से ्रधिक कारगर और कठोर 
हैं । (६) अपराधी को दण्ड देना अप- 
राध की समस्या से पलायन करना हे, 


. उसका समाधान करना नहीं । (७) हो 


सकता है क्रि समाज का निर्णय गलत 
तथा पक्षपातपूर्ण हो। (८) यदि किसी 
निरपराध व्यक्ति को दण्ड दे दिया जाए, 
तो उसके प्रति किए गए अपराध का 
कोई प्रतिकार नहीं होत्य । 
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"ण-संधियाँ । 

ग्रोपनिवेशिक शासन के विकास का 
एक परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय देशों 
ने कुछ गैर-ईसाई देशों के ऊपर ऐसी 
संधियाँ आरोपित कर दीं जिनके अ्रन्त- 
गत ग्रॉपनिवेशिक देशों के राष्ट्रको को 
अधीन देशों के भ्रन्दर विशेष ग्रधिकार 
और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हो गई । इन 
विशेषाधिक्रारो में दो मुख्य थे- श्रौप- 
तिवेशिक देशों के राष्ट्रिकोंको न तो 
अधीन देश के कर चुकाने पड़ते थे ग्रौर 
न उनके ऊपर वहाँ के न्यायालयों में 
मुकदमा ही चलाया जा सकता था। ये 
संघियाँ 'समर्पण-संधियाँ कहलाती थीं 
आर यह समूची व्यवस्था 'समर्पण-व्यव 
स्था' के नाम से विख्यात थी । जिन देशों 
को इन संघियो के लाभ प्राप्त होते थे, उन्हें 
'समपण-ग्राही देश कहते थे । प्रथम 
महायुद्ध के वाद तुर्की और फारस ने 
वड़ी शक्तियों की सहमति से समर्पण: 
संधियों का अन्त कर दिया था । 


carpet-crossing (कार्पेट क्रॉसिंग) 


कार्पेट-क्रॉसिग, पक्ष-परिवर्तन, पक्ष- 
परित्याग, दल-वदल । 

नाइजेरिया को संसद के भीतर दल- 
बदल के लिए प्रयुक्त शब्द । वहाँ सरकारी 
पक्ष तथा विरोधी पक्ष के लिए श्रलग- 
अलग गलीचे विछे रहते हैं और 
जब कोई सदस्य प्रपने दल का त्याग कर 
विरोधी दल में मिलना चाहता है, तो 
उसे गलीचा पार करना पड़ता है । 


देखिए— defection 


floor-crossing ; “यु र 
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हर कोने में पाई जाती है, 
पर एक गम्भीर सामाजिक कुरीति के 
रूप में यह हिंदू समाज की ही विशेषता 
है । इसका अभिप्राय पेश के आधार पर 
समाज को कई वर्गों में वाँट देना है । 

साधारणतः विश्वास किया जाता हे 
कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल 
में हुई । ब्राह्मण धार्मिक और वौद्धिक 
कार्यो का संपादन करते थे, क्षत्रियों का 
कार्य देश की रक्षा करना आर शासन- 
प्रबन्ध करना था । वंश्य कृषि ओर 
वाणिज्य संभालते थे तथा शूद्रों को अन्य 
तीनों वर्णों की चाकरी करनी पड़ती 
थी । शुझू-शुरू में जाति प्रथा के वन्धन 
कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं कर्म 
पर आधारित थे । बाद में जाति-प्रथा में 
कठोरता आती गई, वह पूरी तरह जन्म 
पर आधारित हो गई तथा एक जाति से 
दूसरी जाति में संक्रमण असम्भव हो 
गया । 

झपने मौलिक रूप में जाति-प्रथा उप- 
योगी थी । चूंकि वह श्रम-विभाजन के 
सिद्धान्त पर ग्राधारित थी, ग्रतः उसने 
आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्त्व का 


में संसार के 
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समावेश किया । एक जाति का पेशा 


उसी जाति में होता था । वेटा बाप से 
अपना पुरतैनी पेशा सीखता था और 
प्रायः उसी को करता था । इस प्रकार 
प्राचीन कलाओ्र की उन्नति हो सकी 
और वे सुरक्षित बनी रहीं । इस प्रथा ने 
"क जाति और बिरादरी के लोगों में 
भाईचारे की भावना को वढ़ाया । इस 
जाति के लोग एक-दूसरे से भली-भांति 
परिचित होते थे तथा एक-दूसरे के सुख- 
दुख में काम ग्राते थे । दूसरे शब्दों में यह 


| | दर + ड प्रथा ए) मकार, के, ७ बन, तथा वीम ecb, 


caste system 


ल 


कम्पनी का कार्य करती थी । 

मौलिक रूप में जातिःप्रथा में चाहे 
कुछ गुण रहे हों, आज वह विल्क्रुल 
पुरानी पड्गई है । यदि इस प्रथा का 
कठोरतापूर्वेक पालन किया जाए, तो यह 
प्रतिभा का नाश करती है । उदाहरणार्थ, 
यदि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी 
शूद्र के यहाँ जन्म लेता है, तो इस प्रथा 
के श्रनुसार उसे आजीवन शूद्र वा ही 
कार्य करना पड़ेगा । इसी प्रकार. यदि 
किसी ब्राह्मण को वुनने के कार्य में रुचि 
है तो जाति-प्रथा के कारण वह अपने 
इस मनोवांछित पेशे को ग्रहण नहीं कर 
सकता । जाति-प्रथा पंजी और श्रम को 
गतिशीलता को. प्रोत्साहन नहीं देती, 
इससे आर्थिक निश्चेष्टा को वल 
मिलता है । . जाति-प्रथा बड़े पेमाने के 
उत्पादन के लिए बिल्कुल भ्रनुपयुक्त हे । 
चूँकि जाति प्रथा में प्रतियोगिता की 
भावना नहीं होती, अतः कार्यक्षमता को 
धक्का पहुँचता है। सामाजिक क्षेत्र में 
जाति-प्रथा अब भी एक जीवित शक्ति 
है और उसने बड़ी हानियाँ पहुँचाई हैं । 
यह प्रथा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में 
बाधक है क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथ- 
कतावाद की भावना जगती है। इस 
प्रथा के दूषित परिणामस्वरूप व्यवित 
राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जाति- 
गत-हितों को अधिक महत्त्व देने लगते 
हैं । परिणामतः यह प्रथा जातिगत 
निष्ठाओं का सृजन वर लोकतन्त्र के 
विकास-मार्ग को अवरुद्ध कर देती है । 
जाति-प्रथा समता-सद्धान्त वी विरोधी 
है तथा ऊँच-नीच और छोटे-बड़े की 
भावना की पोष्ट्क। जाति प्रथा का 
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में दिखाई देता है । सामाजिक चेतना 
तथा शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ जात- 
पात के वन्धन स्वतः ही शिथिल होते जा 
रहे थे । लेकिन स्वतन्त्र भारत के 
संविधान ने सावंभौम वयस्क मता- 
धिकार के प्रवतंन द्वारा जाति-प्रथा को 
नया जीवन दिया । जातिगत निष्ठाओं 
की निर्वाचनों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती 
हं । इसके अतिरिक्त संविधान में अनुः 
सूचित जातियों तथा अनुसूचित जन- 
जातियों के लिए जिन कुछ विशेष सुवि- 
धाश्रों की व्यवस्था की गई है उनके 
कारण भी पृथक्‌ स्थिति के वनाए रखने 
के लिए कुछ न्यस्त स्वार्थ उत्पन्न हो गए 
हैं । 


casting ४०९ (कास्टिंग वोट) : निर्णा- 


यक मत, अध्यक्ष का मत । 

जव किसी बैठक में दोनों विरोधी पक्षों 
के मत वराबर हों, तव गतिरोध दूर 
करने के लिए बेठक के सभापति द्वारा 
डाला गया निर्णायक मत । 


९४5०५ 7017 (कंसस वेली): युद्ध-कारण । 


किसी राज्य का श्रन्य राज्य के विरुद्ध 
ऐसा कार्य जिससे अन्य राज्य को युद्ध 
की घोषणा करने का उचित अधिकार 
प्राप्त हो जाए। पामसंटन के अनुसार 
“ऐसा मामला जिसके आधार पर युद्ध 
की घोषणा करना उचित है ।” 


casuऽ 1०९तश15 (कैसस फोएडेरिस) : 


संधिगत कारण । 

ऐसा कृत्य या घटना जिससे किसी 
सहवंध के एक पक्ष को उसके दूसरे पक्ष 
से सहायता प्राप्त करने का भ्रधिकार 
मिल जाता है । उदाहरण के लिए द्वितीय 


विश्वयुद्धू सें जत जी, है, तकोरलोवा:, Col RR जूनी त्रिक 0 


किया पर ग्राक्रमण किया, तब चैकोस्लो- 


४९ 


९३५८०७ (कॉकस ) 


centralism 


वाकिया की सरकार को संधि-व्यवस्था 
क आधार पर यह अधिकार प्राप्त हो 
गया कि वह फ्रांस और रूस की सर- 
कारां से अपने संघिगत दावित्वों की 
पूर्ति का आग्रह कर सके । 


catching the speaker's ८१० (कॅचिग 


द स्पीकसं आई) 
ग्राकृष्ट करना । 

विधान-मंडलो में सभा-प्रधिष्ठाताओं 
अथवा अध्यक्षों कों विधायी वाद-विवादों 
पर नियंत्रण रखने का प्रा अ्रधिकार 
है। जो सदस्य वोलना चाहता है, वह 
अपने स्थान पर उठ खडा होता है ग्र 
इस वात की प्रतीक्षा करता है कि सभा- 
अधिष्ठाता की दृष्टि उस पर पड जाए 
और वह उसका नाम लेकर पुकारे 
क्योंकि सदस्य सभा-अधिष्ठाता द्वारा 
नाम पुकारे जाने पर ही अपना भाषण 
ग्रारम्भ कर सकता है । 


° अध्यक्ष का ध्यान 


कॉकस, बैठक, 
प्रसम्मिलन । 

किसी दल अथवा गुट के प्रमुख 
सदस्यों की बैठक जिसके हाथों मै दल 
के नेताओं का चुनाव करने, सार्वजनिक 
पद के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत 
करने या नीति निर्धारण करने की 
व्यावहारिक शक्ति केन्द्रित हो । इस शब्द 
का पहले-पहल प्रयोग औपनिवेशिक युग 
में अमरीकी राजनीति में किया गया था 
और इसका ध्वनितार्थ कुछ शोभन नहीं 
समभा जाता था । मागे चलकर वयो, इस 
शब्द का प्रयोग विभिन्न राजनीतिक 


बैठको के लिए होने लगा । 


centralism (संट्रलिज्म) : कंद्रवाद । 


व्यवस्था संपूर्ण 
देश एक केंद्रीय स्थान से नियत्रित हो । 








नाक >> 
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गायी) प्रा 


स 


यह व्यवस्था संघ-शासन जैसी विकेंद्रित 


certiorari 





पक्ष .प्रधिक अनुदारवादी । 


शासनं-व्यवस्था के “प्रतिकूल होती है - certiorari (सटिग्रोरेराइ ) : उत्प्रेषण । 


जिसके अन्तर्गत स्थानीय इकाइयाँ 

(राज्य थवा प्रान्त) न्यूनाधिक रूप से 
स्वायत्तता का उपभोग करती हैं। 
देखिए-- centralization. 
centralization (संट्रलाइजेशन ) 
केंद्रीकरण । 

वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन 
की शक्तियाँ थोडे-से लोगों के हाथों मे 
केंद्रित हों और समूचे देश पर उनका 
आदेश प्रभावी हो । केंद्रीकरण शब्द का 
प्रयोग निन्दा के रूप में होता है क्योंकि 
केंद्रित शक्ति के दुरुपयोग की बहुत 


संभावना रहती है। केन्द्रीकरण जीवन : 


की जटिलता को और विशेषज्ञों के महत्व 
को बढ़ा देता है और सृजनात्मक नेतिक 
प्रयास में विघ्न डालता है । वह उपक्रम, 
साधनशीलता और सृजनशीलता को 
हानि पहुँचाता है और स्वशासन के 
झवसर तथा अन्याय के प्रतिरोध को 
क्षमता कम करता है । केन्द्रीकरण से 
सामाजिक सम्बन्ध निर्वेयक्तिक हो जाते 
हैं और नैतिक संवेदनशीलता का ह्लास 
होता है । 
शासन के क्षेत्र में केन्द्रीकरण की त्रुटियों 
को दूर करने का एक श्रेष्ठ उपाय 
स्थानीय शासन-संस्थाओ्रों का विकास 
हुँ । 
देखिए - centralism.- 
centre part (सेंटर पार्टी) : केन्द्रवत्ती 
दल । 
राजनीति में दो प्रतिवादी स्थितियों 
दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष--के वीच का 
दल । केंद्र का वाम पक्ष भ्रपेक्षाक्ृत अधिक 


नागरिकों के मूल भ्रधिकारों की रक्षा 
के लिए एक सांविधानिक उपचार । 
उत्प्रेषण और प्रतिषेध के श्राधार एक ही 
हैं, दोनों में अन्तर यह है कि प्रतिषेध 
प्रारम्भिक अवस्था में उपलब्ध होता है 
आर. उत्प्रेषण वाद की श्रवस्था में । दोनों 
का लक्ष्य समान है और वह यह कि 
अधीन न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने 
क्षेत्राधिकार का उचित रीति से प्रयोग 
करे और वह ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण न 
करे जो वास्तव में उसका न हो ।. 
उत्प्रेपण-लेख निकालने के लिए दो शत 
आवश्यक हैं-- (१) विधि के प्राधिकार 
से युक्त ऐसा कोई न्यायाधिकरण अथवा 
प्राधिकारी होना चाहिए जो प्रजा के 
अधिकारों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्‍न 
निर्धारित कर सके तथा न्याय भाव से 
कायं करे । (२) इस न्यायाधिकरण 
अथवा अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बिना 
कायं किया हो अथवा वह विधि द्वारा 
सौंपे गए प्राधिकार से आगे बढ़ गया 
हो । उत्प्रेषण-लेख किसी शुद्ध प्रशासनिक 
काय के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता । 
वह उसी समय जारी किया जाता है 
जवकि प्राधिकारी को न्याय-भाव से 
कार्य करना हो अर्थात्‌ उसे वादग्रस्त 
पक्षों की वात सुनकर किसी निर्णय पर 
आना हो । निम्नलिखित परिस्थितियों में 
यह समझा जाता है कि न्यायाधिकरण ने - 
क्षेत्राधिकार के बिना कार्य किया है : 
(१) जव न्यायालय का गठन ठीक से न 
हुआ हो अर्थात्‌, उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति 
बैठ गए हों जो उसमें बैठने के ग्रह न 


कान्तिकीरी होंतो है भरे केह की दिकण /° हो भरें? कहने” विरोध" निर्णय दिया 
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chairman ( Sams soar श्र charisma 


हो; (२) जहाँ जाँच की पञ “यूरोप, के.-शक्ति-सम्पन्म देशों“ के 'विदेश- ९ 
न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार हि" हू “विभाग FOS) 
हो; (३) जव न्यायाधिकरण ने तथ्यों के chancery (चांसरी) 

गलत निर्णय के आधार पर कोई क्षेत्रा- 
धिकार धारण कर लिया हो; और 
(४) जहाँ न्याय न किया गया हो और 
इसका कारण चाहे तो यह रहा हो कि 
न्यायाधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के 





चांसरी, दुता- 
वास । [7; 9 १ ` [५ 5 १॥॥/, 
(१) राजनयिक मिशन के प्रधानं का 
कार्यालय जिनमें उसके प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय सचिव और अधीन क्लकं आते हैं। 
(२) वह स्थान जहाँ राजनयिक 


सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है चाहे यह मिशन के . कर्मचारी अपना कायं 

कि उसका निर्णय छल-कपट के आधारपर करतेहैँ। 

दिया गया है । charge 0 affaires (चार्ज द भ्रफ़यस) 
देखिए-prohibition. कार्य-इत। 


ehairman (चेयरमेन) : सभापति । जव कोई राजटूत या दूत छुट्टी पर 
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chanceleries (चांसलरीज्ज) : 


किसी सभा ग्रथवा बैठक की अध्यक्षता 
करने वाला व्यक्ति । संसद के सदनों 
द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति का एक 
सभापति होता है । लोक सभा का ग्रध्यक्ष 
सदन के आरम्भ पर या समय-समय पर 
सदस्यों में से छह सभापतियों का एक 
पैनेल मनोनीत करता है (लोक सभा के 
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम & 
(११), जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
सभा की अध्यक्षता करते हैं। भारत का 
उप<राष्ट्रपति राज्य-सभा का सभापति 
होता है (भारत का संविधान, अनुच्छेद 
६४) राज्य विधान परिषदों के पीठासीन 
अधिकारी भी सभापति कहलाते हैं । 
चांसल- 
रीज, विदेश-विभाग । 

मूलत: यह शब्द चांसलर अथवा मन्त्री 
के सचिवालय के लिए प्रयुक्त होता था । 
अव इसका अभिप्राय वे मन्त्री तथा 
पदाधिकारी हैं जिनका विदेश-नीति पर 
नियंत्रण रहता है तथा जो उसका 
संचालन करते हैं । यूरोपीय राजतय में 


“यूरोप की चौंसलरिंयी की? 


charisma 


जाता है, तब वह अपने दूतावास का 
कार्यं अपने से कनिष्ठ भ्रधिकारी को 
सौंप देता है । यह कनिष्ठ अधिकारी 
साधारणतः या तो परामशंदाता होता है 
या प्रथम सचिव; और राजदूत या दूत 
की अनुपस्थिति में दूतावास का सारा 
काम संभालता है, विदेशी सरकार के 
साथ बातचीत करता है और श्रपनी 
सरकार को सूचना भेजता है । जब कभी 
कोई देश. दूसरे देश से रुष्ट होता है, तब 
वह वहाँ दीर्घं काल तक कार्य-दूत को 
रखता है और नियमित राजदूत या मन्त्री 
की नियुक्ति नहीं करता । कार्य-इत की 
नियुक्ति के संदर्भ में विदेशी सरकार 


से स्वीकृति प्राप्त करने की गावशयकता _ 


नहीं होती । . 
(केरिइमा) सम्मोहक 


नेतृत्व । 
नेतृत्व का साधारण गुण 


। इस्‌. 
संकल्पना के अनुसार समभा जाता है कि 


कुछ विशिष्द व्यक्तियों को ईद्वर की र 


आर से विशेष प्रतिभा प्राप्त होती है 
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असाधारण प्रभाव डालने में समय होते 
है 1 ईसा, बुद्ध, मोहम्मद ग्रादि सभी 
वेगम्बर इस गुण से युक्त माने गए है । 
आधुनिक भारत में महात्मा गांधी और 
श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इस 
संकल्पना के जीवंत उदाहरण हैं । जर्मन 
समाजशास्त्री मेक्स वेवर ने सामाजिक 
परिस्थितियों के संदर्भ में इस संकल्पना 
की विस्तार से व्याख्या की है । 


chauvinism (शोविनिज्म) : उग्र 
राष्ट्रवाद । | 
अंध देशभक्ति ग्रौर अतिवादी 


राष्ट्रीयता । 'निकोलस शोविन फ्रांस का 
एक वीर सिपाही था जिसने क्रांतिकालीन 
सरकार तथा नैपोलियन प्रथम की सेनाश्रों 
में काम किया था। उसके वीरतापूर्ण 
तथा अंध देशभक्तिपूर्ण उद्गारों के 
याधार पर उसके सहयोगियों ने 
“शोवितिज्म' शब्द की रचना कर डाली 
जो कालान्तर में उग्र राष्ट्रवाद का 
वाचक हो गया । इटली में फ़ासिउम, 
जमनी में राष्ट्रीय समाजवाद अथवा 
हिटलरवाद, रूस में स्तालिनवाद तथा 
मध्य पूर्वं में नासिरवाद--ये सव उग्र 
राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं । 

देखिए - nationalism. 

checks and balances (चेवस एंड 
बेलेसेज़) : प्रतिबन्ध भ्रौर सन्तुलन । 

` वह साधन जिसके द्वारा शासन के 
तीनों मुख्य श्रंग--कायाँग, विधानांग ग्रौर 
न्यायांग-- अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रहते 
हुए भी कुछ हद तक एक-दूसरे पर 
आश्रित रहते हैं ग्रोर एक के कार्य के 
लिए दूसरे के श्रनुमोदन की आवशयकता 
पड़ती है। इस सिद्धान्त का सर्वप्रथम 


५२ citizenship 


शक्ति-पृथक्करण-सिद्धान्त की त्रुटियों का 
निवारण करने के लिए किया था। इस 
सिद्धान्त के अनुसार शासन के प्रत्येक 
अंग को शेष अंगों के ऊपर प्रतिबंध 
आरोपित करने की शक्ति दी गई जिससे 
कि वे दोनों अंग अपने क्षेत्राधिकार का 
अतिक्रमण न कर सकें। उदाहरण के 
लिए अमरीका में विधानांग को विधियाँ 
बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वहाँ 
कार्यांग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 
इन विधियों का अनुमोदन कर दे 
अथवा इन पर अपने निषेधाधिकार का 
प्रयोग करे। न्यायांग इन विधियों के 
सम्बन्ध में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति 
का प्रयोग करता है और यदि उसके 
विचार से विधियाँ संविधान के विरुद्ध 
हों तो वह उन्हें प्रवेध घोषित कर सकता 


है । 


देखिए separation of powers. 


citizenship ( सिटिजजनशिप ) : 
नागरिकता । 

व्यक्ति तथा राज्य के बीच वेधिक 
सम्बन्ध जिसके ्ाधार पर व्यक्ति की 
राज्य के प्रति निष्ठा होती है तथा राज्य 
व्यक्ति की रक्षा करता है । इस सम्बन्ध 
का निर्धारण राष्ट्रीय विधि के अन्तरगत 
होता है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 
अन्तगत मान्यता प्राप्त होती है । 
सामान्यतः नागरिकता से तीन वातों का 
बोध होता है: (१) ग्रसैनिक तथा 
राजनीतिक अधिकार जिनका राज्य के 
संरक्षण में नागरिक उपभोग करता है, 
(२) कत्तव्य जिनका राज्य के प्रति 
नागरिक पालन, करता है और जिनमें 
सामाग्य हितों की वृद्धि करना सम्मिलित 
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city state 


की निष्ठा-भक्ति । नागरिक दो प्रकार 
के होते हे--जन्मसिद्ध नागरिक (नेचुरल 
बॉन सिटिजन्स) गौर राज्यदत्त नागरिक 
(नेचुरलाइज्ड सिटिजन्स) । जन्मसिद्ध 
नागरिक जन्म के आधार पर किसी देश 
के नागरिक होते हँ । राज्यदत्त नागरिक 
वे त्रिदेशी होते हैं जो कुछ शर्तों को पूरा 
कर लेने पर नागरिकता के अ्रधिकार 
प्राप्त कर लेते हैं । नागरिकता प्राप्त 
करने के दो उपाय हैं : वंश-सिद्धान्त ग्रौर 
ज॒न्मस्थान-सिद्धान्त। वंदा-सिद्धान्त रक्त- 
सि पर आधारित है और 
इसके अनुसार बच्चा कहीं भी उत्पन्न 
हो, उसकी नागरिकता वही होगी, जो 
उसके माता-पिता की हो । जन्मस्थान- 
सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का 
निर्णय जन्मस्थान की दृष्टि से किया 
जाता है। इसके अनुसार किसी विदेशी 
नागरिक का बच्चा--यदि वह ब्रिटेन में 
या ब्रिटिश झंडा फहराने वाले जहाज में 
उत्पन्न हुआ हो तो ब्रिटिश नागरिक 


होगा । 


देखिए aliens. 
city state (सिटी स्टेट) 


नगर- 
राज्य । 

वह राजनीतिक संगठन जिसमें राज- 
नीतिक् गतिविधियाँ तथा नेतृत्व एक 
नगर में ही केन्द्रित हो । प्राचीन यूनान 
तथा रोम में राजनीतिक संगठन की 
सबसे व्यापक इकाई नगर-राज्य ही थे । 
अंग्रेजी शब्द 'पॉलिटिक्स' यूनानी भाषा 
के 'पोलिस' शब्द का खू्पान्तर है । ईसा 
से प्रायः ७०० वर्ष पूर्वं यूनान में अनेक 
नगर-राज्य निमित हुए। ये नगर-राज्य 
पवंतों तथा घाटियौँ से घिरे होते थे 
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city state 


काफ़ी हृद तक श्रात्म-निर्भेर होते हुए भी 
इन नगर-राज्यों की शासनप्रणाली एक- 
दूसरे से भिन्न थी। यूनान के नगर- 
राज्यों में एथंस और स्पार्टा सबसे प्रसिद्ध 
थे तथा यूनान अपनी अधिकांश राज- 
नीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के लिए 
इन्हीं दो नगर-राज्यों का आभारी है । 
नगर-राज्यों की मुख्य विशेषताएँ निम्न- 
लिखित थीं : (१) इनमें प्रत्यक्ष शासन- 
प्रणाली प्रचलित थी। यह इस कारण 
संभव हो सका था कि नगर राज्यों की 
जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, वे सजातीयता 
के सूत्र में वंधे हुए थे, एक-दूसरे को 

अच्छी तरह जानते थे और राजनीतिक 
विचार-विमर्शो के लिए सुगमता से एक 
स्थान पर एकत्रित हो सकते थे। इन 


. नगर-राज्यों में शासन का स्वरूप चाहे 


कुछ भी रहा हो, लेकिन अंतिम शक्ति 
नागरिकों के हाथों में केन्द्रित रहती थी । 
(२) नगर-राज्यों में धमं तथा राजनीति 
के वीच कोई विभाजक रेखा नहीं थी, 
नगर-राज्यों के देवता ही प्रजा के देवता 
होते थे भर लोग सावंजनिक पूजा-स्थलों 
पर मिल-जुलकर उपासना किया करते 
थे । (३) नगर-राज्य के दायरे में 
मानव-जीवन के सभी पहलू भ्रा जाते थे, 
ग्रतः नगर-राज्यों का कार्यक्षेत्र बहुमुखी 
हुआ करता था । इन राज्यों में मनुष्यों 





* 


के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवनमै 


कोई अन्तर नहीं था। (४) नगर- 
राज्यों की जनसंख्या प्रायः तीन भागों घे 
बंटी रहती थी--कुलीन वग, व्यवसायी 
वर्ग और दास-वगं । दास-वर्ग नागरिकता 
के श्रधिकारों से वंचित था । नगर- 
राज्यों की नींव दास-प्रथा पर रखी गई 








ल ` अ equality 


civic equal! (सिविक इक्वैलिटी) : 
नागरिक समानता । 
देखिए ९१५१|ity. 
८४८७ (सिविक्स) : नागरिक शास्त्र । 
नागरिक शास्त्र सामाजिक प्राणी के 
रूप में मनुष्य के अधिकारों तथा कत्तेव्यो 
का ग्रध्ययन है। वह नागरिकता का 
विज्ञान तथा दशन है। अंग्रेजी शब्द 
'सिविबस' लेटिन शब्द 'सिविटास' से 
वना है । 'सिटीजन' (नागरिक) शब्द 
लेटिंन सिविस से बना हे । भाषा शास्त्र 
की दृष्टि से कहा जा सकता है कि नाग- 
रिक शास्त्र नागरिकता अर्थात्‌ नगर की 
सदस्यता का तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं 
का अनुशीलन है । प्राचीन. यूनान और 
रोम में स्त्री-पुरुष छोटे-छोटे ्रात्म-निभेर 
नगर-राज्यों में रहा करते थे । आगे 
चलकर ये नगर-राज्य लुप्त हो गए 
और प्राधुनिक विशाल राष्ट्र-राज्यों का 
संगठन हुआ। मानव-जाति के राज- 
नीतिक संगठन में यह जो महान्‌ परिवर्तन 
हुआ, उससे नागरिक शास्त्र का क्षेत्र 
भी ग्रत्यन्त विशाल हो गया है। भ्रव 
उसमें मनुष्य की निकटवर्ती परिस्थितियों 
के ग्रलावा देश और विश्‍व के साथ उसके 
सामाजिक सम्बन्धों का भी विइलेषण 
किथा जाता है । दूसरे शब्दों में नागरिक 
शास्त्र मनुष्य की प्रतिदिन बढ़ती हुई 
सामाजिक अनुभूतियों, सहानुभूतियों, 
हितों, स्वार्थो श्रौर सम्बन्धों का प्रति- 
पादन करता है। इसका नागरिकता के 
भूत, भविष्य और वर्तमान तथा स्थानीय 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी पहलुग्रों 
से सम्बन्ध है । 
civil disobedience (सिविल डिसो- 


प्‌ 


civil Jiberties 


महात्मा गांधी ने सामूहिक प्रतिरोध के 
जो भ्रनेक साधन वताए हैं उनमें सविनय 
अवज्ञा का प्रमुख स्थान है । गांधीजी के 
अनुसार सविनय अवज्ञा का अर्थ है सरः 
कार द्वारा वनाए गए उन कानूनों को भंग 
करना जो नैतिक नहीं हैं । सविनय श्रवज्ञा 
इस वात का द्योतक है कि प्रतिरोध- 
कारी सविनय अर्थात्‌ श्रहिसक रूप से 
कानून की अवज्ञा करता है । गांधीजी 
का विचार है कि जनतंत्र में भी कुछ 
असाधारण परिस्थितियों में यदि नागरिक 
वैधानिक उपायों द्वारा अनैतिक कानून 
रद्द न करा सके, तो उसे अपनी ग्रंतरात्मा 
के प्रति निष्ठावान्‌ रहने के लिए उस 
कानून की अवज्ञा करनी चाहिए । लोक- 
तंत्रात्मक राज्यों में कानून ओर अ्रंत- 
रात्मा में विरोध बहुत कम उठता है, 
लेकिन लोकतंत्र-विरोधी राज्यों में और 
पराधीन देशों में सत्याग्रही को इस 
स्थिति का निरंतर सामना करना पड़ता 
है। लेकिन गांधीजी के मत से सविनय 
ग्रवज्ञा जोखिम से भरा शस्त्र है और 


“उसका प्रयोग बहुत थोड़े अवसरों पर . 


और वड़ी सतर्कता से करना चाहिए । 


civil Jiberties (सिविल लिवर्टीज्ञ) : 


नागरिक स्वतत्रताएं । [ 

नागरिक स्वतंत्रता्नों का ग्रथं उन 
अधिकारों एवं सुविधाश्रों से है जिनका 
मनुष्य सभ्य समाज के सदस्य के नाते 
उपभोग करता है । नागरिक स्वतंत्रताग्नों 
के ग्रनेक भेद होते हैं जसे विचार और 
भाषण की स्वतंत्रता, संघ वनाने की 
स्वतंत्रता, सम्पत्ति के धारण, व्ययन और 
अर्जन की स्वतंत्रता आदि । मनुष्य के 
आत्म-विकास के लिए नागरिक स्वतंत्रता एं 
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civil rights 
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स्वतंत्रताएं नहीं होतीं, वहाँ व्यक्ति का 


नतिक और मानसिक विकास रुक जाता 
है । नागरिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा 
निमित विधियों के ऊपर निर्भर होती 
है। पर नागरिक स्वतंत्रता ग्रमर्यादित 
नहीं होती । प्रत्येक राष्ट्र अपने पास 
यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह 
असाधारण परिस्थितियों में या राष्ट्रीय 
संकट के कालों में नागरिक स्वतंत्रताग्रों 
को स्थगित कर सकता है। उदाहरण के 
लिए भारतीय संविधान ने व्यवस्था की 
है कि राष्ट्रपति द्वारा निकाली गई 
आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल 
में राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से नागरिक 
स्वतंत्रताग्रों को स्थगित किया जा सकता 


श्र civil service 
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विरुद्ध नागरिकों को इन अधिकारों की 


गारंटी प्रदान करते हैं । 

नागरिकों को क्या नागरिक अ्रधिकार 
प्राप्त हैं, यह बहुत-कुछ उस राष्ट्र ग्रथवा 
क्षेत्र पर, जिसमें वह निवास करता हो, 
समुदाय में उसकी स्थिति पर, शासन- 
प्रणाली पर तथा विद्यमान राजनीतिक 
स्थिति पर निर्भर है । नागरिक अधिकार 
सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं और नागरिकों 
को क्या-क्या नागरिक अधिकार सुलभ 
किए जाएँ, यह देशकाल के ऊपर निर्भर 
है । सार्वभौम मानव-अ्रधिकारों को 
घोषणा में उन मूल नागरिक अधिकारों 
की सूची दी गई है जो संसार के सभी 
व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिएँ । 


है । देखिएcitizenship 
देखिए citizenship civil liberties. 
civil rights. civil ऽ९४।८९ (सिविल सविस) : शासन 


civil ऽ (सिविल राइट्स) : सेवा! 
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नागरिक अधिकार । 

नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल 
सामाजिक स्वतंत्रताएं है जिनका नागरिक 
उपभोग कर सकता है और यदि इन 
अधिकारों के उपभोग में किसी ग्रोर से 
कोई वाधा हो, तो वह न्यायालयों अथवा 
प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से 
उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता 
है । नागरिक कोये अधिकार विधि 
अथवा रीतिःरिवाज द्वारा प्राप्त होते हें 
और नागरिक उनके उपभोग के लिए 
विधितः दावा प्रस्तुत कर सकता है । 
नागरिक ्रधिकार सारभूत भी होते हें 
भ्रौर प्रक्रिया संबंधी भी तथा इनका संबंध 
जीवन, स्वतत्रत्ता तथा संपत्ति से होता है। 
संविधान तथा खंविधियाँ राज्य के 


शासन-सेवा का अभिप्राय सरकार के 
उन स्थायी आर गर-राजनीतिक 
गधिकारियों से है जो न्यायांग अथवा 
सेना के सदस्य नहीं होते मौर जो 
एक बार सरकारी नौकरी में आने के 
वाद सामान्यतः अवकाश ग्रहण करने की 
आयु तक उस पर वने रहते हैं । यह शब्द 
सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उन 
कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त किया गया 
था जो उसकी सेना से इतर विभागों में 
कांय करते थे । वाद में यह शब्द इंगलेंड 
के प्रशासनिक कमंचारियों के लिए 
प्रयुक्त होने लगा और ट्रेवीलियन नाथकाट 
की रिपोर्ट ग्रॉंन द आरगेनाइजेशन आफ 


द परमानेंट सिविल सविस (१८५४) 


के फलस्वरूप इस शब्द का अर्थ व्यापक | 


Pe as ६. 


गे गया तथा इसे सरकारी मान्यता | 
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TS IRR 
प्राप्त हो गई । इंगलैंड के रॉयल कमीशन 
आफ द सिविल सविस (१९२९-२९ ) 
की रिपोर्ट में शासन-सेवा की मानक 
परिभाषा दी गई है : “राजमुकुट के 
न्यायिक अ्रथवा राजनीतिक पदों को 
धारण करने वाले सेवकों के अतिरिक्त 
वे सेवक जो ग्रसैनिक क्षमता में नियुक्त 
किए जाते हैं श्रौर जिनके वेतन समग्रतः 
या प्रत्यक्षतः संसद्‌ द्वारा स्वीकृत धन- 
राशियों में से दिये जाते हैं।” आधुनिक 
लोकतंत्रात्मक राज्य उत्तरदायी मंत्रियों 
तथा विशेष योग्यताप्राप्त प्रशासनिक 
अधिकारियों के पारस्परिक सहयोग से 
संचालित होता है । मंत्री नीति निर्धारित 


` करते हैं और शासन-सेवा के सदस्य इस 


नीति को कार्यान्वित करते हे । शासन- 
सेवा के सदस्यों की नियुक्ति प्रायः 
प्रतियोगी परीक्षाग्रों के श्राधार पर 
होती है। 

देखिए-administration 

bureaucracy. . 
class consciousness (वलास कांशस- 
नेस) : वगं-चेतना । 
माक्सवादी दशन में व्यक्त वह प्रक्रिया 

जिसके द्वारा किसी वर्ग के, सामान्यतः 
श्रमिक वर्ग के, सदस्य अपनी वर्ग-स्थिति 
के प्रति जागरूक हो जाते हैं और भ्रपने 
समान शत्र पूंजीपति वर्ग के प्रति उदात्त 
विरोध की भावना से प्रेरित होकर उसके 
नाश के लिए क्रांति का संगठन करने 
तथा वर्ग-विहीन समाज की स्थापना के 
के लिए प्रयत्तशील हो उठते हैं । 

देखिए--९1855 struggle. 

class $r०९४।९ (क्लास स्ट्रगल) : वर्ग 
संघर्ष । 


class struggle 





भाषिक शब्द जिसका अभिप्राय है कि 
समाज की एक अवस्था से दूसरी श्रवस्था 
की ओर प्रगति उत्पादन-प्रणाली के 
आधार पर संगठित समाज के दो मुख्य 
वर्गों के बीच सत्ता-संवर्ष हारा हुई है। 
यहाँ वर्ग का अभिप्राय व्यक्तियों का वह्‌ 
समुदाय है जो उत्पादन-प्रक्रिया में एक-सी 
भूमिका का निर्वाह करता है और जिसके 
उत्पादन-प्रक्रिया में संलग्न दूसरे व्यक्तियों 
के साथ एक-से संबंध होते हैं । दूसरे 
शव्दो में, ऐसे लोगों का समूह जो उत्पा- 
दन में और इस कारण वितरण में भी, 
एक ही तरह से अवस्थित हो अर्थात्‌ 
जिसके ग्राम हित एक ही हो, एक वर्ग 
होता है । मावसंवाद के अनुसार, मनुष्य- 
समाज सदैव से दो वर्गो में विभाजित 
रहा है । इनमें एक वर्ग उत्पादन-साधनों 
के स्वामी तथा थोड़े-से विशेषाधिकारयुक्त 
व्यक्तियों का रहा है और दूसरा उन 
बहुसंख्यक श्रमजीवियों का जो अपने श्रम 
से कच्चे माल को तँयार माल में परि- 
णत करते हैं । इन दोनों वर्गो के हित 
सदा एक-दूसरे के प्रतिकूल रहे हैं और 
उनमें सदा संघर्ष होता रहा है । प्राचीन 
काल में यह संघर्ष मालिकों और गुलामों 
के वीच में था, मध्यकाल में सामंतों तथा 
कृषक दासों के वीच तथा ग्राजकल 
पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच । 
पृंजीपति वर्ग अपने लाभ के लिए श्रमिक 
वर्ग का शोषण करता है । श्रमिक वर्ग 
अपना खून-पसीना एक कर जिस संपत्ति 
का उत्पादन करता है, उस संपत्ति पर 
पृंजीपति वर्ग का निरंकुश भ्रधिकार वना 
रहता है और श्रमिक वर्ग बड़ी कठिनता 
से ग्रपनी जीविका कफ निर्वाह कर पाता 


माक्सवादी cin CR (विशिष्ट पाळ षवम धिस) ऽहिश्र्ि7का सामन 


हब CO 2 


९०१॥॥७ (कोएलीशन) : 


coalition 


करने के लिए श्रमिक वर्ग को अपना 
वर्ग-संगठन दृढ़ करके क्रांति का सहारा 
लेना पड़ता है जिसके फलस्वरूप पंजी- 
पतियों का उन्मूलन हो जाता है तथा 
श्रमिकों के श्रधिनायकत्व की स्थापना 
होती है जो अन्ततः वर्ग-विहीन तथा 
राज्य-विहीन समाज की राह तैयार कर 
देता है । 


देखिए- class consciousness 


communism 

marxism 

syndicalism. 

संघट्ट, संयुक्त 
सरकार । 

राजनीतिक समुदायों ग्रथवा शक्तियों 
का गठजोड़ जो अस्थायी तथा कुछ 
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है। 
सामान्यतः इस शाब्द का प्रयोग उन 
राजनीतिक दलों के संदर्भ में होता है जो 
संसदीय या निर्वाचकीय प्रयोजनों के लिए 
आपस में मिल जते हें । लेकिन कभी- 
कभी इस शब्द का प्रयोग राष्ट्र-राज्यों 
के उस अस्थायी सहवंध के लिए भी होता 
है जो संयुक्त कार्यवाही के लिए किया 
जाए। राजनीतिक दलों के संदर्भ में 
संघट्ट शब्द का प्रयोग पाँच स्थितियों में 
होता है। 

( १) संसदीय शासन-प्रणाली में राज- 
नीतिक दलों का संघट्ट सरकारों का 
निर्माण करने अथवा उनकी रक्षा करने 
के लिए बनाया जाता है । जिन दलों के 
सहयोग के फलस्वरूप संयुक्त सरकारों का 
निर्माण होता है, वे एक बुनियादी राज- 
नीतिक कार्यक्रम के ऊपर एकमत होती 
हूँ । जो दल सवसे बड़ होता है वह 


या एक केः अलिक छोरेत्व ० मेव, 


०७ coalition 


साथ मिलकर बहुमत प्राप्त करने के लिए 
संघट्ट का निर्माण कर लेता है । कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि अनेक छोटे- 
छोटे दल बड़े दल को सत्तारूढ़ होने से 
रोकने के लिए संघट्ट का निर्माण कर 
लेते हैं। इन संघट्टो के फलस्वरूप जिन 
सरकारों का निर्माण होता है, उनमें 
संघट्ट में सम्मिलित होनेवाले सभी 
राजनीतिक दलों को उनकी सदस्य-संख्या 
के अनुपात में मंत्रि-पद प्राप्त होते हैं । 


१६६७ के चुनावों के. बाद भारतः के 


विभिन्न राज्यों में ऐसे कई प्रयोग हुए, 
जेसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य 
प्रदेश आदि में । 

(२) राजनीतिक दल किसी सरकार 
को पराजित करने के लिए भी संघट्ट का 
निर्माण कर सकते हैं । द्वितीय विदव-युद्ध 
के पञ्चात्‌ फ्रांस में संघट्ट सरकारों का 
विरोध करने के लिए साम्यवादियों तथा 
उग्र दक्षिणपंथियों के बीच प्रायः जो 
समभौता हो जाया करता था, उसे कभी- 
कभी “नकारात्मक संघट्ट' कहा गया है । 

(३) राजनीतिक दल निर्वाचनों के लिए 
भी जो गठजोड़ करते हैं, उन्हें भी 'संघट्ट 
कहा जाता है । उदाहरण के लिए फ्रांस 
में चौथे गणराज्य की निर्वाचन-पद्धति के 
अधीन राजनीतिक दल बाहु-सदस्य- 
निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों को अधिक संख्या 


में प्राप्त करने के लिए संघट्ट का निर्माण . 


कर सकते थे । फ्रांस में 'संघट्र' और 
“सहबंध' के वीच भेद किया जाता था | 


वहाँ 'सहबंघ' का अर्थ था--उम्मीदवारों _ 


की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए दलों 
का विलय । 
(४) संयुक्त राज्य ग्रमरीका की द्विदल 





र angotri 






भिन्न ह 
छ क ७ कै 
भिन्‍नहै। 
nT Pe 
नै 3 
र Ay १ 





cold war 


वहाँ जब कांग्रेस में विशिष्ट प्रश्‍नो पर 
सदस्य दलगत भेद त्यागकर किसी एक 
नीति का समर्थन करने लगे, तव इस 
प्रक्रिया के लिए 'संघट्ट' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । उदाहरण के लिए दक्षिण 
के लोकतन्त्रवादियों तथा उत्तर के गण- 
तन्त्रवादियों ने रूज़वेल्ट तथा टू मेन की 
सरकारों के कुछ कार्यक्रमों का समान 
रूप से विरोध किया था । 

(५) “संघट्ट” शब्द राष्ट्र-राज्यों के 
ऐसे गठजोड़ों के लिए भी प्रयुक्त होता हैं 
जो किसी सामूहिक कार्यवाही के लिए 
किए गए हों । यद्यपि अन्तराष्ट्रीय 
राजनीति में राज्यों के संघट्ट और सह- 
बंध को अक्सर समानार्थक . मान लिया 
जाता है, पर संघट्ट अधिक अनौपचारिक, 
धिक अस्थायी तथा अधिक सीमित 
होते हैं । 
देखिए--alliance. 

८०।१ #7 (कोल्ड वार) : शीत युद्ध । 

दो राज्यों के बीच गम्भीर तनाव की 
स्थिति, जब युद्ध के सारे लक्षण मोजूद 
हों लेकिन वास्तव में युद्ध न हो रहा हो । 
collective responsibility (क्‍्लेक्टिव 
रेसपोंसिबिलिटी) : सामूहिक उत्तर- 
दायित्व । 

मंत्रिमंडल ग्रथवा संसदीय शासन-प्रणाली 
का एक मान्य सिद्धान्त जिसके अनुसार 
आधारभूत नीति के समस्त प्रश्‍नों पर 
मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से लोक सभा 
अथवा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी 
होती है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
७४ (३) में स्पष्ट रूप से कह दिया गया 
है कि “मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से 
लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी ।” 


प 


collective responsibility 


उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह हो जाता 
है कि मंत्रि-परिषद्‌ सदन के सामने एक 
टीम के रूप में श्राती है। मंत्रियों के 
लिए झावश्यक है कि वे सदन में विभिन्न 
श्रावाजो में न बोलें । जब मंत्रिमंडल 
कोई निर्णय कर लेता है तो सदन में सब 
मंत्रियों के लिए उसका समर्थन करना 
आवश्यक है । मंत्रिमंडलों की बैठको में 
मत-विभिन्नता को व्यक्त किया जा 
सकता है लेकिन इस वारे में संसार को 
उस समय तक कोई वात नहीं मालूम 
होनी चाहिए जब तक कोई मंत्री इस 
आधार पर अपना त्याग-पत्र नहीं दे देता 
कि वह अपने सहयोगियों के साथ अपने 
उत्तरदायित्वों को नहीं निभा सकता ।' 
मंत्रि-मंडल सवके लिए प्रत्येक और प्रत्येक 
के लिए सबके सिद्धान्त पर काम करता है । 
दुसरे शब्दों में प्रत्येक मंत्री को दूसरे 
प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व वहन करना 
पड़ता है । इस प्रकार, यदि सदन किसी 
एक मंत्री के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव 
पास कर दे, तो उसके साथ सम्पूर्ण 
मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। 
इस बात को यों भी कहा जा सकता हे 
कि सारे मंत्री साथ ही इवते और साथ 
ही तैरते हैं। यह भारतीय संविधान की 
एक विशेषता है कि उसमें लोकसभा के 
प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व 
का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है । 
इंगलेंड में कॉमन-सभा के प्रति मंत्रिमंडल 
का उत्तरदायित्व विशुद्धतः अभिसमय के 
ऊपर निर्भर है । 


देखिए-- cabinet government 


cabinet responsibility 
parliamentary system of 


सदन के अति मंत्रि परिषद के सामूहिक lection. Dig एक एक 


collective security ५६ collectivism 








collective securit (कलेक्टिव सामूहिक सुरक्षा की भावना उतनी नहीं 
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सिक्योरिटी) : सामूहिक सुरक्षा । 
१८९२ में एल्फ़ेड नोबेल ने यह प्रश्‍न 
उठाया था कि यदि सभी राज्य यह 
प्रतिज्ञा कर लें कि वे मिलकर शान्ति 
भंग करने वाले राज्य के विरुद्ध कार्यवाही 
करेंगे, तो संभवतः युद्ध की संभावना का 
अन्त किया जा सकता है। 'सावंभौम 
सहबंध' का यह विचार कोई नया नहीं 
था क्योंकि प्राचीन यूनानी, चीनी, मध्य- 
कालीन इटलीवासी और स्विट्जरलँड- 
वासी इस विचार से अवगत थे और 
उन्होंने इसे कार्यक्रम में परिणत करने 
का भी प्रयत्न किया था। १८१५ के 
चतुष्पक्षीय सहवंध ने सामूहिक आधार 
पर यूरोप की शान्ति-सुरक्षा बनाए रखने 
का प्रयत्न किया था, पर अपने प्रतिक्रिया- 
वादी स्वरूप तथा यथास्थिति को बनाए 
रखने की आकांक्षा के कारण वह सफल 
न हो सका। १६१४-१८ के प्रथम 
विश्वयुद्ध के वाद संसार के राजनीतिज्ञों 
का ध्यान सामूहिक सुरक्षा की ओर 
गया और राष्ट्र-संघ की प्रसंविदा में इस 
विचार को मान्यता मिली । लेकिन चूँकि 
राष्ट्रसंघ अपने सदस्य-राज्यों को किसी 
संयुक्त सैनिक कार्यवाही के लिए बाध्य 
नहीं कर सकता था, ग्रतः सामूहिक 
सुरक्षा का विचार व्यवहार के धरातल 
पर सफल न हो सका । द्वितीय विश्वयुद्ध 
के वाद निमित संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटेर 
में भी सामूहिक सुरक्षा का विचार 
अवद्य विद्यमान है, पर राज्यों की 
प्रभुसत्ता तथा गुटबाजी के कारण उसे 
अमल में नहीं लाया जा सका है। उत्तर 
अटलांटिक संधि संगर्ठभ या वार्सा संधि 


collective 


बढी है जितनी ग्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव में 
वृद्धि हुई है । 

socialism (कलेक्टिव 
सोशियलिज्म) : सामूहिक समाजवाद । 


देखिए--collectivism. 
collectivism (कलेक्टिविज्म) : समष्टिः 


वाद । 

सहकारिता तथा केन्द्रीय आयोजन पर 
ग्राघारित समस्त ग्राथिक और राजनीतिक 
व्यवस्थाग्नों के द्योतक शब्द समष्टिवाद 
के अन्तर्गत मात्र समाजवाद की ही 
व्यवस्था नहीं आती, प्रत्युत सहकारिता- 
वाद, निगमवाद, राज्य-नियंत्रण तथा 
ग्राथिक जीवन का सामान्य समन्वय भी 
आ जाता है । यह विचारधारा माक्सं के 
इस आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार 
करती है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था 
उत्पादन एवं वितरण के साधनों को 
केवल थोड़े-से व्यक्तियों के हाथों में 
केन्द्रित करके अन्याय करती है और 
समाज को भारी जनसंख्या को जीवन 
की प्रारम्भिक आवश्यकताओं तक से 
वंचित रखती है तथा सामाजिक उन्नति 
की दृष्टि से यह ग्रतीव भ्रावव्यक है कि 
इस व्यवस्था का अन्त हो, और उसके 
स्थान पर एक ऐसी सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें 
उत्पादन तथा वितरण के साधनों का 
राष्ट्रीयकरण हो, जिसके फलस्रूप 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को 
प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरा करने के 
अवसर मिल सके तथा मनुष्य के द्वारा 
मनुष्य का शोषण न हो सके । तथापि, 
यह विचारधारा माबसं के वर्ग-संघर्ष के 
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__ न न 
सक्रांतिकारी कार्य-पद्धति जैसे विचारों उपनिवेश स्थापित ४ हन वह न का 
को स्वीकार नहीं करती । यह विचार- आर्थिक शोषण किया हे तथा उप नवेश- 
धारा मुख्य रूप से मार्क्सवाद के वादी नीति पर विशेष रूप से अमल 
विकासात्मक पक्ष पर जोर देती है और किया हैं। संयुवत राज्य अमरीका ने 
इसकी मान्यता है कि समाज एक ल॑टिन अमरीका में, हस ने पूवा सूदा 
जीवित प्राणी के तुल्य है जिसमें धीरे- में और १९४५ से पहले जापान न 
धीरे बिकास होता है । यदि समाज की कोरिया तथा फार्मोसा में उपनिवेशवादी 
वास्तविक उन्नति करनी है,.तो वह नीति पर ही आचरण किया था । 

क्रमिक विकास द्वारा ही प्राप्त की जा देखिए--anti-colonialism 


सकती है, आकस्मिक क्रांतियों या colony 
परिवतेनों द्वारा नहीं । empire 
- देखिए communism. imperialism 
| colonialism (कोलोनियलिड्म) : ८०।०॥४ (कॉलोनी) : उपनिवेश । 
| उपनिवेशवाद । जव एक राज्य का नागरिक समुदाय 


एक राज्य अथवा राष्ट्र द्वारा दूसरे दूसरे देश में जाकर इस तरह वस जाए 
देश का शासन और शोषण । १६४६ कि मूल देश में तथा नई वस्ती के वीच 
भें अल्जीरिया के फ़ेहरत श्रव्बास ने प्रायः स्वामी-सेबक स्तर का प्रशासनिक 
उपनिवेशवाद को एक ऐसी स्थिति तथा सांविधानिक बना रहे तव इस नई 
बताया था जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य बस्ती. को उपनिवेश कहा जाता है। 
पर बिना उसकी सहमति के आक्रमण द्वितीय विइव-युद्ध के पश्चात्‌ उपनिवेश 
कर देता है और भ्रपने लाभ केलिए का अर्थ सामान्यतः वह क्षेत्र हो गया है 
उसका शोषण करता है। वास्तव में जो श्रनेकरीतियो-- राजनीतिक, सांस्कृतिक 
उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके द्वारा तथा झाथिक रीतियों-से अपेक्षाकृत 
कोई विदेशी शक्ति श्रन्य प्रदेशों पर झधिक विकसित देश के अधीन हो। 
अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देश 


कर अपनी आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्‍न मात्राओं में परिचमी देशों के 
| | उसके संसाधनों का शोषण करती है। उपनिवेश रहे हैं । 
| 
| 





उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का ही एक 
रूप है। वसे तो उपनिवेशवाद के 
उदाहरण प्राचीन काल से मिलते रहे हैं 
| 1 'जब्नकि यूनान अथवा रोम ने सुदूर-स्थित 
| एशियाई प्रदेशों में भ्रपने उपनिवेश 
| "स्थापित किए थे, पर आधुनिक काल में 


देखिए--anti-colonialism 
colonialism 
dominion. 
€०।०५7 09 (कलर बार) : रंग-भेद । 
चमड़ी के रंग ग्रथवा जातिगत भेदों के 
oe र आधार पर विभिन्न सामाजिक समुदायों 
इंग्लड, फ्रांस, स्पेन, पुतंगाल तथा हालेंड के बीच विशेषाधिकारों के वितरण की 
आदि यूरोपीय देशों ने एशिया और दृष्टि से भेद बनाए रखने की नीति । 
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commisSsar 


के जिन अनुन्तत देशों पर अपना 
्रधिकार कर लिया था, वहाँ उन्होंने 
मूल निवासियों को ग्रपने-ग्रापसे अलग 
रखा और सारी राजनीतिक तथा 
आर्थिक शक्ति अपने ही हाथों में केन्द्रित 
रखी । प्रायः श्वेत जाति के लोगों ने ही 
काली जातियों के विरुद्ध रंग-भेद की 
नीति का प्रयोग किया है । संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका जैसे समुन्नत, स्वातन्त्र्य-प्रेमी 
प्रजातन्त्र में भी रंग-भद की समस्याएं 
आर परस्पर हिसा का वातावरण आज 
तक विद्यमान है । 


देखिए -- apartheid. 
commissar (कमीसार) : कमीसार । 


सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में 
शासन की एक पृथक्‌ शाखा अथवा 
मंत्रालय का प्रमुख । जनवादी कमीसार 
परिषद्‌ में परिषद्‌ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
तथा वैदेशिक कार्य, सरास्त्रबल, वेंदेशिक 
वाणिज्य, डाक, वित्त ग्रादि के कमीसार 
होते हैं । 
commission (कमीशन) : आयोग । 
आयोग शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता 
हैः (१) पद का प्रमाण पत्र; और 
(२) व्यक्तियों का वह निकाय जिसे कुछ 
सरकारी काम सौंपा गया हो । 
पद के प्रमाण-पत्र के ग्रथ में आयोग एक 
लैटसं पेटेंट होता है, जो सरकार सरकारी 
मोहर लगाकर पद पर नियुक्त व्यक्ति 
को प्रदान करती हे । इसके द्वारा वह 
व्यवित को यह अ्रधिकार देती है कि वह 
अपने पद के कतेंव्यों का पालन कर 
सकता है । अ्रायोग पद नहीं है, वह पद 
का प्रमाण-मात्र है और जसे ही पत्र पर 
हस्ताक्षर होते हैं श्रौर उस पर मोहर 


६१ commission 


गये व्यक्ति को पद के सारे अधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं । 

आयोग का दूसरा ग्रथ है, व्यक्तियों 
का वह निकाय जिसे कुछ सरकारी 
काम सौंपा गया हो । विघानमंडल 
तथा मुख्य कार्यकारी कुछ विशिष्ट 
सरकारी कार्यों के लिए आयोगों की 
स्थापना. करते हैं लेकिन इस क्षेत्र में 
कमीशन (आयोग), वोडं (मंडल), 
कमेटी (समिति) में स्पष्ट भेद नहीं 
किया गया है । उदाहरण के लिए 
अमरीका में राष्ट्रपति की प्रशासनिक 
प्रबन्ध समितिका वही काम था जो कि 
सरकार की कार्यकारी शाखा के संगठन 
आयोग का । इसी प्रकार राष्ट्रीय श्रम 
सम्वन्ध बोडे को वैधिक स्थिति वही है 
जो कि संघीय वाणिज्य आयोग की । 

अमरीका में आयोग शब्द के तीन मुख्य 
प्रयोग हैं: (१) श्रायोग शासन प्रणाली 
(२) स्वतन्त्र नियामक आयोग और (३) 
अस्थायी पड़ताल आयोग । 

(१) आयोग शासन-प्रणाली ग्रमरीका 
में स्थानीय शासन-प्रणाली का एक रूप 
है जिसके अन्तगत मतदाता सामान्यतः 
पाँच आयुक्तो को निर्वाचित करते हैं 
और ये आयुक्त सामूहिक रूप से नगर 
विधान-सभा का काये करते हैं और 
व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट प्रशासनिक | 
विभागों के ग्रध्यक्ष का काम संभासते 


हुँ । 


(२) स्वतन्त्र नियामक आयोगका | 


गर्थे ऐसा श्रायोग-बोडे या प्राधिकरण है 


जो नियमित कार्यकारी विभागों के बाहर | टु 


रहता है भ्रौर जिसका मुख्य कार्य गर- | 
सरकारी संस्थाझों के ग्राचरण ग्रथवा गर- 
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या अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखना 
होता है । भ्रमरीका सें इस तरह के 
आयोगो के उदाहरण हैं : अन्तर्राज्य 
वाणिज्य आयोग तथा नागर विमान 
चालन बोर्ड । 

(३) अस्थायी पड़ताल भ्रायोगों की 


. स्थापना कांग्रेस राष्ट्रपति अथवा दोनों 


करते हैं । इन आयोगों के सदस्य देश 
के लब्धःप्रतिष्ठ स्त्री-पुरुष होते हैं जो 
कुछ विशिष्ट समस्यां का व्यापक 
अध्ययन कर उनके सम्बन्ध में अपने 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हूँ । अमरीका में 
इस तरह के योगों के उदाहरण हें 
आप्रवासन तथा देशीकरण के सम्वन्ध 
में राष्ट्रपति का आयोग जिसने १९५२ 
में अपना प्रतिवेदन दिया था और 
सरकार की कार्यकारी शाखा के संगठन 
के सम्बन्ध में पहला और दूसरा आयोग 
(१६४६ और १९५५), तथा अन्तर्‌- 
सरकारी सम्बन्ध आयोग (१९५५) । 
ब्रिटेन में आयोग शब्द का सबसे व्यापक 


. प्रयोग राजकीय आयोग (रॉयल कमीशन) 


शव्दवंध के साथ होता है। वेधिक रूप 
में राजकीय आयोग मंत्रियों या मंत्री 
की उत्प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व पर 
राजमुकुट की ओर से एक आदेश होता 
है जिसमें कहा जाता है कि अमुक-अ्रमुक 
व्यक्ति निम्नलिखित निर्देश-पदों के 
ग्रन्तगंत इस विषय पर पड़ताल करेंगे 
आर अपनी रिपोट प्रस्तुत करंगे । 

“मारत में दो प्रकार के आयोग पाए 
जाते हैं-एक तो वे जो संसद्‌ अथवा 
राज्य विधानमंडलों की विधियों के 
फलस्वरूप निमित हों जसे कि विदव- 


विद्यालय अनुदान आयोग और दूसरे वे 
जो सरकीर के"'कीर्थकीरी?"श्रादेशे/०का स ००/किभा. जपत ०्हे/ १०कपर्यो की दृष्टि से 
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RS णय 
नियुक्त किए जाएं, जैसे कि वैज्ञानिक तथा 


तकनीकी शब्दावली आयोग । 


देखिए —committee. 
committee (कमेटी) : समिति । 


व्यक्तियों की एक ऐसी छोटी संस्था 
जिसे कुछ विशेष कार्य सौपा गया हो । 
समिति के गठन में तीन मुख्य विशेषताएं 
पाई जाती हैं : न 

(१) सामान्यतः समिति का स्रोत 
अपने से कोई वड़ी संस्था होती 
है। बड़ी संस्था इसे किसी 
विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त 
करती है । 

(२) जो संस्था समिति को नियुक्त 
करती है, समिति उससे छोटी 
होती है । 

(३) समिति की कायं-विधि अपनी 
मूल संस्था की कार्य-विधि की 
अपेक्षा अधिक औपचारिक होती 
है । 

कुछ स्थितियों में मूल संस्था स्वयं ही 

समिति का रूप धारण कर लेती है। 
इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश लोक 
सभा के सम्पूर्ण सदन की समिति है । 
जब सदन वित्तीय प्रस्तावों पर विचार 
करने के लिए सम्पूर्ण सदन की समिति के 
रूप में कार्य करता है तव स्पीकर अध्यक्ष 
पद से हट जाता है और उसका स्थान 
समिति का ग्रध्यक्ष ले लेता है । इस 
समिति में कार्य-विधि के नियम भी शिथिल 
हो जाते हैं और कोई सदस्य प्रस्ताव पर 
जितनी बार बोलना चाहे बोल 
सकता हे । आधुनिक विधान-मंडलों के 
कार्यों का सुचारु रीति से संचालन करने 
के लिए अनेक धमितियों का संगठन 


Hot ste sb 
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विधान-मंडलों के दोनो सदनों की 


.समितियों को दो श्रेणियों में वांटा जा 


सकता है : 

(१) विमर्शात्मक समितियाँ अर्थात्‌ 
वे समितियाँ जो केवल विचार- 
विनिमय करती हैं और 

(२) पर्येवेक्षणात्मक समितियाँ अर्थात्‌ 
वे समितियाँ जो मुख्य रूप से 
प्रशासन के कार्य-कलापों की 
निगरानी रखती हें । 

विमर्शात्मक समितियाँ मुख्य रूप से 


चे हैं जो विधेयकों अथवा सदन की क्रिया 


विधि संबंधी मामलों पर सुधार करने 
को दृष्टि से विचार करती हैं । 
पर्यवेक्षणात्मक समितियों में वे समितियां 
सम्मिलित हैं जो प्राक्कलनों, सरकार के 
ग्राश्‍१वासनों, लोक-उपक्रमों, प्रत्यायुक्त 
विधान ग्रादि के संबंध में कार्य करती 
“हैं । इन दो कोटियों के अलावा समितियों 
की एक झौर कोटि भी होती है जो 
मुख्य रूप से न्यायिक कार्य करती है । 
विशेषाधिकार समिति इसी प्रकार की 
समिति है । 

कार्यकाल और गठन को दृष्टि से भी 
समितियों का विभाजन किया जा सकता 
है। कुछ समितियाँ चिरजीवी होती हँ 
ग्रोर पूरे सत्र या इससे भी लम्बी 
अवधि के लिए नियुक्त की जाती हैं । 
इसके विपरीत कुछ समितियाँ तदर्थं होती 
हैं जिनकी नियुक्ति केवल सापे गए 


. विशेष कार्यं पर विचार करने के लिए 


होती है । चिरजीवी समितियाँ हाथ में 
लिए हुए मामलों पर विचार करने के 
चाद भंग नहीं होतीं परन्तु विशेष प्रकार 
के मामलों पर समयःसमय पर विचार 


६३ committee 


समितियां सोपे हुए मामलों पर विचार 
कर लेने और सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत 
कर देने के वाद समाप्त हो जाती हैं । 
चिरजीवी समितियों को स्थायी 
समितियाँ भी कहते हैं। इंगलैंड में सत्र 
के प्रारम्भ होने पर ही अनेक स्थायी 
समितियों की नियुक्ति इसलिए होती है 
कि सदन के ग्रादेश से जो विधेयक उन्हे 
सापे जाएँ उन पर वे विचार करें। 
वहाँ पर जव किसी विधेयक को 
विचारार्थं समिति को भेजना होता 
है तो सदन में केवल यही प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जाता है कि विधेयक समिति को 
सौंप दिया जाए । यदि यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष इसे किसी 
ऐसी स्थायी समिति को सौंप देता है जो 
विधेयक की विषय-वस्तु पर विचार 
करने के लिए सबसे धिक उपयुक्त 
होती है। दूसरी ओर भारत में प्रायः 
विधेयकों को ऐसी तदर्थं समितियों को 
सौंपा जाता है जिनमें एक सदन या 
दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलितः होते 
हुँ । कुछ स्थायी समितियाँ इस प्रकार 
की भी हैं जो इंगलँड और भारत में 
समान हैं। इंगलेंड और भारत दोनों में 
प्रााकलन समिति और लोक लेखा 
समिति, अधीनस्थ विधायन समिति ओर 
लोक उपक्रम समिति नामक समितियाँ 
चिरजीवी समितियां हूँ । 

आजकल समितियों की पद्धति को 
मख्य रूप से इसलिए म्रपनाया जाता है 
कि जिन मामलों में ब्यौरेवार जाँच की 


आवश्यकता है, उनकी जाँच में सदत का | 


समय बच जाए । परन्तु यह वात ग्रवर्य 


है कि सदन इन मामलों पर जितते . 





करती “रहती रं u ish दसरी“ भीर सैदैथ वर्दश्षार से बहे” उर्तने' विस्तार र ति र से वहस के ४ 
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कर सकता है। किन्तु समितियां चूँकि 
छोटी निकाय होती हैं ओर इनमें 
सामान्यतः ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें 
सौपे हुए विषय का या तो विशिष्ट ज्ञान 
होता है या यह श्राशा की जाती है कि 
उन्हें विषय का विशिष्ट ज्ञान होगा ही, 
ग्रतः वे व्यौरेवार जाँच के कार्यं को 
अपेक्षाक्कत श्रधिक शीघ्रता से कर सकती 
हैं और इस प्रकार ग्रग्य कायं के लिए 
सदन का समय वचा सकती हैं । 

यद्यपि सिद्धान्त रूप में समितियों की 
क्रिया विधि वही है जो सदन में प्रचलित 


है, परन्तु व्यापक रूप में यह क्रिया-विधि . 


अत्यधिक अनौपचारिक है और इसमें 
पहले से तैयार किए हुए भाषण नहीं 
होते और ऐसा कोई - निषेध भी 
नहीं होता कि कोई सदस्य एक ही 
प्रस्ताव पर एकाधिक वार न बोले । 
समितियों की यह क्रिया-विधि 
भ्रोपचारिक भाषणों की अपेक्षा गोलमेज 
चर्चा के अधिक अनुरूप है। समितियाँ 
तथ्यों को जानने के लिए साक्षियों से 
पूछताछ कर सकती हैं और प्रलेखों की 


जाँच-पड़ताल कर सकती हैं। सदन में. 


ऐसी कारंवाई करना अत्यन्त कठिन है । 
सामान्यतः समितियों को यह अधिकार 
होता है कि वे व्यक्तियों, कागज़-पत्रों ग्रौर 
अमिलेखों को तलब कर सक ताकि वे 
मामलों की जाँच अधिक सूक्ष्मता से कर 
सके । आधुनिक काल में समितियों की 
भूमिका इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि 
अधिकतर ब्यौरेवार कार्यं समितियों में 
ही होता है श्रौर सदन या सदनों का 
प्रायः केवल यह कार्य है कि वे नीति 
विषयक मामलों पर विचार करें । 
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= कप समितिमा चूके. अधिक महत्त्वपूर्ण समितियां महत्त्वपूर्ण समितियां हैं ग्रौर उनके 
नाम हैं--प्रावकलन समिति और लोक 
लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति । 
उनके महत्त्व का कारण यह तथ्य है कि 
धन के सभी अनुदान विधान मंडल द्वारा 
स्वीकृत किए जाते हें । विधानमंडल का 
मख्य कत्तंव्य केवल यह देखना नहीं है कि 
कार्यपालिका द्वारा कोई श्रनावश्यक व्यय 
न किए जायें; उसे इस वात का भी ध्यान 
रखना होता है कि कार्यपालिका ने जो 
व्यय किया है वह उस प्रयोजन और क्रिया- 
विधि के अनुरूप है जो विधि में निहित 
है । 

प्रावकलन समिति मुख्य रूप से इस वात 
का घ्यान रखती है कि किसी सरकारी 
विभाग के लिए सदन द्वारा जो धन 
स्वीकृत हुआ था क्या वह भली भाँति 
खर्च किया गया है या नहीं और मित- 
व्ययिता करके या विभाग के प्रशासनिक 
ढाँचे में फेर-वदल करके या विभाग को 
कार्य-पद्धति में ग्रधिक दक्षता का समावेश 
करके क्या विभागीय नीति और कृत्यो 
को कम धन में क्रियान्वित किया जा 
सकता है। दूसरी ओर लोक लेखा समिति 
व्यय की अ्रलग-ग्रलग मदों पर यह देखने 
के लिए विचार करती है कि क्या विभाग 
विशेष द्वारा किया गया खर्च उसी प्रयोजन 
के लिए हुआ है जिसके लिए उसका 
विनियोजन हुआ था और वह खच 
नियमानुसार हुआ है या नहीं । लोक- 
लेखा समिति श्रपनी जाँच के लिए 
नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन _ 
को ग्राधार बनाती है जिसमें व्यय की 


. जाँच सभी तकनीकी दुृष्टियों से की जा 


चुक्री होती है । सदन की ओर से यह 


विघातंडलं में, दिज्ञीय समितियसतसे Col 'क्षर्सिता-पुहटव्याल, ९ देखी है कि किसी 
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व्यय के बारे में. नियंत्रक महालेखा परी- 
क्षक द्वारा की गई तकनीकी आपत्तियों के 
संदर्भ में विभाग ने समिति को जो 
औचित्य प्रस्तुत किया है क्या उसको 
देखते हुए उन आपत्तियों की उपेक्षा की 
जा सकती है ? 

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि इन 
समितियों में से कोई भी समिति नीति 
पर विचार नहीं करती । इन समितियों 
को तो यह बताना होता है कि क्या सदन 
द्वारा अनुमोदित नीति का अधिक 
मितव्ययिता से या खरचं में अधिक साव- 
धानी रखने से क्रियान्वय हो सकता 
है । 

वित्तीय समितियों में लोक उपक्रम 


समितिं का निर्माण सबसे वाद में 


(१९६४) हुआ है । इसमें लोक सभा 

के दस और राज्य सभा के पाँच सदस्य 

चुने जाते हैं इस समिति के मुख्य कार्य 

हुँ--(१) उन लोक उपक्रमों के प्रतिवेदनों 

तथा लेखाओं की जाँच करना जो इसी 
प्रयोजन के लिए समिति को विशेष रूप से 
सौपे गए हैं, (२) नियंत्रक-महालेखा 
परीक्षक द्वारा यदि किसी लोक उपक्रम 
के वारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
गया है, तो' उसकी जांच करना, (३) 

स्वायत्तता और कार्य-पट्ता' के संदर्भ में 
लोक उपक्रमों के कार्यों की जांच कर यह 
पता लगाना कि क्या उनके प्रबंध 
व्यवसाय के समग्र नियमों और लाभदायक 
वाणिज्य-संचाळन के अनुरूप रहे हैं, 
और (४) लोक उपक्रमों के संदर्भ में लोक 
लेखा समिति और प्राक्कलन समितियों 
में निहिंत उन कृत्यो को भी करना जो 
उपर्यक्त मदो में सम्मिलित नहीं हैं परंतु 
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समिति को सौपे जा सकते है । 

लोक उपक्रम समिति निम्नलिखित में से 
किसी कार्य को परीक्षा नहीं करती--(१) 
लोक उपक्रमों की व्यवसाय या वाणिज्य 
सम्वन्धी नीतियों से भिन्न सरकार की 
मुख्य नीति सम्वन्धी मामले, (२) नित्य 
के प्रशासनिक कार्यं और (३) किसी 
विशेष संविधि द्वारा लोक उपक्रम विशेष 
की स्थापना होने तथा उसी संविधि के 
अधीन स्थापित किसी तंत्र द्वारा विचार 
किए जाने वाले मामले । 


committee on public undertakings 


(कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिरज्ञ) : 
लोक उपक्रम समिति। 


देखिए-committee. 
common ४००५ (कॉमन गुड) : समान 


श्रेय । 
समुदाय के प्रत्येक सदस्य का कल्याण 
मंगल । जव कभी कहा जाता हे कि कोई 
संस्था अथवा नीति समान श्रेय के लिए है, 
तव इसका अभिप्राय होता है कि वह 
अंतिम रूप से समुदाय के प्रत्येक सदस्य के 
“लिए हितकारी है । राज्य के कार्यक्षेत्र के 
सिंद्धान्तों का विवेचन करते समय “समान 
श्रेय की सिद्धि में निरत सरकार” शब्दबंध 
निष्पक्ष सरकार का पर्याय है क्योंकि इस 
तरह की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक 
के हित पर यथासंभव समान रूप से 
विचार करती है! सामान्य भाषा में 
“समान श्रेय” शब्द लोक-कल्याण, लोक- 
श्रेय और लोक-हित शब्दों का समानार्थक» 
समझा जाता है । समान श्रेय का परि- 
मार्जित रूप ही “सर्वोदय” है । 
देखिए-welfare state ह 
commonwealth (कॉमनवेल्थ) : (१) 
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द बो का उनके 


(१ “कॉमनवेल्थ” शब्द का सबसे 
व्यापक प्रयोग ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलँड, भारत, पाकिस्तान, लंका, घाना, 
नाइजीरिया और मलाया के साहचर्य को 
व्यक्त करने के लिए किया जाता है । इस 
संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्व- 
शासनप्राप्त उपतिवेशों के लिए “कॉमन- 
वेल्थ? अथवा “कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स” 
शब्द के प्रयोग का सुझाव सबसे पहले 
लॉड रोज़बरी ने १२८४ में दिया था। 
१९०७ के बाद स्वशासन-भ्राप्त उपनिवेश 
डोमीनियन कहलाने लगे और १९१७ में 
जनरल स्मट्स ने ब्रिटेन तथा डोमीनियनों 
के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के 
लिए “ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स 
अथवा “ब्रिटिश राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग 
किया और १९२१ की आंग्ल-आयरिश 
संधि में इस शब्द को पहली बार सरकारी 
तौर पर मान्यता प्राप्त हुई । १९२६ मैं 
साम्राज्यिक सम्मेलन में लॉडे बैल्फूर ने 
इस शब्द की सरकारी तौर 
पर व्याख्या की । उन्होने कहा 
कि ब्रिटेन और डोमीनियन ब्रिटिश 
साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तशासी समु- 


. दाय हैं, उनकी स्थिति समान है, वे अपने 


घरेलू अथवा विदेशी मामलों में किसी भी 
तरह एक-दूसरे के अधीन नहीं हैं । हाँ, 
यह अवश्य है कि वे राजमुकुट के प्रति 
समान निष्ठा के सूत्र में बंधे हुए हैं और 
वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के रूप में 
०स्बतंत्रतापूर्वेक परस्पर सहबद्ध हैं। इस 
व्याख्या का अभिप्राय यह था कि डोमी- 
नियन अपने घरेल तथा विदेशी मामलों 
में प्रभुसत्तासंपन्न थे और स्थिति की दृष्टि 
से वे तथा ब्रिटेन समान धरातल परथे । 


और “परस्पर सहवद्ध” शब्दों का उनके 
पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से क्या अर्थ 
था । १६३१ की वेस्टमिन्स्टर संविधि ने 
इस स्थिति को वैधिक आधार प्रदान 
किया । 

बाद में राष्ट्रमंड का जिस रूप 
में विकास हुआ, उससे निम्नलिखित 
लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं--(१ ) 
राष्ट्रमंडल के देशों की राजमुकुट के प्रति 
समान निष्ठा का अभिप्राय यह नहीं है 
कि उनकी विदेश-नीति समान हो या 
युद्ध और शांति के प्रति उनका दृष्टिकोण 
एक-सा हो, (२) राष्ट्रमंडल के देश जब 
चाहें राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं, 
(३) गणराज्य और वे देश, जिनके अपने 
निर्वाचित राज्य-प्रधान हैं, राष्ट्रमंडल के 
सदस्य वन सकते हैं। उनके ऊपर वस एक 
शतं है कि वे ब्रिटिश राजमुकुट को राष्ट्र- 
मंडल का प्रतीकात्मक प्रधान स्वीकार करे, 
(४) राष्ट्रमंडल को सदस्यता से सदस्य 
राष्ट्रों के ऊपर करिसी तरह की कोई 
जिम्मेदारी नहीं आती । हाँ, यह अवश्य 
है कि वे जब कभी उचित समझें आपस 
में सलाह-मशविरा कर सकते हैं। इस 


तरह राष्ट्रमंडल ब्रिटेन तथा उन राज्यों 


का स्वतंत्र संघ है जो पहले कभी ब्रिटेन 
के आश्रित रहे थे, लेकिन अब प्रभुता- 
सम्पन्न हैं । ये सव राज्य ब्रिटिश राज- 
मुकुट को राष्ट्रमंडल का प्रधान स्वीकार 


करते हैं पर उनकी ब्रिटिश राजमुकुट के 


प्रति कोई निष्ठा नहीं है । 

भारत ने स्वतंत्र होने के बाद भी राष्ट्र 
मंडळ का सदस्य बने रहना स्वीकार 
किया । २७ अप्रैल, १६४८ को लंदन में 
राष्ट्रमंडलीय देशो! के प्रधानमंत्रियों को 
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गणराज्य होते हुए भी राष्ट्रमंडल का 
सदस्य वना रहेगा । राष्ट्रमंडल में भारत 
की स्थिति डोमीनियनों से भिन्न है। 
सभी डोमीनियन ब्रिटिश राजमुकुट के 
प्रति भक्ति और निष्ठा का भाव रखते हैं । 
वे ब्रिटिश राजमुकुट को राष्ट्रमंडल की 
एकता का प्रतीक मानते हैं। ब्रिटिश 
सम्राट्‌ अलग-अलग प्रत्येक डोमीनियनं 
का भी सम्राट्‌ है। इन डोमीनियनों के 
संवन्ध में सम्राट की विशेष स्थिति है। 
सम्राट उनका प्रधान है। लेकिन डोमी- 
नियनों के मामलों में सम्राट सदा डोमी- 
नियनों की सरकारों की मंत्रणा पर ही 
चलता है, ब्रिटिश सरकार की मंत्रणा पर 
नहीं ) लेकिन, चूँकि भारत गणराज्य है 
और उसका अपना निर्वाचित राष्ट्रपति है, 
अतः भारत के सम्वन्ध में ब्रिटिश राजमुकुट 
का कोई औपचारिक कृत्य नहीं है । 

(२) “कॉमनवेल्थ” शब्द का आरंभिक 
अथं लोक-कल्याण था और वह लॅटिन के 
“रेस पब्लिका का अनुवाद था । सोलहवीं 
सदी में यह शब्द दो अर्थो में प्रचलित था-- 
(१) समान हित, (३) समान हित के 
सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्र समुदाय । 
दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग राज्य 
के विकल्प के रूप में भी होता था लेकिन 
इसमें लोक-हित की भावना निश्‍चित रूप 
से निहित रहती थी । 

जब १६४६ में स्टुअटों का शासन 
समाप्त हुआ, तब संसद ने घोषणा की कि 


communal electorate 


राज्य का समानार्थक माना जाने लगा । 

“कॉमनवेल्थ” शब्द अनेक देशों के आधि- 
कारिक नाम का भाग रहा है-जैसे 
कॉमनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया, कॉमन- 
वेल्थ ऑफ़ फिलिप्पाइन्स (१९२४-४६), 
अमरीका के चार राज्यों मेसाचसेट्स, 
पेन्सिल्वानिया, बर्जीनिया ओर केंटकी 
के आधिकारिक नामों के साथ भी कॉमन- 
वेल्थ शब्द जुड़ा हुआ है । भारत में एक 
लम्बे अरसे तक काँग्रेस पार्टी का लक्ष्य 
“सहकारितापूर्ण लोकराज्य” (कोआ- 
परेटिव कॉमनवेल्थ) की स्थापना करना 
था। 


देखिए—dominion status. 
communal 


electorate (कॉम्युनल 
इलेक्टोरेट) : सांप्रदायिक निर्वाचक वग, 
सांप्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र । 

भारत में ब्रिटिश शासन-काल में 
अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने 
के लिए अंग्रेज शासकों द्वारा आरम्भ की 
गई एक विशेष प्रकार की निर्वाचन-पद्धति 
जिसके अन्तर्गत हिन्दुओं, मुसलमानों, 
आंग्ल-भारतीयों तथा सिक्खों आदि 
विभिन्न संप्रदायो के सदस्य विधान- 
मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि अलग- 
अलग निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित करते 
थे । दूसरे शब्दों में विभिन्न -संप्रदायों . 
के लिए अलग-अलग निर्वाचित क्षेत्रों की 
रचना होती थी और प्रत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र में मतदाता और उम्मीदवार एक 


ही संप्रदाय के अनुयायी होते थे, हिन्दू 
केवल हिन्दुओं को और मुसलमान केवल 
मुसलमानों को मत देते थे। सांप्रदायिक 


वह राजतंत्र के स्थान पर लोकराज्य 
तथा स्वतंत्र (कॉमनवेल्थ तथा फी स्टेट) 
की स्थापना कर रही है और तदनुसार 
ही कुछ समय तक इंगलैंड का नाम निर्वाचक वर्ग की पद्धति ने भारत में 
“इंगलैंड का लोकराज्य” रहा । इसके सांप्रदायिकता के विकास में बहुत योग 
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पहुँचाई । स्वतन्त्र भारत के संविधान ने 
सांप्रदायिक निर्वाचक वर्गों की पद्धति का 
त्याग कर संयुक्त निर्वाचक वर्गों को 
प्रणाली का सूत्रपात किया है जिसके 
अन्तर्गत मतदाताओं का वर्गीकरण सांप्रदा- 
यिक आधार पर नहीं, प्रत्युत प्रादेशिक 
आधार पर किया जाता है और सारे 
संप्रदायो के मतदाता अपने प्रतिनिधि 
को एक ही निर्वाचन-क्षेत्र से संयुक्‍त रूप 
से चुनते हैं। 
देखिए--00111107911511 
election. 
communalism (कॉम्युनलिज्म) : (१) 
कम्यून व्यवस्था, (२) सांप्रदायिकता । 
(१) यूरोपीय राजनीति के प्रसंग 
में “कॉम्युनलिउम” शब्द का अर्थ वह 
व्यवस्था थी जिसमें कम्यूनों अथवा इसी 
तरह की छोटी-छोटी राजनीतिक 
इकाइयों को केन्द्रीय सरकार की ओर 
से पर्याप्त विधायी शक्तियाँ प्राप्त रहती 
बग ०.1 
(२) बीसवीं शताव्दी में अंग्रेज़ी भाषा 
में यह शब्द एक' ही राज्यक्षेत्र में 
निवास करने वाली विभिन्न जातियों के 
बीच संघर्ष अथवा तनाव की स्थिति 
.का वाचक हो गया है। भारतीय राज- 
नीति में हिन्दू-मुसलमानों की सांप्रदायिक 
समस्या के संदमं में इस शब्द को विशेष 
` ख्याति मिली है । भारत में सांप्रदायिकता 
का अर्थ रहा है, वह गुट-मानसिकता जो 
स्वयं को किसी धामिक संप्रदाय के 
ऊपर आधारित करती है, लेकिन जिसका 
वास्तविक उद्देश्य संबद्ध गुट के लिए 
राजनीतिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त 
करना होता है।' भारत में सांप्रदायिकता 


डालो तथा राज्य करो” की साम्राज्यवा 
नीति का प्रत्यक्ष फल थी । इस नीति के 
फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत में 
पृथक्‌ सांप्रदायिक निर्वाचनों को व्यवस्था 
आरम्भ को और मुसलमानों को अपना 
एक पृथक्‌ राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की 
दिशा में प्रेरित किया । 


देखिए-—communal electorate 


two nation theory. . 


communism (कॉम्युनिज्म) : साम्यवाद। 


साम्यवाद व्यापक रूप से उन समाज- 
सुधारको का सिद्धांत है जिन्होंने एक 
ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें 
व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो जाए 
तथा संपत्ति और अन्य सुविधाओं का 
समाज अपनी आवश्यकतानुसार सामूहिक 
रूप से उपभोग करे । प्लेटो द्वारा 
प्रस्तावित साम्यवाद इसी प्रकार का 
आंशिक साम्यवाद है जिसमें उसके 
दार्शनिक नरेश व्यक्तिगत परिवार तथा 
व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था से वंचित 
होकर राज्य के नियंत्रण में साझी संपत्ति 
तथा साझी परिवार-व््रवस्था के अंतर्गत 
बैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। 
आधुनिक साम्यवाद माक्संवादी सिद्धांतों 
पर आधारित है और उसका मूल विचार 


यह है कि राज्य विशुद्ध रूप से पूँजीपतियों . 


की संस्था है। जिस वर्ग के हाथों 
में उत्पादन और वितरण के साधन रहते 
हैं, राज्य उसी वर्ग का हित साधन 
करता है । साम्यवाद उत्पादन और 
बितरण के साधनों पर श्रमिक जनता का 
नियंत्रण चाहता है । उसके विचार से 
यह उद्देश्य शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा प्राप्त 
नहीं किया जा सकता, अतः वह हिंसक 


, अंग्रेज़ी केसीथ ७५ अनगर रवहभाबु००।०शतिण्क्रिस? पं०सजर्सला5प्पर श्रमिकों के 





community 


अधिकार का समर्थन करता है । साम्य- 

वादियों द्वारा प्रतिपादित श्रमिकों का 

अधिनायकत्व समाज से पूंजीपतियों और 

उनके विचारों के समूल विनाश के लिए 

प्रयुक्त होगा । इसका चरम लक्ष्य एक 

ऐसे वगं-विहीन और राज्य-विहीन 

समाज की स्थापना है जिसमें सवके, 

अवाध विकास का आधार प्रत्येक का 

स्वतन्त्र विकास होगा । 

देखिए--anarchism 

bolshevism 

class struggle 

collectivism 

dialectics 

dictatorship of the 
proletariat 

economic interpretation of 
history 

Marxism 

Platonic communism 

socialism 

syrdicalism. 

community (कॉम्युनिटी) : समुदाय । 

जी० ए० हिलेरी “समुदाय” शब्द की 

९४ परिभाषाओं का पुनरीक्षण करने 

के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 

“समुदाय” के स्वरूप के सम्बन्ध में 

विद्वान एक ही वात पर सहमत हैं-- 

समुदाय लोगों से बनता है । “समुदाय 

शब्द अक्सर “समाज व्यवस्था”, “समूह 

आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 

इसका अभिप्राय उन लोगों से हैं जो 

किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में रहते 

हों तथा जो कुछ समान हितों के सूत्र 

द्वारा परस्पर बंधे झें। मँक्लीवर ने 





comparative 


६९ comparative method 


नगर अथवा देश-जेसा समाज का कोई 
भी संपूर्ण क्षेत्र कहा है। समुदाय शब्द 
का प्राथमिक सम्वन्ध मनुष्यों से है, 
भूमि-खंड अथवा प्रदेश के साथ उसका 
सम्वन्ध गौण हे । मनुष्यों के ऐसे किसी 
भी सीमित समूह को समुदाय कहा जा 
सकता है जो एक-दूसरे के सामान्य 
जीवन में हिस्सा बॅटाते हो और जिनके 
वीच एक ही पड़ोस में रहने या एक 
ही धमं, व्यवसाय, संस्कृति अथवा भाषा 
के कारण एकता की भावना हो । संकीणं 


` अर्थं में भारत के गाँवों को “समुदाय” कह 


दिया जाता है । व्यापकतर अर्थ में किसी 
संपूर्ण राष्ट्र को भी एक “समुदाय” कहा 
जा सकता है । अन्ततः अंतर्राष्ट्रीय 
समाज भी एक समुदाय है। | 
देखिए--association. 
method (कॉम्परेटिव 
मेथड) : तुलनात्मक पद्धति । 
राजनीति-शास्त्र के अध्ययन की 
विशिष्ट पद्धति, जिसके अन्तर्गत समस्या- 
विशेष के सम्बन्ध में समस्त ज्ञातव्य तथ्यों 


` को एकत्रित किया जाता है और इसके 


बाद उन पर तुलनात्मक हृष्टि से विचार 
करके किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचने 
की चेष्टा की जाती है । अरस्तू, मोटे- 
स्क्यू, डी टाकवली, लाबाउले और लॉडं 
ब्राइस आदि विद्वानों ने इस पद्धति का 
समर्थन किया है। अरस्तू ने क्रान्ति के 
कारणों एवं उनके समाधान खोजने के 
लिए १५८ संविधानों का तुलनात्मक, 
अध्ययन किया था। लॉडं ब्राइस ने अपने 
ग्रंथ “मॉडनं डेमांक्ंसीज़'” में लोकतंत्र के 
सम्बन्ध में जो निष्कषं निकाले है, वे 
उनके विविध लोकतंत्रात्मक शासन- 

तुलनात्मक अध्ययन के 


इसकी हहाहया जाते; हुए, इसे यपा ८र्णीणाल्या के. by eGangotri | 
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३ 0. 0-7 ह क च कल रस्ट 
परिणाम हैं । भारतीय संविधान सभा ने प्रश्‍न पर अपनी चरम स्थिति का त्याग 
. भारतीय संविधान के निर्माण में तुल- केर थोड़ा-थोडा झुककर, पारस्परिक 
नात्मक पद्धति से प्रचुर लाभ उठाया सहमति से किसी निणय पर पहुच । उदा- 
हरण के लिए अमरीकी संविधान के 


00 (काँम्पन्सेशन) : निर्माण के समय फ़िलाडेल्फ़िया का महान 

प्रतिकर । . समझौता या १८५० में दासता के सम्बन्ध 
सामान्य अर्थ में “प्रतिकर शब्द का में समझोता । 

प्रयोग “क्षतिपुति” के प्रसंग में होता है। (२) अंतर्राष्ट्रीय विधि और राजनय 


उदाहरण के लिए जब राज्य या स्थानीय में विवादों को शांतिपूर्ण रीति से हल 
` प्राधिकारी जनकल्याण की खातिर किसी करने के मुख्य रूप से दो उपाय 

व्यक्ति की भूमि या अन्यान्य संपत्ति ले. माने जाते है-- (१) समझौते, (२) 

लेते हैं, तव इसके बदले में व्यक्ति को दी वैधिक प्रक्रिया । वार्ता, सत्प्रयास, मध्य” 

गई रकम प्रतिकर कहलाती है। भार स्थता और संराधन विवादों के समझौते 
` तीय संविधान के अनुच्छेद ३१(२) में द्वारा हल करने के उपाय हैं और पंच- 
. निर्देश है कि सरकार प्रतिकर देकर ही निर्णय तथा विवाचन वैधिक प्रक्रिया 

किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर द्वारा । 

सकती है । राज्य किसी की संपत्ति या देखिए--accommodation 





तो उस संपत्ति के मालिक की अनुमति adjudication 
से ले सकता है अथवा संसद के आदेश से arbitration 
जो राष्ट्र की अनुमति का प्रतीक है । conciliation 
. शांति के समय उद्योग तथा विकास | consensus 
आदि के लिए तथा युद्ध के समय देश के good offices 
. बचाव के लिए संसद किसी की निजी mediation 
संपत्ति में हस्तक्षेप कर सकती है । संसद negotiation. 


का यह अधिकार केवल दो शर्तों से ००॥r०॥$' ३70।६११६९ (कॉम्प्रोम 
. सीमित है--(क) संसद की इच्छा दावित्रेज़) : विवाचन-समझोता । 





स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हो, (ख) क्षतिपूर्ति 
की व्यवस्था की गई हो । संकटकाल में 
राज्य को अधिकार है कि वह देश की 
रक्षा के लिए क्षतिपुति के बिना भी 
किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर 
सकता है । | 
compromise (कॉम्प्रोमाइज़) : सम- 
- झौता । 

(१) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पर- 


जब कोई दो देश किसी विवाद पर 
विवाचन कराने के लिए प्रस्तुत हो जाते 
हुँ, तब यह सुविधाजनक समझा जाता है 
कि वे विवाचन की कार्य-विधि के संबंध 
में पहले से कोई समझौता कर लें । यह 
समझौता ही विवाचन-समझौता कह- 
लाता हे । 
comptroller and auditor general 
(कॉम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल) : 


MS सपर्‌, (विसी, UR करिसी. तिवादास्पद | ०णग़ियंत्रक्महालिखए प्रद्नीक्षक । 


भारत का नियंत्रक महाळेखा परीक्षक 
सार्वजनिक निधि का अभिरक्षक होता 
है । वह इस वात की निगरानी रखता 
है कि भारत या राज्य की संचित निधि 
से एक भी पाई संवद्ध विधानमंडल के 
प्राधिकार के विना खर्च नहीं की जाए । 
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अपना कार्य 
सुचारु रीति से कर सके, इसके लिए यह 
ज़रूरी है कि वह कार्यपालिका के नियंत्रण 
से स्वतंत्र रहे । 

संविधान के. निम्नलिखित उपवन्ध 
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता 
को निश्चित करते हैं-- 

(क) यद्यपि महालेखा-परीक्षक राष्ट्र- 


` पति द्वारा नियुक्त किया जाता है पर उसे 


|] 


केवल “सिद्ध कदाचार” या “अक्षमता” 
के आधार पर संसद्‌ के दोनों सदनों के 
समावेदन के द्वारा ही अपदस्थ किया जा 
सकता है । 

(ख) उसके वेतन तथा सेवा की शर्ते 
संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करती है। 
उसकी पदावधि में इन शर्तों में ऐसा 
परिवर्तेन नहीं किया जा सकता जो उसके 
लिए हानिप्रद हो । इस शक्ति के अधीन 
संसद्‌ ने नियंत्रक-महालेखा परीक्षक 
(सेवा की शत) अधिनियम, १६५३ 
पास कर दिया है। इस अधिनियम ने 
व्यवस्था की है कि महालेखा परीक्षक ६ 
वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, लेकिन 
यदि वह चाहें तो किसी भी समय राष्ट्र- 
पति के नाम त्यागपत्र दे सकता है । पुः; 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसे 
दोनों सदनों के समावेदन पर पदच्युत 
किया जा सकता है । 

(ग) सेवा-निवृत्ति के बाद वह सरः 
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सकता । इस उपवंध का परिणाम यह 
होगा कि अपने कार्यकाल में वह संघ या 
राज्य की कार्यपालिका को प्रसन्न 
करने की कोशिश नहीं करेगा । 

(घ) लेखा परीक्षक तथा उसके स्टाफ़ 
के वेतन आदि और उक्षके कार्यालय के 
प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि 
पर भारित होते हैं । इस प्रकार, उन पर 
मतदान नहीं होता । 

उपयु क्त मदो क सम्बन्ध में नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक की स्थिति उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही 
है। संविधान में कहा गया है कि नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक संघ के भोर राज्यों के 
तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के 
लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कतंव्यों का 
पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग 
करेगा जेसी कि संसद्‌ निमित विधि 
के द्वारा या अधीन विहित की जायें तथा 
जब तक उस वारे में इस प्रकार उपबन्ध 
नहीं किया जाता तंब तक संघ के और 
राज्यों के लेखा के सम्बन्ध में ऐसे 
कतंव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग करेगा जेसी कि इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः भारत 
डोमीनियन के और प्रान्तों के लेखाओं 
के सम्वन्ध में भारत के महालेखा-परीक्षक 
को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य 
थीं । इस प्रकार, नियंत्रक-महालेखापरी- 
क्षक के निम्नलिखित कार्ये हैं-- 
(१) इस बात की व्यवस्था करना कि 
सार्वजनिक धन का एक भी पैसा संसद्‌ 
(अथवा राज्य विधानमंडळ की यथा 


इसका अभिप्राय यह है कि विधानमण्डल | 
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जो विनियोग राशियाँ अधिनियम में 
शामिल की जाती हैं, वे न तो अधिक हों 
और न उनमें कोई परिवतंन किया जाए 
तथा इस अधिनियम से बाहर कुछ भी 
व्यय न हो । 
(२) उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिए 
` नियंत्रक-महालेखा परीक्षक संघ तथा 
राज्यों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करता 
है, उनके लेखा तैयार करता है तथा उन्हे 
अपने प्रतिवेदन सहित यथास्थिति राष्ट्र- 
पति अथवा राज्यपाल के सामने उपस्थित 
` करता है। 
(३) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक 
` वाषिक वित्त विवरण तैयार करता है । 
संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे 
रूप में रखा जाता है जेसा कि भारत 
का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति 
` के अनुमोदन से विहित करता हे । भारत 
के नियत्रक-महालेखा परीक्षक के संघ 
लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति 
` के समक्ष उपस्थित किया जाता है जो 
उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखवाता है । भारत के नियंत्रक-महा- 
लेखा परीक्षक के राज्य के लेखा-संवंधी 
प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष उप- 
स्थित किया जाता है जो उन्तको उस 
राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता 
म्हा 
conciliation (काँसीलिएशन): संराधन । 
अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में संराधन 
“विवादों को सुलझाने की वह प्रक्रिया है 
जिसमें विवाद व्यक्तियों के एक आयोग 
` को सौंप दिया जाता है और आयोग सारे 
| तथ्यों की जाँच-पड़ताल करके तथा 
सम्वद्ध पक्षों की युक्तियाँ सुनकर तथा 


conciliation 


के बाद एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें 
विवाद को सुलझाने के लिए कुछ प्रस्ताव 
निहित होते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव सम्बद्ध 
पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं 
होते। संराधन का सत्प्रयासों ओर मध्य- 
स्थता से यह भेद है कि सत्प्रयास तथा 
मध्यस्थता के अंतर्गत तो इस बात का 
प्रयत्न किया जाता है कि विवादग्रस्त 
पक्ष अपने-आप ही अपने विवादों का 
निर्णय कर लें, लेकिन संराधन के अंत- 
गंत संराधनकरत्ताओं से यह आशा की 
जाती है कि वे किसी समझौते का 
प्रस्ताव अथवा सिफारिश करं । संराधन 


- का विवाचन और पंच-निर्णय से भेद 


यह है कि विवाचन और पंच-निर्णय 
विवादग्रस्त पक्षों पर अनिवार्य रूप से 


` लागू हो जाता है। 


संराधन की प्रक्रिया श्रम विवादों को 
सुलझाने में भी प्रयुक्त होती है, लेकिन 


` यहाँ संराधन और मध्यस्थ-निर्णय में 


कोई आधारभूत भेद नहीं माना जाता । 
श्रमविवादों में संराधन तथा मध्यस्थ- 
निर्णय दोनों का अर्थ यह समझा जाता 
है कि विवाद-ग्रस्त पक्षों को बाहर के 
किसी व्यक्ति की सहायता से आपसी 
बातचीत करने में सहायता दी जाय । 
संराधन वार्ता से इस अर्थ में भिन्न होता 
है कि वार्त्ता में वाहर के किसी व्यक्ति 
का योगदान अपेक्षित नहीं होता ओर 
विवाचन से इस अर्थ में कि उसके निर्णय 
वैधिक रूप से लागू नहीं होते । 


देखिए-accommodation 


adjudication | 
arbitration | 
comprdhnise 


: उनमें संमझोता करवे को प्रसत्ने/व्यारने Collection. 1६६६६७२७००. 


_ concordat 


negotiation. 

00000१५ (कन्कोर्डेट) : कन्कोडेट । 
जव पोप किसी राज्य-प्रधान के साथ 
संधि पर हस्ताक्षर करता है तव यह 
संधि “कन्कोडंट” कहलाती है । इसका 
एक उदाहरण वह समझौता है जो फ़र- 
वरी, १९२९ को पोप तथा इटली-तरेश 
के वीच “रोम प्रश्‍न” का निपटारा करने 


` के लिए हुआ था। | 
concurrent ist (कॉन्करेंट लिस्ट) : 
` समवर्त्ती सूची । 


भारतीय संविधान में दी गई इस 
सूची में वे विषय सम्मिलित हैं जिनपर 
संघ सरकार और राज्य सरकारें दोनों 
ही कानून वना सकती हैं.। लेर्किन यदि 


` समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य 


सरकार का कानून .संघ सरकार के 
कानून के प्रतिकूल पड़ता है तो उस 
स्थिति में राज्य सरकार का कानून रह्‌ हो 
जाता है और संघ सरकार का कानून 
अभिभावी होता है । समवर्ती सूची के 


` कुछ विषय हैं : फौजदारी और दीवानी 


कार्यवाही, विवाह और तलाक, संबिदाए 
और श्रमिक संघ, श्रमिक कल्याण, मूल्य 


- नियंत्रण, कारखाने, आथिक और सामा- 


जिक, योजना, विद्युत और समाचार 


` पत्र आदि | 
देखिए-_distribution of powers. 
° condominium (कंडोमिनियम) : सह- 


साम्राज्य । 

जब दो राज्य एक प्रदेश पर एक .ही 
समय में. प्रभुसत्ता का उपभोग करते हों, 
तव वह सह-साम्राज्य की स्थिति होती 


है।यह स्थिति सामान्यतः उस समय 
* उत्पन्न होती है जव किसी प्रदेश के स्वा- ककमत पिता 
मित्व षेः सम्यक दी?शेज्धों' के! दाक ०००होला है५घत्येक, राज्य पक पास अपना 
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` हो और उनका विवाद किसी प्रकार न 
सुलझ सके । शेल्सविग-होल्स्टीन पर 
आस्ट्रिया और प्रशा के संयुक्त अधिकार 
(१८६४-६८) , बोसिना-हरज्रेगोविना के 
ऊपर आस्ट्रिया-हंगरी के संयुक्त अधिकार 
(१८७८-१६०८) और सूडान के ऊपर 

आंग्ल-मिस्री संयुक्त अधिकार इस स्थिति 

के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 


confederation (कॉन्फेडरेशन) : राज्य 


मंडल ।. 

“फेडरेशन” की तरह “कान्फ़डरेशन' 
शब्द भी लैटिन के “फोएडस” शब्द से 
निकला है जिसका मूल अर्थ है- समझौता 
या संधि । संघ की तरह राज्य-मंडल भी 


` राज्यों का एक संगठन है पर वह संघ की 


तुलना में दुर्बळ होता है। ऐतिहासिक 


` दृष्टि से इसका जन्म सघ से पहले हुआ 
` था । प्राचीन यूनान के इतिहास में हमें 


इटोलियाई, एकिनियाई तथा डेलियाई 
लीग के सम्वन्ध में और मध्य युग में 
हेनिसियाटिक लीग के सम्वन्ध में उल्लेख 
मिलते हैं । ये सभी संगठन राज्य-मंडलों 


` के आरम्भिक उदाहरण हैं। 


जव कोई प्रभुसत्ता-सम्पन्त राज्य सम- 
झौते या संधि द्वारा आपस में मिलते हैँ 
और कतिपय विशिष्ट मामलों--साधा- 
रणतः सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की 
स्थापना करते हैं, तब राज्य-मंडल का 
जन्म होता है । यह संगठन आंशिक होता 
है क्योंकि सदस्य-राज्य अपनी विशिष्ट 


“अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता से हाथ नहीं घोते तथा _ 


. विधि की दृष्टि से प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र 
बने रहते हैं। राज्य-मंडल के अंतर्गत किसी 
नये राज्य का निर्माण नहीं होता है, 
शासन के एक नये अंग का ही निर्माण 


शत हा 

१81. ब्र न 
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consensus 


अलग-अलग राज्य-क्षेत्र, जनसंख्या/शासन- 
व्यवस्था और प्रभुसत्ता होती है तथा 
अंगभूत एकक राज्य-मंडल को थोड़ी-सी 
शक्ति ही सौंपते हैं । राज्य-मंडल के सदस्य 
स्वतंत्र विदेश-सम्बन्धों की स्थापना कर 
सकते हैं। और यदि, उनमें कभी युद्ध 
छिड़ जाए तो वह अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध होता 
है, गुह-युद्ध नहीं । 
देखिए--federation. 
£0०५९॥ऽ॥5 (काँन्सेसस) : आम राय। 
परस्पर विरोधी भावनाओं; विचार- 
` धाराओं और दावों के वीच व्यापक 
सहमति के सूत्र । जहाँ मूल प्रश्नों पर 
इस प्रकार की व्यापक सहमति उपलब्ध 
हो जाए, वहाँ हो सकता है कि विवरण 
की वातों पर मतभेद बना रहे । “आम 
राय” संघर्षं का सहकारितापूर्ण समाधान 
है । भारतीय संविधान सभा ने अनेक 
महत्त्वपूर्ण एवं विवादास्पद विषयों पर 
“आम राय” के आधार पर ही अन्तिम 
निर्णय लेने का मागं अपनाया था 
और यह प्रयत्न किया था कि केवल 
बहुमत के सहारे कोई निर्णय न थोपा 
. जाये । भारतीय राजनीति में श्री जवाहर 
लाल नेहरूकी मृत्यु के वाद श्रीलालबहादुर 
शास्त्री काँग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज के 
प्रयत्नों के फलस्वरूप “आम राय” के 


सिद्धांत के अनुसार ही प्रधान मंत्री निर्वा-. 


चित किए गए । इसके बाद केन्द्रीय सरकार 
ने योजना तथा भाषा जैसे महत्वपूर्ण 
राष्ट्रीय प्रश्नों पर देश के विभिन्न राज- 
नीतिक दलों की “आम राय” प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया है । “आम राय” के द्वारा 
प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों का निर्णय 
' करने की पद्धति लोकतन्त्र को भारत की 
| विशेष 


conservatism 


देखिए-accommodation 


compromise. 


conservatism ( कंज़र्वेटिउम) : अनुदार- 
वाद । 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से “कंज़बेंटिव शब्द 
का अर्थ है--चीजे जिस रूप में हैं, 
उन्हें उसी रूप में वनाए रखने की 
प्रवत्ति । एक विचारधारा के रूप में 
इसमें समाज तथा सरकार के त्ति एक 
विशेष प्रकार का दृष्टिकोण निहित है 
जिसमें सबसे मुख्य वात यह है कि 
विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक 
व्यवस्था के प्रति आदर का भाव रखा 
जाय, विशेषकर जव यह व्यवस्था लवे 
अरसे से चली आ रही हो । 

इंगलैंड में १८३० में “टोरी” शब्द के 
स्थान पर “कज्ञर्वेटिव” शब्द का व्यापक 
रूप से चलन होने लगा था और तभी से 
ब्रिटेन की राजनीति में “कंज़वेटिव' दल 
एक प्रमुख राजनीतिक दल रहा है। 
यद्यपि अनुदारवादी विचारधारा कौ 
कभी सांगोपांग व्याख्या तो नहीं की 
गई है, तो भी एडमंड वर्क, कॉलरिज, 
पील तथा डिजरेली ने इस विचारधारा 
के स्पष्टीकरण में योग दिया है । अनुदार- 
वादी विचारधारा के मुख्य लक्षण ये 
हैं: (१) अनुदारवादी विचार आकस्मिक 
तथा आमूल क्रांतिवाद के विरुद्ध है और 
उसकी आस्था संस्थाओं का धीरे-धीरे 
विकास और परिवतेन करने में है। 
(२) अनुदारवाद में समाज को एक 
सावयव इकाई माना जाता है, विभिन्न 
अन्योन्य आश्रित अंगों का समवाय नहीं । 
यदि जल्दबाजी में सुधार करने का प्रयत्न 
किया जाए, तो«्समाज का यह नाजुक 


देन 010 Bhawan Varanasi ८०॥००ैहुलनपानिप्रह, न्तका" । इसलिए, 


constituency 


सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने 
का उपाय है कि यदि कभी सुधार और 
संस्कार अनिवार्य हो जाए, तव भी वे 
यथासंभव परम्परा के दायरे में रहकर 
ही किए जाएँ । अनुदारवादी सदियों के 
संचित अनुभव से लाभ उठाना चाहता 
है । वर्क के शब्दों में, “मैं परिवर्तन से मुंह 
नहीं मोड़ता'''यदि मैं बदलता हूँ, तो 
रक्षा करने के लिए ही'''मैं जो कुछ 
करूँ, मुझे पूर्वजों की लीक पर चलना 
चाहिए । मैं जहाँ तक हो सकेगा, इमारत 
की शैली के अनुरूप ही मरम्मत करना 


७५ constituent assembly 





अथवा अन्य किसी प्रतिनिधिक संस्था के 
लिए एक अथवा एक से अधिक प्रति- 
निध्चियों का निर्वाचन करते हैं । भारत 
में निर्वाचनःक्षेत्र दो प्रकार के हैं: संसदीय 
निर्वाचन-क्षेत (लोकसभा के चुनावों के 
लिए) तथा विधानसभाई निर्वाचनक्षेत्र 
(राज्य विधान सभाओं के चुनावों के 
लिए) । सभी निर्वाचनःक्षेत्र एक 
सदस्यीय हैँ । संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र कई 
संपूर्ण विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों को 
मिलाकर वनता है । इन विधान सभाई 
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भिन्न-भिन्न 


चाहुँगा ।” (३) अनुदारवाद में समाज के राज्यों में भिन्न-भिन्न है। 
विभिन्न स्वैच्छिक संघों की महत्ता देखिए--९lection- 


स्वीकार की जाती है और उसके अनुसार 
“राजनीतिक स्वतंत्रता शक्ति का 


constituent assembly (काँस्टीद्युएंट 
असेम्वली) : संविधान सभा । 


> ५ 
[SSIS +*। 


वितरण-मात्र है ॥” (४) वंधिक 
रूप से स्थापित सत्ता के प्रति सम्मान 
अनुदारवाद का आधारभूत सिद्धान्त 
है। (५) अनुदारवादी विचारधारा के 
अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र जहाँ तक 
हो सके, कम से कम रहना चाहिए पर 
उसने आजकल के जटिल औद्योगिक 
समाज में लोकहित की दृष्टि से राज्य 
के कार्यक्षेत्र के विस्तार का विरोध भी 
नहीं किया है । 
भारतीय राजनीति में स्वतन्त्र पार्टी 
तथा भारतीय जनसंघ अनुदारवादी दल 
समझे जा सकते हैं । 
देखिए—liberalism 
1815502 faire. 
conऽ(६०९॥८क (काँस्टीट्यूएन्सी) : निर्वा- 
चन-क्षेत्र, चुनाव-क्षेत्र । 


निर्वाचन-क्षेत्र का अभिप्राय वह 
सुगठित भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ के विचारका 


संविधानःनिर्माण के लिए विशिष्ट 
प्रतिनिधिसभा का होना १७वीं और 

१८वीं शताव्दी की जनतंत्रीय क्रांतियों 
की देन है। यह सिद्धान्त १७वीं शताब्दी 
की इंगलेंड की राज्य-क्रांति के दिनों 
में उत्पन्न हुआ जब १६४८-४९ में 

लेवेलर ने सैन्य परिषद्‌ के समक्ष 

प्रतिनिधि सभा के निर्माण के हेतु दो 

समझौते प्रस्तावों सहित उपस्थित किए, 

“जिनके द्वारा एक औचित्यपूर्ण सरकार 
का निर्माण हो सके ।” फिलाडेल्फिया की 
सन्‌ १७७६ की घोषणा के पश्चात्‌ 
तुरन्त ही संयुक्त राज्य अमरीका में इस 
सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रयोग हुआ 
जबकि अमरीकी राज्यों के प्रतिनिधि 
अपना संविधान बनाने के लिए फिला- 
डैल्फिया में एकत्रित हुए। संविधान 
` सभा का विचार लिखित संविधान के. 
पूरक है और दोनों इस. 


अहसाप्रप्त। सप संसद विधान वस? ।001/बित्ताउ/ के ग ये कि सरकार की है 


constituent assembly 


स्वेच्छापू्ण शवित के प्रयोग के विरुद्ध 
एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति 
' को उद्देश्य माना जाए और जनता की 
स्वीकृति पर आधारित सरकार के तंत्र 
` की रचना हो सके । परन्तु फांस की 
` राज्य-क्रांति ने संविधान सभा के सिद्धांत 
को पूर्ण रूप से विकसित किया। 
लोगों का विश्‍वास संविधान सभा में 
इतना दृढ़ हो गया कि फ़ांस की राज्य- 
क्रांति के पश्चात्‌ मुसोलिनी को छोड़कर 
यूरोप के समस्त जनतंत्री राज्यों के 
संविधान विधान-सभाओं द्वारा निर्मित 
हुए । 
विधान सभा का सिद्धांत दो महत्वपूर्ण 
राजनीतिक अनुभवों पर बल देता हे । 
ये स्व-शासन ओर स्वतंत्र सरकार के 
. आदर्श हैं । स्व-शासन का अर्थं शासितों 
की स्वीकृति से उनके निर्वाचत प्रति- 
निधियों द्वारा शासन है । स्वतंत्र सरकार 
का अर्थ सीमित सरकार है-वह 
सरकार जो व्यक्तिगत अधिकारों और 
मुलभूत स्वतंत्रताओं को देने की प्रतिज्ञा 
करती है । स्व-शासन और स्वतंत्र शासन 
लिखित संविधान के द्वारा प्राप्त हो 
सकते हैं । किन्तु लिखित संविधान 
जनता की विशेष रूप से आहूत एक 
प्रतिनिधि सभा द्वारा बनाया जाना 
चाहिए, क्योंकि संविधान व्यक्तिगत 
अधिकारों और लोक-हितों की प्राप्ति के 
लिए एक यन्त्र है, अत: यह वात महत्व- 
पूर्णं है कि संविधान-रचना का कार्य 
स्वतः निर्वाचित मनुष्यों के छोटे-से समूह 
को नहीं देना चाहिए चाहे वह 
सावंजनिक जीवन में कितने ही ऊंचे 
क्यों न हों । “यदि यह बात सत्य है कि 
' जिस वात का सबसे सम्बन्ध है उसके 


constituent assembly 


विषय में सभी की सम्मति लेनी चाहिए 
तो इसका अर्थ यह निकला कि अपनी 
सरकार के भविष्य जैसे महत्त्वपूर्ण 
विषय में जनता की सम्मति अवश्य लेनी 
चाहिए ।” यह केवल प्रतिनिधि संवि- 
धान सभा अथवा सांविधानिक सम्मेलन 
के द्वारा ही संभव है चाहे किसी नाम 
से हम उसे पुकारे । 

भारत की संविधान-सभा को मंत्रि- 
मिशन-योजना के वैधानिक प्रस्तावों के 
अनुसार संस्थापित किया गया था । 
योजना ने भारत की जनता के इस 
अधिकार को स्वीकार किया कि वह 
देश के लिए नया संविधान बना 
सकती है । उसने उपवंधित किया था 
कि शीघ्र ही एक संविधान-सभा की 
स्थापना होगी जो विभिन्न समुदायों के 
प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी । मोटे 
तौर पर प्रति दस लाख के ऊपर एक 
प्रतिनिधि चुना जाने को था । सदस्यों 
का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के 
सदस्यों द्वारा सांप्रदायिक आधार पर 
एकल-संक्रमणीय मत-प्रणाली के अनुसार 
होना था । 

संविधान-सभा के लिए सदस्य जुलाई, 
१९४६ में निर्वाचित हुए। कांग्रेस ने 
२०५ और मुस्लिम लीग ने ७३ स्थानों 
पर विजय प्राप्त की । जब दिसम्बर, 
१९४६ में दिल्ली में संविधान-सभा की 
वैठक हुई, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लेना 
अस्वीकार कर दिया । इसी बीच देश 
की हालत बहुत खराव हो गई, स्थान- 
स्थान पर भीषण सांप्रदायिक उपद्रव 
हुए, जिनके फलस्त्ररूप ३ जून, १९४७ 
के वक्तव्य (माउण्टवेटन पंचाट) के 
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अनुसार देश का विभाजन होना तय हो 
गया । १५ अगस्त, १६४७ को औप- 
निवेशिक पद की प्राप्ति के परिणाम- 
स्वरूप संविधान सभा को प्रभृत्व-शक्ति 
प्राप्त हो गई और वह संविधान बनाने 
के अपने कार्य में समस्त प्रतिबन्धों से 
मुक्त होकर आगे वढ़ी । उसने नवम्वर, 
१९४९ में अपने कार्य को पूरा कर 
छिया । इसी महीने की २६ तारीख को 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने नए संवि- 
धान को भ्रमाणांकित किया । २६ 
जनवरी, १६५० से नया संविधान लागू 
हो गया । 


देखिए--cabinet mission 


constitution 


constitution (काँस्टीट्यूशन) : संविधान 


संविधान का अर्थ है: (१) मूलभूत 
वैधिक प्रलेख, (२) राज्य की मूल 
संस्थाएं, विधियाँ, परम्पराएँ और महत्त्व 
पूर्ण अभिसमय, (३) विधियों तथा 
प्रथाओं की समग्र व्यवस्था । संविधान- 
वाद के अर्थ में संविधान उन उपायों को 
समष्टि है जिनके द्वारा राजनीतिक 
शक्ति के प्रयोक्ताओं पर मर्यादाओं तथा 
प्रतिबन्धो का आरोप किया जाता है। 
सर जेम्स मैंकाइन्तोश के शब्दों में राज्य 
के संविधान का अभिप्राय है “वे लिखित 
और अलिखित विधियाँ जो उच्च शासकों 
के सबसे महत्वपूर्णं अधिकारों का और 
प्रजाजनों के सवसे आवश्यक विशेषा- 
धिकारों का नियमन करती हैं।” स्विस 
विद्वान चाल्सं वोर्जो ने संविधान की 
परिभाषा करते हुए कहा है कि “संवि- 
घान वह आधारभूत विधि है जिसके 
अनुसार राज्य का शासन संगठित होता 


constitution 


सम्बन्ध उचित रीति से निर्धारित होते 
हँ । यह किसी प्रभु-शक्ति द्वारा किसी 
निश्चित समय में निमित एक लिखित 
प्रलेख या प्रलेखों की माला हो सकता 
है अथवा वह न्यूनाधिक रूप से निश्चित 
अनेक विधायी अधिनियमों, अध्यादेशों, 
न्यायिक निर्णयों, पूर्वोदाहरणों और 
नाना प्रकार के लोकाचारों का परिणाम 
हो सकता है ।” डायसी के अनुसार, 
“संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह 
है जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के 
प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है ।” इन 
परिभाषाओं के आधार पर कहा जा 
सकता है कि सविधान सरकार के 
संगठन, सरकार के विभिन्न विभागों के 
सम्वन्ध, इन विभागों के कत्तव्य तथा 
अधिकार और शासकों व शासितों के 
पारस्परिक सम्बन्धो को निश्चित 
करता है । राज्य का संविधान कभी- 
कभी तो एक या अनेक प्रलेखों में निश्‍चित 
रूप से प्रतिपादित रहता है और कभी- 
कभी वह लोकाचारों, परम्पराओं और 
रूढ़ियों में अभिव्यक्त होता है । 

यद्यपि लिखित संविधानों के उदाहरण 
मुख्य रूप से अठारहवीं शताब्दी से ही 
मिलने आरंभ होते हूँ, छेकिन प्राचीन 
काल के लोग भी संविधानों से बिल्कुल 
अपरिचित नहीं थे । कहा जाता है कि 
६०३ ई० पू० से ४०४ ई० पू० तक 
एथेंस में ग्यारह संविधान बने थे | 
अरस्तू के वारे में माना जाता है कि 
उसने अपने एथेनी संविधान विषयक 
ग्रंथ की रचना करते समय १५८ संवि- 
धानो का संकलन किया था । आधुनिक 


द का प्रयोग उन | 
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कतिपय विधियों और संविधियों के लिए 
किया गया था जिन्हें ब्रिटिश सम्राट 
हेनरी द्वितीय ने अपने एवं पादरी वर्ग 
के सम्बन्धों के विषय में “काँस्टीट्यूशन 
ऑफ़ क्लूरेन्डन” के नाम से जारी किया 
था । सत्रहवीं सदी के आरम्भ में ब्रिटिश 
सम्राट ने वर्जीनिया कंपनी को जो दूसरे 
और तीसरे चार्टर दिए थे, उनमें भी 
संविधान शब्द का प्रयोग किया गया 
था । विलियम पेन, सिडनी और जेम्स 
हेरिगटन की राजनीतिक रचनाओं में 
भी इस शब्द का पुनर्वार उल्लेख हुआ 
है। तथापि, नियमित रूप से लिखित 
संविधानों की परम्परा डालने का श्रेय 
अमरीका के उन तेरह राज्यों को प्राप्त 
है जिन्होंने अमरीकी स्वातंत्र्य-युद्ध के 
फलस्वरूप इंगलेड की अघीनता से मुक्त 
होकर अपने संविधानों की रचना की 
थी । बाद में अमरीका की देखा-देखी 
फांस (१७९१), स्पेन (१८१२), नावें 
(१८१४), डेन्मार्क (१८१५), पुर्तगाल 
(१८२२), वेल्जियम (१८३१), 
स्विट्जरलैंड (१८४८), आस््ट्रिया 
(१८६१) ओर स्वीडेन (१८६६) 
आदि अधिकांश यूरोपीय देशों ने लिखित 
संविधानों को अपनाया । 

विद्वानों ने संविधानों का अनेक प्रकार 
से वर्गीकरण किया है । कुछ लोगों ने 
राज्यों के शासनों को ध्यान में रखकर 
उनके संविधानों को तीन भागों में बाँटा 
है-एकतंत्रात्मक संविधान, कुलीनतंत्रा- 
त्मक संविधान और लोकतन्त्रात्मक 
संविधान । वस्तुतः यह वर्गीकरण 
शासनों का है, संविधानों का नहीं । 
संविधानों का एक अन्य वर्गीकरण 
संचित या विकसित और सम्मेलन- 


constitution 


प्रणीत या निमित संविधानों के रूप में 
किया जाता है । संचित या विकसित 
संविधान मुख्यतः ऐतिहासिक विकास 
के परिणाम होते हैं। ये लोकाचारों, 
सामान्य विधि के सिद्धांतों और न्याया- 
लयों के निर्णयों आदि में निहित होते 
हैं। सम्मेळन-प्रणीत या निर्मित संवि- 
धान मानव-प्रणीत होते हैं । इन संविधानों 
को या तो संविधान सभाएँ किन्हीं 
विशिष्ट अवसरों पर वनाती हें या नरेश 
प्रख्यापित करते हैं । 

संविधानों का एक अन्य भेद है-- 
लिखित और अलिखित संविधान। लिखित 
संविधान वह होता है जिसमें शासन- 
संगठन सम्वन्धी उपबन्ध एक या अनेक 
प्रलेखों में लेखबद्ध कर दिए गए हों, शासन 
का क्या स्वरूप हो, शासन के विभिन्न 
भागों के क्या अधिकार और कतव्य हों, 
उनकी रचना किस प्रकार की जाए, नाग- 
रिकों के क्या मूल अधिकार हों, लिखित 
संविधान में इन सव वातों का उल्लेख 
रहता है । लिखित संविधान भी अनेक 
प्रकार का हो सकता है । एक तो वह 
भारत के संविधान की तरह वहाँ की 
संविधान-सभा द्वारा निमित हो सकता 
है। दूसरे, वह एक देश के विधान- 
मंडल द्वारा किसी ऐसे अन्य देश के 
लिए देन के खूप में हो सकता 
है जिस पर वह देश प्रभुसत्ता का 
प्रयोग करता है । १६३५ का भारतीय 
शासन-अधिनियम इस प्रकार के संवि- 


धान का श्रेष्ठ उदाहरण है । अलिखित् 
संविधान वह होता है जिसके अधिकांश 


सिद्धान्त कभी लेखबद्ध नहीं होते । इस 
प्रकार के संविधान को नतो किसी 
निश्चित समय पर कोई संविधान सभा 
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ही बनाती है ओर न वह प्रजा के 
प्रति शासकों का उपहार ही होता है । 
अलिखित संविधान का तो शरनैः-शनैः 
विकास होता है और वह मुख्यतः अभि- 
समयों, रूढ़ियों, लोक्राचारों, परम्पराओं, 
न्याय-निर्णयों और पूर्वोदाहरणों में 
निहित होता है । अलिखित संविधान का 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंगलैड का संविधान है 
जो कभी लिपिबद्ध नहीं क्रिया गया और 
जिसका सदियों में धीरे-धीरे विकास 
हुआ है । 
आधुनिक राजनीतिशास्त्री संविधानों 
का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं करते 
कि वे लिखित हें या अलिखित । उनके 
वर्गीकरण का आधार यह है कि संविधानों. 
में परिवर्तन करने की रीति आसान है या 
कठिन । लॉड ब्राइस ने इसी कसौटी को 
सामने रखकर संविधानों के दो भेद 
बताए हैं--अनम्य संविधान और नम्य 
संविधान | यदि किसी राज्य के संविधान 
की रचना तथा उसका संशोधन उसी सत्ता 
के द्वारा हो सकता है जो देश की साधा- 
रण विधियों की रचना कर सकती है तो 
उस संविधान को नम्य संविधान कहते हैं । 
इंगलैंड का संविधान, नम्य संविधान का 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है । ब्रिटिश संसद्‌ जिस 
प्रकार साधारण विधियो का निर्माण 
करती है, उसी प्रकार वह संविधान की 
किसी भी धारा को विना किसी जटिल 
प्रक्रिया के वदल सकती है । यदि संवि- 
धान के संशोधन के लिए साधारण विधि 
के निर्माण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट 
अभिकरण या अधिक कठिन प्रक्रिया की 
आवश्यकता हो, तो उस संविधान को 
अनम्य संविधान कहा जता है । अनम्य 
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लिए यह आवश्यक होता है कि न्यायांग 
को यह निर्णय करने का अधिकार 
हो कि सरकार द्वारा निमित कोई विधि 
संविधान की धाराओं के अनुकूल है या 
नहीं । यदि सरकार द्वारा निर्मित कोई 
विधि संविधान की धाराओं के प्रतिकूल 
पड़ती हो, तो उसे असांविधानिक माना 
जाता है । अमरीका का संविधान अनम्य 
संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि 
अमरीकी कांग्रेस साधारण विधि का ही 
निर्माण करती है, उसे संविधान में संशो- 
धन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। 
भारत का संविधान अनम्य और नम्य के 
के वीच का मार्ग अपनाता है । कुछ 
मामलों में वह अनम्य हैं तो कुछ में 
नम्य । 


देखि-—constitutional amendment 


constitutionalism 
constitutional Jaw. 


constitutional amendment (काँस्टी- 


ट्यूशनल अमेंडमेंट) : सांविधानिक संशो- 

धन । 
किसी भी लिखित संविधान की एक 
महत्त्वपुर्ण विशेषता यह होती है कि उसमें 
सांविधानिक संशोधन की प्रक्रिया का 
उल्लेख कर दिया जाता है। गानेर के 
शब्दों में, “कोई भी लिखित संविधान 
इस प्रकार के उपबंध के बिना पूर्ण नहीं 
होता--और कुछ दृष्टियों से तो संशोधन 
सम्बन्धी उपबन्ध संविधान का सबसे 
महत्त्वपूर्ण अंश होता है। संविधान के 
गुणावगुण को परखने की एक कसोटी 
यह भी होती है कि उसके संशोधन की 
विधि कैसी है--वह सरळ है या कठिन। 
नम्य संविधानों में संशोधन करने 
किसी विशेष प्रक्रिया की 


| सफलतापूर्वक के के लिए 
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आवश्यकता नहीं होती । इन संविधानों 
में देश की विधान सभा इतनी ही सुग- 
मता से संशोधन कर देती है जितनी 
सुगमता से वह किसी साधारण विधि 
का निर्माण करती है। अनम्य या 
कठोर संविधानों के संशोधन की 
प्रक्रिमा जरा जटिल होती है । उदा- 
हरण के लिए अमरीकी संविधान 
के संशोधन की प्रक्रिया यह है कि 
कांग्रेस के दोनों सदन दो-तिहाई वहु- 
मत के द्वारा अथवा दो-तिहाई 
राज्यों के विधान-मंडल एक विशेष 
सम्मेलन के आयोजन द्वारा संविधान में 
संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित कर सकते 
हैं । यह संशोधन उसी दशा में प्रभावी हो 
सकता है जवकि तीन-चौथाई राज्यों के 
विधान-मंडल या तीन-चौथाई राज्यों के 
सम्मेलन उसे स्वीकार करते हैं । स्विट्‌- 
ज़रलेंड,. आस्ट्रेलिया और अमरीका के 
कुछ राज्यों में सांविधानिक संशोधनों के 
लिए जनमत-संग्रह-की भी व्यवस्था की 
गई है । 

भारतीय संविधान की एक प्रमुख 
विशेषता यह है कि वह लिखित होते 
हुए भी लचीला है । संविधान के केवलं 
कुछ उपबंध: ऐसे हैं जिनका संशोधनं 
करने के लिए आधे राज्यों के विधान- 
मंडलों को स्वीकृति आवश्यक है वे 
विषय हैं---संघ तथा राज्यों के बीच 
कार्यकारी तथा विधायी शक्तियों का 
वितरण, संसद्‌ में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 
राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम न्याया- 
ळय तथा उच्च न्यायालय, स्वयं संविधानं 
के संशोधन से संबद्ध अनुच्छेद ३६८ । शेष 
संविधान संघ-संसद के विशेष बहुमत 


द्वारा संशोधित 
CC-0 बत किया जा सकता है 
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इस सम्बन्ध में अनुच्छेद ३६८ में 
व्यवस्था की गई है कि जव सांविधानिक 
संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा उस 
सदन की समस्त सदस्य-संख्या के वहुमत 
से तथा उस सदन के उपस्थित और मत- 
दान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से 
अन्यून वहुमत से पारित हो जाता है, 
तव वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनु- 
मति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक 
की ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ 
विधेयक के निबेन्थो के अनुसार संविधान 
संशोधित हो जाएगा । कंद्रीय संसद्‌ को 
यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के 
बहुत से उपवन्धों को साधारण विधि 
की भांति संशोधित कर सकती है । 
संविधान में कह दिया गया है कि इन 
परिवर्तनों को संविधान का संशोधन नहीं 
समझा जाएगा । इन संशोधनों के उदा- 
हरण ये हँ (क) राज्यों के नामों, 
सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन, .उनका 
एकीकरण या पृथक्करण (अनुच्छेद ४), 
(ख) राज्य विधान मंडल के द्वितीय सदन 
का निर्माण या अन्त (अनुच्छेद १६९), 
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन- 
जातियों का प्रशासन (पांचवीं अनुसूची 
का पैरा ७ और छठी अनुसूची का पैरा 
२८) । 

भारतीय संविधान का लचीलापन इस 
वात से प्रकट हो जाता है कि अपने 
क्रियान्वीकरण के २१ वर्षों में उसका 
२३ बार संशोधन हो चुका है । संवि- 
धान के पहले और चौथे संशोधनों ने 
उसमें महत्त्वपूर्णं परिवर्तन किये हैं । 
इनमें वे संशोधन भी सम्मिलित हैं जिनका 
अनुच्छेद १९ और ३१ द्वारा दिये गए 
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` है। चोया संबोधन राब हारा अक्ति किर । चोथा संशोधन राज्य द्वारा व्यक्ति- 


जाने वाले प्रतिकर से सम्बद्ध है । इस 
संशोधन ने प्रतिकर सम्बन्धी कल्पना 
को विल्कुल बदल दिया है। १६५६ के 
सातवें संशोधन ने राज्यों तथा उनके 
क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है तथा संवि- 
धान के कई उपवन्धों में महत्वपूर्ण परि- 
वरतेन किये हुँ । उच्चतम न्यायालय ने 
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले 
में तय किया है कि संसद्‌ सांविधानिक 
संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी 
नहीं कर सकती । 
देखिए--constitution 
constitutional law. 
constitutional government (काँस्टी- 
ट्युशनल गवनंमेंट) : सांविधानिक 
शासन । | 
वह शासन जो संविधान के उपवन्धों 
के अनुसार संचालित होता हो; लोक 
तंत्रात्मक शासन । 
देखिए-—constitutionalism 
Tule of Jaw. 
constitutionalism 
लिज्म) : संविधानवाद । 
वह शासन-प्रणाळी जिसमें सरकार की 
शक्तियों के ऊपर नियमित तथा कारगर 
प्रतिवन्ध लगे हों । संक्षेप में यह विधि- 
शासन अथवा मर्यादित शासन है और 
यही इसका स्वेच्छाचारी शासन से भेद 
है। यूरोप में इसका आरम्भ कंसीलियर 
आंदोलन से माना जाता है जो आरम्भ 
में चर्च की प्रभुसत्ता के विरुद्ध था लेकिन 
जिसने आगे चलकर राजाओं की स्वेच्छा- 
चारिता का, कम से कन्न धर्म के क्षेत्र में 


(काँस्टीट्युशन- 


द १ constitutional Jaw 


= / विन ने इस आधार पर संविधानवाद का 
गत संपत्ति के अधिग्रहण के लिये दिए / 


समर्थन किया था कि जो शासक ईश्वरीय 
इच्छा के प्रतिकुल आचरण करते हों, 
उनका विरोध किया जा सकता है । 
कोक ने संविधानवाद के आधार पर ही 
स्टुअर्ट शासकों की निरंकुशता को चुनौती 
दी थी । इंगलैंड में १६८८ की गौरव- 
पूर्ण क्रांति से संविधानवाद की जड़ें गहराई 
से जम गईं । 
पुष्ट लोकतंत्रात्मक परम्परा, सुप्तंगठित 
राजनीतिक दल और विरोधी पक्ष, जनता 
में राजनीतिक शिक्षा और लिखित 
संविधान, स्वतंत्र न्यायांग आदि किसी 
देश में संविधानवाद की सफलता के लिए 
आवश्यक तत्व माने जते हैं । 
देखिए-_constitution 
Tule af law. 
constitutional law ( काँस्टीटयुशनल 
लॉ) : सांविधानिक विधि । 
वे विधियाँ जिनमें शासन के संगठन, 
शक्तियों और कार्यो का विवेचन किया 
गया हो । 
सांविधानिक विधियों और संविधिक 
विधियों में यह अन्तर है कि संविधिक 
विधियों का निर्माण केवल विधानः 
मंडल करते हैं किन्तु सांविधानिक 
विधियों का निर्माण एक विशेष घटक 
द्वारा होता है। संविधिक विधियों के 
सम्बन्ध में विधान-मंडल को अधिकार 
है कि वह उसे रह या संशोधित कर 


सकता है परन्तु सांविधानिक विधिको = 


रह या संशोधित करने के लिए एक. 
श्रम-साध्य या जटिल कार्यवाही की 
आवस्यकता होती हे । इंगलेंड की संसद 


इस क्षेत्र मे अपवाद है क्योंकि वहां की संसद्‌. ड ु 
उनके नियंत्रण, का, हिरो कविमा ॥ जाल. ०मजूपत्ताग्रमनत्त, है, कौर, अक्ष संविधिक दु र 
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तथासांविधानिक दोनों प्रकार की बिधियों 
का निर्माण करने तथा उनमें संशोधन 
करने का अधिकार प्राप्त है । भारतीय 
संसद्‌ को संविधान के विभिन्न अंगों में 
संशोधन करने का सीमित अधिकार 
तो है किन्तु उच्चतम न्यायालय के गोलूक- 
नाथ के केस में अन्तिम निर्णय के अनुसार 
संसद्‌ को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं जिसके 
द्वारा वह संविधान में दिये गए मूल 
अधिकारों को कम कर सके । 
देखिए—constitution 
statute. 
constitutional monrcHY (काँस्टीट्यूश- 
नल मोनार्की) : सांविधानिक राजतंत्र । 
देखिए--monarchy. 
contempt 0 house (कॉण्टेम्प्ट ऑफ़ 
हाउस) : सदन का अवमान । 
ऐसा कोई कायं जिससे सदन, उसके 
सदस्य अथवा अधिकारी के काय में 
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प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाधा पड़ती हो ।. 


संसदीय त्रिशेषाधिकारों का उल्लंघन 
सदन का अवमान है । यदि कोई व्यक्ति 
सदन की किसी समिति की बैठक में उप- 
स्थित होने के आदेशों की अवहेलना करे 
अथवा किसी सदस्य के संसदीय आचरण 
के सम्बन्ध में आपत्तिजनक वातें प्रका- 
शित करे तो यह सदन का अवमान 
समझा जाता है । 
देखिए--breach of privilege. 
conventi0n (कन्वेशन) : (१) अभि- 
- समय, (२) उपसंधि, (३) सम्मेलन । 
१, अभिसमय : सांविधानिक अभिसमय 
“वे प्रथाएं और परम्पराएंँ हैं जो 
विधियाँ न होते हुए भी संविधान का 
अनिवार्य भ्रंग मानी जाती हें । डायसी 


' convention 


- पराओं और नज़ीरों को संविधान के 
अभिसमयों का नाम दिया था। 
विधियों और अभिसमयों के मुख्य रूप 
से तीन भेद हैं -( १) विधियां किसी 


- बैधानिक सत्ता से उत्पन्न होती हैं और 


उनमें अधिक पवित्रता होती है । अभि- 


. समय विधि-वाह्म होते हैं और प्रथा 


द्वारा उत्पन्न होते हैं । (२) विधि 


- सटीक और सुनिश्चित शब्दावली मे 


व्यक्त होती है। उसके अथं के सम्वन्ध 
में किसी तरह का भ्रम नहीं होता। 


` इसके बिपरीत अभिसमयोंका निर्माण 


नहीं होता, वे प्रथा और परम्परा पर 
आधारित होते हैं तथा कभी-कभी यह 
ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि 
कोई प्रथा अभिसमय वन गई है या 
नहीं । (३) न्यायालय विधियों को 
लागू करते हैं, वे अभिंसमयों को लागू 
नहीं करते। |. 
यों तो अभिसमय संसार के प्राय: सभी 
देशों के संविधानों के अंतर्गत विकसित 
हो जाते हैं, पर ब्रिटेन के संविधान 
में उनका विशेष स्थान है । इंगर्लेड 
की सांविधानिक व्यवस्था का अधिकांश 
अभिसमयों पर ही आधारित है । 
इंगलैंड में मंत्रिमंडलीय शासन के 
समस्त आवश्यक सिद्धान्त अभिसमयों 
के ही परिणाम हैं। उदाहरण के लिए 
` अभिसमयों के अनुसार यह आवश्यक 
` है कि सम्राट्‌ के मंत्री संसद्‌ के सदस्य 
हों, उनका लोक सभा (हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स) में बहुमत वाले दल से 
` सम्बन्ध हो तथा वे दल के नेता की 
अधीनता में कार्य करें जो प्रधान मंत्री 
 कहलाये। अशसमयों के अनुसार यह 


ने संतिधान, को असलम h खयो, प्र | Colle क्री भानस (है वक्र 'मुंद्रिमंडल अपने 


convention’ 


कार्यो के लिए संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
हो और वह उसी समय तक पदारूढ़ 
रहे जव तक कि उसे लोकसभा का 
विश्वास प्राप्त हो । यदि सत्तारूढ़ 
सरकार का बहुमत घटकर अल्पमत के 
रूप में रह जाए और लोकसभा अपना 
समर्थन वापस ले ले तो मंत्रिमंडल को 
या तो त्याग-पत्र देना पड़ता है अथवा 
नये निर्वाचनों की व्यवस्था करनी 
पड़ती हे । नये निर्वाचनों में जिस 
दल को वहुमत प्राप्त होता है, वही 
अपनी सरकार वनाता है । 

यद्यपि अभिसमय विधि नहीं हैं, फिर 
भी उनका हृढ़ता से पालन किया 
जाता है । इसके अनेक कारण हें । 
अभिसमयों का विधि से इतना घनिष्ठ 
सम्वन्ध है कि याइ कभी अभिसमयों 
का उल्लंघन हो, तो मंततः विधियों 
का भी उल्लंघन होता है। इसके 
अतिरिक्त अभिसमय व्यावहारिक राज- 
नीति के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यक्तियों 
के मार्ग-निर्देशन के लिए एक संहिता 
का निर्माण करते हैं । वे एक प्रकार 
के खेल के नियम हैं जिनका विधिवत्‌ 
पालन होने पर ही राजनीति का खेल 
कुशलतापूर्वेक खेला जा सकता है। 
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« सम्मेलन : 


convention * 


उठ खड़ी होती है कि उस अभिसमय | 


को विधि का रूप दे दियां जाए । 


. उपसंधि : इस शब्द का प्रयोग अनेक 


राज्यो द्वारा स्वीकार किए जाने वाले 
एक औपचारिक आलेख के लिए 
होता है जैसे १८६६९ तथा १९०७ में 


` हेग सम्मेलन के फलस्वरूप अन्त- 


राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हुल, 
स्थल-युद्ध तथा तटस्थता आदि के 
सम्वन्ध में की गई उपसंधियाँ । 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न 
राज्यों द्वारा कुछ विषयों पर किए 
गए समझोते भी. उपसंधियाँ कहलाते 
हैं । 

अमरीका में किसी 
सामान्य प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों 
की कोई भी बैठक सम्मेलन कहलाती 
है । वहाँ के राजनीतिक दल राष्ट्र- 
पति तथा उपराष्ट्रपति पदों के लिए 
अपने उम्मीदवारों का नाम-निर्देशन 
करने तथा निर्वाचकीय कार्यक्रम और 
चोषणा-पत्र का निर्धारण करने के 
लिए राष्ट्रीय-स्तर पर जिन सभाओं 
का आयोजन करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय 
सम्मेलन (नेशनल कन्वशन) कहते 


हैं । 


देखिए-treaty 
corporation (2% (कार्पोरेशन टेक्स) 

निगम कर्‌ । | 

संविधान के अनुच्छेद ३६६ (६) में 

निगम-कर की पंरिभाषा देते हुए इसे_ 

एक ऐस कर बताया गया है जो कंप- 

नियों की आमदनी पर लगाया जाता हे 

पर जिसके वारे में तीन शत पूरी होती 
का उल्लंघन हो ते जनता उसे सहन आवश्यक हैं : (१) वह कृषि-आय ss पर ० 
नहीं करती और वहां तुरन्त यह माँग नहीं लगाया जाता हे; (२) कम्पनीयह 
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अभिसमयों के लिए सबसे सशक्त 
अनुशास्ति लोकमत से प्राप्त होती 
है। अंततः शासन की शक्ति निर्वाचकों 
` की सहमति के ऊपर आधारित है और 
. शासन के विभिन्न विभागों की 
शक्तियों का प्रयोग इस सिद्धांत के 
अनुसार ही होना चाहिए। यदि 
इंगलेड में कभी किसी अभिसमय 








ला 





। 
। 
। 
| 


convention 


कर चुकाने के लिए व्यक्तियों को दिये 
जाने वाले लाभांश में से कोई कमी नहीं 
कर सकती, और (३) यह कर भार- 
तीय आय-कर के प्रयोजनों के लिए 
कम्पनी से लाभांश पाने वाले व्यक्तियों 
की आय में सम्मिलित नहीं होता । 
corporatism (कार्पोरेटिज्म) : निगम- 

वाद । 

फासिस्ट इटली में विकसित वह सिद्धांत 
जिसके अनुसार आथिक व्यवस्था को 
राज्याधीन “निगमों” के रूप में संगठित 
किया गया था और दावा किया गया था 
कि इस पुनरगंठित आशिक व्यवस्था के 
फलस्वरूप राजनीतिक प्रतिनिधिक 
संस्थाएं व्यर्थ हो जाती हैं । 

इतालवी फ़ासिडम ने समाजवाद तथा 
पूंजीवाद दोनों का विरोध किया और 
इटली के आथिक जीवन को निगमवाद 
की पद्धति द्वारा नियंद्वित करने का प्रयत्न 
किया । सारी अर्थ-व्य़वस्था को मजदूरों, 
मालिकों तथा व्यवसायों के संघों में 
वाँट दिया गया था जिन्हें सिंडीकेट कहा 
जाता था । एक उद्योग अथवा व्यापार 
में एक सिंडीकेट की स्थापना की गई 
थी । सिंडीकेट के अधिकारी फ़ासिस्ट 
राजनीतिज्ञ हुआ करते थे । पूंजीपतियों 
और श्रमिकों के इन व्यावसायिक संघों 
(अथवा सिडीकेटों) की राज्य के प्रति 
अधीनता को ओर पूर्ण बनाने के लिए 
फ़ासिस्ट सरकार ने १६३४ में निगमों 
की स्थापना की जिनका उद्देश्य प्रत्येक 
उद्योग के मजदूरो तथा मालिकों को एक 
प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत संयुक्त 
करना था । विधित: सिंडीकेट स्वायत्त- 
शासी थे पर वास्तव में वे राज्य द्वारा 
संचालित होते थे और फ़ासिस्ट सरकार 
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के अन्य उपकरणों, जैसे कि पुलिस अथवा 
न्यायपालिका आदि से किसी प्रकार 
भिन्त न थे । मुसौछिनी की अधीनता में 
“निगम मंत्रालय” नामक एक नये मंत्रा- 
लय की भी स्थापना की गई थी । 

निगमवाद के दार्शनिक आधार दो 
थे--(१) मनुष्य को राजनीतिक दृष्टि 
से सचेत नागरिक नहीं होना चाहिए, 
उसे मजदूर, किसान, उद्यमी, चिकित्सक 
या वकील के रूप में ही अपनी भूमिका 
से संतोष कर लेना चाहिए । सामान्य 
राजनीतिक समस्याएँ इतनी जटिल 
होती हैं कि जनसाधारण उन्हें नहीं 
समझ सकता । (२) सम्पूणं समाज पर 
प्रभाव डालने वाले व्यापक प्रश्नों को 
छोटे-से शासक-वर्ग के सदस्य ही 
समझ सकते हैं और उन्हीं को समाज 
पर शासन करने का अधिकार है । यह 
सिद्धांत शूळतः प्लेटो का दार्शनिक नरेशों 
का सिद्धांत था और आधुनिक काल में 
वर्क तथा हीगेल जैसे लोकतन्त्र विरोधी 
विचारको ने इसका समर्थन किया था । 

जिन-जिन देशों में इतालवी फ़ासिज्म 
अपनाया गया, जैसे कि पुर्तेगार में 
(१६३३), आस्ट्रिया में (१७३४), 
स्पेन में (१६३९), ब्राजील में 
(१६३७) और अंत में अजेण्टाइना में 
( १९४३-५५), वहाँ-वहाँ निगमवाद की 
व्यवस्था को भी अपनाया गया । लेकिन 
जैसे ही इन देशों में फासिउम का अंत 
हुआ और उदारवादी शासन की स्थापना, 
वसे ही निगमवाद भी समाप्त हो गया 
और मजदूरों तथा मालिकों के उन स्व- 
तन्त्र संघों की स्थापना हो गई जो राज्य 
तथा विधि से स्वतंत्न थे । 


देखिए--fascism. 
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corps diplomatique (कोर डिप्छो- 
मेतीक) : राजनयिक वर्ग । 
किसी राजधानी में राजनयिक वर्ग के 
अंतगेत अनेक दूतावासों के राजनयिक 
कर्मे चारी आ जाते हैं जिनमें सहचारी भी 
सम्मिलित होते हें । सामान्यतः कौंसलों 
तथा दुभाषियों को इस वर्ग का अंग नहीं 
माना जाता । वरिष्ठ राजदूत या दूत 
राजनयिक वर्ग का “डीन” या “डोयेन'' 
वन जाता है और जव कभी समूचे 
राजनीतिक वर्ग के अधिकारियों तथा 
हितों से सम्वन्धित कोई प्रश्‍न उठ खड़ा 
हो, तव वह उनका प्रतिनिधित्व करता 
है । 
corruption (करप्शन) : भ्रष्टाचार । 
राजनीतिक शक्ति का वैयक्तिक अथवा 
किसी गुट या वर्ग के स्वार्थ और लाभ 
के लिए इस ढंग से प्रयोग कि विधि 
अथवा उच्च नेतिक आचरण के प्रति- 
मानों का उल्लंघन होता हो । भ्रष्टाचार 
के अनेक रूप हो सकते हैं--सरकारी 
अधिकारियों को रिश्वत देना, सरकारी 
अभिलेखों में हेरा-फेरी करना, सरकारी 
धन का ग्रवन, नौकरियों तथा पदोन्नति 
आदि के मामलों में अपने नाते-रिशतेदारों 
के साय पक्षपात, विधियों का पालन 
करने-कराने में ढील आदि । 
council of ministers (कौंसिल ऑफ़ 
मिनिस्टसँ) : मंत्रि-परिषद्‌ । 
मंत्रियों की सभा जिसमें मंत्रिमंडल स्तर 
के मंत्रियों के अलावा भी मंत्री होते हं । 
इस समय भारत में चार स्तर के मंत्री 
पाए जाते है--मंत्रिमंडलस्तर के मंत्री, 
राज्य मंत्री, उपमंत्री ओर संसदीय 
सचिव । के 


cabinct government 
collective responsibility. 
Council of States (कंसिल ऑफ 
स्टेट्स) : राज्य सभा । 
देखिए--Rajya Sabha. 
०८१५९४०7 (काउन्सेलर) । परामर्श- 
दाता । 
दूतावास में वरिष्ठ सचिव की उपाधि। 
दूतावास के प्रधान की अनुपस्थिति में वह 
कार्य-दृत के रूप में कार्य करता है । 
creden(ia]ऽ ( क्रिडेन्शियल्स) : प्रत्यय- 
पत्र । 
जब कोई व्यक्ति किसी देश में राजदूत 
नियुक्त किया जाता है, तव उसे प्रत्यय- 
पत्र दिया जाता है जो उसके राज्य- 
प्रधान की ओर से परिग्राहक राज्य के 
प्रान को संबोधित किया जाता है । 
इस पत्र में राजदूत का परिचय दिया 
जाता हे, उसके पद का उल्लेख होता 
है और उसके प्रेषण का ध्येय वताया 
जाता है । कार्य-दूत के संदर्भ में यह पत्र 
विदेश-मंत्री की ओर से परिग्राहक राज्य 
के विदेश-मंत्री को संबोधित किया 
जाता है। जव तक राजदूत अपने 
प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत नहीं करता, तब तक 
उसे सरकारी रूप से कोई मान्यता नहीं 
मिलती और वह अपने पद के कार्य नहीं 
कर सकता । 
crime (क्राइम) : अपराध । 
वह कार्यं जो विधि के द्वारा निषिद्ध 
हो तथा जिसके किए जाने पर राज्य वरे 
ओर से दंड का विधान हो । 
कौन-सा कार्ये अपराध है और कौन-सा 
नहीं, इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों 
में तथा विभिन्न युगों में: अळग- 


देखिए-Cabinhtnukshu Bhawan Varanasi cola णाएं (रही है, क्दाहरण के 








criminology 


लिए यौन-अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न 
समाजों के दष्टिकोणों में पर्याप्त मतभद 
है । इस दृष्टि-भेद के वावजुद अपराधों 
के सम्बन्ध में कुछ सार्वभौम धारणाएं 
अवश्य पाई जाती हैँ--(१) सामान्यत 
इस प्रकार का आंचरण सामाजिक दृष्टि 
से हानिकारक होता है और नैतिक दृष्टि 
' से दोषपूर्ण, (२) इस प्रकार का आचरण 
इतना गंभीर होतां है कि उसमें राज्य का 
हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, नागरिकों 
को इस बात के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा 
जा सकता कि वे न्यायालयों में . मुकदमे 
लड़ कर एक-दूसरे के प्रति किए 
. गए अपराधों का प्रतिकार कर लें । 
लेकिन, इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय 
है कि (१) सभी समाज-विरोधी कार्य 
अपराध नहीं होते, कौन कार्यं नैतिक 
इष्टि से उचित है और कौन अनुचित, 
इसकी कोई सर्वथा निर्दोष कसौटी 
निर्धारित नहीं की जा सकती । अनेक 
ऐसे अनैतिक कार्य हो सकते हैं जो 
. अपराध विधि के क्षेत्र से सवंथा बाहर हों । 
(२) अनेक लोगों का विचार है कि आज 
जिन बहुत से कार्यो को अपराध माना 
, जाता है जैसे कि आत्महत्या अथवा यौन 
अप्राकृतिक सम्बन्ध, उन्हें अपराध नहीं 
' माना जाना चाहिये। वुलफेडेन समिति ने 
अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध और व्यभिचार 
सम्वन्धी अपने प्रतिवेदन. (१९५७, 
- आदेशपत्र; २८६) में कहा है कि निजी 
~ नैतिकता का. एक क्षेत्र ऐसा. होना चाहिए 
जो विधि की, सीमाओं से वाहर हो 
`; क्योंकि अपराध तथा पांप को एक नहीं 
:: मानाःजः सकता । , 
द्रेखिए--crimino 10३४. . 
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अपराध विज्ञान । 


समाज-शास्त्र की वह शाखा जिसमें 
अपराधों की प्रकृति, उनके कारणों तथा 
निवारण के उपायों पर विचार किया 
जाता है । 


देखिए—crime 
crown (क्राउन) : राजमुकुट । 


राजमुकुट शब्द सम्राट्‌ अथवा साम्राज्ञी 
का अथवा उनकी शक्तियों और सत्ता 
का प्रतीक है । व्यवहार में यह उन 
व्यक्तियों, अधिकारियों अथवा मंत्रियों के 
प्राधिकार का वाचक है जो सम्राट्‌ 
अथवा साम्राज्ञी की ओर से कार्य करते 

। जिन देशों में सिद्धांततः अब भी 
राजतंत्रात्मक शासन-प्रणाली का प्रचलन 
है लेकिन व्यवहार में शासन की संपूर्ण 
वास्तविक शक्ति उत्तरदायी मंत्रियों के 
हाथों में आ गई है, वहाँ राजमुकुट एक 
वैधिक परिकल्पना मात्र है । इसका सवे- 
श्रेष्ठ उदाहरण इंगलैंड है जहाँ राज्य की 
वास्तविक शक्तियों का प्रयोग पहले स्वयं 


००७, 


सम्राट व्यक्तिगत रूप से करता था 


लेकिन बाद में संसदीय संस्थाओं की वृद्धि 
के साथ-साथ ये सारी शक्तियाँ संसद्‌ के 


प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को. प्राप्त हो 


गईं । लॉ के शब्दों में राजमुकुट एक. 
“सुविधाजनक व्यावहारिक कल्पना" 
अथवा “पुराण कथा” है । एक. अन्य स्थान 
पर उसने राजमुकुट को “राष्ट्र अथवा 


, जनता की इच्छा” नाम दिया है । 
cumulative vote system (क्युमुलेटिव 
.. वोट सिस्टम) : संचित मत-पद्धति । 


अल्पसंख्यको को उचित प्रतिनिधित्व 


, प्रदान करने की विशेष युक्ति । 


इसके अनुसार "एक निर्वाचन-क्षेत्र में 


थ्ांग्रा7ण०8५ (किमिच) 00जित्ने स्थान दोरे, ह, अत्येक्त मतदाता को 





decentralization 


उतने ही मत दिए जाते हैं। यदि वह 
चाहे तो अपने सारे मत एक ही प्रत्याशी 
के पक्ष में डाल सकता है। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि यदि पाँच सदस्यों 


EA, 
भी 


८७ decision-making 





वाले निर्वाचन-क्षेत में अल्पसंख्यक वर्ग 
के मतदाता अपने सारे मत एक ही 
प्रत्याशी के पक्ष में डालते हैं, तो कम से 
कम एक स्थान तो वे जीत ही सकते हैं । 


११9७ 
decentralization (डीसेण्ट्रलाइजेशन) : करते हों या उससे बाहर--किस प्रकार, 
विकेंद्रीकरण । एक-दूसरे के ऊपर प्रभाव डालकर एक 


अधिकारों और शक्तियों का केन्द्रीय 
सत्ता की ओर से प्रादेशिक तथा स्थानीय 
द्यासन-संस्थाओ के वीच विभाजन । 
विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की 
प्रबृत्ति से उल्टी होती है और इसमें 
स्थानीय उपक्रम तथा साधन-शीलता 
पर विशेष जोर दिया जाता हे । संघा- 
* त्मक शासन-व्यवस्था में शासन की 
शक्तियों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों 
की सरकारो के बीच विभाजन कर 
दिया जाता है । आधुनिक सरकारें 
अपने कार्य का बोझ हल्का करने के 
लिए स्थानीय मामलों से सम्बद्ध कायं 
: स्थानीय संस्थाओं को सौंप देती हैं । 
decision-makig (डिसीजन मेकिंग) : 
निर्णय-प्रक्रिया । 
. ४निणंय-कर्ता” शब्द का प्रयोग एक ऐसे 
व्यक्ति के लिए होता है जिसके ऊंपर 
किसी संगठन, विशेषकर “ सरकारी 
संगठन की नीतियाँ निर्धारित करने को 
ज़िम्मेदारी हो। निर्णयःप्रक्रिया शब्द 
. का अर्थ है: कि गीति के निर्धारण में 


१" संलग्नःव्यक्तिएण हैक दत, के की तर काम Col दीति से जानकारी 


निश्चित नीति का निरूपण करते हैं । 
निर्णय-प्रक्रिया-सम्बन्धी अध्ययनों में उन 
सभी व्यक्तियों, तत्वों और परिस्थितियों 
की छान-बीन की जाती है जिनका 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नीति-निर्माण 
पर प्रभाव पड़ता है । 

राजनीति-विज्ञान में निर्णयःप्रक्रिया के 
महत्व पर अरस्तू के समय से ही जोर 
दिया जाता रहा है । आधुनिक काल में 
व्यवहारपरक राजनीति के संदर्भ में 
निणंय-प्रक्रिया का महत्व विशेषरूप से 
बढ़ गया है । निणंय-प्रक्रिया सम्बन्धी 
विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर यह 
माना जाने लगा है कि यद्यपि किसी 


' संगठन अथवा संस्था के अन्तर्गत अंतिम 


निर्णय की जिम्मेदारी एक या कुछ 
व्यक्तियों पर ही निर्भर रहती है, पर 
उसके निर्णय परं प्रभाव डालने वाळे 
अनेक तत्व तथा व्यक्ति हो सकते हैं । 
इन अध्ययनों का एक लाभ यह है 
कि इनसे संस्थाओं की विशिष्ट प्रवत्तियों 


तथा व्यवहार की सुसंबद्ध तथा वेज्ञानिक 
सुलभ हो सकती है। | 


2१ ४ द्र ७४६ हु 
ट्क 


,de-colonization 


राजनीति की इस शाखा के विकास में 
एच० लॉसवेल, के० लेविन तथा एफ० 
एस० डन ने सराहनीय योग दिया है और 
उनकी मान्यता है कि अधिकांश राज- 
नीतिक व्यापार अंततः निर्णय-प्रक्रिया 
का व्यापार है । 
| देखिए--16900151110 principle 
| politics 
public administration 
de-colonization (डी-कॉलॉनाइज़ेशन ) 
वि-उपनिवेशीकरण । 

. इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्तमान 
शताव्दी के छठे दशक में एशिय।ई तथा 
अफ्रीकी देशों के उन स्वतन्त्रता-आन्दोलनों 
के लिए हआ जो उन्होंने पश्चिम की 
साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण सेमुक्ति 
पाने के लिए किए । सम्भवतः “डीकॉ- 
लॉनाइजेशन” शब्द का सबसे पहले इस 
अर्थ में प्रयोग मारिट्ज़ जुलियस वान 
ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ सोशल सांइ- 

` सेज़ (१६३२) में अपने निबन्ध “इम्पी- 
रियलिज्म'' में किया । हेनरी लेवोर ने 

जो लम्वे समय तक अफ्रीका में फ़ांस का 
औपनिवेशिक प्रशासक रहा था, अपने 
ग्रंथ “कॉलॉनाइज़ेशन, कॉलॉनियलिज्म, 
डी-कॉलॉनाइजेशन” (१९५२) में इस 
शब्द की व्यापक व्याख्या की और उसे 
लोकप्रिय बनाया । मुलतः वि-उपनिवे- 
शीकरण शब्द का संकेत केवल उस 
प्रक्रिया से था जिसके द्वारा एशिया तथा 
अफ्रीका के लोगों ने औपनिवेशिक शासन 

' से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की लेकिन 
अधिकांश अफ्रीका के स्वतंत्र हो जाने 
के बाद से, इस शब्द का अर्थ-विस्तार 

. हो गया हे और इसके अन्दर उन सभी 
ै आंदोरूनों अर्वृत् त्तयों और विचार धाराओं 





६ र 
डं 
१ i 
fa 
| 


` defection 


का अन्तर्भाव माना जाने लगा है जिनके 
सम्मिलित प्रभाव से अ-यूरोपीय जातियों 
ने यूरोपीयों के राजनीतिक, आथिक, 


` मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभी 


प्रकार के प्रभुत्व को समाप्त करने का 
प्रयास किया है, अपनी स्वतंत्रता से पहले 
भी और उसके वाद भी । यदि और भी 
व्यापक दृष्टि से देखा जाए, तो वि- 
उपनिवेशीकरण उन वर्तमान विश्व-व्यापी 
आंदोळनों का एक भाग है जो अश्वेत 
जातियाँ श्वेत जातियों के शोषण का 
अन्त करने के लिए करती रही है । 


देखिए--anti-colonialism 


colonialism. 


defection (डिफ़ेक्शन) : पलायन, देश- 


त्याग, परित्याग, दल-वदरू । 

सैनिक का अपने नियत कत्तव्य से 
पलायन; सरकार के साथ प्रवल राज- 
नीतिक मतभेद होने की स्थिति में उसके 
दण्ड से बचने के लिए देश को त्याग कर 
भाग जाना; नेता, पक्ष अथवा लक्ष्य 
का त्याग, आधुनिक भारतीय राजनीति 
के सन्दर्भ में व्यक्ति ने जिस दल के झंडे 
के नीचे चुनाव लडा था, उस दल का 
त्याग । दल-वदल के कई रूप हो 
सकते हैं जसे (१) व्यक्ति ने जिस दल 
के टिकट पर चुनाव लड़ा हो उस दल 
का त्याग तथा किसी अन्य दल में प्रवेश, 


(२) दल से त्यागपत्र देने के बाद | 


निर्देलीय सदस्य के रूप में बने रहना, 
(३) निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वा- 
चित होने के बाद किसी विशेष राज- 
नीतिक दल में सम्मिलित होना । दल- 
बदल के अन्तर्गत सरकारी पक्ष के सदस्यों 
का विरोधी पक्ष में मिलना और विरोधी 


umukshu Bhawan Varanasi Collection ० तस्यो, का सरकारी पक्ष में 


७] 


७ < mR 


defection: 


मिलना--इन दोनों ही स्थितियों का 
समावेश होता है । जब मिली-जुली सर- 
कारों के घटक राजनीतिक दलों के सदस्य 
` या विरोधी दलों के सदस्य एक दलगत 
निष्ठा का त्याग कर दूसरे दल की निष्ठा 


० ८९ delegated legislation 





- सरकारी पक्ष में आ बैठता है। लेकिन 


“फ्लोर क्रॉसिंग” की संकल्पना के लिए 
राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक है 
जिसका इस समय भारत में अभाव है। 


4९९४2९ (डेलीगेट) : प्रतिनिधि, प्रति- 


ग्रहण करते हैं, तव उनकी कार्यवाही भी नियुक्त । 
दल-वदल के अन्तर्गत आती है । देखिए--dंelegation. 
भारत में चौथे आम चुनावों के वाद ०९।९९११९१ 1९६159०१ (डेलीगेटेड 


दल-वदल की घटनाएँ बड़े पैमाने पर 
हुई हैं और इनक फलस्वरूप भारत के 
अनेक राज्यों--राजस्थान, हरियाणा, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, विहार 
और पश्चिमी यंगाल की राजनीति में 
भारी उथल-पुथल हुई हैं । लगभग ५५० 
विधायकों ने दलवदले, कुछ ने कई-कई 
वार। लगभग एक हजार दल-वदल की 
घटनाएँ हुई और १७ महीने की अवधि में 
१७ ही राज्य सरकारें पलटीं । सविस्तार 
विश्लेषण के लिए देखिए-डा. सुभाष 
काश्यप, पालिटिक्स आफ डिफेक्शन 
नई दिल्ली, १६६६ । 

लोकतन्त्रात्मक देशों में दल-वदल कोई 
असामान्य घटना नहीं है। ब्रिटेन आस्ट्र - 
लिया, कनाडा और न्यूज़ीलेड आदि देशों 
में संस्थागत राजनीतिक जीवन में इस 
प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं । 

दल-बदल के लिए ब्रिटेन के सांविधा- 
निक इतिहास में परम्परागत शब्द पक्ष 
परित्याग या “फ्लोर क्रॉसिंग” है। 
ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कामन्स में सदस्यों 
के वेठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार 
है कि सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल 
सदस्य आमने-सामने बैठते हैं । जब कोई 
विधायक पक्षःपरित्याग करता है तो वह 
सरकारी पक्ष से उठकरूविरोधी पक्ष में 


जा बठता:है 'म्रा/त्रिदोध्वी पन्च के, 5 कक १, ५5 लआएगा.तया यह भी, बताया जाएगा 


लेजिस्लेशन) : प्रतिनिहित विधान । 
विधान के रिक्त अंशों को पुरा करने 
की शक्ति । इसका दो अर्थो में प्रयोग 
होता हे। (१) कार्यांग विधानांग को 
नियम-निर्माण की जो शक्ति दे देता है, 
उसका प्रयोग, (२) , इस शक्ति के प्रयोग 
के फलस्वरूप निमित नियमोपतियम । 
आधुनिक विधानमंडलों के पास कार्या- 
धिक्य के कारण इतना समय नहीं होता 
कि वे विधि-निर्माण करते समय सारी 
आकस्मिकताओं की कल्पना कर सकें 
और उनके समाधान के लिए विधि में 
पहले से ही उपयुक्त व्यवस्था कर दें । 
सामान्यतः वे व्यापक सिद्धांतों का निर्देश 
कर देते हैं और आधारभूत नीति का 
निर्धारण कर देते हैं जिसके आधार पर 
अधीन विधान का निर्माण किया जा 
सके । भारतीय संसद के दोनों सदनों 
(लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्ये-संचालन 
सम्बन्धी नियम ७०, राज्य सभा-प्रक्रिया 
तथा कायं-संच।लन विषयक नियम, ६५) 
में व्यवस्था की गई है किं जिस विधेयक 


में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के - 


लिए प्रस्थापनाएं अंतग्रंरत हों, उसके 
साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी 


प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और 





उनकी परिधि की ओर ध्यान दिलाया 
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delegation 


चे सामान्य रूप की हैं अथवा अपवाद- 
स्वरूप । प्रतिनिहित विधान का ही एक 
अन्य नाम अधीन विधान (सबोडिनेट 
लेजिस्लेशन) है । 
4९९९१०१ (डेलीगेशन) : प्रत्या- 
योजन। 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक 
या वैधिक शक्तियों से सम्पन्न कोई व्यक्ति 
या सामूहिक संस्था अपनी कुछ या सव 
शक्तियों के प्रयोग का अधिकार किसी 
अधीन व्यक्ति या समष्टि को सौंप दे 
शक्तिःप्रत्यायोजन (डेलीगेशन ऑफ़ 
पॉवर) कहलाती है । 
कभी-कभी प्रतिनियुक्त-मंडल और 
प्रतिनिधि-मंडल की शक्ति में भेद किया 
जाता है । उदाहरण के लिए १७१४ में 
एडमंड वर्क ने कहा था कि संसद्‌- 
सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
जिन व्यक्तियों ने.उसे प्रतिनिधि चुना 
हो, उनका वह आदेश माने ही माने । 


, संसद्‌-सदस्य के लिए सबसे वडी चीज़ 


अपनी अन्तरात्मा, अपना विवेक 
. है और यदि उसके निर्वाचकों का कोई 
आदेश या अधिदेश उसके विवेक अथवा 
अंतरात्मा के प्रतिकूल हो, तो वह उसे 
` शिरोधार्य करने के लिए वाध्य नहीं है । 
(स्पीच टु द एलेक्टसे ऑफ़ ब्रिस्टल, 


..द वल्ड्से क्लासिक्स, लंदन, जिल्द 


ऑक्सफ़ड यूनीवर्सिटी प्रेस, १६३०, 
२, पृ० १६५) . । किसी अंतर्राष्ट्रीय 
संस्था अथवा सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त 


' किया जाता है, उनके लिए प्रतिनियुक्त 


मंडळ शब्द का प्रयोग होता है और इस 


..प्रसंग में  प्रतिनियुबत तथा प्रतिनिधि 


९० 


delegation 


सामान्यतः प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग ऐसे 
व्यक्ति के लिए होता है जो अधिदेशात्मक 
आदेशों से नहीं बंधा होता । 

प्रत्यायोजन के दो रूप प्रचलित हैँ-- 
एक तो प्रभुसत्तासंपन्त संस्था द्वारा किया 
गया प्रत्यायोजन तथा दूसरे अधीन संस्था 
द्वारा किया गया प्रत्यायोजन । 

प्रभुसत्ता-विहीन संस्था प्रत्यायोजन 
शक्तियों का उसी सीमा तक प्रयोग कर 
सकती है जिस सीमा तक उस संस्था 
ने, जिसने उसे शक्ति प्रदान को है, 
शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्राधिकार 
प्रदान किया है । प्रभुसत्तासंपन्न संस्था 
को अधिकार प्राप्त है कि वह जितनी 
चाहें शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दे । 
उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में विधान- 
मंडल प्रशासनिक अधिकारियों को 
साधारण और विधायी कार्य सौंप देता 
हैँ । 

जहाँ संविधान विधानमंडळ को कुछ 
शवितयाँ प्रदान करता है या वह शवित 
पृथवकरण के सिद्धांत पर आधारित होता 
है, वहाँ जिस विधायी सत्ता को शक्ति 
प्रदान की जाती है, वह सिंद्धांततः ऐसी 
शक्तियाँ प्रत्यायोजित या हस्तांतरित 
नहीं कर सकती जिन्हें विधायी समझा 
जाए । यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अम- 
रीका में न्यायालय के एक निर्णय द्वारा 
तय हो गया था और फ्रांस के चौथे गण- 
राज्य के संविधान में इसका स्पष्ट रूप से 
निरूपण कर दिया गया था (अनुच्छेद 
१३) । ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के जिन 
विधान-मंडलों की रचना ब्रिटिश संविधि 
के.फलस्वरूप हुई है, वे अधीन 'अभि- 
करणों को अपनी कुछ शक्तियाँ सौंप 


गव्द का १ सद स्पष्ट 0 दी सकता 8 (० ७० हरदो छिक्रीप्ोसिल ने यह तय 


delimitation commission 


किया है कि वे इंगलेंड की संसद की 
प्रतिनियुक्त नहीं हैं । इस प्रयोजन के 
लिए उन्हें प्रभुसत्तासंपन्न संस्थाएं ही 
माना जाएगा । 
delimitation commission 
मिटेशन कमीशन) 
आयोग । 
देखिए--delimitation of 
constituencies. 
delimitation of constituencies 
(डीलिमेटेशन ऑफ काँस्टीट्यूएन्सीज्ञ) : 
निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन । 
निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धा- 
रण । संविधान में उल्लिखित उपवंधों 
के आधार पर परिसीमन आयोग यह 
निश्चित करता है कि राज्यों तथा संघ- 
राज्यःक्षेत्रों के लिए लोकसभा में कितने- 
कितने स्थान आवंटित किए जाएं । प्रत्येक 
राज्य की विधान सभा में कितने-कितने 
स्थान हों और लोक सभा तथा राज्य 
विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 
किंतने-कितने स्थान रक्षित किए जाएँ। 
आयोग से अपेक्षा की जाती है कि 
वह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते 
समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन 
करेगा-- 

(क) सब .निर्वाचन-क्षेत्र भौगोलिक 
रूप से.यथासंभव सुगठित क्षेत्र होंगे तथा 
उनका परिसीमन करने में भोतिक 
लक्षणो, प्रशासनिक इकाइयो, विद्यमान 
सीमाओं, संचारण सुविधाओं तथा 
जनता की सहलियतो का ध्यान रखा 
जाएगा । 

(ख). प्रत्येक विधान-तभाई निर्वाचन- 


( डीलि- 
परिसीमन 


राजपत्र में प्रकाशित कर | 
क्षेत्र का्‌ पक्सीतन, हु, 3 तुया... और ये आदेश राज by eGangotri a अ < 
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जाएगा कि वह पूणं रूप से एक संसदीय 
निर्वाचन-क्षेत में आए । 

(ए) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनु- 
सूचित जातियों के लिए स्थान रक्षित हैं, 
राज्य के विभिन्न भागों में फैले होगे और 
यथासंभव उन क्षेत्रों में स्थित होंगे जहाँ 
कि कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या 
का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो; और 
(घ) जिन निर्वाचन-कषेत्रों में अनुसूचित 
जन-जातियों के लिए स्थान रक्षित हैं, वे 
यथासंभव उन क्षेत्रों में स्थित होंगे जहाँ 
कि अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 
क। अनुपात कुल जनसंख्या से अधिकतम 
है । 

आयोग अपने परिसीमन-प्रस्ताव संवि- 
धान के उपबन्धों तथा ' ऊपर वर्णित 
सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अद्यतन 
जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 
प्रस्तुत करता है। आयोग के प्रस्ताव भारत 
के राजपत्र तथा संबद्ध राज्यों के राज-पत्रों 
में प्रकाशित किए जाते हैं । यदि किसी 
सहयोजित सदस्य के असहमति प्रस्ताव 
हों, तो उन्हें भी इन प्रस्तावों के साथ 
प्रकाशित कर दिया जाता है । आयोग 
एक तिथि तय कर देता है ओर यदि कोई 

क्ति किसी प्रकार की आपत्तियाँ या 
सुझाव भेजना चाहे, तो उन्हें उस तिथि 
तक आयोग के पास भेज सकता है । इन 
आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार 


करने के लिए आयोग राज्यों में सावं- 


जनिक रूप से बैठकों का आयोजन करता _ 
है । इसके वाद आयोग आदेश निकालकर 
संसदीय निर्वाचत्त-क्षेत्रो तथा राज्य-विधान 


. सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमा 


का अन्तिम;:ख्प से निर्धारण कर देता है 
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प क जया पतता परे मभाव सता हात दिए जाते हैं । | , द्वारा जनता पर प्रभाव डालता है । 


निर्वाचन आयोग इन सव परिसीमन '9९॥०८८॥८) (डेमाँक्रेसी) : लोकतंत्र । 








आदेशों का समेकन करके उन्हें एक 
आदेश के अन्तर्गत प्रकाशित करता है 
जो संसदीय तथा विधान सभा. निर्वाचन- 
क्षेत्र आदेश कहलाता .है । 
परिसीमन आयोग का प्रत्येक आदेश-- 
चाहे तो वह लोकसभा तथा राज्यों की 
विधान सभाओं के स्थानों के आवंटन के 
वारे में हो और चाहे निर्वाचनःक्षेत्नों के 
परिसीमन के वारे में-- भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित होने पर कानून की शक्ति 
ग्रहण कर लेता है और उसे किसी भी 
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । 
चूँकि परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों 
को परिसीमा निर्धारण करने का अंतिम 
प्राधिकार दे दिया गया है, अतः इस 
वात की संभावना नहीं रहती कि कोई 
व्यक्ति या दल जोइ-तोइ द्वारा किसी 
निर्वाचन-क्षेत की परिसीमा में कोई 
हेर-फेर कराकर निर्वाचन में अनुचित 
लाभ प्राप्त कर सके । हाल के एक वाद 
मेघराज कोठारी वनाम परिसीमन आयोग 
तथा अन्य में उच्चतम न्यायालय ने 
परिसीमन आयोग के एक आदेश में 
हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया 
और इस प्रकार आयोग का निर्णय 
अंतिम होने के सम्बन्ध में अब किसी 
शंका की गुंजाइश नहीं रह गई है । 
०8४०४१ (डेमागांगी) : जनोत्तेजन, 
नेतागीरी । 
नेतागीरी शब्द का प्रयोग ऐसे राज- 
चीतिक नेतृत्व के लिए किया जाता है 
जो अच्छा न समझा जाता. हो । जनो- 
तेजक नेता अपने आवेशपूणं तथा तक- 


अंग्रेजी शव्द डेमॉक्रसी दो यूनानी 
शब्दों से मिलकर वना है: डेमॉस जनता 
और क्रेटॉस शवित। इस प्रकार 
व्युत्पत्ति की हृष्टि से लोकतन्त्र का अर्थ 
हे जनता की सरकार अथवा वह शासन- 
प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता 
के पास हो। 

जहाँ राजतंत्र में राज्य की सर्वोच्च 
सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में 
और कुलीनतंत्र में कुछ व्यक्तियों के 
हाथों में केंद्रित होती है, वहाँ लोकतंत्र 
में वह सर्वसाधारण में निहित समझी 
जाती है। विद्वानों ने लोकतंत्र को 
परिभाषा उस शासन व्यवस्था के रूप 
में की है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति 
समूचे समाज के हाथों में हो, जिसमें 
शासन करने वाला समुदाय सम्पूर्ण जन- 
संख्या का एक वड़ा भाग हो अथवा 
जिसमें शासन-शक्ति पर किसी एक व्यक्ति 
अथवा वर्ग का नहीं, अपितु समाज के 
सभी सदस्यों का अधिकार हो । इस 
प्रकार, लोकतंत्र वह शासन-प्रणाली है 
जिसमें परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष खूप में 
समस्त जनता का योग रहता है। इसी 
आशय को दृष्टि में रखकर छिकन ने 
लोकतंत्र को “जनता का, जनता के लिए, 
जनता द्वारा” शासन कहा था । 

लोकतंत्र जीवन का एक समग्र दर्शन है 
ओर उसके विविध पहलू हैं--राजनीतिक, 
सामाजिक, मानसिक और आथिक । 
लोकतंत्र के राजनीतिक पहल में राज- 
नीतिक समानता के आदर्शं को स्वीकार 


- किया जाता है और राजनीतिक शक्ति 


हीन व्याख्यानों छछली' यु i | प का अघि 
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नहीं माना जाता तथा शासन का संचा- कायो में भाग लेते हैं और अपने निर्वा- 
लन बहुमत के सिद्धांत के अनुसार होता चित प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं रहते । 


है । सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र 
सभी स्त्री और पुरुष, अमीर और 
गरीव, सवल और निर्बल की मूलभूत 
समानता का प्रतिपादन करता है । 
रोकतंत्रात्मक समाज में न तो कोई 
सुविधा-सम्पत्न विशिष्ट वर्ग ही हो 
सकता है और न जाति, धमं, वणं, धन, 
लिग-भेद के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति 
के वीच ऊंच-नीच की दीवार ही खड़ी 
की जा सकती हुँ । मानसिक हष्टिकोण 
के रूप में लोकतंत्र के अन्तर्गत स्वीकार 
किया जाता है कि प्रत्येक औसत 
आदमी ईमानदार होता है और उसमें 
अपना भला-बुरा पहचानने तथा अपना 
शासन आप करने की योग्यता पाई 
जाती हे । लोकतंत्र में जन-साधारण 
की महिमा और गरिमा पर भरोसा रखा 
जाता हैं । आथिक लोकतंत्र जिस पहलू 
प्र बल देता है वह यह है कि सार्वभौम 
व्यसक मताधिकार (यूनिवर्सल अडल्ट 
सफ़रेज) के प्रवर्तन से ही लोकतंत्र की 
स्थापना नहीं हो जाती । लोकतंत्र की 
वास्तविक स्थापना के लिए आवशयक हे 
कि समाज में आथिक शक्ति का ऐसा 
समतायुक्त वितरण हो जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर मिल 
सकें तथा जनसाधारण का जीवन सुखी 
व समृद्ध हो सक । 

लोकतंत्र के दो भेद हैँ--(१) प्रत्यक्ष 
या विशुद्ध लोकतंत्र (डायरेक्ट अथवा 
प्पौर डेमॉकेसी) और (२) परोक्ष या 
प्रतिनिधि लोकतंत्र (इनडायरेक्ट अथवा 
रिप्रेजेण्टेटिव डेमॉकेसी ) ।,प्रत्यक्ष लोक- 
तंत्र मे समस्त नागरिक स्वयं ही राज्य- 


प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों में प्रत्यक्ष 
लोकतन्त्र की प्रणाली के अनुसार शासन 
होता था । आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र 
स्विट्जरलेंड के कुछ कॅटनो में ही प्रच- 
लित है । परोक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र 
की व्यवस्था के अन्तर्गत जनता समय- 
समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
करती है और ये प्रतिनिधि विधान 
सभाओं में जनता की आकांक्षाओं का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । इस प्रकार 
विधियों का निर्माण और शासन का 
संचालन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा नहीं, 
प्रत्युत परोक्षतः जनता के प्रतिनिधियों 
द्वारा होता है । 

लोकतंत्र का इतिहास वहुत पुराना है । 
हमें इसके सर्वप्रथम अंकुर प्राचीन भारत 
के राजनीतिक साहित्य और संस्थाओं में 
उपलब्ध होते हें । यद्यपि प्राचीन भारत 
में विशेष प्रचलन राजतंत्र का ही था, 
पर उसके इतिहास में गणतंत्रों की एक 
अटूट परम्परा भी मिलती हे । पश्चिम 
में यूनान को लोकतंत्र का पालना कहा 
गया है । वहाँ के नगर-राज्यों में लोक- 
तन्त्र एक मान्य शासन-प्रणाली थी । 
रोम और मध्य-युगीन यूरोप ने लोकतंत्र 
के विकास में कोई उल्लेखनीय योग 
नहीं दिया । इस सिद्धांत के विकास का 
वास्तविक श्रेय धर्म-सुधार-आत्दोलन 
(रिफ़ोरमेशन) को है जिसने इस सिद्धांत 
पर बल दिया कि नागरिकों को राज्य 
से मतभेद रखने का पूरा अधिकार है । 
लोकतंत्र के वतमान रूप को स्थिर करने 


में चार कांतियों--इंगलैंड की गौरवपूर्ण 
या रक्तहीन क्रांति (१६८३), अमरीकी 
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क्रांति (१७७६); ` फ्रांसीसी क्रांति 
(१७८६) और उन्नीसवीं शताब्दी को 
औद्योगिक क्रांति, से वड़ी सहायता 
मिली है । इंगलैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 
ने यहं निश्चित कर दिया कि शासन के 
क्षेत्र मे संसद की शक्ति सर्वोच्च हे और 
जनता को अधिकार है कि वह जिस 
शासन को चाहे चुन सकती है। अमरीकी 
क्रांति ने सामाजिक अनुवन्ध (सोशियल 
कॉण्ट्रेट), लोक-प्रभुसत्ता (पॉपुलर 
सॉवरेनटी) और क्रांति के अधिकार का 
औचित्य सिद्ध किया । फांसीसी क्रांति ने 
राष्ट्रीयता, समानता, स्वतंत्रता और 
भ्रातृता के सिद्धांतों को नया बल दिया । 
फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात्‌ लोकतन्त्र की 
लहर संसार के सभी देशों में फैलने 
लगी और जनता मताधिकार के विस्तार 
तथा सांविधानिक शासन की माँग 
करने लगी । औद्योगिक क्रांति ने लोक- 
तन्त्र के सिद्धांत को आथिक क्षेत्र में प्रयुक्त 
करने की प्रेरणा दी । यद्यपि वीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ से लोकतंत्र के ऊपर 
अनेक क्षेत्रो से आक्रमण होता रहा है, 
फिर भी आधुनिक प्रवृत्ति लोकतन्त्र के 
पक्ष में ही मालूम पड़ती हे । लोकतंत्र 
आज का युग-धर्म है और अब वह धीरे- 
धीरे एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के 
उन देशों में भी अपने पैर जमाता जा 
रहा है जो पिछली कई शताब्दियों से 
पाश्चात्य देशों की पराधीनता में जकडे 
हुए थे। 

लोकतंत्र का सही-सही मूल्यांकन करना 
भी एक दुरूह समस्या है । उसकी शायद 
सवसे वड़ो विशेषता यह है कि वह 
समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वह 
इस विचार का खंडन करता 


democracy 





लोग आदेश देने के लिए और कुछ आदेश- 


'पालन के लिए जन्म लेते हैं । लोकतंत्र 


में विश्वास रहता है कि जन-समुदाय 
की इच्छानुसार कार्य किया जाएगा 
और शांसन-कार्यो में किसी व्यक्ति की 
उपेक्षा न की जाएगी । लोकतन्त्र का 
एक अन्य वड़ा गुण यह है कि वह्‌ 
नागरिक समुदाय के बीच स्वतंत्रता को 
भावना कां प्रसार करता है । इश 
व्यवस्था के अन्तर्गत जनता को भाषण, 
विचार और धर्म की पूर्ण स्वतन्त्रता 
रहती है । लोकतन्त्र जनता की सहमति का 
शासन है । इसके अन्तर्गत निर्वाचन होते हैं 
और जनता अपने प्रतिनिधियों को अपने- 
आप चुनती है । रोकतन्त्रात्मक शासन 
में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 
अपने प्रत्येक कदम पर इस बात का 
ध्यान रहता है कि उसको जनता के 
ऊपर क्या संभाव्य प्रतिक्रिया होगी । 
लोकतन्त्रात्मक देशों में देशभक्ति की 
भावना अन्याच्य शासन-प्रणालियों की 
तुलना में काफी अविक रहती है | चूँकि 
लोकतन्त्र में शासन जनता की कृति 
होता हे, अतः उसके प्रति जनता में 
निष्ठा भी होती हे । फलतः लोकतंत्र में 
हिसात्मक क्रांतियों की संभावना कम 
हो जाती है । लोकतंत्रात्मक शासन- 
प्रणाली जनसाधारण को नागरिकता की 
शिक्षा प्रदान करती है और उसे नागरिक 
शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला माना 
जा सकता हे । 

तथापि, लोकतन्त्र के आलोचकों का 
अभाव हो ऐसा कुछ नहीं है । इन 
आलोचकों के विचार से सामान्य नाग- 
रिकों में बुद्धि की मात्रा बहुत कम 
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उसका भी वे पूरा उपयोग नहीं करते । 
प्लेटो के मत से शासन एक कला है 
और इसलिए इसमें केवल कुछ विशेष 
प्रतिभासंपन्न व्यक्ति ही विशेष योग्यता 
प्राप्त कर सकते हैं । आजकल की लोक- 
तंत्रात्मक सरकारे दल'पद्धति पर 
आधारित होती हें । इसके अन्तर्गत 
जो दल निर्वाचन में हार जाता हे, 
वह प्रतिपक्ष का रूप धारण कर लेता 
है । सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष के शक्ति- 
संघर्ष में प्रशासन की उपेक्षा होती है 
और शासन के भीतर भ्रष्टाचार का 
बोलवाला होने लगता है । दलगत राज- 
नीति से समाज के विभिन्न वर्गों के वीच 
वद्वेघ की भावना वढ़ती है । आज के 
युग में राजनीतिक शक्ति आथिक शक्ति 
की अनुचरी है और चाहे कॅसी भी 
शासन-प्रणाली क्यों न हो, सत्ता का 
वास्तविक्र स्रोत आर्थिक शक्ति के 
नियंताओ के हाथों में ही रहता है । 
लोकतंत्र के ऊपर कुछ इस तरहके 
आक्षेप भी हैं कि वह अत्यधिक व्यय- 
साध्य है, उससे अनेतिकता और 
भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है, उसमें 
स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व की भाव- 
नाओं का नाश हो जाता है तथा 
सांस्कृतिक विकास का पथ रुद्ध होता 
। 
कु ता में चाहे कितनी ही कमियाँ 
क्यों न हों, वह अब तक की सवेश्रेष्ठ 
शासन-प्रणाली है । लोकतन्त्र जनता को 
अधिकतम स्वाधीनता प्रदान करता हू 
और इस वात का अवसर भी देता है 
कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर 


सके । यदि लोकतंत्र सज़से वांछनीय 


शासन-प्रणाली है, तो वह सबसे कठिन 


९५ 





democratic centralism 


प्रणाली भी है । लोकतंत्र एक विशेष 
परिवेश में ही सफल हो सकता हे और 
उसकी सफलता के लिए आवश्यक शते 
हैं: उचित जन-सिक्षा, प्रबुद्ध जनमत, 
संगठित राजनीतिक दल, शासन में 
नागरिकों का सक्रिय भाग और सतर्कता, 
जनता में सहिष्णुता, एकता और 
आथिक सुरक्षा की भावना । 


देखिए -- adult franchise 


city state 

election 
fundamental rights 
general will 
initiative 

liberty. 


democratic centralism (डेमॉक्रेटिक 


संट्रलिज्म) : लोकतंत्रात्मक केन्द्रवाद । 
रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों में 
शासन और दल के संगठन का मान्य 
सिद्धांत, जिसके अनुसार दलीय उपः 
करणों में जव तक नीति सम्वन्धी अंतिम 
निर्णय हो तब तक वाद-विवाद की 
स्वतंत्रता रहती है किन्तु एक वार 
निर्णय हो जाने पर उस नीति का 
पालन करना सभी के लिए अनिवार्य 
हो जाता है । मार्च, १६३९ में रूसी 
साम्यवादी दल की १८वीं कांग्रेस ने 
लोकतंत्नात्मक केन्द्रवाद के निम्नलिखित 
तत्व स्वीकार किये थे-(१) शीषं 
स्थान से नीचे तक दल के नेतत्व 
सम्बन्धी निकायों का निर्वाचन, (२) 
समय-समय पर दल के उपकरणों अथवा 
निकायों द्वारा, अपने दलीय संगठनों की 
सेवा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (३) 
दल में कठोर अनुशासन और अल्पमत 
का बहुमत की इच्छा के सामने पूण 
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आत्मसमर्पण, (४) उच्च दलीय 
उपकरणों की निम्न निकायों अथवा 
दलीय उपकरणों के ऊपर आवश्यक 
बाध्यता । 

व्यवहार में रोकतंत्रात्मक केन्द्रवाद 
का अर्थ केन्द्रवाद ही रह जाता है । 


६९ 


despotism 
MS SO 
protectorate 
trust territories. 
deputy chairman (डिप्टी चेयरमैन) : 
उपसभापति । 
(१) डिप्टी का अर्थ वह व्यक्ति है 
जो किसी, अन्य व्यक्ति के लिए, स्थान 


| देखिए--centralism अथवा पद पर कार्य करने के लिए 
| _ centralization नियुक्त किया जाए । 
|| decentralization. (२) राज्य सभा का एक पदाधिकारी 


democratic socialism (डेमॉक्रेटिक जो सभापति की अनुपस्थिति मे उसके 
| सोशिअलिज्म): लोकतंत्रात्मक समाजवाद। कार्या का निवहन करता है। राज्य 


देखिए — collectivism. सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन 
१९१९०९० (डिपेन्डेम्सी) : अधीन विषयक नियमों (नियम ७ और ९) में 
राष्ट्र । उसकी निर्वाचन-विधि तथा शक्तियों का 


वह देश अथत्रा प्रदेश जो किसी दूसरे निरूपण किया गया हे । 
| देश के अधीन हो पर उसका अभिन्न देखिए--cीhairman. 
| भाग न हो । अधीन राष्ट्र तथा उसके (९१५६) ५९३६९९ (डिप्टी स्पीकर) : 
| स्वामी राष्ट्र का सम्बन्ध दो राजनीतिक उपाध्यक्ष । 
® समुदायों का सम्बन्ध होता है, इनमें एक, संसद का एक पदाधिकारी जो लोक सभा 
प्रबल होता है, दूसरा भाश्रित। आश्रित के सदस्यों में से चुना जाता है (अनुच्छेद 
राज्य स्वामी राष्ट्र की सरकार द्वारा ६३) । अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर 
परोक्ष रीति से शासित होता है! स्वामी अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
राज्य प्रभुसत्ता सम्पन्न होता है लेकिन उपाध्यक्ष उसके कार्य का निर्वहन करता 
आश्रित राज्य ऐसा नहीं होता। वह है । लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य 
राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मामलों संचालन संबंधी नियमों (नियम ८,१० 
में तथा संयुक्त संघ की बैठको में प्रभुः और २००-२०३) में उसके निर्वाचन, 
सत्ता-सम्पन्त राज्य का भाग माना जाता शक्तियों तथा पद से हटाए जाने के 
है । संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं । 
सामान्य रूप से अधीन राष्ट्रों को उप- देखिए--५5७९६९७. 
निवेश कहा जाता है । बिटेन का जिन- ९७०४७ (डेस्पोटिज्म) : निरंकुशतंत्र। 
जिन क्षेत्रों पर अधिकार है, उनमें से निरंकुशतंत्र का अभिप्राय वह शासन- 
कुछ न्यास-क्षेत्र (ट्रस्ट टेरिटरीज़) हैं और प्रणाली है जिसमें शासक की सत्ता के : 


कुछ संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टोरेट) । ऊपर किसी प्रकार के परम्परागत अथवा 
देखिए-+-clonialism वेधिक प्रतिबंध नहीं लगे होते और 
colony शासक अपनी सत्ता का प्रयोग मनमाने 
Imperialism ढंग से करता है । यह शब्द प्राय बुरे 
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अर्थ में प्रयुक्त होता है पर अठारहवीं 
और उन्नौसवीं शताव्दी के अनेक 
यूरोपीय राज्यों के नरेशों की शासन- 
व्यवस्थाओं को, उदाहरण के लिए 
प्रशा के फ्रेडरिक द्वितीय की शासन- 
व्यवस्था को, प्रवुद्ध निरंकुश-तंत्र कहा 
गया है । 
देखिए--905010ए शा 
autocracy 
dictatorship 
tyranny. 
deterrent theory of punishment 
(डेटेरंट थ्योरी ऑफ़ पनिशमेंट) 
अपराध का निवारक सिद्धांत । 
देखिये-punishment. 
4a]९०।ऽ (डायलेक्टिक्स) : तकंशास्त्र, 
तर्कविद्या, द्वाद, द्ंद्ात्मक पद्धति या 
तक । 
दृंदवाद का अभिप्राय है विचार-विनि- 
मय द्वारा सत्यकी खोज, 'वादे-वादे 
जायते तत्त्वबोधः’ । आरम्भ में डप्य- 
लेक्टिक्स शब्द तकदास्त्र अथवा तक 
विद्या का पर्याय माना जाता था । प्लेटो 
ने अपने संवादों में इसी पद्धति का प्रयोग 
किया था । कांट ने इस शब्द का प्रयोग 
उन भ्रंतविरोधो का अध्ययन करने के 
लिए किया जो अनुभवजन्य ज्ञान को 
अनुभव की सीमाओं के परे प्रयुक्त करने 
पर उठ खड़े होते हैं । हीगेल ने इस शब्द 
का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया 
जिसके द्वारा इस प्रकार के अंतविरोधों 
का सत्य के एक उच्चतर धरातल पर 
शमन हो जाता है । हीगेल के सिद्धांत 
में व्यक्ति-विचार तथा विश्व-इतिहास 
दोनों ही क्रिया-प्रतिक्रिया और संश्लेषण 


dialectical materialisr 


संचालित होते हैं । 
देखिये dialectical materialism 
Hegelianism. 





dialectical materialism (डायलेक्टिक्ल 


मेटिरिअलिज्म) : दंडात्मक भौतिकवाद । 

माक्सँवाद का दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक 
भौतिकवाद है। स्तालिन के शब्दों में, 
“यह ढंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहा 
जाता है कि प्राकृतिक घटनाचक्र को सम- 
झाने और हृदयंगम करने का उसका दृष्टि- 
कोण द्वंद्वात्मक (तकसम्मत) हैं तथा 
उसकी प्राकृतिक घटना-चक्र की व्याख्या, 
इस घटना-चक्र संबंधी मान्यता और 
विचारधारा भौतिकवादी हैं।” माक्सँ के 
अनुसार दृ द्वात्मक भौतिकवाद का सार 
यह है कि “भौतिक इन्द्रिय सापेक्ष जगत्‌ 
ही, जिससे हमारा सम्पर्क है, एकमात्र 
वास्तविकता है। हमारी चेतना और 
विचार-सरणि, चाहे वे कितनी अतीन्द्रिय 
मालूम पड़ें, वास्तव में भौतिक, शरीरी 
उपकरण बुद्धि की सृष्टि हैं। पदार्थ 
मस्तिष्क की उद्भावना नहीं है, प्रत्युत 
मस्तिष्क ही पदार्थ की उच्चतम 
उद्भावना है ।” 

'दुंद्दात्मक' का अंग्रेज़ी पर्याय 'डाय- 
लेक्टिकल' है जो यूनानी शब्द 'डायलेगो' 
से बना है और जिसका अर्थ है वातचीत 
करना, विचार-विमशे करना । प्राचीन 
यूनानी विचारको का मत था कि यदि 
हम सत्य की शोध करना चाहते हैं, तो 
इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमें. 
कोई समस्या लेकर आपस में बेठकर 
विचारविनिमय करना चाहिए, देखना 
चाहिए कि दूसरे के तके में क्या कम- 
जोरियाँ हैं, कया अंतविरोध हैं ऑर उनका 

। इस प्रकार | 
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dialectical materialism 


ये विचारक मानते थे कि सत्य अंत- 
विरोधो के प्रकट करने और विरोधी 
विचारों की टक्कर होने से प्रकाश में 
आता है । संक्षेप में इस पद्धति के पीछे 
विचार यह था कि एकपक्षीय प्रवत्तियाँ 
एक-दूसरे को सही करती हैं । उनके द्वद 
से सत्य का पता चलता है क्योंकि उनके 
इन्द्र से कुछ ऐसा निष्कर्ष सामने आता 
है जो दोनों के साथ न्याय करता हे । 

माक्सं ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की 
विचारधारा जर्मन दार्शनिक हीगेल से 
प्राप्त की थी । माक्स और हीगेल दोनों 
ही विचारको के अनुसार दंद्वात्मक दर्शन 
का मूलमंत्र यह है कि सत्य अथवा 
विकास दो विरोधी तत्त्वों या प्रवृत्तियों 
के संघर्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं 
हैं । हीगेल की दार्शनिक जगत्‌ को सबसे 
बड़ी देन यह है कि उसने इस पद्धति का 
न केवल वैचारिक क्षेत्र में ही अपितु 
सामाजिक क्षेत्र में भी प्रयोग किया । 
हीगेल का कहना था कि समाज का 
विकास विरोधों के माध्यम से होता है । 
समाज में किसी समय कोई एक विशेष 
प्रवृत्ति बलवान होती है । जब यह प्रवृत्ति 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है 
तब समाज में उसकी एक विल्कुल उलटी 
प्रवृत्ति सामने आती है, फिर यह प्रवृत्ति 
कुछ समय तक चलती है और आगे चल- 
कर इन दोनों प्रवृत्तियों का संश्लेषण हो 
जाता है । संश्लेषण वाली प्रवृत्ति में उक्त 
दोनों प्रवृत्तियों के कुछ-कुछ गुण रहते 
हैं । हीगेल ने उक्त तीनों प्रवृत्तियों को 
क्रमशः क्रिया (थीसिस), प्रतिक्रिया 
(एन्टी-थीसिस) और संश्लेषण (सिन्थै- 
सिस) नाम दिया है । 


dictatorship 


की प्रगति का विचार ज ददद दः ज पराति का विचार हीगेल और माक्स और माक्स 
दोनों में समान रूप से पाया जाता हैं, 
फिर भी हीगेळ और माक्स के द्वं्वाद 
में यथेष्ट अंतर है । संक्षेप में, यह अंतर 
आदर्शवाद और भौतिकवाद का अंतर 
है । हीगेल क्रिया, प्रतिक्रिया और संश्ले- 
षण के माध्यम से समाज की प्रगति को 
तो स्वीकार करता है, परन्तु वह यह्‌ 
नहीं बताता कि यह सव होता कैसे है? 
इसकी प्रेरक शक्तियाँ क्या हैं ? हीगेल 
के दर्शन में ऐसा आभास होता है मानो 
यह सब अपने-आप ही हो रहा है, कोई 
अतीन्द्रिय ईश्वरीय सत्ता इसका संचालन 
कर रही है और व्यक्तियों को सचेत 
इच्छा का इसमें कोई योग नहीं है, मानो 
वे उस अतीन्द्रिय सत्ता के हाथों में 
खिलौने मात्र हों । माक्स इस व्याख्या 
को नहीं मानता और इसे 'थोथा रहस्य- 
वाद' कहता है । माक्स के अनुसार सामा- 
जिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ आथिक 
प्रिस्थितियाँ हैं । उसके मत से समाज 
का जैसा आथिक संगठन होता है, उसी 
के अनुरूप समाज की समस्त संस्थाएँ 
बनती हैं । माक्सं के हाथों में हीगेल का 
दृंदवाद आथिक नियतिवाद का रूप 
धारण कर लेता है। 
देखिए--class consciousness 
class struggle 
dialectics. 


0९ (डाइट) : डाइट । 


जापानी ससद का नाम | 


dictatorship (डिक्टेटरशिप) : अधिर 


नायकतंत्र । 
अंग्रेजी शब्द 'डिक्टेटरशिप' लातानी 
शब्द 'डिबटेटर' से'बना है ओर इसका 


यद्यपि विशोधों के माध्यम, से समाज Col अशे, ह. 'ूर्सितो. की सहमति को 


dictatorship 


आवश्यकता के विना ही एक व्यक्ति अथवा 
गुट का शासन । यह शब्द रोम के गण- 
तंत्र-काल से ही चला आ रहा है। रोम 
के गणतंत्र-युग में जब कभी संकट की 
स्थिति उत्पन्न होती थी तव सेनेट सात 
वर्ष के लिए एक अधिनायक की नियुक्ति 
कर देता था और इस अवधि में उसके 
हाथों में निरपेक्ष शक्ति केन्द्रित हो जाती 
थी । कार्यकाल समाप्त होने पर अधि- 
नायक अवकाश ग्रहण कर लेता था और 
सांविधानिक शासन की फिर से स्थापना 
हो जाती थी । आधुनिक अधिनायकतंत्र 
या तो किसी एक व्यक्ति का शासन हैं 
अथवा एक गुट या वर्ग (दल, सेना, 
सवेहारा) का, लेकिन वाद की स्थिति 
में भी वह सामान्यतः किसी एक व्यक्ति 
के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। 
एस० एड्रस्की (यूनेस्को के तत्वावधान 
में संकलित 'ए डिक्शनरी ऑफ़ द सोशल 
साइसेंज' सम्पादक, जुलियस गोल्ड और 
विलियम एल० काल्ब, टेविस्टाक पब्लि- 
केशन्स, लंदन, १९६४, पृ० १६८) ने 
अधिनायकतंत्र के निम्नलिखित लक्षण 
निर्धारित किए हैं: (क) ऐसे रीतिः 
रिवाजों अथवा विधियों का अभाव, जिनके 
आधार पर शासक अथवा शासितों 
को उनके कायों के लिए उत्तरदायी 
ठहराया जा सके या अपदस्थ किया जा 
सके, (ख) सत्ता के प्रयोग पर मर्यादाओं 
का अभाव, (ग) पहले से विद्यमान 
विधियों के उल्लंघन द्वारा सर्वोच्च सत्ता 
की प्राप्ति, (घ) व्यवस्थित उत्तरा- 
धिकार पद्धति का अभाव, (ङ) सत्ता 
का केवल सीमित समुदाय के लाभ के 
लिए प्रयोग, (च) प्रभा का केवल डर 
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dictatorship 


एक व्यक्ति के हाथों में संकेद्रण, 

(ज) आतंक का प्रवत्तेन । 

देखिए absolutism 
authoritarianism 
autocracy 
despotism . 
fascism 
totalitarianism 
tyranny. 


dictatorship of the proletariat 


(डिक्टेटरशिप ऑफ़ द प्रोळीटेरियट) : 
स॒वंहारा वर्ग का अधिनायकवाद । 
माक्सवादी दर्शन में श्रमिक क्रांति तथा 
वास्तविक साम्यवादी अर्थात्‌ वर्गहीन 
तथा राज्यहीन समाज की स्थापना के 
बीच का संक्रांति-काल, जिसमें श्रमिक 
वर्ग अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग 
करता है । माक्स और एंगिल्स सर्वहारा 
वर्ग के अधिनायकवाद को लोकतंत्र का 
विलोम नहीं मानते थे । वे सर्वहारा वग 
के अधिनायकवाद से उस समाज कौ 
कल्पना करते थे जिसमें राज्य की शक्ति 
श्रमिक वर्ग में निवास करेगी और 
संभवतः श्रमिक वर्ग उस सत्ता का वल- 
पूर्वक प्रयोग करेंगे ताकि उनके पूर्ववर्ती 
शासक उनसे सत्ता न छीन ले । मावस 
और एंगिल्स मान लेते हैं कि श्रमिक वर्ग के 
प्रतिनिधि उत्पादन के साधनों पर अपना 
कब्जा जमाएंगे और यदि कोई इस दिशा 
में उनका विरोध करेगा तो वे बल का 
प्रयोग करेंगे । तथापि, माक्सवादी दर्शन 
में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद एक 
संक्रांतिकालीन अवस्था है क्योंकि उसका 


अन्तिम उद्देश्य तो एक ऐसे स्वचालित 


समाज की स्थापना करना है जिसमें न 
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diplomacy १.०० 


विभिन्न वर्ग समाप्त हो जायेंगे और 
राज्य की आवश्यकता न रहेगी । 

देखि ए-- 01859 struggle 

communisnl 
dictatorship. 
diplomacy (डिप्लोमेसी) : राजनय, 

कुटनीति । 

राजनय का अभिप्राय है--संधिवार्त्ता 
के कौशलपुण प्रयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 
संवंधों की व्यवस्था और निर्वाह । सर 
अर्नेस्ट सँटो के अनुसार राजनय “स्वतंत्र 
राज्यों के पारस्परिक राजकीय संबंधों के 
संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग" 
है । डब्ल्यू० ऐलीसन फिलिटस ने एन- 
साइकलोपीडिया ब्रिटेनिका में राजनय 
को “अंतर्राष्ट्रीय संधिवात्ताओ के संचालन 
की कला? कहा है । चैम्वसं एनसाइक्लो- 
पीडया में विलियम वारटन मेडळीकाट 
के राजनय विषयक लेख के अनुसार 
नित्यप्रति की भाषा में राजनय मान- 
वीय कार्यों के चातुर्यपूर्ण संचालन को 
कहते हैं । यहां राजनय के विशिष्टार्थं से 
मतलब है “अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का संघि- 
वार्ता द्वारा संचालन । 

वैदेशिक नीति और राजनय में परस्पर 
घनिष्ठ संबंध है ।किसी भी राज्य का 
विदेश-विभाग दो भूमिकाओं में कायं 
करता है। एक तो वह विदेश-नीति का 
निर्धारण करता है और दूसरे उस नीति 
को कार्यान्वित करता है । विदेश नीति 
में उन मुलभूत सिद्धांतों का निरूपण 
रहता है जो अन्य देशो के साथ संबंध- 
संचालन के मूल में सक्रिय रहते हँ। 
राजनयज्ञ इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 
अपने कत्तेव्यो का पालन करते हूं । 


diplomatic 111259 


diplomatic illness 


आचार और राजनयिक सिद्धांत । स दोर जार जोर र ममि लित ! राजः 
नयिक आचार राजनयिक सेवा का 
आचरण पक्ष है । राजनयिक सिद्धांत से 
अभिप्राय संधिवार्त्ता के उन मूळ सिद्धांतों 
से है जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय समागम में 
सामान्यतः प्रयुवत होते हैं और शासन- 
पद्धतियों या वैदेशिक नीति में होने वाले 
अस्थायी परिवतंनों से स्वतंत्र रहते हूँ । 
देखिए--foreign policy. 


diplomatic 098 (डिप्लोमेटिक वेग) : 


दूतावास प्रेष । 

राजदूत या राजनयज्ञ अपनी सरकारों 
से विचारःविनिमय करने के लिए टेलि- 
फोन तार या लिखित प्रतिवेदनों का 
प्रयोग करते हैं । वे अपने पत्रों और 
रिपोर्टों को विशेष हरकारों हारा डाक 
के थैलों में भेजते हैं। इन हरकारों को 
कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं और 
इन डाक-थैलों को खोला नहीं जा सकता। 
राजनयिक भाषा में उन्हें अनतिक्रमणीयता 
का विशेषाधिकार प्राप्त होता है । 
पुराने समय में इन थैलो में निजी डाक 
के अलावा और बहुत सा सामान भी 
आ-जा सकता था । अव यह सुविधा 
बहुत सीमित कर दी गई है । जिस दिन 
यह थैला लाया या ले-जाया जाता है, 
उसे दूतावासों में डाक दिवस कहते हैं । 
(डिप्लोमेटिक 
इलनेस) : राजनयिक अस्वस्थता । 

कभी-कभी राजममज्ञ या वार्ताकार के 
लिए यह सुविधाजनक होता है कि वह 
किसी सभा या समारोह में उपस्थित न 
हो। उसकी यह अनुपस्थिति बुरी न लगे 
इसके लिए वह अस्वस्थता का बहाना 
कर देता है। ऐसी अस्वस्थता को 


राजनंग्र-0 के॥द्वो।«अंगा ।दणवासिखदयिक Col ॥७०हाजनतिक्र> 0 अस्चख्यत्ा-॥की संज्ञा दी 
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जाती है|... स्थान प्रत्यक्ष कीकतंत की सफलता के कुछ है । मन्याजन 
कह, ए0 भी ९ट्रेंट४क (डडिप्लोमेटिक अम स्मएठ, 
प्रिविलेजेजञ Ht विशेषाधिकार । 
राजन रेंके>च्सदस्प--जिन 


देशों में नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ उन्ह 
कुछ विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया 
प्राप्त होती हैं जिन्हें राजनयिक विशेषा- 
धिकार कहते हैं। ये विशेषाधिकार 
मिशन के प्रधान को ही प्राप्त नहीं होते, 
उसके उच्च कर्मचारियों तथा उनके 
वीवी-वच्चों को भी प्राप्त होते हँ। इन 
विशेषाधिकारों में से ये प्रमुख हैं: 
राजनयिक की जान-माल को कोई हानि 
नहीं पहुँचाई जा सकती, उसके निवास- 
स्थान का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता, उसे स्थानीय कर नहीं देने पड़ते, 
वह देश के दीवानी और फौजदारी क्षेत्रा- 
धिकार से मुक्त रहता है, उस पर न 
तो न्यायालय में मुकदमा चलाया जा 
सकता है और न उसे किसी न्यायालय 
में गवाही देने के लिए बाध्य किया जा 
सकता हे । 
direct democracy (डायरेक्ट डेमो- 
क्रेसी ) : प्रत्यक्ष लोकतंत्र । 
लोकतंत्र का वह रूप जिसमें समस्त 
नागरिक स्वयं ही राजकाज में भाग 
लेते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों 
पर निर्भर नहीं रहते । इस पद्धति में 
निर्वाचित बिधान सभाएं नहीं होतीं 
जहाँ कि जन-प्रतिनिधि शासन की नीति 
का निर्धारण या विविध विधियों का 
निर्माण करते हैं। प्राचीन यूनात के 
नगर-राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 
प्रणाली के अनुसार शासन होता था । 
एथेंस में वह अपनी धराकाष्ठा पर पहुंच 
नगर राज्यों में 


direct election 


की सफलता के कुछ 
थे । क्षेत्रफल की दृष्टि से 
बहुत छोटे-छोटे थे। उनकी 
भी बहुत थोड़ी थी। इन 
नगर-राज्यों की एक मुख्य विशेषता यह 
थी कि दासों को नागरिकता के कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । सारा शारी- 
रिक श्रम दासों को करना पड़ता था 
और नागरिकों के पास राजनीतिक 
कार्यों में भाग लेने के लिए पर्याप्त 
अवकाश रहता था । आजकल प्रत्यक्ष 
लोकतंत्र केवल स्विट्जरलेंड के कुछ 
कैटनों और अमरीका के कुछ छोटे नगरों 
में ही प्रचलित है । इसका कारण यह है 
कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रफल 
तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बहुत 
बड़े हैं और उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 
अनुसार शासन-संचाळन असंभव है । 

देखिए city state 
democracy 
indirect democracy. 


प्रत्यक्ष 
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य राज 


direct €lecti०n (डायरेक्ट एलेक्शन) : 


प्रत्यक्ष निर्वाचन । 

मतदाताओं द्वारा प्रतिनिधियों को सीधे 
अपने-आप चुनने की पद्धति । इस पद्धति 
को लोकतंत्र के अधिक अनुकूल माना 
जाता है । इसका स्पष्ट लाभ यह है कि 
इससे जनता को अपने प्रतिनिधियों के 
चुनाव में और इसलिए शासन की नीति 
के नियमन और नियंत्रण में सीधा भाग 
मिल जाता है । इसके साथ ही प्रत्यक्ष 
निर्वाचन से जनता को बहुमूल्य राज: 
नीतिक शिक्षा मिलती है । यह प्रणाली 
उन्हें अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों 
के प्रति जाग्रत करती है । इसके अति- 
रिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाता एव 


गया यूनान 
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उसके प्रतिनिधि के बीच सीधा और 
निकट सम्पर्क स्थापित करता है । फलतः 
प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तर- 
दायित्व का अनुभव करता है और उनके 
विचारों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व 
करने के लिए प्रयत्नशील होता हे । 
लेकिन, इस पद्धति में कुछ दोष भी हैं । 
आजकल सार्वभौम वयस्क मताधिकार 
का अधिकाधिक प्रसार होता जा रहा 
है । इस व्यवस्था में निर्वाचन व्ययसाध्य 
और जटिल होते हैं तथा वहुत-सीः कठि- 
नाइयों को खड़ा कर देते हें । इसमें प्रति- 
निधियों का चुनाव जनता के हाथों में 
रहता है, जो हो सकता है निरक्षर, अशि- 
क्षित या अद्ध-शिक्षित हो । आम मतदाता 
इतने बुद्धिमान या सजग नहीं होते कि 
वे उचित प्रतिनिधियों का चुनाव कर 
सके । वे भावनाओं. के प्रवाह में वह 
जाते हैं और उनका निर्णय वर्ग, धर्म या 
जाति के संकुचित विचारों से प्रभावित 
रहता है। फलतः प्रत्यक्ष निर्वाचन की 
प्रणाली से चतुर जन-नेताओं की वन 
आती है जी अपने वाक्‌-चातुर्यं और मत 
खींचने वाले नारों से जन-साधारण की 
आंखों में धूल झोंक देते हैं । 
देखिए-adult franchise 
indirect election. 
directive principles of state policy 
(डायरेक्टिव प्रिसिपिल्स ऑफ़ स्टेट 
पॉलिसी): राज्य-नीति के निर्देशक तत्त्व । 
“राज्य-नीति के निदेशक तत्व” 
आयलेड के तथा भारतीय संविधानों की 
विशेषता है । संविधान की प्रस्तावना में 
कहा गया है कि राज्य का उद्देश्य एक 
ऐसी समाज-व्यवस्था को स्थापित करना 
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और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके । 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व उन 
उपायों का दिग्दर्शन कराते हैं जिनके 
द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्था- 
पित किया जा सकता है । अनुच्छेद ३७ 
ने स्पष्ट कर दिया है कि इन उपबंधों को 
किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी 
जा सकती, तो भी “वे देश के शासन में 
मूलभूत हैं और कानून वनाने में इनका 
प्रयोग करना राज्य का कत्तव्य होगा ।' 
सुविधा की दृष्टि से इन तत्त्वों को तीन 


' ज्ञागों में वांटा जा सकता है--(१) 


आर्थिक उन्नति और सामाजिक कल्याण 
से संवद्ध निदेशक तत्त्व, (२) न्याय, 
शिक्षा और लोकतंत्र से संबद्ध निर्देशक 
तत्त्व, और (३) प्रकीर्ण निर्देशक तत्त्व । 

अनुच्छेद ३९, ४१, ४२, ४३, ४६, 
४७ और ४८ मुख्यतः आर्थिक और सामा- 
जिक मामलों के संबंध में हें । अनुच्छेद 
३९ में कहा गया है कि राज्य अपनी 
नीति का इस प्रकार संचालन करेगा 
जिसके फलस्वरूप नर और नारी सभी 
नागरिकों को जीविका के समान साधन 
उपलब्ध हो सके, समुदाय की भौतिक 
संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस 
प्रकार बेटा हो जिक्षसे सामूहिक हित का 
सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके, आथिक 
व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और 
उत्पादन साधनों का अहितकारी केन्द्रण न 
हो सके, पुरुषों और स्त्रियों को समान 
कार्यं के लिए समान वेतन मिल सके, 
श्रमिक स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य 
तथा शक्ति और बालकों की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न हो सके एवं 
आथिक विवशताम्रों से विवश होकर 


: हैजिससें नागरिकों को सामाजिक आधिक ०० खि को/ऐसे:छोज़ाक़ों में न जाना 
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पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनु- 
कुल न हों । अनुच्छेद ४१ बेकारी, बुढ़ापा, 
वीमारी तथा अन्य अनह-अभाव की 
दशाओं में लोक-सहायता पाने के नाग- 
रिकों के अधिकार को स्वीकार करता 
है । अनुच्छेद ४२ में कहा गया है कि 
राज्य काम की यथोचित और मानवो- 
चित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए 
और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध 
करेगा । अनुच्छेद ४३ इस वात की 
घोषणा करता है कि राज्य श्रमिकों के 
लिए निर्वाह-मजूरी आदि का प्रवन्ध करने 
और कुटीर उद्योगों की उन्नति करने में 
चेष्टाशील होगा । अनुच्छेद ४६ का कथन 
है कि राज्य अनुसूचित जातियों के शिक्षा 
तथा अर्थ-सम्वन्धी हितों की विशेष साव- 
धानी से उन्नति करेगा । अनुच्छेद ४७ 
में स्वीकार किया गया है कि आहार- 
पुष्टितल और जीवन-स्तर को ऊंचा 
करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का 
सुधार करना राज्य के कर्तव्य होंगे । 
अनुच्छेद ४८ में कहा गया है कि राज्य 
कृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक प्रणा- 
लियों से संगठित करेगा व गोवध का 
प्रतिषेध करेगा । 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में 
कुछ ऐसे भी हैं जो न्याय की सुरक्षा, शिक्षा 
के बिस्तार और लोकतंत्र के प्रसार का 
उपबन्ध करते है । अनुच्छेद ४४ ओर 
५० न्याय की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते 
हैं । अनुच्छेद ४४ में कहा गया है कि 
राज्य भारत के समस्त राज्य-क्षेव के 
लिए समान व्यवहार संहिता बनाएगा । 
अनुच्छेद ५० में कार्यांग तथा त्यायांग 
को एक-दूसरे से अँलग-अळग रखने की 
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अनुच्छेद ४५ ने निर्धारित किया है कि 
“राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस 
वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों 
को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक 
निःशुल्क और अनिवार्यं शिक्षा देने के 
लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।' 
भारत में लोकतंत्रात्मक भावनाओं के 
प्रसार के लिए निर्देशक तत्त्वों में ग्राम 
पंचायतों के संगठन का भी उल्लेख किया 
गया है। अनुच्छेद ४० ने निश्‍चित किया 
है कि “राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन 
करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको 
ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान 
करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इका- 
इयों के रूप में कार्यं करने योग्य बनाने 
के लिए आवश्यक हों ।” 
अनुच्छेद ४९ और ५१ को प्रकीणं निर्दे- 
शक तत्त्वों की कोटि में रखा जा सकता 
है । अनुच्छेद ४६ में राष्ट्रीय महत्त्व के 
स्मारकों, स्थानों और चीज़ों के संरक्षण 
की बात कही गई है। राज्य का यह 
कत्तव्य होगा कि वह इनकी विनाश, 
व्ययन और निर्यात से रक्षा कर । अनुच्छेद 
५१ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 
से संबंध रखता है। इसके अनुसार 
“राज्य (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और 
सुरक्षा की उन्नति का, (ख) राष्ट्रों के 
बीच न्याय और सम्मानपूणं सम्बन्धों को 
बनाए रखने का, (ग) संगठित लोगों को 
एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि 
और संधि वन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का, तथा (घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के | 
मध्यस्थता द्वारा निबटाने के लिए प्रोत्सा- | 
हन देने का, प्रयास करेगा'। राज्य- _ 


नीति के निर्देशक तत्वों की सामाय 


> 
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discrimination 


को न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जा 
सकती, अतः ये व्यर्थ हैं । तथापि, इन 
उपबन्धों का सांविधानिक महत्त्व यह है 
कि ये किसी भी सरकार के लिए आदर्श 
की भाँति हैं जिनके आलोक में जनता 
सत्तारूढ़ दल की सफलताओं ओर अस- 
फलताओं को परख सकती है । 
discrimination (डिस्क्रिमिनेशन) : 
विभेद, भेदभाव । 
विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ 
मनमाने आधार पर भिन्न-भिन्न व्यव- 
हार करना, कुछ के साथ पक्षपात करना 
और कुछ का विरोध करना । संयुक्त 
राष्ट्र संघ के एक प्रकाशन के अनुसार 
“जिन प्राकृतिक या सामाजिक श्रेणियों 
का व्यक्तिगत क्षमताओं या योग्यताओं 
से अथवा विशिष्ट व्यक्ति के मूर्त व्यव- 
हार से कोई सम्वन्ध न हो, उन पर 
आधारित कोई भी व्यवहार विभेद के 
अन्तर्गत आता है ।” (द मेन टाइप्स एंड 
कॉजेज़ ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन, संयुक्त 
राष्ट्रसंघ, १९४९, १४, ३, लेक सक्सेस, 
न्यूयाकं, १९४९, पृ० ९) । सत्ताधारी 
वर्ग अधीन वर्गों के विरुद्ध आर्थिक; सामा- 
जिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सदा ही 
विभेद का व्यवहार करते आये हैं। 
भारतीय संविधान में जाति, धर्म, जन्म- 
स्थान, रंग आदि के आधार पर सभी 
भेदभाव का अन्त कर दिया गया है । 
देखिए--freedom from discrimi- 
nation. 
dissolution (डिजोल्युशन) : सभा का 
विघटन, राज्यों में विधान सभा तथा 
केंद्र में लोकसभा के जीवन का अंत । 
संविधान के अनुच्छेद ८५ (२) (ग) 


१०४ dissolution 


आदेश द्वारा अथवा अपनी प्रथम वैठक आ जारा अवा अपनी अथस बैठक के 
लिए निर्धारित तारीख से पाँच वर्ष की 
कालावधि समाप्त होने पर लोकसभा के 
जीवन का अंत सदन का विघटन 
कहलाता है । यदि लोकसभा का पाँच 
वर्ष की समाप्ति से पहले भी विघटन हो 
जाता है, तो इसे असांविधानिक नहीं माना 
जाता । सभा का विघटन होते ही सभा 
के सदस्यों का प्रतिनिधिक स्वरूप समाप्त 
हो जाता है। जब लोकसभा का एक 
वार विघटन हो जाता है, तब वह आम 
चुनाव होने तक दुबारा समवेत नहीं हो 
सकती । राज्यसभा एक अविच्छिन्न 
संस्था है और उसका विघटन नहीं हो 
सकता । हाँ, उसके तिहाई सदस्य प्रति 
दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं । 
लोकसभा का विघटन होते ही उसके 
सम्मुख जो भी विचाराधीन कार्य होता 
है— विधेयक, प्रस्ताव, संस्ताव आदि-- 
वह सब व्यपगत हो जाता है । 

भारत में चौथे आम चुनावों के वाद अनेक 
राज्यों--राजस्थान, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश, विहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और 
पश्चिमी बंगाल--में दळ-वदल की बड़े 
पैमाने पर जो घटनाएं हुई हैं और जिनके 
कारण इन राज्यों में राजनीतिक 
अस्थिरता आ गई है, उसे ध्यान में रखते 
हए कुछ क्षेत्रों में सुझाव दिया गया है 
कि यदि मुख्य मंत्रियों को यह खतरा हो 
कि कुछ सदस्य उनके दल से निकरूने 
वाले हैं, तो उन्हें यह अधिकार होना 

चाहिये कि वे अपने विधान मंडलों का 
विघटन करा सकें । विघटन का खतरा 
होने पर विधायक दल-बदल से संकोच 
करेंगे क्योंकि तय उन्हें सोचना पड़ 


के अदीत बिते रफ पलि ०००७७ ऽक्तिअहि, हतत्रेद्वळाबदल किया 


dissolution 


तो हमें नए आम चुनाव लड़ने को परे- 
शानी उठानी पड़ेगी । लेकिन इस सुझाव 
को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ 
हैं: (१) अगर मुख्यमंत्री इस अधिकार 
का वास्तव में प्रयोग करता है, तो वह कुछ 
दल बदलने वाले विधायकों के साथही 
अधिकांश निष्ठावान्‌ विधायकों को भी 
नए निर्वाचन के खर्चा, दिक्कतों और 
आशंकाओं की भट्टी में झोंक देगा । इस 
प्रकार कुछ दल बदलने वाले विधायक 
दल वदलने की धमकी देकर प्रत्येक सदस्य 
को इस वात के लिए विवश कर सकते 
है कि उसका अत्यंत कठिनता से जीता 
हुआ स्थान उसके हाथ से निकल जाए 
तथा वह दुवारा चुनाव की जहमत 
उठाए । (२) कई वार कोई अवसर- 
वादी मुख्यमंत्री, जिसे अपने दल के अलावा 
मिली-जुली सरकार में अपने बहुमत के 
वारे में संदेह है, सदन का विघटन करने 
की धमकी देकर बहुमत पर अपनी 
इच्छाओं का वलपूर्वक आरोप कर सकता 
है और उससे अपनी शते मनवा सकता 
है। (३) संविधान के अधीन मंत्नि- 
परिषद्‌ विधान मंडल के निचले सदन 
के प्रति उत्तरदायी है । जिस मुख्यमंत्री 
को सदन का विश्वास प्राप्त नहीं रहा, 
यदि राज्यपाल. उसकी सलाह मानकर 
सदन का विघटन कर देता है तो संभवतः 
यह संविधान की भावना के अनुसार नहीं 
होगा । (४) इस वात का खतरा है कि 
जब किसी मुख्यमंत्री को सदन के बहुमत 
का समर्थन प्राप्त न हो तब वह सदन 
का विघटन करने के लिए कह सकता 
है । इस प्रकार वह कार्यवाहक सरकार 
के नेता के रूप में अबने आपको सत्तारूढ 





१०५ distribution of powers 
के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं 
रहेगी । 


distribution of powers (डिस्ट्रीव्युशन 
ऑफ़ पावस) : शक्ति-वितरण । 
संघ-शासन की एक अनिवार्य विशेषता 
ऐसी दो सरकारों का सह-अस्तित्व है जो 
अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में स्वतंत्र हों 
तथा एक-दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप 
न करती हों । फलतः इस शासन-व्यवस्था 
में यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्रीय 
या संघीय और राज्य-सरकारों के वीच 
प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय 
शक्तियों का निश्रान्त वितरण कर दिया 
जाए । इस शक्ति-वितरण का सूल सिद्धांत 
यह है कि जिन विषयों का संबंध सम्पूर्ण 
राष्ट्र से हो और जिनके प्रबंध में एक- 
रूपता अपेक्षित हो, वे केंद्रीय या संघीय 
सरकार की अधीनता में, और जितका 
संवंध संपूर्ण देश से नहीं वल्कि स्थानीय 
परिस्थितियों से ही हो, वे राज्य-सरकारों 
की अधीनता में रखे जाते हैं। इस 
सिद्धांत के अनुसार ही देश-रक्षा, विदेश 
संबंध, आयात-कर, बैंक एवं मुद्रा, तार, 
टेलीफोन आदि अखिल राष्ट्रीय महत्त्व के 
विषय केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रखे 
जाते हैं और स्थानीय महत्त्व के विषय, 
जैसे जन-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विधि 
और व्यवस्था आदि, राज्य-सरकारों के 
नियंत्रण में । 
संघात्मक संविधानों में केंद्रीय सरकार 
तथा राज्य-सरकारों के बीच शबितयों के, 
बितरण की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित 
हैं। अमरीका के संविधान में कंद्रीय 


सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से 
उल्लेख कर दिया गया है और शेष सारी 


रख सक्ति, 'दै।छँ!€'राज्य०"विधावाऱ्मध्या 00 हितमा, जड, सवशि शबितियाँ रडु 








३ 


distributor. of powers १०६ 


(रेजिडुअरी पॉवर्स) कहते है-- राज्यों 
को दे दी गई हैं । आस्ट्रेलिया के संविधान 
में भी इसी पद्धति का पालन किया गया 
है । कनाडा के संविधान में शासन की 
शवितयों को तीन सूचियों में बाँटा गया 
है-केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और 
समवर्ती सूची । जिन शक्तियों की इनमें 
से किसी भी सूची में गणना नहीं की 
गई, उन्हें केंद्रीय सरकार के पास छोड़ 
दिया गया है । स्विट्जरलँड में भी तीन 
सूचियों की नीति को अपनाया गया है। 
पर वहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ अवयवी 
एकको अर्थात्‌ कॅटनों को दी गई हैं । 
भारत के संविधान ने शासन की समस्त 
शक्तियों को तीन सूचियों--संघ सूची, 
राज्य सूची और समवर्ती सूची--में 
वाँटा है । संघ-सूची में वे विषय हैं जिनके 
ऊपर संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है और वह यथेष्ट रीति से विधि 
निर्माण कर सकती हे । इस सूची में ६७ 
विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, 
नागरिकता, रेल, राष्ट्रीय राजपथ और 
विदेशी मुद्रा आदि । राज्य-सूची में 
सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, 
स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
स्वच्छता, शिक्षा, कृषि और उद्योग आदि 
को मिलाकर ६६ विषय हैं जिनके ऊपर 
राज्य-सरकार को न्यूनाधिक रूप से पूरा 
अधिकार प्राप्त है । समवर्ती सूची में 
फौजदारी कार्यवाही, विवाह और तलाक 
संविदाएं, श्रमिक संघ, दीवानी कार्यवाही 
और समाचार-पत्रादि कुल ४७ विषय 
हँ । समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय 
सरकार और राज्य-सरकारें दोनों ही 
विधियाँ बना सकती हैं । पर यदि 


divine origin of state 


ने भी विधि वनाई हो और केंद्रीय 
सरकार ने भी तथा राज्य-सरकार को 
विधि केंद्रीय सरकार की विधि के 
विरोध में हो, तो ' केंद्रीय सरकार की 
विधि लागू होती है और राज्य-सरकार 
की विधि विरोध की मात्रा तक व्यर्थ 
हो जाती है। भारतीय संविधान ने 
अवशिष्ट शवितयाँ केंद्र में निहित की हूँ । 
देखिए--federation. 
divine origin theory of stafe (डिवा- 
इन आँरिजिन थ्योरी ऑफ़ स्टेट) : 
राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त । 
राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे 
पुराना सिद्धान्त, जिसके अनुसार राज्य 
का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया, प्रत्युत 
वह ईश्वरीय सृष्टि है। संसार के सभी 
प्राचीन धर्मों ने इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया है । ऋग्वेद की ऋचाओं में राजा 
को इन्द्र और वरुण आदि नामों से सम्वो- 
धित किया गया है | यजुवद के एक मंत्र 
में राजा के लिए वेष्णवान्‌ शब्द का 
प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है 
“विष्णु की विभूतियों से युक्त अर्थात्‌ 
विष्णु स्वरूप ।” महाभारत में भी राजा 
को देव माना गया है । उसके शांतिपवं 
में कहा गया है कि राजा की उत्पत्ति 
यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि देवों 
के अंश से हुई है । मनुस्मृति में भी राजा 
को देव माना गया है और कहा 
गया है कि राजा चाहे वालक 
ही वयो न हो, लेकिन उसका अपमान 
नहीं करना चाहिए । हिन्दुओं की भाँति 
ही प्राचीन काल के मिस्र निवासी, यहुदी, 
फारसी और जापानी आदि सभी लोग 
राजा की दैवी उत्पत्ति में आस्था रखते 


` समवर्द्धी तूची किलि झाडासान्य'सरकडर>०1०८घेश य वका क्रिव्यूवार्चणऐएदार्शनिक प्लेटो 
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और अरस्तू के बारे में भी यह कहा जा 
सकता हे कि उन्होंने परोक्ष रूप से इस 
सिद्धान्त का समर्थन किया है क्योंकि वे 
राज्य को प्राकृतिक मानते थे, अर्थात्‌ 
उनके मत से राज्य मनुष्यों के किसी 
सचेत प्रयत्न का परिणाम नहीं था। 
मसीही धमं ने राज्य की दैवी उत्पत्ति 
के सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया है। 
उदाहरणार्थं संत पाल का कहना था, 
“प्रत्येक आत्मा को सर्वोच्च सत्ताओं के 
अधीन होना चाहिए क्योंकि ईश्वरीय 
सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं 
है । जो सत्ता विद्यमान है, उसे ईश्वर 
ने नियुक्त किया है। जो कोई भी इस 
सत्ता का प्रतिरोध करता है वह ईशवरा- 
देश का प्रतिरोध करता है और जो ऐसा 
करता है, उसको नरक मिलेगा ।” 

सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दियों में 
लूथर और कालविन आदि धर्म-सुधा- 
रको के नेतृत्व में धर्म-सुधार की जो 
लहर उठी थी, उससे राज्य की देवी 
उत्पत्ति के सिद्धान्त को विशेष प्रोत्सा- 
हन मिला । यह सिद्धान्त अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक लोगों के दिमाग 
पर छाया रहा। इंग्लेंड के स्टुअर्ट शासकों 
ने इस सिद्धान्त के आधार पर अपने 


* देवी अधिकारों को न्यायसंगत सिद्ध 


करने का प्रयास किया । अठारहवीं 
शताब्दी के वाद से ज्यों-ज्यों जनता में 
राजनीतिक भावनाओं की वृद्धि होती 
गई, त्यों-त्यों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 
का ह्लास होता गया । 


doctrine of the weakest link 


(डॉक्ट्रीन ऑफ़ द वीकेस्ट लिक) : 
दुबेलतम श्रु खला क€सिद्धांत। | 


देखिए क्षा जि Bhawan Varanasi Col ।बादामे0 ब्रव के, स्पप्तत्रा पपर परशा 


१०७ dominion 


dominion (डोमीनियन) : डोमीनियन। 
“डोमीनियन' का शब्दार्थं शासन करना' 
है । वाद में यह शब्द 'शासित प्रदेश के 
लिए प्रयुक्त होने लगा । इंग्लंड के सम्राट्‌ 
का स्वदेश-स्थित तथा विदेश-स्थित जिन 
क्षेत्रों पर शासन था, वे सब उसके डोमी- 
नियन कहलाते थे। १६४९ के जिस 
अधिनियम ने इंग्लंड को 'कामन- 
वेल्थ सरकार' घोषित किया था, उसमें 
इंग्लैंड तथा उसके सभी डोमीनियनों 
तथा क्षेत्रों की चर्चा की गई थी । १५०१ 
में ब्रिटिश सम्राट की उपाधियों में समुद्र- 


पारवर्ती ब्रिटिश डोमीनियन शब्द और - 


जोड़ दिए गए। १८६७ के वाद से 
कनाडा कनाडा-डोमींनियन के नाम से 
विख्यात रहा है । 

१६०७ के वाद से 'डोमीनियन' शब्द 
उन ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए प्रयुक्त 
होने लगा जो स्वशासी थे। उस साल 
साम्राज्यिक सम्मेलन में व्यवस्था की गई 
कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो भाग स्व- 
देशीय मामलों में पूरी तरह स्वशासी हों, 
उनके लिए 'स्वशासी डोमीनियन' शब्द- 
बन्ध का प्रयोग होना चाहिए। कुछ 


` समय वाद इस शाब्दवन्ध में से स्वशासी 


शब्द हट गया और यह डोमीनियन ही 
रह गया । कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
अफ्रीका, न्यूजीलैंड और १९२२ के वाद 
से आयलेंड स्वतन्त्र राज्य डोमीनियन 
माने जाते थे। १९२६ के साम्राज्य 
सम्मेलन ने 'डोमीनियन स्टेटस' की परि 
भाषा की और वेर्स्टामस्टर संविधि ने 
उसे वैधानिक आधार प्रदान किया । 
संक्षेप में, डोमीनियन वह प्रदेश था जो 
कभी ब्रिटेन के अधीन रहा हो लेकिन 
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dominion status 


गया हो, ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति 
समान निष्ठा के सूत्र से बंधा हो 
और ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल का सदस्य हो । 
डोमीनियन को अस्वाधीन उपनिवेशों 
और भारत से भिन्न समझा जाता था। 
१९४७ में भारत, पाकिस्तान और श्री 
लंका को डोमीनियन-पद प्राप्त हो गया । 
लेकिन, इसके वाद से डोमीनियन शब्द 
का प्रयोग आस्ट्रेलिया और न्यूज्ीलेंड के 
सन्दर्भ में ही होता है, राष्ट्रमंडल के 
अन्य देशों के सन्दर्भ में नहीं । कनाडा, 
दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान तथा 
श्रीलंका के बहुत से लोगों का विचार 
था कि डोमीनियन शब्द से अंग्रेजों की 
प्रभुसत्ता का भास होता है जो तथ्यों के 
अनुकूल नहीं है । इसके वाद से भारत, 
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका पूर्ण 
प्रभुतासंपन्न गणराज्य हो गए हैं । अब 
डोमीनियन की जगह राष्ट्रमंडल-सदस्य 
शव्द का प्रयोग होने लगा है । दक्षिण 
अफ्रीका अब राष्ट्रमंडळल का सदस्य 
नहीं है । 
देखिए— commonwealth 
dominion status. 
dominion ७1५ (डोमीनियन स्टेटस) : 
डोमीनियन-स्थिति, डोमीनियन-पद, 
. डोमीनियन स्टेटस । 
ब्रिटेन की अधीनता में स्वशासी डोमी- 
नियनों की सांविधानिक स्थिति । १९२६ 
के साम्राज्य सम्मेलन में लाड वेल्फोर ने 


 डोमीनियनों को परिभाषा करते हुए कहा 


था, “वे साम्राज्य के अन्तरगत स्वशासी 
समुदाय हैं, यद्यपि वे राजमुकुट के प्रति 
समान निष्ठा के धागे से बंधे हुए हैं और 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सहयोगी सदस्य 


१०८ due process of law 


मामलों में किसी भी प्रकार एक-दूसरे के 
अधीन नहीं हैं और उनकी स्थिति एक- 
दूसरे के समान है ।” १६३१ की वेस्ट- 
मिस्टर संविधि ने इस स्थिति को वेधा- 
निक आधार प्रदान किया । 
देखिए-commonwealth 
dominior. 


due process 01 198 (ड्यू प्रोसेस ऑफ़ 


लॉ) : विधि की उचित प्रक्रिया । 

वह वैधिक कार्य (विधायी, न्यायिक 
या प्रशासनिक) जो आरम्भिक अमरीकी 
परम्पराओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया-रूपों 
के अथवा अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों द्वारा 
मान्य स्वतंत्रता तथा न्याय की मूल संक- 
ल्पनाओं के अनुकूल हो । इस वेधिक 
कार्यवाही में न तो किसी प्रकार की 
स्वेच्छाचारिता होनी चाहिए और न 
स्वतंत्रता तथा न्याय जेसी उन मूल 
संकल्पनाओं का उल्लंघन ही जिनका 
संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के 
प्रथम संशोधन में उपबंध किया गया है। 

विधि की उचित प्रक्रिया संकल्पना मैग्ना 
कार्टा के देश की “विधि का शासन 
शव्दवंध के समान है और अंग्रेज उप- 
निवेशवादी उत्तर अमरीका में स्वतन्त्रता 
की जो परम्पराएं ले गए थे, वह उनका 
एक भाग थी। इसका अथवा इससे 
मिरूती-जुलती भावना का अनेक औप- 
निवेशिक चारों और सांविधानिक दस्ता- 
वेज्ों, वर्जीनिया की अधिकार-घोषणा तथा 
अमरीका के अधिकाँश राज्यों के संविधानों 
में उल्लेख है । संघीय संविधान के पाँचवें 
संशोधन में, जिसे संविधान के अनुसमर्थन के 
तुरन्त बाद अंगीकार किया गया था, कहा 
गया है, “किसी श्री व्यक्ति को विधि की 


| दै, फिर भीवे अपने घरेलू, और विदेशी ०तीचित, प्रश नम 5कै, वित्ता जीवन, स्वतंत्रता 





duty 


अथवा संपत्ति से वंचित नहीं किया 
जाएगा ।” १८६८ में गृह-युद्ध के वाद 
जव संविधान का चौदहवाँ संशोधन 
किया गया, तब यह व्यवस्था राज्य 
सरकारों के ऊपर भी लागू कर दी गई। 
आज विधि की उचित प्रक्रिया का उपबंध 
अमरीकी संविधान का आधार-तत्त्व वन 
गया है और इसका अभिप्राय हो गया 
हे कि यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्ल- 
घन करता है, तो उसके मामले पर विधि 
_ के नियमों के अनुसार ही विचार हो 
सकता है, मनमाने ढंग से नहीं । इसका 
यह भी अभिप्राय है कि विधानांग तथा 
कार्यांग को विधि की सीमाओं के भीतर 
ही रहते हुए आचरण करना चाहिए । 

देखिए--equality before law 

equal protection of laws. 

4० (ड्यूटी) : कतव्य । 

कोई ऐसा कार्यं जिसका करना सामा- 
जिक समुदाय के सदस्य के लिए आवश्यक 
हो । कतंव्यों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है 
और उसमें मनुष्य के सभी प्रकार के 
दायित्वों का समावेश हो जाता है-- 
पारिवारिक दायित्वों से लेकर उसके 
मानवता के प्रति दायित्वों तक का । 

वास्तव में अधिकारों तथा कतेंव्यों का 
अन्योन्य संबंध है । अधिकारों का अभि- 
प्राय है कि मनुष्य का समाज के ऊपर 
कुछ दावा है। कतंव्यों का अभिप्राय है 
कि समाज का मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण 
है । गांधीजी का तो यहाँ तक कहना 
है कि कतंव्यों का अधिकारों से अधिक 
महत्त्व है । उनके शब्दों में, “अपने कर्तव्य 
के पालन करने का अधिकार एकमात्र 
ऐसा मूल्यवान अधिकौर है जिसके लिए 


१०९ 
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उसमें सभी उचित अधिकारों का समावेश 
है ।” गांधीजी का मत है कि यदि कोई 
व्यक्ति किसी कतव्य के पालन की क्षमता 
प्राप्त कर ले तो उससे संलग्न अधिकार 
अनिवायं खूप से प्राप्त हो जाएगा । 
उन्होंने स्वयं कहा भी है, “अधिकार का 
सच्चा स्रोत है कतंव्य। यदि हम सव अपने 
कतँब्यों का पालन करें, तो अधिकारों 
को खोजने की जरूरत न पड़ेगी । यदि 
कतंव्यों की उपेक्षा करके हम अधिकारों 
के पीछे पड़ें तो हमारी खोज मृगतृष्णा 
की तरह व्यथं होगी । जितना हम अधि- 
कारों का पीछा करेंगे, उतना ही वह 
हमसे दूर होंगे ।” 
अधिकारों और कतंव्यो में तीन प्रकार 
का संबंध है । प्रथमतः, जो एक व्यक्ति 
का अधिकार होता है, वही समाज के ` 
दूसरे सदस्यों का कतव्य बन जाता है । 
उदाहरण के लिए मुझे जीवन का अधिकार 
है । मेरे इस अधिकार को रक्षा तभी हो 
सकती है जबकि दूसरे व्यक्ति मुझे मारे 
नहीं, मुझ पर आक्रमण न करें । यदि 
दूसरे व्यक्ति मुझे चोट पहुँचाएंगे, तो 
मेरा जीवन संबंधी अधिकार व्यर्थे हो 
जाएगा । दूसरे, जो अधिकार हे, वह 
वास्तव में कतव्य भी है। यंदि किसी 
व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त हे, तो 
उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
अधिकार दूसरे लोगों को भी प्राप्त हे । 
इसलिए, उसे अपने अधिकार का उपभोग 
कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे दूसरे . 
व्यक्ति के अधिकार-उपभोग में कोई 
बाधा न पड़े । तीसरे, अधिकार का केवल 
यही प्रयोजन नहीं है कि इसके हारा | 


व्यक्ति अपना ही आत्म-विकास करे] _ क 
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कि इसके द्वारा जनसाधारण के सामान्य 
कल्याण की वृद्धि हो । व्यक्ति के प्रत्येक 
अधिकार के साथ यह कतव्य जुड़ा हुआ 
है कि इस अधिकार का प्रयोग इस तरह 
से होना चाहिए जिससे सामान्य कल्याण 
को कोई चोट न पहुँचे । यदि कोई व्यक्ति 
अपने अधिकार का इस ढेंग से प्रयोग 
करता है जिससे सामान्य कल्याण को 
चोट पहुँचती है, तो वह व्यक्ति दंडनीय 
हो जाता है। 
नागरिक के कतंव्यों की कोई सर्वेसम्मत 
सूची वनाना संभव नहीं हे क्योंकि सभ्यता 
के विकास के साथ ही साथ मनुष्य के 
कतंव्यो में भी वृद्धि होती है । नागरिक 
का एक कर्तब्य अपने प्रति है । उसे अपनी 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों 
का पुणे विकास करना चाहिए जिससे 
वह समाज की अधिक से अधिक सेवा 
कर सके। नागरिक के अपने परिवार, 
ग्राम, नगर तथा प्रांत के प्रति भी कुछ 
कतव्य हे । उसे वृहत्तर हित की वेदी 
पर लघुतर हित का वलिदान करने के 
लिए सदा ही प्रस्तुत रहना चाहिए 1 
नागरिक के राज्य के प्रति अनेक कतंव्य 
हैं जिनमें से मुख्य ये हैं कि वह विधियों 
का पालन करे, देश के प्रति निष्ठा रखे, 
समय पर कर चुकाए और राजनीतिक 
गतिविधियों में सक्रिय रुचि ले । 
' देखिए-_Tights. 
dyarchy (डायर्को) : द्वैध शासन । 
, वह शासनःप्रणाली जिसमें शासन-सत्ता 
दो भागों में बाँट दी जाए । 
१९१९ के भारतीय शासन-अधिनियम 
ने ब्रिटिश प्रांतों में ध अथवा दोहरे 
शासन की स्थापना की थी । इस व्यवस्था 


११० 


dyarchy 


के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन के विषय दो 

भागों में बाँट दिए गए । एक भाग में 
संरक्षित विषय थे । ये विषय उन कार्य- 
कारी पार्षदों की अधीनता में रखे गए 
थे, जो गवर्नेरों के प्रति उत्तरदायी थे 
और प्रांतीय विधान-मंडल द्वारा अपदस्थ 
या नियंत्रित नहीं किए जा सकते थे। 
दूसरे भाग में हस्तांतरित विषय थे । इन 
विषयों से संबद्ध विभागों को मंत्रियों 
की अधीनता में रखा गया जो विधान- 
मंडल के निर्वाचित सदस्य होते थे और 
उसी समय तक पदारूढ़ रह सकते थे 
जब तक कि प्रांतीय विधान-मंडल के 
सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन करता 
रहता । दूसरे शब्दों में मंत्री विधान-मंडळ 
के प्रति उत्तरदायी थे और उन्हें अविश्वास 
के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता था । 
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन- 
प्रणाली का प्रयोग १६ वषं (१६२१- 
१६३७) तक चलता रहा लेकिन वह पूर्ण 
रूप से असफल सिद्ध हुआ क्योंकि 
(१) गवरनर स्वेच्छाचारी बना रहा। 
वह अपने मंत्रियों की मंत्रणा को अस्वी- 


कार कर सकता था और उन्हें अपदस्थ 


कर सकता था । (२) मंत्री मनोनीत 
सदस्यों का समर्थन पाने पर पदारूढ़ रह 
सकते थे। (३) मंत्री सामूहिक रूप से 
विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं 
थे। (४) संरक्षित और हस्तांतरित 
विभागों की विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं 
थी। (५) वित्त-विभाग मंत्रियों के 
काय में रुकावट डाल सकता था, और 


(६) मंत्रियों का अपने अधीन आई० 


सी० एस० अधिकारियों के ऊपर कोई 
नियंत्रण नहीं था? 
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economic equality (इकॉनॉमिक 


इक्विटी) : आर्थिक समानता । 
देखिएequality. 
economic iuterpretation of history 
(इकॉनॉमिक इंटरप्रेटेशन ऑफ़ हिस्ट्री): 
इतिहास की आथिक व्याख्या । 
माक्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास संबंधी 
दृष्टिकोण, जिसके अनुसार इतिहास में 
आकस्मिकताओं, संयोगों और व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं है, प्रत्युत 
इतिहास को एक तार्किक एवं क्रमवद्ध 
विकास का परिणाम माना जाता है। 
सामाजिक तथा राजनीतिक परिवतन 
जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण 
अर्थात्‌ उत्पादन और वितरण के साधनों में 
परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं, सत्य या 
न्याय के अमूत विचारों अथवा भगवान 
की इच्छा के कारण नहीं । राजनीतिक 
संस्थाएं, सामाजिक संगठन, दार्शनिक 
पद्धतियां और साहित्यिक परम्पराएं 
आदि समाज की प्रचलित उत्पादन और 
वितरण प्रणाली पर निर्भर रहती हैं । 
देखिए--dialectical materialism 
Marxism. 
economic liberty (इकॉनॉमिक 
लिबर्टी) : आथिक स्वतंत्रता । 
देखिए - Jiberty. 
€]९८४।०॥ (इलेक्शन) : चुनाव, निर्वाचन । 
निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
बहुत से व्यक्ति कुछ पदों के लिए एक 
अथवा अधिक उम्मीदवारों का चुनाव 
करते हैं । ० 


यदि उम्मीदवारों जो सं शमादि शमा. CORRIDOR! 


से अधिक हो या मतदाता बहुत अधिक 
हों या मतदान को गुप्त रखने का फसला 
किया जाए तो निर्वाचन की सर्वश्रेष्ठ 
प्रणाली मतपत्र द्वारा निर्वाचन करना 
है। संसदों अथवा इसी तरह की संस्थाओं 
के निर्वाचन में मतपत्र-प्रणाळी का ही 
उपयोग किया जाता है । 

संसदीय निर्वाचनों में बहुत से लोगों 
को मत डालना होता है, अतः मतदान 
लम्बे समय तक, कम-से-कम एक दिन 
तक, और कभी-कभी उससे भी अधिक 
समय तक जारी रहता है। सरकार 
विद्यालयों में अथवा अन्य सार्वजनिक 
इमारतों में मतदान की व्यवस्था कर 
देती है । मतदाता वहाँ जाकर अपना 
मत डालते हैं। प्रत्येक मतदाता को एक 
मतपत्र दिया जाता है जिस पर उसे 
यह संकेत देना पड़ता है कि उसे 
कौन-सा उम्मीदवार पसंद है । मतदाता 
यह कार्य मतदान कोष्ठ में करता है 
जिसके चारों ओर आइ लगा दी जाती 
है ताकि मतदाता गुप्त रूप से अपना 
मत दे सके और किसी को यह पता न 
लग सके कि उसने किसे मत दिया 
है । इसके बाद मतदाता मतपत्र को 
सोड़कर मतपेटी में डाल देता है। मतदान 
पूरा होने के बाद उम्मीदवारों के प्रति- 


निधियों की उपस्थिति में मतपत्नों की. 


गणना होती है और जिस उम्मीदवार 
के पक्ष में अधिक मत पड़ते हैं, उसे निर्वा- 
चित घोषित कर दिया जाता है । 


निर्वाचनों के अनेक भेद हैं। प्रत्येके | 
दुवारों से कवल | दु ड | 


ngotri 





election commission 


एक उम्मीदवार को ही मत दे सकता 
है अथवा यदि अनेक स्थानों की पूर्ति 
करनी हो, तो उसे अनेक मत प्राप्त हो 
सकते हैं अथवा वह उम्मीदवारों को 
अपनी पसंद के क्रम से मत दे सकता 
है । कुछ समग्रवादी देशों में निर्वाचन 
की व्यवस्था यह है कि केवल एक उम्मीद- 
वार का नाम मतपत्र पर लिखा होता है 
और मतदाता के सामने केवल यह 
विकल्प होता है कि वह या तो उस 
उम्मीदवार को मत दे अथवा अपना मत 
हीनदे। 


आजकल निर्वाचन मुख्यतः राजनीतिक 
दलों के आधार पर लडे जाते हूँ । अतः 
प्रायः ऐसा माना जाता है कि मतदाता 
व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं, प्रत्युत 
राजनीतिक दलों को ही मत 
देता है । 
देखिए--adult franchise 
ballot 
Election Commission 
plebiscite 
political parties 
referendum 
voting. 


Election Commission (इलेक्शन कमी- 
शन) : निर्वाचन आयोग । 
चुनावों का प्रबंध करने वाली मुख्य 
संस्था निर्वाचन आयोग है जिसका 
` प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है । 
चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और 
नियंत्रण के सारे अधिकार इस भायोग 
को सापे गए हैं। आयोग को इन अधि- 
कारों का प्रयोग संविधान तथा लोक 


election petition 


अनुसार करना होता हैं । 

निर्वाचन आयोग का प्रधान मुख्य- 
निर्वाचन-आयुबत होता है । संविधान में 
इस वात का पूरा ध्यान रखा गया हैं 
कि यह पदाधिकारी अपने कतेव्यों का 
पालन करने में राजनीतिक प्रभाव तथा 
सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रह सके । 
मुख्य-निर्वाचन-आयुकत को उसके पद से 
आसानी से नहीं हटाया जा सकता । 
इसके लिए बही प्रक्रिया अपनानी पड़ती 
है जो किसी उच्च न्यायालय अथवा 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 
हटाने के लिए निर्धारित की गई है। 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसकी सेवा 
की शर्तों में कोई ऐसे परिवर्तन नहीं 
किए जा सकते जो उसके प्रतिकूल पड़ते 
हों । राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्य- 
पालों से यह अपेक्षित है कि वे आयोग के 
लिए ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था करें 
जिन्हें वह अपने कतंव्यों का पालन 
करने के लिए आवश्यक समझता हो । 
गत चार आम-चुनावों की एक उल्लेख- 
नीय विशेषता यह रही है कि निर्वाचन 
आयोग के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कार्य 
की सभी सराहना करते हैं । 

देखिए —election. 


election Petiti0n (इलेक्शन पेटीशन) : 


चुनाव याचिका । 

संविधान के अनुच्छेद ३२९ में व्यवस्था 
की गई है कि संसद के प्रत्येक सदन या 
राज्य विधान-मंडल के किसी सदन के 
चुनाव के वारे में चुनाव याचिका द्वारा 
आपत्ति की जा सकती है । जिस उच्च 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चुनाव हुआ 
हो, उसी उच्च “न्यायालय में याचिका 


प्रतिनिधित्व - क्षिति केऽ “NA कि. 95 (द्वाप्या०क लो) BEd विद हे॥ कोई भी 





electoral roll 


उम्मीदवार अथवा चुनाव में भाग छेने 
वाला मतदाता चुनाव के संबंध में 
आपत्ति उठा सकता है। याचिका के 
सफल होने पर विजयी उम्मीदवार का 
चुनाव रद्द हो सकता है । 
electoral 701 (इलेक्टोरल रोल) 
निर्वाचक नामावलि । 

संविधान ने निश्चित किया है कि 
प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए 
एक सामान्य निर्वाचक नामावलि होगी । 
धमे, मूलवंश, जाति या लिंग के आघार 
पर नामावलियों का तैयार किया जाना 
वर्जित है। किसी निर्वाचन-क्षेत्र की 
निर्वाचक नामावलि में उन सव व्यक्तियों 
के नाम सम्मिलित होते हैं जो उस 
निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव में मत देने के 
हकदार होते हैं । निर्वाचक नामावलि 
प्रत्येक आम चुनाब तथा उप-चुनाव के 
पूर्वं दोहराई जाती है। जव किसी 
निर्वाचनः क्षेत्र की निर्वाचक नामावरि 
तैयार हो जाती है तो उसे मसौदे के 
रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा 
इस बात को रेडियो, समाचार-पत्ों 
आदि द्वारा विस्तृत खूप से प्रचारित 
किया जाता है । इन नामावलियों को 
ग्राम पंचायत जैसे सुगम्य स्थानों पर 
रखा जाता है जहाँ जनता उन्हें आसानी 
से देख सके । नामों को सम्मिलित करने 
या हटाने के पक्ष या विपक्ष में दावे तथा 


आपत्तियाँ एक निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त 
की जाती हैं । 

९९०६०7३९ (एलेक्टोरेट) : निर्वाचक 
मंडल । 


लोकतंत्रात्मक शासन-व्यवस्थाओं में जो 
लोग मतदान देने के --अधिकार का उप- 


भोग करते (दव जात सामूहिक नाम... (0 


११२ 


embargo 


ee ३-2: यय 


देखि[-—adult franchise. 


०1४६४ (एलीट) : विशिष्ट वर्ग । 


सामान्य रूप से एलीट' का अर्थ हे-- 
समाज के विशिष्ट ' व्यक्ति, वे व्यक्ति 
जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति 
अजित की हो अथवा जिनके हाथों में 
शक्ति के सूत्र केंद्रित हों । मुलतः यह शब्द 
फ्रांसीसी भाषा का है जहाँ इसका अर्थ 
“चुनी हुई वस्तुएँ” है । अठारहुवीं 
शताव्दी तक आते-आते यह शव्द विभिन्न 
क्षेत्रों में वैशिष्ट्य का द्योतक हो गया । 
राजनीति-विज्ञान में यह शब्द विशिष्ट 
व्यक्तियों अथवा व्यक्ति-समूहों का द्योतक 
हो गया है। आधुनिक काल में वी० 
पेरेटो तथा एच० डी० लॉसवेल ने समाज 
में विशिष्ट वर्गों की भूमिका पर विशेष 
बल दिया है । वी० पेरेटो ने समाज में 
दो वर्ग माने है--निम्न वर्ग जिसे वह 
अविशिष्ट वर्ग कहता है और उच्च वर्ग 
अथवा विशिष्ट वर्ग जिसके उसने दो 
भाग माने हैं-शासक विशिष्ट वर्ग और 
अ-शासक विशिष्ट वर्ग । एच० डी० 
लॉसवेल ने विशिष्ट वर्ग को मूल्यों का 
वाहक माना है और कहा है कि समाज 
में सत्ता, धन, संपदा, आदर-सम्मान तथा 
ज्ञान इन सवके अपने-अपने विशिष्ट वग 
होते हैं । 


देखिए--aristocracy. 


embar६० (एमवार्गो) : अधिरोध, घाट- 


बंदी, नौकावरोध । 

विदेशी समुद्री जहाजों के यातायात पर 
प्रतिबंध लगाने या उन्हें रोकने के लिए 
दिया जाने वाला आदेश। युद्धकालीन 
परिस्थितियों में या उनकी आशंका की _ 


स्थिति में प्रायः समुद्री जहाजो पर यह | 
क लगाई जाती हैं यह पद्धति आज | 
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कल यदाकदा ही काम में लाई जाती 
है और समुद्री जहाजों को अपनी यात्रा 
पूरी करने की छूट दे दी जाती है । इस 
शब्द का प्रयोग किसी देश-विदेश से किए 
जा रहें व्यापार को या किसी वस्तु विशेष 
के व्यापार को स्थगित करने के लिए भी 
किया जा सकता है। 
देखिए--७l०ckade. 
emergency provisions ( एमरजंसी 
प्रॉविजन्स) : आपात उपवंध । 
संविधान ने तीन विभिन्न प्रकार के 
आपातों का उपबंध किया है-“(१) 
वाहरी या आन्तरिक आक्रमण के कारण 
उत्पन्न आपात, (२) राज्यों में संविधान 
तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात और 
( :) वित्तीय आपात । 

(१) यदि राष्ट्रपति समझे कि युद्ध, 
बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति 
से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा 

' संकट में है तो वह किसी भी समय 
आपात की उद्घोषणा करं सकता है। 
इस प्रकार की उद्घोषणा ऐसी किसी 
घटना के होने की संभावना के आधार 
पर भी की जा सकती है । 

आपात काल में संघ की कार्यपालिका 
और व्यवस्थापिका के पास असाधारण 
शक्तियां आ जाती हैं। इस काल में 
न्यायालयों को इस वात की जांच करने 
का अधिकार नहीं होता कि क्या वास्तव 
में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा 

` हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा की गई 
आपात की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन 

` के सामने रखी जाती हे । यदि संसद 
` के दोनों सदन प्रस्तावों द्वारा उद्घोषणा 

_ का अनुमोदन नहीं कर देते तो साधा- 
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है । लेकिन यदि कोई उद्घोषणा उस 


समय निकाली गई है जबकि लोक सभा 


का विघटन हो चुका है अथवा लोकसभा 
का विघटन ऊपर निदिष्ट दो मास की 
कालावधि में हो जाता है, तो उद्घोषणा 
उस तारीख में, जिसमें कि लोकसभा 
अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम वार 
बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर लागू 
न रहेगी, जब तक कि उक्त तीस दिन 
की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्‌- 


“घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 


दोनों सदनो द्वारा पारित नहीं हो जाता । 
इस प्रकार की. उद्घोषणा के निम्नलिखित 
प्रभाव होते है--(क) संघ की कार्ये- 


` पालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है 
' और वह किसी भी राज्य को निदेश दे 


सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति 


* का प्रयोग किस प्रकार करे। (ख) संसद 


राज्य-सूची। के विषयों :पर भी सम्पूर्ण 


भारत अथवा उसके.किसी भाग के:.लिए 
` कानून वना सकती है । लेकिन इस तरह 
की आपात-बिधि उद्घोषणा. समाप्त होने 
, के छः महीने.वाद प्रवर्तत में नहीं रहती । 
. संक्षेप में जब आपात की, घोषणा प्रवर्तन 


: में, होती है, संघीय सरकार को राज्यों के 


: ऊपर समवर्ती, कार्यकारी", और विधायी 


शक्तियाँ प्राप्त हो. जाती हैं.। आपात की 
उद्घोषणा केः समय संघ की कार्यपालिका 


. और व्यवस्थापिका सभा को स्थगितः:नहीं ` 


किया जाता । वे. पहले की तरह कार्य 
करती रहती हैं, लेकिन वह संघ की उप- 


युक्त शक्तियों के.अधीन: रहकर. कायें 


करती हें । 
(२) जव किसी राज्य में सांविधानिक 


`` तंत्र विफल हो जाता हे, तब उस राज्य - | 


ng वात 


रणतया: बह र लने, मह्वीते तक, जा ये हुती, Col (लोकप्रशासन को, ०लसंविधार ने विशेष 
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व्यवस्था की हे । प्रत्येक राज्य की सरकार 
संविधानों के उपबंधों के अनुसार चलाई 
जाय, -यह सुनिश्चित करना संघ का 
कत्तव्य है (अनुच्छेद ३५५) ।. राज्य 
के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर 
अथवा अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो 
जाय कि राज्य का शासन संविधान के 
उपवन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता, तो वह इस आशय की उद्घोषणा 
कर सकता है । इस प्रकार की उद्‌- 
घोषणा द्वारा राष्ट्रपति (क) उस 
राज्यकी सरकार के अथवा उच्च न्यायालय 
को छोड़कर अन्य किसी प्राधिकारी 
के सव या कोई कृत्य, अपने हाथ. में ले 
सकता है, और (ख) घोषणा कर सकता 
है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां 
संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन 
प्रयोक्तव्य. होंगी । संक्षेप में इस प्रकार 
उद्घोषणा के द्वारा केन्द्रीय सरकार 
राज्य प्रशासन के न्यायिक कृत्यों को 
छोड़कर अन्य सभी कृत्य अपने हाथ में 
ले सकती. है । जब उद्घोषणा के द्वारा 
राज्य के विधानमंडल को स्थगित कर 
दिया जाता है, तव संसद को यह शक्ति 
होती है कि वह राज्य के लिए कानून 


बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को अथवा . 


उसके द्वारा उल्लिखित अन्य प्राधिकारी 
को सौंप दे । उस समय राष्ट्रपति को यह 
अधिकार होता है कि वह, जब लोकसभा 
सत्र में न हो, राज्य की संचित निधि में 


से संसद की मंजूरी मिलने तक आवश्यक . 


व्यय को प्राधिकृत कर दे । इस उद्घोषणा 
के समय यदि संसद सत्र में न 
हो तो राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के 
लिए अध्यादेश जारी कर सकता है । 


साधारणतया इस प्रकाद की. उद्घोषणा 
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दो महीने के लिए की जाती है। लेकिन 
यदि उद्घोषणा ऐसे समय की गई हो 


जवकि लोकसभा का विघटन हो चुका 


हो अथवा उसका विघटन उपयुक्‍त दो 


महीने की अवधि में हुआ हो, तो उद्‌- 


घोषणा उस तारीख से, जिसमें लोकसभा 
अपने पुनर्गठन के पश्चात पहली वार 


बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रव- 


तंन में नहीं रहती, जव तक कि संसद 
इस उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दे। 
इस उद्घोषणा की दो महीने की अवधि 
संसद एक वार में छः महीने तक वढा 


सकती है । (अनुच्छेद ३५६-७) । 


(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो 
जाय कि भारत. या. उसके किसी राज्य 
क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व 


या प्रत्यय संकट में है तो वह वित्तीय 


आपात की उद्घोषणा कर सकता है। 


. (अनुच्छेद ३६०) । इस प्रकार की उद्‌- 
घोषणा के निम्नलिखित प्रभाव होते 

.हैं-- (क) जब इस प्रकार की उद्‌- 
. घोषणा प्रवर्तन में होती है, संघ को कार्य- 


पालिका शक्ति किसी राज्य को, वित्तीय 


_ औचित्य सम्वन्धी ऐसे सिद्धांतों का पालन 
_ करने का निर्देश देने तक, जैसे कि निर्देश 


में उल्लिखित हों, विस्तृत हो जाती है । 
(ख) ऐसे किसी निदेश के अन्तगत-- 
(1) राज्यों के सम्बन्ध में सेवा करने 
वाळे व्यक्तियों के सब या कि्हीं 


' वर्गो के वेतनों और भत्तों में कमी की 


अपेक्षा करने वाले उपबन्ध, और (1) धन 
विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों के 
राज्य के विधान-मंडळ के द्वारा उनके 
पारित किये. जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
के विचार के.लिये रक्षित करने के लिये 


उपवन्ध भी, हो सकेंगे। (ग) जब इस | 





empire 


प्रकार की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती 
है, उच्च न्यायालयों ओर उच्चतम- 
न्यायालय के न्यायाधीशों के सहित, संघ 
के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के सव या किसी वर्ग के वेतनों 
और भत्तों में कमी के निर्देश निकालने 
के लिए राष्ट्रपति सक्षम हो जाता है । 
empire (एम्पायर) : साम्राज्य । 
साम्राज्य शब्द का प्रयोग उन राज्यों 
के लिए होता है जिनमें निम्नलिखित 
विशेषताएँ पाई जाती हुँ-(१) उन 
राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा शक्ति 
विशाल हो और उनमें अनेक राष्ट्रों, 
जातियों तथा संस्कृतियों का निवास हो, 
(२) उनका निर्माण किसी प्रवल कबीले 
अथवा राष्ट्र द्वारा अन्य दुर्वल अधीन 
कवीलों अथवा राष्ट्रों पर विजय प्राप्त 
करने के उपरांत होता है । विजेता 
कवीला अथवा राष्ट्र विजित कवीछों 
अथवा राष्ट्रों को अपने से हीन समझता 
है और उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर 
एकता के सूत्र में वांधे रखता है, सह- 
मति के आधार पर नहीं, (३) उनमें 
सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति एक प्रधान 
(सम्राट) के हाथों में केंद्रित होती है 
और सारी प्रशासनिक इकाइयों की 
शक्ति का भी वही स्रोत होता है, (४) 
प्रायः इन राज्यों में सार्वभौमिक विस्तार 
की प्रवृत्ति होती है और वे धर्म, विचार- 
धारा तथा विधि के आधार पर ऐसी 
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संकल्पनाओं में अंगीभूत ज़ पन ज दियी उकल्नामं में अंगीभूत जातियों, राष्ट्र राष्ट्रों 
अथवा राज्यों की समानता, स्वायत्तता 
और सहमति पर वल दिया जाता है और 
यह उनका साम्राज्यों से भेद है । 

जहाँ कहीं प्रादेशिक प्रभुता अथवा 
सैद्धांतिक प्रभता ने राजनीतिक प्राधिकार 
के कवाइली विचार को अतिक्रांत किया 
है, वहीं साम्राज्य का वीज-वपन हुआ 
है। इतिहास में अनेक प्रकार के साम्राज्या 
का उत्थान-पतन हुआ हे जो स्वरूप 


विस्तार तथा जीवनकाल को दृष्टि से 


राजनीतिक और नेतिक व्यवस्था कायम 


रखना चाहते हैं जिससे लोगों के वीच 
शांति तथा सामंजस्य की स्थापना हो सके। 
इस दृष्टि से साम्राज्य आधुनिक अंत- 
राष्ट्रीय संगठनों और संघों की संकल्प- 


एक-दूसरे से वहुत भिन्न रहे हैं । 

प्राचीन काल के अफ्रीकी शासका के 
साम्राज्य छोटे-छोटे कबीलों को जीतकर 
बने थे और वे कुछ ही समय जीवित 
रहे । मिस्र, वेबीलोनिया, असीरिया, 
फारस, भारत, चीन और जापान के 
साम्राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे और अधिक 
समय तक जीवित रहे । इन साम्राज्यों 
ने धर्म, विचारधारा अथवा विधि के 
आधार पर अपने अधीन प्रदेशों में एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । यूनान 
और रोम के साम्राज्यो में इन प्रवृत्तियों 
का और अधिक विकास-विस्तार हुआ | 
मध्यकाल में अरबों, तुको तथा मुगलों 
के इस्लामी साम्राज्य तथा फ्रांकों और 
जमंनों के मसीही साम्राज्य धर्म पर 
आधारित थे और इन दोनों ही साम्राज्यों 
ने सार्वभौम साम्राज्य के विचार पर 
जोर दिया । 

आधुनिक साम्राज्य दो प्रकार के हुए 
हे- सामुद्रिक साम्राज्य तथा थल 
साम्राज्य । पुतंगाळ, स्पेन, नीदरलैंड्स, 
फ्रांस, ब्रिटेन तथा वाद में जमनी, इटली, 
बेल्जियम, संधुक्त राज्य अमरीका और 


नाओं ले अहु. छेक्छ भाघुनिक ००॥०जतताक्तलेलसतत्रारकव्समरुत्रपारवर्ती प्रदेशों 
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की विजयों तथा उपनिवेशीकरण के फल- 
स्वरूप वने थे और उनमें राजनीतिक 
असमानता तथा सांस्कृतिक विविधता 
पाई जाती थी । इनमें से कुछ ने केंद्रीय 
राष्ट्र की सभ्यता, विधि-विधान तथा अर्थ- 
व्यवस्था का समूचे साम्राज्य में विकास 
कर राजनीतिक एकता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया था जैसे कि प्राचीन रोम में । 
कुछ ने अधीन प्रदेशों को सांस्कृतिक, 
आथिक और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदानं 
कर उन्हें आत्म-निर्णय की दिशा में उन्मुख 
किया और उनके स्वतंत्र होने के वाद 
भी, उनके ऊपर अपनी नैतिक सत्ता 
वनाए रखी । नेपोलियन की अधीनता में 
फ्रांस, रोमानोफ़ों तथा साम्यवादियों की 
अधीनता में रूस, होहेनजोलनों तथा 
नाजियो की अधीनता में जमंनी, हैब्स- 
बर्गो की अधीनता में आस्ट्रिया, मांचुओं 
तथा साम्यवादियों की अधीनता में चीन 
के जिन साम्राज्यों का विकास हुआ, 
उनमें अपेक्षाकृत कम विविध जातियों के 
लोग पाए जाते थे और उन्होंने प्रशासनिक 
कार्यकुशलता, संरक्षित अर्थ-व्यवस्थाओं 
तथा राष्ट्रीय और सैद्धांतिक हृढ़ता के 
विकास तथा केंद्रीकृत और स्वेच्छाचारी 
शासन की स्थापना द्वारा एकता बनाए 
रखने का प्रयत्न किया । 
देखिए--colonialism 

colony 

commonwealth 

imperialism. 
enlightened despotism ( एनलाइटेड 
डेस्पॉटिज्म) : प्रबुद्ध निरंकुशतावाद । 

उदारवादी दरशन से प्रभावित एक 

प्रकार का निरंकुश राजतंत्र । यह 
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प्रशा के फ्रेडरिक द्वितीय के राज्यारोहण 
से १७९२ में स्वीडेन के गस्टावस तृतीय 
की मृत्यु तक के काल के लिए विशेष 
रूप से प्रयुक्त होता है और प्रशा, 
वेडेन, टस्कनी, सिसली, स्पेन, डेन्माक, 
पुतंगाल, स्वीडेन तथा आस्ट्रिया उन कुछ 
देशों के संदर्भ में ही सार्थक है जिनके 
शासकों ने निरंकुश शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भी अपनी प्रजा की भलाई के 
लिए अनेक उपाय किए । प्रबुद्ध निरंक्रुशता- 
वाद का दर्शन उदारवाद तथा सत्तावाद 
का मिश्रण था क्योंकि इसमें एक ओर 
तो व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर जोर दिया गया 
था और दूसरी ओर इस उद्देश्य की 
सिद्धि का एकमात्र साधन निरंकुश शासन 
को माना गया था । इस दर्शन का भिन्न- 
भिन्न देशों में अलग-अलग रूप देखने को 
मिला पर एक तत्व सबमे समान था । 
शासकों ने अपनी निरंकुशता को कायम 
रखते हुए अपनी प्रजा के राजनीतिक, 
आथिक और सांस्कृतिक विकास का 
प्रयत्न किया । निरंकुश राजतंत्र के 
इतिहास में “प्रबुद्ध निरंकुशतावाद'' 
अंतिम चरण था जिसने सांविधानिक 
राजतंत्र की राह तैयार कर दी । 

. देखिए--absolutism 

despotism. 


entrenched clause (एन्द्रेन्च्ड क्लाँज) : 


संस्थापित धारा । 
संविधान की वह धारा जिसका निरसन 
करने या जिसमें संशोधन करने की विशेष 
प्रक्रिया निर्धारित की गई हो । 
९५००1५ (इक्वेलिटी) : समानता । 
समानता का अर्थ है कि समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-विकास के | 


सुलभ होने चाहिए अर्थात्‌ 338 
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व्यक्तित्व के उत्थान के लिए मनुष्य को 
जिन सुविधाओं की आवश्यकता होतो हैं 
' राज्य को उन समस्त सुविधाओं का 
प्रबंध करना चाहिए। समानता का 
आधार यह है कि समाज के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति का समान महत्त्व है । समानता 
का सिद्धांत धन और भूमि के अनुचित 
वितरण का विरोध करता है। इस 
सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
यह आवश्यक है कि समाज में विशेष 
सुविधा-सम्पन्न वर्ग न रहें। लास्की ने 
समानता को “मूलतः कुछ संमतळीकरण | 
माना है। समानता के लिए दो बातों 
की विशेष आवश्यकता है--(१) खास 
विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति । (२) 
सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था । 
खास विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति का 
अभिप्राय यह है कि समाज में किसी भी 
` व्यक्ति को धन, वंश या पद की दृष्टि से 
ऐसी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं 
होंगी जिनसे दूसरे लोग वंचित हों। 
उचित अवसरों की व्यवस्था का अभि- 
प्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
ऐसे साधन सुलभ किए जाएं जिनके द्वारा 
वह अपनी अंतनिहित क्षमताओं का पूरा 
विकास कर सके । 
समानता के कई पहल हैं--राजनीतिक 
समानता, नागरिक समानता, सामाजिक 
समानता और आथिक समानता। 
राजनीतिक समानता का आशय यह 
है कि सभी नागरिकों को, अपराधियों 
और पागलों को छोड़कर, अपने देश के 
शासन में भाग लेने का अवसर मिलना 
. चाहिए। लिंग, प्रजाति अथवा धन के 
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करना है । 

नागरिक समानता का अभिप्राय यह है 
कि विधि की दृष्टि से सव नागरिक 
समान समझे जाएँ। नागरिक समानता 
से राज्य में प्रत्येक नागरिक को इस 
बात का आश्वासन प्राप्त होता है कि 
उसके साथ न्याय किया जाएगा । 
नागरिक समानता की एक माँग यह भी 
है कि साधारण नागरिकों तथा सरकारी 
कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का 
भेदभाव नहीं किया जाएगा । दोनों के 
साथ एक ही विधि के अनुसार च्याय | 
होना चाहिए । 

सांमाजिक समानता का अभिप्राय यह 
है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
समान व्यवहार होना चाहिए । सामाजिक 
समानता मुख्य रूप से सामाजिक रीति- 
रिवाजों के ऊपर आधारित होती है। 
कुछ समाजों के रीति-रिवाज ऐसे होत 
हैं कि वें जन्म या वंश के आधार पर 
मनुष्य-मनुष्य के वीच भेद की चौड़ी 
खाई उपस्थित कर देते हैं । उदाहरण के 
लिए हिंदुओं की वर्ण-व्यवस्था सामाजिक 
असमानता का एक उदाहरण है । कभी- 
कभी घर्म भी सामाजिक असमानता को 
पैदा कर देता है । कुछ धमों या संप्रदायों 
के अनुयायी स्वयं को अन्य धमो या संप्र- 
दायों से श्रेष्ठ समझते हैं। कभी-कभी स्त्री- 
पुरुष भेद भी सामाजिक असमानता का , 
कारण वन जाता है । स्त्रियों को पुरुषों | 
की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त होते हैं । | 
जहाँ पुरुष का कार्यक्षेत्र जीवन की भांति 
ही निस्सीम माना जाता है, वहां स्ती 


`का कार्यक्षेत्र केवल घर की चहारदीवारी _ 


आघा पढ़ सक्कर तिछ"अभिक्रऽ ० 001 बक करी ित्रक्सप्रए ज्ञाता हे । सामा- | 


निषेध राजनीतिक समानता का उल्लंघन 


जिक समानता का एक पहलू सांस्कृतिक 
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समानता हे । सांस्कृतिक समानता का 
अभिप्राय यह है कि देश के किसी 
सांस्कृतिक समुह के साथ पक्षपात नहीं 
होना चाहिए और सभी सांस्कृतिक समूहों 
को विकास के समान अवसर सुलभ होने 
चाहिए । 
समानता का सवसे महत्त्वपूर्ण पहलू 
आर्थिक समानता है। आथिक समानता 
का आवंश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है 
कि सब व्यक्तियों को समान वेतन मिले । 
यह असंभव है क्योंकि इसका परिणाम 
व्यक्ति की उत्प्रेरणा-शक्ति को नष्ट कर 
देना होगा । आथिक समानता का यह 
अभिप्राय अवश्य है कि समाज में आथिक 
विषमताएं कम से कम रहें । यह नहीं 
होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास तो 
इतनी अपार धनराशि हो कि वे इस वात 
को भी न समझ सके कि इस धनका 
किस प्रकार प्रयोग किया जाए और कुछ 
लोगों के पास इतना भी धन न हो कि 
वे अपने दैनिक जीवन की न्यूनतम, 
प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी कर सके । 
आथिक समानता का अभिप्राय है कि 
मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं “यदि 
मेरा पडोसी उस अधिकार के कारण 
भूखा रहने को लाचार किया जाता है । 
आथिक समानता में यह वात भी निहित 
है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का और 
एक वर्ग दूसरे वर्ग का आथिक शोषण न 
कर सके । चरम रूप में आथिक समा- 
नता का आशय यह है कि उत्पादन और 
. वितरण के साधनों पर संपूण समाज का 
समान नियंत्रण हो । 
equality : before 12५ (इक्वेलिटी 
बिफ़ोर लॉ) :. विधि के समक्ष समता | 
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“विधि के समक्ष समता” और “विधियों 
के समान संरक्षण” शब्दबंधों का एक 
साथ प्रयोग किया गया है और कहा 
गया है, “भारत राज्य क्षेत्र 
में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष 
समता से अथवा विधियों के समान 
सरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया 
जाएगा ।” देखने में “विधि के समक्ष 
समता” और 'विधियों के समान संरक्षण 
शब्दबंध एक-से प्रतीत होते हैं । लेकिन 
वास्तव में उनके अर्थ अलग-अलग हें । 

“बिधि के समक्ष समता बहुत-कुछ 
नकारात्मक संकल्पना -है । इसका अभि- 
प्राय यह है कि किसी व्यवित को कोई 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और विधि 
के समक्ष सभी समान हैं । इसके विपरीत 
“विधियों का समान संरक्षण” अधिक 


सकारात्मक कल्पना है और उसका 


अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों 
मे सवके साथ समान व्यवहार होता है । 
“विधि के समक्ष समता” डायसी की 
“विधि-शासन' (रूल ऑफ लॉ) संबंधी 
संकल्पना का दूसरा उप-सिद्धांत है। 
इसका निहितार्थ यह है कि कोई भी 
व्यक्ति देश की विधि से ऊपर नहीं है 
और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका कुछ भी 
पद और . स्थिति हो, साधारण विधि 
के अधीन रहता है तथा उस .पर साधारण 
त्यायाधिकरणों में मुकदमा चलाया जा 
सकता है । पुतः प्रधान मंत्री से लेकर 
गरीब किसान तक प्रत्येक व्यक्ति अपने 
प्रत्येक कार्य के लिए समान रूप से 
उत्तरदायी है। इस दिशा में पदाधिकारियों _ 
और साधारण. नागरिकों के बीच:कोई _ 
अंतर नहीं. है । “विधि के समक्ष समता 
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वही भारत में है । जिस प्रकार इंगलेंड 
मे सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते 
हुए इस नियम के कुछ अपवाद माने गए 
हैं, उसी प्रकार भारत में भी भारतीय 
संविधान में इस नियम के निम्नलिखित 
अपवाद माने गए हैं-- (१) राष्ट्रपति 
या राज्य का राज्यपाल अपने पद के 
अधिकारों के प्रयोग और कतेव्यो के 
पालन के लिए या इन अधिकारों के 
प्रयोग और कतेंव्यों के पालन के अंतर्गत 
किए गए किसी कार्य के लिए किसी 
न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा । 
(२) न्यायालयों में राष्ट्रपति या राज्य- 
पाल के कार्यकाल में उसके विरुद्ध किसी 
भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही नहीं 
की जा सकेगी । (३) कोई भी न्यायालय 
राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल में 
उन्हें गिरफ्तार करने या जेल में रखने 
का आदेश नहीं दे सकेगा । (४) राष्ट्र- 
पति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के 
रूप में अपना पद ग्रहण करने के पूर्व 
या पश्चात, अपने वैयक्तिक रूप में किए 
गए अथवा कतु मभिप्रेत किसी कार्य के 
बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के 
राज्यपाल के खिलाफ अनुतोष की माँग 
करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां 
उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तव 
तक संस्थित न की जाएंगी जव तक कि 
कार्यवाहियों के स्वरूप, उनके लिए वाद 
का कारण, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित 
करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
निवासस्थान तथा उससे माँग किए 
जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने वाली 
लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति 
या राज्यपाल को दिए जाने अथवा उसके 
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मास का समय व्यतीत न हो गया स था समय व्यतीत न दो गया हो 


(अनुच्छेद ३६१, खंड ४) । लेकिन 


उपयूक्त विमुक्तियों के वावजुद (१) 
राष्ट्रपति के खिलाफ़ महाभियोग की 
कार्यवाही की जा सकती है और (२) 
भारत सरकार या राज्य सरकार के ऊपर 


` मुकदमे चलाए जा सकते हैं । भारतीय 


संविधान के अंतर्गत देशी राज्यों के 

भूतपूर्वं शासकों को भी कुछ विशेषाधिकार 

प्राप्त है । इन सांविधानिक अपवादों के 

अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि, विदेशी प्रभुओं 

और राजदूतों के संबंध में मान्यता प्राप्त 

अपवाद भी रहते हैं । 

देखिए--due process of law 

equal protection of laws 
rule of law. 


equal protection 0 1998 (ईक्वल 


प्रोटेक्शन ऑफ़ लॉज) : विधियों का 
समान संरक्षण । 

“विधियों का समान संरक्षण” सूत्र का 
अभिप्राय यह है कि बरावर वालों के 
वीच विधि बराबर होनी चाहिए, वराधर 
वालों के साथ बराबरी का व्यवहार 
होना चाहिए । समान संरक्षण का 
निहितार्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तिगत अधिकारों की समान रूप से 
रक्षा की जाए। इसका केवल यही अर्थ 
नहीं है कि इस प्रकार की सुरक्षा के लिए 
विधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साधन 
उसको प्राप्त होंगे, बल्कि यह अर्थ भी है 
कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई 
भार या व्यय नहीं पड़ेगा जो समान 
परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के ऊपर 
नहीं पड़ता है। संक्षेप में, विधियों के 
समान संरक्षण का भाव यह है कि 


कार्यालय वे. छे "जागे u के पश्चात दो... रियो ु में या, छक प्गासतत में किसी 
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प्रकार का मनमाना भेदभाव नहीं होना 
चाहिए। जिन परिस्थितियों में भिन्न 
व्यवहार की आवश्यकता न हो, उनमें 
किसी व्यक्ति के साथ न तो पक्षपात ही 
किया जाना चाहिए और न उसे हानि 
की स्थिति में ही रखना चाहिए । 
उदाहरण के लिए “विधियों के समान 
संरक्षण” सूत्र का तात्पर्यं यह नहीं होगा 
कि सव पर समान कर लगाया जाएगा। 
लेकिन, इसका यह आशय अवश्य होगा 
कि एक-सी परिस्थितियों में या एक-सी 
संपत्ति वालों के ऊपर एक ही हिसाव से 
कर लगाया जाएगा । यदि भेद का कोई 
उचित आधार हो, -तो विधान-मंडल 
भिन्न व्यवहार कर सकता है । उदाहरण 
के लिए वह (१) पूत्तं संस्थाओं, पुस्त- 
काल्यों आदि कतिपय वर्गो को कराधान 
से मुक्त कर सकता है, (२) विभिन्न 
उद्योगों और व्यवसायों के ऊपर विभिन्न 
प्रकार के कर लगा सकता है, और 
(३) वास्दविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति 
'पर भिन्न रीतियों से कर लगा सकता है। 
विधियों के समान संरक्षण का यह भी 
अभिप्राय नहीं है कि विशेष वर्गों को 
कुछ विशेष सुविधाएँ न दी जाएं । लेकिन 
ऐसा होने पर स्वयं इन वर्गों के भीतर 
'कुछ भेद नहीं होना चाहिए। इस तरह 
के वर्गीकरण के आधार का औचित्य 
विधान के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 
'किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थं यह 
तय किया गया है कि (क) जूरी किसी 
मामले की जाँच देश के कुछ भागों में 
स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख 
कर कर सकता है (धीरेन्द्र बनाम लीगल 
रिमेंब्रेंसर, -१६५५, ` डुस० सी० ए० 


और असँनिक कर्मचारियों या विदेशी 
यात्रियों और भारतीय नागरिकों के बीच 
भेद करना असांविधानिक नहीं होगा 
क्योंकि शरावबंदी की दृष्टि से वे एक 
स्थिति में नहीं होते (बम्बई राज्य वनाम 
वासरा, १६५१, एस० सी० आर 
६5२) । 
देखिए--तए6 process of Jaw 
equality before law 
rule of law. 


estimates committee (एस्टिमेट्स 


कमेटी) : प्रावकलन समिति । 
देखिएcommittee. 


evolutionary socialism (इवोलशनरी 


सोशलिज्म) : विकासवादी समाजवाद । 
देखिए--collectivism. 


evolutionary theory of the state 


(एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ़ द स्टेट) : 
राज्य का विकासवादी सिद्धांत । 
वह सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य को 
उत्पत्ति किसी निश्चित समय पर किसी 
निश्चित योजना के अनुसार नहीं हुई 
प्रत्युत वह स्वाभाविक विकास का फल 
है । राज्य के इस विकास में जिन तत्त्वों 
ने योग दिया, उनमें से मुख्य हैं--(१) 
सजातता, (२) धमं, (३) शक्ति और 
(४) राजनीतिक चेतना । राज्य के 
ऐतिहासिक विकास के मुख्य अवस्थान 
रहे हैं“ १) आदिम राज्य, (२) प्राच्य 
साम्राज्य, (३) यूनान के नगर-राज्य, 
(४) रोम का विश्व साम्राज्य, (५) 
सामंती राज्य, और (६) राष्ट्र राज्य । 
प्रारंभिक काल से अब तक राज्य का 
जो विकास हुआ है राष्ट्र राज्य उसकी 


अंतिम कड़ी,है। लेकिन चतंमान काल | 


५८८) ,५ख) ।ययनिषेधः विधिओं सैतिक्त5 ० बहुत ख्रेकोगो का बिज्ाएहै कि यदि 





executive 


Cirle RRR 
हम अंतर्राष्ट्रीय मात्स्य-न्याय से छुटकारा 
पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय 
यह है कि हमें राष्ट्र राज्यों का अंत कर 
उनके स्थान पर एक प्रभावशाली विश्व 
राज्य की स्थापना करनी चाहिए । 

९४९९०४१९ (एक्जक्यूटिव) : कार्याग । 

कार्याग शब्द का अर्थ सरकार के उस 
भाग से है जो राज्य की इच्छा को लागू 
करता है--उस इच्छा को जो विधानांग 
द्वारा विधियों के रूप में प्रकट होती है। 
व्यापक अर्थ में सरकार की कार्यांग शाखा 
के अन्तर्गत विधानांग और न्यायांग के 
कार्यों में लगे हुए अधिकारियों को छोड़ 
कर राज्य के वाकी सभी अधिकारी आ 
जाते हैं । इस अर्थ में कार्यांग के अन्तर्गत 
राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी-- 
राज्य के अध्यक्ष से लेकर छोटे चपरासी 
तक--सम्मिलित होते हैं । कार्यांग के दो 
भाग होते हैं--(१) राजनीतिक कार्यांग 
जिसमें राज्य का अध्यक्ष और मन्त्री होते 
हैं, और (२) स्थायी कार्यांग जिसमें राज- 
कर्म चारी होते हैं । राजनीतिक कार्याग नीति 
निर्धारित करता है और स्थायी कार्यांग 
उस नीति को कार्यरूप देता है । कार्यांग 
शब्द का अपेक्षाकृत संकीण अर्थ में भी 
` प्रयोग होता है और यहाँ उसमें राज्य के 
अध्यक्ष तथा उसके मन्त्रियों का ही समा- 
वेश किया जाता है । उदाहरण के लिए 
ग्रेट. ब्रिटेन में कार्याग के अंतगत साम्राज्ञी 
और मन्त्रिमण्डल सम्मिलित हैं और संयुक्त 
राज्य अमरीका में राष्ट्रपति तथा उसके 
मन्त्री । 
कार्यांग के अनेक भेद रहे हैं। स्पार्टा 
में कार्याग को शक्ति दो राजाओं में 
निहित थी । रोम में, गणतंत्र के युग में, 
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एक जैसी थी । संत्रहवीं सदी में कार्यांग 
की शक्ति एक अनन्य आनुवंशिक सम्राट्‌ 
(हेरेडिटरी मोनाकं) में प्रतिष्ठित रहती 
थी । इस समय, संसार में अनेक प्रकार के 
कार्यांग पाए जाते हैं । भारत और ब्रिटेन 
में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्ति- 
मण्डल में निहित है और यह मन्त्रिमंडळ 
संसद के सदस्यों में से चुना जाता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में यह शक्ति राष्ट्र 
पति के हाथों में है और राष्ट्रपति का 
चुनाव एक निर्वाचक-मण्डल करता हैँ । 
स्विट्जरलैंड में यह शक्ति एक संघीय 
परिषद्‌ को सौंपी गई है । इस परिषद्‌ 
में सात सदस्य होते हैं जिन्हें विधानांग 
निर्वाचित करता है । 

कार्यांग के तीन मुख्य भेद है: (१) 
नाम-मात्र का कार्यांग (नॉमिनल एक्जे- 
क्यूटिव) और वास्तविक कार्यांग (रिअल 
एक्जक्यूटिव), (२) एकात्मक कार्यांग 
(सिगिल एक्जक्यूटिव) और अनेकात्मक 
कार्यांग (प्ल्रल एक्जक्यूटिव) तथा (३) 
संसदात्मक कार्याग (पाछियामेंटरी एक्जे- 
क्यूटिव) और अध्यक्षात्मक कार्याग 
(प्रेसिडेन्शिअल एक्लेबयूटिव) । नाम-मात्र 
का कार्यांग वहाँ होता है जहाँ राज्य के 
कार्यकारी प्रधान के पास नाम-मात्र की 
शक्तियां हों । इंगलैंड में सम्राट्‌ नाम-मात्र 
का प्रधान है क्योंकि उसकी सारी शक्तियों 
का प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है। जहाँ 
राज्य का कार्यकारी प्रधान वास्तविक 
शक्तियों का' प्रयोग करता है, वहाँ वास्त- 
विक कार्यांग होता है । संयुक्त राज्य 
अमरीका में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यांग 


' है क्योंकि कह अपनी शक्तियों का प्रयोग 


| कार्यात | तितो. कौखुको, को हे (ही ०८ “तस्सं कता वह.) शुङ्ग ,०्राजकीय शक्ति 
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का अन्तिम नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथों 
में हो, वहाँ एकात्मक कार्यांग होता है 
और जहाँ यह नियंत्रण एक परिषद्‌ के 
हाथों में हो, वहाँ अनेकात्मक कार्याग होता 
है । अमरीका का राष्ट्रपति एकात्मक 
कार्याग का और स्विट्ज़रलेंड की संघीय 
परिषद्‌ अनेकात्मक कार्यांग का उदाहरण 
ह्‌ । । ' 
आधुनिक काल में कार्यांग का सबसे 
महत्त्वपूर्ण वर्गीकरण संसदात्मक कार्यांग 
और अध्यक्षात्मक कार्यांग है। संसदात्मक 
कार्यांग विधानांग में से चुना जाता है 
और जब तक उसमें विधानांग का 
विश्वास बना रहता है, तव तक वह अपने 
पद पर स्थित रहता है । इसके विपरीत 
अध्यक्षात्मक कार्यांग के निर्वाचन का 
विधानांग से कोई सम्बन्ध नहीं होता, वह 
साधारणत: एक निश्चित कार्यकाळ तक 
अपने पद पर वना रहता है और उसे 
विधानांग नहीं हटा सकता । इंगलँड में 
संसदात्मक कार्यांग तथा अमरीका में 
अध्यक्षात्मक कार्यांग की व्यवस्था है। 
भारतीय संविधान में संसदात्मक एवं 
अध्यक्षात्मक प्रणालियों का एक नया 
सम्मिश्रण अपनाया गया है । एक ओर 
तो एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था 
है जिसमें संविधान के अनुसार समस्त 
कार्याग शक्तियों का निवास है, दुसरी 
ओर संसद है और संसद के प्रति उत्तर- 
दायी मन्त्रिमण्डल जो वास्तविक कार्यांग 
है । किन्तु भारत का राष्ट्रपति नाममात्र 
का ही कार्यांग है अथवा किन्ही स्थितियों 
में वह वास्तविक कार्याग भी हो सकता 
है, यह अभी एक विवादास्पद विषय 
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सभी युगों में एक-से नहीं रहे हैं। ये 
कार्यं कुछ तो इस वात पर निर्भर हैं कि 
कायाँग का स्वरूप केसा है और कुछ इस 
बात पर कि राज्य के कायं-क्षेत्र के वारे 
में लोगों के विचार किस तरह के हैं। 
जिन देशों में संतदात्मक शासन-प्रणाली 
प्रचलित है, उनमें कार्यांग के कायं अधिक 
होते हैं और जिन देशों. में इससे भिन्न 

यानी अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
है, उनमें वे कम होते हैं । समग्रवादी 

(टोटेकिटेरियन) देशों में कार्याग को 
लोकतंत्रात्मक देशों की अपेक्षा अधिक काम 
करने पड़ सकते हैं। हम कार्याग के महत्त्व- 

पूर्ण कार्यो को तीन भागों में बांट 

सकते हैं: विधायी कायं, प्रशासनिक 

कार्यं और न्यायिक कायं। अनेक 

राज्यों में कार्याग का यह कार्य 

और अधिकार होता है कि वह विधा- 

नांग का. आह्वान (समन), सत्रावसान 

(प्रोरोगेशन) और विघटन (डिजो- 

ल्यूशन) करे । ब्रिटेन को साम्राज्ञी, 

प्रधानमन्त्री की सलाह पर हाउस आँफ्र 

कॉमन्स का विघटन कर सकती है। 

अमरीका में विधानांग को बुलाने और 

उसे भंग करने के सम्बन्ध में कानून बना 
हुआ है पर ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह 
अमरीका के राष्ट्रपति को भी यह 
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ऑफ़ कॉमन्स में बहुमत वाले दल का 


' नेतृत्व करता दै । अध्यक्षात्मक शासन- 


प्रणाली तक में कार्याग विधानांग से कुछ 
कानून बनाने की सिफारिश कर सकता 
है । अमरीका के राष्ट्रपति को यह अधि- 


' कार है कि वह काँग्रेस को संदेश भेज 


सकता है। वह देश के भीतरी और बाहरी 
मामलों' की समीक्षा करता है और 
काँग्रेस से अनुरोध करता है कि वह इन- 
इन कानूनों को वनाए । 

अधिकांश राज्यों में कार्यांग को अध्या- 
देश (आडिनेन्स) निकालने की शक्ति 
प्राप्त है । इन अध्यादेशों में वही शक्ति 
होती है जो कानूनों में । इसके अलावा, 
विधानांग जिन कानूनों को पास करता है, 
वे सामान्य शब्दों में व्यक्त होते हैं। उन्हें 
ठीक से लागु करने के लिए व्योरों की 
आवश्यकता होती है । ये ब्योरे देने का 
काम कार्याग करता है और वह नियमों 
(रूल्स) तथा विनियमों (रेगुलेशन्स) 
के रूप में व्योरा देता है । इसे प्रत्यायुक्त 
विधान (डेलिगेटेड लेजिसलेशन) कहते 
हँ । आज के युग में राज्य के कार्यक्षेत्र 
एवं कत्तंव्यों के विस्तार के साथ प्रत्या- 
युक्त विधान में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई 
हैँ । 

कार्यांग का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार 
निषेधाधिकार (विटो) है। इस अधि- 
कार का अर्थ यह है कि वह कानूनों को 
अस्वीकार कर सकता है । कार्यांग को 
यह शक्ति संसार के प्रायः सभी देशों में 
मिली हुई हे । कार्यांग का विधेयक को 
अस्वीकार करने का अधिकार दो प्रकार 
का हो सकता है--निरपेक्ष निषेधाधिकार 
(एवसोल्यूट विटो) और सापेक्ष निषेधा- 


धिकार (क्वालिफाइड विटो) या स्थगन 
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निषेधाधिकार (ससपेन्सिव विटो) । 
इंगलैंड की साम्राज्ञी को कम से कम 
सिद्धांत में, संसद द्वारा पास किए 
विधेयकों पर निरपेक्ष निषेधाधिकार प्राप्त 
है पर वह व्यवहार में इस निषेधा- 
धिकार का प्रयोग नहीं करती । आजकल 
संसार के अधिकांश देशों में कार्यांग का 
निषेधाधिकार सापेक्ष है अर्थात्‌ उस पर 
एक शतं लगी हुई है । इसका अभिप्राय 
यह है कि कार्यांग विधानांग द्वारा पास 
किए गए विधेयक को अस्वीकार कर 


` सकता है पर, अगर विधानांग विधेयक 


को दुवारा निर्धारित वहुमत से पास कर 
दे, तो मुख्य कार्यांग को उस पर अपनी 
स्वीकृति देनी पड़ती है। 

प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत कार्यांग को 
जो कायं करने पड़ते हैं, उनमें से 
अधिकांश का संबंध राज्य के आंतरिक 
प्रशासन से है। आंतरिक प्रशासन में 
कार्यांग की यह जिम्मेदारी होती है कि 
वह नियमों का प्रख्यापन करे, यह वताए 
कि वे किस तरह लागू होंगे और फिर 
इस बात की निगरानी रखे कि वे अमल 
में छाए जा रहे हैं या नहीं । कार्यांग को 
यह उत्तरदायित्व निभाने के लिए राज्य 
की सामान्य नीति निर्धारित करनी पड़ती 
है, लोक-वित्त (पब्लिक फाइनेन्स) का 
प्रवंध करना पड़ता है और अधिकारियों 
को नियुक्त या पदच्युत करना पड़ता है । 
कार्यांग यह काम अच्छी तरह कर सके, 
इसके लिए उसे यह शक्ति दी जाती है कि 
वह विधायी अधिनियमों के अधीन नियम 
और विनियम निकाल सकता है । वह 
जरूरत पड़ने पर अध्यादेश भी निकाल 
सकता है और इन अध्यादेशों का बल 


न होता है i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi वह igi शो y en का। 
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उदाहरण के लिए जव भारत में विधानांग 
का अधिवेशन न हो रहा हो, तव राष्ट्रपति 
अध्यादेश निकाल सकता है 

कार्यांग का देश की सेनाओं पर भी 
नियंत्रण होता है । सामान्यतः राज्य का 
अध्यक्ष ही--जेसे भारत का राष्ट्रपति-- 
राष्ट्र की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति 
होता है। उसके पास अधिकारियों को 
नियुक्त करने और बर्खास्त करने की भी 
शक्तिं होती है। संकट काल में वह 
आपात स्थिति अथवा सैनिक कानून की 
घोषणा कर सकता है । 

ब्रिटेन में कार्यांग विधानांग की सलाह 
लिए बिना ही युद्ध की घोषणा कर सकता 
है। पर, अमरीका में युद्ध की घोषणा 
करने के लिए विधानांग की मंजूरी लेना 
आवश्यक है । कार्यांग को यह भी शक्ति 
प्राप्त है कि वह राजनयिक वातचीत कर 
सकता है, संधियां कर सकता है और 
अपने यहां के राजदूतों को तो दूसरे देशों 
में नियुक्त कर सकता है और अपने देश 
में दूसरे देशों के राजटूतों का स्वागत 
कर सकता है [ कुछ देशों में कार्यांग 
द्वारा की गई संधियों पर विधानांग को 
स्वीकृति आवश्यक होती है । उदाहरण के 
लिए अमरीका में राष्ट्रपति द्वारा की 
गई संधियों के लागू होने से पहले यह 
आवश्यक है कि उन्हें विधानांग के उच्च 
सदन (सेनेट) का अनुसमर्थन (रेटि- 
फिकेशन) प्राप्त हो । 

कार्यांगः की न्यायिक शक्तियों में एक 
यह है कि वह न्यायिक अधिकारियों 
को नियुक्त करदा है। न्यायाधीशों को 


प्रायः कार्यांग ही नियुक्त करता है। : 


न्यायिक क्षेत्र में कीर्यांग का एक मुख्य 


अधिकार थही हैं? कि निती" पते व्को2०॥९०१बेखिळा285४॥३७61150 
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अदालत की ओर से सजा मिली हो, वह 


उन्हें क्षमा कर सकता है और प्राण-दंड 
रोक सकता है । 
आधुनिक लोकतंत्री शासनों में, भले ही 
वह संसदात्मक हों अथवा अध्यक्षात्मक, 
कार्याग की शक्तियां और जिम्मेदारियां 
बढी हैं और वह सभी देशों में राज- 
नीतिक रंगमंच का केन्द्र वन गया है । 
देखिए—administration 
civil service 
judiciary 
plural executive 
single éxecutive. _ 
extradition (एक्स्ट्राडिशन ) : प्रत्यपणं । 
जव कोई अपराधी या व्यक्ति जिस पर 
अपराध का आरोप किया गया हो, उस 
राज्य की क्षेत्रीय सीमा से जहाँ उस पर 
अपराध का जुर्म लगाया गया है या 
मुकदमा चलाया गया है, भाग निकलता 
है और दूसरे राज्य की क्षेत्रीय सीमा में 
चला जाता हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे 
राज्य की सीमा से पहले राज्य की सीमा 
में लाए जाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण 
कहते हं । यद्यपि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय 
कानून नहीं है जिसके अधीन राज्य ऐसे 
लोगों को सुपुदं करने के लिए बाध्य हों, 
तथापि इस दिशा में कई राष्ट्रों के वीच 
प्रत्यपंण संधियां हुई हैँ । इन संधियों में 
वे मामले निश्चित किए गए हैं जिनमें 
प्रत्यर्पण की कारंवाई की जानी है । 


extradition 


इन संधियों में यह एक आम व्यवस्था हैं 


कि राजनीतिक अपराधों के अतिरिक्त | 
सभी संगीन अपराधों के मामलों मे धो 
अपराधियों को उनके देश के अधिकारियो न 


को सौंप दिया जाएगा । 
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Fabianism (फ़ेबियनिज्षम) : फ़ेवियन- का भी फ़ेबियन संघ से घनिष्ठ संबंध 


| 


वाद । 

फेब्ियनवाद राजनीति-दर्शन को 
इंगलैंड की विशिष्ट देन है। इंगलेड में 
फेवियन समाज की स्थापना १८८४ में 
हुई थी । इस समाज के सदस्यों का 
विश्वास था कि सामाजिक परिवतंन, 
विना किसी हिंसात्मक क्रान्ति के, क्रमिक 
संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही 
लाया जा सकता है।  फ़ेवियन नाम 
प्रसिद्ध रोमन सेनापति विविटस फ़ेवियस 
के नाम से ग्रहण किया गया था । इस 
सेनापति की युद्ध-संबंधी नीतिः यह रहती 
थी कि वह जहां तक हो सके, शत्रु से 
सीघे दो-दो हाथ करना पसंद नहीं करता 

, था, मुठभेड को टालता था और अपने 
विलम्बकारी हृथकेडों से ही शत्रु के 
छक्के छुड़ाने का प्रयास करता था । 

` फ़ेबियन समाज द्वारा यह नाम चुने जाने 
का कारण यह था कि उसकी विचार- 


रहा है। फ़ेबियनों का लक्ष्य शेक्षणिक 
एवं संसदीय उपायों द्वारा समाजवाद का 
प्रचार करना रहा है। वे काल माक्स 


क्के वर्ग-संघर्ष की अनिवार्यता को नहीं 


मानते । उनका मत है कि सामाजिक 
सुधार का आधार वर्गों का संघर्ष नहीं, 
सहयोग होना चाहिये । फ़ेबियन संघ 
स्वयं मुख्य रूप से एक गवेषणा-संस्थान 
रहा है और उसने विभिन्न सामाजिक 
एवं राजनीतिक विषयों पर उच्चकोटि 


के ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं । फेबियन संघ के 


कई सदस्य इंगलैंड के मंत्री रह चुके हैं । 


„ इंगलैंड के मजदूर दल ने उसकी नीतियों 
.:को अपने अधिकृत कार्यक्रम के रूप में 


स्वीकार किया है ।, | 


Fabian ड0लभाड( (फ़ेबियन सोशलिस्ट) : 
`. फ़ेबियन समाजवाद । 


' (देखिए-—Fabianism. 


ह उक 


Fabian Society (फेबियन सोसाइटी) + | 
5 फ़ेबियन . समाज । ' i । 
"देखिए--Fabianism. | | 
facti०॥ (फेक्शन) : गुट । लि 


धारा भी -अपने शत्र पूँजीवाद के प्रति 
` चहुत-कुछ ऐसी ही थी । वह पूँजीवाद 
' से सीधी. टक्कर लेने में यकीन नहीं 


रखंता था प्रत्युत धीरे-धीरे राज्य के 
कार्यक्षेत्र के विस्तार द्वारा उसके विनाश 
का विश्वासी था । फेवियन समाज 


" मध्यवर्गीय वुद्धिजीवियो की संस्था थी । 
` वेव दम्पति, जार्ज बर्नाडं शा, एच० जी० 


“वेल्स, ग्राहम वालास, एडवडं पीज और 


` सिडनी ओलिविअर जैसे प्रख्यात मनीषी 


इस' संस्था के सदत्य थे ॥ हेरल्ड'लास्की, 


` जी०'डी० एच० कोल, क्लीमेंट एटली 


और एच० एन» ब्रेल्सफोडं आदि नेताओं 


प्राचीन रोम के लोग सकस के 
लड़ाकुओं को वर्गों में .बाँट देते थे जिन्हें 


..*फेक्शन:'कहा जाता था। प्रत्येक वे 
. की, नोका-दोड! के ¦ जत्थों. की भांति, 


अपनी विशेष पताका होती थी । चूंकि 
इन लड़ाकुओं की एक-दूसरे के विरुद्ध 
प्रतियोगिता की भावता रहती थी, अतः 


„ ' “केक्शन”' शब्द राजनीतिक पक्षधरों के 


लिए प्रयुक्त होने लगा । आजकल इस 


` शब्द का राज्यशासन, राजनीतिक दल 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 





VT NE 


००४ 


factionalism . १२७ 


|) ". |/- |/ ४ 


fascism 


= meme = == 


शासन .है जिस पर अधिनायक का 


७ क क पज, 


/ 7 धट; डा ७ ८-2 र 
४/ अथवा अन्य किसी संगठन के अन्तर्गत 


उन छोटे-छोटे गुटों, समूहों अथवा संयोगों 
के लिए प्रयोग होता है जो प्रायः समान 
हित की उपेक्षा कर अपने संकुचित स्वार्थो 
की पुति में लगे रहते हैं और इसके 
लिए आपस में लडते-झगडते ओर षड्यंत्र 
रचते रहते हैं । 
factionalism (फ़ेक्शनलिज्म) : गुट- 
वंदी, गटबाजी । 

देखिए--faction. 
fascism (फ़ासिज्म) : 
तानाशाही । 

अंग्रेजी का “फ़ासिज्म” शब्द मूलतः 
लेटिन के “फ्रासिस” से बना है जिसका 
अर्थ है छड़ियों का बंडल । प्राचीन रोम 
में स्यायाधीश के पीछे-पीछे उसके परि- 
चारक. लाल डोरे से : बंधी हुई छड्यों 
का बंडल लेकर चलते थे जो न्यायाधीश 
के इस अधिकार . का प्रतीक .होता था 
कि वह अपनी आज्ञा. का पालत करा 
« सकता है । राजनीतिक आन्दोलन और 
विचारधारा . के रूप. में फ़ासिज्म का 
कार्यकाल मुख्य रूप से.१६२१ से १९४३ 


फ़ासिज्म, 


.. तक मुसोलिनी (१८८३-१६४५) के 


नेतत्व में इटली में रहा था । मुसोलिनी 
ने सर्वप्रथम १९१९ में.इटलो में वोल- 
शेविकों का मुकाबला करने के लिए एक 
फ़ासिस्ट दल बनाया था । किन्तु फासिज्म 
'को केवल इटली और मुसोलिनी के नामों 
के साथ अभिन्न करना ठीक नहीं होगा । 
वास्तव में यह दो महायुद्धो के बीच के 


समय में एक व्यापक आन्दोलन था जो विभिन्‍न देशों के फासिस्ट दलों, आन्दोलनों 
विभिन्‍न देशों में विभिन्न नामों से तथा उनके कार्यक्रमों का अध्ययन किया. 
_ विख्यात हुआ लेकिन जिसमें कुछ बातें. .. जाए, तो फ़ासिज्म के निम्नलिखित मुझ्य 


समान रूप से पाई-जूती थीं । अपने 


नियंत्रण रहता हे । यह अधिनायक एक 
निरंकुश सर्वाधिकारवादी राज्य की 
स्थापना करता है। दुसरे महायुद्ध से 
पहले जमंनी, तुर्की, स्पेन और इटली में 
इसी प्रकार का शासन प्रचलित था । 
आस्ट्रिया, बल्गेरिया, ग्रीस और पुतंगाल 
में भी न्यूनाधिक रूप से इसी प्रकार के 
शासन की स्थापना की गई थी । 
फ़ासिस्ट विचारधारा केवल इन्हीं देशों 
तक सीमित नहीं रही थी । फ्रांस और 
इंग्लेंड जैसे देशों में भी इसका प्रचार 
हुआथा । 

फ़ासिज्म के दार्शनिक आधार की 


व्याख्या करने वाला साहित्य बहुत कम 
है। कभी-कभी कहा जाता है कि 


फासिज्म का कोई दार्शनिक आधार नहीं 
हे और वह विशुद्ध रूप से व्यावहारिक 
विचारधारा है। इस बात को स्वयं 
मुसोलिनी ने भी कई वार दोहराया था। 


उसने कहा, “फासिज्म यथार्थ पर आधा- 
' . रित है, वोशेविज्म सिद्धान्त पर । हम 
. निश्‍चित और यथार्थ होना चाहते ह । 


हम सिद्धान्त और विचार-विनिमय के 
मेघो से बाहर निकलना चाहते हे ।” 


_ उसकी घोषणा थी, “मेरा प्रोग्राम कम 


है, बात नहीं ।”. फासिज्म के इस वुद्धि- 


_निरोधवाद से बहुत से लोगों ने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि उसका अपना 


कोई सैद्धान्तिक आधार ही नहीं है। 


- लेकिन वास्तव में यह वात नहीं है । यदि 


“सिद्दान्त उभरकर सामने आते हैं: | 
« उन्नत खूप में का १) फासिज्म एक व्यक्ति का होशासन 
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है । सर्वशक्तिशाली अधिनायक अथवा 
नेता अपने दल द्वारा सर्वसाधारण के 
ऊपर अपना प्रभाव जमाता है । इटली 
में यह दल फ़ासिस्ट पार्टी और जर्मनी में 
नाज़ी पार्टी थे। (२) फ़ासिज्म ने अपनी 
विचारधारा के पोषण में डाविनवाद का 
खुलकर उपयोग किया है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार संघर्ष जीवन का एक अनि- 
वार्यं नियम है और संसार में केवल उसी 
व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है 
जो सव प्रकार से योग्य हो । इस 
विचारधारा के अनुसार ही मुसोलिनी 
संघर्ष को मानव जाति का आधार 
मानता था और उसका कहना था कि 
जिस दिन संघर्ष का अन्त होगा, उस 
दिन मानव-जाति का भी विनाश हो 
जाएगा । फलतः मुसोलिनी न हिसा को 
निंदनीय मानता था और न युद्ध को । 
(३) फासिज्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का 


घोर बिरोधी है। फ़ासिस्ट राज्य व्यक्ति 
के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण 
रखता है । (४) फ़ासिज्म प्रजातंत्न से 
घृणा करता है। वह लोक-प्रभुत्व के 
सिद्धान्त में विश्‍वास नहीं रखता । 
उसका मत है कि अशिक्षित जन-साधारण 
में शासन करने की किचितूमात्र भी 
योग्यता नहीं होती । (५) फ़ासिज्म 
उदारवाद का भी विरोधी है । व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता की उदारवादी मान्यता को 
वह परिहास की दृष्टि से देखता है। 
उदारवाद का नारा है, “स्वतंत्रता”, 
“समानता”, “भ्रातृत्व” । फ़ासिज्म का 
नारा है, “आदेश”, “अनुशासन” और 
“पत्ता” । (६) फ़ासिज्म का समाजवाद 
से भी विरोध है । समाजवाद का आदश 


१२८ 


father of the country 


करना । वह व्यक्तिगत संपत्ति का अंत, 
उत्पादन के साधनों का समाजीकरण 
और धन का न्याययुक्त वितरण करना 
चाहता है । फ़ासिज्म वतमान पूँजीवादी 
समाज-व्यवस्था में किसी प्रकार का 
क्रांतिकारी परिवतेंन करने का इच्छुक 
नहीं। (७) फ़ासिस्टों की दृष्टि मे 
राज्य सर्वेसर्वा है । मुसोलिनी के शब्दों 
में, “राज्य केवळ राजनीतिक संस्था-मात्न 
ही नहीं है"''राज्य एक आध्यात्मिक 
एवं नैतिक तथ्य है--वह जनता की 
आत्मा का रक्षक है ।” फासिस्ट दर्शन 
में राज्य और समाज को अभिन्न मान 
लिया जाता है । फलतः सामाजिक 
जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं होता 
जो राज्य की परिधि से वाहर रहता 
हो । फ़ासिज्म अंध राष्ट्रवाद का 
सिद्धान्त है । 


देखिए--autocracy 


corporatism 
dictatorship 
tolalitarianism 
tyranny. 


father of the country (फादर ऑफ 


द कंट्री) : देशपिता । 


देखिए--father of the nation. 
father of the nation (फादर ऑफ़ द 


नेशन) : राष्ट्रपिता । 

राष्ट्र का वह प्रमुख नेता जिसकी 
राष्ट्र-निर्माण में अग्रणी भूमिका हो, 
प्रायः वही भूमिका जो पिता की अपनी 
संतति के निर्माण में होती है । रोम के 
सेनेट ने सिसरो को देशपिता की उपाधि 
दी थी । उसने मारिकस को भी यह 
उपाधि दी थी, पर उसने इस उपाधि 


है वतमान सप्ताज़ाधयवस्मा/ज्प्त पुवक्निप्रए। ७८. FOL नही एकिया॥ अनेक सीजर 
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सीज़र को स्पेन का विद्रोह दवाने के 
वाद यह उपाधि प्राप्त हो गई थी। 
अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज 
वाशिगटन (१७३२-९६) अमरीका के 
देशपिता अथवा राष्ट्रपिता माने जाते 
हैं । भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्र- 
पिता के नाम से पुकारा जाता है। 
federal district (फेडरल डिस्ट्रिक्ट) : 
संघीय ज़िला । 

संघीय जिला {ऐसे जिले को कहते हैं 
जो किसी देश की राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
अन्य जिलों से पृथक नियत कर दिया 
जाये । जिन देशों में संघीय सरकार हो, 
वहाँ केद्रीय सरकार के तत्वावधान में 
ऐसा जिला प्रायः संघीय राजधानी 


स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। : 


संयुक्त राज्य अमरीका में . वाशिगटन, 
डी० सी० (डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया), 
कनाडा में ओटावा और स्विट्जरलैंड 
में बने संघीय ज़िलों के उदाहरण हैं। 
देखिए—union territories. 
federalism (फ़ेडरलिपम) : संघवाद, 
फ़ेडरल्वाद । 
देखिए--federation, 


federal एणां$ (फेडरल पॉलिटी) : 


संघ-शासन, संघात्मक राज्य-तंत्र । 
देखिए--federation. 
federation (फेडरेशन) : संघ । 
संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'फेडरेशन' 
है जो लेटिन के 'फोएडस' शब्द से वना 
है । इसका शाब्दिक अथं संधि या 
समझौता है । जब दो या अधिक राज्य 
एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए 
आपस में मिलते हैं और भ्साथ ही नए 
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बचाए रखते हैं, तव कहा जाता है कि 
उन्होंने संघ का निर्माण किया है। 
संघात्मक शासन के निर्माण की एक 
पद्धति यह भी होती है कि पहले के 
एकात्मक राज्य को दो या दो से अधिक 
इकाइयों के वीच वाँट दिया जाता है। 
कनाडा-संघ का इसी प्रकार निर्माण 
हुआ था। १८६७ में यूनियन ऑफ़ 
कनाडा को क्यूवेक प्रान्त और ओंटेरिओ 
प्रांत में विभक्त कर दिया गया और : 
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट द्वारा इस 
देश में संघात्मक शासन की स्थापना 
की गई । भारत में भी संघात्मक शासन 
की स्थापना कुछ इसी प्रकार हुई है । 
भारत में संघ-शासन का जन्म उन प्रांतों 
को स्वायत्तता देने से हुआ जो अंग्रेजों 
के समय में एक एकात्मक राज्य के 
अधीन प्रदेश थे । 

संघ में शासन के अनिवार्य खूप से दो 
स्तर होते हें । एक तो केंद्रीय, संघीय 
या राष्ट्रीय सरकार और दूसरे उन 
अवयवी राज्यों या इकाइयों की सरकारें . 
जिनसे संघ का निर्माण हुआ हो । अतः 
संघ में राज्य-सरकारों के लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी 
प्रभुसत्ता के कुछ अंश से वंचित हो जाए, 
क्योंकि यदि वे ऐसा न करें, तो संघ की 
स्थापना नहीं हो सकती । संघ-शासन में 
कंद्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के 
बीच शक्तियों का वितरण कर दिया 
जाता है और अपने-अपने क्षेत्र में ये 
सरकारें एक-दूसरे से प्रायः स्वतंत्र होती 
हे । शक्तियों का यह वितरण संविधान 
में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है। 
संघात्मक शासन के तीन मुख्य आधार | 
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संविधान लिखित और अनम्य हो, (२) 
दो सरकारों का सह-अस्तित्व, केन्द्र में 
केंद्रीय सरकार का और राज्यों में राज्य- 
सरकारों का, और (३) न्यायपालिका 
की विशेष स्थिति । संघात्मक शासन- 
प्रणाली में क्षेत्राधिकार के प्रश्‍न को 
लेकर केंद्रीय सरकार और राज्य-सरकारों 
के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति 
में उच्चतम न्यायालय यह निर्णय करता 
है कि किस सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार 
का उल्लंघन किया है । 

भारत के संविधान ने देश में जिस 
शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया वह 
वस्तुतः संघात्मक है अथवा एकात्मक इस 
विषय में भारी मतवैभिन्म्य की 
सम्भावना है । कुछ विद्वान इसे संघात्मक 
मानते हैं और कुछ नितान्त एकात्मक । 
यह भी कहा जाता है कि भारत के 
संविधान का बहिरंग संघात्मक किन्तु 
उसका अन्तरंग अथवा उसकी आत्मा 
एकात्मक है । सचमुच में भारत के 
संविधान ने जिस व्यवस्था की स्थापना 
की वह न तो निरी संघात्मक है भ्रोर 
न एकात्मक; वह दोनों के बीच एक 
समझौता है । संविधान का उद्देश्य देश 
की एकता स्थिर करना, विघटनकारी 
शक्तियों पर अंकुश रखना तथा एक 
शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना था | 
यही कारण है कि जहाँ एक ओर 


साधारण काल में देश में केंद्र और राज्यों 


की अलग-अलग सरकारें अपने-अपने 
विशिष्ट क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य 
करती रह सकती हैं, आपात काल में 
अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में 
राज्यों की अलग सरकारों को समाप्त 


राज्य में अथवा सारे देश में राष्ट्रपति 


शासन अर्थात्‌ संसद के अंतगत केंद्रीय 
शासन की स्थापना की जा सकती है । 
देखिये--confederation 
distribution of powers 
unitary state. 


[९५०३॥।५७ (फ्यूडलिएम) : सामंतवाद । 


सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक-राज- 
नीतिक व्यवस्था है जो कृषिःप्रधान अर्थ- 
व्यवस्था पर आधारित होती है, जिससे 
शक्ति अनेक अद्ध॑-स्वतंत् क्षेत्रों में वितरित 
रहती है, और जिन लोगों का इन क्षेत्रों 
पर अधिकार होता है उन्हें राजनीतिक 
सत्ताधारी की, आवश्यकता पड़ने पर, 
द्रव्य तथा सेना से सहायता करनी 
पड़ती है। यूरोप में सामंतवाद का उदय 
रोम साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ 
था और प्रायः ५०० ई० से १५०० ई० 
तक यूरोप की सामाजिक-राजनीतिक 
व्यवस्था का आधार सामंतवाद ही था। 
यह काल रोम साम्राज्यवाद और 
आधुनिक युगं के राष्ट्रवाद के बीच का 


संक्रमण-काल माना जाता है । सामंतवाद | 


के अंतर्गत राजा कुलीनों को इस शतं 
पर ज़मीनें दे देते थे कि आवश्यकता 
पड़ने पर कुलीन उन्हें सैनिक सहायता 
देंगे । ये कुलीन भी अपनी जमीनों को 
सेवकों के बीच इस शतं पर बाँट देते थे 
के ये सेवक भी: आवश्यकता पड़ने पर 
अपने मालिकों की सैनिक सहायता करेंगे । 
सामंती राज्य में किसी प्रकार की कोई 
व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इसमें एक तो 
कुलीनों का कोई सुनिश्चित क्रम नहीं था 
ओर दूसरे विवाह, उत्तराधिकार तथा 
सैनिक विजयों फे फलस्वरूप जमीनो का 
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feudal system 
रहता था। सामंतवादी व्यवस्था में सावं- 
जनिक सम्बन्धों का आधार लोगों के 
भूमि-विपयक अधिकार थे । सामंतवाद 
को मुख्य विशेषताएँ थीं : (१) दास को 
अपने मालिकों से ज़मीन मिलती थी । 
(२) दास और मालिक केवीच व्यक्ति- 
गत सम्वन्धों का अस्तित्व था, और 
(३) जागीरदार अपनी रिआया पर 
आंशिक या पूर्ण प्रभुसत्ता का प्रयोग कर 
सकता था । सामंतवाद को ईसाई धर्म - 
सत्ता से बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी । 

देखिए--despotism 

militarism. 

feudal 59९ (फ्यूडळ सिस्टम) : 
सामंती व्यवस्था । 

देखिए--feudalism. 
fifth column (फिफ्थ कालम) : पंचमांग । 
''फिफ्थ कालम” शब्द का प्रयोग सबसे 
पहले जनरल एमिला माला ने एक प्रसा- 
रण में स्पेनी गृह-युद्ध के दौरान अक्तूबर, 
१६३६ के आरम्भ में किया था जबकि 
फ्रांको के सैनिकों ने मेड़िड को चारों ओर 
से घेर लिया था। जनरल माळा ने अपने 
व्याख्यान में कहा था कि सेना के चार 
अंग तो बाहर से राजधानी की ओर बढ़े 
चले आ रहे हैं, लेकिन सेना का पाँचवाँ 
अंग पहले से ही देश के भीतर मौजूद है 
और वह किसी भी समय शासन-केन्द्र 
पर प्रहार कर सकता है। व्यंजना से 
यह शब्द देश के भीतर के गद्दारों का 
वाचक है जो शत्रु-देश के साथ साँठ-गाँठ 
कर स्वदेश में विध्वंसात्मक कार्यं करते 
हैं और गुप्त रूप से शत्रु का साथ देते 
हँ । 1930-40 में आस्ट्रिया, चेकोस्लो- 
वाकिया, पोलेंड, बाल्टिक देशो, डेन्माकं, 
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finance bill 


जमंनी के नाज़ीवाद से सहानुभूति रखने 


वाले वहाँ के राष्ट्रिकों ने 'पंचमांगियों' 
का कार्य किया था और इनमें अधिकांश 
देशों के नाजी सेनाओं के सम्मुख परा- 
जित होने का एक प्रधान कारण इन 
लोगों की देशद्रोहात्मक गतिविधियाँ थीं । 
द्वितीय विश्व युद्ध के वाद साम्यवादी 
देशों, विशेषकर रूस और' चीन ने एशिया 
और अफ्रीका के अनेक देशों में जहाँ 
उनका प्रभाव है, पंचमांगियों को प्रोत्सा- 


हन दिया है । 


filibustering (फिलिबस्टरिग) : अडंगे- 


बाजी, गतिरोध । 

संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट में 
सदस्यों द्वारा लम्वे-लम्वे भाषणों की 
लगातार आवृत्ति से विधयकों को पास 
होने से रोकने या उन्हें विलम्ब कराने की 
पद्धति । यदि सेनेट के एक-तिहाई सदस्य 
इन भाषणों को रोकने के पक्ष में न हों 
तो विधयक को इस गतिरोध से बचाने 
का कोई उपाय नहीं है और कोई एक 
सदस्य भी बराबर बोलते रहकर विधेयक 
को पास होने से रोक सकता है । 


finance bi (फ़ाइनेस बिल) : वित्त 


विधेयक । 

प्रत्येक वषं बजट के वाद बजट में 
निहित प्रस्तावों को विधान का रूप देने 
के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला विधेः 
यक । रोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन सम्बन्धी नियम २१६ (१) 
में उसकी परिभाषा तथा स्वरूप का 
निरूपण करते हुए कहा गया है कि वित्त 
विधेयक का तात्पर्यं “भारत सरकार की _ 
अगले वित्तीय वर्ष की वित्तीय प्रस्थाप- 
नाओं को प्रभावी करने के लिए 
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के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्थापनाओं 
को प्रभावी करने का विधेयक सम्मिलित 
है 
Finance Commission 
कमीशन) : वित्त आयोग । 
भारत में वित्त आयोग का अभिप्राय 
संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन 
गठित वित्त आयोग से है । यह सांवि- 
धानिक प्रादेश के अधीन राष्ट्रपति के 
आदेश से निमित एक स्वतन्त्र संस्था दै । 
इसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य 
सदस्य होते हैं । प्रथम वित्त आयोग की 
स्थापना १९५१ में की गई थी और उसके 
बाद से प्रति पाँचवें वषं वित्त आयोग 
की स्थापना होती रही है । वित्त आयोग 
का मुख्य कायं यह है कि वह जिन करों 
का केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारा 
होना. है; उनकी रकमों के सम्वन्ध में, 
केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले 
सहायक अनुदान के सिंद्धान्तों के 
सम्बन्ध में और राष्ट्रपति द्वारा उसके 
विचारार्थं प्रस्तुत अन्य किसी विषय के 
सम्बन्ध में सिफारिशें करें। राष्ट्रपति 
का यह सांविधानिक कत्तव्य है कि वह्‌ 
वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद 
के प्रत्येक सदन के सम्मुख रखवाये । 
financial committees (फाइनेनशियल 
कमेटीज) : वित्तीय समितियाँ । 
देखिए--committee 
First International (फस्ट इंटरनेशनल) 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय । 


(फाइनेंस 


देखिए—international socialism. 


first 7९१० (फ़स्टे रीडिग) : प्रथम 
वाचन । 


काँस्टीट्यूशन) : सुपरिवर्तनीय, नम्य 
अथवा लचीला संविधान । 

यदि किसी राज्य के संविधान की 
रचना तथा उसका संशोधन उसी सत्ता 
तथा उसी प्रणाली के द्वारा हो सकता हे 
जो देश की साधारण विधियों की रचना 
कर सकती है, तो उसे सुपरिवर्तेनीय, 
नम्य अथवा लचीला संविधान कहते हैं । 
इंगलैंड का संविधान सुपरिवर्तनीय 
संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण हे । 
ब्रिटिश संसद जिस प्रकार साधारण 
विधियो का निर्माण करती है, उसी 
प्रकार वह संविधान के किसी भी प्राव- 
धान को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के 
बदल सकती है । वस्तुतः वहाँ कोई 
लिखित संविधान है ही नहीं । फलतः 
वहाँ सांविधानिक विधि और साधारण 
विधि के वीच कोई अन्तर नहीं किया 
जाता । 

भारतीय संविधान नम्यता ओर 
अनम्यता दोनों का मिश्रण है । सांवि- 
धानिक संशोधन की प्रक्रिया का विवरण 
संविधान के भाग २०, अनुच्छेद ३६८ 
में दिया गया है । इसके अनुसार यदि 
संसद के प्रत्येक सदन में उसकी समस्त 
सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस 
सदन के उपस्थित और मतदान करने 
वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून 


बहुमत से कोई संविधान संशोधन विधे- 


यक पारित हो जाता है तो विधेयक के 
निबंधनों के अनुसार संविधान संशोधित 
हो जाएगा । किन्तु संविधान के उन 
भागों ;में, जो संघ और राज्यों के वीच 


शक्ति-वितरण श्रे सम्वद्ध हैं, संशोधन तव 


| देखिए-6:58%01॥8 Bilan Varanasi Col तुक.नदी किया जा सकता जव तक कि 
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कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों 
का अनुसमथंन भी प्राप्त न हो। इस 
प्रकार के भाग हैं : अनुच्छेद ५४-५५ 
(राष्ट्रपति का निर्वाचन), अनुच्छेद 
१६२ (राज्यों की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार), भाग ५ का अध्याय ४ 
(संघ की न्यायपालिका), भाग ६ का 
अध्याय ५ (राज्यों के उच्चन्यायालय), 
भाग ११ का अध्याय १ (संघ और राज्यों 
के विधायी सम्बन्ध), सातवीं अनुसूची 
की कोई सूची (संघ-सूची, समवर्ती 
सूची अथवा राज्य सूची), अनुच्छेद २४१ 
(संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्याया- 
छ्य), संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 
तथा अनुच्छेद ३६८ (संविधान में संशो- 
धन) । अभी कुछ दिन पहले तक माना 
जाता था कि इन कुछ भागों को छोड़ 
कर संविधान के किसी भाग को, किसी 
भी उपबंध को, एक विशेष बहुमत द्वारा 
संसद जेसा चाहे वैसा संशोधित कर 
सकती थी, किन्तु गोलकनाथ के मुकदमे 
में, उच्चतम न्यायालय के फरवरी, 
१९६७ के निर्णय के अनुसार अब संसद 
को ऐसा कोई संशोधन पास करने का 
अधिकार नहीं है जिससे मूल अधिकारों 
पर आघात होता हो अथवा मूल अधि- 
कार सीमित होते हों । 

भारत के संविधान में बहुत से उपबंध 
ऐसे भी हैं जिन्हें अथवा जिनके प्रभाव 
को बिना किसी सांविधानिक संशोधन के 
संसद सामान्य विधिःप्रक्रिया के द्वारा 
अर्थात्‌ साधारण बहुमत द्वारा बदल 
सकती है । ऐसे उपवंधों को दो श्रेणियों 
में बांटा जा सकता है: एक तो वे उप- 
वंध जिनमें स्पष्ट कह गया है कि उनमें 
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जा सकता है तथा ऐसे संशोधन को 
अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत सांविधानिक 
सशोधन नहीं माना जाएगा, जैसे राज्यों 
के नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में परि- 
वतन (अनुच्छेद २, ३, ४ तथा प्रथम 
और चतुर्थ अनुसूचियाँ), राज्यों में 
विधान मण्डल के द्वितीय सदन का 
निर्माण या अन्त (अनुच्छेद १६६), अनु- 
सूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों 
का प्रशासन (पाँचवीं अनुसूची का पैरा 
७ ओर अनुच्छेद २४४ (२) और २७४ 
(१), छठी अनुसूची का पैरा २१ (१) 

और (२)। दुसरेवे उपबंध हैं जिनमें कहा 
गया है कि वे तभी तक प्रभावी रहेंगे 
जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा 
प्रावधान नहीं करती अथवा उनके होते 
हुए भी संसद को उन उपवंधों के विषयों 
पर विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान करने 
की शक्ति होगी जैसे नागरिकता सम्बन्धी 
उपबन्ध (अनुच्छेद ५-११), राष्ट्रपति, 
उप-राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा 
उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्याया- 

लयों के न्यायाधीश, राज्यपाल आदि के 

वेतन. और भत्ते सम्बन्धी उपबन्ध-- 

अनुच्छेद ५७ (३), ६५ (३), ७५ 

(६), ९७, १२५, १४८ (३), १६४ 
(५), १८६, २२१ तथा द्वितीय अनु- 
सूची आदि । द्वितीय श्रेणी में आने वाले 
उपबंधों को पुरी सूची वस्तुतः काफी 
लम्बी है । इन श्रेणियों के अतिरिक्त एक 
और प्रकार की स्थिति का भी जिक्र 
किया जा सकता है। संविधान के कुछ | 
उपबंधों को बिना किसी औपचारिक | 


संशोधन के कुछ परिस्थितियों में निण् | 


संशोधन समीक्षा के हति पक्षी भय यी सैकती इर उसे र सै न 
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संघात्मक से पूर्णतया एकात्मक बनाया 
जा सक्ता है, जैसे राष्ट्रपति अर्थात्‌ 
केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य का 
शासन अपने हाथों में ले सकते हैं । राज्य 
की सरकारों, विधान सभाओं आदि को 
समाप्त किया जा सकता है, आदि-आदि। 
यद्यपि व्यावहारिक हृष्टि से यह परिवर्तन 
भी संविधान के विभिन्न उपबंधों में 
अथवा उनके प्रभाव में संशोधन करते हैं, 
फिर भी सिद्धान्ततः सांविधानिक संशो- 
धन केवल वही है जो अनुच्छेद ३६८ 
में दी गई विशेष प्रक्रिया के द्वारा 
अधिनियमित हो । 
1001 0/058308 (फ्लोर क्रॉसिंग) फ्लोर 
क्रॉसिग, फ़श पार करना, दल-वदल । 
देखिए—defection 
Food and Agriculture Organisation 
(फूड एंड एग्रीकल्चर आगनाइज़ंशन) 
खाद्य तथा कृषि संगठन । 
देखिए--specialized agencies of 
the U.N. 
force theory of the origin of the 
sta (फ़ोसं थ्योरी ऑफ़ द ओरिजिन 
ऑफ़ द स्टेट): राज्य की उत्पत्ति का 
शक्ति-सि द्धान्त। 
राज्य की उत्पत्ति का शक्ति-सिद्धान्त 
_यह वताता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति 
से हुई है । राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति 
के लिए दो तत्त्व मुख्य रूप से आवश्यक 
हैं-शासक ओर शासित । समाज में जो 
व्यक्ति शक्तिशाली होता है, वह निबंलों 
को अपना दास वना लेता है और इस 
प्रकार सत्ता तथा आदेश-पालन की 
व्यवस्था जम जाती है । शक्ति-सिद्धान्त' 
का बीज इस कहावत में पाया जाता है 
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काल में जवकि मनुष्य ने अपना सभ्य 
जीवन आरम्भ नहीं किया था और वह 


केवल कवीलों के रूप में संगठित था, यथ 


कबीले के सदस्य अपने में से सबसे 
शक्तिशाली व्यक्ति को अपना सरदार 
चन लेते थे और यह सरदार ही उनका 
प्रभ होता था। राज्य को उत्पत्ति के 
शक्ति-सिद्धान्त की परंपरा बहुत पुरानी 
है । वेदों में कहा गया है कि जब देवासुर 
संग्राम में देवता कई वार पराजित हुए, 
तब उन्होंने इंद्र को अपना राजा चुना 
और इसके पश्चात विजय प्राप्त की । 
प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य का 
एक प्रधान अंग वल भी माना है। 
पाश्चात्य राजदर्शन में भी,राज्य के शक्ति- 
सिद्धान्त की परंपरा राजनीतिक चितन 
के आदिकाल से चली आ रही है। 
प्लेटो की 'रिपब्लिक' के अध्ययन से 


ज्ञात होता है कि प्राचीन यूनान में 


विचारकोंका एक वर्ग ऐसा भी था जो 
इस सिद्धान्त को किसी न किसी रूप में 
स्वीकार करता था । उदाहरणार्थं 'रिप- 


_ ब्लिक' के एक पात्र थ्रसीमेक्रस का कहना 


है कि न्याय शक्तिशाली का स्वार्थ होता 
है। इसका अर्थ यह है कि बलवान्‌ अपने 
स्वार्थ साधन के लिए जो कुछ करता है, 

वह उचित है। रोमन विचारक पोलिवि- 
यस ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया 
हे । मध्ययुग में धर्माचारयं राज्य को 
पाशविक शक्ति का परिणाम वताकर 
दोषी ठहराते थे। आधुनिक काल में 
मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के 
लिए शक्ति को अत्यन्त आवश्यक ठह- 
राया है । अठारहवीं शताब्दी के अंग्रेज 
दार्शनिक डेविड ह्य. म ने भी इस सिद्धान्त 


कि युद्ध ने०सजाप्को।जन्मदियाग' प्रा्तीन० ००का/प्रत्िपादक० क्रियफव्है%॥उसके मत से 
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राज्य की उत्पत्ति युद्धों से हुई है। 


उन्नीसवीं और वीसवीं शताब्दियों के 
कई लेखकों ने राज्य की उत्पत्ति के 
शक्ति-सिद्धान्त का औचित्य सिद्ध किया 
है । स्पेन्सर जैसे व्यक्तिवादियों ने व्यवित 
स्वातंत्र्य में राज्य के हस्तक्षेप को निंदनीय 
ठहराने के लिए इस सिद्धान्त का आश्रय 
लिया था। अराजकतावादी भी राज्य 
को पाशविक बळ का प्रतीक मानते हैं । 
माक्संवादी राज्य को शोषण और नृशं- 
सता का एक ऐसा साधन समझते हैं 
जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों के 
नियंता संहारा वर्ग के ऊपर अपना 
. प्रभुत्व और नियंत्रण जमाए रखते है । 
ट्रीट्स्के और वनंहार्डी जैसे जमन लेखकों 
ने वळू-प्रयोग की मुक्त कठ से प्रशंसा 
की है और उसे शासन के संचालन में 
एक आवश्यक तत्त्व मांना है । मुसोलिनी 
और हिटलर ने राज्य के शक्ति-सिंद्धांत 
को व्यावहारिक रूप दिया । उनके विचार 


से राज्य की उन्नति के लिए बल - 


प्रयोग एक सामान्य साधन था । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि शक्ति- 
. सिद्धान्त में सत्य का काफी अंश है। 
. सच पूछा जाए तो राज्य की उत्पत्ति ओर 
प्रगति में शक्ति की अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही है । राज्य को अपने आंत- 
रिक क्षेत्र में भी शांति और सुव्यवस्था 
बनाए रखने के लिए कभी-कभी शक्ति 
का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। 
यदि राज्य के ऊपर कभी कोई बाहरी 
आक्रमण होता है, तब भी उसे शक्ति 
का आश्रय लेना पड़ता है। तथापि 
आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति का 
शक्तिऽसिद्धान्त बिल्कुल त्याग दिया गया 
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भी वह मेल नहीं खाता क्योंकि लोकतंत्र 


में तो स्वयं जनता द्वारा व जनता में से 
ही चुने गए छोग जनता की मर्जी से ही 
शासन-कार्य चलाते हैं तथा राज्य की 
जो भी शक्ति है उसका आधार भी 
जनता द्वारा दिया गया अधिकार ही 
है । अतः राज्य की उत्पत्ति में शवित को 
ही एक-मात्र कारण नहीं माना जा 
सकता । राज्य की उत्पत्ति में धर्म और 
राजनीतिक चेतना जैसे तत्त्वों का निर्णा- 
यक हाथ रहा है। वेसे भी शक्ति- 
सिद्धान्त में कई खतरे हैं। इस सिद्धान्त 
के कुछ समर्थक शक्ति को अपने में ही 
एक आदशं मान लेते हैं भौर उसे गौरव 
प्रदान करते हैं। शक्ति-सिद्धान्त की 
सबसे तीखी आलोचना ब्रिटिश आदशं- 
वादी विचारक टी० एच० ग्रीन ने की 
है, और कहा है कि राज्य का आधार 
शक्ति नहीं, इच्छा है । जनता राज्य के 
आदेशों का पालन उसकी दमनकारी 


-सत्ता के भय से नहीं करती, बल्कि इस- 
: लिए करती है क्योंकि वह सभ्य जीवन 
' के .लिए आवश्यक है । 


foreign and 


comparative 
government (फरेन एंण्ड कॉम्पेरेटिव 
गवनमेंट) : वैदेशिक तथा तुलनात्मक 


. शासन | 


वेदेशिक तथा तुलनात्मक शासन 
शब्दबन्ध का प्रयोग राजंनीति-विज्ञान 


'को उस शाखा के लिए होता है जिसमें 


देश की शासन-प्रणाली के अलावा अन्य 
देशों की शासन-प्रणालियों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाता है । व्यापक रूप से 


. इस विषय के अन्तगत विदेशी समाजों 


के उन पहल का भी अध्ययन किया 


है । छोकतंत्राक्ी॥आछआजवा केना ८० जल दै लिए ५ पबद्रीति।सि सम्बन्ध ._ र 
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होता है । भारत में यह विषय “आधुनिक 
शासन-प्रणालियाँ” अथवा “तुलनात्मक 
शासन-प्रणा लियाँ” के नाम से विभिन्न 
पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हे । 
foreign णाल (फॉरेन पॉलिसी) : 
विदेश नीति । 
किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से 
अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में उसका मागं 
निर्धारित होता है। वह एक कार्यक्रम 
होती है और उसका उद्देश्य होता है 
शांतिपूर्ण उपायों या युद्धेतर उपायों से 
राष्ट्र के लिए सर्वेश्रेष्ठ संभाव्य स्थिति 
प्राप्त करना । कुटं लंडन ने विदेशी 
नीति की यही परिभाषा की है और 
उसके उद्देश्य वताए हैं : प्राकृतिक 
अखंडता का परिरक्षण, राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का अनुरक्षण और लोगो के 
लिए समुचित जीवन स्तर की वद्धि। 
अंततः प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उसके 
राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती है । भारत 
की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्त हैं-- 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अप्रतिबद्धता । 


four freedoms (फोर फ्रीडम्स) : चार . 


स्वतन्त्रताएं । 

अमरीका के राष्ट्रपति फ्रकलिन रूज़- 
वेल्ट ने द्वितीय विशव युद्ध के दौरान 
घोषणा की थी कि लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों 
का लक्ष्य यह होना चाहिए कि युद्ध के 
बाद संसार के सभी देशों को चार 
स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हो जाएँ--भय से 
स्वतन्त्रता, अभाव से स्वतन्त्रता, भाषण 
की स्वतन्त्रता और उपासना की 
स्वतन्त्रता । 
fourteen points (फोर्टीन पाँइट्स) : 
चौदह सूत्र । 
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राष्ट्रपति विलसन (१८५६-१९२४) 
द्वारा निर्धारित वे चौदह शर्ते जिनके 
आधार पर मित्र राज्य जर्मनी के साथ 
शान्ति-सन्धि करने को तैयार थे। ११ 
जनवरी, १६१८ को अमरीकी कांग्रेस के 
सम्मुख अपने एक भाषण में विलसन ने 
इन शर्तों का निरूपण किया था और 
युद्ध के वाद ये शते शान्ति-संधि का 
आधार स्वीकार की गई थीं । इन शर्तों 
में से कुछ प्रमुख शर्ते थीं--जमंनी मित्र- 
राज्यों के सारे क्षेत्र खाली कर दे, पोलंड 
की पहली जैसी स्थिति कर दी जाए, 
समुद्रों पर संचरण को सबको समान 
स्वतन्त्रता हो, शस्त्रास्त्रों में कमी की 
जाए और खुले राजनय का आश्रय लिया 
जाए । 


fourth estate (फ़ोर्थं एस्टेट) : चतुर्थ 


वर्ग, पत्रकार समुदाय । 

ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों के समाज 
में पादरी (लाड स स्पिरिचुअळ), कुलीन 
(लाड स टेम्पोरल) और सर्व-साधारण 
(कॉमन्स) तीन परंपरागत वर्ग माने गए 
हैं जो राजनीतिक शक्ति में साझेदार रहे 
हैं । फ्रांसीसी क्रान्ति से पूवं फ्रांस में 
बुजूँआ वर्ग को थर्ड एस्टेट के नाम से 
पुकारा जाता था । इन तीन वर्गो के 
अलावा भी एक चौथे वर्ग का अस्तित्व 
स्वीकार किया गया है जो राजनीतिक 
शक्ति का हिस्सेदार है और वह है 
पत्रकार समुदाय । विशेषकर लोक- 
तंत्रात्मक व्यवस्था में- पत्रकार वर्ग की 
भूमिका बडी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है 
और उसे राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था 
का एक आवश्यक अंग समझा जाता है। 
इसीलिए इस समुदाय को चतुर्थ वर्ग के 


प्रथम विश्व युद्ध के, “गज, मत रीकी ०५ वासा प्ले पुक्ाछल्वाने न्हा़्ाळे॥ 


' franchise 


लोकतंत्रात्मक शासन-व्यवस्थाओं में 
मतदान का अधिकार । प्रायः सभी 
पाश्चात्य देशों में मताधिकार का विस्तार 
धीरे-धीरे हुआ । उदाहरण के लिये 
सावेभौम वयस्क मताधिकार तक पहुंचने 
में ब्रिटेन को लगभग एक शताब्दी लग 
गई। वहाँ महिलाओं को भी पुरुषों के 
समान मताधिकार पाने के लिये एक 
लम्बा और कटु संघर्षं करना पड़ा। 
स्विटज़रलेण्ड जैसे देश में फरबरी 
१९७० में ही महिलाओं को मताधिकार 
प्राप्त हुआ है । कई अन्य देशों में आज भी 
मतदान का अधिकारी होने के लिये 
सम्पत्ति, शिक्षा और चमड़ी के रंग की शते 
लागु हूँ । किन्तु भारत के संविधान ने एक 
साथ ही २१ वर्ष. या उससे अधिक के 
सभी नर-नारियों को बिना किसी भेद- 
भावया शर्तें के मत का अधिकार दे 
दिया है । 
एक ताजा प्रश्‍न है मताधिक्रार की 
न्यूनतम आयु का । श्रीलंका, पूर्वी जमनी, 
रूमानिया, यूगोस्लाविया, उत्तरी 
कोरिया, वियतनाम, मंक्सिको, साल- 
वेडार, इक्वेडार, पेरागुए, वैनेनुएला, 
संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, जम्बिया, 
सोमालिया और गायना आदि देशों में 
मताधिकार की आयु १८ वर्ष है। 
सोवियत संघ ने सन्‌ १९३६ में मतदान 
की अधिकृत आयु १८ वर्ष कर दी थी 
अर्थात्‌ तभी से १८ वर्षं के या 
उससे अधिक के सभी नागरिकों को 
मतदान का समान अधिकार 
प्राप्त है । १६७० में ब्रिटेन और संयुक्त 
राज्य अमरीका में भी *मताधिकार की 


आयु ९१ 
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franchise (फ़ंचाइज़) : मताधिकार । गई है। कनाडा, 


freedom 


पश्चिमी जमंनी और 
आस्ट्रेलिया में मताधिकार की आयु २१ 
से घटाकर १८ करने के वारे में विचार 
हो रहा है । 
भारत में मताधिकार की आयु २१ वर्ष 
है । किन्तु अव इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर 
पर वहस चळ पड़ी है कि क्यों न न्यूनतम 
आयु २१ से घटाकर १८ कर दी जाये । 
देखिए--adult franchise. 
free लाए (फ्री सिटी) : स्वतंत्र नगर । 
स्वाधीन नगर अथवा नगर-राज्य जो 
प्रायः प्रभूसत्तासम्पन्न भी हो । ११वीं 
शताव्दी अथवा उसके बाद का इतालवी 
नगर राज्य, तेरहवीं शताब्दी के वाद के 
जर्मनी के कुछ नगर जिनमें स्वतंत्र 
प्रतिनिधिक संस्थाओं का अस्तित्व था, 
पूर्वकालीन डेन्जिग जेसी एक प्रादेशिक 
इकाई जिसमें एक नगर तथा कुछ आस- 
पास के प्रदेश थे तथा जो अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन की देख-रेख में एक अद्धे- 
स्वायत्तशासी राजनीतिक सत्ता के रूप में 
कार्य करता था, ये सब स्वतंत्र नगर के 
उदाहरण हैं । 
युद्ध-काल में कभी-कभी किसी नगर 
को विनाश से बचाने के लिए स्वतंत्र 
नगर घोषित कर दिया जाता है ओर 
शत्रु सेनाओं को बेरोक-टोक उसमें से 
निकल जाने की अनुमति दे दी जाती है 
इस आशा और विश्वास के साथ कि वे 
नगर की इमारतों, स्मारकों और निवा- 
सियों को हानि पहुंचाये बिना आगे बढ़ 
जायेंगी । | 
1९९१०॥ (फ्रीडम) : स्वातंत्र्य र 
मानव-व्यवितत्व के स विकास 
के लिए जिन अनेक परिस्थितियो को 
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freedom १३८ 
भी एक है । राजनीति-वेत्ताओं नै 


स्वतंत्रता के अनेक भेद माने हैं, 
जिनमें पाँच मुख्य है : प्राकृतिक या 
तैसागक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, 
राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता । सांविधानिक अध्ययन में दो 
स्वतंत्रताओं--नागरिक स्वतंत्रता और 
राजनीतिक स्वतंत्रता--का विशेष 
महत्त्व है । नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ 
उन अधिकारों एवं सुविधाओं से है 
जिनका मनुष्य सभ्य समाज के सदस्य 
की हैसियत से उपभोग करता है। 
नागरिक स्वतंत्रता में अनेक स्वतंत्रताओं 
का समावेश है, जेसे विचार और भाषण 
की स्वतंत्रता, संघ वनाने की स्वतंत्रता 
और संपत्ति के धारण, व्ययन और 
अजेन की स्वतंत्रता । राजनीतिक 
स्वतंत्रता का अभिप्राय है. कि नागरिक 
राजनीतिक गतिविधियों में किस सीमा 
तक भाग लेते हें । राजनीतिक स्वतंत्रता 
का उपभोग आम लोग केवल लोकतंत्रा= 
त्मक शासन-प्रणालियों के अंतर्गत कर 
सकते हैं क्योंकि इन शासन-प्रणालियों 
के अंतगत ही शासन का अन्तिम सूत्र 
जनता के हाथों में होता है। अधिनायक- 
वादी अथवा सर्वाधिकारवादी देशों में 
जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता का 
कोई अर्थ नहीं रहता क्योंकि वहां जनता 
की अपनी स्वतंत्र इच्छा-शक्ति रंचमात्र 
भी नहीं होती ओर शासन-तंत्न में उसकी 


` स्थिति कठपुतली की ही भांति रहती 


है । राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतगंत जो 
अधिकार सम्मिलित माने जाते हैं वे 
इस प्रकार हैं: (क) ' प्रतिनिधियों को 
चुनने अथवा मतदान में भाग लेने का 


freedom 


होने का अधिकार, (ग) सार्वजनिक 
पद पर नियुक्ति का अधिकार ओर 
(घ) शासन-नीति की रचनात्मक 
आलोचना करने का अधिकार । 
भारतीय संविधान ने विचार, अभि- 
व्यक्ति, विशवास, धमं और उपासना की 
स्वतन्त्रता को व्यक्तियों तथा राष्ट्र के 
आत्मिक उत्कषं के लिए आवश्यक माना 
और उनका प्रस्तावना में आश्वासन 
दिया है। संविधान के भाग ३ (मूल 
अधिकार) के अन्तरगत स्वातंत्र्य-अधिकारों 
का विस्तार से प्रतिपादन किया गया 
है । संविधान ने अनुच्छेद १६-२२ द्वारा 
भारत के सभी नागरिकों को कुछ 
स्वतन्त्रताएं प्रदान की हैं जिन्हें सामूहिक 
रूप से स्वतन्त्रता-अधिकारों को संज्ञा 


` दी गई है। अनुच्छेद १९ में नागरिकों 


को ऐसी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं प्रदान की 


- गई हैं जो उदारवादी लोकतंत्र के लिए 


आवश्यक हुँ-उदाहरणार्थ वाक्‌- 
स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय, 
शांतिपूणे और निरायुध सम्मेलन की 
स्वतत्रता, भारत राज्य-क्षेत में कहीं भी 
अबाध संचरण करने और बसने की 


. स्वतंत्रता, संपत्ति के धारण, अर्जन और 


व्ययन की स्वतंत्रता तथा कोई भी 
बृत्ति, उपजीविका अथवा क्रारबार 
अपना लेने की स्वतंत्रता आदि । भारतीय 
संविधान में इन स्वतंत्रताओं को निरपेक्ष 
नहीं माना गया, प्रत्युत्‌ सार्वजनिक हित 
और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से 


उनके ऊपर कुछ अंकुश आरोपित कर 


दिए गए हैं उदाहरण के लिए अनुच्छेद 
१९ (२) में कहा गया है कि यदि 
संविधान में "प्रदत्त स्वातंत््य-अधिकारों 
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freedom 
जिससे किसी का अपमान हो, मानहानि 
हो, न्यायालय-अवमान हो, शिष्टाचार 
या सदाचार पर आघात हो, राज्य की 
सुरक्षा दुर्बळ हो अथवा राज्य के उलटने 
का खतरा हो, तो राज्य इन अधिकारों 
पर प्रतिवन्ध लगा सकता है । अनुच्छेद 
२० में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के 
विषय में संरक्षण दिया गया है । अनुच्छेद 
२१ में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 
अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर 
अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 
अनुच्छेद २२ में बंदियों को कुछ अधिकार 
प्रदान किए गए हैं: (१) किसी व्यक्ति 
को बंदीकरण के कारणों से यथाशीघ्र 
अवगत कराए बिना हवालात में बन्द 
नहीं किया जा सकता, (३) बन्दी को 
अपनी रुचि का वकील करने तथा उससे 
अपना बचाव कराने का अधिकार होगा, 
(३) वन्दी को बन्दीकरण के २४ घंटों 
के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष पेश 
करना होगा, ओर (४) २४ घंटे से 
अधिक किसी व्यक्ति को दण्डाधिकारी 
के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध 
नहीं रखा जा सकेगा । 
भारतीय संविधान के स्वातत्र्य- 
अधिकारों में धमं-स्वातंत्र्य के अधिकारों 
का अपना विशेष महत्त्व है और अनुच्छेद 
२५-२८ में उनका निरूपण किया गया 
है । अनुच्छेद २५ (१) के अनुसार 
सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार ओर 
स्वास्थ्य के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की 
स्वतन्त्रता तथा घमं के अबाध खूप से 
मानने, आचरण करने और प्रचार करने 
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अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी 
वर्तमान बिधि के प्रवर्तन पर प्रभाव 
अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि 
के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती 
जो (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध 
किसी आशिक, वित्तीय, राजनीतिक 
अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक 
क्रियाओं का विनियमन अथवा निवन्धन 
करती हो, (ख) सामाजिक कल्याण ओर 
सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिंदुओं 
की सार्वजनिक प्रकार की धम संस्थाओं 
को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों 
के लिए खोलती हो । संविधान ने कृपाण 
धारण करना अथवा लेकर चलना सिक्ख 
धमं का अंग मान लिया है तथा 
हिन्दुओं के प्रति निदेश में सिक्ख, जैन 
या बौद्ध ध्म के मानने वाले व्यक्तियों 
का भी निर्देश सम्मिलित कर दिया है । 
अनुच्छेद २६ ने व्यवस्था की है कि 
सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार ओर 
स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
धामिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी 
विशेष विभाग को (क) धार्मिक और 
पूते प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की 
स्थापना ओर पोषण का, (ख) अपने 
धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध 
करने का, (ग) जंगम और स्थावर 
संपत्ति के अजन और स्वामित्व का, 
तथा (घ) ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार 
प्रशासन करने का अधिकार होगा । 
संविधान ने यह स्पष्ठ कर दिया है कि 
किसी भी व्यक्ति को किसी धर्मे-विशेष 


की वढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए 
बाध्य नहीं किया जा सकता । सरकारी | 
शिक्षा संस्थाओं में धामिकःशिक्षा की | 
का समान अधिकार है| लेकिन इसे ००॥क्षृ्षदीएक्षीणांई “है० (अनुच्छेद २७) 
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तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं में, जहां 
धार्मिक शिक्षा अथवा धामिक उपासना 
होती हो, विद्याथियों को उपस्थित होने 
अथवा न होने के विषय में पूरी स्वतन्त्रता 
प्रदान की गई है (अनुच्छेद २८) । 
संविधान ' के धामिक स्वतन्त्रता 
सम्वन्धी उपबन्ध धरम-निरपेक्ष अथवा 
असाम्प्रदायिक राज्य की आधारशिला 


हैँ । 


freedom from arrest (फ्रीडम फ्राम 


अरेस्ट) : गिरफ्तारी से स्वतंत्रता । 
गिरफ्तारी से स्वतंत्रता मूलभूत 
स्वतंत्रता है और प्राण तथा 
देहिक स्वाधोनता का अंग है । 
संविधान के अनुच्छेद २१ के अनुसार 
किसी व्यक्ति को प्राण अथवा देहिक 
स्वाधीनता. से विधि हारा स्थापित 
प्रक्रिया को छोडकर अन्य प्रकार से 
वचित नहीं किया जा सकता । संविधान 
के अनुच्छेद २२ ने कुछ अवस्थाओं में 
नागरिकों को बंदीकरण और विरोध से 
संरक्षण दिया है । कोई व्यक्ति, जो वंदी 
किया गया है, ऐसे बंदीकरण के कारणों 
से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराए बिना 
हवालात में निरुद्ध नहीं किया जा सकता 
और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी 
से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने 


` के अधिकार से वंचित रखा जा सकता 


हैं । प्रत्येक बंदी व्यक्ति २४ घंटे की 
कालाविधि में निकटतम दंडाधिकारी के 
समक्ष पेश किया जाता है और इस 
कालावधि के बाद दंडाधिकारी के 
प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध 
नहीं रखा जा सकता। किन्तु यह संरक्षण 
शत्रु अन्य देशीयों को अथवा निवारक 
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विधि के अधीन वंदी या निरुद्ध किए 
गए व्यक्तितयों को लागू नहीं होगा । 
विधान मंडल का सदस्य सत्र-कार में तथा 
उसके चालीस दिन पूर्वं तथा चालीस दिन 
वाद तक्र गिरफ्तार नहीं कियाजा सकता । 
वह विशेषाधिकार व्यवहार-विधि के 
मामलों में ही प्राप्त है, दंड-विधि अथवा 
संकटकालीन विधि के मामलों में नहीं। 
संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद हूँ १०५ 
और १६४ । 

देखिए--freedom. 
discrimination 
(फ्रीडम फ्रॉम डिरिक्रिमिनेशन) : विभेद 
से स्वंतन्त्रता । 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ में 
मनृष्य-मनुष्य के वीच विभेद का प्रति- 
षेध किया गथा है और कहा गया है कि 
(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध 
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म- 
स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार 
पर कोई विभेद नहीं करेगा । (२) केवल 
घमं, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान 
अथवा इनमें से किसी के आधार पर 
कोई नागरिक (क) दुकानों, सावंजनिक 
भोजनाल्यों, होटलों तथा सार्वजनिक 
मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के, अथवा 
(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्यनिधि 
से पोषित अथवा साधारण जनता के 
लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, 
सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के 
स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी 
निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन अथवा 


शतं के अधीन न होगा । (३) इस अनुच्छेद 


को किसी बात से राज्य को स्त्रियों और 
बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध 
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को नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्ष- 


णिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए 
या अनुसूचित जातियों के लिए कोई 
विशेष उपवंध बनाने में भी बाधा न 
होगी । 
भारतीय संविधान के विभेद-संवंधी इस 
अनुच्छेद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। 
इसके खंड १ का प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध 
है लेकिन खंड २ का प्रतिषेध व्यक्तियों 
के विरुद्ध भी है। खंड १ में व्यवस्था 
की गई है कि राज्य कोई ऐसा काम 
नहीं करेगा जिससे भारतीय समाज के 
विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, 
जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार 
पर भेदभाव हो । दूसरे शब्दों में राज्य - 
किसी विशेष धमं या जाति के व्यक्ति. 
के साथ दूसरी जाति या धमं के मानने 
वालों की तुलना में केवल इसलिए पक्ष- 
पात नहीं करेगा कि उस व्यक्ति का 
किसी विशेष जाति या धमं से संबंध 
है। अनुच्छेद के खड (१) में प्रयुक्त 
'केवल' शब्द का महत्त्व यह है कि यदि 
भिन्न व्यवहार का आधार कोई ऐसी 
वस्तु हो, जिसका इस अनुच्छेद में प्रति- 
षेध न किया गया हो, तो इस प्रकार 
का भेदभाव असांविधानिक नहीं समझा 
जा सकता । उदाहरण के लिए यदि किसी 
पुरुष अथवा स्त्री के साथ पक्षपात किया 
जाए और पक्षपात का आधार उसका 
पुरुष होना अथवा स्त्री होना नही, 
प्रत्युत कार्य के लिए बौद्धिक और शारी- 
रिक रूप से अधिक योग्य होना हो, तो 
इस तरह का भेदभाव अनुचित नहीं 
समझा जा सकता । यदि पक्षपातं का 
आधार संबद्ध व्यक्ति क्वा पुरुष होना 


अथवा स्वी होगा पछी है?"अत्मुत/किसी५ ००होरतवतात त्रस अदस का तथा | २५ 
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विशिष्ट कार्य के लिए उसकी उपयुक्तता 
है, तो वह भेदभाव असांविधानिक नहीं 
कहा जा सकता । खंड (२) में निर्धा- 
रित किया गया है कि सार्वजानिक मनो- 
रंजन के स्थानों में राज्य या कोई व्यक्ति 
किसी भी नागरिक के साथ केवल घमं, 
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद 
नहीं कर सकता । व्यक्तियों के जो निजी 
कुएं, तालाब, घाट, सड़कें और सार्व- 
जनिक समागम के स्थान सार्वजनिक 
उपयोग के लिए समर्पित कर दिए गए हैं, 
उनके उपयोग के संबंध में भी किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं वरता जा सकता । 
लेकिन, जब स्त्रियों और वच्चों के लिए 
तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष उपबंध 
करने हों, तब विभेद के विरुद्ध उपर्युक्त 
प्रतिषेध लागु नहीं होते । इसका कारण 
यह है कि ये समाज के अपेक्षाकृत दुर्बल 
वर्ग हैं और इन्हें राज्य की ओर से 
दिशेष सहायता तथा संरक्षण की आव- 
श्यकता है । 
देखिए—discrimination. 
freedom from exploitation (फ्रीडम 
फ्राम एक्सप्लौएटेशन) : शोषण से 
स्वतंत्रता। - 
'भारत के संविधान ने जिस सामाजिक 
त्याय की संकल्पना की है उसका एक 
आवश्यक अंग है कमजोर, पिछड़े हुए, 
गरीब, सताए हुए वर्गों का अधिक 
शक्तिशाली, घनी अथवा उच्च वर्गो के 


द्वारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण । ` 


अनुच्छेद १७ के द्वारा छुआछूत का, 
अनुच्छेद २३ के द्वारा मानव के पण्य 


freedom of assembly १४२ 


अनुच्छेद २४ के द्वारा कारखानों में 
बच्चों से काम कराने का प्रतिषेध कर 
दिया गया है । अनुच्छेद २९ और ३० 
के अतंगंत अल्पसंख्यकों के हितों तथा 
अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की 
गई है । संविधान ने निदेशक तत्वों के 
अन्तर्गत यह भी कहा है कि श्रमिकों के 
स्वास्थ्य और शवित का तथा वालको 
की सुकुमारता का दुरुपयोग न किया जा 
सके और आथिक आवश्यक से विवश हो 
कर नागरिकों को ऐसे व्यवसाय में न 
जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति 
के उपयुक्त न हो । 

freedom of assemb]9 (फ्रीडम आफ्न 

/असेम्बली) : सभा या सम्मेलन की 
स्वतंत्रता । | | 

संविधान के अनुच्छेद १९ के अंतर्गत 

नागरिकों को दी गई सात स्वतंत्रताओं 
में से एक सभा या. सम्मेलन की, एक 
दुसरे से मिलने अथवा एकत्र होने को 
स्वतंत्रता है । इस सांविधानिक अधिकार 
के प्रभावी होने के लिये सभा शांतिपूर्वक 
तथा निरायुध अर्थात्‌ बिना किन्ही हथि- 
यारों के होनी चाहिए और उसके फल- 
स्वरूप देश की सुरक्षा तथा अखंडता और 
सार्वजनिक शांति-व्यवस्था में किसी 
प्रकार का विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए । 
राज्य देश की सुरक्षा तथा सार्वजनिक 
शांति-व्यवस्था की खातिर इस स्वतंत्रता 
पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है 
(अनुच्छेद १९ (३) ) । 

freedom of association (फ्रीडम आफ 
एसोसिऐशन) : संघ स्वातंत्र्य संघ 
अथवा संस्था बनाने की स्वतंत्रता । 
संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (ग) 


' freedom of movement 


nd 
>> — 


ST in 


ने सभी नागरिकों को विधि-सम्मत 
प्रयोजनों के लिए संस्था या संघ वनाने 
का अधिकार प्रदान किया है । संस्था या 
संघ बनाने के अधिकार का यह अभिप्राय 
नहीं है कि कर्मचारियों को हड़ताल 
करने का भी अधिकार प्राप्त है (कामे- 
इवर वनाम विहार राज्य, ऑल इंडिया 
रिपोर्टर १६६२, उच्चतम न्यायालय 
१६६)। संस्था या संघ बनाने के अधिकार 
का यह अभिप्राय भी नहीं है कि राज्य 
उसे मान्यता प्रदान करे ही करे (रघुवर 
वनाम भारत संघ, ऑल इंडिया रिपोटर, 
१६६२, उच्चतम न्यायालय २६३) । 
राज्य इस अधिकार पर युश्तियुक्त निर्व- 
धन आरोपित कर सकता है (अनुच्छेद 
१९ (४) । 


freedom of innocent passe (फ्रीडम 


ऑफ़ इन्तोसेंट पैसेज) : निर्दोष गमन- 
स्वातंत्र्य, निर्दोष गमन का अधिकार । 
विदेशी पोत का यह अधिकार कि वह 
कठिनाई उपस्थित होने पर किसी अन्य 
राज्य के प्रादेशिक समुद्र में स्थित पत्तन 
मे उस राज्य केक्षेत्राधिकार की अधीनता 
में आए विना ही रुक सकता हैया 
वहाँ लंगर डाल सकता है । प्रादेशिक 
समुद्र तथा संस्पर्शी क्षेत्र अभिसमय, 
१९५८ में निर्दोष गमन-स्वातंत्र्य का 
विस्तार से निरूपण किया गया है । 


freedom of movement (फ्रीडम ऑफ 


मूवमेंट) : संचरण का स्वातंत्र्य । 
अनुच्छेद १६ की धारा (१) (घ) ने 
नागरिकों को अधिकार दिया है कि वे 
भारत राज्य क्षेत्र में संत्र अवाध संच- 
रण कर सकते हैं । अबाध संचरण के 
अंतर्गत भारत, राज्य-क्षेत्र के एक भाग 
से दूसरे भाग में जाने अथवा एक ही 
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freedom of open sea 


कट 





राज्य के विभिन्न भागों में जाने का 
अधिकार भी सम्मिलित है। इस अधि- 
कार पर अनुच्छेद १९ (५) के अंतगंत 
ही साधारण जनता के हितो अथवा 
किसी अनुसूचित आदिप जाति के हितों 
के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निवंधन 
लगाए जा सकते हैं (खड्ग सिह बनाम 
उत्तर प्रदेश राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 
१९५३; उच्चतम न्यायालय, 
१२९५; एन० वी० खरे वनाम दिल्ली 
राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, १६५० 
उच्चतम न्यायालय, २११) । 


freedom of open 8९8 (फ्रीडम ऑफ़ 


ओपन सी) : मुक्त सःगर-स्वातंत्र्य । 
किसी राष्ट्र के वणिक पोत का युद्ध 
या शांति-काल में खुले समुद्रों पर यात्रा 
करने का अधिकार । सिद्धान्त यह है 
कि प्रादेशिक समुद्र के आगे का सागर 
सभी राष्ट्रों के लिए मुक्त होता है और 
समी राष्ट्र उसका अपने पोतों के लिए 
उपयोग कर सकते हैं । [ 


freedom of profession, occupation ' 
or business (फ्रीडम ऑफ़ प्रोफेशन, 
ऑकुपेशंन ऑर बिजनेस) : वृत्ति, उप- 


जीविका, या कारबार की स्वतंत्रता । 
संविधान ने नागरिकों को कोई भी. 
वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार 
करने का अधिकार प्रदान किया है । इस 
अधिकार पर अनुच्छेद १९ की धारा ६ 
के अंतगंत सार्वजनिक हित की दृष्टि से 
ही कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जा 
सकते हैं (सागर अहमद बनाम उत्तर 
प्रदेश राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 
१९५४, उच्चतम न्यायालय, १९२) । 
यह्‌ प्रतिबंध युत्ति युक्त”होना चाहिए 


१४३ 





‘freedom of religion 


कामायाः 


मध्य प्रदेश राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 
१९५१, उच्चतम न्यायालय, ११८) । 
न्यायालय ने कुछ प्रतिवंधों को इस 
आधार पर अनुचित बताया है कि उनसे 
मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता था 


(हनीफ़ कुरेशी वनाम बिहार राज्य, ' 


ऑल इंडिया रिपोर्टर, १६५८, उच्चतम 
न्यायालय, ७३१) । 


freedom of religion (फ्रीडम ऑफ़ 


रिलीजन) : धर्म-स्वातंत्र्य । 

हिदी शब्द धमं, 'रिलीजन' का पर्याय 
नहीं, उससे कहीं व्यापक शब्द है। 
'रिलीजन' का सामान्य अथ है ईश्वरीय 
ज्ञान के संबंध में कोई मत या संप्रदाय । 
पश्चिम में 'रिलीजन' की संकल्पना 
संकुचित रही है और वहां इसको लेकर 
शताब्दियों तक संघर्ष होते रहे हैं। 
भारत में धर्म की संकल्पना अत्यंत 
व्यापक रही है ओर उसे नेतिक आचरण' 
कां पर्याय माना गया है । “यतोदभ्युदय 
संसिद्धिः स धर्मः” अथवा “यारणाद्धमं 
इत्याहुः धर्मा धारयते प्रजाः । यतस्याः 
धारण संयुबंतं स धर्मं इति ` कथ्यते? 
उक्तियों में धमं के इस व्यापक रूप का 
भावन किया गया है । महात्मा गांधी 
की दृष्टि में धर्म वह है जो सब धर्मों में 
सामंजस्य स्थापित करता है, जो मनुष्य- 


स्वभाव का कायापलट कर 'देता है) 
मनुष्य का आंतरिक सत्य से संबंध | 


स्थापित करता है और सदा उसको 
पवित्र बनाता है । धर्म मनुष्य-स्वभाव 
का शाश्वत और स्थायी तत्त्व है। संक्षेप 
में धर्म का अर्थ है विश्व के सुव्यवस्थित 
नैतिक शासन में विश्‍वास | 


धर्म-स्वातंत्र्य का अभिप्राय यह है कि. 
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कर सकते हूं । (चितामन राव वनाम 








व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति 


freedom of religion 


के लिए जिन विश्वासो और विचारों को 
आवश्यक मानता है, वह उन्हें बनाए रख 
सकता है (उत्तीलाल वनाम बम्बई 
राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, १६५४, 
उच्चतम न्यायालय, ३८८) । 

` संविधान के अनुच्छेद २५-२८ में धर्म- 
स्वातंत्र्य का प्रतिपादन किया गया है। 
भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे 
वे भारत के नागरिक हों अथवा विदेशी, 
इन अधिकारों का समान रूप से उपयोग 
करते हैं । संविधान आदेश देता है कि 
सार्वजनिक व्यवस्या, सदाचार और 
स्वास्थ्य एवं अन्य उपवंधों के अधीन 
रहते हुए सब व्यक्तियों को अन्तःकरण 
की स्वतंत्रता का तथा -धर्म के अवाध 
रूप से मानने, आचरण करने और 
प्रचार करने का समान हक होगा। 
चूँकि धार्मिक संस्थाएं समवर्ती 
सूची में हैं, इसलिए धमं स्वातंत्र्य के 
अधिकार के होते हुए भी किसी 
राज्य के विधान मंडल को यह 
अंघिकार बना रहता है कि वह धार्मिक 
आचरण से सम्बद्ध किसी आथिक, वित्तीय 
या राजनीतिक अथवा अन्य किसी 
प्रकार की लोकिक क्रियाओं का विनियमन 
अथवा निबंधन करने वाली विधियाँ 
पास करे और इसीलिए जहां हिंदुओं की 
सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को 
हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के 
लिए खोला जा सकता है, वहीं हिंदुओं 
कें प्रति निदेश में सिक्ख, जेन या बोद्ध 
धर्मे के मानने वाले व्यक्तियों का भी 
निर्देश सम्मिलित है और तदनुसार राज्य 
ने हिदू, सिक्ख, जैन तथा बौद्ध धार्मिकः 


freedom of residence 


समान खोलने का अधिकार दिया है। 
सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार ओर 
स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी 
विभाग को धामिक संस्थाओं की 
स्थापना और पोषण का, उनके प्रबंध 
करने का, चल और अचल संपत्ति के 
अर्जन और स्वामित्व का पूणे अधिकार 
होगा । किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों 
के देने के लिए वाध्य नहीं किया जा 
सकता जिनके आगम किसी विशेष धर्म 
की उन्नति के लिए या पोषण में व्यय 
करने के लिए विनियुक्त कर दिए गए 
हों । राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित 
किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं 
दी जाएगी । जिन प्राइवेट संस्थाओं को 
सरकारी धन से सहायता मिलती है या 
जिन संस्थाओं का प्रबंध तो सरकार 
करती है परन्तु जो गैर-सरकारी धन से 
बनी हैं और चलती हैं और जिनके 
निर्माताओं ओर दाताओ ने साथ में यह 
शर्त लगा दी है कि उनमें धार्मिक शिक्षा 
दी जाएगी, उनमें भी शते यह होगी 
कि किसी विद्यार्थी को उवत संस्था 
में दी जाने वाली धामिक शिक्षा अथवा 
उपासना में भाग लेने के लिए. अथवा 
उक्त संस्था की इमारत में उपस्थित 
होने के लिए उस समय तक बाध्य नहीं 
किया जाएगा जब तक कि उवत व्यवित 
ने, या यदि वह वयस्क न हो तो उसके 
संरक्षक ने, इसके लिए अपनी स्वीकृति 
न'देदीहो। 


freedom of residence (फ्रीडम ऑफ 


रेजीडेन्स) : आवास-स्वातंत्र्य । 
आवास का अर्थे है मनुष्य के रहने का 


संस्थाओं, को) सूब वर्गा पा के लिए एक . Col स्यात र ne व्य के किसी स्यात्त मे 





freedom of speech 





रहने की क्रिया । संविधान के अनुच्छेद 
१९ (१) (ङ) में सभी नागरिकों को 
भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में 
निवास करने और वस जाने का अधिकार 
दिया गया है। इस अधिकार पर 
अनुच्छेद १९ की धारा ५ के अंतर्गत 
साधारण जनता के हितों के अथवा 
अनुसूचित आदिम जाति के हितों के 
संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्वन 
लगाए जा सकते हें । इस उपबंध का 
लक्ष्य भारत संघ के अंतगत निवास 
संवंधी सारी विघ्न-वाधाओं का निवारण 
करना है। देश का कोई भी नागरिक 
देश के किसी भी भाग में वस सकता 
है । किन्तु जिस व्यक्ति की नागरिकता 
संसदीय अधिनियम के अधीन समाप्त 
कर दी गई हो, उसके आवास-स्वातंत्र्य 
का अतिक्रमण किया जा सकता है और 
वह व्यक्ति इस संबंध में कोई शिकायत 
नहीं कर सकेगा (अब्दुल रहीम वनाम 
बम्बई राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 
१६६०, उच्चतम न्यायालय, १३१५) । 
freedom of speech and expression 
(फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) : 
वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातत्र्य, 
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । 

इस स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि 
व्यक्ति वाणी, लेखनी, मुद्रण, चित्रों 
अथवा अन्य किसी भी साधन से अपने 
विश्वासों तथा विचारों की अभिव्यक्ति 
कर सकता है । संक्षेप में अभिव्यक्ति- 
स्वातंत्र्य के अन्तगेत अपने विचारों का 
प्रचार, प्रकाशन और परिचालन करने 
को स्वतंत्रता सम्मिलित है। इस प्रकार 
इसमें समाचार-पत्नों की स्वतंत्रता भी 
बंतविष्दू है, ॥॥( 
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freedom of the press : 


मद्रास राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 
१९६०, उच्चतम न्यायालय ५५९) । 
संविधान के अनुच्छेद १६ (१) (क) ने 
सव नागरिकों को वाक-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्तिःस्वातंत्र्य का अधिकार 
दिया है । संविधान की मूळ व्यवस्था के 
अनुसार वाकू-स्वातंत्र्य का क्षेत्र तथा 
विस्तार अत्यंत व्यापक और परिग्राही 
था । इस अधिकार को मर्यादित करने 
वाले केवल निम्न प्रतिबंध हैं--अपमान- 
लेख (लःइवेल), अपमान वचन (स्लेंडर) 
मानहानि (डिफेमेशन), न्यायालय-अवमान' 
(कॉन्टेम्प्ट आफ कोर्ट), शिष्टाचार या 
सदाचार पर आघात करने वाळे अथवा 
राज्य को सुरक्षा को दुर्बळ करने वाले 
विषयों आदि से संबधित विधियाँ । 
स्पष्ट है कि मूल संविधान में सार्वजनिक 
शांति ओर सुरक्षा को ऐसा कारण नहीं 
माना गया था जिसके लिए वाक- 
स्वातंत्र्य को मर्यादित किया जाए। 
१९५१ के सांविधानिक संशोधन के 
फलस्वरूप वाक-स्वातंत्र्य पर चार 
प्रतिबन्धों का और आरोप कर दिया 
गया । वे चार सीमाएं निम्न हैं--राज्य 
की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण 
संबंध, सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध- ` 
निरोध । संविधान के सोलहवें संशोधन 
अधिनियम ने निर्धारित किया है कि 
अब चुनावों में कोई भी उम्मीदवार 
भारत संघ के किसी अंग के पार्थक्य को 
राजनीतिक प्रश्‍न नहीं वना सकत; । 
freedom of the Press (फ्रीडम ऑफ़ 
द प्रेस) : समाचारपत्रं की स्वतंत्रता । 
समाचारपत्नों की स्वतंत्रता आधनिक 


लोकतंत्रात्मक राज्यों की एक अनिवार्य. > 







षता मानी जाती 
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functional representation 


विचारों का आदान-प्रदान, सूचना का 
वितरण तथा सार्वजनिक प्रश्नों की चर्चा 
तभी संभव है जबकि समाचारपत्ों 
को स्वतंत्रता प्राप्त हो । संकट-काल में 
राज्य की सुरक्षा तथा स्थिरता को ध्यान 
में रखकर समाचारपल्नों की स्वतंत्रता 
पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं, 
लेकिन सामान्यतः समाचारपत्रों को 
सार्वजनिक शिष्टाचार तथा शील की 
मर्यादाओं के भीतर रहते हुए हर प्रकार 
के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता 
प्राप्त होनी चाहिए । साम्यवादी देशों के 
बिरुद्ध एक वड़ा आक्षेप यह है कि वहाँ 
समाचारपत्रों पर सरकार का नियंत्रण 
है और समाचारपत्र सरकार की नीतियों 
की मुक्त रूप से आलोचना नहीं कर 
सकते । भारतीय संविधान में विचार 
तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक 
मूल अधिकार माना गया है और 
इस प्रकार प्रकारांतर से समाचार-पत्नों 
की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया 
गया है । 
देखिए-fourth estate 
freedom 
liberty. 
functional representation (फंवशनर 
रिप्रेजेटेशन) : व्यावसायिक प्रति- 
निधित्व । 
प्रतिनिधित्व की वह पद्धति जिसमें 
एक ही हित या व्यवसाय वारे मत- 
दाताओं का एक ही निर्वाचन-क्षेत्र हो । 
प्रतिनिधित्त्राक्ता यह सिद्धांत कुछ सीमा 
तक प्राचीन काल के वर्गगत प्रतिनिधित्व 
से मिलता-जुलता है । यूरोप के बहुत-से 
देशों में पिछली शताब्दी के अंत तक 
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था, जिसके अनुसार संपूर्ण समाज को 
तीन वर्गों--कुलीन वर्गे, पादरी वर्ग 
और सर्वसाधारण वर्ग--में वांट दिया 
जाता था और ये तीनों वग विधान- 
मंडल के लिए अलग-अलग अपने प्रति- 
निधि निर्वाचित करते थे । उदाहरण के 
लिए फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था 
के अन्तर्गत वहां की संसद्‌ समाज के 
तीन वर्गो--कुलीनों, पादरियों और जन- 
साधारण--का प्रतिनिधित्व करती थी 
और इन तीनों वर्गों को एक-एक मत 
प्राप्त था। १८६६ तक स्वीडेन की 
जनसंख्या दो वगो में बंटी होती थी-- 
नगर-निवासी और किसान तथा इन्हें 
बिधान मंडल में अलग-अलग प्रतिनिधित्व 
मिला हुआ था । आस्ट्रिया में १६०७ 
तक मतदाताओं के पांच वर्ग होते थे 
जमींदार, नगर-निवासी, व्यापारी, ग्राम- 
वासी और सर्वसाधारण वर्ग । निर्वाचन- 
क्षेत्रों का गठन कुछ इस प्रकार होता 
था कि उनमें से प्रत्येक में प्रधानतया 
एक ही वर्ग के मतदाताओं का निवास 
रहता था । लोकतन्त्र की प्रगति के साथ- 
साथ सदन के गठन में वर्ग-प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त बिलकुल त्याग दिया गया । 
आजकल वर्गःप्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
यूरोप के कुछ देशों में केवळ उच्च 
सदनों के सगठन में प्रयुक्त होता है । 
यद्यपि आज के युग में हम वर्ग प्रति- 
निघित्व के सिद्धान्त को तो स्वीकार 
नहीं कर सकते, लेकिन व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त में काफी सचाई 
है और वह लोकतन्त्र की भावना के 
सर्वथा अनुकूल है । अनेक राजनीति- 
शास्त्रियों-लाडं-ज्रोहम, घुइग्वो, ग्राहम 


वगंगत प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्र 
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आदि का विचार है कि समाज को 
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विविध हितों का दर्पण होना चाहिए । 
इसी आधार पर उन्होंने व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को उचित 
ठहराया है । तथापि, यह सिद्धान्त 
राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व अथवा राष्ट्रीय 
हितों के प्रभुत्व के सिद्धान्त के प्रतिकूल 
बैठता है । राष्ट्रीय हितों के प्रभुत्व के 
सिद्धान्त का मूलमंत्र यह है कि प्रतिनिधि 
संपूर्ण राष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, कुछ विशेष हितों या वर्गो का 
नहीं । व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का 
सिद्धान्त नागरिकों के दृष्टिकोण को 
संकुचित कर उनके वीच भेदभाव की 
असंख्य दीवारें खड़ी कर सकता है । 


(फंडामेंटल 
राइट्स) : मूल अधिकार । 

किसी राज्य का क्या स्वरूप है, इसका 
अनुमान हमें उन अधिकारों द्वारा होता 
है जो राज्य किसी विशेष काळ में अपने 
नागरिकों के लिए सुलभ कर सकता 
है। मूल अधिकार वे बहुत-से महत्त्व- 
पूणं नागरिक ओर राजनीतिक अधिकार 
होते हैं जिन्हें राज्य अपने संविधानों में 
स्थान देते हैं। अधिकारों को मूल अधि- 
कार इसलिए कहा जाता है कि जहां 
साधारण अधिकारों को तो विधान-मंडलू 
साधारण विधिःप्र्रिया द्वारा बदल सकते 
हैं, वहां मूल अधिकारों में इतनी सरलता 
से परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 
चूंकि नागरिकों को मूल अधिकारों का 
आश्वासन देश की मूल विधि देती है, 
अतः राज्य का कोई भी अंग-कार्यांग, 
विधानांग या न्यायांग--इन अधिकारों 
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वह ऐसा करेगा तो उसका यह कार्य 
अमान्य होगा । 

मानव के मूळ अधिकारों का विचार 
विभिन्न कालों में व्यक्त हुआ है । 
व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक 
संबंधों की समस्या के सन्दर्भ में मानव 
के मूल अधिकारों की धारणा इतिहास 
के ताने-बाने में निरन्तर गुंथी हुई 
दिखाई देती है । मूल अधिकारों की 
धारणा का आधारभूत तत्त्व है 
व्यक्ति के ऊपर राज्य की सत्ता की 
कुछ सीमाएं । यह विचार-तत्त्व बीज रूप 
सें रोम और यूनान के राजनीति-दशंन 
में प्राप्त होता है । इसके सूत्र प्राचीन 
भारत के राजनीति-सिद्धान्त और 
व्यवहार में भी मिलते हैं। भारत में 
ईसा की दूसरी शताव्दी से भी काफी 
समय पहले सार्वभौम प्राकृतिक विधि की 
धारणा विकसित हो गई थी और यदि 
नरेश उसका पालन न करते तो उन्हें 
अपने पद से हटाया जा सकता था। 
प्राचीन भारत में राजा के निर्वाचन के 
उदाहरण भी मिळते है । निर्वाचित 
राजा शपथ लेता था कि वह नीति- 
शास्त्र के अनुसार आचरण करेगा तथा 
मनमानी नहीं करेगा । यद्यपि आधुनिक 
संविधानों द्वारा अभिज्ञात कुछ अधिकार 
किसी न किसी रूप में प्राचीन भारतीय 
राज्य में पाए जाते थे, पर परम्परा से 


भारत में अधिकारों पर नहीं, प्रत्युत 


कतंव्यो पर ही बल दिया गया था । 
इसलिए देश में कतंव्यों से अलग 


अधिकारों की कोई स्वतन्त्र संकल्पा 


विकसित न हो सकी । 





इंगलेण्ड में मूल अधिकारों के विचार | 
का उल्लहह नील अहा पदि ८क्री जङ गा का, केक चली | 
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गई हैं । १२१५ में इंगलेण्ड के कुलोनों 
ने राजा जॉन से कराधान आदि के 
सम्बन्ध में जो रियायतें प्राप्त की थीं, 
वही मैग्ना कार्टा के नाम से विख्यात है 
और उन्हें इंगलेण्ड में मूल अधिकारों का 
आद्य रूप कहा जा सकता है, लेकिन, 
इंगलैण्ड में संसद की विधायी प्रभुसत्ता 
की घारणा तथा सामान्य विधि (कॉमन 
लॉ) की प्रविधि मूल अधिकारों की 
किसी स्थायी और औपचारिक घोषणा 
- के प्रतिकूल पड़ती है । अतः ब्रिटिश 
नागरिकों की स्वतन्त्रता का आश्वासन 
लोगों की सद्भावना में तथा वहां की 
प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन- 
व्यवस्था में है । . 
संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के 
पहले दस संशोधनों ने नागरिकों के 
मूल अधिकारों की घोषणा की हे । 
१७८६ में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 
मानव अधिकारों की घोषणा की और 
१७६१ के फ्रांसीसी संविधान में इन 
अधिकारों को समाविष्ट किया गया । 
आधुनिक राज्यों की सांविधानिक विधि 
में मानव के अन्तर्भूत अधिकारों की 
मान्यता का यहीं से श्रीगणेश माना जा 
सकता है । इसके वाद से सभ्य राज्यों 
की सांविधानिक विधि का यह एक 
सामान्य सिद्धान्त हो गया है कि 
संविधानों में मूल अधिकारों का प्रगणन 
किया जाए । उन्नीसवीं शताब्दी में यह 
अनेक यूरोपीय राज्यों की विधि का 
भाग वना । वीसवीं सदी में, विशेषकर 
प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ अधिकारों 
की घोषणा संविधान-निर्माण का एक 
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अधिकांश संविधानों में मूल अधिकारों 
का समावेश और भी महत्त्वपूर्ण हो 
गया । 

इस प्रकार भारत के संविधान में मूल 
अधिकारों सम्बन्धी अध्याय का समावेश 
समसामयिक लोकतन्त्रात्मक चितन के 
सर्वथा अनुकूल था; साथ ही, उसको 
वास्तविक जड़ें २०वीं सदी के प्रारम्भिक 
दशकों में जन्मे और पनपे भारतीय 
स्वाधीनता संघर्ष में व्याप्त थीं । भारत 
में अंग्रेजी शासन की निरंकुशता की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप स्वातन्त्र्य आन्दोलन के 
नेताओं ने शुरू से ही मूल अधिकारों पर 
जोर दिया था । दैहिक स्वाधीनता, 
जीवन-रक्षा और नेकनामी बनाए रखने 
के अधिकार कुछ ऐसे अधिकार थे जिन्हें 
ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान और 
शासन के संदर्भ में मान्यता दे दी थी। 
उदाहरण के लिए १८३३ के चाटेर अधि- 
नियम की धारा ८७ में कहा गया था कि 
“ब्रिटिश भारत के किसी भी मूल 
निवासी को केवल धमं, जन्मस्थान, वंश, 
रंग या इनमें से किंसी के आधार पर 
कम्पनी के अधीन कोई स्थान, पद या 
नौकरी ग्रहण करने से नहीं रोका 
जाएगा ।” किन्तु स्वतन्त्रता से पहले 
ऐसे अधिकार केवल कागज पर ही थे; 


“मूल अधिकारों का कोई चाटंर नहीं था 


जिन्हें न्यायालयों द्वारा परिवर्तित कराया 
जा सकता । ब्रिटिश संसद अथवा भार- 
तीय विधान मण्डलों द्वारा निर्मित 
विभिन्न संविधियों में जो मुळ अधिकार 
थे उन्हे संविधि का निर्माण करने 
वाली सत्ता वापस ले सकती थी । 
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न्यायालयो को स्थापना करके या प्रजाजनों 
के अधिकारों या स्वतंत्राओं में कमी करके 
मूल अधिकारों का उल्लंघन करसकती थीं। 
प्रथम विश्व युद्ध के वाद राष्ट्रीय नेताओं 
ने इस वात पर अधिकाधिक जोर दिया 
कि भारतीयों के मूल अधिकारों की 
संविधानिक गारंटी होनी चाहिए । 
इसके काफी पहले, १८९५ में श्रीमती 
वेसेंट द्वारा प्रवतित भारतीय संविधान 
विधेयक (कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ़ इण्डिया 
बिल) या होम रूल विल विधेयक में 
भारत के लिए एक ऐसे संविधान की 
कल्पना की गई थी जिसमें भारत के 
प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य घर की अरूघ्यता, सम्पत्ति- 
अधिकार, विधि के समक्ष समता तथा 
सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध 
में समता, दावों, याचिकाओं तथा 
शिकायतों को प्रस्तुत करने का अधिकार 
और देहिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
प्राप्त हो । १९१८ में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड 
प्रतिवेदन के प्रकाशन के उपरांत भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस का अगस्त १९१८ में 
वग्वई में एक विशेष अधिवेशन हुआ, 
जिसमें उसने मांग की कि नए भारतीय 
संविधान में ब्रिटिश नागरिकों के रूप में 
भारतीयों के अधिकारों की घोषणा 
होनी चाहिए । प्रस्तावित घोषणा में 
अन्य बातों के साथ-साथ विधि के समक्ष 
समता, स्वतन्त्रता, जीवन और सम्पत्ति 
की रक्षा, भाषण और समाचार-पत्नो की 
स्वतन्त्रता तथा संघ बनाने का अधिकार 
सम्मिलित होना था । १९२७ में नेहरू 
समिति ने भारतीय नागरिको के लिए 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता, धामिक स्वतन्त्रता; 


नि-गुक्ूब्रसिक शिक्षा प्राने,के 
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कार, विधि के समक्ष समता आदि मूल 
अधिकारों की मांग की थी । भारतीय 
संविधिक आयोग (साइमन कमीशन) 
ने संविधान अधिनियम में मूल अधिकारों 
का आश्वासन देना व्यर्थं समझा । तथापि, 
कांग्रेस तथा भारतीय नेता इस वात पर 
वरावर जोर देते रहे कि भारत की 
भावी सांविधानिक संरचना में मूल 
अधिकारों का आश्वासन आवश्यक 
होगा । भारतीय शासन अधिनियम, 
१९३५ ने भारत की ब्रिटिश प्रजा को 
कुछ अधिकार प्रदान किये और यह भी 
निर्धारित किया कि उसे निम्नलिखित 
रूपों में संरक्षण उपलव्ध हो सकता है: 
(१) “कोई भी व्यत्रित भारत में राज- 


'मुकुट के अधीन किसी भी असेनिक 


पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 
इसका अपवाद केवल वह नौकरी या 
पद होगा जिसे गवर्नेर-जनरल, गवनेर 
या भारत-मंत्री ने आदेश द्वारा विशेष 
रूप से निर्धारित कर दिया हो” (धारा 
२७५) । (२) “भारत में अधिवासित 
कोई भी ब्रिटिश प्रजाजन भारत में 
ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन किसी पद 
के लिए अपात्र न होगा। उसे घमं, 
जन्म-स्थान, वंश, रंग या इनमें से किसी 
के आधार पर कोई कारवार, वाणिज्य, 
व्यापार या वृत्ति करने से वंचित नहीं 
किया जाएगा” (धारा २८९) । (३) 
“ब्रिटिश भारत में कोई भी व्यक्ति विधि के 
प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्तिसे वंचित 
नहीं किया जाएगा” (धारा २६८) । 
१६४६ में ब्रिटिश मंत्री-मिशन ने इस 
बात को स्वीकार किया कि भारत 
के संविधान में मल अधिकारों का 
आश्वासन आवश्यक है 


। डा० अम्बेदकर | 
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ने संविधान के मूल अधिकारों-सम्बन्धी 
भाग को 'सवसे अधिक आलोचित' भाग 
कहा था । संविधान ने मूल अधिकारों 
की सात श्रेणियां स्वीकार की हूँ 
(१) समता का अधिकार, (२) 
स्वातन्त्र्य-अधिकार, (३) शोषण के वि रुद्ध 
अधिकार, (४) संस्कृति और शिक्षा 
सम्वन्धी अधिकार, (५) सम्पत्ति का 
अधिकार, और (६) सांविधानिक 
उपचारों के अधिकार । 

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों 
की जो सूची दी गई है वह संसार के 
अन्य किसी संविधान के मूल अधिकार 
सूची से अपेक्षाकृत अधिक लम्बी ओर 
विस्तृत है । संविधान ने मूल अधिकारों 
के विवेचन के साथ-साथ उन पर आरो- 
पित मर्यादाओं और प्रतिवंधों का भी 
स्पष्टता से उल्लेख किया है। मूल 
अधिकारों-सम्बन्धी कुछ उपबंध निषेधा- 
ज्ञाओं के समान हैं। उनसे राज्य की 
शवितमत्ता पर कुछ प्रतिवंध लगते हैं । 
नागरिकों को शुद्ध अधिकार नहीं मिलते । 
उदाहरण के लिए अनुच्छेद १८ में राज्य 
को आज्ञा दी गई हैं कि वह नागरिक 
को सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के 
अलावा और कोई उपाधि नहीं देगा । 
इस प्रकार इस अनुच्छेद से नागरिक 
को कोई मूल अधिकार नहीं 
मिळता । अनुच्छेद १७ ने अस्पृश्यता 
का ग्रंत किया है। यह राज्य के लिए 


. कोई निषेधाज्ञा नहीं । उसमें तो एक 


सामाजिक कुरीति को दूर किया गया है, 
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अतः उसे भी मुख्यतः एक नकारात्मक 
अधिकार ही माना जाएगा । भारतीय 
संविधान में दिए गए सभी मूल अधिकार 
समर्थनीय हैं। नागरिक उन्हे प्रतित कराने 
के लिए न्यायालयों की शरण ले सकते 
हैं । यद्यपि अधिकारों .पर अनेक प्रतिवंध 
लगे हैं, पर इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय 
है कि “अधिकार ही मूल हैं, अधिकारों 
के प्रतिबंध नहीं ।” गोलकनाथ के 
मुकदमे (२८ फरवरी १९६७ ) में 
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित कर 
दिया है कि संसद को ऐसा कोई संशो- 
धन करने का अधिकार नहीं है जिससे 
मूल अधिकारों पर आघात होता हो अथवा 
मूल अधिकार सीमित होते हों । इस 
निर्णय के बाद अव ससद सांविधानिक 
संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों को 
सीमित नहीं कर सकती । इस विषय में 
विचारकों, विधिवेत्ताओं और संसदज्ञों में 
भारी मत-वैभिन्य चल रहा है । संसद के 
सामने एक विधेयक भी हैं जिसके द्वारा 
संसद को मूल अधिकारों को सीमित 
करने वाले सांविधानिक संशोधन करने 
की शक्ति वापस देने का प्रयास किया 
जा रहा है । विवाद विशेषकर सम्पत्ति 
अधिकार को लेकर है। प्रश्‍न यह है कि 
व्यक्ति के मूळ-अधिकार (जिनमें सम्पत्ति 
के अर्जन, व्ययन और धारण का अधि 
कार भी है) सर्वोपरि हैं अथवा समाज- 
कल्याण की, एक नये, समतायुक्त, 
न्यायपुणं समाज के शान्तिपुर्ण निर्माण की 
आवश्यकताएं ? 
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Gallop ०1 (गेलप पोल) : गेलप चाहे महात्मा गांधी और उनके निकटतम 


मतदान । 

अमरीकी डाक्टर गेलप द्वारा प्रवतित 
लोकमत जानने की एक विशेष पद्धति । 
इस पद्धति के अंतर्गत समाज के कुछ 
प्रतिनिधि वर्गों से प्रश्‍न पूछे जाते हैं और 
उनके आधार पर निर्वाचन-परिणामों की 
घोषणा की जाती है । भारत में भारतीय 
लोकमत संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट 
आफ पब्लिक ओपिनियन) ने इस प्रद्धति 
का उपयोग किया है । 
Gandhism (गांधीज्म) : गांधीवाद । 

आधुनिक युग के महान्‌ पुरष महात्मा 
गांधी को संसार एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, 
प्रथम कोटि के समाज-सुधारक, महान्‌ 
राष्ट्रीय नेता और प्रगाढ देशभक्त के रूप 
में जानता है। लेकिन, उनका कोई 
सुस्पष्ट राजनीतिक दर्शन था या नहीं; 
इस वारे में अधिकांश लोगों को सदेह है । 
. महात्मा गांधी हॉब्स, लॉक या रूसो की 
भाँति ऐसे राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे 
जिन्होंने अपना समय किसी सुसबद्ध 
राजनीतिक दर्शन के निर्माण में लगाया 
हो । उनका वास्तविक उद्देश्य भारत का 
और फिर सारे संसार का सत्य और 
अहिंसा के आदर्शो पर नए सिरे से निर्माण 
करना था । भारत की स्वतंत्रता इस लक्ष्य 
को प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी । 
ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने समय- 
` समय पर अपने लेखों, भाषणों और पत्रों 
में भावी समाज-व्यवस्था के वारे में अपने 
विचार प्रकट किए थे जिनके अनुशीलन 


अनुयायियों तक को इसका ज्ञान न रहा 
हो, फिर भी महात्मा गांधी ने एक नूतन 
राजनीतिक दर्शन की प्रतिष्ठा की है । 
गांधीजी की शिक्षाओं को अक्सर 'गांधी- 
वांद' नाम से संबोधित किया गया है, 
पर इस शब्द पर उन्हें स्वयं आपत्ति थी । 
उनका कहना था, “गांधीवाद नाम की 
कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने वाद कोई 
संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता । मैं कभी 
इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने 
कोई नया सिद्धांत चलाया है । मैंने 
केवल निजी ढंग से केन्द्रीय सच्चाइयों को 
अपने नित्यप्रति के जीवन और समस्याओं 
पर लागू करने की चेष्टा की है और यह 
मत जो मैंने अपनाए हैं ओर यह परिणाम 
जो मैने प्राप्त किए हैं, अंतिम नहीं हैं । 
मैं उन्हें कल बदल सकता हूं।' 

महात्मा गांधी १८९२ से प्रथम महायुद्ध 
के प्रारम्भ तक दक्षिण अफ्रीका में और 
इसके बाद से १९४८ में अपनी मृत्यु तक 
भारत में राजनीतिक आंदोलन कें एक- 
मात्र नेता रहे थे । दोनों ही स्थानों पर 
वहाँ के जन-आंदोळनों का प्रायः संपूण 
उत्तरदायित्व गांधीजी के कन्धों पर ही 
रहा था । गांधीजी ने इन दोनों ही 
आंदोलनो को एक विशिष्ट पद्धति ओर 
दृष्टिकोण से संचालित किया । यह 
पद्धति और दृष्टिकोण इतिहास में सरवेथा 


नई चीज थी । गांधीजी ने इतिहास में 


पहली बार सत्य, अहिसा और प्रेम के 


आध्यात्मिक एवं नैतिक सिद्धान्तों का | 
से यह भही|फ़क्ाएजात हो, जाता, दै कि Cole तिवत . तम, इसने कः ८ र म 
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पैमाने पर प्रयोग किया और इसमें 
सफलता प्राप्त की। प्राचीन संत-महात्माओं 
ने--गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी 
तक ने- अहिसा के सिद्धान्त को केवल 
ठप्रक्तिगत जीवन में ही लागू किया था । 
` गांधीजी ने इतिहास में पहली वार 
: अहिसा कौ जीवन के समग्र दर्शन के रूप 
में स्वीकार किया और उसके आधार पर 
समाज एवं राजनीति की प्रत्येक समस्या 
' को हल करने का प्रयास किया । 
देखिए-non-violence. 


General Agreement on Tariffs and ° 


Trade, G4 : (जनरल एग्रीमेंट ऑन 
टेरिफ़्स एंड ट्रेड) : तटकर और वाणिज्य 
संवंधी सामान्य करार। 
देखिए-specialized agencies of 
the U.N. 
general armistice (जनरल आमिस्टिस) 
व्यापक युद्ध विराम । 
देखिए--armistice 
General Assemb]y (जनरल एसेम्बली): 
महासभा । 
देखिए-United Nations Orga- 
nization. 
general electi0॥ (जनरल इलेक्शन): 
आम चुनाव, सामान्य निर्वाचन, महा- 
निर्वाचन । 
संविधान के अंतर्गत लोक सभा तथा 
. प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए 
निर्धारित पांचवर्षीय अवधि को समाप्ति 
पर होने वाले निर्वाचन। अब तक 
भारत में चार आम चुनाव हो चुके 
हैं--पहला दिसम्बर, १९५१--फरवरी, 
१९५२ में; दसरा फरवरी-मार्च, १९५७ 
में; तीसरा फरवरी, १६६२ में और 
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देखिए--election. 

2९१९7३] ऋ] (जनरल विल) : सामान्य 
इच्छा । 
सामान्य इच्छा का सिद्धांत मूलत: 
व्यवित तथा राज्य के संवंध का सिद्धांत 
है जिसमें बताया जाता है कि ये संवंध 
क्या होने चाहिए और क्या हें । इस 
सिद्धांत में. तीन मुख्य वाते हैं : (१) 
व्यक्ति राज्य का सदस्य होने पर ही 
नैतिक व्यक्ति बन पाता है; (२) 
नैतिक व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति 
अपना आलोचक आप होता हैं, वह यह 
समझ सकता है कि मेरे कौन-से विचार 
हितकर हैं और कौनसे अहितकर; (३) 
राज्य जितना अच्छा होगा तथा व्यक्ति 
की वोध-शक्ति जितनी प्रवल होगी 
उतना ही अधिक वह राज्य-अनुशासन 
का महत्त्व समझ सकेगा कि राज्य- 
अनुशासन में रहकर ही वह अपने 
आदशों के अनुरूप जीवन व्यतीत कर 
सकता है । 

सामान्य इच्छा का सिद्धान्त आधुनिक 

राजनीति-दशंन को रूसो की विशिष्ट 
देन है । इस सिद्धांत को समझने के लिए 
आदशेवादी दाशंनिकों द्वारा किए गए 
व्यावहारिक इच्छा और वास्तविक इच्छा 
के भेद को समझना आवश्यक होगा । 
व्यक्ति की व्यावहारिक इच्छा उसकी 
स्वाथंपूर्ण इच्छा है। यह वह इच्छा है 
जो सार्वजनिक हित की उपेक्षा कर 
वैयक्तिक हित-साधन में ही तत्पर रहती 
है। व्यावहारिक इच्छा निवेक-सम्मत 
और तरकंसम्मत नहीं होती । वह क्षणिक 
भावनाओं और आवेशपूर्ण अभिलाषाओं 
में ही वह जाती है । परिणामतः वह 


चौथा फरबरो, MER hawan Varanasi ०सध्रामी ह तढ़ीं।>छोदी, झौैडपक्षण-क्षण में 
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बदलती रहती है! इसके विपरीत मनुष्य 
की वास्तविक इच्छा तके-सग्मत इच्छा 
है। यह वह इच्छा है जो मनुष्य के 
वेयक्तिक स्वार्थ को सार्वजनिक स्वार्थे के 
ऊपर वार देती है। हो सकता है कि वह 
व्यक्ति में पूर्णत: कदापि क्रियाशील न.हो 
और सदैव स्वप्नावस्था में पड़ी रहे । 
` लेकिन जहाँ बह थोड़ी भी उपस्थित होती 
है व्यक्ति को इतना ऊँचा उठा देती है 
कि फिर व्यक्ति के वैयक्तिक हितों और 
सामाजिक हितों के बीच कोई विरोध 
नहीं आने पाता । व्यश्रित की वास्तविक 
इच्छा उसके अल्पकालीनस्वार्थो की ओर 
ध्यान नहीं देती, प्रत्युत उसके चिरंतन 
और शाश्वत हितों की अभिवृद्धि का 
प्रयास करती है । संक्षेप में, व्यक्ति की 
व्यावहारिक इच्छा और उसको वास्तविक 
इच्छा के बीच वही भेद है जो उसकी 
अधोमुखी और ऊध्वेमुखी प्रकृति के बीच 
है । सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में ही 
व्यावहारिक इच्छा और वास्तविक इच्छा 
का थोड़ा-थोड़ अंश रहता है । 

रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा समाज 
के समस्त व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं 
का योग या समन्वय है । किसी भी प्रश्‍न 
'पर सामान्य इच्छा के निर्माण की रीति 
इस प्रकार है : सबसे पहले उस प्रश्‍न पर 
व्यक्तियों की व्यावहारिक इच्छाएँ या 
दूसरे शब्दों में स्वार्थपू्णं इच्छाएँ प्रकट 
होती हैं, लेकिन ये स्वार्थपूणं इच्छाएं 
काफ़ी हद तक एक-दूसरे की विरोधी 
होती है, अतः वे एक-दूसरे का खंडन 
करती हैं और पारस्परिक क्रिया-प्रति- 
क्रिया द्वारा स्वयं को वास्तविक इच्छा के 
रूप में परिणत कर लेते हैं । एक व्यक्ति 
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वह जिस सीमा तक सामान्य जनता के 
सामान्य हितों के साथ स्वयं को अभिन्न 
कर सक्ता है, उसी सीमा तक वह 
सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता 
है । बोसांके के शब्दों में यह सामान्य इच्छा 
ही समाज की इच्छा है। इसे जो 
एकात्मकता प्राप्त होती है वह उस 


- सामान्य उद्देश्य के कारण होती है 


जो व्यक्तियों को सुसंबद्ध कर एकता के 
सूत्र में वांधता है। ग्रीन के अनुसार 


. “सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना | 
: को सामान्य इच्छा कहा जा सकता है । 


संक्षप में “सामान्य इच्छा सामान्य 


` हित की इच्छा है” अथवा “सामान्य 


हित की क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी 
अभिव्यक्ति ही सामान्य इच्छा है ।' 

सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं 
है । बहुमत सदैव सामान्य हित की 
भावनाओं से अनुध्राणित नहीं होता । 
वस्तुतः वहुमत की इच्छा सामूहिक 
स्वार्थं हो सकती है । सामान्य इच्छा की 
मान्यता में दो विचार प्रकट होते हैं --- 
एक संख्या का और दूसरा सामान्य हित 
का । इस वात को रूसो ने भी स्पष्ट नहीं 
किया कि उनमें से कौन अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं, परंतु, इतना निश्‍चित हे कि सामान्य 
इच्छा परिमाण से उतना संबंध नहीं 
रखती जितना कि गुणों से। यह 
परिमाणात्मक नहीं लेकिन गुणात्मक 
मान्यता है । रूसो ने एक स्थान पर 
कहा है, “सामान्य इच्छा के लिए 
मतदाताओं की संख्या का उतना 


महत्त्व नहीं है जितना कि उनको एकता | 
के सूत्र में ग्रथित करने वाले सामान्य | 
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हित का ” । दूसरे शब्दों में यह कहा 
4 जा सकता है कि कभी-कभी अल्पमत . 
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और एक आत्मत्यागी व्यक्ति तक समाज 
के बहुमत की अपेक्षा सामान्य इच्छा का 
अधिक अच्छी रीति से प्रतिनिधित्व कर 
सकता है । 
सामान्य इच्छा को लोकमत भी नहीं 
माना जा सकता । साधारणतः लोकमत 
सामान्य हित से सम्बद्ध प्रश्नों पर जनता 
का मत होता है। जहां तक लोकमत 
स्वार्थःशून्य और सामान्य हित की 
भावनाओं से अनुप्राणित होता है, वहां 
तक वह अविरोधी होता है। पर, वह 
दो बातों में सामान्य इच्छा से भिन्न 
होता है। लोकमत के साथ संख्या का 
भाव जुड़ा हुआ है लेकिन सामान्य इच्छा 
जनसंख्या अथवा परिमाण का प्रश्‍न नहीं 
है। यह तो सामान्य हित को सामान्य 
इच्छा का प्रश्‍न है । दूसरे ,लोकमत सदेव 
सही भी नहीं होता । सांप्रदायिकता, 
संकुितता और स्वार्थ-भावना का प्रवेश 
होने पर लोकमत अत्यन्त दूषित हो जाता 
है, परन्तु सामान्य इच्छा सदेव ठीक 
होती है और वह सदेव सामान्य हित 
का ही प्रतिपादन करती है । 

ख्सो की सामान्य इच्छा के सिद्धान्त 
से कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं । 
इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक 
जेविक प्राणी के समान है और इच्छा- 
वान्‌ है । यह इच्छा सदैव ही नागरिकों 
की भलाई का प्रयास करती है और 
समस्त विधियों का मूल है। सामान्य 
इच्छा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
उसकी एकता है । इसका अभिप्राय यह 
है कि सामान्य इच्छा में कभी अन्त- 
विरोध नहीं हो सकता । रूसो के शब्दों 
में, यही “राष्ट्र की एकता का निर्माण 
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यह राज्य में उन सामान्य गुणों का 
संचार करती है जिन्हें हम उसके नाग- 
रिकों में पाने की आशा रखते हैं।” 
सामान्य इच्छा सदैव सही होती है। 
इसका कारण यह है कि सामान्य इच्छा 
विवेकपूर्ण होती है । इसमें स्वार्थे बिल्कुल 
नहीं होता । पुनश्च, सामान्य इच्छा 
स्थायी होती है । अपनी इस विशेषता के 
कारण सामान्य इच्छा “जनता की भावना 
के तूफान मेंया किसी राजनीतिज्ञ की 
तरंगों में, चाहे वह किंतना ही लोकप्रिय 
क्यों न हो, नहीं पाई जाती ।” रूसो 
की सामान्य इच्छा इस सिद्धान्त की 
सत्यता प्रकट करती है कि राज्य का 
आधार इच्छा है, शक्ति नहीं । 

रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धान्त में 
कई दुर्वलताए हैं। इस सिद्धान्त की सबसे 
बड़ी दुर्बलता इसकी अस्पष्टता है । 
सामान्य इच्छा न तो लोकमत को इच्छा 
है, न बहुमत की, न अल्पमत कौ-- 
यद्यपि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वह 
इनमें से प्रत्येक के साथ अभिन्न मानी 
जा सकती हे । इस प्रकार, यह स्पष्ट 
नहीं होता कि सामान्य इच्छा की कसौटी 
क्या है ? सामान्य इच्छा का सिद्धान्त 
व्यक्ति की व्यावहारिक इच्छा और उसकी 
वास्तविक इच्छा के भद पर विशेष बल 
देता है । मनुष्य के व्यक्तित्व को इस 
प्रकार दो भागों में बांट देना उचित नहीं 
है क्योंकि वह तो एक अखंड इकाई है ।' 
यथार्थं जीवन में व्यावहारिक इच्छा और 
वास्तविक इच्छा का भेद जन-साधारण' 
की समझ से परे की बात है । रूसो का 


कहना है कि सामान्य इच्छा समाज के 


सर्वंश्रेष्ठ व्यक्तियों की इच्छा है और यदि 
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genocide 
करता, तो उसे ऐसा करने के लिए वाध्य 
किया जा सकता है। इस प्रकार 
सामान्य इच्छा का सिद्धान्त प्रकारांतर 
से निरंकुशता का वाहक वन सकता है। 
देखिए-Hegelianism, idealism, 
public opinion: 
४९n०८।१९ (जेनोसाइड) : जाति-नाश । 
'जेनोसाइड' शब्द दो शब्दों से मिल 
कर वना है--यूनानी 'जेनोस' तथा 
लातानी 'केएडेर' । जेनोस का अथं है 
राष्ट्र, जाति या कबीला और 'केएडेर' 
का अथं है मारना । इस प्रकार 
'जेनोसाइड' शब्द उन नीतियों या कार्यों 
का वाचक हो जाता है जिनके फलस्वरूप 
किसी राष्ट्रीय, जातीय, धामिक, राज- 
नीतिक या भाषायो इकाई का सर्वनाश 
करने की कोशिश की जाए । इस शब्द 
को रचना प्रोफेसर राफ़ाएल लेमकिन 
ने अपने ग्रंथ एक्सिस रूल इन ओकूपा- 
इड युरोप १६४४ में की थी । प्रोफेसर 
लेमकिन के अपने परिवार के ४५ सदस्य 
नाजी जमनी के अत्याचारों की वेदी पर 
चढ़ गए थे और इससे प्रेरित होकर 
उन्होंने 'जेनोसाइड' शब्द का एक ऐसी 
मूल संकल्पना के रूप में भावन और 
आख्यान किया जिसके आधार पर सारे 
संसार का लोकमत जागुत किया जा 
सके और उत्पीडित वर्गों को अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया जा 
सके । १४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की 
महासभा ने जातिनाश के निरोध तथा 
दंड सम्बन्धी अभिसमय को सवेसम्मति 
से स्वीकार करंके जातिनाश को दण्ड- 
नीय अपराध बना दिया है । 
४९०-ए०॥४८५ (जिनो-पॉछिटिक्स) 
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'जिओ-पालिटिक्स' मूलतः एक जर्मन 
शब्द है, जिसका अर्थ है राजनीतिक 
प्रक्रियाओं के साथ भूमि के सम्बन्ध के 
ज्ञान के द्वारा व्यावहारिक राजनीति के 
पथ-प्रदशंन की कला । भू-राजनीति को 
“राजनीतिक भूगोळ' भी कहा जाता है 
और इसे मानव-भूगोल का वह भाग 
बताया जाता है जिसमें राजनीतिक 
उलभनों पर प्रादेशिक संदर्भ में विचार 
हो। ऐतिहासिक दृष्टि से इंगलेंड 
के सर हलफोडं जे० मेकाइंडर को 
“भू-राजनीति' का जनक कहा जाता है । 
सर हलफोडं का मत था कि रूस का 
यूरेशिया नामक क्षेत्र संसार का अन्त- 
देश है और जो देश उस पर अधिकार 
कर लेगा, अन्ततः उसका सारे संसार 
पर अधिकार हो जाएगा। कहा जाता है 
कि दो विश्वयुद्धों के बीच में जर्मनी ने 
'भू-राजनीति! के व्यवहार को एक 
विशुद्ध विज्ञान का रूप दे दिया था। 


gerontocracy (जेरोंटाँक्रेसी) : जरातन्त, 


वृद्धो का शासन । 

यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा अपने 
“लोँज' नामक ग्रन्थ (वारहवाँ खण्ड) 
में वणित शासन-व्यवस्था का एक रूप, 
जिसमें शासन की चरम शक्ति पचास 


वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के हाथो | 


में केन्द्रित है । 


९९५१३० (गेस्टापो) : गेस्टापो । 


जमनी की गुप्त पुलिस जो १९३३ में 


एडोल्फ हिटलर तथा नाजियो के सत्ता- क 


रूढ़ होते ही सरकारी अंग बन गई थी । 
उसका मुख्य कार्ये नाजीवाद के विरो- 


धियो को ढंढ निकालना तथा उन्हें दण्ड हः 


देना था। यद्यपि १६४५ में नाजी- [| ७ 
के साथ ही गेस्टापो का . उ 
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भी अन्त हो गया लेकिन अब भी लक्षणा 
द्वारा इस शब्द का प्रयोग उन गुप्त 
पुलिस संगठनों के लिए किया जाता है 
जिनकी गतिविधियां गेस्टापो के हथकंडों 
से मिलती-जुलती हों । 


०॥९7॥० (घेराव) : घेराव : 


घेराव का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर 
से घेर लेना । यह श्रमिक आन्दोलन में 
एक नया शब्द है और व्यवहार में इसका 
रूप यह है कि श्रमिक प्रवन्धकों को चारों 
ओर से घेर लेते हैं और कभी-कभी उन्हें 
ताले में बन्द तक कर देते हें तथा तव 
तक मुवत नहीं करते जव तक कि उनकी 
मांगें पूरी नहीं हो जाती । वंदिक शब्दा- 
वली में यह भीड़ द्वारा कुछ लोगों को 
घेर लेना है। पश्चिमी बंगाल में १९६७ 
के चौथे आम चुनावों के पश्चात संयुक्त 
मोर्चे की सरकार के शासन-काल में 
“घेराव' की अनेक घटनाएं हुई तथा 
विधि और व्यवस्था को गम्भीर खतरा 
पहुँचा । आरम्भ में पश्चिमी बंगाल बी 
सरकार का 'घेराव' करने वाले मजदूरों 
के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था, 
लेकिन वाद में कलकत्ता उच्च न्याया- 
रूय ने घेराव को अवैध कार्यवाही 
घोषित किया । इस पर पश्चिम बंगाल 
सरकार ने घेराव के मामलों में पुलिस 
को हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान 
कर दी । घेराव का क्षेत्र अब व्यापक हो 
गया है और वह सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक, शैक्षिक तथा बौद्धिक सभी 
क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगा है । औद्योगिक 
क्षेत्र में मजदूर अपने मालिकों का, 
शैक्षिक क्षेत्र में छात्र अपने अध्यापकों, 
उपकुलपति तथा कुल-सचिव का, अध्या- 
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राजनीति में प्रतिपक्ष के लोग सत्तारूढ़ 
व्यक्तियों का और सरकारी दफ्तरों में 
कर्मचारी अपने अफ़सरों का घेराव करने 
लगे हूँ । 

(गुड ऑफ़िसेज) : 
सत्प्रयास, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
सत्प्रयत्न । ` 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में जब दो पक्ष 


. स्वयमेव अपने प्रतिनिधियों की वार्ता 


द्वारा विवाद नहीं निबटा पाते, तब 
अन्य देश उनके विवाद के समाधान के 
लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं । 
श्रेष्ठ उद्देश्य से किया गया उनका यह 
कायं सत्प्रयास अथवा सत्प्रयत्न कहलाता 


. है। सितम्बर, १६०५ में रूस-जापान 


युद्ध की समाप्ति राष्ट्रपति थियोडोर 
रूजवेल्ट के सत्प्रयत्नों से हुई। भारत- 
पाकिस्तान के १६६५ के संघर्ष को 
सुलझाने और ताशकंद घोषणा द्वारा 
दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में 
रूसी प्रधान मंत्री कोसीजिन के सत्प्रयासों 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । 


९०४९४०7 (गवर्नेर्‌) : राज्यपाल । 


संबिधान के अधीत राज्य की 
कार्यपालिका-शवित राज्यपाल में निहित 
की गई है । वह इस शक्ति का प्रयोग 
संविधान के अनुसार या तो स्वप्नं अथवा 
अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा 
करता है । राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके 
प्रसाद-पर्यन्त पदासीन रहता है । 
साधारणतः उसका कार्यकाल पांच वर्ष 
है । संविधान ने राज्यपाल नियुक्त होने 
के लिंए जो अहंताएँ निर्धारित की हैं 
उनके अनुसार' आवश्यक है कि वह 
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को आयु पूरी कर चुका हो । राज्यपाल 
अपनी पदावधि में अन्य कोई लाभ का पद 
धारण नहीं कर सकता । न वह संसद 
के किसी सदन का और न किसी राज्य 
के विधान मंडल के किसी सदन का 
सदस्य हो सकता है। राज्यपाल को 
अपने पद ग्रहण करने के पूर्वं भारत के 
संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करनी 
पड़ती है । 

संविधान राज्य के राज्यपाल को विपुल 
शक्तियां प्रदान करता है । इन शक्तियों 
का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया 
जा सकता हे कार्यपालिका 
शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय 
शक्तियां और न्यायिक शक्तियां'। 
कार्यपालिका शक्ति उन सब मामलों से 
सम्वन्धित है जो राज्य-सूची में शामिल 
हें और जिन पर राज्य-विधान मंडल 
कानून बना सकता है। जहां तक 
समवर्ती विषयों का सम्वन्ध है, राज्यपाल 
की कार्यपालिका-शक्ति भारत के राष्ट्र- 
पति की कार्यपालिका-शक्तियों के 
अधीन है । महत्त्वपूर्ण सावंजनिक पदा- 
धिकारी उसके हारा अथवा उसके 
प्राधिकार पर नियुबत किए जाते हैं । 
वह राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति 
करता है । राज्य का सम्पूर्ण प्रशासन 
राज्यपाल के नाम में संचालित होता है। 
राज्यपाल को अपने कृत्यां का निवंहन 
करने में सहायता और मंत्रणा देने के 
लिए एक मन्त्ि-परिषद्‌ होती है। 
राज्यपाल कतिपय विधायी शक्तियों का 
भी उपभोग करता है। वह राज्य के 
विधानमण्डल को आहूत करता है, उसके 
किसी भी सदन का सत्रावसान कर 
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कर सकता है । यदि राज्य का विधात- 
मण्डल द्विसदनात्मक है तो वह उच्च 
सदन के लिए कुछ सदस्य मनोनीत 
करता है । वह विधानमण्डल के किसी 
एक सदन को अथवा साथ समवेत दोनों 
सदनों को सम्बोधित कर सकता है | 
राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास किया 
गया कोई विधेयक उस समय तक 
कानून नहीं वन सकता जब तक कि 
उस पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न 
हो जाए । राज्यपाल चाहे तो विधेयक 
पर अनुमति दे सकता है और चाहे तो 
उसे रोक सकता है ओर विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचारार्थं रक्षित कर सकता 
है। वह घन-विधेयकों को छोड़कर वाकी 
कोई भी विधेयक पुनविचार के लिए 
विधान-मण्डल के पास भी वापस भेज 
सकता है । यदि विधान-मण्डल विधेयक 
को दुबारा पास कर देता है, 
राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं रोक 
सकता। | 

संविधान राज्यपाल को अध्यादेश 
निकालने की भी शक्ति देता है । अध्या- 
देश वह विशेष ओर अस्थायी कानून 
है जो कार्यपालिका विधानमण्डल से 
परामशं किए बिना आपात का सामना 
करने के लिए पास कर देती है । यदि 
राज्यपाल का समाधान हो जाए कि 
परिस्थितियों में तुरन्त कार्यवाही की 
आवश्यकता है तो वह राज्य-विधान 
मण्डल के विश्रांत काल में अध्यादेश 


निकालने की उस शक्ति का प्रयोग कर _ 


सकता है । राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 
अध्यादेश का वही बल और प्रभाव 


होता है जो राज्य के विधानमण्डल दवारा न 


होता ४ 1... है, रड त क ६२३ ४ 


सकता है भौररविधाक'सभो काःविघर्न ० ८घाबनकिएज रिति करीता ह, 
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किन्तु ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान- 


IT nn 


मण्डल के पुनः' समवेत होने से छह 
सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि 
उस कालावधि की समाप्ति से पूर्वे 
उसके निरनुमोदन का प्रस्ताव विधान- 
सभा द्वारा पास कर दिया जाए, तो 
प्रवतेन में नहीं रहता । कतिपय स्थितियों 
में राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशों के 


बिना अध्यादेश प्रख्यापति नहीं कर 


सकता । 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 
राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के 
समक्ष मन्त्रियों द्वारा “वाषिक वित्त 
विवरण” रखवाता हे । यह विवरण उस 
राज्य की उस वर्षे के लिए प्राक्कलित 
प्राप्तियों और व्ययों को प्रकट 
करता है । राज्यपाल की सिफारिश के 
बिना कोई धन-विधेयक विधान-सभा 
में पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता । 
राज्यपाल को स्वीकृति के बिना राज्य 
के राजस्वों की कोई भी राशि व्यय नहीं 
की जा सकती । राज्यपाल अतिरिक्त 
व्यय को पूरा करने के हितार्थ अनुपूरक 
अनुदान के लिए भी मांग उपस्थित कर 
सकता है। - 

राज्यपाल को कतिपय न्यायिक शक्तियां 
भी प्राप्त हैं। वह राज्य के उच्च 
न्यायालय से परामश करके जिला 
न्यायाधीशों को नियुक्ति, उनकी पद- 
स्थापना और पदोन्नति कर सकता है। 
राज्यपाल न्यायालय द्वारा सिद्धदोष 
किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर 
सकता हे । अथवा उमके दंडादेश का 
निलंबन, परिहार या छघुकरण कर 
सकता है राज्यपाल को अपनी पदा- 


वधि में हस्ता फोजदारी, उक्त दीवाजी८5 ००कै-एजेंव कि में नामंठकराहता है और 
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प्रक्रियाओं से वैयक्तिक छूट दे दी गई 


है । इसका अभिप्राय यह है कि जब तक 
वह पदारूढ़ है, उसके ऊपर किसी भी 
अपराघ के लिए अभियोग नहीं चलाया 
जा सकता । 

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल 
में निहित है और राज्य का सम्पूणं 
प्रशासन उसके नाम से संचालित होता 
है। उसकी शक्तियां भी बहुत विशाल हैं । 
यदि वह इन शक्तियो का प्रयोग अपनी 
ही समझ और इच्छा के अनुसार करने 
लगे, तो वह निस्सन्देह एक शवितशाली 
सत्ताधीश हो जाए । लेकिन, राज्यपाछ 
की शक्तियां वास्तविक नहीं अपितु 
नाममात्र की हैं । सिद्धान्ततः वह संपूर्ण 
कार्यकारी कृत्यां का उद्गम है । 
यथार्थतः वह एक ऐसा वैधानिक शासक 


है जो अपनी शक्तियों का अपनी इच्छा- 


नुसार प्रयोग नहीं करता । जिन वातों 
में संविधान द्वारा या इसके अधीन 
राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है 
कि वह अपने कृत्यों को स्वविवेक 
से करे, उन वातों को छोड़कर राज्यपाल 
को अपने कृत्यों का निवेहन करने में 
मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलना पड़ता है । 
साधारण परिस्थितियों में संविधान 
राज्यपाल को केवल थोड़ी-सी स्वविवेकी 
शक्तियां (वे शक्तियां जिनका वह अपनी 
समझ के अनुसार प्रयोग कर सकता है) 
प्रदान करता है, जसे असम के राज्यपाल 
को यह शक्ति दे दी गई है कि वह 
कतिपय आदिम जाति क्षेत्रों और 
सीमांत-भू-खण्डों के प्रशासन के बारे में 
स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। 
किन्तु इस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति 
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राष्ट्रपति संघीय मन्त्रिमण्डल की मंत्रणा 
पर चलता है । संक्षेप में, साधारण परि- 
स्थितियों में राज्यपाल से यह आशा की 
जाती है कि वह व्यवहारतः सभी मामलों 
में अपने मन्त्रियों की भंत्रणा पर कायं 
करे । दूसरे शब्दों में यद्यपि निर्णय 
राज्यपाल के नाम में जारी होते हैं 
तथापि वे वास्तव में मंत्रियों द्वारा किए 
जाते हैं । भारत-संघ के राज्य के राज्य- 
पाल की स्थिति कनाडा के प्रान्त के 
गवर्नर अथवा आस्ट्रेलिया के राज्य के 
गवरनर की स्थिति के तुल्य है । 
साधारणतः राज्यपाल नाममात्र का 
प्रधान है। वह केवल कहने भर को 
कार्यपालक है । राज्य की वास्तविक 
कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद है। 
किन्तु असाधारण परिस्थितियों में 
राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण 
हो सकती है जैसे तब जब राज्य की 
विधान सभा में किसी एक दळ को पूर्ण 
बहुमत प्राप्त न हो, सत्तारूढ़ दल या 
दलों की सरकार अपना बहुमत खो दे 
अथवा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो 
जाएं जब राज्यपाल को राष्ट्रपति को 
यह रिपोर्ट भेजनी पड़े कि राज्य का 
शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया 
जा सकता और राष्ट्रपति का शासन 
लागू किया जाना चाहिए । 
governor's ordinance (गवनसँ 
आडिनेंस) : राज्यपाल का अध्यादेश । 
देखिए-ordinance. 
gramdan (ग्रामदान) : ग्रामदान । 
ग्रामदान का शाब्दिक अर्थ है--समूचे 
ग्राम का दान । यह आचार्यं विनोबा 
भावे के व्यापक सामाजिक) क्रान्ति कार्य- 
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आन्दोलन के गर्भ से जन्म हुआ | श्री 
जयप्रकाश नारायण के शब्दों में आहसक 
क्रान्ति की तरफ यह दूसरा चरण है । 
ग्रामदान संपूण कृषि-क्रान्ति नहीं है, 
लेकिन इस क्रान्ति की ओर इस देश में 
अव तक जो कानूनी या गैर-कानूनी 
सफल कदम उठाए गए हैं उनसे कहीं 
आगे यह्‌ है। ग्रामदान में मुख्य तीन 
वातं हँ । पहली वात भूमि के स्वामित्व 
के सम्वन्ध में है। आज भूमि का 
स्वामित्व व्यक्तिगत है। ग्रामदान व्यक्तिगत 
स्वामित्व को सामुदायिक स्वामित्व में 
परिवर्तित करता है। जिस गाँव में 
ग्रामदान हुआ, उसमें जितने ज़मीन- 
मालिक शरीक हुए, उनके नाम सरकारी 
खाते से कट जाते हैं और सिर्फ एक 
नाम उनके बदले में चढता है, ग्राम- 
सभा का नाम । यह ठीक है क्रि पहले 
कदम के तौर भू-स्वामित्व का विसर्जन 
केवळ कानूनी स्वामित्व का विसर्जन है। 
स्वामित्व के दूसरे अधिकार फिलहाल 
कुछ मर्यादित रूप में उन्हीं के पास रहते 
हैं जो आज मालिक हैं। फिर भी 
कानूनी मिल्कियत का ग्रासीकरण एक 
महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी घटना है। ग्रामदान 
में दूसरी वात जो महत्त्व की है, वह 
“बीसवां हिस्सा जमीन काबांटना --१६ 
हिस्से में जो पैदा हो उसका ४०वां 
हिस्सा हर फसल के बाद ग्रामदान को देते 
रहना, नकद कमाई वालों के लिए एक 
महीने की कमाई में से ३०वां हिस्सा 
ग्राम-सभा को देते रहना और खेतिहर 
मजदूरों के लिए महीने में एक दिन का 
श्रम भ्राम-सभा को देते रहना, 

प्रकार से जीवन की नयी पद्धति स्वीकार 


भु ना 
कम का एक, तग + झर, गी उसका भूदात करना, जिसका लि 00 जी 
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guerilla warfare 


है।” आज के समाज में जहां नियम 
छीनकर जीने का है और परस्पर घोर 
संघर्ष चल रहा है, वहां बांटकर जीने 
की पद्धति जय प्रचलित होगी तो उसका 
कल्याणकारी परिणाम होने की संभावना 
है । तीसरी बात ग्रामदान में यह है कि 
हर ग्रामदानी गांव में वहां के कुल 
बालिगों को लेकर एक ग्राम सभा 
बनेगी, जिसका हर महत्त्व का काम और 
फैसला सर्वसम्मति अथवा सर्वानुमति से 
होगा । श्री जयप्रकाश नारायण को 
“इस वात में कोई सन्देह नहीं है कि 
ग्रामदान सामाजिक-आथिक क्रान्ति की 
तरफ जितना वड़ा कदम आज है, उससे 
आगे कानून के लिए बढ़ना वतमान 
परिस्थिति में असंभव है. ।” प्रश्‍न केवल 
यह है कि विनोबा और जयप्रकाश का 
यह आदश यथार्थे में किस हृद तक लाना 
संभव हो सकेगा । 
guerilla Warfare (गुरिल्ला वारफ़ेयर) : 
छापामार युद्ध । 

देखिए-war. 
guided ‘Gemocracy ( गाइडेड 
डेमोक्रेसी) : निदिष्ट लोकतंत्र । 

पाकिस्तान के अधिनायकवादी राष्ट्र- 
पति अयूबखां (१६५७-१६६६) की 
कल्पना का लोकतन्त्र, जिसमें मुख्य सत्ता 
अधिनायक के हाथों में बनी रहती है 
और जो अपनी देख-रेख में जनता को 
धीरे-धीरे लोकतन्त्र की दिशा में ले 
जाने का वायदा करता है। निदिष्ट 
लोकतन्त्र निरंकुश शासन का ही एक 
रूप है । 
९०0 (गिल्ड) : शिल्प-संघ, गिल्ड । 
शिल्पियों का व्यावसायिक संघ । 
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guild socialism (गिल्ड सोशियलिज्म ): 


गिल्ड समाजवाद । 

“गिल्ड समाजवाद समाजवाद का 
एक विकासवादी रूप है और राजनीति- 
दर्शन को इंगलैण्ड की विशेष देन है। 
'गिल्ड समाजवाद” को बहुधा समाज- 
वाद या समष्टिवाद तथा 'सिडिकलिज्म' 
के बीच का मार्ग समझा जाता है। 
अन्यान्य समाजवादी विचारधाराओं की 
भांति 'गिल्ड समाजवाद' भी पूंजीवादी 
व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानता है। 
उसकी दृष्टि में वर्तमान सामाजिक 
विषमताओं से छुटकारा पाने का एक- 
मात्र उपाय यह है कि समाज-व्यवस्था 
को समाप्त कर उसके स्थान पर एक 
ऐसी नूतन समाज-व्यवस्था का सगठन 
किया जाए जिसमें उद्योग का संचालन 
श्रमिक-संघों के हाथों में हो । इस 
सिद्धान्त के समर्थक जिस आदर्श का 
स्वप्न देखते हैं, उसमें प्रत्येक उद्योग के 
लिए एक-एक गिल्ड होगी । ये स्थानीय 
गिल्डें राष्ट्रीय गिल्ड के लिए एक-एक 
प्रतिनिधि भेजेंगी। उत्पादन पर 
गिल्डों का पूर्ण नियंत्रण रहेगा । गिल्डं 
इस बात का ध्यान रखेंगी कि वे 
उत्पादित सामग्री को अधिक कीमत पर 
न बेचें प्रत्युत क्रय-विक्रय की दरें 
निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं के 
संगठनों से भी मंत्रा करती रहें! 
गिल्ड-समाजवाद के अन्तरगत राज्य का 


नाश तो नहीं होता, पर उसे आर्थिक: 


क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया जाता है । 
इस व्यवस्था में उद्योगों के ऊपर तो 
राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा, 
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वस्तुओं का प्रवन्ध राज्य के हाथों में 
रहेगा । गिल्ड समाजवाद प्रादेशिक 
प्रतिनिधित्व के स्थानों पर ब्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करता है । 
गिल्ड समाजवाद अपने उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिए संविधानिक और 
विकासवादी साधनों में आस्था रखता 
है । 

देखिये--guild system. 

8710 5४७९ (गिल्ड सिस्टम) : शिल्प- 
संघ-व्यवस्था,-गिल्ड.पद्धति । 

यूरोप में १००० ई० से १६०० ई० 
तक पाई जाने वाली शिल्प-संघों की 
व्यवस्था । ये शिल्प-संघ शिल्पियों के 
जीवन के प्रायः सभी पहलुओं का 
नियंत्रण करते थे और उनके कार्य की 
दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्नशील 
रहते थे । कभी-कभी वे सामूहिक रूप 
से नागरिक सेवाएँ भी उपलब्ध कराते 
थे, उदाहरण के लिए पुल या गिरजेषर 
बनवाना । विधि तथा व्यवस्था बनाए 
रखने में भी वे शासकों को सहायता 
देते थे । उन्होंने शक्तिशाली राजतत्तों 
की स्थापना में भी योग दिया था। 
उन्होंने अपनी कट्टरता के कारण 
सामाजिक और आथिक तनाव उत्पन्न 
किए और अपने नगर तथा कोल में 
एकाधिकार पाने के प्रयास किए तथा 
अधिकांश स्थितियों में उन्हें सफलता 
भी मिली । यद्यपि शिल्प-संघ-व्यवस्था 
१७वीं शताब्दी में समाप्त हो गई 
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लेकिन उसको परवर्ती रूमानी चितन- 
धारा पर छाप रही हे तथा अनेक 
समाज-सुधारकों ने शिल्प-संघों को भावी 
समाज-सगठन का आधार मानकर 
सामाजिकपुननिर्माण की योजनाएं प्रस्तुत 
की हैं 1 गिल्ड समाजवाद गिल्डो को ही 
अपने समाजवादी संगठन का आधार 
बनाना चाहता है । 

देखिए--guild socialism. 

९५०९ (गिलोटिन) : गिलोटिन । 

किसी विधेयक पर विचार-विनिमय 
को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया । 
यह 'समापन' (क्लोजर) का ही एक 
रूप है और इस पर तभी कार्यवाही की 
जा सकती है जवकि सदन इसके लिए 
पहले से सहमत हो गया हो । गिलोटिन 
का समापन प्रस्ताव से यह भेद हैं कि 
समापन प्रस्ताव तो उस समय पास 
किया जाता है जब सदन किसी प्रश्न 
पर विचार कर रहा हो लेकिन गिलोटिन 
पर वाद-विवाद आरम्म होने से पहले 
सदन को सहमत होना पड़ता है । 
गिलोटिन का लक्ष्य किसी विधेयक को 
जल्दी पास कराना होता है और इसके 
लिए पहले से यह तय कर दिया जाता 
है कि विधेयक के विभिन्न अवस्थानों के 
लिए इतना-इतना समय दिया जाएगा । 
गिलोटिन की पद्धति को प्रायः पसन्द 
नहीं किया जाता क्योंकि इसके विरोधी 
सदस्य को .अपने विचार प्रकट करने 
का पूरा अवसर नहीं भिल पाता । | 
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habeas corpus 


habeas ९०१0५ (हेवियस कॉर्पस ) : बंदी 
प्रत्यक्षीकरण । 


लातानी शब्द “हेबियस कॉपर्स' का 
शाब्दिक अर्थ है “शरीर को प्रस्तुत किया 
जाए” । जिस रिट के माध्यम से व्यक्ति 
की देहिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए उसे 
रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस अथवा बंदी 
प्रत्यक्षीकरण परमादेश कहते हैँ । यह 
आंग्ल-अमरीकी विधि में व्यक्ति की देहिक 
स्वाधीनता की रक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपाय माना जाता है। “बंदी प्रत्यक्षी- 
करण” रिट के नामकरण का आधार 
यह है कि इंगलेंड में सम्राट को “न्याय 
का स्रोत” माना जाता था और उसे इस 
बात की निगरानी रखने का परमाधिकार 
था कि उसके अधिकारी और न्याया- 
धिकरण अपने कत्तंव्यों का उचित रीति 
से पालन करें। आरंभ में इस रिट को 
राजमुकुट के आदेश पर सम्राट की “बेंच 
डिवीजन ही निकाल सकती थी । इसका 
उद्देश्य यह था कि कोई भी सरकारी 
अधिकारी किसी प्रजाजन को अनुचित 
रीति से कारागार में न रख सके, उसे 
अविलंव न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
करे तथा उसके निरोध के कारणों का 
स्पष्टीकरण दे । इंगलैंड में देहिक स्व- 
तंत्रता की रिट इतनी ही पुरानी है जितना 
कि ब्रिटिश संविधान । वह देश-विधि 
पर आधारित है तथा “मॅग्ना कार्टा और 
अन्य परवर्ती विधियों (“पेटीशन ऑफ़ 
राइट्स”, १६२८; १६४० का बंदी 
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प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, १६८९ का 
“बिल ऑफ़ राइट्स”, १८१६ का बंदी 
प्रावक्षीकरण अधिनियम, १८६२ का बंदी 
प्रत्यक्षीकरण अधिनियम) द्वारा इसकी 
पुष्टि होती रही है तथा इसमें सुधार- 
संस्कार होता रहा है । यूरोपीय महाद्वीप 
के देशों में आंग्ल-सेक्सन देशों की भाँति 
वंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का प्रचलन 
नहीं है। वहाँ दंड-प्रक्रिया संहिता के 
उपबंध व्यक्ति की अनुचित निरोध से रक्षा 
करते हैं । इंगलैंड से बंदी प्रत्यक्षीकरण 
की रिट संयुक्त राज्य अमरीका पहुँची 
और अमरीकी उपनिवेशो के न्यायालयों 
ने इंगलैंड की देशविधि के आदर्श पर 
ही बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट निकालने 
आरंभ कर दिए | अमरीकी संविधान में 
इस रिट के संवंध में कोई सकारात्मक 
उपबंध नहीं है, उसमें केवल यह कहा: 
गया है कि विद्रोह या आक्रमण के समय 
ही इस रिट को स्थगित किथा जा 
सकता हे । 


भारत में १७७३ के नियामक अधिनियम 
(रेगुलेटिग एक्ट) के अंतर्गत कलकत्ता 
उच्चतम न्यायालय की स्थापना के साथ 
ही न्यायालयों को वंदी प्रत्यक्षीकरण 
आदेश जारी करने के अधिकार मिल 
गए । २७ मार्च, १७७४ के चार्टर की 
धारा ४ में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय 
के प्रत्येक न्यायाधीश को बंदी प्रत्यक्षी- 
करण रिट जारी करने का अधिकार 
प्राप्त हुआ । १६०१ में मद्रास उच्चतम 
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उच्चतम न्यायालय को यह अधिक्रार 
प्राप्त हो गया । १८६१ के उच्च न्याया- 
ल्य अधिनियम ने कलकत्ता, मद्रास और 
वम्बई के उच्चतम न्यायालयों का अंत 
कर इन स्थानों पर उच्च न्यायालयों की 
स्थापना की और इन न्यायालयों को भी 


वंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश निकालने की 


शक्ति प्राप्त हो गई । तथापि, दंड-प्रक्रिया 
संहिता ( १८७५ का अधिनियम) ने कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर उच्च 
न्यायालयों से वंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश 
निकालने की शक्ति छीन ली । लेकिन जब 
इस संहिता में १६२३ में दंड-विधि 
संशोधन अधिनियम (१६२३ का संशो- 
धन अधिनियम १२) द्वारा संशोधन हुआ, 
तब उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्रा- 
धिकार के अंतर्गत 
व्यक्ति को दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा 
४९१ के अंतर्गत वंदी प्रत्यक्षीकरण के 
लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त 
हो गया। संविधान के अनुच्छेद ३२ और 
२२६ के अधीन उच्चतम न्यायालय और 
उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 
२१ द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वाधीनता के 
अधिकार का प्रवत्तंन कराने के लिए बंदी 
प्रत्यक्षीकरण आदेश निकालने की शक्ति 
प्राप्त है । उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों की इस शक्ति पर किसी 
प्रकार के संविधिक प्रतिबंध नहीं हैं । 
नागरिक इस रिट की एक अधिकार के 
रूप में माँग कर सकता है लेकिन इसके 
लिए उसे कारण बताने पड़ते हैं। यह 
एक उपचारात्मक रिट है, दंडात्मक नहीं । 

इंगलैंड में (१) अभ्यर्षण अधिनियम 


रहने वाले प्रत्येक ` 
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में; (२) भगोड़े अपराधी अधिनियम 
के अधीन की गई गिरफ्तारी के मामले 
में और (३) दंड न्यायालय के द्वारा 
दोषसिद्धि के मामले में जब वंदी 
प्रत्यक्षीकरण रिट निकाला जाता हैं तब 
उससे संबद्ध कार्यवाही दंड-कार्यवाही 
होती है। दूसरी ओर (१) वच्चे की 
अभिरक्षा से संवद्ध मामले में, (२) 

सैनिक विधि के अधीन किए गए अपराध 
के लिए गिरफ्तारी के मामले और 
(३) निवारक निरोध के आदेश के 
विरुद्ध जव वंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश 
निकाला जाता है, तब वह व्यवहार- 
प्रक्रिया के अधीन लागू होने वाला बंदी- 
प्रत्यक्षीकरण समझा जाता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में जव बंदी प्रत्यक्षीकरण 
के मामले में कोई अपील की जाती है, 
तव वह व्यवहार विषयक कार्यविधि के 
अंतगंत समझी जाती है । भारत में बंदी 
प्रत्यक्षीकरण के मामले यथास्थिति दंड- 
प्रक्रिया और व्यवहार-प्रक्रिया दोनों के 
अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जब 
बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवेदन निवारक 
निरोध अधिनियम के अन्तरगत किया 
जाए, तब वह दंड-प्रक्रिमा समझा जाएगा 
और जब बच्चे की अभिरक्षा के लिए 
किया जाए, तव वह व्यवहारःप्रक्रिया के 
अधीन समझा जाएगा । 


राजनीतिक समाज का प्रधान लक्ष्य 


नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना - 


है । जव किसी व्यक्ति को अवैध रूप से 


निरुद्ध कर लिया जाता है, तब उच्चतमं 
न्यायालय और उच्च न्यायालय बंदी 
प्रत्यक्षीकरण का रिट निकालकर व्यक्ति. | 


सकते हैं और उसे ऐसे |. 
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व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंप सकते हैं 
जो वास्तव में. उसे अपनी अभिरक्षा में 
रखने का अधिकारी हो। बंदी प्रत्यक्षी- 
करण का आवेदन उच्चतम न्यायालय 
अथवा उच्च न्यायालयों की सेवा में 
प्रस्तुत करना पड़ता है । इसके लिए 
कोई. फीस जमा नहीं करनी पड़ती 
लेकिन निरुद्ध व्यक्ति का एक शपथ-पत्र 
होता है कि यह आवेदन उसकी सहमति 
से किया जा रहा है । जव कभी किसी 
बच्चे की अभिरक्षा का प्रश्न विवादास्पद 
होता है, तव बच्चे की संरक्षकता का दावा 
करने वाला व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के 
लिए आवेदन-पत्र दे सकता है। वंदी 
प्रत्यक्षीकरण आदेश के लिए आवेदन-पत्न 
प्राप्त होते ही न्यायालय आवेदन की 
परीक्षा करता है और यदिः उसकी राय 
बने कि आवेदन-पत्र को स्वीकार करने 
के संबंध में प्रथम दुष्ट्यावाद विद्यमान 
है, तो वह उन:व्यक्तियों के नाम जिनके 
विरुद्ध आदेश दिए जाने की प्रार्थना को 
गई है, यह नोटिस जारी कर देता है कि 
चे अमुक दिन न्यायालय में उपस्थित हों 
और निरुद्ध व्यक्ति को उपस्थित करें । 
यदि निरोधक व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति की 
गिरफ्तारी या उसके निरोध का संतोष- 
जनक कारण नहीं दे पाता, तो उच्च 
न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति की रिहाई का 
आदेश जारी कर देता है । यदि न्यायालय 
के बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का पालन 
नहीं किया जाता, तो यह न्यायालय का 
अपमान समझा जाता है और इसके 
लिए अपराधी व्यक्ति को दंड दिया जा 
सकता है । 


१६४ habeas corpus 


अनुसार “किसी व्यक्ति को “राय द्र मलय उत हे अनुसार “किसी व्यक्ति को आण अथवा अथवा 
दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्था- 
पित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार 
वंचित न किया जाएगा ।' इसका अभि- 
प्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 
प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से वंचित 
करना हो तो वह संसद ओर राज्य 
विधानमंडळ द्वारा निमित विधि के 
अधीन ही हो सकता है । यदि व्यक्तियों 
को दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने 
के संबंध में कोई विधि वनाई जाए, तो 
वह विभेदात्मक नहीं. होनी चाहिए 
प्रत्युत व्यापक होनी चाहिए अर्थात्‌ वह्‌ 
सवके ऊपर लागु होने वाली होनी 
चाहिए । इसी प्रकार यह विधि संविधान 
के अनुच्छेद १४, २०, २१ और २२ के 
विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए । कार्य- 
पालिका अथवा पुलिस को ऐसी कोई 
स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह 
किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार 
या निरुद्ध करले । किसी व्यक्ति को 
गिरफ्तार या निरुद्ध तो केवल विधि के 
उल्लंघन के लिए ही किया जा सकता 
है । जव न्यायालय से किसी बंदी 
प्रत्यक्षीकरण आदेश के लिए प्रार्थना की 
जाती है तब न्यायालय इस बात पर 
विचार करता है कि कहीं कार्यपालिका 
ने अथनी सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं 
किया । 

भारतीय संविधान निर्माताओं ने 


व्यक्तियों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए: 


कार्यांग तथा विधानांग की शक्तियों के 
ऊपर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए हुँ । 
संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार 


१ भारतीय संविधान केम 3 Col (() किसी, व्यक्ति को बिना हचाए कारणों 
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habeas corpus 


के आधार पर गिरफ़्तार नहीं किया जा 
सकता; (२) गिरफ्तार व्यक्ति को उस- 
की गिरफ्तारी के २४ घंटों के भीतर ही 
दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए; (३) गिरफ़्तार व्यक्ति 
को वेधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए । 
संकटकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्य- 
वस्था को स्थगित किया जा सकता है । 
इंगलैंड में प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान 
वंदी प्रत्यक्षीकरण आदेशों पर राज्य की 
सुरक्षा के विचार से व्यापक प्रतिबंध 
आरोपित कर दिए गए थे। अमरीका में इस 
बात का निर्णय न्यायालय करते हैँ कि 
क्या कुछ ऐसी परिरस्थितियां उत्पन्न हो 
गई हैं जिनमें कांग्रेस बंदी प्रत्यक्षीकरण 
की व्यवस्था को स्थगित कर सकती है। 
साधारणतः वह विद्रोह तथा आक्रमण 
की स्थितियों के अलावा और कभी 
स्थगित नहीं किया जा सकता । १६६२ 
में चीन द्वारा' भारत पर आक्रमण के 
समय २६ अक्तूबर, १६६२ को राष्ट्रपति 
ने संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) के 
अधीन पहली वार आपात्‌ की उद्घोषणा 
निकाली कि बाहरी आक्रमण से भारत 
की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न 
हो गया है । आपात की इस उद्घोषणा 
के अनुसरण में राष्ट्रपति ने संविधान के 
अनुच्छेद ३५६ (१) द्वारा दी गई शक्तियों 
के अनुसरण में ३ और २५ नवंबर, 
१६६२ को दो आदेश निकाले जिनके 
फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद १४, 
२१ और २२ द्वारा नागरिकों को दिए 
गए अधिकारों का न्यायालयों द्वारा 
प्रवत्तन आपात्‌ की उद्घोषणा के लागु 
रहने तक स्थगित हो गया । भारतीय 
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सांविधानिक व्यवस्था में आपात की 
उद्घोषणा के समय वंदी प्रत्यक्षीकरण 
को रिट का आश्रय नहीं लिया जा 
सकता और तव देहिक स्वाधीनता का 
क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। यह 
स्वाभाविक नी है क्योंकि जव राष्ट्र की 
स्वाधीनता ही खतरे में हो तब व्यक्ति 
की स्वाधीनता का प्रश्‍न गौण हो जाता 
है। 

half-an-hour-discussion (हाफ़ एन 
आवर डिस्कशन) : आध घंटे की चर्चा । 

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी 
आधा घंटा किसी ऐसे लोक-महत्त्व के 
विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत 
कर सकते हैं जो उनके सदन में हाल 
ही में किसी मौखिक या लिखित उत्तर 
का विषय रहा हो और जिसके उत्तर 
का किसी तथ्य-विषय के संबंध में 
विशदीकरण आवश्यक हो । दोनों सदनों 
के प्रक्रिया-नियमों में इस विषय के 
नियम दिए गए हैं । (लोक सभा, नियम 
५५, राज्य सभा नियम ६०) । 
सामान्यतः सदन में विना किसी ओप- 

चारिक प्रस्ताव के कोई चर्चा नहीं होती । 
लेकिन आध घंटे की चर्चा इस नियम का 
अपवाद है क्योंकि इसमें बिना किसी 
औपचारिक प्रस्ताव के चर्चा होती है । 
इसमें मतदान नहीं होता । चर्चा उठाने 
वाला सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य देता है 
और संबद्ध मंत्री संक्षिप्त उत्तर । यदि 
कोई सदस्य अध्यक्ष को पहले से सूचना 
दे दे तो इस चर्चा के बीच उसे किसी 
तथ्य-विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्‍न 
पूछने की भी अनुमति दी जा सकती हेश | 

पा (हरिजन) : हरिजन) [| 











: head of the state 


महात्मा गांधी द्वारा अछूतों को दिया 
गया नाम । “हरिजन” का शाब्दिक अर्थ 
है “ईश्वर के लोग |” 
heud of the 51१९ (हेड ऑफ़ द स्टेट): 
राज्य प्रधान, राज्य का प्रमुख जिसके नाम 
से सारा शासन-कार्य संचारित होता है। 
कभी-कभी शासन-प्रणालियों के वर्गी- 
करण का आधार यह होता है कि उनके 
राज्य का प्रधान कंसा है । राजतंल में 
राज्य का प्रधान अनिवार्य रूप से राजा 
अथवा सम्राट होता है। इसके विपरीत 
गणराज्यों में राज्य का प्रधान प्रायः 
निर्वाचित राष्ट्रपति होता है । सांविधानिक 
राजतंत्रो में सम्राट अथवा राजा वास्तविक 
शक्ति का प्रयोग नहीं करते । उनमें यह 
शक्ति मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद के 
हाथों में होती है। इसी प्रकार कुछ राज्यों 
में, जहाँ राज्य का प्रधान निर्वाचित राष्ट्र- 
पति होता है, शासन की वास्तविक शक्ति 
' प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद्‌ में 
निहित होती है तथा वे विधानमंडळ में 
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए 
भारत में संघ का प्रधान भारत का राष्ट्र- 
पति है लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग 
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता 
' है । भारत संघ के अवयवी राज्यों में 
. राज्यपाल राज्य-प्रधान माने जाते हैं किन्तु 
वहाँ भी वास्तविक शासन मुख्यमंत्री 
और मंत्रिपरिषद्‌ के ही हाथों में रहता 
है। 
Hegelianism (हीगेलियनिज़्म ) : हीगेल- 
वाद । 
हीगेळवाद का अभिप्राय जमन विचारक 
हीगेल (१७७०-१८३१) के दार्शनिक और 


१६६ Hegelianism 


राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित 
विचारधारा से है । हीगेल की विचार- 
धारा में केन्द्रीय तत्त्व है-उढवाद । 
संक्षेप में उसका अभिप्राय है कि जव मानव- 
मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता 
है, तव उसके समर्थन में अन्य बहुत से 
विचार भी उत्पन्न हो जाते हे और वह एक 
वाद अथवा 'थीसिस' का रूप धारण कर 
लेता है । यह मूल विचार कुछ समय तक 
वना रहता है लेकिन कालांतर में उसमें 
अनेक त्रुटियाँ मालूम होने लगती हैं और 
इसके परिणामस्वरूप उससे बिल्कुल उल्टे 
विचार, प्रतिवाद अथवा 'एंटीथीसिस' का 
निर्माण होता है । यह प्रतिवाद कुछ समय 
तक चलता रहता हे । लेकिन आगे चल 
कर प्रतिवाद में भी त्रुटियाँ दिखाई देने 
लगती हैं और मानव-मस्तिष्क वाद तथा 
प्रतिवाद दोनों की त्रुटियाँ छोड़ कर 
लेकिन उनके गुणों को लेकर आपस में 
समझौता कर लेता है और एक नए 
विचार को जन्म देता है जिसे हीगेळ ने 
संश्लेषण अथवा 'सिथेसिस' का नाम दिया 


'है। संश्लेषण वाद और प्रतिवाद दोनों 


से उच्चतर होता है क्योंकि उसमें दोनों 
की अच्छाइयाँ होती हैं । कुछ समय बाद 
यह संश्लेषण स्वयं ही वाद वन जाता है। 
इस तरह पुनः वाद और प्रतिवाद में 
टक्कर होती हे और फिर दोनों का 
संश्लेषण होता है । वाद, प्रतिवाद और 
संश्लेषण का यह त्रिकोण-क्रम अनंत रूप 
से चलता है और संपूर्ण सामाजिक प्रगति 
का पथ प्रशस्त करता है । 


हीगेल का दृंद्रवाद उसके समूचे सामा- 
जिक और राजनीतिक चितन में परि- 
व्याप्त है । हीगेल राज्य को सामाजिक 
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आचार-शास्त्र का सबसे उन्नत रूप 
मानता है। उसके अनुसार परिवार एक 
वाद, समाज उसका प्रतिवाद तथा राज्य 
दोनों का संश्लेषण है । हीगेल के शब्दों 
में “राज्य सर्वोच्च जैविक विचार का 
प्रतीक है । वह विवेक के यथार्थ स्वरूप 
का सर्वोच्च रूप है और अंतिम सत्य का 
संरक्षक है ।” हीगेल राज्य को ईश्वर 


high commissioner 


परवर्ती युगों के लिए-सिकदर की 
विजयों से रोम के हाथों युनान के परा- 
भव तक--'हेलेनवाद' शब्द का प्रयोग 
किया था । लेकिन आजकल 'हेलेनवाद' 
शब्द यूनात की समूची सभ्यता, संस्क्रि, 
कला, दर्शन, समाजनीति तथा राजनीति, 
संक्षेप में, यूनानी जीवन-दृष्टि का वाचक 
समझा जाता है । 


की भाँति ही कुछ-कुछ रहस्यात्मक सत्ता ॥९४॥/८ (हाइरार्को) : पद-सोपान; 


वना देता है । 
देखिए--idealism. 
hegemony (हिगेमनि, हेॅजिमनि) : 
सर्वोच्चता । 
सर्वोच्चता का अभिप्राय एक राज्य की 
दूसरे राज्यों के ऊपर प्रभुता अथवा 
नियंत्रण है। इसका अभिप्राय है एक 


श्रेणीबद्ध व्यवस्था । 

समाज अथवा किसी संगठन की ऐसी 
व्यवस्था जिसमें ऊंचे-नीचे अनेक वरग, क्रम 
अथवा स्तर हों । आरभ में इस शब्द का 
प्रयोग ईसाई धर्म-संगठन तक ही सीमित 
था लेकिन अव यह हर प्रकार के संग- 
ठन के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा है। 


महान शक्तिसंपन्न राष्ट्र द्वारा राज्यों के ॥। ८०७००१ (हाई कमांड) : वरिष्ठ 


एक वर्ग का नेतृत्व । ये राज्य राजनीतिक, 
भाषायी, आथिक तथा भौगोलिक कारणों 
से नेता राज्य से संबद्ध होते हैं । एथंस 
और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियाई युद्ध 
पेलोपोनेज क्षेत्र पर सर्वोच्चता प्राप्त करने 
के लिए लड़ा गया था । लुई चतुर्देश तथा 


मंडल, हाई कमांड, हाई कमान, आला 
कमान । 

१. किसी सेना का सर्वोच्च प्रधान 
कार्यालय । २. किसी संगठन में नीति- 
निर्माण करने वाले उच्चतम नेताओं का 
मंडल जैसे कांग्रेस हाई कमांड । 


उसके उत्तराधिकारियों (१६५९-१७३३) high commission (हाई कमीशन) : 


के शासन-काल में फ्रांस की यूरोप के 
ऊपर सर्वोच्चता रही थी । 

Hellenism (हेलेनिइम) : हेलेनवाद। 

'हेलेनिज्म' शब्द यूनानी भाषा के 

'हेलेनीजिएं' शब्द से बना है जिसका अर्थ 
है 'यूनानियों की भाषा बोलता । यूनानी 
अपने एक पुराण-पुरुष हेलेन के वंशज 
होने के नाते अपने-आपको हेलेनी कहते 
थे । एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 
अनुसार इतिहासकार, जे० जी० ड्रायसन 

ने सबसे पहले यूनानी संस्कृति के सिकंदर ' 


हाई कमीशन, उच्चायोग । 

१. व्यक्तियों की वह मंडली जिसे किसी 
कार्यं के सम्पादन का उच्चतम दायित्व 
सौंपा गया हो जैसे जमनी के लिए सह- 
बद्ध राज्यों का हाई कमीशन । २. हाई 
कमिइनर का कार्यालय । 

देखिए--high commissioner 

high commissioner (हाई कमिश्नर) 
हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त । | 


१. एक देश का दूसरे देश सें स्थित 


प्रतिनिधि, विशेषकर राष्ट्रमडल 
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देश का राष्ट्रमंडल के दूसरे देश में स्थित 
प्रतिनिधि जिसके प्रतिनिधिमूलक कार्य 
स्थूल रूप से राजदूत के कार्यों के अनुरूप 
होते हैं । २. औपनिवेशिक क्षेत्र या 
अधीन राज्य का मुख्य अधिकारी । ३. 
प्रादेश, संरक्षित राज्य या ट्रस्ट क्षेत्र में 
मुख्य प्रतिनिधिक अधिकारी । ४. किसी 
अंतर्राष्ट्रीय भायोग या अन्य अभिकरण 
का मुख्य अधिकारी जैसे कि शरणार्थियों 
के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ का उच्च 
आयुक्त । 


high court (हाई कोर्ट) : उच्च 
न्यायालय । 


भारत संघ के प्रत्येक राज्य में एक 
उच्च न्यायालय है जो उसके प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार के भीतर कायं करता है 
और प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख 
न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय 
का अभिप्राय यह है कि उसके अभिलेख 
किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में 
उपस्थित किए जा सकते हैं तथा इस 
प्रकार के न्यायालय को अपने अवमान के 
लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त हो जाती 
है । फलतः भारत के उच्च न्यायालयों 
को भी अपने अवमान के लिए दंड देने 
की शक्ति प्राप्त है और उच्चतम न्याया- 
लय अथवा कोई विधानमंडल उन्हें इस 
शक्ति से बंचित नहीं कर सकता (सुखदेव 
सिंह वनाम तेजासिह, ए० आई० आर० 
१९५४ एस०सी० १८६; एच०पी० सिंह 
बनाम ठाकुरप्रसाद तिवारी, ए० आई० 
आर० १६५३, एस० सी०४३६)। 

भारत के अधिकांश उच्च न्यायालयों 
की स्थापना ब्रिटिश शासन-काल में राज- 
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वे अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 
देश के उच्चतम न्यायालय थे। उच्च 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध इंगलेंड- 
स्थित प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति 
में ही सीधे अपील हो सकती थी । जब 
१९३७ में १९३५ के भारत शासन 
अधिनियम के अधीन संघीय न्यायालय 
की स्थापना हुई तब सांविधानिक मामलों 
में उच्च न्यायालयों के निणेयों के विरुद्ध 
अपीलें पहले तो संघीय न्यायालय में 
होती थीं और फिर प्रिवी कौंसिल में । 
लेकिन व्यवहार और दंड विषयों में 
संघीय न्यायालय का कोई अपीलीय 
क्षेत्राधिकार न था और अपील सीधे 
प्रिवी कौंसिल में की जाती थीं । यह 
स्थिति १६४६ तक वनी रही । 


१६५० में नए संविधान के लागु होने 
पर सारे देश में एक समन्वित न्याय- 
व्यवस्था की स्थापना हो गई जिसके 
शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। इसके 
फलस्वरूप देश में एक न्यायिक संवग 
बन गया है । यद्यपि उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश के पद पर विधि-व्यवसाय 
के व्यक्तियों को नियुक्त करने में कोई 
रुकावट नहीं है, पर अभी तक इन पदों 
पर नियुक्तियाँ प्रायः उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों में से ही हुई हें । इसी 
प्रकार अधीन न्यायालयों विशेषकर ज़िला 
न्यायालयों और सेशंस न्यायालयों के 
न्यायाधीशो को उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त किया 
गया है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
को देश के किसी भी भाग में स्थानां- 
तरित किया जछ सकता है। उच्चतम 
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सांविधानिक, व्यवहार और दंड सभी 
प्रकार की विधि के क्षेत्र में चलता है । 


संसार के अन्य संघीय संविधानों में 
राज्य न्यायालयों की जो स्थिति है, भारत 
के उच्च न्यायालयों की स्थिति उनसे 
भिन्न है । उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य 
अमरीका में राज्य न्यायालयों की रचना 
राज्य संविधानों के अंतर्गत होती है, अतः 
उनका संघीय न्याय-व्यवस्था से कोई 
संबंध नहीं होता । राज्य न्यायालयों के 
न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा की 
शते विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं । 
इसके विपरीत भारत में इन सारे मामलों 
में एकरूपता है और संविधान ने उनके 
संबंध में विस्तृत उपबंध किए हूँ । राज्य 
की कार्यपालिका और विधानमंडल 
को उच्च न्यायालय पर नियंत्रण रखने 
अथवा उसकी रचना और संगठन में 
परिवतंन करने की कोई शक्ति प्राप्त 
नहीं है । हाँ, राज्य विधानमंडल संवि- 
धान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तेन 
कर सकता है । उदाहरण के लिए विधान- 
मंडळ व्यवहार-मामलों में आथिक सीमा 
निश्चित कर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार 
को घटा या बढ़ा सकती है (अम्वेदकर, 
कांस्टीट्यूएंट असेम्बली डिवेट्स ९, पृ० 
७८१) । उच्च न्यायालयों के संगठन 
और शक्तियों के संबंध में, सांविधानिक 
संशोधन के अतिरिक्त सारी शक्ति संसद 
को प्राप्त है । इन उपवंधों के फलस्वरूप 
उच्चतम न्यायालयों की स्वतंत्रता 
सुरक्षित रहती है । 


उच्च न्यायालयों के „न्यायाधीशों की 
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समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की संख्या निश्‍चित करता है 
और वह विभिन्न न्यायालयों में अळग- 
अलग है । भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
से, उस राज्य के राजपाल से तथा 
मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर 
अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की 
दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्शं करके 
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रासहित 
अधिपत् द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक 
न्यायाधीश को नियुक्त करता है तथा 
यदि नियुक्ति स्थायी आधार पर की गई 
हो तो वह ६२ वषं की आयु तक अपने 
पद पर स्थित रहता है । नियुक्ति के लिए 
न्यूनतम अहताएँ ये हैं कि संवद्ध व्यवित 
भारत का नागरिक हो, भारत राज्य-क्षेत 
सें कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद 
धारण कर चुका हो अथवा किसी राज्य 
के उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो 
या अधिक न्यायालयों का लगातार कम- 
से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका 
हो । किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता 
रहने को कालावधि की संगणना के 
अंतर्गत वह कोई कालावधि भी सम्मि- 
लित की जा सकती है जिसमें किसी 
व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात्‌ 
न्यायिक पद धारण किया हो। उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदा- 
चार अथवा असमर्थता के आधार पर 
ही अपने पद से हटाया जा सकता हैँ । 
यह प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश को अपने पद से हटाने की 
प्रक्रिया के अनुरूप है तथा संविधान के 


४ (४) में इसका प्रावधान 
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किया गया है । “उच्चतम न्यायालय का 
कोई न्यायाधीश, अपने पद से तब तक न 
हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार 
अथवा असमर्थता के लिए ऐसे हटाए जाने 
के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य 
संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित 
और मतदान करने वाले सदस्यों में से 
कम-से-कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा 
समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष 
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में 
रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया 
हो।' 
उच्च न्यायालय के न्ययाधिपति और 
अन्य न्यायाधीशो को क्रमशः ४,००० 
और ३,५०० रु० प्रति मास तथा कुछ 
अन्य भत्ते प्राप्त होते हँ । निवृत्त होने 
पर उन्हें पेंशन पाने का भी अधिकार है । 
जव उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक 
वार अपने पद पर नियुक्त हो जाता है, 
तब इसके बाद इसके वेतन तथा भत्तों 
में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता जो उसके लिए अलाभकार हो । 
ये राशियाँ राज्य की संचित निधि पर 
भारित होती हैं, अत्त: राज्य-विधानमंडल 
में उन पर मतदान नहीं हो सकता । 
संविधान ने न्यायाधीशों की निवृत्ति के 
वाद उनके वकालत करने पर कुछ प्रति- 
बंध आरोपित किए हें । मूल संविधान 
में तो व्यवस्था थी कि “कोई व्यक्ति जो 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद 
इस संविधान के प्रारंभ के बाद धारण 
कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत में के 
किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधि- 
कारी के समक्ष वकालत या कार्य न कर 
सकेगा ।' लेकिन १६५६ के सातवें 
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सांविधानिक संशोधन ने न्यायाधीशों को 
यह अनुमति दे दी है कि वे उच्चतम 
न्यायालय में तथा उन न्यायालयों में 
वकालत कर सकते हैं जिनमें वे न्याया- 
धीश न रहे हों । 

कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनके कारण उच्च 
न्यायालय का संगठन और कार्यकरण 
उच्चतम न्यायालय के संगठन और कार्य- 
करण से भिन्न हो जाता है । उदाहरण 
के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह एक उच्च न्यायालय के न्याया- 
धीश को दूसरे उच्च 'न्यायालय में स्थानां- 
तरित कर सकता है हालाँकि वह यह 
कार्यं भारत के मुख्य न्यायाधिपति से 
परामश करने के उपरांत ही करता है । 
दसरे, उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त 
अथवा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 
की व्यवस्था है । अतिरिक्त न्यायाधीश 
बढ़े हुए काम को निवटाने के लिए 
अधिक-से-अधिक दो वषं के लिए नियुक्त 
किए जा सकते हैं । जव उच्च न्यायालय 
का कोई स्थायी न्यायाधीश छुट्टी पर हो 
अथवा उसे कोई अन्य कार्य सौंप 
दिया गया हो, उदाहरण के लिए वह 
किसी जाँच-आयोग का अध्यक्ष या सदस्य 
नियुक्त किया गया हो, तव उसके स्थान 
पर कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति 
की जा सकती है। संविधान ने जिस 
प्रकार उच्चतम न्यायालय के विभिन्‍न 
्षेत्राधिकारों का वर्णन किया है, वेसा 
उच्च न्यायालयों के प्रसंग में नहीं किया । 
इसका कारण शायद यह हो कि संवि- 
धान-निर्माण के समय विभिन्न उच्च 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार सुनिश्चित 
थे जबकि उच्चतम न्यायालय एक नई 
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संस्था थी और उसके कार्यो तथा शक्तियों 
का स्पष्ट रूप से निरूपण करना आवश्यक 
था । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों 
के वारे में यह आशा की जाती थी कि 
वे संविधान के प्रारंभ होने के वाद भी 
राज्यों में उच्चतम न्यायालय बने रहेंगे। 
इसलिए यह व्यवस्था की गई थी कि 
उच्च न्यायालय संविधान के उपबंधों 
तथा किसी भावी विधि के उपवंधों के 
अधीन रहते हुए अपने विद्यमान क्षेत्रा- 
धिकार का प्रयोग करते रहेंगे, “राजस्व 
अथवा उसके संग्रह” से संबंधित मामलों 
में उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्रा- 
धिकार पर भूतकाळ की भाँति कोई 
निबंधन नहीं रहेंगे तथा उच्च न्याया- 
लयो को अपने कायं के संबंध में नियम 
बनाने की पुरी शक्ति होगी । 

सामान्य प्रारंभिक और अपीलीय 
क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त संविधान ने 
उच्च न्यायालयों को चार शक्तियाँ और 
दी हैं: (१) मूल अधिकारों को प्रव- 
त्तित कराने के लिए या किसी अन्य 
प्रयोजन से रिट या आदेश जारी करने 
की शक्ति; (२) राज्य में समस्त 
न्यायालयों की. अधीक्षण करने की 
शक्ति; (३) संविधान की व्याख्या से 
संबद्ध मामलों का अधीन न्यायालयों से 
अपने यहाँ स्थानांतरण कराने को शक्ति 
और (४) उच्च न्यायालय के अफसरों 
और सेवकों को नियुक्त करने की 
शक्ति । 

संविधान के अनुच्छेद २२६ ने उच्च 
न्यायालयों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार 
में नागरिकों के मूल अधिकारों का 
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अनुसार इन अधिकारों का चरम संरक्षक 
उच्चतम न्यायालय है । यदि इन भधि- 
कारों की रक्षा का दायित्व अकेले उच्च- 
तम न्यायालय पर होता, तो अनेक पीडित 
नागरिकों के लिए अपने अधिकारों की 
रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालयों का 
दार खटखटाना असंभव हो जाता । 
उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों की 
रक्षा के लिए “किसी व्यक्ति या प्राधि- 
कारी के प्रति या समुचित मामलों में 
किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश 
या लेख जिनके अंतर्गत बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार- 
पुच्छा और उत्प्रेष्ण के प्रकार के लेख 
भी हैं अथवा उनमें से किसी को निकालने 
की शक्ति” मिलने से नागरिकों के मूल 
अधिकार अधिक वास्तविक हो गए हैं । 


अनुच्छेद २२७ के अंतगत प्रत्येक उच्च 
न्यायालय उन राज्य-क्षेत्रो में सवल, 
जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता है, सब न्यायालयों और 
त्यायाधिकरणों का अधीक्षण कर सकता 
है । इस अधिकार को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए उच्च न्यायालय (१) ऐसे 
न्यायालयों से विवरणी मंगा सकता है 
(२) ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली 
और कार्यवाहियों के विनियमन के हेतु 
साधारण नियम वना और निकाल 
सकता है तथा प्रपत्रों को विदित कर 
सकता है, तथा (३) किच्हीं ऐसे न्याया- 
लयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने 
वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखा | 
के प्रपत्तों को विहित कर सकता है। | 


उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति के क्षेत्र | 


व्याख्या करते हुए कहा है कि राज्य | 
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के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी प्रकार | व्याख्याओ की संभावना नहीं रहती । 





के न्यायाधिकरण जिनमें निर्वाचन न्याया- 
धिकरण भी सम्मिलित हैं, उच्च न्याया" 
लयों के अधीक्षण क्रे अंतगत आते हैं और 
यह अधीक्षण न्यायिक तथा प्रशासनिक 
दोनों प्रकार का है। तथापि, उच्च न्याया- 
लय को सशस्त्र सेनाओं संबंधी किसी 
विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी 
न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण 
की झाबितयाँ प्राप्त नहीं हैं । 


अनुच्छेद २२८ के अनुसार यदि उच्च 
न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके 
अधीन न्यायालय में लंबित किसी मामले 
में संविधान के निर्वेचन का कोई सारवान 
प्रन अंतरग्रस्त है जिसका निर्धारित होना 
मामले को निवटाने के लिए आवश्यक हैं 


' तो वह उस मामले को अपने पास मेगा 


सकता है तथा यातो मामले को स्वयं 
निवटा सकता है या उक्त विधि प्रश्‍न का 
निर्धारण कर सकता है तथा ऐसे प्रश्‍न 
पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित 
उस मामले को उस न्यायालय को जिससे 
मामला मंगा लिया गया था, लोटा 
सकता है । उसके प्राप्त होने पर उक्त 
न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते 
हुए उस मामले को निवटाने के लिए 
आगे कार्यवाही करता है । इस उपबंध 
का अभिप्राय यह है कि उच्चतम न्यायालय 
की भाँति उच्च न्यायालयों को भी 
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार 
है । उच्च न्यायालयों को सांविधानिक 
व्याख्या का अधिकार देने का परिणाम 
यह हुआ है कि अधीन न्यायालय संविधान 
की व्याख्या नहीं करते और इस प्रकार 


उच्च न्यायालयों को अपना कार्य निर्वाध 


` रूप से करने के लिए पदाधिकारियों 


और सेवकों की आवश्यकता है । अनुच्छेद 
२२६ ने राज्य के मुख्य न्यायाधिपति को 
अधिकार दिया है कि वह न्यायालय के 
पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति 
कर सकता है । राजपाल न्यायालय से 
यह अपेक्षा कर सकता हैं कि वे अपने 
कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में 
राज्य लोकसेवा आयोगों से परामशे करें। 


home 70८ (होम रूल) : स्वशासन, 


होमरूल । 

जव आयरलैंड युनाइटेड किंगडम 
(ब्रिटेन) का एक भाग था तो वहाँ के 
निवासियों ने आयरलैंड की एक अपनी 
सरकार बनाने की माँग की थी और 
उन्होंने अपना उद्देश्य “आयरछेड में 
स्वशासन होगा” यह कहकर व्यक्त किया 
था । भारतः में प्रथम विश्वयुद्ध के 
दरम्यान १६१६ में लोकमान्य तिलक 
और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलेंड 
के होमरूल आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण 
कर होमरूल आंदोलन का संगठन 
किया था । यह आंदोलन एक 
सांविधानिक संघर्षं था और इसका लक्ष्य 
था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतगत भारः 
तीयों के लिए स्व-शासन प्राप्त करना । 
आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फैल 
गया और सरकार ने भी इसे कुचल 
डालने के लिए दमनचक्र का पूरा उपयोग 
किया । जून, १९१७ में श्रीमती एनी 
बेसेंट की गिरफ्तारी से आंदोलन और 
भी तीब्र हो गया । तथापि बांद में जैसे- 


जैसे महायुद्ध द्ध की समाप्ति के दिन निकट 
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आते गए, आंदोलन क्षीण पड़ता गया 
और अंत में मुरझा गया। होमरूल 
आंदोलन के पीछे संभवतः यह विश्‍वास 
था कि महायुद्ध समाप्त होने पर भारत 
को स्वशासन अवश्य प्राप्त हो जाएगा । 

होमरूल आंदोलन अपने इस उद्देश्य में 

सफल न हो सका, तथापि भारत के 

राष्ट्रीय आंदोलन में उसका इस दृष्टि 

से महत्त्वपूर्ण स्थान है कि उसने देश में 

स्वतंत्रता की ज्वाला को सुलगाए रखाः 

और जनता में राजनीतिक जागृति 

तीव्र की । 


h०ऽt३४९ (होस्टेज) : बंधक, बंधक- 


व्यक्ति । 

१. वह व्यक्ति जिसे किसी शतँ, माँग 
या संधि की पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप 
में रखा गया हो । २. ऐसे व्यक्ति की 
स्थिति । | 

लाँडे राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय 
विधि में बंधक व्यक्तियों का अभिप्राय 
उन व्यक्तियों से है जो अधिकृत देश 
की जनसंख्या के निर्दोष सदस्य होते हैं । 
आधिपत्यकारी देश प्रतिरोध आंदोलन में 
आतंक उत्पन्न करने और उसे दबाने के 
लिए बंधक व्यवितयों को पकड़ लेते हैं, 
उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखते हैं और 
साधारणतया उन्हें गोली मार देते हैं । 
ये तथाकथित बंधक व्यक्ति, जिनकी इस 
प्रकार हत्या कर दी जाती है, निर्दोष 
अयोधी (नॉन कॉमम्वेटेंट) होते हैं । जमनी 
ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्धों में 
अधिकृत देशों में निर्दोष नागरिकों को 

भारी संख्या में बंधकों के रूप में अपने 
कब्जे में ले लिया "था और उन 
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सी विरोधी कार्यवाही करने पर ही उन्हें 
मौत. के घाट उतार दिया था। 
अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधुनिक लेखकां 
का विचार है कि बंधक व्यक्तियों के 
साथ युद्धवन्दियों जैसा ही व्यवहार होना 
चाहिए । युद्धकाल में नागरिकों की 
रक्षा से संबद्ध जेनेवा अभिसमय 
(१९४६) के अनुच्छेद-३४ ने युद्धकाल 
में नागरिकों को बंधक वनाने का निषेध 
किया हे । 
“हॉट लाइन । 
'अमरीकी राष्ट्रपति तथा सोवियत 
प्रधान मंत्री के वीच सीधी टेलीफोन 
व्यवस्था । इसका उद्घाटन ३१ माचे, 
१६६३ को तत्कालीन अमरीकी राष्ट्र- 
पति केनेडी तथा सोवियत प्रधानमंत्री 
निकिता ख श्चेव के बीच हुआ था और 
इसका उद्देश्य था कि संसार के दो सबसे 
शक्तिशाली देशों के प्रधान किसी 
विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय संकट का निवा- 
रण करने के लिए आपस में तत्काल 
विचार-विनिमय कर सके । आज संसार 
के सम्मुख नाभिकीय युद्ध का संकट 
विकराल रूप में उपस्थित है और किसी 
भी पक्ष की गलतफहमी तथा पारस्परिक 
अविश्वास के कारण यदि कहीं एक पक्ष 
भूल से ही अथवा किसी ग्रलतफहमी में 
युद्ध शुरू कर दे, तो समूचे संसार के 
प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। “हाट 
लाइन” द्वारा रूस और अमरीका दोनों 
के शासनाध्यक्ष आपस में बातचीत कर 
एक-दूसरे की गलतफहमी दूर कर 
सकते हैं । कहा जाता है कि क्यूबा- 
संकट के काल में इसका प्रयोग किया _ 
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House of Commons (हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स) : हाउस ऑफ कॉँमन्स,कॉमन- 
सभा, ब्रिटिश लोकसभा । 

ब्रिटिश संसद का निम्न सदन जिसमें 
अध्यक्ष के सहित ६३० सदस्य होते हैं । 
ये सदस्य सःवंभौम मताधिकार के 
आधार पर चुने जाते हें और एक सदस्य 
एक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
करता है । विभिन्न क्षेत्रों के बीच सदस्य- 
संख्या का विभाजन इस प्रकार हे : 
इंगलैंड ५११ सदस्य, स्कॉटलंड ७१, 
वेल्स ३६ और उत्तरी आयरलेंड १२ । 


कॉमन-सभा केवल नाम और परंपरा 
की हृष्टि से ही नीची है। यथार्थ में वह 
संसद के दोनों सदनों में अधिक शक्ति- 
शाली है और एक प्रकार से ब्रिटिश 
संसद का अभिप्राय ब्रिटिश कॉमन-सभा 
से है। सरकार उसी समय तक पदारूढ़ 
रह सकती है जव तक कि उसे कॉमन- 
सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो । 
प्रतिपक्ष के सदस्यों को प्राय: वही अधि- 
कार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो 
कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को प्राप्त 
होते है, और सदन में प्रधानमंत्री को 
भी एक संसद-सदस्य के ही अधिकार 
प्राप्त हैं, उससे अधिक नहीं। सभी 
महत्त्वपूर्ण विधेयक कॉमन-सभा में ही 
प्रारंभ होते हैं और कोई विधेयक उस 
समय तक विधि का रूप धारण नहीं 
कर सकता जव तक कि वह उपस्थित 
सदस्यों के वहुमत द्वारा पास नहीं कर 
दिया जाये । कॉमन-सभा को राष्ट्र की 
वित्तःव्यवस्था पर भी पूरा नियंत्रण 
प्राप्त है । उसके अनुमोदन के बिना न 
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न कोई नया कर लगाया जा सकता है। 


जिस प्रकार सरकार कॉमन-सभा के प्रति. 


उत्तरदायी है, उसी प्रकार कॉमन-सभा 
देश के प्रति उत्तरदायी है । कॉमन-सभा 
आरंभ से ही देश की प्रतिनिधिक 
संस्था रही है। संसदीय शासन के आधार 
भत सिद्धांत-सरकार का लोकसभा 
के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रि- 
परिषद में प्रधानमंत्री की सर्वाच्च 
स्थिति, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 
समान राजनीतिक विचारधारा, शासना- 
ध्यक्ष का सक्रिय राजनीति से अळगाव 
और वास्तविक शक्ति का प्रधानमंत्री 
तथा मंत्रिपरिषद्‌ में संकंद्रण, विरोधी 
दल की महत्त्वपूर्ण स्थिति--इंगलेंड में 
ही कॉमन-सभा के संदर्भ में विकसित 
हुए हैं । 

ब्रिटिश संसद्‌ में सर्वसाधारण के प्रति- 
निधियों का प्रवेश १३वीं शताब्दी में 
आरंभ हुआ जवकि विशपों, अलो और 
बैरनों के अतिरिक्त शाइरों और नगरों के 
नाइटों तथा प्रतिनिधियों को भी राजा 
सलाह-मशविरे के लिए बुलाने लगा । 
एडवर्ड प्रथम के शासनकाल में संसद्‌ का 
स्वरूप अधिक प्रतिनिधिक होने लगा । 
१२६५ की मॉडेल पालियामेंट में निम्न 
पादरी-वर्ग के भी प्रतिनिधि सम्मिलित 
हुए थे । १४वीं शताब्दी में कॉमन-सभा 
एक पृथक सभा हो गई और वह लाँडे-सभा 
से अलग बैठने लगी । १३४८ में सर्वे- 
साधारण के प्रतिनिधियों ने राजा से 
माँग की कि वे राजकीय व्यय की अनु- 
मति तभी देंगे जबकि उनकी कुछ 
शिकायतों को दूर किया जाए। राजा 


कोई रकमःखर्ण |की /जछ।सकती' है! भर" ०कोःउनकी सार व्वाननीःपढ़ी०भौर उन्होंने 
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अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए 


जो कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, वे विधि के 
आदिरूप थे । एक के वाद दूसरे राजाओं 
ने संसद की स्वीकृति के विना ही राजस्व 
एकत्रित करने के विभिन्न उपाय 
अपनाए--उदाहरण के लिए विभिन्न 
कर छगाए, अनुदान या ऋण छिए, 
उपाधियाँ वेचीं--जिनका कॉमन्स ने 
विरोध किया । सम्राट्‌ और कॉमन्स के 
वीच इस वात पर संघर्ष शुरू हो गया 
कि संसद की सहमति के विना कोई कर 
नहीं लगाया जाना चाहिए । 'पुन:स्था- 
पन” ( १६६०) के समय सम्राट ने यह 
स्वीकार कर लिया कि करों के ऊपर 
संसद का पूरा नियंत्रण है। इस समय 
वित्तीय मामलों में लॉडं-सभा के ऊपर 
कॉमन-सभा की प्रभुता भी स्थापित हो 
गई । करों के ऊपर अपना नियंत्रण 
स्थापित करने के बाद कॉमन्स ने व्यय 
के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित 
किया । १७७७ में कॉमन सभा ने कह 
दिया कि जब तक राजा के ऋणों का 
पूरा हिसाव उसके सामने नहीं रखा 
जाएगा, तब तक वह ऋणों की अदायगी 
की मंजूरी नहीं देगी । १७८२ में राजा 
ने व्यय के ऊपर कॉमन-सभा का नियं- 
त्रण स्वीकार कर लिया । 


आधुनिक संसदीय शासन-पद्धति का 
आरंभ १६८८ की क्रांति के बाद हुआ। 
इस क्रांति से पहले सम्राट्‌ को अपनी 
पसंद के व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप 
में चुनने का अधिकार था लेकिन 
क्रांति के वाद राजा इस वात का ध्यान 
रखने लगा कि वह ऐसे ब्यरक्तियों को ही 
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प्रति उत्तरदायी न थे। यदि संसदीय 
निर्वाचनों में विरोधी दल को बहुमत 
प्राप्त हो जाता, तो मंत्री स्वतः त्याग- 
पत्र नहीं दे देते थे। लेकिन विलियम 
तृतीय तथा एन दोनों को यह लगा कि 
यदि शासन का कार्य सुचारु खूप से 
चलाना है, तो यह आवश्यक है कि जिस 

दल का संसद में बहुमत हो, उसी दल 

के सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया जाना 

चाहिए । १७१२ में यूट्रेच-संधि की 

स्वीकृति के प्रश्‍न पर कांमन-सभा तथा 

लाडे-सभा में मतभेद उत्पन्न हो गया 

तथा अंत में कॉमन-सभा की विजय हुई! 

शासन का प्रधान होने के नाते सम्राट्‌ 
मंत्रिपरिषद्‌ की बैठकों में व्यक्तिगत रूप 
से उपस्थित होकर उनकी अध्यक्षता 
किया करता था लेकिन जॉर्ज प्रथम ने 
इन वैठकों में भाग लेना बंद कर दिया 
और उसके स्थान पर रांचट वालपोल 
मंत्रिपरिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता 
करने लगा तथा इस प्रकार 

इंगलैंड का प्रथम अनौपचारिक प्रधान- 
मंत्री वन गया । उसे फ़स्टं रॉड आफ 
द ट्रेजरी नियुक्त किया गया था (इंगलंड 
में यह पद प्रधानमंत्री के पद के साथ 
संबद्ध हो गया था) लेकिन अपने पहले के 
प्रधानमंत्रियों की भाँति उसने झाडं पद 
स्वीकार नहीं किया और वह कॉमन-सभा 
का सदस्य बना रहा । इस प्रकार, वह 


समूचे प्रशासन के लिए कामन-सभा के 


प्रति उत्तरदायी हो गया । उसका २१ वष 
तक कॉमन-सभा में बहुमत वना रहा, 


लेकिन जब १७४२ में वह दो वार | 
अपना मंत्री कराए ॥फके संसद करे) सदी न्ष मे, पणा हो गया, त, द र छ पय 


कार्ये हों । तथापि, मंत्री किसी सदन के 
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उसने अपने पद से त्याग-पत्न दे दिया 
और इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की कि 
सरकार कॉमन-सभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है । १७८२ में जव लॉड नॉर्थ को 
काँमन-सभा का समर्थन पर्याप्त मात्रा 
में नहीं मिला, तब उसकी समूची मंत्रि- 
परिषद्‌ ने त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल के 
लोक सदन के प्रति सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से 
स्थापित कर दिया । 

स्पीकर (कॉमन-सभा का अध्यक्ष) बैठकों 
की अध्यक्षता करता है। वहसभा के और 
उसके सदस्यों के अधिकारो तथा विशेषा- 
धिकारों का संरक्षक होता है । वह अपने 
पद पर निर्वाचित होने के पश्चात्‌ 
राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता 
है और सभा का कार्य निष्पक्षता से 
करता है। साधारणतः स्पीकर के चुनाव- 
क्षेत्र मै विपक्षी .दल अपना कोई उम्मीद- 
वार खडा नहीं करता । 

House of 1,0०5 (हॉउस ऑफ़ लॉड स) : 
हाउस ऑफ़ लॉर्ड स, लॉर्ड-सभा । 
ब्रिटिश संसद का उच्च सदन छॉडं- 

सभा संसार का प्राचीनतम और 
विशालतम आनुवंशिक द्वितीय सदन है । 
इस समय इसके ९०० सदस्य हैं जिनमें 
राजकुमार, आचंबिशप, ड्युक, मार्किवस, 
अलं, वाइकाउंट, विशप और बैरन 
सम्मिलित हैं । आनुवंशिक तथा आध्या- 
त्मिक पीयरों के अतिरिक्त लॉडं-सभा में 
स्कॉटलैंड और आयरलेड के प्रतिनिधिक 
पीयर, न्यायिकआजीवन पीयर और लाइफ 
पीयरेज एक्ट, १९५८ के अधीन नियुक्त 
किए गए गैर-न्यायिक आजीवन पीयर 
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स्वरूप महिला-पीयरों को भी ज्जे द्द टसा इ दिया स्वरूप महिला सागर को भी छोडे-सभा 
में बैठने का अधिक्रार मिल गया है । 
लॉड-सभा नॉर्मन तथा प्लेंटाजेनेट 
राजाओं की महान्‌ परिषद्‌ अथवा 
राजपरिषद्‌ की वंशज है । एडवर्ड तृतीय 
के समय में लॉड कॉमन्स से पृथक्‌ हो 
गए और सोलहवीं शताब्दी में उन्होंने 
लॉड-सभा का रूप धारण कर छिया । 
स्टुअर्ट शासकों के काळ में लॉडं-सभा में 
धर्माचायों की संख्या कम कर दी गई 
और लौकिक लॉर्डो की संख्या बढ़ा दी 
गई । चाल्सं प्रथम के प्राणदंड के एक 
सप्ताह पश्चात्‌ कॉमन्स ने सर्वसम्मति 
से पास किए गए एक प्रस्ताव द्वारा 
राजतन्त्र तथा लॉर्ड-सभा दोनों का अंत 
कर दिया। १६६० में कॉन्वेच्शन 
पाछियामेंट ने लाँडे-सभा की फिर से 
प्रतिष्ठा की । “पुनःस्थापन'” के पश्चात्‌ 
लॉड-सभा और कॉमन-सभा दोनों के 
अधिकार प्रायः समान थे लेकिन 
अठारहवीं और उन्नीसवीं शताव्दियों में 
कॉमन-सभा पर अधिकतर पीयरों का 
नियंत्रण रहता था क्योंकि वे संसदीय 
बोरोज के संरक्षक होने के नाते निर्वाचनों 
में अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते 
थे । १८३२ के सुधार अधिनियम ने इस 
स्थिति में कुछ सुधार किया । यद्यपि 
इस अधिनियम के बाद कॉमन-सभा 
की शक्ति कुछ बढ़ गई थी लेकिन लॉडं- 
सभा के पास फिर भी व्यापक शक्तियाँ 
बनी रही थीं । दोनों सदनों के बीच 
अकसर गतिरोध उत्पन्न हो जाता था 
और लॉडं-सभा की जिद के कारण 
उदारवादी सरकार अपने विधायी कार्ये- 


भी होते हहैं।॥, सू. अधिनियम के फड, डि "गो. पुसा नहीं र पाती थी । 
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१६०९ में छॉर्ड-सभा ने वित्त विधेयक 
को अस्वीकार कर दिया। फलतः १९११ 
के संसद अधिनियम ने लॉडों की वित्तीय 
शक्ति का अंत कर दिया । अव लॉडं-सभा 
के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह 
वित्तीय विधेयक पर एक मास के भीतर 
अपनी मंजूरी दे दे और यदि वह इस 
अवधि में उस पर मंजूरी न दे, तव 
विधेयक उसकी मंजूरी के विना ही 
सम्राट के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा 
सकता था । अन्य विधेयकों के पारण में 
लाँडे-सभा केवल दो वर्ष का विलंब कर 
सकती थी । १६४९ के संसद अधिनियम 
ने निर्धारित किया है कि यदि कॉमन- 
सभा किसी विधेयक को पास कर दे 
लेकिन लाँडे-सभा उसे अस्वीकार कर दे 
तो वह एक वर्ष में विधि बन जाता है 
और धन विधेयक एक महीने बाद ही 
अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। 


लॉर्ड-सभा की बैठको का सभापतित्व 
लॉर्ड चांसलर करता है। उसकी नियुक्ति 
उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार 
कि सत्तारूढ़ दल अपने सदस्यों में से 
किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता 
है । लॉड चांसलूर वाद-विवादों में भाग 
ले सकता है और अपने दळ की सहायता 
कर सकता है। इस दृष्टि से उसकी 
स्थिति कॉमन-सभा के स्पीकर की 
स्थिति से भिन्न है । लॉडं-सभा के 
वाद-विवादों का स्तर कॉमन-सभा के 
वाद-विवादों की अपेक्षा ऊँचा होता है 
क्योंकि उसके प्रभावशाली सदस्य जो 
उसकी सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग 
होते हैं, अत्यंत प्रतिभा-संपन्न और 
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को सारे देश में गौर से सुना जाता है। 
लॉरड-सभा के सदस्यों को कोई वेतन 
नहीं मिलता । १९५७ के वाद उन्हें 
सभा की बैठक में उपस्थित होने के लिए 
३ गिन्नी प्रति दिवस के हिसाव से भत्ता 
मिळता है । 


Houses of Parliament (हाउसेज 


ऑफ़ पाछियामेंट) : संसद के सदन । 

१. ब्रिटेन में बैस्टमिस्टर का प्राचीन 
राज-प्रासाद संसद के सदनों के नाम से 
विख्यात है। २. भारत में संसद के 
सदनों का अभिप्राय है राज्य सभा और 
लोक सभा । 


House of Representatives (हाउस 


ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्ज) : हाउस ऑफ 


रिप्रेजेन्टेटिव्ज, प्रतिनिधि-सदन, अमरीका _ 


का अवर सदन । 
संयुक्त राज्य अमरीका की संसद 
अथवा कांग्रेस का निम्न सदन । 
अमरीको संविधान के निर्माता निम्न 
सदन अथवा प्रतिनिधि-सदन को उच्च 
सदन अथवा सेनेट की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली बनाना चाहते थे । जव तक 
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की संख्या 
सीमित थी, तव तक उनकी यह आणा 
पुरी होती रही। प्रथम सदन में 
६५ सदस्य थे । लेकिन जनसंख्या की 


बृद्धि के साथ-साथ प्रतिनिधि-सदन की 


सदस्य-संख्या में भी वृद्धि होती गई और 
इस समय प्रतिनिधि-सदन में ४३८ 
सदस्य हैँ । प्रतिनिधि-सदन के आकार 
की विशालता और विधान-प्रक्रिया की 


जटिलता के कारण सदन में विधायी 3 ड 
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TT ना यामा 
का लक्ष्य अधिकतर दीर्घाओ के सदस्यों 


को आक्कष्ट करना अथवा समाचार- 
पत्रों में नाम पाना होता है । प्रतिनिधि- 
सदन का अध्यक्ष पूरी तरह दलगत 
व्यक्ति होता है और इस दृष्टि से वह 
ब्रिटिश स्पीकर से भिन्न होता है। 
अमरीकी संविधान ने निर्धारित किया है 
कि प्रतिनिधि को उस राज्य का सदस्य 
होना चाहिए जहाँ से वह निर्वाचन में 
खड़ा हो। व्यवहार में इसका परिणाम 
यह हुआ हैकि प्रतिनिधि उस कांग्रेस-जिले 
का निवासी होता है जहाँ से वह निर्वा- 
चन में खडा होता है । इंगलेंड या भारत 
में निम्न सदन के निर्वाचनों के लिए 
ऐसी शतं नहीं है और सदस्य देश के 
किसी भी भाग से उम्मीदवार के रूप में 
खड़ा हो सकता है। इस अवस्था में 
सदस्य का दृष्टिकोण अखिल राष्ट्रोय 
रहता है । अमरीका में प्रतिनिधि-सदन 
का सदस्य निवास-विषयक प्रतिबंध के 
कारण अपने निर्वाचन-क्षेत से वंध जाता 
है और उसका दृष्टिकोण भी सीमित 
रहता है । वह स्थानीय समस्याओं में 
अधिक रुचि लेता है । सेनेट-सदस्य भी 
अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
पर उनके निर्वाचन-क्षेत्र बड़े होते हैं 
अतः उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक 
होता है। प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों 
का कार्यकाल दो वर्ष है, अतः उनकी 
दृष्टि सदा अपने निर्वाचनों पर केंद्रित 
रहती है । सेनेट-सदस्यो की पदावधि छ: 
वर्ष है और पदावधि की इस लंबाई के 
कारण राष्ट्रीय जीवन में उत्तका महत्त्व 
बढ़ जाता है । इसके अतिरिक्त कतिपय 
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लिए सेनेट के अनुमोदन की आवश्यकता 


होती है । इस अधिकार के कारण भी 
प्रतिनिधि-सदन की तुलना में सेनेट का 
महत्त्व बढ़ गया है । 


House of the Pe०।९ (हाउस ऑफ़ 


द पीपुल) : लोक सभा । 
देखिए-Lok Sabha. 


human गोडा (तह्य मेन राइट्स ) : मानव 


अधिकार । 

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में 
“मानव के मुल अधिकारों में, मानव की 
गरिमा और महत्त्व में और छोटे-बड़े 
सभी राष्ट्रों के समान अधिकारों में आस्था | 
को फिर दोहराया है । वास्तव में संयुक्त 
राष्ट्र संघ की स्थापना जिन उद्देश्यों के 
लिए की गई थी उनमें से एक उद्देश्य है 
“जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के आधार 
पर विना भेदभाव किए समस्त लोगों के 
लिए मानव अधिकारों एवं मूलभूत 
स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा 
देने व उन्नत करने में” अंतर्राष्ट्रीय सह- 
योग प्राप्त करना । संयुक्त राष्ट्र महा- 
सभा ने १० दिसम्बर, १६४८ को मानव 
अधिकारों अर्थात्‌ “समस्त लोगों व 
समस्त राष्ट्रों द्वारा संप्राप्ति के लिए एक 
समान मानक” की सावेलौकिक घोषणा 
की । इस प्रकार इतिहास में प्रथम वार 
मानव अधिकारों की सुरक्षा व उस दिशा 
में कार्य करने का दायित्व औपचारिक 
रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कंधों 
पर आया व उसे स्थायी दायित्व स्वी- 
किया गया । मानव अधिकारों की घोषणा 
में कुल तीस अनुच्छेद हैं जो इस प्रकार 
हैं: (१) जन्म से सभी मानव समान 
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आचरण करना चाहिए । (२) मूलवंश, 
रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक या आथिक 
मत, राष्ट्रीय और सामाजिक उद्भव, 
सम्पत्ति, जन्म या अन्य किसी स्थिति पर 
आधारित विभेद के विरुद्ध उपवंध। (३) 
जीवन, स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की सुरक्षा 
का अधिकार । (४) दासता और अधि- 
सेविता से मुक्ति तथा दास-व्यापार का 
प्रतिषेध । (५) यंत्रणा, निर्दय, अमान- 
वीय और अपमानजनक व्यवहार तथा 
दण्ड से मुक्ति। (६) मनुष्य का यह 
अधिकार कि विधि के समक्ष उसके व्यक्ति- 
त्व को सर्वत्र समुचित मान्यता दी जाए। 
(७) विधि के समक्ष समता तथा 
विधि का समान संरक्षण । (5) 
संविधान तथा विधि द्वारा स्वीकृत 
मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 
प्रभावी वेधिक उपचार । (९) मनमानी 
गिरफ्तारी, निरोध तथा निर्वासन से 
मुक्ति । (१०) व्यक्ति के अधिकारों 
और दायित्वों तथा उसके विरुद्ध लगाए 
गए किसी आपराधिक आरोप को निर्धा- 
रित करने का काम स्वतंत्र तथा निष्पक्ष 
न्यायाधिकरण करे और संबद्ध पक्ष को 
अपनी युक्ति प्रस्तुत करने का पूरा अधि- 
कार हो । (११) जब तक कोई व्यक्ति 
विधि के अनुसार सार्वजनिक मुकदमे में 
अपराधी प्रमाणित न हो जाए तव तक 
उसका यह अधिकार कि उसे निर्दोष 
समझा जाएऔर उसे अपना बचाव करने 
के सारे साधन सुलभ हों और पूर्वव्यापी 
दंड-विधियाँ लागु न की जाएं। (१२) 


“ह अधिकार कि व्यक्ति की एकांतता, 


परिवार, घर, पत्न-व्यवहार, सम्मानऔर 


जाए। (१३) प्रत्येक राज्य की सीमाओं 
के भीतर रहने तथा घुमने-फिरने का 
अधिकार, उसे छोड़ने का अधिकार जिसमें 
स्वदेश छोड़ने तथा लौटने का अधिकार 
भी सम्मिलित है। (६४) उत्पीड़न से 
बचने के लिए शरण पाने का प्रयत्न करने 
पर उससे लाभान्वित होने का अधिकार। 
(१५) राष्ट्रिकता का अधिकार, किसी 
व्यक्ति को मनमाने ढंग से राष्ट्रिकता से 
वंचित करने के विरुद्ध प्रतिषेध और राष्ट्रि- 
कता बदलने का अधिकार ( १६) परिपक्व 
आयुके पुरुषों तथा स्त्रियों का यह अधि- 
कार कि वे विवाह कर सकते हैं तथा 
घर वसा सकते हैं, विवाह, विवाहाथियों 
की पूरी तथा स्वतंत्र सहमति से ही हो 
और राज्य तथा समाज परिवार की रक्षा 
करें। (१७) संपत्ति रखने का अधिकार ' 
तथा यह अधिकार कि कोई मनमाने ढंग 
से उससे वंचित नहीं किया जाएगा। 
(१८) विचार-स्वातंत्र्य, अंतःकरण 
तथा धमं की स्वतंत्रता जिसमें धमं की 
शिक्षा देने, उसका आचरण करने तथा 
धर्म-पालन का अधिकार सम्मिलित है । 
(१६) मत तथा अभिव्यबित की स्व- 
तंत्रता का अधिकार | (२०) शांति- 
पूणं सम्मेलन करने तथा सभा बनाने का 
अधिकार । इसमें वह अधिकार भी 
सम्मिलित है कि व्यक्ति को किसी संघ का 
सदस्य वनने के लिए वाध्य नहीं किया | 
जा सकेगा। (२१) देश के शासन में 
भाग लेने का अधिकार, सरकारी चौक- 
रियाँ पाने का समान अधिकार, शासन 
का आधार वयस्क मताधिकार पर आधा- _ 


रित समय-समय पर होने वाले वे निवा 
प्रतिष्ठा मे; थनमाते।हरतक्षेमछतेः रक्षा की?1०5 खजा-्हों०जितते।ोए)/ सहीए ंछा को". व्या 
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स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके । (२२) 
सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, व्यक्ति 
की गरिमा तथा व्यक्तित्व के विकास के 
लिए आवश्यक आथिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक अधिकार । (२३) काम का 
अधिकार, रोजगार के स्वतंत्र चुनाव का 
अधिकार, काम की उचित तथा अनुकूल 
दशाएँ और वेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण; 
समान कार्यं के लिए समान वेतन; 
उचित तथा अनुकूल पारिश्रमिक का 
अधिकार; श्रमिक संघ बनाने तथा उनमें 
सम्मिलित होने का अधिकार । (२४) 
विश्राम तथा अवकाश का और काम के 
घंटों के निर्धारण तया समय-समय पर 
छुट्टियाँ पाने का अधिकार। (२५ ) 
जीवन-स्तर का अधिकार और वेरोज्ञ- 
गारी की दशा में अथवा जीविका के 
अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार; 
प्रसूति तथा शिशु-कल्याण । (२६) शिक्षा 
का अधिकार तथा आधारभूत शिक्षा 
निःशुल्क और अनिवायं हो, तकनीकी व्या- 
वसायिक और उच्च शिक्षा सबको योग्यता 
के आधार पर प्राप्त हो; शिक्षा का 
लक्ष्य मानव-व्यनितत्व का पूर्ण विकास 
करना, मानव-अधिकारों के प्रति सम्मान 
की भावना को सुदृढ़ करना तथा शांति 
की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 
गतिविधियों को बढावा देना हो; माता- 
पिता का यह प्राथमिक अधिकार कि वे 
अपनी संतान के लिए जिस प्रकार की 
शिक्षा का चाहें, प्रबंध कर दें | (२७) 
समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्व- 
तंत्रतापूर्वक भाग लेने, कलाओं का उपयोग 
करने तथा वैज्ञानिक विकास और उसके 
लाभों में भाग लेने का अधिकार, नैतिक 


१८० 
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कार । (२८) ऐसी सामाजिक पज्जे इनत रर (रर) जरा (रत) ऐल सामाजिक एवं बं अंत- 
राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार जिसमें 
घोषणा के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं 
की पूरी तरह से रक्षा हो सके । (२९) 
व्यक्तित्व के पूर्ण तथा अवाध विकास के 
लिए समाज के प्रति कतव्य, प्रतिवंधों 
के आरोप का एक ही उद्देश्य हो सकता 
है--दूसरो के अधिकार और स्वतंत्रता 
को यथोचित मान्यता एबं आदर प्रदान 
करना तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था 
और व्यापक कल्याण को रक्षा करना । 
इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का 
प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा 
सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होगा । (३०) 
कोई राज्य, समुदाय या व्यक्ति ऐसी 
किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले और न 
वह कोई ऐसा कायं करे जिससे 
उद्घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों तथा 
स्वतंत्रताओं का हनन हो । 


hunger strike (हंगर स्ट्राइक) : भूख- 


हड़ताल । 

राजनीतिक या अन्य प्रकार की माँग 
स्वीकार कराने के लिए खाना-पीना त्याग 
देना । आधूनिक भारत में भूख-हड़ताल 
आथिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि 
विविध क्षेत्रों में तथाकथित 'उत्पीडितों 
के हाथों में एक कारगर शस्त्र बन गया 
है जिसके द्वारा वे अपने मालिकों, अधि- 
कारियों, प्रबंधकों आदि पर दबाव डाल 
कर अपनी माँग पूरी कराना चाहते हैं। 
भूख-हड़ताल महात्मा गांधी के उपवास से 
सर्वथा भिन्न है क्योंकि महात्मा गांधी ने 
उपवास को जिस नैतिक धरातल पर प्रति- 
ष्ठित किया था, भूख-हड़ताल की प्रविधि 


तथा भौतिक हिती को रेक्षी को वबैचि- ०१" सकी पूर्ण अभीं महात्मा गांधी 
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की संकल्पना के उपवास में सत्याग्रही 
अपनी आत्मा की शुद्धि और विरोधी 
की ग्रंतरात्मा की जागृति के लिए स्वेच्छा 
से कष्ट सहन करता है । भूख-हड़ताल 
में नैतिकता का यह पुट नहीं है और 


इत€क्यांआ (आइडियलिज्म) : आदर्शवाद। 

“आदर्शवाद” शब्द अँग्रेजी के “आइडिय- 
लिज्म” शब्द का रूपांतर है । अंग्रेज़ी में 
'आइडियल' शब्द “आइडिया” शब्द से 
बना है जिसका अर्थ है विचार। अतः 
आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता 
है, विचारगत या विचार-संबंधी । राज- 
नीतिक आदशंवाद की सबसे पहली 
झलक यूनानी दार्शनिकों-प्लेटो और 
अरस्तू--की रचनाओं में मिलती है। 
प्लेटो ने अपने सुविख्यात ग्रंथ रिपब्लिक 
में कहा है कि राज्य किसी पत्थर या 
लकड़ी से नहीं बना है, प्रत्युत वह मान- 
वीय मन को उद्भावना है। प्लेटो के 
विचार से राज्य मानव-आत्मा की वाहरी 
छायामात्र है । उसने मानव-आत्मा के 
तीन गुण माने हैं--बुद्धि, उत्साह और 
वासना । उसके विचार से एक आदशं 
राज्य-च्यवस्था में भी मानव-आत्मा के 
इन तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले तीन वर्ग होने चाहिएँ। ये वर्ग 
क्रमशः दार्शनिक शासक, योद्धा और 
उत्पादक हैं । दार्शनिक श्युसक बुद्धि का, 
योद्धा उत्साह का और उत्पादक वासना का 
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पिछले कुछ समय से उसका प्रयोग ऐसे 
व्यक्ति तक करते देखे गए हैं जिनका 
साधनों की पवित्रता में रंचमात्र विश्वास 
नहीं है । 


प्रतिनिधित्व करते हुँ । प्लेटो की भाँति 
ही उसके शिष्य अरस्तू ने भी राज्य का 
मुल मानव-प्रवृत्तिो को ही ठहराया 
हे । उसके अनुसार मनुष्य ने अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे 
पहले परिवार की, फिर ग्राम की और 
फिर राज्य की स्थापना की । आधुनिक 
काल में इस विचारधारा के पुनरुत्थान 
का श्रेय रूसो को प्राप्त है। रूसो के 
“सामान्य इच्छा” के सिद्धांत ने आदशं- 
वादी विचारधारा के विकास में बडा 
योग दिया है । हीगलू आधुनिक आदर्श 
वाद का सर्वश्रेष्ठ वक्ता था । उसके अनु- 
सार सम्पूर्ण संसार “सवव्यापक विचार- 
तत्व” या “विश्वात्मा'' से संचालित है । 
अंग्रेज दार्शनिक टी० एच० ग्रीन ने 
आदंशवादी सिद्धांत का सोम्य रूप उप- 
स्थित किया है । वह आदर्शवाद की इस 
मूल धारण को स्वीकार करता है कि 
राज्य प्राकृतिक है ओर उसका आदशं 


नेतिक होता है । 


देखिए--general will 
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10९०01०029 (आइडियोलाँजी ): विचार- 


धारा । 

किसी सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम 
का गठन करने वाली व्यवस्थित तथा 
क्रमबद्ध धारणाएँ, सिद्धांत और लक्ष्य । 


immigration (इमिग्रेशन): आप्रवास । 


“आप्रवास” का अभिप्राय व्यक्तियों का 
किसी दूसरे देश में उसके जीवन में भाग 
लेने तथा उसे न्यूनाधिक रूप से अपना 
आवास बना लेने की इच्छा से, प्रवेश 
करना है । सोलहवी शताब्दी के वाद से 
जब से आधुनिक औपनिवेशिक आंदोलन 
आरंभ हुआ है, यूरोप के लोग दूर-दूर के 
देशों में जाकर वसते रहे हैं। आप्रवास 
के द्वारा यूरोपीय संस्कृति का संसार के 
अविकसित देशों में प्रसार हुआ है । संसार 
के जिन समृद्ध देशो में आप्रवास बहुत 
अधिक हुआ है, वहाँ इसके कारण अनेक 
सामाजिक, आथिक और जातीय सम- 
स्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। 

प्रवास चाहे तो एक देश के भीतर ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हो 
और चाहे वह एक देश से दूसरे देश के 
भीतर हो, उसमें विशेष अंतर नहीं है । 
यदि सरकारी स्तर पर विशेष हस्तक्षेप 
न हो, तो लोग ऐसे स्थानों पर जाना 
पसंद करते हैं जहाँ उन्हें रोज़गार के 
अधिक अनुकूल अवसर मिलते हैं। जब 
आप्रवास दूसरे देशों में किया जाता है 
तव सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्याएं 
विशेष जटिल होती हैँ तथापि, एक- 
सी संस्कृति वाले देशों के बीच, उदाहरण 
के लिए कनाडा और संयुक्त राज्य अम- 
रीका के बीच, आप्रवास के प्रायः वही 


immigration 


भीतर प्रवास के लक्षण होते हैं । तरवा के क्षण होते हैं। आप्रवास 
का मुख्य लक्ष्य आप्रवासियों की यह्‌ इच्छा 
है कि वे दूसरे देश में जाकर अपनी 
आथिक स्थिति में सुधार करें । इसलिए 
आप्रवास अधिकतरःकम विकसित देशों 
से अधिक विकसित देशों में होता हैं! 
अधिक विकसित देशों के लोग जब कम 
विकसित देशों में आप्रवास करते हैं तो 
वह प्रायः वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के 
दोहन तथा सस्ते स्थानीय श्रम के 
शोषण के लिए ही होता है। यद्यपि कभी- 


कभी आप्रवास सामूहिक आधार पर भी 


होता है, उदाहरण के लिए पूरा का पूरा 
गाँव ही थोड़ा-थोड़ा करके दूसरे देश में 
आप्रवास कर जाता है, पर अधिकतर 
वह व्यवितगत आधार पर ही होता है । 
सामान्यतः आप्रवासी वे व्यक्ति होते हैं 
जो आथिक, सामाजिक अथवा वैयक्तिक 
कारणों से अपने देश में पूरी तरह 
नहीं खप पाते और समझते हैं कि दूसरे 
देश में जाकर वे अपनी स्थिति में सुधार 
कर सकेंगे । जव कभी किसी अल्पसंख्यक 
वर्ग को निर्गमन-देश में असुविधाओं का 
सामना करना पड़ता है, तब उसके प्रायः 
सभी वर्गो के लोग आप्रवास करते हैं। 
यहूदियों और अर्जन्टाइना के लोगों का 
आप्रवास इसी प्रकार का रहा है। इसके 


विपरीत बीसवीं शताव्दी में इटली के जिन 


लोगों ने आप्रवास किया है, वे अधिकतर 
निम्न वर्गों के लोग रहे हैं । 


आप्रवास का प्रवेश वाले देश. पर जो 
प्रभाव पड़ता है वह उस देश के आथिक 
और सामाजिक विकास पर तथा आप्र- 
वासियों और मूल निवासियों की सामा- 
और सांस्कृतिक समानता पर 


लक्षण होते हैं जो कि एक देश के ही जिक 
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immunitछ (इम्युनिटी) 


immunity 


निर्भर है। सामाजिक अनुकूलन और 
सांस्कृतिक स्थानांतरण की रे समस्याएं 
ही आप्रवास की प्रमुख मानवीय समस्याएं 
हँ । समृद्ध देशों में आप्रवासियों को वहाँ 
के निवासियों की अपेक्षा कम वेतन 
मिळता है, उन्हें हीन कामों में लगाया 
जाता है और इससे उनके तथा वहाँ के 
पहले निवासियों के बीच भेद-भाव की 
दीवार खड़ी हो जाती है जो आगे चल 
कर जातीय विद्वेष का रूप धारण कर 
सकती है । पश्चिम के समृद्ध देशों ने 
अव अपने यहाँ आने वाले आप्रवासियों 
के, विशेषकर अश्वेत आप्रवासियों के 
ऊपर अनेक अपमानजनक प्रतिबंध लगा 
दिये हैं । इस संबंध में ब्रिटेन की नई 
नीति की भारत में कड़ी भत्संना हुई 
हे तथा ब्रिटेन में जाने वाळे भारतीयों के 
साथ दुर्व्यवहार से देश में ब्रिटेन के प्रति 
क्षोभ की भावना वढी है । 
: विमुक्ति । 
राजनीति-शास्त्र में इस शब्द का तीन 
अर्था में प्रयोग होता है: (१) समाज 
के कुछ वर्गों की सामान्य सार्वजनिक 
दायित्वों से विमुक्ति जैसे कि कराधान 
से विभुक्ति। (२) वह स्थिति जिसमें 
विदेशी र\जनयज्ञों, युद्धपोतों अथवा 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के 
संदर्भ में स्थानीय विधियां स्थगित कर 
दी जाती हैं । इस विमुक्ति का प्रयोजन 
यह है कि कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के 
युद्धःप्रयत्नों में बाधा न पहुँचा सके 
अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि 
अपने राजनीतिक दायित्वों का सुचारु 
रीति से निर्वाह कर नसके । राजनयज्ञों 


को इसलिए, विनित BRINE होती है. ८०८३ँग्रेजी,राष्ट्रम्‌ by यू देशों से शुल्क 
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क्योंकि वे अपने राज्य-प्रधानों के प्रति- 
निधि होते हैं और उनके ऊपर उनके 
शासकों के अतिरिक्त और किसी का 
क्षेत्राधिकार नहीं होता । (३) अमरीका 
में ‘विमुक्ति’ शव्द का एक विशेष अर्थ 
में भी प्रयोग होता है। वहाँ जव कोई 
व्यक्ति किसी ग्रांड जूरी, न्यायालय अथवा 
विधान समिति के सम्मुख गवाही देता 
है, तव उसे यह आश्‍वासन दिया जाता 
है कि इस गवाही के कारण उसके 
ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकेगा । 


impeachment (इम्पीचमेंट) : महाभि- 


imperialism 


imperial preference 


योग । 
एक प्रकार का संसदीय मुकदमा । 
भारत में राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीश 
अपनी निश्चित पदावधि से पूर्व महा- 
भियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से 
हटाये जा सकते हें । उदाहरण के लिए 
राष्ट्रपति के संवंध में महाभियोग की 
प्रक्रिया यह है कि दोषारोप एक प्रस्ताव 
के रूप में ससद के दोनों सदनों में से 
किसी एक में दो-तिहाई बहुमत से पास 
किए जाएँ । दूसरा सदन दोषारोपो की 
छान-वीन करे और यदि वह दो-तिहाई 
बहुमत से पास किए गए अपने प्रस्ताव 
में यह घोषित कर दे कि दोषारोप 
सिद्ध हो गए हैं तो राष्ट्रपति को अपना 
पद रिक्त कर देना पड़ता है । 
(इम्पीरियलिउम) 
साम्राज्यवाद । 
देखिए empire. 


प्रेफरंस) : साम्राज्यिक अधिमान । 


(इम्पीरियल 








impersonation 


आयात करने की एक परंपरागत 
व्यवस्था । 

१९४७ में टेरिफ़ और व्यापार पर एक 
सामान्य समझौता हुआ था जिसमें 
आयात-शुल्क की वावत तदवर्ती अधि- 
मानिक व्यवस्था को मान्यता दी गई 
थी किन्तु 'अधिमान की सीमा' (अत्य- 
धिक अधिमान्य देशों से आयात की दर 
और अधिमान-दर का अन्तर) को 
चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी । 
संवद्ध पक्षों की ओर से सामान्य समझौते 
के प्रति एक छूट दी गई थी जिसके द्वारा 
इंगलैंड उस सामान पर सरक्षात्मक 
टेरिफ़ की दर में वृद्धि कर सकता था 
जो समझौते के अधीन नहीं आता। 
साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई थी 
कि उसी सामान का आयात जब राष्ट्र- 
मंडलीय देशों से किया जाएगा तो 
उसकी निःशुल्क प्रविष्टि की जाएगी 
और यदि परंपरा से उस सामान का 
शुल्क-मुक्त आयात होता रहा होतो 
उस पर “अधिमान की सीमा” बढ़ाने की 
अनुमति दी जाएगी । 

impersonation (इम्पसोनिशन) : पर- 
रूपधारण, पररूप । 

किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण 
करना अथवा अपने आपको किसी दूसरे 
व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना । भार- 
तीय दंड संहिता में पररूपधारण के 
अनेक रूपों का विवेचन किया गया हे -- 
सिपाही का रूप धारण करना, सरकारी 
कर्मचारियों का रूप धारण करना, 
मुकदमे अथवा अभियोजन के लिए किसी 
अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना और 
जुरी-सभा या उसके सहायक का रूप 
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धारण करना । 

भारतीय निर्वाचन विधिमें भी पर- 
रूपधारण को एक अपराध माना गया 
है जिसके प्रमाणित होने पर संबद्ध 
उम्मीदवार का चुनाव रद तक हो सकता 
है। निर्वाचन-विधि में व्यवस्था की गई 
है कि कोई भी व्यक्ति लोक सभा अथवा 
विधान सभा के लिए एक से अधिक 
निर्वाचन-क्षेत्र में मत नहीं दे सकता 
और न ही कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन- 
क्षेत्र में एक से अधिक वार मत दे सकता 
है । एक ही व्यक्ति किसी दूसरे मतदाता 


` का प्रतिरूप न वन सके, इसके लिए 


प्रत्येक मतदाता के वाएँ हाथ की उंगली 
को मतदान पदाधिकारी अमिट स्याही 
से मतपत्र देने से पुवे चिह्नित कर देता 
है। कोई मतदान एजेंट मतदाता के 
तादात्म्य के संबंध में आपत्ति पीठासीन 
पदाधिकारी के समक्ष पेश कर सकता है। 
(इंडिपेंडेंट 
केडीडेट) : निर्देलीय उम्मीदवार । 
निर्वाचनों में खड़ा होने वाला वह 
उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल से 
संबद्ध न हो अथवा जो किसी दल के 
टिकट और चुनाव-चिक्न पर खडा न 
होकर स्वतंत्र व्यक्तिगत रूप से ही चुनाव 
लड़ रहा हो । 
member इंडिपेंडेंट 
मेंबर) : निर्देलीय सदस्य । 


विधान-मंडल का वह सदस्य जो किसी 
राजनीतिक दल से संबद्ध न हो । 
भारत में विशुद्ध संसदीय भाषा में संसद 
या राज्य-विधानमंडलों के वे सब सदस्य 
जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी दल या गुट के सदस्य न हो, 
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निर्दलीय सदस्य कहलाते हैं भले ही 
विधानमंडलों के बाहर वे किसी राज- 
नीतिक दल के सदस्य हों । विधानमंडलों 
के भीतर दल या गुट के रूप में मान्यता 
प्राप्त करने के लिए उनकी एक निश्चित 
सदस्य-संख्या का होना आवश्यक है । 


Indian Civil Service (इंडियन सिविल 


सविस): भारतीय असँनिक सेवा, भारतीय 
शासन-सेवा, भारतीय सिविल सेवा । 

ब्रिटिश शासन-काल में भारत के शासन 
के लिए अँग्रेजो द्वारा प्रवतित उच्च 
प्रशासनिक कमंचारियों की व्यवस्था । 
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सविस 
की व्यवस्था अपने नौ-सैनिक तथा सैनिक 
ग्रधिकारियों से अलग की थी। जब 
कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो 
गई, तव उसके व्यापारिक कर्मचारी 
प्रशासक वन गए तथा सिविल संविस 
शब्दबंध को उसका वतमान अर्थं प्राप्त 
हो गया । आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 
के संचालक संरक्षण पद्धति (पैद्रोनेज) 
के आधार पर मनोनयन द्वारा उभ्मीद- 
वारों को नियुक्त किया करते थे । १८५३ 
के वाद उम्मीदवारों का चुनाव प्रतियोगी 
परीक्षाओं के आधार पर होने रूगा। 
१६२२ तक यह परीक्षा लंदन में होती 
थी और भारतीय बहुत कम संख्या में 
सफल हो पाते थे। १९२२ के बाद 
इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत 
तथा लंदन दोनों में होने छगी। १६४७ 
के पश्चात्‌ इस सेवा में कोई भरती नहीं 
हुई । 


इंडियन सिविल सर्विस स्वतंत्रता से पूर्व 
भारत की शिखर सेवा थी | अठारहवी 
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अधिकांश सदस्य समाज के उच्च वर्गो 
विशेषकर सेना-अधिकारियों तथा पादरी 
वर्गो में से आते थे। १८५३ के वाद जमी- 
दारों, समृद्ध किसानों तथा राजे-रजवाड़ों 
के उम्मीदवार भी उसमें प्रवेश पाने लगे । 
धीरे-धीरे जव आई० सी० एस० का 
भारतीयकरण होता गया तथा देश में शिक्षा 
का प्रचार बढ़ा, तब निम्न सामाजिक- 
आथिक वर्गों के लोगों को भी उसमें सफ- 
लता मिलने लगी । आई० सी० एस० को 
भारत में ब्रिटिश शासन का “फोलादी 
ढाँचा” कहा जाता था और उसके सदस्य 
कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ अनेक 
विषयों के जानकार भी होते थे । स्व- 
तंत्रता के पश्चात्‌ आई० सी० एस० का 
स्थान आई० ए० एस० (इंडियन एड- 
मिनिस्ट्रेटिव सविस या भारतीय प्रशासन 
सेवा) ने ले लिया । 


Indian Independence Act, 1947 


(इंडियन इंडिपेंडेस एक्ट, १९४७) : 


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 
१६४७ | 
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भारत को डोमी- 


नियन पद देने के निश्चय के फलस्वरूप 
ब्रिटिश संसद ने १८ जुलाई, १९४७ को 
भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया । 
अधिनियम ने व्यवस्था की कि १५ अगस्त, 
१९४७ से भारत में दो स्वतंत्र डोमि- 
नियन स्थापित हो जाएंगे तथा वे क्रमशः 
भारत और पाकिस्तान के नाम से प्रख्यात 
होंगे । उसने यह भी निर्धारित किया कि 
बंगाल और पंजाब का विभाजन होगा 
तथा इस प्रकार पाकिस्तान के राज्यक्षेत्र 
में पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमी पंजाब, 
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सीमाप्रांत (यदि उसने जनमत-संग्रह द्वारा 
पाकिस्तान में मिलना स्वीकार किया) 
शामिल होंगे । भारत राज्य-क्षेत्र में शेष 
ब्रिटिश भारत सम्मिलित होगा । देशी 
राज्यों के संबंध में अधिनियम में कहा 
गया था कि उनके ऊपर से १५ अगस्त, 
१६४७ के बाद ब्रिटिश सम्राट्‌ की सावं- 
भौम सत्ता समाप्त हो जाएगी और 
सम्राट्‌ की उपाधियों में से भारत सम्राट 
उपाधि हट जाएगी । इसके अलावा देशी 
राज्य दोनों में से किसी भी डोमीनियन 
में सम्मिलित हो सकेंगे । 


अधिनियम ने व्यवस्था की कि चूंकि 
१५ अगस्त, १६४७ के पश्चात्‌ भारत 
और पाकिस्तान पूणे विकसित डोमीनियन 
हो जाएंगे, अतः उनके ऊपर ब्रिटिश सर- 
कार और ब्रिटिश संसद की कोई शक्ति 
नहीं रहेगी । संपूर्ण शक्ति दोनों डोमी- 
नियनों की संविधान सभाओं को हस्तां- 
तरित कर दी जाएगी । ये संविधान- 
सभाएँ जिस ढंग से चाहें अपने देश का 
संविधान बनाने को स्वतंत्र होंगी । वे 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने 
का भी निश्चय कर सकेगी । प्रत्येक 
डोमीनियत का उसकी मंत्रणा पर 
सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल 
होगा । जव तक नए संविधान नहीं बन 
जाते तव तक दोनों डोमीनियनों की 
केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का शासन 
उचित संशोधनों के सहित १९३५ के 
भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार 
संचालित होगा । गवनंर-जनरल भौर 
प्रांतीय गवर्नर स्वेच्छाचारी शक्तियों का 
उपभोग नहीं करेंगे । दूसरे शब्दों में सभी 
मामलों में( अपनी स्वविवेकी शक्तियों और 
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विशेष उत्तरदायित्वों के प्रयोग के सहित) 
वे अपने मंत्रियों के परामर्श पर आचरण 
करेंगे । अधिनियम ने यह भी निर्धारित 
किया कि जव तक नए संविधानों के 
अधीन नए विधानमंडलों के निर्वा- 
चन संपन्न नहीं हो जाते, तव तक 
संविधान सभाएँ केंद्रीय विधानमंडलों 
का भी कार्य करेंगी । अधिनियम ने 
डोमीनियन विधानमंडलों को अपने-अपने 
डोमीनियनों के ऊपर लागू होने वाले किसी 
भी अधिनियम को संशोधित करने और 
राज्य क्षेत्रातीत शक्तियों के प्रयोग करने 
का अधिकार दिया । भारत-मंत्री का 
पद समाप्त कर दिया गया और नई 
डोमीनियनों तथा इंगलैंड के संबंधों 
का प्रबंध राष्ट्रमंडल मंत्री के हाथों में 
आ. गया । 


Indian National Army (इंडियन 


नेशनल आर्मी) : आजाद हिद फौज । 
द्वितीय महायुद्ध के दर्म्यान सर्वश्री 
रासबिहारी बोस और सुभाषचंद्र वोस 
हारा दक्षिण-पूर्वी-एशिया-स्थित भारतीय 
सैनिक और प्रवासी भारतीयों के सहयोग 
से भारत की स्वतंत्रता के लिए निमित 
सेना । 
जुलाई, १९४० में सुभाषचंद्र बोस को 
भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन 
गिरफ्तार कर लिया गया था । चूँकि 
उनका स्वास्थ्य वहुत गिर गया था, इस- 
लिए सरकार ने उन्हें जेल से तो मुक्‍त 
कर दिया लेकिन उनके घरके चारों 
ओर कड़ा पहरा बँठा दिया । २६ 
जनवरी, १६४१ को वे रहस्यमय ढंग से 
अदृश्य हो गए और अफगानिस्तान तथा 
ए जर्मनी जा पहुँचे । बाद में 
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वे दक्षिण-पूव-एशिया में आ गए और 
जुलाई १९४३ में उन्होंने आज़ाद हिंद 
फौज का प्रधान सेनापतित्व संभाल 
लिया । आजाद हिद फौज का संगठन 
रासविहारी वोस ने उन ६८,००० 
भारतीय सिपाहियों में से किया था 
जिन्हें ब्रिटिश सेनापतियों ने जापान की 
अधीनता में छोड़ दिया था। सुभाष 
वोस के आते ही आज़ाद हिद फ़ौज में 
नए प्राण पड़ गए । यद्यपि सुभाष वोस 
पेशे से सिपाही नहीं थे लेकिन उन्होंने 
अपने आकर्षक व्यक्तित्व के करिशमे तथा 
उत्साहवर्धक भाषणों से आज़ाद हिंद 
फौज को प्रथम श्रेणी की लड़ने वाली 
सेना वना दिया । 'जर्याहद', 'दिल्ली 
चलो” और “लाल किला हमारा है' ऐसे 
नारे वन गए जिन्होंने साधनहीन आज़ाद 
हिद फ़ौज के सिपाहियों को कठिन-से- 
कठिन परिस्थितियों में भी वीरतापूवेक 
लड़ने की प्रेरणा दी । शुरू-शुरू में आज़ाद 
हिद फौज ने कुछ गौरवपूर्ण सफलताएं 
प्राप्त कीं । उसने भारतीय राज्यक्षेत् 
में पदार्पण किया और वह बंगाल तक 
आ पहुँची । लेकिन अंत में उसे अपनी 
साधनहीनता के कारण मित्तराष्ट्रों की 
सेनाओं के सम्मुख पराजय स्वीकार 
करनी पड़ी । इस प्रकार सुभाष बोस 
सेना-बळ के द्वारा देश को स्वतंत्र कराने 
के अपने मिशन में कृतकृत्य नहीं हुए 
लेकिन उनके प्रयास विफल भी नहीं हुए 
और जव १६४७ में स्वतंत्रता आई तो 
उसमें नेताजी और आजाद हिंद फौज 
के त्याग और कारनामों का कुछ कम 
योगदान नहीं था । १९ अगस्त, १९४५ 
को एक वायु-दुर्घटना से हाने वाली 
[ 
उनकी. मृत्यु के समाचार ने सारे भारत 
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को शोक-समुद्र में निमग्न कर दिया 
कितु आज भी, शाहनवाज़ कमीशन के 
इस निष्कर्ष के वाद भी कि नेताजी 
की सचमुच मृत्यु हो गई, वहुत-से 
भारतीय यह विशवास करने को तैयार 
नहीं हैं कि नेताजी सुभाप वोस अव 
जीवित नहीं हँ । विवश होकर सरकार 
को एक और कमीशन (खोसला कमी 
झन) वैठाना पड़ा है जो इस विषय में 
जाँच कर रहा है। 


यह ठीक है कि आज़ाद हिंद फौज 
अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई, लेकिन 
फिर भी उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
मेंसराहनीय योगदान दिया । उसके निर्माण 
और संधारण में जापान का हाथ था, 
लेकिन वह जापान की कठपुतली नहीं 
थी । वह यथार्थं में स्वातंत्र्य-सेना थी । 
उसका उद्देश्य विदेशी शासन से भारत 
को स्वतंत्र कराना था और जैसा कि 
एक बार सुभाष वोस ने कहा था, यदि 


जापान भारत के ऊपर अपनी प्रभुता. 


लादने का प्रयास करता, तो आजाद 
हिद फौज उसके विरुद्ध भी लड़ती । 

Indian S2९5 (इंडियन स्टेट्स) : देशी 
रियासत, देशी राज्य । 


स्वाधीनता से पहले भारत दो भागों 
में बेटा था--ब्रिटिश भारत और देशी 
रियासतें । ब्रिटिश भारत के आंतरिक 
प्रशासन में तो बहुत-कुछ एकरूपता थी 
भी, कितु देशी राज्य उससे भी वंचित 
थे । इन राज्यों को कुल संख्या ५५० 


से अधिक थी । आकार, जनसंख्या तथा | 


प्रशासनिक और शैक्षिक स्तर की इष्टि | 


ये । एक ओर तो हैदराबाद और कप्मीर 
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जैसे राज्य थे जिनका क्षेत्रफल इँगलेंड 
के बराबर था और दूसरी ओर 
काठियावाड की अनेक छोटी-छोटी 
ज़मींदारियाँ थीं जिनका क्षेत्रफल कुछ 
एकड़ों तक ही सीमित था । इन राज्यों 
की भौगोलिक रचना किन्हीं जातीय या 
भाषायी आंधारों पर नहीं हुई थी और 
उनके क्षेत्र ब्रिटिश भारत की सीमाओं 
के साथ मिले हुए थे। यों तो १६४६ 
तक प्रायः ६९ राज्यों में किसी-न-किसी 
प्रकार की विधानसभाएँ वन गई थीं, 
कितु जिस तरह ब्रिटिश भारत में 
प्रतिनिधिक संस्थाओं का विकास हो 
गया था, उस तरह देशी राज्यों में प्राय: 
नहीं हो पाया था । 


देशी राज्यों का ब्रिटिश भारत के साथ 
सीधा सांविधानिक संबंध न था । उनके 
और भारत के बीच संपकं की एकमात्र 
कड़ी राजमुकुट था जो देशी राज्यों के 
संदर्भ में तो वायसराय के माध्यम से तथा 
ब्रिटिश भारत के संदर्भ में गवरनेर-जन- 
रल के माध्यम से कार्य करता था। यहाँ 
यह स्मरणीय है कि वायसराय तथा 
गवर्नेर-जनरल एक ही व्यक्ति होता था। 
हाँ, अलग-अलग संदर्भो में उसकी भूमि- 
काएँ अलग-अलग होती थीं । राजमुकुट 
ने जब से देशी राज्यों का अधिराजत्व 
ग्रहण किया था, तब से देशी राज्यों के 
प्रति उसका संबंध सार्वभौम सत्ता 
(पैरामाउंट पॉवर) शब्द से व्यक्त होने 
लगा था । यह अनेक विशिष्ट करारों पर 
आधारित एक विशिष्ट संबंध था 
जिसका ब्रिटिश साम्राज्य में या अन्यत्र 
कोई उदाहरण नहीं मिलता । ४० देशी 
राज्य ऐसे थे जिन्होंने सार्वभौम सत्ता 
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अथवा ब्रिटिश राजमुकुट के साथ संधियाँ 
कर रखी थीं । वहुत-से राज्यों के पास 
ब्रिटिश राजमुकुट की सनद थीं। इन 
सनदों में एक ओर तो उन शर्तों का 
उल्लेख होता था जो देशी राज्यों को 
ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति माननी पड़ती 
थीं और दूसरी ओर उन रियायतों को 
गिना दिया जाता था जो ब्रिटिश राज- 
मुकुट देशी राज्यों का प्रदान करता था। 
संधियों, करारों और सनदों का क्षेत्र 
व्यापक था । प्रायः इनमें कहा जाता था 
कि ब्रिटिश राजमुकुट देशी राज्यों की 
प्रादेशिक अखंडता तथा आंतरिक प्रभुता 
की रक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने 
पर शासकों को उनके आंतरिक, प्रशा- 
सनिक तथा आथिक मामलों में सलाह 
देगा । पर, देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश 
राजमुकुट की सावंभौमता केवल लिखित 
संधियों और करारों पर ही आधारित न 
थी । सार्वभौम सत्ता का एक प्रमुख 
स्रोत राजनीतिक प्रथाएँ और परंपराएं 
थीं । सार्वभौम सत्ता देशी राज्यों के प्रति 
जिन अधिकारों का प्रयोग करती थी, 
उनका संबंध आंतरिक और वाह्य दोनों 
मामलों से था । वाह्य मामलों में 
देशी राज्यों की स्थिति ब्रिटिश भारत के 
प्रांतों-जेसी थी। उनका कोई अंतर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व न था और उन्हें सार्वभौम सत्ता 
हारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का 
अनिवाये रूप से पालन करना पडता था। 
सावंभोम सत्ता देशी राज्यों की रक्षा के 
लिए पूरी तरह से उत्तरदायी थी । आंत- 
रिक मामलों में देशी राज्यों को, अर्थात्‌ 
उनके शासकों को कुछ हद तक स्वायत्तता 
प्राप्त थी । ब्रिटिश संसद्‌ अथवा भारत 
में स्थापित कोई विधानमंडळ देशी राज्यों 
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के शासन के संबंध में किसी तरह की 
विधियाँ नहीं वना सकता था । पर ब्रिटिश 
राजमुकुट को “राज्य के शासन और 
समूचे भारत के हित के लिए अथवा 
अंतर्राष्ट्रीय वचनों की पुति के लिए” 
राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्त- 
क्षेप करने का अधिकार था । 


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ 
ने देशी राज्यों के संवंध में वडी खतर- 
नाक स्थिति पैदा कर दी । अधिनियम ने 
घोषणा की कि राज्यों के ऊपर ब्रिटिश 
सरकार की जो सार्वभौम सत्ता थी, वह 
देश की नई केंद्रीय सत्ता को हस्तांतरित 
हुएबिना ही समाप्त हो गई । औपचारिक 
रूप से राज्य स्वतंत्र हो गए ओर उनकी 
बही स्थिति हो गई जो ग्रंग्रेजों की अधी- 
नता में आने से पहले थी । कानुनी तौर 
से राज्य दोनों डोमीनियनों (भारत या 
पाकिस्तान) में से किसी में भी सम्मिलित 
होने अथवा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
करने के लिए स्वतंत्र थे । स्पष्ट है कि यह 
भारत की एकता को भंग करने और 
उसकी नव-प्राप्त स्वतंत्रता को नष्ट 
करने की ब्रिटिश सरकार की कुचेष्टा थी । 
यदि कहीं अधिकांश राज्य अपने उक्त 
अधिकार का प्रयोग कर स्वयं को स्वतंत्र 
घोषित कर देते, तो भारत की राष्ट्रीय 
एकता और शक्ति को तीब्र आघात 
पहुँचता । स्वभावतः भारत इस बात के 
लिए तैयार न था कि ५५० से अधिक 
प्रभुत्व संपन्न सामंती राज्य उसकी 
सीमाओं के भीतर बने रहें। इस समय 
भारतीय नेताओं के सम्मुख सबसे बड़ी 
समस्या यह थी कि इन राज्यों को राज- 
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प्रकार भारत में मिलाया जाए। इस दिशा 
में सबसे पहला क़दम यह उठाया गया 
कि राज्य तीन विषय--रक्षा, विदेशी 
मामले और संचार-साधन भारत सरकार 
को सौंप दें और उनके साथ यथास्थिति 
समझौते हो जाएं । १५ अगस्त, १९४७ 
तक हैदरावाद, जम्मु और कश्मीर तथा 
जुनागढ़ के अलावा और सारे देशी राज्य, 

जो भारत की भौगोलिक सीमाओं में 
स्थित थे, भारत संघ में सम्मिलित हो 
गए। जम्मु और कश्मीर राज्य २६ 

अक्तूवर, १६४७ को भारत में सम्मि- 

लित हो गया । हैदरावाद औपचारिक 
रूप से भारत डोमीनियन में सम्मिलित 
नहीं हुआ था, पर निजाम ने नवंवर, 

१९४७ में भारत डोमीनियन के साथ 
जो यथास्थिति समझौता किया था, उसके 
कारण यह प्रायः निश्चित हो गया था 
कि रक्षा, विदेशी मामलों और संचार- 
साधनों के संदर्भ में वह राज्य भारत 
डोमीनियन में सम्मिलित हो गया है । 

भारत सरकार ने जूनागढ़ के नवाव की 
परिषद्‌ को प्रार्थना पर ९ नवंबर, १९४७ 

को जूनागढ़ (तथा कुछ निकटवर्ती छोटे- 
छोटे राज्यों) काप्रशासन अपने हाथ में ले 
लिया । फ़रवरी, १६४८ में जुनागढ 
में जनमत-संग्रह हुआ, जिसके फलस्वरूप 
यह राज्य प्रायः सर्वेसम्मति से भारत में 
मिल गया । 


भारत डोमीनियन में राज्यों का प्रवेश तो 
समस्या के समाधान की दिशा में पहला 
कदम था । इन राज्यों को उसी स्थिति 
में, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की अधी- . 
नता में थे, छोड़ देना बुद्धिमत्ता न होती _ 
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साधन-स्रोतों का अभाव था जिससे वे 
प्रगतिशील झासन-पद्धति क़ायम कर 
सकते और भारत-संघ के पूर्ण विकसित 
एकक वने रहते । इसलिए, राज्यों को समु- 
चित आकार के व्यावहारिक एकको के 
रूप में संगठित कर देना आवश्यक था । 
यह तथ्य विलय की निम्न प्रक्रिया दवारा 
पूरा किया गया । | 

(क) २१६ राज्यों को, जिनका क्षेत्र- 
फल १०८,७३९ वर्गमील और जन- 
संख्या प्रायः ७० लाख थी, ७ कंद्र-प्रशा- 
सित क्षेत्रों अथवा मुख्य आयुकतों के प्रांतों 
के रूप मेंसं गठित किया गया)--हिमाचल 


प्रदेश (जिसमें २१ पूर्वकालीन राज्य . 


सम्मिलित थे), कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, 
त्रिपुरा, मणिपुर और विध्यप्रदेश ( जिसमें 
३५ पूर्वकालीन राज्य सम्मिलित थे) । 

(ख) २७५ राज्य, जिनका क्षेत्रफल 
२१५,४५० वरगंमील और जनसंख्या 
प्रायः ३ करोड ४७ लाख थी, पाँच राज्य- 
संघों के रूप में संगठित किए गए-- 
सौराष्ट्र (२२२ राज्य), राजस्थान 
(१८ राज्य), मध्य भारत (२५ राज्य), 
पटियाला तथा पूर्वी पंजाव राज्य-संघ 
(ऽ राज्य) और त्रावणकोर-कोचीन (२ 
राज्य) । 


विलय की इस प्रक्रिया से केवल तीन 
राज्य -- हैदरावाद, मसूर और जम्मू तथा 
कश्मीर वच रहे । ये राज्य पृथक्‌ इका- 
इयों के रूप में बने रहे, पर इनको भारत 
की सांविधानिक व्यवस्था के साथ ठीक- 
ठीक मिलाने के लिए इनके आंतरिक 
संगठन और केंद्र के साथ इनके संवंधों 
को एक नए सांचे मे ढाल दिया गया । 


देशी राज्यी के भरि में विलेयें के स्थि? “० क्षीओं क?'प्रंतिनि्धित्वे'9कॅरते हैं। इस 


१९० indirect democracy 


साथ उनके लोकतांत्रीकरण जा उनके डोकतानीकरण की. क्या प्रक्रिया 
भी तेजी से चली । जिन राज्यों को प्रांतों 
में मिलाया गया अथवा जिन्हे केद्र- 
प्रशासित क्षेत्रों के रूप में संगठित किया 
गया, उनमें जनता के हाथों में अपने-आप 
शवित आ गई, क्योंकि, प्रांतों में तथा 
केंद्र में पहले से ही उत्तरदायी शासन 
स्थापित था । राज्यों के संघों में भो, 
जहाँ तक संभव हुआ, ग्रंतरिम उत्तरदायी 


. सरकारों की स्थापना को गई । जिन 


तीन राज्यों--हैदरावाद, मैसूर और जम्मू 
तथा कशमीर--परविलय का कोई असर 
नहीं पड़ा था, उनमें भी शीघ्र ही 
उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हो गई । 
इस तरह, जब भारत का संविधान लागू 
हुआ, तब तक प्रायः ५५० देशी राज्य 
भारत में मिल चुके थे और उनका केद्र 
के साथ वही सांविधानिक संबंध स्था- 
पित हो गया था जो प्रांतों का था। 
सरदार पटेल के शब्दों में इस नीति से 
“भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और 
आथिकएकता का वह महान्‌ आदश सिद्ध 
हो गया जो सदियों से एक सुदूर स्वप्न 
रहा था और जो स्वतंत्रता के उदय के 
बाद भी सदा की भाँति दूर तथा असाध्य 
प्रतीत होता था ।' 
देखिए--instrument of 
accession. 
indirect democracy (इनडायरेक्ट 
डेमॉक्रेसी ) : परोक्ष लोकतंत्र । 
लोकतंत्र का वह' रूप जिसमें जनता 
समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन करती है और ये प्रतिनिधि 
विधानसभाओं में जनता की आकां- 





indirect election 





प्रकार विधियों का निर्माण और शासन 
का संचालन प्रत्यक्षतः स्वयं जनता द्वारा 
नहीं प्रत्युत परोक्षतः जनता के प्रतिनि- 
धियों द्वारा होता है । इसे प्रतिनिधिक 
लोकतंत्र भी कहते हैं । आजकल प्रत्यक्ष 
लोकतंत्र प्रायः बिल्कुल समाप्त हो गया 
है और लोकतंत्र का अभिप्राय ही परोक्ष 
या प्रतिनिधिक लोकतंत्र माना जाता 
हैँ । 
देखिएdirect democracy. 


indirect election (इनडायरेक्ट एले- 


कशन) : परोक्ष निर्वाचन । 

निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें मत- 
दाता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं सीधे 
नहीं चुनते बल्कि पहले माध्यमिक निर्वा- 
चो को चुनते हैं और ये माध्यमिक 
निर्वाचक प्रतिनिधियों को चुनते है । 
साधारणतः उच्च सदनों के लिए परोक्ष 
निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाती हे । 
भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष 
रीति से होता है । परोक्ष निर्वा- 
चन पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है 
कि इसमें सार्वभौम मताधिकार के कुछ 
दोषों का परिहार हो जाता है । 

देखिए--direct election. 
individualism (इनडिविजुअलिज्म) : 
व्यक्तिवाद । 

व्यक्तिवाद का मुल सूत्र यह है कि प्रत्येक 
सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा 
का केंद्र-बिदु व्यक्ति ही है । व्यक्तिवाद 
के सिद्धांत का वैकल्पिक नाम यथेच्छा- 
कारिता (लैसेज़ फ़ेयर) है । इसका 
उद्देश्य राज्य के कार्यक्षेत्र का निश्चय 
करना है । यथेच्छाकास्ति का अर्थ है 


कि व्यक्ति क्ो.अपमी॥ शच फके?"अनुसार?1०5 कांतित्संसार/क्ि।डिमिज़: छापे कि अल्य-_ के 
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indoctrination 


industrial revolution 


industrial revolution 


ना? पक 


काम करने दिया जाय, क्योंकि वह अपने 
निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है । 
व्यक्तिवादियों के मत से राज्य एक आव- 
श्यक बुराई है और उसका कार्य- 
क्षेत्र जितना सीमित रहे, उतना ही 
अच्छा है । व्यक्तिवादियों की हृष्टि में 
राज्य के आवश्यक कार्यं केवल तीन हैं: 
(१) देश में शांति और व्यवस्था कायम 
रखना, (२) विदेशी आक्रमणों से रक्षा 


, करना और (३) वेध समझोतो को 


कार्यान्वित करना । 

देखिए —conservatism 

' laissez ‘faire. 

(इनडॉक्ट्रिनेशन) 
सिद्धांत-शिक्षण, मत-शिक्षण । 

व्यक्तियों को किसी विशेष विचारधारा 
की इस प्रकार शिक्षा देना जिससे वे उसी 
के रंग में रंग जाएं । साम्यवादी व्यव- 
स्थाओं में इसका विशेष प्रचरून माना 
जाता है । 
(इंडस्ट्रियल 
रेवोल्यूशन) : औद्योगिक क्रांति । 

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों 
में यूरोप में आथिक, औद्योगिक और 
वाणिज्यिक क्षेत्रों में जो युगांतरकारी 
परिवर्तन हुए और जिनके फलस्वरूप 
सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी 
विपुल तथा व्यापक परिवर्तनों की राह 
खुळ गई, उन्हें समग्र रूप से औद्योगिक 
क्रांति का नाम दिया जाता है। इस 
क्रांति का मूलतत्त्व यह था कि पहले 
जो काम मनुष्य शरीर-श्रम से करता 
था, वह<काम मशीनों तथा तकनीकी 
साधनों से किया जाने लगा । औद्योगिक 
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infiltration 


अलग समयों में हुई है। इस क्रांति का 
नेता इंगलैंड था, जहाँ १७८० के 
आसपास यह क्रांति आरंभ हुई । कहते 
हैं इसका आधार था ईस्ट इंडिया कंपनी 
के अफ़सरों द्वारा भारत से लूटकर ले 
जाया गया विपुल धन । पश्चिमी 
यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका मे 
यह क्रांति उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य- 
काल में हुई और रूस, जापान तथा पूर्वी 
और दक्षिणी यूरोप में उन्नीसवीं शताव्दी 
अंतिम चरण में । वीसवीं शताव्दी के 
आरंभ में चीन तथा तुर्की जैसे एशि- 
याई देशों में इस क्रांति का आरभ 
हुआ । भारत में औद्योगिक क्रांति का 
बीज-वपन तो उन्नीसवीं शताव्दी के 
अंतिम चरण में हो गया था, पर इसकी 
गति में क्षिप्रता स्वतंत्रता के बाद ही आ 
सकी है । 
infiierat।०॥ (इन फ्रिल्ट्रेशन) : घुस-पैठ । 
१. किसी सेना द्वारा शत्रु-देश पर 
आक्रमण करते समय पहले से कुछ 
व्यक्तियों को चोरी-छिपे शत्रु-देश के 
भीतर भेज देना जिससे कि वे आवश्यकता 
पड़ने पर तोड़-फोड़ का कार्य कर सक । 
१६६५ में पाकिस्तान ने कश्मीर पर 
आक्रमण के समय बहुत से घुसपेठियों 
को भारत के विभिन्न भागों में भेज 
दिया था । 
२. किसी संगठन में चोरी-छिपे प्रवेश 
करना और वहाँ जम जाना तथा अवसर 
आने पर ही उसे हानि पहुँचाना । 


1101790: (इन्फ़िल्ट्रेटर) : घुसपैठिया । 


देखिए infiltration. 


initiatie (इनिशिएटिव) : उपक्रम । 


१९२ instrument of accession 


अर्थे है पहल करना अथवा अपनी ओर 
से कोई बात उठाना । राजनीति-विज्ञान 
में इसका अभिप्राय यह है कि यदि मत- 
दाता किसी विधि को उपयोगी समझें, 
तो वे उसका प्रारूप तैयार करके उस 
पर मतदाताओं की एक निश्चित संख्या 
के हस्ताक्षर करा के अपना प्रस्तावित 
विधेयक राज्य के विधानांग के सम्मुख 
प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्थिति में विधा- 
नांग के लिए आवश्यक हो जाता है कि 
वह इस प्रारूप पर उसी ढंग से विचार 
करे जिस तरह सरकार की ओर से 
प्रस्तुत किए गए विधेयकों या विधानांग 
के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए 
विधेयक पर विचार किया जाता है । 
जव विधानांग विधेयक पर विचार कर 
चुकता है, तव विधेयक पर जनता का 
मत लिया जा सकता है जिससे निश्चय 
हो सके कि जनता को विधेयक विधानांग 
द्वारा अनुमोदित रूप में स्वीकार्य है अथवा 
नहीं । स्विट्जरलैंड और अमरीका के 
कुछ राज्यों में उपक्रम की प्रथा को 
अपनाया गया है । स्विट्जरलैंड में 
५०,००० मतदाता सांविधानिक संशोधन 
का प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।' 
किन्तु, उपक्रम का प्रयोग सांविधानिक 
संशोधनों के लिए ही नहीं, साधारण 
विधियों के लिए भी किया जा सकता है । 
अमरीका में उपक्रम १४ राज्यों में तो 
सांविधानिक संशोधनों के लिए और १९ 
राज्यों में साधारण विधियों के लिए 
प्रयुक्त होता हे । वहाँ संघीय क्षेत्र मे 
उसका प्रयोग नहीं होता । 
देखिए--direct democracy. 


instrument 0 accession (इंस्टू मेंट 


अंग्रेजी 'श्द'बूनिशिऐंटिव को ्लब्दिक०।००आफ़? एवेंसेश न)०७वकिल्यं-पत्त । 





instrument of accession 


१९३५ १९३४ के भारतीय लासन अधिति दि क 1 7 7 भारतीय शासन अधिनियम 
में भारत के लिए एक संघीय संविधान 
की योजना प्रस्तुत की गई थी । ब्रिटिश 
भारत केप्रांतो को तो इस संघ में 
अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना था 
लेकिन देशी राज्यों का संघ में प्रवेश 
उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था । 
जो देशी राज्य भारत संघ में सम्मिलित 
होना चाहते वे त्रिलय-पत्र पर हस्ताक्षर 
करके संघ में सम्मिलित हो सकते थे । 
संघीय प्राधिकारियों की समस्त संघीय 
सरकार की शक्तियाँ एक समान थीं 
लेकिन राज्यों के संबंध में उनकी 
शक्तियाँ संवद्ध राज्य द्वारा स्वीकृत 
विलय-पत्न की शर्तों पर निर्भर थीं । 


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १६४७ 
ने देशी राज्यों को इस वात. की छुट दे 
दी थी कि वे चाहें तो भारत या पकि- 
स्तान में से किसी भी डोमीनियम में 
सम्मिलित हो सकते हैं और चाहें तो 
अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते 
हैं। यदि भारत क्षेत्र में स्थित राज्य 
पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अथवा 
स्थृतंत्र होने का निर्णय करते, तो भारत 
, .के लिए विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो 
सकती थी और उसकी स्वतंत्रता खतरे 
में पड़ सकती थी । भारत सरकार ने 
देशी राज्यों की समस्या सुलझाने के लिए 
सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता 
में राज्य विभाग (स्टेट्स डिपार्टमेंट) की 
स्थापना की । इस विभाग ने हैदरावाद 
को छोड़कर भारतीय डोमीनियम में 
| स्थित समस्त राज्यों के साथ विलय-पत्नों 
० के माध्यम से समझौते कर लिए । इन 


९३ instrument of accession 


देशी राज्य रक्षा, वैदेशिक मामले और 
संचार-साधन भारत डोमीनियम को सौंप 
देंगे । इन विल्य-पत्नो की दो श्रेणियाँ 
थीं। जो राज्य सर्वशक्ति सम्पन्न थे, 
उन्होने रक्षा, बैदेशिक मामलों और 
संचार-साधनों से संबद्ध, विधायी सूची 
में कराधान के अतिरिक्त, समस्त विषयों 
में भारत डोमीनियम का विधायी तथा 
कार्यकारी क्षेत्राधिकार स्वीकार कर 
लिया 1 जिन राज्यों में सत्ता-हस्तांतरण 
के पूर्व राजनीतिक विभाग (पॉलिटिकल 
डिपार्टमेंट) पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता था (यह्‌ क्षेत्राधिकार छोटी-छोटी 
जमीदारियों और ताल्लुकों के ऊपर 
प्रयुक्त होता था) उनके लिए एक पृथक 
विल्य-पत्न की व्यवस्था की गई थी 
जिसके अनुसार “भारत डोमीनियम इन 
राज्यों के दण्ड और व्यवहार-प्रशासन में 
ऐसे अभिकरण या अधिकरणों के माध्यम 
से जिन्हें वह उपयुक्त समझे, उन सारी 
शक्तियों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का 
उपभोग कर सकता है जिनका कभी 
महामहिम का प्रतिनिधि भारतीय राज्यों 
के संदर्भ में राजमुकुट के कार्यों के 
निष्पादन के लिए प्रयोग करता था ।” 
विल्यःपत्रों ने राज्यों तथा भारत के वीच 
एक नए संगठनात्मक संबंध का निर्माण 
किया । लेकिन उनसे देशी राज्यों 
तथा भारत संघ के बीच समान हित के 
समस्त प्रशासनिक विषयों की व्यवस्था 
नहीं हो सकी । इस प्रयोजन के लिए 
राज्यों ने भारत सरकार के साथ विराम- 
समझौते किए जो किसी भौ पक्ष की 
इच्छा पर समाप्त हो सकते थे लेकिन 


जिनमें व्यवस्था की गई थी कि समान- | 


विलय-पतों भें व्यवेरथा "की मिशव्थी/ किए हित" के की भरी ० में देशी? डिम तया [ | 
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या 0) सा of instruction 





राजमुकुट के बीच जो प्रशासनिक संबंध थे, 
बही देशी राज्यों तथा भारत सरकार के 
बीच चलते रहेंगे । वाद में जव देश का 


_ नया संविधान वन गया और उसे संघ 


के सभी एककों ने स्वेच्छा से स्वीकार 
कर लिया तो सारी स्थिति वदरू गई 
और उसके बाद स्वयं संविधान ही संघ 
और एकको के वीच संबंधों में निर्णायक 
प्रलेख वन गया । 

देखिए--Indian states. 


instrument of instruction (इंस्टू मेट 


ऑफ़ इंस्ट्रवशन) : अनुदेश-प्रलेख, 
अनुदेश-पत्र । 

१६३५ के भारतीय शासन अधिनियम 
ने ब्रिटिश प्रांतों में काफ़ी हद तक 
उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी 
थी और प्रशासन का अधिकांश भाग 
जिसमें राजस्व एकत्रित करने की शक्ति 
भी सम्मिलित थी, उन्हें सौंप दिया था। 
इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संघ 
योजना में ग्रंतर्गत केंद्र में भी मंत्रियों 
को पर्याप्त शवित प्रदात कर दी गई 
थी । अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध 
नहीं था कि गवनेर अपने मंत्रियों के 
परामर्श से निर्दिष्ट होंगे । उसमें सिर्फ 
यह कहा गया था कि गवनेर-जनरल 
तथा गवर्नेरों को अपने-अपने कार्यों में 
सहायता और सलाह देने के लिए एक- 
एक परिषद्‌ होगी । हाँ, गवर्नेर-जनरलू 
तथा गवर्नेरो को जो कार्य अपने विवेक 
से करने थे, वे मंत्रियों के साथ संबद्ध 
अधिनियम द्वारा विनियमित नहीं किए 
गए थे प्रत्युत वे राजमुकुट द्वारा जारी 


नि गए अनुदेश-प्रलेख (भारतीय शासन 


१६४ 


instrument of instruction 


द्वारा शासित होते थे। सरकार का 
विचार था कि इन संबंधों की विधि 
में व्याख्या करना उचित नहीं होगा 
क्योंकि यदि इनकी विधि में व्याख्या की 
गई तो गवर्नर-जनरल तथा गवरनर अपने 
मंत्रियों की सलाह से बँध जाएँगे तथा 
एक सांविधानिक १ रिपाटी विधि का 
रूप धारण कर लेगी और वह न्यायालयों 
के क्षेत्राधिकार में आ जाएगी । फलत; 
भारतीय शासन अधिनियम १६२५ में 
संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के 
संदर्भ में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी 
गई थी कि मंत्रियों ने गवनेर-जनरल 
या गवर्नरों को जो सलाह दी हो उसके 
वारे में किसी न्यायालय में विचार नहीं 
किया जा सकेगा । गवर्नरों को जो 
अनुदेश दिए गए थे, उनमें कहा गया था 
कि वे मंत्रियों को ऐसे व्यक्ति की 
सलाह से चुनेंगे (स्पष्ट है कि यह व्यक्ति 
प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री ही हो 
सकता था) जिसे विधानमंडल के वहुमत 
का विश्वास प्राप्त हो । इस तरह से 
नियुक्त किए गए मंत्री ऐसे व्यक्ति होने 
चाहिएँ जिन्हें सामुहिक रूप से विधान- 
मंडल का विश्वास प्राप्त हो । गवनेरों 
से यह भी अपेक्षा की गई थी कि 
वे मंत्रियों के बीच संयुक्त उत्तरदायित्व 
की भावना का विकास करें । अनुदेश- 
प्रलेख में व्यवस्था की गई थी कि जिन 
कार्यों को गवर्नरों को स्वविठेक से करना 
हो उन्हें छोड़ कर वाकी सब कार्यों में 


उन्हें यथाशक्ति अपने मंत्रियों की सलाह 


से कार्य करना चाहिए! हाँ, इससे उनके 
विशेष उत्तरदायित्वों की पूर्ति में कोई 
रुकावट नहीं पड़नी चाहिये । 


MS “होश! १0००५० नयमम प्रश्तीधिंत संघ की योजना 
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integration 


कार्यान्वित होने पर इसी प्रकार के 
अनुदेश गबर्नेर-जनरछ के लिए भी 
जारी किए जाने थे लेकिन चूँकि प्रस्तावित 
संघ की योजना कभी कार्यान्वित नहीं 
हुई, इसलिए गवर्नेर-जनरल के लिए 
अनुदेशों को जारी नहीं किया गया । 

भारतीय संविधान ने केंद्र में राष्ट्रपति 
को तथा राज्यों में राज्यपालों को सहा- 
यता और सलाह देने के लिए मंत्रि- 
परिपदों की व्यवस्था की है जो क्रमशः 
लोकसभा तथा विधानसभाओं के प्रति 
उत्तरदायी हैं । संविधान निर्माण के आरं- 
भिक अवस्थान में सोचा गया था कि 
राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के पथ-प्रदर्शन 
के लिए संविधान की अनुसूचियों के रूप 
में दो अनुदेश-प्रपत्र संलग्न कर दिए 
जाएंगे जिनके आलोक में वे अपने विविध 
कत्तव्यो का, विशेषकर मंत्रिपरिषदों के 
साथ अपने संवंधों का, उचित रीति से 
निर्वाह कर सकेंगे । तथापि, बाद में इस 
विचार को त्याग दिया गया । 


integration (इंटीग्रेशन) : एकता, 


एकीकरण, संयोजन । 

वह स्थिति गिसमें समाज के विभिन्न 
व्यक्तियों और वगों में समान जीवन- 
मूल्य और प्रतिमान पाए जाते हों, और 
उनकी आवश्यकताओं तथा हितों में 
अधिकतम समन्वय उपलब्ध हो । भारतीय 
संदर्भ में इस शब्द का विशेष प्रयोग 
राष्ट्रीय एकता अथवा भावनात्मक एकता 
के संदर्भ में होता हे जिसका मर्थ है 
भारत के विभिन्न प्रदेशों, जातियों, वर्गों, 
भाषाओं, धर्मो आदि की बहुरंगी विवि- 


धता के वीच एकता की व्यापक धारणा जो . 


interest group 


के विभिन्न प्रश्नों पर अखिल राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से विचार और व्यवहार करने 
को प्रेरणा दे । 


integration of Indian ° states 


(इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स) : देशी 
राज्यों का एकीकरण । 
देखिए--Indian states. 


interest 87077 (इंटरेस्ट ग्रुप) : हित- 


वद्ध गुट । 

समाज के किसी विशेष वर्ग के हितों 
की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील गुट । बँसे 
तो हितवद्ध गुट किसी-न-किसी रूप में 
सभी शासन-प्रणालियों में पाए जाते हैं 
लेकिन लोकतंत्र में उनकी विशेष भूमिका 
है । रॉवटं डाल की शब्दावली में “राज- 
नीतिक संसाधनों का समान आधार पर 
वितरण करके विभिन्न सामाजिक समु- 
दायों के वीच कामचलाऊ संतुलन बनाए 
रखा जा सकता है ।” इस संतुलन को 
बनाए रखने का एक श्रेष्ठ उपाय यह है 
कि हितवद्ध गुटों का इस प्रकार निर्वाह 
किया जाए जिससे समूचा समाज ही 
उनके दायरे में आ जाए । आशा यह की 
जाती है कि यदि सभी के हितों के संर- 
क्षण के लिए अपने-अपने गुट विद्यमान 
हों तो इन हितों के संघर्ष से जो नीति 
अंततः निमित होगी और जिस प्रकार 
शासन चलेगा उसमें सभी के हितों की 
यथासंभव रक्षा हो जाएगी । कितु इस 
सिद्धांत में एक बड़ी कमजोरी यह है कि 
यथार्थ में न तो सभी हित ऐसे गुटों में 
संगठित हो पाते हैं और न ही सब गुटों _ 
की शक्ति और क्षमता समान हो सकती | 
है । नतीजा यह होता है कि अधिक 


क्षुद्र सीषित-स्काथो'मकि)५उमेक्षाकरेशाऽऽ cक्षमृद्ध०-मशार्किम्ञाक्मीऽहितबद्ध गुट 2 > 





Inter-governmental 


अपनी स्वार्थसिद्धि में सफल हो जाते हुँ 
और आम लोगों के, साधारण उपभो- 
कताओं के, हितों की अवहेलना हो जाती 
हे 
Inter-governmental Maritime Con- 
sultative Organization (1८0) 
(इंटर-गवनेमेंटळ मेरीटाइम कंसल्टेटिव 
ऑर्गेनाइज़ेशन) : अंतर-सरकारी समुद्र- 
तटीय परामशे संगठन । 
देखिए-—specialized agencies of 
the U. N. 


International Atomic Energy Ag- 
ency (IAEA) इंटरनेशनल एटोमिक 
एनर्जी एजेंसी) : अंतर्राष्ट्रीय परमाणु 
शक्ति अभिकरण । 

देखिए-—specialized agencies of 
the U. N. 


International Bank for Reconstrucr 
tion and Development (IBRD) 
(इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकस्ट्रकशन एंड 
डेवलपमेंट) : अंतराष्ट्रीय पुननिर्माण और 
विकास वैंक । 

देखिए-specialized agencies of 
the U. N. 


International Ciyil Aviation Orga- 
nization (040) (इंटरनेशनल 
सिविल एविएशन आर्गेनाइज़ेशन ) 
अंतर्राष्ट्रीयअसैनिकविमानचालन संगठन । 
देखिए-specialized agencies of 
the U. N- 


International Development Asso: 
ciation (IDA) (इंटरनेशनल डेवलप- 
मेंट असोसिएशन) : अंतर्राष्ट्रीय विकास 
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ज उ जइ ख झन agencies of agencies of 
the U. N. 


International Finance Corporation 
(इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन) : 
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम । 

देखिए specialized agencies of 
the U. N. 

Internationalism (इंटरनेशनलिस्म) : 

अंतर्राष्ट्रीयता । 

अंतर्राष्ट्रीयता मानव-्रातृत्व की 
आध्यात्मिक भावना का राजनीतिक 
रूपांतर है । ग्रंतर्राष्ट्रीयता की भावना 
के अनुसार मानव-समाज मूलरूप से एक 
इकाई है अतः आज के संसार में 
राष्ट्र-राष्ट्र के बीच भेद की जो दीवारें 
खड़ी हो गई हैं, उन्हें कम किया जाना 
चाहिए, हटाना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीयता 
की विचारधारा का चरम लक्ष्य यह है 
कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का अंत कर दिया 
जाए और सारे राष्ट्रीय राज्यों का एक 
अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में, एक विश्व- 
राज्य के रूप में एकीकरण किया जाए। 
भारत में तो “बसुधैव कुटुम्बकम्‌ का 
आदर्शं हजारों वर्ष पुराना हे । 

देखिए- nationalism 


nation state 
pacifism. 


International Labour Organization 
(1८0) (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइ- 
जेशन) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन । 


देखिए - specialized agencies of 
the U. 1४. 


international Jaw 
लॉ) : अतर्राष्ट्रीय विधि । 
अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का 


(इंटरनेशनल 


संघ 1 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००, तत्रे अनुल्लार सूर्य राज्यों के 
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का 


पारस्परिक व्यवहारों का नियमन होता 
है । अंतर्राष्ट्रीय विधि के जन्म-काल से 
ही विद्वानों के सामने यह प्रश्‍न निरंतर 
विद्यमान रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय 
विधि वास्तव में विधि है ? क्या उसके 
पास कोई वंधनकारी शक्ति है ? न्यायज्ञ 
इस प्रश्‍न पर एकमत नहीं हें । ब्रिटिश 
न्यायज्ञ जॉन ऑस्टिन का विचार है कि 
अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्ची विधि नहीं है । 
उसके मत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण 
के केवल कुछ नियम हैं और उनके 
पीछे सिर्फ नेतिक सत्ता होती हैं। ऑस्टिन 
के पूर्ववर्ती हॉब्स और पुफेनडाँफ की भी 
यही धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को 

सच्ची विधि नहीं माना जा सकता । 
वेटेल, हॉलेंड और वेंथम जैसे विचारक 
भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की श्रेणी में 
नहीं गिनते। इसके विपरीत हॉल और लॉरेंस 
जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्ची 
विधि मानते हें । यह सही है कि अंत- 
राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा 
कम शवितशाळी और कम स्पष्ट है, 


' तथापि, वह विधि है । उसका पालन भी 


होता है-कुछ तो इस कारण कि उसे 
अच्छा समझा जाता है और कुछ इस 
कारण कि किसी भी राज्य के छिए उन 
विचारों का उल्लंघन करना आसान नहीं 
होता जिन्हें कि अन्य राज्य स्वीकार 
करते हैं और हृढ़ता से मानते हैं। 


प्रो) ओपेनहाइम ने विधि की परि- 
भाषा करते हुए कहा है कि विधि “समाज 
के ग्रंतगंत मानव-आचरण के उन नियमों 
का समूह है जो इस समाज की सामान्य 
सहमति से वाहरी झक्ति द्वारा लागू 
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सार विधि के लिए तीन वातों की आव- 
श्यकता हे-- (१) समाज, (२) समाज 
के अंतर्गत मानव-आचरण के कुछ नियम, 
और (३) बाहरी शक्ति द्वारा उन नियमों 
को लागू करने के लिए उस समाज की 
सामान्य सहमति । समाज के संवंध में 
ओपेनहाइम का कहना है कि वह बहुत 
से व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ 
ऐसे सामान्य हितों द्वारा एक-दूसरे 
से बंधे होते हैं जिनसे कि इन व्यक्तियों 
में सतत तथा बहुमुखी संपक पैदा हो जाता 
है । समाज की इस परिभाषा में अलग- 
अलग व्यक्तियों का समाज ही शामिल 
नहीं है । इसमें अलग-अलग राज्यों का 
भी समाज शामिल है । राष्ट्रों के परि- 
वार को ग्रंतर्राष्ट्रीय समाज समझा जा 
सकता है । इस अंतरराष्ट्रीय समाज के 
अंतर्गत सदस्य-राज्यों के आचरण के कुछ 
नियम विकसित हो गए हैं। ये नियम 


कुछ तो परंपराओं पर आधारित हैं और ' 


कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर । इन्हें 
अंतर्राष्ट्रीय समाज की सहमति द्वारा 
लागू किया जाता है । सुरक्षा परिषद्‌ 
को यह अधिकार है कि वह अंतर्राष्ट्रीय 
शांति बनाए रखने के लिए जल, थल और 
वायु-सेनाओं का प्रयोग कर सकती है । 
यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल नैतिकता 
होती, तो परराष्ट्र-नीति से संबंध रखने 
वाले राजकीय पत्रों में केवळ नैतिक 
युक्तियों का ही उल्लेख रहता । लेकिन, 
वास्तव में ऐसा नहीं होता । इन पत्रों 
में पूं हष्टांतों, संधियों और विशेषज्ञों 


के मतों की चर्चा रहती है । इससे ज्ञात 


होता है कि राजनीतिज्ञ विभिन्न राज्यों 


के बीच नेतिक नियमों की नहीं प्रत्युत 


«> ५ ७) 
हन 











International 


International Monetary Fund १८ 


हैं । यह सही है कि युद्ध जैसे संकट-कालों 
मे ग्रंतरराष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन होता 
है लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं 
है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व 
ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का 
उल्लंघन करनेवाले राज्य भी सदेव यह 
सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि उनके 
कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध नहीं 
हुँ । 
Monetary Fund 
(IMF) (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड) : 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष । 
देखिए-—specialized agencies of 
the 0. 1५. 


international revisionism (इटर- 


नेशनल: रिवीजनिज्म) : अंतर्राष्ट्रीय 
संशोधनवाद । 

सोलहवीं शताब्दी के वाद से ही जव 
से राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय संवधों के 
क्षेत्र मे राजनीतिक इकाई के रूप में 
अवतीर्णे हुए, प्रत्येक महायुद्ध के बाद 
शांति-संधियों द्वारा राजनीतिक मानचित्र 
को इस रूप में आरेखित करने के प्रयत्न 
होते रहे हैं जिनसे निकट भविष्य में युद्ध 
की संभावना न रहे । वेस्टफ़ेलिया 
(१६४८), गुट्रेखट (१७१३), विएना 
(१८१५) और पेरिस (१९१९) की 
शांति-संधियाँ इसी उद्देश्य को सामने 
रखकर की गई थीं । पर जो पक्ष युद्ध 
में पराजित हुए, उन्हें इन शांति-संधियों 
की व्यवस्था से कभी संतोष नहीं हुआ 
और उन्होंने संधियों द्वारा किए गए 
प्रादेशिक सामंजस्यों में सदा उलट-पलट 


' करने का प्रयत्न किया । यथास्थिति में 
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राष्ट्रीय संशोधनवाद कहलाए । आधुनिक 
काल में यह शब्द विशेष रूप से १९१९- 
२० की पेरिस शांति-संधि के विरुद्ध 
लगाए गए आक्षेपों का समानार्थक माना 
जाता है। पेरिस की शांति-संधि से पराजित 
राष्ट्रों--जमंनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और 
बल्गेरिया--को संतोष नहीं हुआ और 
उन्होंने संधि की स्याही सूखने भी न 
पाई थी कि उसके विरुद्ध ज़हर उगलना 
आरंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संशोधन- 
वाद की इस व्यापक प्रवृत्ति के फल- 
स्वरूप राजनयज्ञो ने जर्मनी की शिकायतों 
के निवारण का प्रयत्न किया । 
देखिए - revisionism. 


Internation2]s (इंटरनेशनल्स ) : इटर- 


नेशनल्स । 
देखिए— international socialism. 


international socialism (इंटरनेशनल 


सोशियलिज्म) : अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद । 

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की 
स्थापना माक्स ने १८६४ में लंदन में 
की थी और उसका उद्देश्य विभिन्न देशों 
में समाजवाद की सिद्धि के लिए मज़दूरों 
के प्रयत्नों में तालमेल बेठानाथा । 
मार्क्संवादियो और अराजकतावादियों 
के मतभेदों के कारण प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ के कार्यों में रुकावट पडी । 
१८७२ में माक्स तथा अराज+तावादी 
नेता बाकुनिन में स्थायी रूप से फूट पड़ 
गई । इसके वाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय का 
प्रधान कार्यालय न्यूयाके स्थानांतरित 
कर दिया गया लेकिन १८७६ में उसका 
विघटन हो गया । द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ की स्थापना १८९९ में 
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अधिक केंद्रीकरण नहीं था और उसके 
औपचारिक सचिवालय की स्थापना 
१९०० में हुई । द्वितीय इंटरनेशनल की 
आरंभिक सभाओं में मुख्य रूप से'संशोधन- 
वाद पर ही विचार किया गया और 

६०५ की एम्स्टडम कांग्रेस में तय किया 
गया कि समाजवादी दलों को बुर्जुवा- 
दलों की मिली-जुली सरकारों में भाग 
नहीं लेना चाहिए । रूसी क्रांति के 
पश्चात्‌ वोल्शेविकों ने मार्च, १९१९ में 
तीसरी इंटरनेशनल (कोमिन्टर्न) की 
स्थापना की । इसका उद्देश्य संसार के 
विभिन्न देशों में साम्यवादी क्रांतियों का 
पथ प्रशस्त करना था। रूस ने मई, 
१६४३ में अपने पूँजीवादी मित्रों के 
प्रति सौहादं प्रकट करने के उद्देश्य से 
उसका विघटन कर दिया । 


द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर 


सोवियत रूस ने दिसम्बर, १६४७ में 
वार्सा में एकत्रित युगोस्लाविया, बल्गा- 
रिया, रूमानिया, हुंगरी, पोलेड, रूस, 
फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली के 
साम्यवादी दलों के नेताओं के सहयोग 
से वेल्ग्रेड में साम्यवादी सूचना संस्थान 
या कोमिन्फ़ॉर्म की स्थापना की । इस 
संस्था में विभिन्न देशों के साम्यवादी 
दलों का प्रतिनिधित्व होता था और 
इसका कार्यं पारस्परिक सहमति के 
आधार पर साम्यवादी दलों के कार्य 
में समन्वय स्थापित करना था । रूस ने 
युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो की 
नाराजगी दूर करने के विचार से १७ 
अप्रैल, १९५६ को कोमिन्फ़ामे को भंग 
कर दिया । तथापि, संसार के प्राय 


१९९ Inter-state Council 


रूस अथवा चीन के साथ किसी-न-किसी 
रूप में संबद्ध हँ । वार्सा पैक्ट के अंत- 
गंत, युगोस्लाविया को छोड़कर, यूरोप 
के सभी साम्यवादी राज्य एक सैनिक 
गठबंधन के भी सदस्य हैं। अभी तक 
राष्ट्रीय साम्यवादी दलों की नीतियाँ 
रूसी साम्यवादी दल के संकेत पर 
संचालित होती थीं कितु अव साम्यवादी 
चीन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विशेषकर 
एशिया, अफ्रीका और दक्षिण ग्रमरीका 
के पिछड़े हुए देशों में साम्यवादी 
आंदोळनों के नेतृत्व के लिए रूस का 
शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी वन गया हे । 


International ‘Telecommunication 


Union (ITU) (इंटरनेशनल टेले- 


कम्युनिकेशन यूनियन) : अन्तर्राष्ट्रीय 
संचार संघ । 
देखिए specialized agencies of 
the U. N. 
Inter-state Council (इंर-स्टेड 


कोंसिळ) : ग्रंतर्राज्य परिषद्‌, भारतीय 
संविधान के भाग ११(“संघ ओर राज्यों 
के संबंध") में अनुच्छेद २६३ के अ्रतगत 
राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने 
के लिए प्रस्तावित विशेष संस्था । 


भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमरीका 
की भाँति परंपरागत संघ नहीं है। 
उसमें संघवाद की अनेक विशेषताओं के 
होते हुए भी केंद्रीय सरकार को राज्य- 
सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति दी 
गई है। संविधान ने वित्त आयोग, | 
(अनुच्छेद २८०-१) ग्रंतरराज्य व्यापार, | 
वाणिज्य और समागम के लिए प्राधिकारी 





सभी देशो हासती, बर हैं, और के... ८५ कुद्न 0७), हर ीपरिषद्‌ 
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(अनुच्छेद २६३) का प्रावधान किया है । 
संविधान के अनुच्छेद २६३ में अंतर्रा- 
ज्य परिषद्‌ के वारे में कहा गया है: 

“यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह 
प्रतीत हो कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना 
से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर-- 

(क) राज्यों के वीच जो विवाद 
उत्पन्न हो चुके हों उनकी जाँच करने 
और उन पर मंत्रणा देने; 

(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा 
संघ और एक या अधिक राज्यों के, 
पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों 
के अनुसंधान ओर चर्चा करने; अथवा 

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश 
करने, और विशेषतः उस विषय के 
वारे में नीति और कार्यवाही के अधिक- 
तर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश 
करने, का भार हो तो राष्ट्रपति के लिए 
यह विधिसंगत होगा कि वह आदेश 
द्वारा ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करे तथा 
उस परिषद्‌ के द्वारा किए जाने वाले 
कत्तेव्यों के स्वरूप को और उसके संगठन 
और प्रक्रिया को परिभाषित करे ।” 

अंतर्राज्य परिषद्‌ की स्थापना राष्ट्र- 
पति की इच्छा पर छोड़ दी गई है। 
अभी तक इस प्रकार की परिषद्‌ की 
स्थापना नहीं की गई हे । प्रस्तावित 
परिषद्‌ का कार्य संघ और राज्यों के बीच 
समन्वय की स्थापना करना होगा । 
परिषद्‌ का मुख्य कायं अंतर्राज्य विवादों 
के वारे में जाँच-पड़ताल करना 
और मंत्रणा देना होगा । संविधान ने 
ग्रंतर्राज्य परिषद्‌ के लिए किसी कार्य- 
कारी भूमिका की व्यवस्था नहीं की है । 


inter-state trade or commerce 
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२०० 


inter-state water disputes 


व्यापार वाणिज्य । 


: संविधान के अनुच्छेद २९८ ने संघ 


तथा प्रत्येक राज्य को कोई भी व्यापार 
या कारवार करने का अधिकार दिया है। 
इस अनुच्छेद का प्रभाव यह है कि संघ 
सरकार और राज्य सरकारे कोई भी व्या- 
पारिक या औद्योगिक उपक्रम कर सकती 
हैं चाहे वह यथास्थिति संघ सरकार या 
राज्य सरकारों की विधायी शक्ति के ग्रंत- 
गंत हो या नहीं । यदि इस अनुच्छेद को 
अनुच्छेद १९ (६) के साथ पढ़ा जाए तो 
इससे स्पष्ट होगा कि संघ या राज्य कोई 
भी व्यापार या कारवारकर सकताहै और 
बह नागरिकों को पूर्णतः या अंशतः उससे 
वंचित कर सकता है और इस प्रकार 
अपने पक्ष में एकाधिकारों का सूजन कर 
सकता है । 


inter-state water disputes (इंटर-स्टेट 


वाटर डिस्प्यूट्स) : अंतर्राज्यिक जल- 
विवाद । 

संविधान के अनुच्छेद २६२ ने निर्धा- 
रित किया है कि संसद विधि द्वारा किसी 
अंतर्राज्यिक नदी या नदी-दून के, या में, 
जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के 
वारे में किसी विवाद या फ़रियाद 
के न्याय-निणंयन के लिए उपबंध 
कर सकेगी और इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी संसद 
विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि नतो 
उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई 
न्यायालय किसी जल संबंधी विवाद या 
फ़रियाद के वारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करेगा । संसद ने इम अनुच्छेद के आधार 
पर अंतर्राज्य जूल-विवाद अधिनियम, 


005 का ize नर्माणु [किया है । इस अधि- 





intervention 


नियम में उन विभिन्न अवस्थानों खे कल से जेन ड 7 ऊ +> में उन विभिन्न अवस्थानो का 
वर्णन कर दिया गया है जिनके द्वारा 
अंतर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के 
जल-संवधी वादों का न्याय-निर्णयन 
किया जा सकता है । 

intervention (इंटरवेंशन) 
हस्तक्षेप । 

एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के घरेलु 
या विदेशी मामलों में इस प्रकार हस्त- 
क्षेप करना कि उससे दुसरे राज्य की 
स्वाधीनता का उल्लंघन होता हो | एक 
राज्य द्वारा हस्तक्षेप की कारंवाई निम्न- 
लिखित परिस्थितियों में उचित समझी 
जा सकती है: 

(१) यदि किसी ऐसे राज्य के विदेशी 
मामलों में हस्तक्षेप करने की उस राज्य 
के साथ संधि की गई हो जिसकी रक्षा 
का भार हस्तक्षेप करने वाले राज्य पर 
है! 

(२) जहाँ एक राज्य अपने किसी रक्षा- 
उद्देश्य से दूसरे राज्य के मामलों में हस्त- 
क्षेप करता है । 

(३) जव एक राज्य आत्मरक्षा के 
लिए आक्रमण करता है । 

(४) जव एक राज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के सदस्य अन्य राष्ट्रो के साथ मिल कर 
एक ऐसे राज्य का दमन करता हो, जो 
अपनी युद्धप्रियता के कारण विश्व-शांति 
के लिए खतरा वनता जा रहा है । 

जब तक उपरोक्त कारणो में से कोई 
कारण न हो किसी भी प्रकार का हस्त- 
क्षेप अंतर्राष्ट्रीय कातून का उल्लंघन 
माना जाता हे । 


` ग्रतःक्षेप 


२०१ invasion 


जिनमें से तीन का संवंध राष्ट्रीय नीति 
से है और चौथे का अंतर्राष्ट्रीय नीति 
से । 
अंतराष्ट्रीय राजनीति में “आक्रमण” 

शव्द का सामान्य अर्थ किसी अन्य राज्य 
के क्षेत्र पर भौतिक आधिपत्य स्थापित 
कर लेना है । एक राज्य दूसरे राज्य पर 
यह आधिपत्य आपसी शत्रुता के कारण 
करता हे । इसमें उसका उद्देश्य उस राज्य 
पर प्रभुता स्थापित करना और उसके 
निवासियों को अपने भीतर विलीन कर 
लेना होता है । 

शत्र-देश पर आक्रमण अस्थायी हो 
सकता है और ससे युद्ध का अंत होने पर 
समाप्त किया जा सकता है । 


राष्ट्रीय क्षेत्र में “आक्रमण” का अर्थ 
कुछ व्यक्तियों, व्यक्ति-समुदायों अथवा 
सरकारी उपकरणों द्वारा अन्य व्यक्तियों 
अथवा व्यवित-समुदायों की प्रथाओं, 
अधिकारों, विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप 
करना है। हिटळर-शासित जर्मनी में यहु- 
दियों के प्रति तथा स्तालिनकालीन रूस 
में अनेक राष्ट्र-जातियों के प्रति जो 
दुर्व्यवहार किया गया था, वह इस प्रकार 
के “आक्रमण” का एक उदाहरण है। 
दूसरे, “आक्रमण” शासन-संरचना के 
अंतर्गत हो सकता है और इसके फल- 
स्वरूप शक्ति-संवंधों पर प्रभाव पड 
सकता है। जब एक शासनःउपकरण 
अन्य शासन-उपकरणों के कार्यं अथवा 
शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर लेता 
है, तव राष्ट्रीय क्षेत्र में “आक्रमण” का 
एक अन्य रूप सामने आता है। शासन 


के कार्याग द्वारा विधानांग के क्षेत्रमें | 
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Iron curtain 


केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के 
क्षेत्र में हस्तक्षेप राष्ट्रीय क्षेत्र में “आक- 
मण” का दूसरा रूप है । तीसरे, जब 
कभी कोई एक जातीय-सामाजिक जन- 
समुदाय दूसरे जातीय-सामाजिक जन- 
समुदाय के निवास-क्षेत्र पर कब्जा कर 
लेता है, तव इस स्थिति को भी कभी- 
कभी “आक्रमण” नाम दिया जाता 


हे । 


iron curtain (आइरन कर्टन) : लोह- 


पट्ट, लोहे का परदा, लोह-आवरण । 

इस अभिव्यंजना का लाक्षणिक प्रयोग 
परिचमी यूरोप के “स्वतंत्र राष्ट्रों और 
सोवियत रूस के प्रभाव-क्षत्रों में रहने 
वाले राज्यों के वीच की विभाजक-रेखा 
को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम सर 
विस्टन चिल ने किया था । 

आजकल इस शब्दबंध का प्रयोग सोवि- 
यत रूस और सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी देशों (जिनमें 
बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, 
पोलेंड और रूमानिया हैं) को शेष यूरोप 
से अलग करनेवाली सीमाओं के लिए किया 
जाता है । इन सात देशों में विचार- 
स्वातंत्र्य के अभाव को सूचित करने के 
लिए भी उक्त शब्दवंध का लाक्षणिक 
प्रयोग किया जाता है। एक भाव यह 
भी है कि साम्यवादी देशों में क्या होता 
है उसका पता चलना असंभव नहीं तो 
बहुत कठिन अवश्य है क्योंकि उनके 
चारों ओर एक लोहे का परद पड़ा है 
जिसके उस पार देखना संभव नहीं। 


iron man (आयरन मैन) : लोह-पुरुष । 


दृढ़ संकल्प और असाधारण संगठन- 


२०२ 
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irredentism (इरेंडेंटिज्म) : समुद्ध- 


isolationism 


रणवाद । 

“इरडेटिज्म” शब्द इतालवी राव्दवंध 
““इरदेता” से वना है जिसका अर्थ है 
अमुक्त अथवा अस्वाधीन इटली । यह्‌ 
शव्द इतालवी राष्ट्रीय आंदोलन की इस 
प्रवृत्ति का द्योतक है कि इटली के जो 
प्रदेश विदेशियों के नियंत्रण में हैं, उन्हे 
स्वतंत्र कराया जाए । १८७० में इटली 
का एकीकरण हो जाने के वाद भी इटली 
के कुछ प्रदेश ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में 
वने रहे थे और इटली के राष्ट्रवादी 
१९१४ तक उन प्रदेशों को मुख्य भूमि 
में सम्मिलित करने के लिए आंदोलन 
करते रहे थे । प्रथम विश्वयुद्ध में इटली 
के प्रवेश का एक प्रधान लक्ष्य इन प्रदेशों 
को फिर से प्राप्त करना भी था । 

“समुद्धरणवाद” शब्द का प्रयोग किन्हीं 
भाषायी या जातीय वर्गों के ऐसे आंदो- 
नों के लिए भी होता है जिनका लक्ष्य 
राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना अथवा 
समान भापायी और जातीय आधार 
वाले राष्ट्र के साथ सम्मिलित होना हो । 


isolationism (आइसोलेशनिक्म) : 


पार्थक्यवाद । 

१८०० ई० से द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत 
तकसंयुवत राज्य अमरीकाकी विदेश-चीति 
का आधार । इस नीति का वीज-वपन 
अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशि- 
गटन ने किया था। उसने अपने विदाई 
अभिभाषण में कहा था, “हमारी सच्ची 
नीति यह है कि हम विदेशो संसार के 
किसी भाग के साथ स्थायी मैत्री-संधियों 
से बिल्कुल अलग रहें--हमें अपनी यह 


क्षमतूए-से सपना, स विलि Varanasi ०००० यिव, रखनी है, कि ह्म सम्मानः 
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Jacobinism 


पूवंक अपनी रक्षा कर सके और इस बात 
को ध्यान में रखकर हम असामान्य संकट 
कालों के लिए अस्थायी मैत्नी-संधियाँ कर 
सकते हैं ।” राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने 
अपने “मनरो सिद्धांत” के द्वारा पार्थक्य- 
चाद की नीति को औपचारिक आधार 
दिया । उसने १८२३ में अमरीकी कांग्रेस 
को दिए गए अपने वाषिक संदेश में कहा 
था कि “यूरोपीय राष्ट्र अमरीकी महा- 
ढ्वीपों में अपने उपनिवेशों की स्थापना 
नहीं कर सकते । संयुक्त राज्य अमरीका 
को आशा है कि यूरोप के राष्ट्र अमरीकी 
राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में, विशेषकर 
दक्षिण अमरीका के राष्ट्रीय आंदोलनों में 
उसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे 
जिस प्रकार अमरीका का युरोपीय राष्ट्रों 
के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का 


Jacobinism (जेकोबिनिज्म) : जेको- 


बिनवाद । 
जेकोविनवाद वह आंदोलन हे जिसमें 

फ्रांसीसी राज्य-क्रांति के चौथे चरण में 
जिरोंडिनों के हाथ से सत्ता छीन ली 
(१७६३-९५) और देश के भीतर और 
बाहर के शत्रुओं से नव्य गणतंत्र को रक्षा 
करने के लिए आतंक-शासन की स्थापना 
की । जेकोबिनवाद एक व्यावहारिक 
मध्यवर्गीय आंदोलन था और उसकी 
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कोई विचार पूर्वक अपनी रक्षा कर सकें और इस बात कोईविचार् हण || नहीं हे ।” 


इधर कुछ समय से अमरीकी राजनीति 
में पुनः एक पार्थक्यवाद की लहर आई 
हुई है जिसे “न्यु-आइसोलेशनिज्म'” अथवा 
“नव-पाथक्यवाद'' नाम से पुकारा जाता 
है। इसी का एक भेद है “लिबरल 
अथवा नया उदारवादी पार्थक्यवाद 1” 
इस नए पार्थक्यवाद के समर्थकों का 
कहना है कि अमरीका को चाहिए कि 
दुनिया-भर के मामलों में उलझने और 
अपनी शक्ति और दौलत दूसरों की 
समस्याओं को सुलझाने में लगाने के 
बजाय वह पहले अपने देश के भीतर की 
गरीबी की, कानून-व्यवस्था की, रंगभेद 
और जाति-भेंद की समस्याओं को 
सुझाए । 

देखिए Monroe Doctrine. 


के कम्यून थे । जेकोबिन-दल के एक 
प्रमुख नेता डेंटन का कहना था, “पेरिस 
प्रकाश का केद्र है । पेरिस ने क्रांति की 
है और जव वह नष्ट हो जाएगा, तव 
क्रांति नहीं रहेगी ।” जेकोबिनों ने अपने 
आंदोलन का निर्माण किसी विशिष्ट 
राजनीतिक विचारधारा के आधार पर 
नहीं किया था । उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति 
का समर्थन किया यद्यपि वे प्रवासी 
कुलीनों तथा पादरियों की धन-संपदा के | 


शक्ति कटके पैजिस्/तथा भढेनडे नाळे त विजता ”/आ्ठतियोगिता 








Jalianwala Bagh Tragedy 


में विशवास था । वे इस वात के लिए भी 
तैयार थे कि सरकार व्यक्तिगत मामलों 
में हस्तक्षेप करे । अपने सत्तारोहण में 
उन्होंने निम्न वर्गो की माँगों के प्रति भी 
सहानुभूति प्रकट की । जी० एल्टन के 
शब्दों में जेकोविनवाद किसी विचारधारा 
या स्वार्थेवृत्ति का फल नहीं था प्रत्युत 
वह “कुछ विशेष परिस्थितियों के प्रति 
अद्धे-व्यावहारिक, अद्ध-धमाँध मस्तिष्क 
की सहज प्रतिक्रिया थी ।” जेकोविनों ने 
अपनी मतांधता में व्यापक नर-संहार 
किया। उनकी इस नृशंस नीति के विरुद्ध 
देश में गहरी प्रतिक्रिया हुई और जुलाई, 
१७६४ में जेकोबिनों के मान्य नेता 
रोबेस्पीयर की हत्या कर दी गई और 
उसके पतन के साथ ही आतंक शासन 
का अंत हो गया। 

Jalianwala Bagh Tragedy (जलियान- 
वाला वाग ट्रेजेडी) : जलियानवाला 
कांड, १३ अप्रेल, १९१९ को अमृतसर 
(पंजाब) में जलियानवाला वाग में जनरल 
डायर द्वारा शांतिपूर्ण सभा पर विना 
चेतावनी के गोळी-वर्षा । 

प्रथम युद्ध के समय सांविधानिक सुधारों 
संबंधी घोषणाओं तथा 'आत्मनिणंय' के 
नारों से भारत में यह आशा उत्पन्न हो 
गई थ्री कि युद्ध के वाद भारत को स्व- 
शासन प्राप्त हो जाएगा । लेकिन, १६१९ 
के भारत शासन अधिनियम से इन 
आशाओं पर पानी फिर गया । उल्टे 
सरकार ने १७ माघ, १९१९ को रौलट 
एक्ट पास किया जिसके अंतर्गत आंत- 
रिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज 
नौकरशांही जिसको चाहे, जब तक चाहे 
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Jalianwala Bagh Tragedy 


रख सकती थी । इस अधिनियम का 
सारे देश में विरोध हुआ । दो लोकप्रिय 
नेताओं डॉ० किचल और डॉ० सत्यपाल 
की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रर्दाशत 
करने के लिए निकाले गए जलूस पर १० 
अप्रैल को पुलिस ने गोली चलाई जिससे 
पंजाब के अमृतसर नगर में स्थिति कादू 
से बाहर हो गई और १२ अप्रेल को 
नगर का शासन सेना के हाथों में सौंप 
दिया गया । १३ अप्रेल को नगर के 
जलियानवाला बाग में १० अप्रैल को 
हुए गोलीकांड और ने ताओं की गिरफ्तारी 
के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का 
आयोजन किया गया। सभा का मैदान 
चारों ओर से मकानों की ऊंची-ऊंची 
दीवारों से घिरा था, मैदान में आने-जाने 
के लिए केवल एक सकरा रास्ता था। 
जव सभा चल रही थी, सेना के कमांडर 
जनरल डायर की आज्ञा से इस संकरे रास्ते 
पर एक तोप लगा दी गई और विना 
किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध 
गोली चलाना आरंभ कर दिया गया । 
घायलों को एक-एक बूँद पानी के 
लिए तरसता हुआ छोड़ दिया गया और 
जो ज़िंदा बच रहे थे, उनमें से भी 
कितने ही डॉक्टरी सहायता न मिलने के 
कारण तडप-तडपकर मर गए । सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार दस मिनट तक चलाई 
गई गोली से ३७९ व्यक्ति मारे गए तथा 
२०० घायल हुए । वस्तुतः मृत और 
घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक थी 
क्योंकि मैदान से भागने के लिए कोई 
रास्ता न था । जिन लोगों ने पेड़ों पर 
या चारों उमेर की दीवारों पर चढ्ने 


बिना ओोई/घुक्तदसा छाए ।जेछ क डाकि॥००/०का) प्यास! क्रिबा ०उल्हें। भी गोली मारकर 
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I 
गिरा दिया गया । वहाँ आज भी दीवारों 


पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं । 
दीनबंधु एंड्रूज ने जलियानवाला कांड 
को “जान-वूझकर की गई कूर हत्या” की 
संज्ञा दी । ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स 
में एक सदश्य ने कहा कि “ऐसी वबंरता 
की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना 
कठिन है ।” जलियानवाला कांड के प्रति 
सारे देश में तीब्र आक्रोश की लहर दौड़ 
गई । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'सर' का 
खिताव सरकार को वापस कर दिया । 
वायसराय की काँसिल के एक सदस्य 
शंकरन नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया । 
चारों ओर से दवाव पड़ने पर छह मास 
वाद जल्यानवाला कांड की जाँच के 
लिए हंटर समिति की स्थापना की गई 
कितु समिति ने लीपा-पोती के सिवाय 
कुछ नहीं किया । ब्रिटिश हाउस ऑफ़ 
लॉड्स में जनरल डायर की प्रशंसा में 
भाषण दिए गए, उसे अंग्रेजी साम्राज्य 
का स्तंभ माना गया तथा २,००० पौंड 
की राशि और सम्मानार्थ एक तलवार 
भेंट की गई। जनरल डायर ने स्वयं 
स्वीकारा कि उसका उद्देश्य गोली चला 
कर भीड़ को तितर-वितर करना भर 
नहीं था, वह तो चाहता था कि इस 
हत्याकांड के बाद सारे पंजाब में और 
सारे देश में ऐसा आतंक फैल जाए जिससे 
लोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर न 
उठा सके । 


Jeevan dan (जीवन दान) : जीवनदान! 
देखिए-_bhoodan. 

Jihad (जिहाद) : जिहाद । 

कुछ मुस्लिम न्यायशास्त्रियों, के विचार 


छठा कतव्य है-। उनके अन्य पाँच कतव्य 
हुँ--यह विश्वास कि अल्लाह एक है और 
मोहम्मद उसका पैगबर है, प्रार्थना, 
उपवास, भिक्षादान और तीथंयात्ना। 
जिहाद का शाब्दिक अर्थ है “अपना जोर 
दिखाना”, “अपनी वात को बलपूर्वक 
कहना । ईस्वी सन्‌ ६३२ में मदीना में 
थोड़े से लोग ही इस्लाम के अनुयायी 
थे । जिहाद के द्वारा ही आरंभिक मुस्लिम 
नेताओं और शासकों ने इस्लाम को एक 
विश्वव्यापी धर्म बनाया और विशाळ 
साञ्राज्यों की स्थापना की । इस्लाम के 
आरंभिक वर्षों में समझा जाता था कि 
जिहाद का अर्थ युद्ध है और तलवार के 
द्वारा ही इस्लाम को सारे संसार में 
फँलाया जा सकता है। लेकिन अव 
मुस्लिम स्पायविदों की यह राय नहीं है। 
जिहाद के संबंध में कुरान तथा शरियत 
में कुछ निश्चित नियम वत।ए गए हैं । 
जिहाद का नेतृत्व किसी इमाम (खलीफा 
यां उसके किसी प्रतिनिधि को जो स्वयं 
राज्य का प्रधान हो) करना चाहिए। 
मुसलमानों का कतंव्य है कि लड़ने से 
पहले अपने प्रतिपक्षियों को यह मौका दें 
कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें । यदि वे 
इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, तब तो वे 
पूरी तरह से मुसलमान बन जाते हैं। 
यदि वे इस्लाम स्वीकार न करें तब भी 
कर देकर अधीन प्रजा के रूप में रह 
सकते हैं । 
Jingoism (जिगोइज्म) : उद्धत राष्ट्रवाद | 
इस शब्द का पहले-पहल प्रयोग १८७८ 
में रूस के प्रति ग्रेट ब्रिटेन की युद्ध-प्रधान 
विदेश-नीति के संदर्भ में हुआ था और 
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थे । अब इसका प्रयोग एक ऐसे उग्र 
राष्ट्रवाद के लिए होता है जिसका एक 
प्रधान लक्षण विदेश-तीति के लक्ष्यों की 
पूर्ति के लिए युद्ध का आश्रय लेना हो । 
joint committee (जॉइंट कमेटी) : 
संयुक्त समिति । 
इंगलैंड में समय-समय पर दोनों में से 
किसी भी सदन की प्रेरणा पर ऐसी 
संयुक्त समितियाँ नियुक्त की जाती हैं 
जिनमें प्रत्येक सदन के सदस्य होते हैं। 
ये समितियाँ प्रायः ऐसे विषय या विधे- 
ग्रक पर विचार करती हैं जिसमें दोनों 
सदनों की रुचि हो। संयुक्त समिति का 
प्रतिवेदन दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता है । भारतीय संसद के दोनों 
सदनों लोकसभा और राज्यसभा के प्र क्रिया 
तथा कार्य-संचाळन संबंधी नियमों (लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालत 
संबंधी नियम ७४, ७५ (२); राज्य 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन 
संबंधो नियम (६९, ७०) में भी संयुक्त 
समितियों की व्यवस्था की गई है । 
joint sitting of the Houses (जॉइंट 
सिटिग ऑफ द हाउसेज्ञ) : दोनों सदनों 
की संयुक्त वैठक, द्विसदनात्मक विधान- 
मंडळ में किसी विषय को लेकर दोनों 
सदनों के वीच उत्पन्न मतभेद को सुल- 
झाने के लिए की जाने वाली उनकी 
संयुक्त बैठक । 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद १०८ 
में किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में 
दोनों सदनों के गतिरोध को सुलझाने 
की व्यवस्था की गई है । अनुच्छेद में 
निर्धारित किया गया है कि यदि धन 
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एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन 
को पहुँचाए जाने के पशचात्‌-- (क ) दूसरे 
सदन द्वारा विधेयक अस्वीकृत कर दिया 
जाता है, अथवा (ख) विधेयक में किए 
जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन 
अंतिम रूप से असहमत हो चुके हैं, अथवा 
(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, 
विना इसको पारित किए, दूसरे सदन 
को छः मास से अधिक वीत चुके हैं; तो 
लोकसभा के विघटन होने के कारण 
यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, 
तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और 
मत देने के प्रयोजन के लिए संयुक्त वैठक 
में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने 
के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, 
यदि वे बैठक में हों तो संदेश द्वारा, 
अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक- 
अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा।' 
संविधान का यह उपबंध राष्ट्रपति को 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की 
शक्ति देता है जिससे कि उनका गति- 
रोध दूर किया जा सके। राष्ट्रपति 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के 
लिए वाध्य नहीं है । पुनः यदि विधेयक 
लोकसभा के विघटन के कारण व्यपगत 
नहीं हो गया है अथवा राष्ट्रपति ने 
अधिसूचना द्वारा सदन की संयुक्त वैठक 
बुलाने के इरादे की पहले ही घोषणा 
नहीं कर दी है, तो विधेयक ग्रहण करने 
वाला सदन छः महीने वीतने के वाद भी 
विधेयक को पारित कर सकता है। 
सदनों की संयुक्त वैठक में अधिवेशन के 
लिए आहूत करने के अभिप्राय को जब 
राष्ट्रपति अधिसूचित कर चुकता है, तो 
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नहीं करता । राष्ट्रपति अधिसूचना की 
तारीख के पश्चात्‌ किसी समय सदनों 
को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के 
लिए संयुक्त वैठक में अधिवेशित होने के 
लिए आहूत कर सकता है तथा यदि 

हे ऐसा करता है तो सदन तदनुसार 
अधिवेशित होंगे ।- सदनों की 
संयुक्त बैठक की तारीख प्रधानमंत्री 
तथा अध्यक्ष की पारस्परिक सहमति से 
तय होती है । लोकसभा का सचिव 
लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक 
सदस्य को संयुक्त वैठक के स्थान तथा 
समय को सूचना दे देता है । संयुक्त 
वैठक की अध्यक्षता लोकसभा का 
अध्यक्ष करता है और लोकसभा के 
प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियम 
आवश्यक संशोधनों सहित उसके संबंध में 
लागू होते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष 
न हो तो उसका उपाध्यक्ष, यदि उपा- 
ध्यक्ष भी नहो तो राज्यसभा का 
उपसभारति और यदि वह भी न हो तो 
उपस्थित सदस्य अपने में से जिस व्यक्ति 
को भी चुन लें, वह संयुक्त बैठक का 
सभापतित्व करता है । संयुक्त बैठक की 
गणपृत्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य- 
संख्या का दसवां भाग है । 


यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक 
ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, 
जिनको संयुबत बैठक में स्वीकार कर 
लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित 
तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित हो जाता है तो संविधान के 
प्रयोजनों के लिए वह.दोनों सदनों द्वारा 
पारित मान लिया जाताऽहै । चूँकि छोक- 
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के सदस्यों की संख्या से दुगनी होती है, 
अतः संयुक्त बैठक में भी लोकसभा का 
पलड़ा भारी रहता है । 

सदनों को संयुक्त वैठक में अधिवेशित 
होने के लिए आहुत करने के अभिप्राय 
की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात्‌, 
यदि लोकसभा का विघटन वीच में हो 
जाए तव भी दोनों सदनों को संयुक्त 


बैठक हो सकती है तथा उसमें विधेयक . 


पारित किया जा सकता है (अनुच्छेद 
१०८ (५) ) 1 अनुच्छेद १०८ के 
अधीन अव तक संसद के दोनों 
सदनों की एक ही वार'संयुकत बैठक हुई 
है और वह दहेज प्रतिषेध विधेयक 
(डॉवरी प्रोहिविशन विल) के संशोधनों 
के वारे में दोनों सदनों के बीच मतभेद 
होने पर १९६१ में हुई थी । राष्ट्रपति 
डॉ० राजेंद्रप्रसाद ने १८ अप्रैल, १९६१ 
को संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से 
लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना दी कि 
वे विधेयक पर विचार करने तथा उस 
पर मतदान करने के लिए दोनों सदनों 
की संयुक्त बैठक बुलाना चाहते हैं । यह 
बैठक ६ मई, १६६१ को और फिर 
९ मई, १६६१ को संसद के केंद्रीय हॉल 
में हुई जिसमें विधेयक संशोधित खूप में 
पास किया गया । 


judicial ७०0९७ (ज्यूडिशियल प्रो- 


सेस): न्याय-प्राणाली, न्यायिक-प्रक्रिया । 

न्यायालयों की स्थापित व्यवस्था के 
माध्यम से न्याय-प्रशासन के विभिन्‍न 
अवस्थान । 


judicial एटा का (ज्यूडिशियळ रिव्यू) : 


त्यायिक पुनरीक्षण । 


सभा के त्प्द्ह्यों वो, सख्य. गंदा जि 145 टक, (सांविधानिक . सिद्धांत जिसके 





| 
| 
१ 
है 
| 
| 


judiciary 


अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार 
प्राप्तः होता है कि यदि विधानमंडळ 
द्वारा पास की गई विधियाँ अथवा 
कायाँग द्वारा दिए गए आदेश संविधान 
के उपबंधों के प्रतिकूल हों, तो वे उन्हे 
रद्द घोषित कर सकते हैं। भारत में 
न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की 
शक्ति प्राप्त है । 

देखिए--judiciary. justice, 

justiciable rights. 
|०0०।३११ (ज्यूडिशियरी) : न्यायांग, 

न्यायपालिका । 

आधुनिक युग में संसार के सभी देशों 
में राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
भी माना जाता है कि वह समाज में 
न्याय-व्यवस्था की रक्षा करे। यदि 
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति 
अत्याचार करता है तो इसका अभिप्राय 
यह है कि वह संपूर्ण समाज के साथ 
द्रोह करता है तथा संपूर्ण समाज को 
भलाई के विचार से यह आवश्यक है कि 
उस व्यक्ति को राज्य की ओर से दंड 
मिले । अधिकारों का समुचित ज्ञान 
प्राप्त करने और उनका निश्चय करने, 
अपराधियों को दंड देने, न्याय की 
व्यवस्था करने और निर्दोष व्यक्तियों को 
पीड़ा तथा अत्याचार से वचाने के लिए 
ही न्यायांग को अवतारणा हुई है । लॉड 
ग्राइस के विचार से किसी शासन की 
कुशलता को नापने की सबसे वड़ी 
कसौटी वहाँ की स्याय-व्यवस्था है । 

न्यायांग का मुख्य कार्य व्यक्तियों के 
आपसी तथा व्यक्तियों और राज्यों के 
विवादों को सुलझाना है । लेकिन, वे 
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पालिका हिका. स्थानीय पदाधिकारियो को 
नियुक्ति करती हैं, लाइसेंसों को स्वीकार 
करती हैं और ट्स्टियों तथा संरक्षकों 
को नियुक्त करती हैं । इसके अतिरिक्त 
न्यायपालिकाएँ नागरिकों को अत्याचार 
से बचाने के लिए और उनके अधिकारों 
को प्रवर्तित कराने के लिए ऐसे आदेश 
या लेख भी निकाल सकती हैं जिनके 
अंतर्गत बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 
प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, और उत्प्रेषण 
आदि लेख होते हैं । न्यायपालिकाएं कुछ 
मामलों में अपना घोपणात्मक निर्णय 
भी देती हैं। घोषणात्मक निर्णय का 
अभिप्राय यह है कि यदि संबद्ध पक्ष 
उचित और अनुचित विधि के अभिप्राय 
के संबंध में न्यायालय की राय माँगते 
हे, तो न्यायालय अभियोग पर विचार 
करने की कोई औपचारिक कार्यवाही 
किए बिना ही विवादास्पद प्रश्नों पर 
अपना मत व्यक्त कर देते है । घोषणा- 
त्मक निर्णय से मिलता-जुलता ही 
न्यायालयों का एक कार्यं यह है कि 
वे कार्याग और विधानांग से प्रार्थना 
किए जाने पर विधि-संबंधी प्रश्नों पर 
अपना मत व्यक्त करते हें । उदाहरण 
के लिए इंगलैंड में सम्राट प्रिवी कॉसिल 
की न्याय-समिति से विविध सांविधानिक 
प्रश्‍नों पर जव-तव राय लेते रहते हैं । 
कनाडा के संघीय और प्रांतीय दोनों 
क्षेत्रों में न्यायालयों को यह अधिकार 
प्राप्त है कि यदि कार्यपालिका उनसे 
प्राथना करे, तो वे विधि-संवंधी प्रश्नों 
पर अपना परामश'दे सकते हैं। अमरीका 
के संघीय क्षेत्र में न्यायपालिका को 
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लेकिन वहाँ के १३ राज्यों को यह 
अधिकार मिला हुआ है । भारतीय 
संविधान ने भी देश के उच्चतम न्याया- 
लय को कुछ परामर्शीय कृत्य प्रदान 
किए हैं । यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो 
कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्‍न 
उपस्थित हुआ है जो सार्वजनिक महत्त्व 
का है, तो (अनुच्छेद १४३) उस पर 
वह उच्चतम न्यायालय को राय प्राप्त 
कर सकता है। संसार के कुछ देशों के 
न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है 
कि वे अपने यहाँ के विधानमंडलों द्वारा 
पास किए गए अधिनियमों की 
सांविधानिकता का निश्चय करते हैं और 
यदि उनके विचार से ये अधिनियम 
संविधान के किसी उपबंध के प्रतिकूल 
पड़ते हैं तो वे उन्हें असांविधानिक 
घोषित कर सकते हैं । इस प्रथा का 
सबसे पहले अमरीका में सूत्रपात हुआ 
था । भारतीय संविधान ने भी राज्यों 
के उच्च न्यायालयों और देश के उच्च- 
तम न्यायालय को यह अधिकार दिया हैं 
कि वे विधानमंडलों द्वारा पास किए गए 
ऐसे अधिनियमों को जो संविधान के 
प्रतिकुल पड़ते हैं, शून्य घोषित कर 
सकते हुँ । 


भारत में समूचे देश के लिए एक ही 
समन्वित न्यायपालिका है । दूसरे शब्दों 
में भारत में अमरीका की भांति पृथक 
संघीय और राज्य न्यायालय नहीं हैं । 
भारत में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त 
करता है और वे महाभियोग द्वारा ही 
अपने पद से हटाए जा सकते हैं । भारत 
में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायाधीशों 
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jus sol 


की पदावधि संविधान द्वारा निश्चित है । 
देखिए-judicial review, justi 
ciable rights, justice. 


junta (जुनता) : सैन्य परिषद्‌ । 


स्पेनिश भाषा से आए इस शब्द का 
अर्थ एक प्रशासनिक परिषद्‌ या छोटा- 
सा समूह है। यह समूह सामान्यतया 
सैनिकों का होता है जो किसी राज- 
नीतिक उद्देश्य के लिए गठित किया 
जाता है । सैनिक क्रांति या शक्ति द्वारा 
राजनीतिक सत्ताःप्राप्ति से संवद्ध होने 
के कारण इस शब्द में अनादर का 


"भाव है । 
jus s2॥४०।॥ऽ (जस संगुइनिस) : रक्त 


वंशाधिकार सिद्धांत । 

नागरिकता के अर्जन का एक सिद्धांत 
जिसके अनुसार वच्चों को अपने माता- 
पिता की ही नागरिकता प्राप्त होती है। 
उदाहरण के लिए यदि किसी वच्चे का 
जन्म विदेश में हो तव भी वह उसी देश 
का नागरिक माना जाएगा जहाँ के 
उसके माता-पिता होंगे। इस प्रकार 
इंगलेंड के नागरिक का पुत्र चाहे वह 
कहीं भी हॉलंड, फ्रांस या अमरीका में 
पैदा हो, रक्त वंशाधिकार सिद्धांत के 
अनुसार इंगलेंड का ही नागरिक माना 
जाएगा । 

देखिए--०(12९15111. 


juऽ $०॥ (जस सोली) : जन्म-स्थान- 


सिद्धांत । 

इस सिद्धांत के अनुसार वच्चे 
को नागरिकता उसी देश को प्राप्त 
होती है जहाँ पर उसका जन्म हुआ हो । 
उदाहरण के लिए यदि ब्रिटिश नागरिक 


का जन्म अमरीका में अथवा 
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अमरीकी जहाज पर हो तो वह बच्चा 
जन्म-स्थान-सिंद्धांत के अनुसार अमरीका 
का नागरिक वन जाता है । 
देखिएcitizenship. 
10७०९ (जस्टिस) : न्याय । 
न्याय समाज-दर्शन : की एक ऐसी 
बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक 
चितन के आरंभ से ही विचार होता 
रहा है । इतिहास में न्याय की अनेक 
प्रकार से व्याख्या हुई है । कभी उसे 
'जैसी करनी, वैसी भरनी' का पर्याय 
माना जाता रहा तो कभी ईश्वर की 


इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों का फल । ` 


सत्तारूढ़ व्यक्तियों ने न्याय की परि- 
भाषा सदा हौ अपने स्वार्थ की दृष्टि से 
की । प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन 
तत्त्वों--बुभुक्षा, उत्साह और विवेक--- 
के प्रतिनिधि तीन वर्ग हैं--श्रमजीवी, 
शूरवीर और ज्ञानी अथवा दार्शनिक । 
जब समाज में इन तीनों वर्गों के कार्यों 
का उचित विवरण होता है और ये वर्ग 
अपनी-अपनी मर्यादाओं के भीतर काम 
करते हैं और दूसरे के कार्यक्षेत्र में 
हस्तक्षेप नहीं करते, संक्षेप में जव 
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पूणं 
संतुलन की स्थापना हो जाती है, तव 
समाज में न्याय का आविर्भाव होता है । 
प्लेटो का न्याय-सिद्धांत वैधानिक न्याय 


का सिद्धांत नहीं है, वह कुछ हद तक. 


सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। 


आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ 

सामाजिक जीवन की वह अवस्था है 
जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज 
के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय 
स्थापित किया गया 
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प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पुति के 
लिए आचरण. करता है, पर उसका 
आचरण 'न्याययुक्त तभी समझा जा 
सकता है जबकि उसके आचरण से 
समाज के अभ्युदय तथा श्रेय की सिद्धि 
हो । संक्षेप में न्याय का अर्थे हे, समाज 
के समान श्रेय की सिद्धि, उस व्यापक 
श्रेय की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग- 
अलग एकांत श्रेयों से भिन्न हो, बहुमत 
तक के श्रेय से भिन्न हो । सामाजिक 
परिवेश में “धर्म” की संकल्पना “न्याय 
की आधुनिक संकल्पना के सदृश है 
जिसका मूल स्वर है-समाज के विभिन्न 
वर्गों और व्यक्तियों के हितों का 
सामंजस्य और उनका समान अभ्युदय । 
आदश रूप में न्याय अधिकतम संख्या का 
अधिकतम हित' नहीं, वह तो सवका 
अधिकतम हित हैं, “सर्वोदय” है । संस्कृत 
का शब्द 'धमं' अंग्रेज़ी के 'रिलीजन' 
का समानार्थक नहीं । व्युत्पत्ति की 
इष्टि से धर्म धर धातु से निकला है 
और उसका अर्थ है 'वह जो धारण 
करता हो'। भारतीय दर्शन में धमं को 
व्यक्तिगत नैतिकता का भी द्योतक माना 


गया है और सामाजिक नैतिकता 
का भी । 


~ 


न्याय की संकल्पना में भारत के 
परंपरागत सामाजिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ 
तत्त्वों का ही समाहार नहीं हो जाता-- 
प्रत्युत रूसी क्रांति द्वारा प्रसूत समाज 
वादी और साम्यवादी चितन के सव- 
श्रेष्ठ तत्त्व भी आ जाते हैं । इस संवंध 
में श्री नेहरू ने एक बार यह ठीक ही 
कहा था कि लाखों-करोड़ों लोगों के लिए 


(९-0. किया गया ही |. स्त्भाव से. आाइसंवाढ़ करे शति-झाळधोण का स्रोत 
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उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, प्र त्युत 
सामाजिक न्याय के प्रति उसकी 
तत्परता है । 

भारत के संविधान की प्रस्तावना में 
न्याय के आदर्श की वही भूमिका है, जो 
मंदिर में मंगल-कलश की होती है । संवि- 
धान में यह भली-भांति समझ लिया 
गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लि समा- 
नता की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
न्याय की भी आवश्यकता है क्योंकि 
न्याय के विना समानता तथा स्वतंत्रता 
के आदशे विल्कुल निस्सार हो जाते हैं। 
संविधान के भाग चार के ग्रंतगंत अनुच्छेद 
३८ में न्याय के इस आदर्श का मिशेष 
रूप से उल्लेख किया गया है । इस अनु- 
च्छेद के अनुसार “राज्य ऐसी सामाजिक 
` व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आथिक 
और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन 
की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, 
भरसक कार्यंसाधक रूप में स्थापना 
और संरक्षण करके लोक-कल्याण को 


उन्नति का प्रयास करेगा ।” इस अनुच्छेद. 


के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय 
के आदर्श को लोक-कल्याण के आदश 
से अभिन्न माना गया है । 


सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है 
कि नागरिक-नागरिक के वीच सामाजिक 
स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का 
भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति 
को आत्म-विकास के पूर्ण अवसर सुलभ 
हों । सामाजिक न्याय की धारणा में एक 
निष्कर्षं यह निहित है कि व्यक्ति का 
किसी भी रूप में शोषण न हो और 
उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक 
विभूति माना जाए, किसी लक्ष्य की सिद्धि 
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न्याय की व्यवस्था में सुचारु और 
सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परि- 
स्थितियों का भाव निहित है और इस 
संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से 

अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विधायी 

तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा समता- 

युक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न 

करें | 

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय 

के आदर्शं को अनेक रूपों में स्वी- 

कार किया गया है । संविधान के तीसरे 
भाग (मूल अधिकार) और _ चौथे भाग 
(राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व) में 
सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध 
उपायों का उल्लेख किया गया है । अनु- 
च्छेद १४ में भारत के सभी नागरिकों 
को विधि के समक्ष समता और अधिनि- 
यमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की 
गई है और अनुच्छेद १५ में धर्म, मूलवंश, 
जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार 
पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है । 

अनुच्छेद १६ के फलस्वरूप राज्याधीन 
पदों पर नियुक्ति के संबंध में सव नाग- 

रिकों को अवसर की समता प्राप्त है । 

संविधान ने अस्पृश्यता का अत कर दिया 
है (अनुच्छेद १७), मानव के पण्य और 
बलात्‌ श्रम अथवा “बेगार” का प्रतिषेध 
किया है (अनुच्छेद २३) और कारखानों 
आदि में बच्चों से काम कराना वजित 
कर दिया है (अनुच्छेद २४) । संविधान 
में दिये गये शिक्षा और संस्कृति-संबंधी 
अधिकार (अनुच्छेद २९ और ३०) भी 
सामाजिक न्याय के सोपान हैं | संविधान 
ने नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, 
शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधि- 


के लिए साधन) मात्र।०कहीं। 81 अमरा जित काइक्हीकाउकिया है, 6 ४१) । | 
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अनुच्छेद ४२ में संविधान ने राज्य को 
यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह कान 
की यथोचित और मानवोचित दशाओं 
को सुनिरिचित करने के लिए तथा प्रसूति 
सहायता के लिए उपबंध करेगा | 
अनुच्छेद ४३ (श्रमिकों के लिए निर्वाह- 
मजूरी का प्रबंध), ४४ (नागरिकों के 
लिए समान व्यवहार-संहिता), ४५ 
(बालकों के लिए निःशुल्क और अनि- 
वार्यं शिक्षा का उपवंध), ४६ (अनु- 
सूचित जातियों, आदिम जातियों तथा 
अन्य दुर्वेळ विभागों के शिक्षा दौर अर्थे- 
संबंधी हितों की उन्नति), ओर ४७ 
(आहार पुष्टिततल और जीवन-स्तर को 
ऊँचा करने तथा सावेजनिक स्वास्थ्य के 
सुधार करने का राज्य का कर्तव्य) 
भारत में सामाजिक न्याय का स्वणं- 
विहान लाने में सहायक होंगे । 
आथिक न्याय का अभिप्राय यह है कि 
धन-संपदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति 
के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी 
नहीं होनी चाहिए। संविधान में इस 
उद्देश्य को सिद्धि के लिए अनेक उपवंध 
हुँ । सबसे प्रमुख उपवंध अनुच्छेद ३९ 
है जिसमें निर्धारित किया गया है कि: 
“राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा 
संचालन करेगा कि निश्चय ही -- 
(क) समान रूप से नर और नारी 
सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, 
(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का 
स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा 
हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम 
रूप से साधन हो, 


(ग) आथिक व्यवस्था इस प्रकार 
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का सर्व-साधारण के लिए अतिकारी 
केंद्रण न हो । 

(च) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का 
समान कार्य के लिए समान वेतन हो, 

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का 
स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा 
आथिक आवश्यकता से विवश होकर 
नागरिकों को ऐसे रोजगारो में न 
जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के 
अनुकूल न हों, और 

(च) शैशव तथा किशोर अवस्था का 
शोषण से तथा नैतिक और आथिक परि- 
त्याग से संरक्षण हो ।' 

भारत की विविध पंचवर्षीय योजनाएं 
आशिक न्याय की स्थापना को प्रवर 
चेष्टाएँ हैं । “समाजवादी ढंग का 
समाज”, “लोक-हितकारी राज्य” और 
“मिश्रित अर्थ-नीति” जैसे पदों से व्यक्त 
होता है कि भारतीय राज्य आथिक क्षेत्र 
में किन्ही अतियों की ओर न जाकर 
राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वीच 
का मार्ग निकालना चाहता है । 

प्रस्तावना में वणित आशिक न्याय के 
आदश की विवेचना करते समय भार- 
तीय संविधान में दिए गए सम्पत्ति-अधि- 
कार का विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता 
है । व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार 
मानव-प्रगति तथा स्वतंत्रता की आव- 
वयक शतं है । इसीलिए रूस और चीन 
आदि साम्यवादी देशों में व्यक्तिगत 
संपत्ति के अधिकार को कोई मान्यता 
प्रदान नहीं की गई, लेकिन संयुक्त राज्य 
अमरीका, इंगलैंड और फ्रांस आदि लोक- 
तद्रात्मक देशों में व्यक्तिगत संपत्ति के 
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गया है । भारतीय संविधान में संपत्ति- 
अधिकार के संबंध में बीच का मार्ग अप- 
नाया गया है । संविधान के अनुच्छेद १६ 
(च और छ) में सव नागरिकों को 
“संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन 
का” तथा “कोई वृत्ति, उपजीविका, 
व्यापार या कारवार करने का” अधिकार 
प्रदान किया गया है। तथापि, इस अधि- 
कार पर यह प्रतिबंध है कि इसके प्रयोग से 
सार्वेजनिक कल्याण और आदिम जातियों 
के हितों में कोई वाधा नहीं पहुँचनी 
चाहिए । यदि इस प्रकार की कोई वाधा 
पहुँचे तो राज्य आवश्यक विधि द्वारा 
उसका प्रतिकार कर सकता है [अनुच्छेद 
१९ (५) और (६)]। संविधान ने 
यह व्यवस्था भी की है कि “कोई 
व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना 
अपनी संपत्ति से बंचित नहीं किया 
जाएगा” [अनुच्छेद ३१ (१) ] । इसका 
अभिप्राय यह है कि सम्पत्ति व्यक्ति की 
इच्छानुसार नहीं पर राष्ट्र की इच्छा- 
नुसार ली जा सकती है, उन कानूनों 
द्वारा अधिग्रहीत की जा सकती है जो राष्ट्र 
की इच्छा को व्यक्त करते हँ। इस 
प्रकार, इंगलैंड की भाँति भारत में भी 
बिना किसी उचित सांविधानिक आधार 
के कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को 
हाथ नहीं लगा सकता । कोई मनुष्य, 
चाहे वह गैरसरकारी नागरिक हो या 
कार्यकारी अधिकारी, किसी व्यक्ति की 
संपत्ति का अक्रिमण करने पर समान 
रूप से दोषी होगा यदि वह अपने कायं 
को विधि-विधान की दृष्टि से उचित न 
ठहरा सके । कितु, कातून बनाकर सार्वे- 
जनिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत 


संपत्ति प्रह १ करने क (अधिकार, Oa 
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रीका की भाँति भारत में भी सरकारको 
उपलब्ध है । विधानमंडळ विधि की 
उचित प्रक्रिया द्वारा संपत्ति प्राप्त कर 
सकता है । भारतीय संविधान में विधि 
द्वारा साचंजनिक प्रयोजनों के लिए 
संपत्ति के अनिवार्य अर्जन पर यह प्रति- 
वंध लगा हुआ है कि जव कभी ऐसी 
विधि का निर्माण होतो उसमें इस वात 
का उल्लेख होना चाहिए कि व्यक्तिगत 
संपत्ति के स्वामी को प्रतिकर दिया 
जाएगा विधि यातो प्रतिकर की राशि 

नियत कर सकती हैया उन सिद्धांतों 

का उल्लेख कर सकती है जिनके आधार 
पर प्रतिकर दिया जाए [अनुच्छेद ३१ 

(२)]। 

संविधान के प्रथम और चतुर्थ संशोधन 

अधिनियमों ने सावंजनिक प्रयोजन के 

लिए संपत्ति के अजेन तथा प्रतिकर से 

संबंध रखने वाले उपवंधों को बहुत बदल 

दिया है । इन संधोधनों का मुख्य परि- 

णाम यह हुआ है कि यद्यपि विधितः 

विधानमंडल प्रतिकर देने के लिए वाध्य है, 

लेकिन प्रतिकर की पर्याप्तता या अपर्या- 

प्तता के ऊपर किसी न्यायालय में प्रन 

नहीं उठाया जा सकता । दूसरे शब्दों में 

जब कभी कोई कानून यह उपबंध करता 

है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 

अमुक संपत्ति अपने नियंत्रण में फे ळे, 

तो व्यक्ति इस विधि के औचित्य पर 
न्यायालय में यह युक्ति देकर कोई 
आपत्ति नहीं उठा सकता कि विधान- 
मंडल ने उसकी पूरी संपत्ति का मूल्य _ 
चुकाने का उपबंध नहीं किया है। कितु 
यह आवश्यक है कि प्रतिकर सचमुच 
प्रतिकर हो, प्रतिकर का धोखा या. 


अलावा लावा मात्र नहा । 559 
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राजनीतिक न्याय का अभिप्राय यह है ]५।८।ab।९ rights rr ee (जस्टीशिएविल जस्टीशिएबिळ 

कि राजनीतिक क्षेत्र में नागरिक-तागरिक राइट्स) : वाद-योग्य अधिकार । 
के बीच मनमाना भेद नहीं किया जाएगा संविध!न द्वारा स्वीकृत मूल अधिकार 
तथा सभी को समान राजनीतिक अधि- जिनके क्रियान्वय के लिए नागरिक न्याया. 
कार उपलब्ध होंगे । कोई अभिजात वर्ग _ लयों की शरण ले सकते हैं । भारतीय 
अथवा विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग नहीं संविधानने नागरिकों को समता, स्वातंत्र्य, 
होगा । संविधान ने सार्वभौम वयस्क संपत्ति, शिक्षा, संस्कृति और सांविधानिक 
मताधिकार की स्थापना, सांप्रदायिक उपचारों आदि के संबंध में जो मूल 
निर्वाचनों के अंत और अनुच्छेद १९-२२ अधिकार प्रदान किए हैं वे सव वाद- 
के अंतर्गत विविध स्वातंत्र्य-अधिकारों . योग्य अधिकार हैं। यदि राज्य इन 
तथा अनुच्छेद ३२ के अधीन सांवि- अधिकारों का उल्लंघन करे तो नागरिक 
धानिक उपचारों के अधिकार द्वारा राज- उनके प्रवत्तंन के लिए न्यायालय का 
नीतिक न्याय के आदर्श को मूर्ते रूप आश्रय ले सकते हैं । 
दिया है । 


देखिए--fundamental rights . 
preamble. 
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Kbhilafat movement (खिलाफत मुव-  खिलाफ़त का प्रश्‍न महातमा गांधी को 
- मेंट)" खिलाफ़त आंदोलन । हिंदुओं और मुसलमानों के वीच एकता 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सहृवद्ध | स्थापित करने का एक अभूतपूर्व अवसर 
राज्यों ने इस वात का प्रयत्न किया कि प्रतीत हुआ और उन्होंने २० अगस्त, 
तुकी साम्राज्य को आपस में बाँट लिया १६२० को अपना जो असहयोग आंदो- 
जाए तथा तुर्की सुल्तान का. (जो मुसल- छन आरंभ किया, उसमें खिलाफत का 
मानों का धार्मिक नेता अथवा खलीफा प्रश्‍न भी एक मुद्दा बना छिया । अली- 
भी था) धामिक नेतृत्व समाप्त कर दिया बंधुओं तथा जमीयत-उल-उलेमा जैसी 

1 जाए । सीवसं की संधि द्वारा सहवद्ध मुस्लिम संस्थाओं ने गांधीजी. को पूरा 
|” राज्यों ने अपना यह्‌ उद्देश्य पूरा करने का सहयोग दिया । इस आंदोलन के दौरान 
४ प्रयत्न किया । इससे भारतीय मुसलमानों ° हिंदू-मुस्लिम एकता के अनेक सुखद हर्य 
| को धक्का पहुंचा और अग्रेज़ों की न्याय: देखने को मिलेश। जिस समय आंदोलन 
|! परासणता गं साका हिहव्रासा) दिक्रत्ाम्रर tol ७८ तेजी कर 'ह्फाथणनी'ने चौरी-चौरा 
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Mad ra $ 


kitchen cabinet 


हत्याकांड के फलस्वरूप जिसमें आंदोलन- 
कारियों ने क्रृद्ध होकर २२ सिपाहियों 
को मार .डाला था तथा थाने को जला 
दिया था, आंदोलन को तत्काल स्थगित 
कर दिया । ४ मार्च, १६२२ को गांधीजी 
गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें 
६ वर्षं का कारावास हो गया । उनकी 
गिरफ्तारी के वाद आंदोलन धीरे-धीरे 
मुरक्षा गया । इससे मुसलमान नाराज़ 
हुए । कुछ विद्वानों का विचार है कि 
भारतीय राजनीति में खिलाफ़त के प्रश्न 
को ला खड़ा करना उचित न था। 
खिलाफ़त-आंदोळन इस्लामी धर्मतंत्र की 
ग़लत नींव पर आधारित था । खिलाफ़त 
का स्वयं तुकों ने ही ग्रंत कर दिया और 
१९२२ में तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा 
के नेतृत्व में एक धर्मे-निरपेक्ष राज्य वन 
गया । PR 
देखिये-—non-cooperation 
movement. 


kitchen cabinet (किचिन केविनेट) : 
अंतरंग. मंत्रिमंडल । 

शासनाध्यक्ष के अनौपचारिक परामर्श" 
दाता जिनका उस पर आधिकारिक मंत्रि- 
मंडल की अपेक्षा अधिक प्रभाव माना 
जाता है । 
Kremlin (क्रेमलिन) : क्रेमलिन, रूसी 
शब्द जिसका अर्थ है महल । 

मास्को में जारों का पुराना निवास- 
स्थान जो अब सोवियत सरकार की 
' पीठ है। सोवियत सरकार अथवा सोवि- 
यत राजनीतिक शक्ति के केंद्र-स्थल के 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । < 
Ku Klwe हात (कू, 


२१५ Ku Klux Klan 





कु क्लक्स क्लान । 

मुल कू क्लक्स क्लान एक गोपनीय 
संगठन था जो अमरीकी गृह-युद्ध के 
वाद पुननिर्माण काल में विशेषकर 
१८६७ से १८७० तक की अवधि में 
अमरीका के दक्षिणी राज्यों में सक्रिय 
रहा । अमरीकी सरकार ने गृह-युद्ध में 
सफलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ दक्षिणी 
राज्यों के प्रति कुछ आक्रामक रुख अपना 
लिया था । कू क्लक्स क्लान का लक्ष्य 
इस दृष्टिकोण का विरोध करना था । 
दक्षिण के गोरो ने जातीय शुद्धता 
तथा सामाजिक प्रवरता के आदर्शो को 
रक्षा करने के लिए दक्षिण के कुछ 
अफ़सरों के साथ मिलकर १८६६ में 


_व्क्कुकलोज” (मंडली) नामक एक गुप्त 


संस्था की स्थापना को । इसी संस्था 
का नाम आगे चल कर कू क्लक्स क्लान 
हो गया । इस संस्था ने आतंकवाद, 
हिसा और वरू-प्रदर्शन के द्वारा नीग्रो 
लोगों को डरा-धमका कर फिर से 
अपनी पूर्व-स्थिति में लोट जाने और 
गोरे लोगों की अधीनता स्वीकार करने 
के लिए विवश किया । क्लान को 
आतंककारी गतिविधियों से परेशान 
होकर कांग्रेस को एक समिति ने सारी 
स्थिति की जाँच-पडताल की और उसके 
प्रयत्नो से दक्षिण के प्रति प्रशासन का 
दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा अधिक संयत 
हो गया । १८७२ के बाद मूल कू 

क्लक्स क्लान प्रायः विघटित हो गई । 
आधुनिक कू क्लक्स क्लान की स्थापना 
(१९१५) का श्रेय विल्यम जे सिमन्स 
को है। दक्षिण में “क्लान' का लक्ष्य 
लोगों के आचार-विचारों तथा धमे का 
करना था । उत्तर में वह 
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Ku Klux Klan 


मुख्य रूप से बोल्शेविक-विरोधी थी । 
- अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए “क्लान 
- के सदस्य लोगों के अंधविश्वासों का लाभ 


उठाते थे और हिंसा का प्रयोग तथा 
हत्याएँ तक करते थे । क्लान की गति- 
विधियों के कारण सारे देश में आतंक 
की लहर दौड़ गई । “क्लान” ने राज- 
नीतिक सत्ता पाने का भी प्रयत्न किया 
और दक्षिण के कुछ राज्यों में वह एक 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति वन गई । 
७ सितंबर, १६२१ को न्यूयाकं के 
“वल्डे? पत्र ने कुछ लेख प्रकाशित किए 
जिनमें “बलान” के नेताओं के भ्रष्ट 
चरित्र तथा उनकी अनुचित उपायों से 
धन-संग्रह की प्रवृत्तियों का रहस्योद्घाटन 
किया । कांग्रेस ने भी “क्लान” के संगठन 
और कार्यों की जाँच को जिससे उसके 
अनेक अवांछनीय पहल: लोगों के सामने 
आए । इन सारी घटनाओं से वलान में 
फूट पड़ गई और उसका नेतृत्व हीराम 
वेस्ले ईवान्स के हाथों में आ गया । 
१९२४ में क्लान की सदस्य-संख्या 
६०,००,००० हो गई और वह टेक्साज़ 
से अपना एक सेनेटर भी चुनने में सफल 
हो गई । टेक्साज के अतिरिक्त मर्कन्साज्ञ, 
कनेक्टिकट, इंडियाना, ओकलाहोमा, 
अल्बामा, जॉजिया, और ओरेगॉन में भी 
क्लान ने पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव 
स्थापित किया । विचारधारा भौर संगठन 
की इष्टि से कु-क्लक्स-क्लान तथा 
फासिज्म में अनेक समानताएँ पाई जाती 
थीं । धीरे-धीरे उदारवादी विचारधाराओं, 
विधियों और कार्यक्रमों के प्रभाव से 


क्लान की गतिविधियाँ अब पहले जितनी . 


आतंककारी तथा व्यापक भले ही न 


| रही द कित आज 


kultur kamf 


nnd 


म संस्था चोरी-छिपे जीवित है तथा इसके 
' स्वरूप में विशेष अंतर नहीं आया है । 


अमरीकी राष्ट्र . की. . लोकतंत्रात्मक 
परंपराओं पर, उसके व्यक्ति की समा- 
नता और. .स्वतंत्रता के विश्वासों पर 
तथा उसकी प्रशासनिक कुशलता पर 
आज भी कु-क्लक्स-क्लान एक भद्दा धब्बा 


है। 


kultur ६m (कुल्टुर काम्फ) : संस्कृति- 
` संघषं । 


यह शब्द रोमन कैथोळक चर्च और 
यूरोप के अनेक राष्ट्रों के बीच उन्नीसवीं 
और बीसवीं शताब्दी तक चले आते 
संघर्ष का. द्योतक है। इस संघर्ष में 
जर्मनी, फ्रांस और इटली मुख्य रूप से 
चर्च के खिलाफ रहे। जमंन भाषा में 
इस शब्द का अर्थ है संस्कृति या सभ्यता 
के लिए संघर्ष (कुल्टुर-संस्क्ृति, काम्फ़- 
संघष) । झगड़ा पोप की उस घोषणा से 
आरंभ हुआ जिसमें कहा गया था कि 
पोप का वचन आप्त वचन है, वह कभी 
गलत नहीं हो सकता । यह वह समय 
था जव धमं का राजनीति में दखल 
होता था । विस्माकं ने सांकेतिक रूप 
से इस घोषणा का विरोध किया और 
रोमन कैथोलिक पादरियों पर कुछ 
पावंदियाँ लगा दीं । इस प्रकार चर्चे 
और राज्य के वीच झगड़ा काफ़ी असे तक 
चलता रहा । इटली में राज्य और पोप 
के पीठस्थान वेटिकन के वीच विवाद यहाँ 
तक वढ़ा कि पोप ने वेटिकन की चार- 
दीवारी से बाहर न निकलने की घोषणा की 
और कहा कि जो कॅथोलिक धर्मावळंबी 
इटली के राजकाज में हाथ बंटाएँगे या 
राष्ट्रीय चुनावों, में वोट तक देंगे वे 


कुति ००र्क तिसेही2माते, चके यह्‌ झगडा 


Labour party 


मुसोलिनी के समय तक चलता रहा 
था । फ्रांस में भी यह संघर्ष उन्नीसवीं 
शताव्दी के उत्तरार्धं से प्रथम महायुद्ध 
के अंत तक चलता रहा । संघर्ष के 
अंतिम परिणामस्वरूप चर्च की शक्ति 
का ह्लास ही हुआ। 
Kuomintang (कुओमिटांग) : कुओ- 
मिटांग, १८९१ में सुनयात-सेन द्वारा 
संस्थापित चीन का राष्ट्रवादी दल । 
कुओमिटांग ने १९११ की चीनी क्रांति 
में सक्रिय भाग लिया था और १९१२ 
में मार्शल युआन शिकाई के विरुद्ध 
द्वितीय क्रांति का नेतृत्व किया था। 
१९३० तक उसका दक्षिण चीन पर 
कब्जा हो गया । १९३७ से १६.४५ तक 
उसने जापान के आक्रमणों से चीन की 
रक्षा की । १९२५ में सुनयात-सेन को 
मृत्यु के पश्चात्‌ च्यांग-काई-शेक ने दल 
के नेतृत्व की बागडोर संभाली पर उसके 
नेतृत्व में दल ने अपने सामाजिक और 
राजनीतिक आदर्शो की उपेक्षा कर 


Labour partछ (लेबर पार्टी): श्रमिक 
दल, मजदूर दल 
इंगलैड का श्रमिक दल वहाँ के श्रमिक 
आंदोलन का राजनीतिक मूतं रूप है । 
इस दल के बीज ओद्योगिक क्रांति में ढूँढे 
जा सकते हैं । वह समयनुसमय पर कई 


२१७ 


L 


La\ our party 


सैनिक विजय को ही अपना लक्ष्य वना 
लिया । शीघ्र ही देश में भारी मुद्रा- 
स्फीति तथा शासन में भयंकर 
भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फल गई । 
१६४८ में साम्यवादी दल ने कुओमिटांग 
को पराजित कर चीन का शासन-सूत्र 
अपने हाथ में ले लिया तथा च्यांग-काई- 
शेक और उसके अनुयायियों ने भाग कर 
फ़ारमोसा में शरण ग्रहण की जिसके 
फलस्वरूप अब व्यवहारतः दो चीन हो 
गए हैं--एक तो कुओमिटांग-नियंत्रित 
और फ़ारमोसा-कंद्रित चीन तथा दूसरा 
साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित और 
चीन की मुख्य भूमि पर स्थित 
चीन । दोनों ही वास्तविक और विधि- 
सम्मत चीन होने का दावा करते हैं 
कितु संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक 
कुओमिटांग चीन की सरकार को ही 
मान्यता दी हुई है और उसका प्रति- 
निधि ही चीन का प्रतिनिधित्व करता 


है । 


में, सहकारी समितियों के रूप में ओर 
चाट्टिस्ट आंदोलन के रूप में । एक प्रभावी 
राजनीतिक दल के रूप में श्रमिक दल 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न 


हुआ और १६०० ई० में उसकी विधिवत्‌ _ 


स्थापना हुई । उसके बाद से वह निरंतर | 
रहा है। १६२२ के आम 
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laissez faire २१८ 


चुनाव के बाद से तो वह देश के दो 
सवसे बड़े दलों में से एक माना जाने 
लगा है। 

श्रमिक दल एक समाजवादी दल है 
जिसका ध्येय है कि “उत्पादन के समस्त 
साधनों पर सर्वसाधारण का आधिपत्य 
होना चाहिए तथा प्रत्येक उद्योग एवं 
सेवा का नियंत्रण लोकप्रिय शासन 
प्रणाली के द्वारा होना चाहिए।” श्रमिक 
दल की वास्तविक इच्छा सामाजिक 
समानता स्थापित करने की है यद्यपि 
समाजवाद के प्रति उसका आग्रह उतना 
प्रबल नहीं है । श्रमिक दल लोकतंत्रात्मक 
साधनों द्वारा धीरे-धीरे ब्रिटेन के पूँजी- 
वादी ढाँचे को समाजवादी ढाँचे के रूप 
में बदल देना चाहता है । श्रमिक दल 
का समाजवाद माक्स की अपेक्षा फेबियनों 
से अधिक प्रभावित है । 


देखिये-Fabian Society 


laissez faire अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेपी 
नीति, यद्‌भारी तद्भारी नीति। 


आमतौर पर समझा जाता है कि यह 
पद अठाह्रवीं शताब्दी में फ्रांस के एक 
व्यक्ति जी० सी० एम० विसेट द गोन 
की देन है। व्यापार पर लगी अनेक 
पावंदियों से तंग आकर एक दिन उनके 
मुह से “लेसे फेरे” अर्थात्‌ 'चीज़ों को 
अपने हाल पर छोड़ दो” निकल पड़ा । 
तव से राज्य के हस्तक्षेप से बचने की 
नीति के खूप में यह पद चल पड़ा है। 
आथिक दर्शन के रूप में इसका अर्थ है 
कि राज्य का हस्तक्षेप होने पर उत्पादन 
के साधनों का लाभ उतना नहीं हो पाता 
जितना राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में 


law 
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Lama (छामा) : लामा। 


मूळ तिब्त्रती शब्द ब्लामा है जो बोद्ध 
पुजारी अथवा भिक्षु का वाचक है। 
तिब्बत और मंगोलिया में वौद्ध धर्म ने 
जो रूप धारण किया वह लामा धर्म 
कहलाने लगा ! इसके अंतर्गत आध्या- 
त्मिक और भौतिक सभी शक्तियाँ 
लामाओं में अथवा पुजारी वर्ग में केंद्रित 
रहती हैं तथा एक प्रमुख लामा होता है 
जिसे भगवान्‌ वुद्ध का अवतार माना 
जाता है । तिन्त्रत के सर्वोच्च और सवं- 
मान्य नायक और शासनाध्यक्ष को दलाई- 
लामा कहा जाता था । तिव्बत में एक 


` और भी प्रमुख लामा की गद्दी थी जिसके 


अधिष्ठाता को पंचनलामा कहा जाता 
था । लेकिन जत्र तिब्बत में साम्यवादी 
चीनी सेनाओं ने प्रवेश किया तथा धामिक 
स्थानों और संस्थाओं को नष्ट करना 
शुरू किया, तो वर्तमान दलाईलामा तथा 
उनके अनुयायी अनेक बौद्ध लामाओं ने 
तिव्वत से भागकर भारत में शरण ली । 
तभी से ये लामा लोग भारत में रह रहे 
हैं । मंगोलिया का मुख्य लामा तेश या 
ताशी लामा कहलाता है । 


lame duck session (लेम डक सेशन): 


पंगु सत्र, लेम डक सेशन । 

एक विधानमंडळ का कार्य-काल समाप्त 
होने और उसके उत्तराधिकारी बिधान- 
मंडळ का विधिवत्‌ उद्घाटन होने के 
बीच की अवधि में होने वाला सत्र । 


185 (लॉ): विधि । 


बिधि शब्द के अंग्रेजी पर्याय “19” 
का स्रोत है 1४४' धातु जिसका अर्थ 
है “निश्चित होना” । ऑस्टिन का कहना 
है कि अंतिम” विश्लेषण में प्रभु का आदेश 


ह पता (नी तवी Bhawan Varanasi 0०॥००ह। व्रिक्षिङ्कै॥ न्रङतेवकिरंसंन के अनुसार 


SHELLS ~ SS SS SS 22-१2 SS SSNS 
ee आह कु ल्य आय कल - 


leader of the opposition 


“विधि सुव्यवस्थित चितंन और प्रथा का 
अंश है जिसे शासन की सत्ता और शक्ति 
के बल पर एकरूप नियमों की शकल में 
विशिष्ट और औपचारिक मान्यता प्राप्त 
हो गई हो ।”विधि के संबंध में प्रो ०हालेंड 
की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। उनके शब्दों में 
विधि कार्य का सामान्य नियम है जो 
केवल बाहरी गतिविधियों पर ही ध्यान 
देता है। उसे एक निश्चित सत्ता लागु 
करती है । यह सत्ता मानवीय है और 
मानवीय सत्ताओं में भी वह है जो राज- 
नीतिक समाज में सर्वोच्च होती हे । 
दूसरे शब्दों में विधि बाहरी आचरण का 
वह सामान्य नियम है जिसे प्रभृत्व- 
संपन्न राजनीतिक सत्ता कार्यान्वित 
करती है । संक्षेप में विधि प्रजाजनों के 
नागरिक आचरण के संबंध में राज्य की 
इच्छा है और उसके लिए दो बातों की 
अपेक्षा है : (क) नागरिक समाज और 
(ख) नियमों का समूह । कोई भी जन- 
समुदाय आचरण के मान्य नियमों के 
बिना बहुत समय तक मिल-जुलकर 
नहीं रह सकता । जिस प्रकार किसी 
साहित्यिक सभा के निर्माण के लिए या 


किसी सावंजनिक सभा के संचालन के ' 


लिए कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों 
की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
सामाजिक जीवन के समुचित निर्वाह 
के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत आवश्यक 
होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये 
नियम लिखित रूप में ही हों । ये नियम 
मान्य परम्पराओं या छोकाचारों 

` के रूप में भी हो सकते है । 

leader of the opposition (लीडर ऑफ 
द ऑपोजीशन ) : प्रतिपक्ष का नेता 
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प्रतिपक्ष अथवा विरोधी दल के नेता का 
सिद्धांत शासन-विज्ञान को ब्रिटिश 
संसदीय पद्धति की देन है । ब्रिटेन में 
इस पद का सृजन उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तरां में हुआ था परन्तु संविधि में 
उसे पहली वार १९३७ में मान्यता प्राप्त 
हुई। तब से मंत्रिमंडल-स्तर के मंत्रियों 
की भाँति प्रतिपक्ष के नेता को भी वेतन 
प्रदान किया किया जाता है । ब्रिटिश 
संविधि के पहले भी कनाडा और आस्ट्रे- 
लिया में प्रतिपक्ष के नेताओं को वेतन 
देने की विधितः व्यवस्था कर दी गई 
थी । राष्ट्रमंडल के इन दोनों देशों में 
प्रत्येक सदन में विरोधी दल के अलग- 
अलग नेता हैं । यह उनका ब्रिटेन से भेद 
है क्योंकि ब्रिटेन में विरोधी दल का एक 
ही नेता होता है । आस्ट्रेलिया में भारत 


` की भाँति द्वि-दल पद्धति का विकास नहीं 


हुआ है । वहाँ दोनों सदनों के दोनों 


` नेताओं को ही वेतन नहीं दिया जाता, 


बल्कि संसद में जिन छोटे-छोटे दलों के 
१० या इससे अधिक सदस्य होते हूँ, उन 
सवको भी मान्यता प्रदान की जाती है 
और वेतन दिया जाता है । 

विरोधी दल के नेता को पहली वार 
सांविधानिक प्रतिष्ठा १६६२ में प्राप्त 
हुई । उस वर्ष जामिका, ट्रिनिडाड, और 
युगांडा के संविधानों में विरोधी दल के 
नेता के पद का उल्लेख किया गया । 
इसके बाद से माल्टा, तथा कुछ केरी- 
वियन और एटलांटिक क्षेत्रों के संविधानों 
में भी विरोधी दल के नेता को मान्यता 
प्रदान की गई है । माल्टा में निर्वाचन 


आयोग, लोक सेवा आयोग ओर प्रसारण. 


प्राधिकरण की नियुक्तियो में विरोधी 


परामश करना आवश्यक 
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है जामिका, द्रिनिडाड, ` वारबाडोस 
और बहामाज आदि में उच्च सदन के 
कुछ सदस्य उसके परामश पर नियुक्त 
किए जाते हैं । जामिका में २१ सेनेटरों 
में से ८ उसकी मंत्रणा पर नियुक्त किए 
जाते हैं और इन आठों सेनेटरों को कुछ 
मामलों में विघायी निषेधाधिकार प्राप्त 
है । इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री राज्य- 
प्रधान के कुछ कार्यों के बारे में अपनी 
संस्तुति विरोधी दल के नेता से परामश 
करने के उपरांत ही करता है । 

जिन देशों में एकदल पद्धति है, वहाँ 
विरोधी दल अथवा विरोधी दछ के नेता 
के लिए कोई स्थान नहीं है । इन देशों में 
तथा कुछ सीमा तक राष्ट्रपतीय शासन 
वाले देशों में भी संगठित राजनीतिक 
बिरोध को मान्यता देने की रुचि का 
अभाव पाया जाता है। संयुक्त राज्य 
अमरीका की कांग्रेस में बहुमत दलों 
तथा अल्पमत दलों के नेताओं की स्थिति 
सदन में दलों के प्रवंधकों ओर वार्ताकारों 
की स्थिति है। यह भी संभव है कि 
कांग्रेस में अल्पसंख्यक दल का नहीं, 
प्रत्युत बहुसंख्यक दल का नेता उस दल 
का सदस्य हो सकता है जो सत्तारूढ़ 
सरकार के विरुद्ध हो । लेकिन, ब्रिटेन की 
पद्धति में विरोधी दल को शासन-तंत्न में 
आधिकारिक मान्यता प्राप्त है । वह 
प्रतीक्षारत सरकार है । विरोधी दल के 
नेता को “छाया मंत्रिमंडल' का संचालन 
करना पड़ता है और वह इस बात के 
लिए तैयार रहता है कि यदि सत्तारूढ़ 
सरकार की सदन में या निर्वाचनों में 
पराजय हो जाए तो वह प्रधानमंत्री का 
पद ग्रहण कर ले। १९३७ के अधि- 
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में उस्र द्वादस में बैठने वाले उस चाले उस दल के नेता को विरोधी 
दल का नेता कहा गया है जिसके सदस्यों 
की संख्या सबसे अधिक हो । इंगळंड में 
सुस्थापित द्विदल पद्धति के कारण 
विरोधी दळ के नेता को निर्धारित 
करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती । 

तथापि, हाउस ऑफ़ कॉमन्स के एक 
प्रतिष्ठित अध्यक्ष ने कहा था कि विरोधी 
दल का नेता उस दल का सदस्य होना 
चाहिए जो वैकल्पिक सरकार का निर्माण 
कर सकने की स्थिति में हो । विरोधी 
दल के नेता की स्थिति, वेतन और 
बिशेषाधिकारों का आधार यह है कि 

वह “छाया मंत्रिमंडल” का प्रधान होता 

है और वेकल्पिक सरकार का निर्माण 

कर सकता है। विरोधी दल के नेता को 

इस योग्य होना चाहिए कि वह समूचे 

प्रतिपक्ष की ओर से सरकार से बात- 

चीत कर सके । जिस प्रकार प्रधान- 

मंत्री को समूचे सदन का विश्वास-भाजन 
होना पड़ता दै, उसी प्रकार विरोधी दल 
के नेता को भी समूचे प्रतिपक्ष का 
विश्वास प्राप्त करना पड़ता है । 

सांविधानिक सिद्धांत में तथा वास्तविक 
व्यवहार में भी प्रधानमंत्री इसलिए 
प्रधान मंत्री होता है किं उसे सदन के 
बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, 
इसलिए नहीं कि वह एक सबसे बड़े दल 
का नेता होता है । जहाँ अनेक विरोधी 
दल होते हैं और इन विरोधी दलों में 
में आपस में आधारभूत मतभेद होते हैं 
वहाँ अनेक विरोधी दलों में से एक 
विरोधी दल के नेता को उस समय तक 
प्रतिपक्ष के नेता को प्राप्य समूची' 
प्रतिष्ठा, वेतन और विशेषाधिकार प्रदान 


निवत्न-में | हाउस ऑफ़: कॉमर्स में विरो ०।००! किए एजामे'मेंकठिसाइथाँ होती हैं जब 
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तक कि सारे विरोधी दल आपसी 
समझौते द्वारा उसे नेता न मान लें 
अथवा-कम-से कम विपक्ष के सभी 
सदस्यों का बहुमत उसका समर्थन न 
क्रे। 

विरोधी दल के नेता का पद गंभीर 
उत्तरदायित्व का पद है। ब्रिटेन में 
विरोधी दरू का नेता महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर वाद-विवाद की माँग कर सकता है । 
विदेशी संबंधों और प्रतिरक्षा जैसे कुछ 
बुनियादी मामलों में उससे सलाह ली 
जाती है । वह सरकार की प्रत्येक शाखा 
के वारे में पुरी सूचना माँग सकता हे 
और विचाराथं विषयों के चयन में भी 
उसकी मंत्रणा का महत्त्व होता हे 
अविश्वास-प्रस्ताव अथवा निदा-प्रस्ताव 
सामान्यतः उसी के द्वारा पुरःस्थापित 
किए जाते हैं। वेतन तथा भत्तों के 
संबंध में उसकी स्थिति वही है जो कि 
मंत्िमंडळ-स्तर के मंत्री की होती है । 
सचिवीय सहायता, आवास तथा कार्या- 
लय आदि के संबंध में मंत्रिमंडल-स्तर 
के मत्तियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, वे 
उसे भी मिली होती हैं । तथापि, उसका 
सवसे महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार और 
उत्तरदायित्व सत्तारूढ सरकार के 
अपदस्थ होने पर वेकल्पिक सरकार का 
निर्माण करना है ! 

भारत में फरवरी, १६६७ के चोथे 
आम चुनावों तक केंद्र तथा राज्यों में 
_ एक ही दल अर्थात कांग्रेस का बोलबाला 
था और किसी सक्षम, उत्तरदायी, संग- 
ठित विरोधी दल का निर्माण नहीं हो 
सका था । चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ 
प्रायः सभी राज्यों में संगठित विरोधी 


दल बन अए है और मिधानसेहको ५ ०१०७ सजित 0५ अतिकारी च्य 
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मान्यता प्राप्त हो गई है । किन्तु केंद्रीय 
स्तर पर स्थिति भिन्न है। आज भी 
लोक-सभा में सत्ताधारी कांग्रेस के 
विरुद्ध जो अनेक दल हैं वे सव आपस 
में बंट और बिखरे हुए हैं। कोई भी 
एक दल ऐसा नहीं है जो वर्तमान सरकार 
के हटाने पर एक नई सरकार बना 
सके । कांग्रेस के विभाजन के वाद 
लोक-सभा और राज्य-सभा दोनों में 
संगठन अथवा विपक्षी कांग्रेस दल को 
विपक्षी दल के रूप में तथा उसके नेताओं 
को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता 
दे दी गई हैक्योंकि विपक्ष में इस दल के 
सदस्योंकी सख्या सवसे अधिक है। किन्तु 
इन प्रतिपक्ष के नेताओं को इस पद का 
वेतन अथवा विशेषाधिकार नहीं मिले 
हैं और इस विषय में मत भेद जारी हैं । 


Leader of the Houऽ९ (लीडर ऑफ़ द 


हाउस) : सदन का नेता । 

विधानमंडळ में सत्तारूढ़ दल का एक 
प्रमुख व्यक्ति जो मुख्य सचेतक के 
परामर्श से विधानमंडल में सरकारी 
कार्यं के विवरण तैयार करता है। 
हबंटं मॉरीसन, जो अनेक वर्षो तक 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स के नेता रहे थे, का 
कहना है कि सदन-नेता को पाँच उत्तरः 
दायित्व तिभाने चाहिएँ--सरकार के 
प्रति सरकार के पश्चासद समर्थकों के 
प्रति, विरोधी दल के प्रति, संपूण सदन 
के प्रति और प्रभारी मन्नियों के प्रति । 
सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष दोनों 
की. उस तक पहुँच होनी चाहिए । सदन 
के नेता का कर्तव्य है कि वह अपने- 


आपको सरकार का ही अंग न समझ 
रों का 
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संरक्षक समझे । इंगळेंड में हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स तथा हाउस ऑफ़ लॉडेस के 
अलग-अलग नेता होते हैं । यही स्थिति 
भारत में है जहाँ लोक-सभा तथा राज्य- 
सभा के अलग-अलग नेता हैं । लोकसभा 
का नेता प्रायः प्रधानमंत्री स्वयं होता 
है। कितु यदि प्रधानमंत्री लोक-सभा 
का सदस्य न हो तो सत्तारूढ़ दल के 
अन्य किसी सदस्थ को सदन का नेता 
चुना जाता है । 


leadership principle (लीडरशिप 


प्रिसिपिल) : नेतृत्व सिद्धांत । 

यह पद जर्मन भाषा के ‘Fuhrer- 
PrinZi?' (फयूरर प्रिसीप) का पर्याय 
है । इसके अनुसार राष्ट्र की सारी सत्ता 
और शक्ति नेता में केंद्रित होती है। 
नेता की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए 
किसी प्रकार की सांविधानिक या अन्य 
सीमाएं वांछित नहीं हैं । नेता ही जनता 
की इच्छा को अभिव्यक्त करता है और 
वही राष्ट्र की आत्मा है। हिटलर का 
कहना था कि चूँकि नेता को राष्ट्र की 
दिशा और मिशन का ज्ञान होता है 
इसलिए वही इस वात को भी तय कर 
सकता है कि उसका नियंत्रण कितने 
समय के लिए हो और उसके वाद कौन 
उसका उत्तराधिकारी वने । सारे 
प्रशासकों और अधिकारियों को नेता के 
आदेशों का पालन करना होता है ओर 
बहुधा उन्हें उसके प्रति सत्यनिष्ठ होने 
की व्यक्तिगत शपथ लेनी होती है । 

देखिए-_Nazism. 
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का स उस फ़ का अथमाविशवव्यापी अंतरराष्ट्री अंतर्राष्ट्रीय संगठन 
था । उसके प्रमुख उद्देश्य थे : (क ) युद्ध 
को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का 
शांतिपूर्ण निवटारा, तथा (ख ) अंत- 
राष्ट्रीय सहयोग की भावना का 
अधिकाधिक विस्तार, जिससे कि विशेष रूण 
से सदस्य-राज्यों का भौतिक ओर नेतिक 
उत्कर्षं हो सक्रे और साधारण खूप से 
मानवता का विकास हो सके। युद्ध 
रोकने के लिये राष्ट्रसंघ ने शस्त्रास्त्रं में 
कमी और उसके द्वारा शस्त्र-संघषं की 
संभावना को कम-से-क्रम करने का 
प्रयास किया । इस उद्देश्य के लिए कई 
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन किये गये यद्यपि 
उन्होंने बहुत थोड़ी ही सफलता पाई । 
राष्ट्रसंघ ने कैलॉग-ब्रीआँ और लोकार्नो 
समझौतों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के 
द्वारा युद्ध रोकने की चेष्टा की। इन 
संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों 
ने यह वचन दिया कि वे आपसी झगड़ों 
को निवटाने के एक साधन के खूप में 
युद्ध का सहारा कदापि नहीं लेंगे । 
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निबटारे. 
के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्याय की 
एक स्थायी अदालत स्थापित की गई । 
इसके सदस्यों पर इस बात की बाध्यता 
थी कि वे एक-दूसरे की स्वतंत्रता तथा 
प्रादेशिक अस्तित्व की रक्षा करने में 
एक-दूसरे को सहयोग दें। यदि कोई 
राष्ट्र, चाहे वह राष्ट्रसंघ का सदस्य हो , 
या न हो, किसी दूसरे राष्ट्र पर 
आक्रमण करे तो राष्ट्रसंघ के सव 
सदस्य-राष्ट्रों का यह कतंव्य था कि वे 
मिल-जुलकर उसका मुकाबला करें । 


राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना, १९२० में इस सिद्धांत को ' 
1 सामुदा 
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आक्रांता राष्ट्र के विरुद्ध आथिक ध्रति- 
बंघों का अथवा सैनिक कार्यवाही का 
स्वरूप धारण कर सकता था । शुरू- 
शुरू में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ४२ 
राज्यों ने स्वीकार की । १६३२ तक 
सदस्प-राज्यो की संख्या ५५ हो गई । 
यही राष्ट्रसंघ की सदस्यता की अधिक- 
तम संख्या थी। १९३२ में जमंनी 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता से पृथक्‌ हो गया 
परन्तु १९३८ में पोवियत रूस ने राष्ट्र- 
संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली और 
इस प्रकार उक्त कमी प्री हो गई । जो 
कोई भी नया राज्य राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बनना चाहता, उसके लिये यह आवश्यक 
था कि उसकी सदस्यता फे प्रार्थना-पत्र 
को २/३ सदस्य-राज्यों का समर्थन 
प्राप्त हो । 

राष्ट्रसंघ के तीन मुख्य विभाग थे, 
जिनके द्वारा उसका कार्यं चलता था । 
वे विभाग थे साधारण सभा (असेम्बली) 
परिषद (कौंसिल) और सचिवालय 
(सेक्रेटेरियेट) । इसके अलावा राष्ट्रसंघ 
के दो और सहयोगी विभाग थे। इनमें 
से एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 
था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक 
संघ । कतिपय विशिष्ट समस्याओं के 
समाधान के लिये राष्ट्रसंघ ने कई 
समितियों और आयोगों की भी स्थापना 
की । उदाहरणार्थ अल्पसंख्यक समिति 
ओर मैंडेट्स आयोग क्रमशः अल्पसंख्यकों 
तथा तथाकथित 'अद्धंसभ्य' अथवा 
'असभ्य' राष्ट्रों की रक्षा के लिए स्थापित 
किये गये । साधारण सम राष्ट्रसंघ की 
व्यवस्थापिका शाखा थी । इसमें समस्त 
सदस्य-राज्यों के प्रतिनिछि सम्मिलित 
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एक शिष्टमंडल भेज सकता था, शिष्टः 
मंडल में अधिक-से-अधिक तीन प्रतिनिधि 
हो सकते थे । तथापि, प्रत्येक सदस्यः 
राज्य कानूनी दृष्टि से समान था, न 
कोई किसी से घटकर था' न कोई किसी 
से वढ़कर, क्योंकि प्रत्येक को एक मत 
प्राप्त था । किसी भी प्रस्ताव को पास 
करने के लिए यह आवश्यक था कि 
सभी उपस्थित सदस्य सरवंसम्मति से 
उसके पक्ष में अपना निर्णय दें। सभा 
का नियमित अधिवेशन वषं में एक वार 
हुआ करता था । यदि कभी आवश्यकता 
आ पड़ती, तव विशेष अधिवेशन भी किया 
जा सकता था । चूंकि सभा राष्ट्रसंघ 
की व्यवस्थापिका शाखा थी, इसलिए 
राष्ट्रसंघ के अधिकारों की सीमा में 
आने वाले सभी मामले सभा के न्याय- 
क्षेत्र में शामिल थे। वह बजट पास 
करती थी और राष्ट्रसंघ के दूसरे 
विभागों, समितियों व आयोगों के कार्य 
का निरीक्षण करती थी । सभा परिषद 
के गैर-स्थायी सदस्यों और स्थायी 
न्यायालय के न्यायाधीशों को भी चुनती 
थी । 

परिषद के चार स्थायी सदस्य 
(इंगलेड, फ्रांस, जापान और इटली) 
व दस ग्रेर-स्थायी सदस्य थे! बाद में 
जमंनी भी परिषद का स्थायी सदस्य हो 
गया और इस प्रकार स्थायी सदस्यों 
की संख्या पांच हो गई व गैर-स्थायी 
सदस्यों की संख्या घटा कर नौ कर दी 
गई । रार-स्थायी सदस्य सभा के द्वारा 
निर्वाचित होतें थे। आम तौर पर 
परिषद की एक साल में तीन या चार 
बैठक हुआ करती थीं, परंतु आपत्तिकाळ 


ये । समा में, सल्ले मार काना: ये आवका पहने पर विशेष जेठकों- 
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निति 
का भी आयोजन किया जा सकता था । 


परिषद राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी और 
सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा थी । यदि 
सदस्य-राज्यों के बीच आपस में कोई 
बिवाद उठ खड़ा हो, अथवा किसी की 
राजनीतिक स्वतंत्रता या प्रादेशिक 
अखंडता का अतिक्रमण हो, उस दशा 
में परिषद के जिम्मे यह कार्य 
था कि वह उसका निवटारा करे । 
निःशस्त्रीकरण और पंच-निर्णयों को 
' क्रियान्वित करने से संबद्ध तमाम विषय 
भी परिषद के ही हाथों में रहते थे। 
यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के 
ऊपर आक्रमण करने का अपराधी होता 
तो परिषद उसके ऊपर आथिक प्रतिबंध 
लगाने या उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही 
करने की सिफारिश कर सकती थी। 
परिषद के किसी भी निर्णय का सर्वे" 
सम्मति से पास होना आवश्यक था । 
राष्ट्रसंघ का सचिवालय जेनेवा में 
था । इसके कर्मचारियों की संख्या ६३७ 
थी । इन कर्मचारियों में विभिन्न देशों 
के स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे। उनकी 
भरती इस संगठन का महामंत्री किया 
करता था । सचिवालय के पदाधिकारी 
पूर्णरूप से राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में थे, 
अन्य किसी देश का उन पर प्रभुत्व नहीं 
था । सचिवालय का मुख्य कायं सभा 
और परिषद की बैठकों के लिए सामग्री 
तैयार करना तथा उनकी कार्यवाहियों 
के वृत्तांतों को हिफ़ाजत से रखना था । 
इसके अलावा सदस्य-राज्यों के बीच जो 
संधियाँ होती थीं, सचिवालय उनको 
पंजीकृत करता था, तथा सदस्य-राज्यों 
को राष्ट्रसंघ के क्रिया-कलापो से संबद्ध 
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आथिक व सामाजिक समस्याओं से संवद्ध 


मूल्यवान आँकड़े भी वह एकत्रित किया 
करता था। 

अपने मानव-हित संबंधी क्रियाकापों 
में राष्ट्रसंघ को यथेष्ट सफलता प्राप्त 
हुई। छोटे-छोटे राष्ट्रों के वीच यदा- 
कदा होने वाले मामूली संघर्षो का 
शांतिपूर्ण समाधान भी कई वार राष्ट्रः 
संघ के माध्यम से सम्भव हुआ । परंतु 
अपने मूलभूत उद्देश्य--युद्ध को रोकने 
में--राष्ट्रसंघ असफल रहा । जहाँ उसे 
ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ा, 
जिसमें महान शक्तियों में से कोई एक 
शामिल हो, वहाँ वह कुछ भी कर सकने 
में असमर्थ रहा । १९३२ में जापान ने 
चीन पर आक्रमण किया और मंचूरिया 
पर अपना अधिकार जमा लिया । 
राष्ट्रसंघ ने इस कार्यं की निदा की । 
जापान ने राष्ट्रसंघ को त्याग दिया । 
१९३५ में इटली ने अवीसीनिया पर 
आक्रमण किया । राष्ट्रसंघ अवीसीनिया 
की रक्षा न कर सका और इटली के 
इस नग्न आक्रमण को सहन कर गया । 
१९३६ में स्पेन में गृह-युद्ध हुमा । 
घुरी-राष्ट्रों ने विद्रोहियों को खुलकर 
सहायता दी । राष्ट्रसंघ इसमें भी कुछ 
न कर सका । १६३७ में बिना युद्ध 
की घोषणा किए, जापान ने चीन पर 
आक्रमण कर दिया। इस बारभी राष्ट्र- 
संघ जापान के विरुद्ध कुछ कार्यवाही 
करने में असफल हुआ । इन 
असफलताओं के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की 
गरिमा को बहुत गहरा धक्का पहुंचा । 
धीरे-धीरे लोगों का इस वात से विश्वास 
हटने लगा किराष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय शांति 


सूतनाएँ।हेता,॥ का निमित्त देशेऽ शी०॥०८।०की स्प्ाप्रछत कुरूरे में फ़ल हो सकता है। 


lebensraum 
संसार की बड़ी ताकतें पुनः गुट और 
गठबंधन की नीति पर उतर आई! 
राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित सामूहिक 
सुरक्षा को नीति को ठूकरा दिया गया। 
कोई आश्चयं नहीं कि द्वितीय महायुद्ध 
के सूत्रपात के साथ ही साथ राष्ट्रसंघ 
पूर्णतः समाप्त हो गया यद्यपि औप- 
चारिक रूप से उसकी अंत्येष्टि क्रिया 
अप्रेल १६४६ में ही की गई । राष्ट्रसंघ 
के निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य था 
कि विजयी मित्रराष्ट्रों की परमेष्ठता 
को कायम रखा जाए। अतः साम्राज्य- 
वाद ने जिन समस्याओं को उत्पन्न 
किया था, उनका हल करने में वह 
असफल हुआ । प्रथम विश्व-महायुद्ध के 
विजयी और पराजित राष्ट्रों के बीच 
जो मतभेद था, उसकी कटुता ने राष्ट्र- 
संघ की सम्पूर्ण जीवन-शक्ति को नष्ट 
कर डाला । पुनः राष्ट्रसंघ साम्राज्यवादी 
शक्तियों के हाथों में एक खिलौना मात्र 
वनकर रह गया, उसके पास वास्तविक 
और प्रभावपूणं शक्तियों का अभाव 
था । उसके पास ऐसे कोई साधन नहीं 
थे जिनके द्वारा वह अपने निर्णयों को 
बलपूर्वक सदस्य-राज्यों के ऊपर लागु 
कर सकता । उसके पास न तो अपने 
हथियार थे और न अपनी सेनाऐ थीं । 
पुनः सभी सदश्य-राज्य पूर्णतः प्रभुत्वः 
शक्ति-संपन्न राज्य बने रहे, वे अपने से 
चतर किसी अन्य सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते थे । इसके अलावा राष्ट्रसंघ 
में एक बड़ी त्रुटि यह थी कि उसके किसी 
भी निर्णय के लिये यह आवश्यक था 
कि वह सवंसम्मति से पास हो। यदि 
कोई सदस्य-राज्य, विशेष रूप से बड़ी 
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legate 


तो वह अपने विरुद्ध किसी भी कार्य- 
वाही को रोक सकता था। 

देखिए United Nations 

lebensraum (लेबेनस्राउम) 

लेवेनस्राउम, आश्रय-भूमि । 

यह एक जमन शब्द है जिसका अर्थ 
‘रहने का स्थान' है। १६३३ और 
१९४५ के दौरान जर्मनःराष्ट्रवादियों ने 
इस शब्द का प्रयोग एक नारे के रूप में 
किया । निम्नलिखित दो बातों के संदर्भ 
में इसका प्रयोग होता है : (१) जमनी 
की अत्यधिक आवादी जिसके फलस्वरूप 
अधिक भूमि-क्षेत्र पर अधिकार करने की 
उसकी सतत लालसा, ताकि उसकी समस्त 
जनता के लिए पुरा-पूरा अन्न उत्पादन 
किया जा सके । (२) जर्मनी का अपने 
पड़ोसी राज्यों को विशेषतः पूर्वी यूरोप 
के क्षेत्रों को अपने प्रभाव-क्षेत्र के अधीन 
लाने का दावा करना। इस सिद्धांत या 
नारे का आधार यह विश्‍वास था कि 
प्रत्येक राष्ट्र को अपनी जनसंख्या के 
लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने का 
अधिकार है। 


1९९५८ (लीगेट) : लीगेट । 


पोप का प्रतिनिधि जो दर्ज़ की हृष्टि 
से राजदूत के समक्ष ही समझा जाता 
है। पोप को “लीगेट” तथा “नंशिओ'' 
दोनों भेजने का अधिकार है । “लीगेट'” 
और 'नंशिओ' में पद-स्थिति को दृष्टि 
से कोई अन्तर नहीं रहता, अन्तर केवल 
इतना है कि छीगेट ईसाई धर्मे का एक 
प्रधान-विशेष, जिसे “काडिनल ' कहते हैं, 
होता है, किन्तु “नंशिओ' काडिनळ 
नहीं होता । 'लीगेट' विशेष अवसरों _ 
पर भेजा जाता है जव कि “नंशिओ 
साधारण स्थायी राजदूत-जेसा 


होता है। 
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legalism-moralism (लीगलिज्म- 
माँरलिउम) : विधिवाद-नीतिवाद । 
अमरीकी विदेश संवंधों की प्रवृत्ति को 
व्यक्त करने के लिए १६४३ में इस पद 
का प्रयोग किया गया था । जॉर्ज एफ० 
कैनन ने इस पद को लोकप्रिय बनाया । 
अपनी पुस्तक 'अमेरिकन डिप्लोमेसी' में 
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति 
वैधिक एवं नैतिक विचार-दृष्टि पर 
विस्तार से चर्चा की । इस पद का 
आशय यह है कि अमरीका को अपने 
विदेश संवंधों कौ वैधिक और नेतिक 
सिद्धांतो पर ही चलाना चाहिए । 
परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों में 
किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए । इस सिद्धांत के विरोधी 
यथार्थवादी हैं जो राष्ट्रीय हित की दृष्टि 
से इसकी आलोचना करते हैं। उनका 
कहना है कि वैधिक और नेतिक 
सिद्धांतो पर आचरण करना कूटनीतिक 
क्षेत्रों में कई वार राष्ट्रीय हितों के लिए 
उपयुक्त नहीं होता । 
देखिए foreign policy. 
legal rights (लीगल राइट्स ) ° वैध 
अधिकार । 
लीकाँक के अनुसार वैध अधिकार 
“राज्य की प्रभुसत्ता द्वारा स्वीकृत और 
रक्षित वे सुविधाएं हैं जिनका उपयोग 
एक नागरिक अपने साथी नागरिकों के 
विरुद्ध करता है ।” फलतः यदि कोई 
व्यक्ति वेध अधिकारों का उल्लंघन 
करता है, तो वह विधि द्वारा दंडित 
होता है। यही कारण है कि हत्या 
करना अथवा हत्या को चेष्टा भी करना 
दंडनीय अपराध माना जाता है । वैध 
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(क) नागरिक अधिकार और (ख ) 
राजनीतिक अधिकार । नागरिक अघि- 
कार वे बैध अधिकार हैं जिनके विना 
सभ्य जीवन का अस्तित्व असंभव होता 
है 1 इन अधिकारों के फलस्वरूप 
नागरिकों को विधि द्वारा निर्धारित 
सीमाओं के भीतर मनचाहा कार्य करने 
की स्वतंत्रता प्राप्त होती है । नागरिक 
अधिकार अनेक प्रकार के होते हे 
उदाहरण के लिए जीवन, संपत्ति, 
परिवार, भाषण, लेखन, धर्म और सावं- 
जनिक सभा का अधिकार। नागरिक 
अधिकारों का एक मुख्य सिद्धांत यह है 
कि सब व्यक्तियों को समान अवसर 
मिलने चाहिएँ । राजनीनिक अधिकार 
वे अधिकार हैं जो नागरिक को 
राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने 
के लिए अधिकृत करते हैं । राजनीतिक 
अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते । 
मत देने का अधिकार, चुनाव में खड़े 
होने का अधिकार और सारवंजनिक 
पदों पर नियुक्ति का अधिकार आदि 
कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार 
हैं । यह स्पष्ट है कि राजनीतिक अघि“ 
कारों का प्रयोग केवल लोकतंत्रात्मक 
शासन में ही संभव है। आजकल की 
आम प्रवृत्ति यह है कि राजनीतिक 
अधिकार अधिक से अधिक लोगों को 
दिये जाएं । केवल विदेशियों, पागलों 
और नावालिगों को राजनीतिक 
अधिकारों से वंचित रखा जाता है । 
भारत के संविधान के 'मूल अधिकार' 
संबंधी भाग में नागरिक और राजनीतिक 
दोनों ही प्रकार के अधिकारों का 
समावेश हुमा है। 


अधिकार) दो येचे करिना सककेहुँद$ ८०॥००दखिए०११४६१ rights. 
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legislative assemblies 
legislative assemblies (लेजिस्लेटिव 
असेम्वलीज ) : विधानसभाएँ । 
भारतीय संघ के अवयवी राज्यों में 
विधानमंडलों के निम्न, लोकप्रिय सदन । 
संविधान ने निर्धारित किया है कि 
राज्य को विधानसभा में अधिक से 
अधिक ५०० और कम से कम ६० 
सदस्य होने चाहिएँ (अनुच्छेद १७० 
(२)) । विघानसभाओं के लिए सार्व- 
भौम वयस्क मताधिकार और संयुक्त 
निर्वाचकगणों के आधार पर प्रत्यक्ष 
निर्वाचन होते हें । संविधान ने पृथक 
सांप्रदायिक निर्वाचनों का अंत कर 
दिया है लेकिन बिधानसभाओं में 
कतिपय अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व 
के लिए उपबंध किया है। अनुच्छेद 
३३२ के अनुसार विधानसभा में 
अनुसूचित जातियों के लिए तथा असम 
के आदिम जाति क्षेत्रों में वहां की 
अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ 
कर अन्य आदिम जातियों के लिए 
स्थान संरक्षित रहते हें । संविधान ने 
आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी 
विशेष उपवन्ध किया है। यदि किसी 
राज्य के राज्यपाल की राय हो कि उस 
राज्य की विधानसभा में आंग्ल- 
भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो वह 
उस विधान सभा में उस समुदाय के 
जितने सदस्य समुचित समझे नाम- 
निर्देशित कर सकता है (अनुच्छेद ३३३) 
किसी राज्य की विधानसभा में किसी 
स्थान के लिए चुने जाने के लिए 
संविधान ने कुछ शते आवश्यक 
ठहराई हैं । प्रत्याशी के लिए आवश्यक 
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legislative councils 


(ख) २५ वर्षे की अवस्था पूरी कर चुका 
हो, और (ग) ऐसी अन्य अहंताएँ 
रखता हो जो इस वारे में राज्य के 
विधानमंडळ के द्वारा निमित किसी 
कानून के द्वारा या अधीन निश्चित की 
जाएं । किसी राज्य की विधानसभा 
अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और 
दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है । 
प्रत्येके राज्य की विधानसभा की 
अवधि, यदि उसका पहले ही विघटन न 
कर दिया जाए तो, अपने प्रथम अधि- 
वेशन के लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष 
की होती हे । परन्तु इस कालावधि 
को, जव तक आपात्‌ की उद्घोपणा 
प्रवतंन में है, संसद कानून द्वारा किसी 
कालावधि के लिए बढ़ा सकती है जो 
एक बार एक वषं से अधिक नहीं हो 
सकती और किसी अवस्था में भी 
उद्घोषणा के प्रवत्तंन का अन्त हो जाने 
के पस्चात्‌ छह मास की कालावधि से 
अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाई ज्ञा 
सकती । 

राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा 
के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तर- 
दायी होती है अर्थात्‌ वह उसी समय 
तक अपने पद पर रह सकती है जब 
तक कि विधानसभा के सदस्यों के 
बहुमत का उसमें विश्वास बना 
रहता हे । 


legislative councils (लेजिस्लेटिव 


कौंपिल्प) : विधान परिषदे । 
भारतीय संघ के अवयवी राज्यों में 
द्विसदनी विधानमंडलों के उच्च सदन | 


द्विसदनात्मक विधानमंडळ वाले राज्यकी. 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्तसंख्या | 
है कि (क) वह भारेत'कां०भार्गस्किव्हो/००१३्स' «श्यं-की 'बिधनसंभाध्केव्सदस्यो की | 
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legislative councils 


समस्त संख्या की अधिक-से-अधिक एक" 


तिहाईहो सकती हैं। तथापि,यह निर्धारित 
कर दिया गया है कि किसी अवस्था में भी 
किसी राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों 
की समस्त संख्या चालीस से कम नहीं हो 
सकती । विधान-परिषद की रचना निम्न 
रीति से होती है: (१) तेरहवाँ भाग 
स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होता है; (२) वारहवाँ भाग ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होता है जो 
किसी विश्वविद्यालय के कम-से-कम तीन 
वर्ष से स्नातक रहे हों; (३) वारहवाँ भाग 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होता हैजो 
राज्य के भीतर माध्यमिक पाठश़ालाओं से 
अनिम्न स्तर की शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने 
के काम में कम-से-कम तीन वषं से लगे हुए 
हों ; (४) तीसरा भाग राज्य की विधान- 
सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से 
निर्वाचित होता हैजो सभा के सदस्य नहीं 
हैं; और (५) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा 
उन व्यक्तियों में से नाम-निर्देशित किए 
जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, 
सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा 
के विषयों के वारे में विशेष ज्ञान या 
व्यावहारिक अनुभव है । विधान-परिषद्‌ 
के लिए तमाम विर्वाचन एकल संक्रमणीय 
मत के द्वारा सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली 
के अनुसार होते है । 

विधान-परिषद्‌ के लिए निर्वाचन में 
खड़े होने वाले व्यक्ति को भारत का 
नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 
कम-से-कम तीस वषं की होनी चाहिए। 


'राज्य की विधान-परिषद्‌ अपने ही सदस्यों 


में से एक सभापति और एक उपसभापति 
का्‌ निर्वाचन करती ह । विधान-परिषद 
स्थायं 


नकाय ' उसका 


ट्न 
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नहीं हो सकता | 9 विधान परिषद्‌ के 


सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं 
और उसके तिहाई सदस्थ प्रति दूसरे वर्ष 
निवृत्त हो जाते हैं । 


legislative lists (लेजिस्लेटिव लिस्ट्स): 


विधायी सूचियाँ । 

सच्चे संघ-शासन में राष्ट्रीय अथवा 
केंद्रीय अथवा संघ सरकार और राज्यों 
की सरकारों के बीच शक्तियो का स्पष्ट 
वितरण आवश्यक होता है जिससे कि वे 
अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में स्वतंत्र 
बनी रहें। यदि उनके बीच अधिकार'क्षेत्र 
के प्रश्‍न को लेकर कभी कोई मतभेद 
उठ खड़ा: होता है, तो वह संघीय 
न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय 
द्वारा सुलझा दिया जाता है । भारतीय 
संविधन ने तीन विधायी सूचियों की 
व्यवस्था की है: संघ-सूची, राज्य-सूची 
और समवर्ती सूची । संघ-सूची में ६७ 
विषय हैं जिन पर संसद ही विधियाँ 
बना सकती है । इन विषयों में विदेशी 
संबंध, प्रतिरक्षा, नौ, थल और विमान 
बल, युद्ध क्षौर शांति, निवारक निरोध, 
नागरिकता, देशीकरण, डाक-तार 
व्यवस्था, बीमा, विदेशी व्यापार, अंतर्रा- 
ज्यीय व्यापार आदि सम्मिलित है । राज्य- 
सूची में ६६ विषय हें । सामान्यत: इन 
विषयों पर राज्यों के विधानमंडल ही 
विधियाँ बना सकते हैं । ये विषय राज्यों 
की स्वायत्तता के द्योतक हैं और इनमें 
निम्तलिखित मुख्य हैं : सार्वजनिक 
व्यवस्था, पुलिसःव्यवस्था, न्याय-व्यवस्था; 
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों 
को छोड़ कर्‌ अन्य न्यायालयों का संगठन, 


नि कारागार, ® 
री | र umuk [2 जा थित Collection. 01280 स्थानीय शासन, सावेजनिक 


स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, 


legislative lists 


“क पाय 
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भूमि-सुधार आदि । राज्य-सूची में प्राणित उसके किसी भाग के लिए कोई बिधि 


विषयों के देखने से पता चलता है कि 
राज्यों को स्थानीय विषयों के प्रशासन में 
पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है । कितु 
संविधान ने उपवंधित किया है कि किहीं 
विशेष परिस्थितियों में राज्य-सूची के 
विषयों पर केंद्र का भी नियंत्रण हो 
सकता है । उदाहरण के लिए अनुच्छेद 
३५२ में व्यवस्था की गई है कि यदि 
राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि 
गंभीर आपात विद्यमान है जिससे कि 
युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यंतरिक 
अशांति से भारत या उसके राज्यक्षेंत् 
के किसी भाग को सुरक्षा संकट में है, 
तो वह उद्घोषणा द्वारा राज्य-सूची के 
सब विषयों को सीधे केद्र के नियंत्रण 
में दे सकता है। अनुच्छेद ३५६ के 
अधीन राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल 
हो जाने पर संसद राज्य के विधान- 
मंडल की सारी शक्तियां अपन हाथ में 
ले सकती है । अनुच्छेद २४९ में 
उपबंधित किया गया है कि यदि राज्य- 
सभा ने उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या 
द्वारा सर्माथत संकल्प द्वारा घोषित 
किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक 
है कि संसद राज्य-सूची में प्रगणित किसी 
विषय के वारे में विधि बनावे, तो जब 
तक यह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए 
उस विषय के बारे में भारत के संपूर्ण 
राज्य-क्षेत अथवा उसके किसी भाग के 
लिए विधि बनाना विधिसंगत होगा । 
अनुच्छेद २५३ ने व्यवस्था की है कि 
“संसद को किसी अन्य देश के साथ की हुई 
किसी संधि, करार आक्छरिके परिपालन 


बनाने की शक्ति है ।' 

समवर्ती सूची में ४७ विषय हैं जिनमें 
से मुख्य हैं: दंडविधि, दंड-प्रक्रिया, विवाह 
और विवाह-विच्छेद, आथिक ओर सामा- 
जिक नियोजन, व्यापार-संघ, श्रमिक 
कल्याण, मूल्य-नियंत्रग, समाचारपत्र 
आदि । इन विषयों पर केंद्रीय सरकार 
और राज्य-सरकारे दोनों कानून वना 
सकती हैं पर यदि उस विषय पर राज्य- 
सरकार के कानून और केंद्रीय सरकार 
के कानून में विरोध हो तो विरोध की 
सीमा तक राज्य-सरकार का कानून शून्य 
हो जाता है और केंद्रीय सरकार का कानून 
लागू रहता है । 

भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियाँ 
अर्थात्‌ वे शक्षिययाँ जो किसी भी सूची 
में नहीं हैं, कंद्रीय सरकार को सौंपी हैं। 

देखिए--federation 

Union-State relation 


legislative relations (लेजिस्लेटिव 


रिलेशंस) विधायी संबंध । 
देखिए—legislative lists, 
Union-State relations. 

legislature (लेजिस्लेचर) : विधान- 
मंडल, विधानपारिका, व्यवस्थापिका, 
विधानांग । 

शासन के विभिन्न विभागों (कार्यांग, 
विधानांग और न्यायांग) में विधानांग 
की स्थिति सबसे ऊंची होती है। 
विधानांग का मुख्य कार्यं विधि-निर्माण 
है, अतः कार्यांग एवं न्यायांग की तुलना 


में उसकी स्थिति ऊंची होना स्वाभाविक | 


भी है। विधानांग ही उन विधियों का _ 


के लिए भारत. संहर) राजप क्षेत्र ¥ranasi निर्माण क रत है।जितके अनुसार कार्यांग व हा 


~ 
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प्रशासन करता है और न्यायांग न्याय । 
सव विधानांग समान रूप से शक्ति- 
शाली नही होते । कुछ विधानांगो के 
पास अनियंत्रित शक्तियाँ होती हैं और 
कुछ के पास गिनती की केवल सीमित 
शक्तियाँ । इंगलेंड की संसद्‌ प्रभुत्व- 
संपन्न विधानांग है क्योंकि वहाँ कोई 
लिखित संविधान नहीं है और संसद्‌ 
की विधि-निर्माण की शक्तियों पर किसी 
प्रकार का भी अंकुश नहीं है । वह किसी 
भी वर्तमान कानून को वदल या समाप्त 
कर सकती है अथवा जिन कानूनों की 
आवश्यकता समझे, उन्हें वना सकती है । 
ब्रिटिश संसद न केवल साधारण कानूनों 
को ही, प्रत्युत सांविधानिक कानूनों का 
भी निर्माण करने या उनमें संशोधन करने 
में समर्थ है। न्यायालय संसद्‌ हारा पास 
किए गए किसी भी कानून को असां- 
विधानिक घोषित नहीं कर सकते । 
दूसरी ओर अमरीका का विधानांग 
अर्थात्‌ वहाँ की कांग्रेस सीमित शक्तियों 
वाला विधानांग है क्योंकि उसकी 
शक्तियां एक लिखित संविधान द्वारा 
परिभाषित और परिसीमित हैं। वह 
अकेले देश के संविधान में संशोधन नहीं 
कर सकता । यदि उसके द्वारा पास 
किया गया कोई कानून संविधान के 
उपवंधों के प्रतिकूल पड़ता है, तो 
अमरीका का उच्चतम न्यायालय उसे 
'असांविधानिक घोषित कर सकता है । 
चे विधानांग भी प्रमुत्व-संपन्न नहीं माने 
जा सकते जिनके पास किए हुए कानूनों 
'पर कार्याग निषेधाधिकार का प्रयोग कर 
' सकता हो । ब्रिटिश शासन-काल में 
* भारतीय विधानांग इसी प्रकार के थे । 


legislature 


केद्रीय या कदरीय ओर प्रांतीय विधानांगो द्वार प्रांतीय विधानांगों द्वारा पास 
किए गए कानूनों पर अंतिम निपेधाधि- 
कार का प्रयोग कर सकते थे । प्रायः 
निरंकुश राजतंत्र अथवा अधिनायकवाद 
के अंतर्गत विधानांग की शक्ितयो का 
अपहरण कर छिया जाता है और वह 
केवल परामश देने वाली समिति ही वन 
कर रह जाता है। जिन देशों में संसदीय 
शासनप्रणाली प्रचलित है, वहाँ कार्यांग 
विधि-निर्माण में प्रत्यक्ष रीति से भाग 
लेता है और जिन देशों में अध्यक्षात्मक 
अथवा राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली 
प्रचलित होती है, वहाँ कार्यांग विधाचांग 
को परोक्ष रीति से ही प्रभावित कर 
सकता है । 

विधानांग का परंपरागत मुख्य और 
मूलभूत कार्य कानूनों का निर्माण करना 
है । वह पुराने और अनावश्यक कानूनों 
को वदलता तथा दूर करता है और 
सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
नूतन कानूनों का निर्माण करता है। 
विधानांग में जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि होते हँ । फलतः, वह जनता की 
इच्छा को प्रतिबिवित करता है । कितु 
आधुनिक विधानांगों का कार्य केवल 
यही नहीं है कि वे विधि-निर्माण करें। 
लोकतंत्रात्मक देशों के विधानांग अपने 
यहाँ की वित्त-व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण 
रखते हैं। विधानांग की अनुमति के 
बिना शासन किसी तरह का कोई खर्चा 
नहीं कर सकता । संसदीय व्यवस्था में 
मंत्रिमंडल विधानांग के प्रति उत्तरदायी 
होता है । वह उक्षी समथ तक सत्तारूढ़ 
रह सकता है जब तक कि उसे विधा- 
नांग के सदस्थी के का ' विश्वास 
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शासन की जाँच-पड़ताल व आलोचना 
करने का पुरा अधिकार है। वह 
प्रश्नों, संकल्पों तथा स्थगन प्रस्तावों 
द्वारा जनता का ध्यान सत्ता के दुरुपयोग 
की ओर आकृष्ट कर सकता है। वह 
आवश्यकत्ता पड़ने पर सार्वजनिक महत्त्व 
के विषयों में शोधकार्य करने के लिए 
समितियों व अनुशीलन आयोगों की भी 
नियुक्ति कर सकता है। कार्यांग पर 
विधानांग के अंकुश से यह त्तहीं समझना 
चाहिए कि विधानांग कार्यांग के दिन- 
प्रति-दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर 
सकता है । यह न होता है ओर न हो 
सकता है । वस्तुतः कार्याग की तुलना 
में विधानांग की स्थिति एक ऐसे न्याया- 
धीश की भाँति है, जो मंत्रिमंडल एवं 
उसके प्रशासनिक सहायकों के कार्यों का 
मूल्यांकन करता है और उनको त्रुटियाँ 
वताता है। विधानांग की उपस्थिति 
मात्र से ही शासन को इस वात का 
सतत ध्यान वना रहता है कि हमें 
अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए । 
कुछ देशों के विधानांगों को कार्याग के 
भी कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते 
हैं। अमरीका में राष्ट्रपति द्वारा की 
जाने वाली संधियों एवं महत्त्वपूर्ण 
_ नियुक्तियों के लिए वहाँ की कांग्रेस के 
उच्च सदन अर्थात्‌ सेनेट की स्वीकृति 
प्राप्त करनी पड़ती है । स्विट्जरलेंड के 
संघीय विधानमंडल को बहुत-सी कार्य- 
कारी शबितयाँ प्राप्त हैं । वह देश को 
कार्याग अर्थात्‌ संघीय परिषद्‌ के सात 
सदस्यों, संघीय न्यायाधिकरण के न्याया- 
धीशों और प्रधान सेनापति जसे महत्त्व- 
पूणं अधिकारियों को नियुक्त करता है । 
संघीय सभी 
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विधियो का निरीक्षण करती है और 
प्रशासनिक विवादों तक को सुलझाती 
हे । फ्रांस के तीसरे गणराज्य में सेनेट 
को स्वीकृति से राष्ट्रपति प्रतिनिधि-सभा 
का विघटन कर सक्ता था परन्तु इस 
शक्ति का प्रयोग एक बार ही हुआ । 
विधानांगो को कुछ न्यायिक कार्य भी 

करने पड़ते हँ । इंगलेड में लाँड-सभा 
अपील का उच्चतम न्यायालय हे । 
अमरीका और फ्रांस के सेनेट सर्वोच्च 
पदाधिकारियों के मद्दाभियोगों को सुनते 
हैं । स्विटज रलेंड की संघीय सभा अपने 
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 
अपराधियों को सर्वेक्षमा प्रदान कर 
सकती हे । भारतीय संविधान ने राष्ट्र- 
पति के महाभियोग को सुनने की शक्ति 
संसद्‌ में निहित की हे । राष्ट्रपति के 
ऊपर लगाए गए दोषारोप दो-तिहाई 
बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव में 
संसद्‌ के किसी भी सदन द्वारा उपस्थित 
किए जा सकते हैं । दूसरा सदन दोषा- 
रोपों की छानबीन करेगा और यदि वह 


-दो-तिहाई बहुमत से पास किए गए 


प्रस्ताव में यह घोषित कर दे कि दोषा- 
रोप सिद्ध हो गए हैं, तो राष्ट्रपति को 


“अपना पद छोड़ना पड़ेगा । 
Leninism (लेनिनिज्म) : लेनिनवाद । 


रूसी नेता लेनिन ने रूस की विशिष्ट 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
माक्स की शिक्षाओं का जिस ख्पमें 


' प्रयोग किया और उनकी व्याख्या को, 
वही लेनिनवाद का मुख्य तत्त्व है और | 


उसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 
(१) क्रांति की पद्धति जो लेनितने 
१६०५ और १६१७ की क्रांतियों मे. 


विछ दिती पति” ०अपताद वीणे ९क७व्की काति | 
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विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद 
जहाँ कहीं साम्यवादी क्ांतियाँ हुई हँ, 
वहाँ १९१७ की रूसी क्रांति को ही 
आदर्श माना गया । (२) सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व का सिद्धांत । (३) दल 
के संगठन और कार्यक्रम की मान्यता । 
(४) अन्य देशों के साम्यवादी दलों के 
संबंध में सिद्धांत। (५) साम्राज्यवाद 
संबंधी सिद्धांत, (६) ढंद्वात्मक भौतिक- 
चाद की व्याख्या, और (७) राष्ट्रीय 
एवं औपनिवेशिक प्रश्‍न । 

श्रमिक क्रांति के संबंध में मावर्स का 
कथन था कि वह वहीं सफल हो सकती 
हैं जहाँ उद्योगीकरण बहुत वड़े पैमाने 
पर हो चुका हो। लेनिन का यह विचार 
कि रूस जैसे देश में जो ओद्योगिक दृष्टि 
से बहुत पिछड़ा हुआ है, श्रमिक 
क्रांति सफल हो सकती है, माक्स की 
शिक्षाओं के विरुद्ध जाता मालूम पड़ता 
था । परंतु लेनिन ने अपने मत को 
पुष्टि में कहा कि पूंजीवाद को समग्र 
रूप से समझना चाहिए ओर इस दृष्टि 
से रूस सबसे कमजोर है । अतः विश्व- 
क्रांति का रूस से प्रारंभ होना सर्वथा 
स्वाभाविक है । यह लेनिन का दुर्वेलतम 
श्रृंखला का सिद्धांत कहलाता है। 
लेनिन ने अपनी पुस्तक “द स्टेट एंड 
रेवोल्यूशन” में सर्वहारा वर्ग के अधि- 
नायकत्व की विस्तृत व्याख्या को है। 
श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व के संवंध 
में माक्स ओर एंगिल्स की धारणा थी 
कि श्रमिक क्रांति के पश्चात्‌ पूँजीवादी 
राज्य का तो अंत हो जाएगा और कुछ 
काल के लिए श्रमिक अधिनायकत्व की 
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के लिए उन समस्त बल-प्रवर्ती शक्तियों 
का प्रयोग करेगा जिनका साधारणतया 
पूँजीवादी राज्य प्रयोग करते हैं । माक्स 
और एंगिल्स ने श्रमिक अधिनायकत्व 
की केवल मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत की 
थी और उसकी पूरी तस्वीर नहीं दी 
थी । लेनिन के सामने अक्तुत्रर क्रांति 
के पश्चात्‌ श्रमिक अधिनायकत्व की 
समस्या व्यावहारिक रूप में आई और 
उसने सोवियत प्रणाली को श्रमिक अधि- 
नायकत्व का क्रियात्मक रूप माना । 
लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के 
सिद्धांत में इस बात पर भी वल दिया 
कि उसके अंतर्गत श्रमिकों एवं अन्य 
शोषित वर्गों के बीच मित्रता होनी 
चाहिए लेकिन नेतृत्व श्रमिकों के ही 
हाथों में रहना चाहिए । 

साम्यवादी दल का कार्यक्रम और 
संगठन वया हो, इस संबंध में भी 
लेनिन के अपने कुछ बिचार हैं । लेनिन 
के विचार से दल समस्त श्रमिक 
आंदोलनों के बीच में रहता है। वह 
पथ-प्रदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करता है. 
जिसकी ऐसे आंदोळनों को आवश्यकता 
होती है लेकिन वह मजदूरों के समूह से 
सदैव विशिष्ट होता है । लेनिन यह तो 
नहीं चाहता था कि मजदूरों को दळ की 
सदस्यता से पृथक्‌ रखा जाए लेकिन वह 
यह अवश्य चाहता था कि जिन व्यक्तियों 
को दल का सदस्य बनाया जाए, उनका 
चुनाव सावधानी से हो ओर उन्हें अपने 
कतंव्यों का समुचित प्रशिक्षण दिया 
जाए । 


माक्र्सवाद के क्षेत्र में लेनिन की एक 


स्थाम द्रोग्ीजो.ति तिरी भिदो Col ।अहत्वशूषी।-्देमb/ यः (हैं कि उसने यह 


और अपने विरोधियों का नाश करने 


बताया कि अन्य देशों के साम्यवादी दलों 
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को किस नीति का पालन करना 
चाहिए । माक्‍संवाद राष्ट्रवाद के सिद्धांत 
को नहीं मानता और उप्तके विचार से 
एक देश के श्रमिकों का अपने यहाँ के 
पृंजीपतियों की अपेक्षा अन्य देशों के 
श्रमिकों के साथ अधिक घनिष्ठ संवंध 
होता है । लेनिन के विचार से विभिन्न 
देशों के साम्यवादी दलों के संगठन के 
लिए यह आवश्यक था कि वे एक ओर 
तो साम्यवाद के विचारों के प्रति दृढ 
निष्ठा बनाए रखें तथा दूसरी ओर जहाँ 
आवश्यक हो वहाँ सव तरह के समझौते 
करना और पंतरे बदलना सीखें । 
लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद 
की उच्चतम अथवा अंतिम अवस्था 
माना है । बहुत ही अधिकारपूर्ण शेली 
में उसने उन आथिक शक्तियों का 
विश्लेषण कर दिखाया जो साम्राज्यवाद 
के मूल में निहित होती हैँ । पूंजीवाद 
की साम्राज्यवादी अवस्था का वर्णन 
करते समय लेनिन ने माक्स के पूँजी- 
संचयन के विवरण का विस्तार किया 
और उसे आजकल की वस्तु-स्थिति पर 
लागु किया । पूँजी में यह निसर्गसिद्ध 
प्रवृत्ति है कि वह थोडे-से लोगों के हाथों 
में केंद्रित हो जाती है। पूंजीवाद लाभ के 
उद्देश्य पर आधारित है। यह स्पष्ट है 
कि अधिक लाभ तभी हो सकता है जब 
कि उत्पादन अधिक हो और वाजारों 
पर एकाधिकारात्मक नियंत्रण हो। 
परिणाम यह होता है कि जो पूजीपति 
उद्योग में जितनी अधिक पूंजी लगाते हैं, 
उनको उतना ही अधिक लाभ होता है। 
छोटे पूँजीपति अधिक पूंजी लगाने में 
समर्थ ना हो पाते, वे बड़े-बड़े पूँजी- 
पतियों 
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जाते हैं और धीरे-धीरे उनका विनाश 
हो जाता है! बड़े पूँजीपति. घरेलू 
बाज़ारों पर ही नियंत्रण रख कर संतुष्ट 
नहीं हो जाते । कई बड़े पृजीपति आपस 
में मिलकर ओद्योगिक संघों का निर्माण 
करते हैं और इनके माध्यम से विदेशी 
बाजारों को हथिया लेते हैं 
औद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिशील राष्ट्र 
“आथिक राष्ट्रीयता” की नीति पर 
चलने लगते हैं, वे आयात पर तरह- 
तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं गौर 
निर्यात को यथासंभव प्रोत्साहित करते 
हें ॥ इस प्रकार शोषण-योग्य बाजार 
संसार के अनुन्नत देशों में ही अधिकता 
से उपलब्ध होते हैं । इन प्रदेशों से एक 
लाभ और हे । वहाँ कच्चे द्रव्य बहुतायत 
से मिलते हैं । उद्योग बढ़ते-वढ़ते राजस्व- 
पूंजी के नियंत्रण में आ जाता है । जब 
घरेलू उद्योग इस पूंजी के विनियोग के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं दे पाते, तव इसे 
विदेशों में लगा दिया जाता है । इस 
प्रकार, पूंजी स्वयं ही निर्यात-योग्य 
सामग्री वन जाती है । इस सारी हलचल 
का एक परिणाम यह होता है कि 
विभिन्न राष्ट्रो के बीच भेद की खाई 
चौड़ी हो जाती है और साम्राज्यवादी 
युद्धों का विस्फोट होने लगता है । 

लेनिन मावस ओर एंगिल्स के द्वंद्वात्मक 
भौतिकवाद के मूळ सिद्धांतों को अटळ 
सत्य मानता था तथा उसके विचार 
से उनसे जरा भी हटना घोर असत्य 
एवं प्रतिक्रिया था । तथापि, मावस के | 
दंद्ात्मक भौतिकवाद में और लेनिन के 
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में एक महत्त्वपूर्ण 


अंतर है । मावस का विचार था कि 


प्रतिदद्धिता में कछ n २६००१ दीति प्रक्रिया व्ामीर्जिक शीस्तों के 9 
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| ज्ञ विशेष उपयोगी होती है राजदूत नियुक्त किया जा रई है । 
क्योंकि उनकी विषय-वर्लु एक ऐसी प्रत्येक दूत अपने देश से कल दो 
वस्तु होती है जिसमें विकास या वृद्धि रूपा में ग्रहण करता है । सि त्‌ र 
का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन, मूल प्रत्यय-पल लेता हैं और दूस 
| रसायन-शास्त्र तथा भौतिकशास्त्र जैसे उसकी एक प्रतिलिपि । मूळ प्रत्यय-पत् 
| भौतिक विज्ञानों में जिनकी विषय-वस्तु मुहरवन्द लिफ़ाफ़े में होता है । दूत को 
| पदार्थ होती है, अदंद्वात्मक भौतिकवाद जिस देश के लिए प्रत्यय-पत्न दिया जाता 
| से भी काम चल सकता है । इसके है उसके संदर्भ में उसे प्रत्ययप्राप्त या 
। विपरीत लेनिन का विचार था कि प्रत्यायित प्रतिनिधि कहते हैं । दूत दूसरे 
| दृंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का देश में पहुँचने पर वहाँ की सरकार को 
प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी प्रयोग अपने आगमन की सूचना देने के लिए 
किया जा सकता है। लेनिन के हाथों विदेश-मंत्रालय को प्रत्यय-पत्र की प्रति- 
में दंढ्त्मक्म भौतिकवाद विज्ञान के लिपि भेज देता है । इसके बाद विदेश 
प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने वाला एक मंत्रालय द्वारा निश्चित की गई तिथि 
सार्वभौम सिद्धांत वन गया । पर वह समारोहपूर्वक उस देश के 
माक्स और एंगिल्स ने अपने समय में शासनाध्यक्ष से भेंट करता है और उसे 
आयलँड, भारत, चीन, पोलंड और अपने दूत होने का मुहरवंद प्रत्यय-पत्र 
हंगरी आदि देशों की घटनाओं का प्रदान करता हे । भारत में आनेवाले 
विश्लेषण करके राष्ट्रीय एवं ओपनि- सभी राजदूत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रः 
वेशिक प्रश्‍न के संबंध में अपने प्रारंभिक पति की सेवा में अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत 
विचार स्थिर किए थे। स्टालिन के करते हैं। कार्यद्त अपने प्रत्यय-पत्र 
अनुसार लेनिन का इस क्षेत्र में अनुदान विदेश-मंत्ली के सामने प्रस्तुत करते हूँ। । 
यह है कि उसने माक्स तथा एंगिल्स के ॥७९7१॥० (लिवरलिज्म): उदारवाद। | 
तत्संबंधी विचारों को सुसंबद्ध रूप दिया, '“लिवरलिज्म' शब्द की व्युत्पत्ति । 
राष्ट्रीय तथा औपनिवेशिक प्रश्‍न को लैटिन शब्द 'लिवरलिस' से हुई है जिस | 
साम्राज्य के साथ जोडा और बताया का अर्थ है 'स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित । | 
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कि राष्ट्रीय एवं औपनिवेशिक प्रश्‍न इसमें व्यक्ति के लिए ऐसे राजनीतिक 
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक क्रांति के सामान्य और सामाजिक वातावरण के निर्माण 
.प्रश्‍न का एक अभिन्न भाग है । पर बल दिया जाता है जिसमें उसकी 
पल ण credence (लेट्स ऑफ स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा सुरक्षित 
दर फेर: रहे । उदारवाद की चर्चा में व्यक्ति के 
ot कर नीर में अपना असंग में राज्य को चर्चा का होना अनि- 
Ln उसे अपने राज्य वार है । सामाजिक संविदावाद सिद्धांत | 

ओर से दिया गया पत्र के दाशंनिक, हॉब्स और लॉक ने उदार- 
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जिसमें सुचना होती है सा हॉ ८ | 
को अमुक Wi कि अमूक, व्यतित) ७०वाव छ्लि।प्रम्मंग) में: द्यक्ति।और राज्य के ने 


अमुक देश का दूत या . संबंधों की विस्तार से चर्चा की है। 


कर 


liberalism 
\ 


ऐतिहासिक दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी 
तक राज्य को व्यवित की स्वतंत्रता के 
लिए हानिकारक ही माना जाता रहा। 
फ्रेंच क्रांति तथा उन्नीसवीं-वीसवीं 
शताब्दी में निर्वाचन अधिकार के प्रसार 
के बाद राज्य के प्रसंग में नागरिकों के 
अधिकारों को नई दिशा मिली । इससे 
उदारवाद के अंतर्गत राज्य की सत्ता 
के अर्थ में परिवतंन हुआ। इसके 
अलावा उन्नीसवी शताव्दी में विज्ञान 
की प्रगति तथा व्यापारिक और औद्यो- 
गिक गतिविधियों में मध्यवर्ग के लोगों 
के आ जाने के कारण उनकी सामाजिक 
ढांचे को तोड़ने में दिलचस्पी जाती रही 
और वह सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था 
के सुधार में दिखाई देने लगी । उन्नीसवीं 
शताव्दी में उदारवाद को उपयोगिता- 
वाद के समर्थकों से वळ मिला! 
उपयोगितावाद के प्रसिद्ध विचारक वेथम 
ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय होना चाहिए । 
बेथम के साथ ही अनेक अथंशास्त्रियो 
(एडम स्मिथ और रिकार्डो आदि) 
तथा जॉन स्टुअर्ट मिल आदि विचारको 
ने इस चितन-पद्धति को पुष्ट किया । 
टी० एच० ग्रीन ने इस विचारधारा को 
नया मोड़ दिया । उका कहना था कि 
वैयक्तिक विकास के लिए समाज में 
` व्यक्ति का पूर्ण नैतिक सहयोग होना 
चाहिए और उदार समाज का यह कतव्य 
है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे 
जिसके द्वारा इस प्रकार का नैतिक 
सहयोग संभव हो । इस प्रकार, ग्रीन 
के अनुसार सरकार ऐसी संस्था है जिसके 
द्वारा जनसामान्य के सामाजिक हितों की 


२३५ 


liberty 


liberty (छिवर्टी) : स्वतंत्रता । 
स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेज़ी पर्याय 
'लिवर्टी' है जिसकी व्युत्पत्ति लेटिन शब्द 
'लिवर' से हुई है और उसका अर्थ है 
मुक्ति । इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक 
अर्थं “इच्छानुकूल कार्यं करने की 
आजादी” है । इस अर्थ में स्वतंत्रता 
स्वच्छंदता या उच्छंखलता की पर्याय 
वन जाती है। यह स्वतंत्रता कौ 
निषेधात्मक मान्यता है और इसके 
अनुसार स्वतंत्रता विधि का अभाव कही 
जा सकती है । लेकिन किसी भी समाज 
में मनुष्य को जो वह चाहे करने की 
स्वतंत्रता नहीं मिल सकती । सभ्य 
समाज की पहली शते यह है कि मनुष्य 
को अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की 
स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। 
स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि समाज 
में केवल प्रतिबंधों का ही अभाव न रहे, 
प्रत्युत व्यक्ति के लिए आत्म-विकास के 
साधन भी उपलब्ध होने चाहिएँ । ग्रीन 
ओर लास्की ने स्वतंत्रता के इसी विधायक 
पक्ष पर बल दिया है। ग्रीन के शब्दों में 
स्वतंत्रता का आशय है “किसी ऐसे कार्य 
को करने अथवा ऐसी स्थिति का भोग 
करने को शक्ति जो कि करने अथवा 
भोग करने योग्य हो ।” लास्की के मत 
से 'स्वतंत्रता' उस वातावरण को तत्पर 
भाव से बनाए रखने का नाम हे जिसमें 
व्यक्ति को अपने अधिकतम आत्म-विकास 
का सुअवसर प्राप्त हो सके ।” इस 
इष्टि से यदि हम यह ज्ञात करना चाहें 
कि एक राज्य में कहाँ तक स्वतंत्रता है, 


तो हमें इसका पता इसी बात से र 
सकता है कि उस राज्य में नागरिकोंको | 


वृद्धि कीः सकती हैं Bhawan Varanasi 0क्षअधिकीशब्रा्तः हैं और! 'सम्हें अपने र ङ 2 दो 
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_ आत्मःविकास के लिए क्या-क्या सुवि- 


धाएँ मिली हुई हैं । 
देखिए—freedom. 
limited vote system (लिमिटेड वोट 
सिस्टम) : मर्यादित मत-पद्धति । 
अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व 
देने की एक विशेष निर्वाचन-युर्कित । 
इसके अनुसार एक निर्वाचन-क्षेत्र में 
जितने स्थान होते हैं, प्रत्येक मतदाता के 
पास उससे कम मत होते हें । उदाहरण 
के लिए तीन सदस्यों वाले निर्वाचन- 
क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता के पास दो मत 
होते हँ । इस योजना में अल्पसंख्यक 
वर्ग को एक सदस्य निर्वाचित करने का 
काफी हद तक आश्वासन प्राप्त 
जाता है । 
linguistic minorities (लिंग्विस्टिक 
मायनार्टीज़) : भाषायी अल्पसंख्यक । 
बड़े समुदाय के अंतर्गत वह छोटा 
समुदाय जिसकी वड़े समुदाय की भाषा 
से भिन्न अपनी विशिष्ट भाषा हो और 
जिसमें अपनी इस विशिष्ट भाषा के 
कारण पृथक्‌ सत्ता का भान हो । 
भारतीय संविधान ने भाषायी अल्पसंख्यकों 
को संरक्षण प्रदान किया है । अनुच्छेद २९ 
के अनुसार भारत के राज्य:क्षेत्र अथवा 
उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों 
के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष 
भाषा है, उसे बनाए रखने का अधिकार 
हे । इसी प्रकार, राज्य द्वारा घोषित 
अथवा राज्य निधि सेसहायतापाने वाली 
क्रिसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी 
नागरिक को भाषा के आधार पर वंचित 
नहीं रखा जा सकता । अनुच्छेद ३० के 
अनुसार भाषा पर आधारित सब अल्प- 


संख्यक:धर्गों क्रो अपनी" इचि'की शि! रतिः के प्रति 
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linguistic states 
संस्थाओं की स्यापना और प्रशासन का 
अधिकार है । शिक्षा-संस्थाओं को 
सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के 
विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं कर 


सकता कि वह भाषा पर आधारित 
किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है। 


linguistic ४४९४ (लिग्विस्टिक स्टेट्स) : 


भाषावार राज्य, भाषायी राज्य । 

भाषा के आधार पर गठित राज्य 
अर्थात्‌ राज्यों के गठन की यह पद्धति 
कि जिस निर्दिष्ट प्रदेश में एक ही भाषा 
बोलने वाले अधिक संख्या में पाए जाते 
हों, उसे एक राज्यका रूप दे दिया 
जाए । 

ब्रिटिश शासन-काल में भारतीय प्रांतों 
के गठन का आधार प्रशासनिक और 
व्यावहारिक सुविधा मात्र थी, कोई 
भाषायी अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं । 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ जब नए राज्यों का 
निर्माण हुआ, तव भारतीय संघ में राज्यों 
की तीन श्रेणियाँ रखी गईं--भाग 
क राज्य, भाग ख राज्य, भाग ग राज्य । 
इनके अतिरिक्त भाग घ के अंतर्गत 
अंदमान और निकोबर द्वीप सम्मिलित 
थे। भाग. क के अंतर्गत आंध्र, असम, 
विहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, 
उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और 
पश्चिमी बंगाल ; भाग ख के अंतर्गत 
हैदरावाद जम्मू और काश्मीर, मध्य 
भारत, मंसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र 
ओर त्रावणकोर-कोचीन तथा भाग ग के 
अंतर्गत अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुगे, 
दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कूच, मनीपुर, 
त्रिपुरा और विध्य प्रदेश थे । भाग क 


राज्य अधिकतर पू्वकाळीन ब्रिटिश 
प्रति थे । वे भारत संघ के 


Jinguistic states 


“काका 


पणं सदस्य थे और उनकी स्थिति संघ- 


वाद के सिद्धांत पर आधारित यी। 
भाग ख राज्य अधिकतर देशी रियासतों 
के एकीकरण के फलस्वरूप स्थापित हुए 
थे । यद्यपि संघ के रूप में उनकी स्थिति 
भाग क राज्यों के समान ही थी लेकिन 
राजनीतिक प्रगति की दृष्टि से वे पिछडे 
हुए थे तथा उन्हें भाग क के राज्यों 
जितनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी । 

संविधान के अनुच्छेद ३७८ क अनुसार 

भाग ख श्रेणी के प्रत्येक राज्य को 

केंद्रीय सरकार के सामान्य तियंत्रण 

और पर्यवेक्षण के अधीन रहना था। 

इसके अतिरिबत जहाँ भाग क क राज्या- 
ध्यक्ष राज्यपाल थे, वहाँ भाग ख के 
राज्याध्यक्ष राजप्रमुख थे । भाग ग राज्य 
“राज्य” कहलाते हुए भी सच्चे अर्थों में 
संघ के राज्य न थे। उनका शासन 
केंद्रीय सरकार सीधे संघात्मक आधार 

पर करती थी । भारतीय संविधान द्वारा 

प्रवतत इस त्रि-स्तरीय राज्य-व्यवस्था 

से जिसमें सघ की विभिन्न इकाइयों 
की स्थिति में विपुल असमानताए थीं, 
कोई भी प्रसन्न न था भौर लोग जल्दी 
से जल्दी इस अस्वाभाविक व्यवस्था 
का अंत करना चाहते थे । १ अकतूबर 
१६५३ को केंद्रीय सरकार ने मद्रास 
राज्य के तेलगू भाषी क्षेत्रों को अलग 
कर एक पृथक आंध्र राज्य की स्थापना 
की । इस घटना के फलस्वरूप समूचे 
देश में भाषायी आधार पर राज्यों क 
पुनगेठत की माँग जोर पकड़ गई। 
सरकार ने दिसम्बर, १९५३ में राज्य 
पुनर्गठन के प्रश्‍न पर्‌ निष्पक्षतापूवक 
विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय 


क्‌ एक 
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की अध्यक्षता में राज्य पुनगंठन आयोग 
की स्थापना को । आयोग ने राज्यों के 
पुनगंठन के चार आधार अपने 
सम्मुख रखे : (१) भारत की 
एकता और सुरक्षा ; (२) भाषायी 
और सांस्कृतिक सजातीयता, (३) 
वित्तीय, आथिक और प्रशासनिक 
विचार; और (४) राष्ट्रीय-विकास 
योजनाओं का सफल क्रियान्वय । 

आयोग ने भारत के संदर्भ में भाषायी 
राज्यों के विचार का हर दृष्टि से परी- 
क्षण किया । बंग-भंग, मोटेग्यू-चेम्सफ़ोडं 
प्रतिवेदन, भारतीय सांविधिक आयोग, 
१९२८ के सवंदल सम्मेलन आदि में 
भारत में भाषागत आधार पर राज्यों 
के पुनर्निर्माण की चर्चा समय-समय पर 
निरंतर होती रही थी । आयोग ने इन 
समस्त प्रतिवेदनों और अध्ययनों की 
संवीक्षा करने के उपरांत भाषावार 
राज्यों के पक्ष को उपस्थित करते हुए 
कहा था कि संघीय राज्य में अवयवी 
इकाइयों की स्थिति शाउन की सुविधा 
के लिए वनाई गई इकाइयों से अधिक 


होती है । भारतीय संघ के राज्यों में यह 


विशेषता तभी आ सकती है जब उनका 
निर्माण भाषागत आधार पर किया 
जाए। भारत लोकतंत्रात्मक देश है । 
लोकतंत्र में राज्यों का कारवार प्रादे- 
शिक भाषाओं में चलना चाहिए । 
शासक और शासितों के बीच एकता की 
भावना लाने में भाषा बहुत वड़ा साधन 
है। शिक्षा के विकास के लिए भी प्रादे- 
शिक भाषाओं की उन्नति आवश्यक हे । 
भाषात्रार राज्य बन जाने पर प्रादेशिक 
भाषाओं की अधिक उन्नति होगी और 
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की समस्या नहीं सुलझती थी और यह 
प्रश्न इतना विवादास्पद था कि इससे 
जनता की शक्तियाँ अनुत्पादक धाराओं 
में बहने का भय था । 

राज्य पुनगेंठन आयोग ने भारत के 
राजनीतिक मानचित्र का पुननिर्माण 
करने में भाषा को एक आधार माना 
था, एकमात्र आधार नहीं। परंतु इसके 
फलस्वरूप देश में पृथकता और प्रादे- 
शिकता की भावना को बढ़ावा मिला । 
इस समय देश के सम्मुख सबसे बड़ी 
समस्याएं राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और 
आथिक विकास की हैं और इन समस्याओं 
को सुलझाने में भाषायी राज्यों से कोई 
सहायता मिलती नहीं मालूम होती, वे 
तो प्रगति और एकता के माग में वाधा 
ही अधिक बन गए मालूम होते हैं । अतः 
बहुत से लोग भाषायी आधार पर राज्यों 
के पुनगंठन: की बुद्धिमत्ता पर सदेह 
करने लगे हैं और कई क्षेत्रों में भाषायी 
राज्यों को समाप्त किए जाने की माँग 
भी उठी है। 

list system (लिस्ट सिस्टम) : सूची 
पद्धति । 

देखिए proportional represen- 
tation. 

10007 (लाबी) : लावी, प्रकोष्ठ, सभा 
कक्ष, उपांतिका । विधानमण्डलों में वह 
प्रकोष्ठ या सभाक जहाँ विधायक 
बाहर के लोगों से मिल सकते है । 


lobbying 





सामाजिक और आथिक त्याय हो सकेगा। 10४ (लावीइंग ) : लांवी-प्रथा, 


लाबी-कार्य । 

लॉवी मूलतः एक अमरीकी संकल्पना 
है । किसी विधेयक का समर्थन या 
विरोध करने के लिए सदस्यों पर व्यक्ति- 
गत संपर्क द्वारा जोर डालना । प्रायः 
लाँबीज या विधान सभा भवन के सार्व- 
जनिक प्रकोष्ठ में सदस्य मिल कर ऐसा 
करते हैं । अमरीका में चीनी-लांत्री 
(च्यांग-काई-शेक के समर्थक सदस्यों) 
और कृषक-लॉबी (कृषि संबंधी हितों 
की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा अधिक 
आथिक सहायता का समर्थन करने वाले 
सदस्यों) के संदर्भ में प्रायः इस शब्द का 
प्रयोग होता है। अमरीका में प्रायः सभी 
प्रमुख हितों की लॉवियाँ हैं और इनसे 
राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी प्रश्रय 
मिलता है । जैसे ही किसी को यह 
पता चलता है कि अगले वषं कांग्रेस में 
एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत होने जा रहा 
है जो उसके उद्योग अथवा व्यापार के 
लिए महत्त्वपूर्ण है, वेसे ही वह उस 
कांग्रेस सदस्य के पास पहुँच जाता है 
जिसे चुनाव लड़ना है और उस कांग्रेस- 
सदस्य के चुनाव-प्रचार के लिए कुछ 
धनराशि देने का वायदा करता है। 
इसका साफ़ मतलव यह होता है कि 
उस विधेयक पर कांग्रेस-सदस्य का मत 
आवश्यक है। इस प्रकार कांग्रेस के 
सदस्य, विशेषकर हाउस ऑफ़ रिप्रेजें- 
टेटिव्ज्‌ के सदस्य दबावकारी गुटों के 
नियंत्रण में आ जाते हैं और इस बात 
के लिए विवश हो जाते हैं कि अपने दल 
के आदेशों की अपेक्षा दवावकारी गुटों 
के आदेशों का सक्रियता से पालन करें। 
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प्रथा या द्बावकारी 
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गुटों की प्रया के विकसित होने का 
कारण यह है कि कांग्रेस-सरस्यों के 
चुनाव-प्रचार के लिए द्रव्य की आवश्य- 
कता होती है और उन्हें द्रव्य अपने दलों 

नहीं मिळता, दवावकारी गुटों से ही 

मिल सकता है । अमरीका की राजनीति 
में दवावकारी अथवा संगठित प्रभावकारी 
गुटों का काफ़ी महत्त्व है, लेकिन फिर 
भी वहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है जिसके 
आधार पर इनकी गतिविधियों को 
नियंत्रित किया जा सके। लॉबियों के 
पंजीकरण की जो वैधानिक व्यवस्था है 
उसमें ढील की इतनी गुंजाइश है कि 
उसका होना न होना वरावर है। 'छोंत्री 
पंजीयन अधिनियम' के अन्तर्गत केवल 
पंजीयन की व्यवस्था है, नियमन की 
नहीं । 

आदर्श रूप में छोंवी-प्रथा इतनी बुरी 
नहीं है जितनी कि वह समझी जाती है। 
यदि विभिन्न हितों का अस्तित्व स्वीकार 
कर लिया जाए तो लोकतंत्रात्मक 
व्यवस्था में विभिन्न हितों के संघर्ष से 
जो निर्णय लिए जाएंगे उनका सभी के 
अधिकतम संभव हित में होने की स्वा- 
भाविक आशा को जा सकती हे । शतं 
केवल यह है कि (१) सभी हितों की 
लॉवियाँ हों अर्थात्‌ सभी हितों को 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तथा (२) सभी 
लॉवियों की शक्ति-सामरथ्यं लगभग 
समान हो । सच यह है कि यथार्थ में 
ऐसा होता नहीं और प्रायः साधारण 
उपभोक्ता आर करदाता को अधिक्राधिक 
बोझा उठाना पड़ता है । 
local armistice (लोकळ आमिस्टिस) : 
स्थानीय युद्धविराम । ० 
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local government (लोकल गवर्नेमेंट) : 
स्थानीय शासन । 
देखिए-]ocal self-government. 
local self-government (लोकल सेल्फ 


गदनमेंट) : स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त 


शासन । 

स्थानीय स्त्र-शासन का अभिप्राय वह 
प्रथा है जिसके द्वारा नगर, कस्वों और 
ग्रामों में निवास करने वाली जनता को 
अपनी निर्वाचित संस्थाओं द्वारा अपना 
शासन आप करने का अधिकार दिया 
जाता है । जहां तक स्थानीय मामलों 
का संवंध होता है, जनता उनका अपनी 
निर्वाचित संस्थाओं द्वारा स्वतः प्रबंध 
कर लेती है। साधारण रूप से स्थानीय 
स्व-शासन में दो वार्ते समाविष्ट हैं । 
पहली वात यह है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, 
बिजली, पानी, सावंजनिक पाकोँ, सड़कों 
और वाळक तथा बालिकाओं की प्रारं- 
भिक शिक्षा आदि का प्रबंध स्थान- 
विशष की जनता के ही हाथों में छोड़ 
देना चाहिए । चूँकि ये मामले स्थानीय 
हित के हैं, अतः इनका शासनः प्रबंध 
वे ही लोग सुचारू रूप से कर सकते हैं 
जिनका कि इनसे निकट संपक 
रहता है । यदि कट्रीय सरकार 
अपने पदाधिकारियों के द्वारा इन 
मामलों का प्रबंध करना चाहे, तो उसे 
सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि ये पदाधि- 
कारी क्षेत्र-विशेष की स्थितियों 
एवं आवश्यकताओं से अनभिज्ञ होंगे । 
दूसरी बात यह है कि इन मामलों 
का प्रवंध करने वाली स्थानीय संस्थाओं 
को अपने कार्य के संचालन में पर्याप्त 


स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । राज्य-सरकार 


और केंद्रीय सरकार उनके क्रिया-कलापों 


र ७ दि 
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Soo उनके कार्यं २ ठ्‌ 
जहाँ तक संभव हो, उनके काय में 
हस्तक्षेप न करें । 
यूरोप में स्थानीय शासन शब्द आय: 
उन स्थानीय संस्थाओं के लिए प्रयुक्त 
होता है जो भारत में स्थानीय स्त्र-शासन 
शब्द के अंतगंत आती हैं। इस अंतर का 


कारण यह है कि भारत में “स्थानीय _ 


शासन” शब्द राज्य-सरकार के लिए 
प्रयुक्त होने लगा है । इसलिए भ्रम को 
दूर करने के लिए भारत में जिला- 
बोर्डो (अब जिला-परिषदों तथा) नगर- 
पालिकाओं आदि स्थानीय संस्थाओं के 
लिए स्थानीय स्व-शासन शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । आधुनिक राज्य की 
रचना में स्थानीय संस्थाओं को अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । इन सस्थाओं 
के द्वारा जनता सामुदायिक जीवन के 
लाभ उठाती है । शासन का मूल उद्देश्य 
समुदाय की भौतिक और नैतिक 
उन्नति करना है । स्थानीय स्वशासन 
से इस उद्देश्य की प्राप्ति में अपूर्वे 
सहायता मिलती है । देश के करोड़ों 
निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना अत्यंत कठिन काम है । स्थानीय 
संस्थाएं अपने मामलों का स्वयं प्रबंध 
करके केंद्रीय सरकार के कार्य-भार को 
हल्का कर देती हें । स्थानीय संस्थाओं 
के द्वारा शासन-प्रबंध में सुचारुता आती 
है। चूँकि प्रत्येक स्थान की समस्याएं 
विशेष होती हैं, इसलिए वहाँ के निवासी 
ही उन्हें अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं । 
स्थानीय संस्थाओं के कारण सरकार के 
खर्च में काफी वचत हो जाती है। यदि 
सारी वातों का प्रबंध राज्य की सरकार 
को करना पड़े, तो इसके लिए उसे 


बहुत त, कमचारी रखने पड़ेंगे । स्थानीय le 


२४० 
स्त्र शासन से सबसे वड़ा लाभ यह है कि 
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वह जनता को व्यावहारिक राजनीति 
की शिक्षा देता है। किसी क्षेत्र के निवासी 
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों से 
उतना सम्पर्कं नहीं रखते जितना अपने 
यहाँ की स्थानीय संस्थाओं से । स्थानीय 
बातों का उनके जीवन पर तत्काल 
प्रभाव पड़ता हैं, हर वात उनकी दृष्टि 
के सामने रहती है, फलतः उसमें राज- 
नीतिक चेतना उदित होती है। स्थानीय 
संस्थाओं के निर्वाचन में भाग लेने और 
स्थानीय मामलों का प्रवंध करने से 
जनता लोकतंत्र की हितकारी शिक्षा 
प्राप्त करती है । 

भारत में स्थानीय शासन की संस्थाएं 
अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही 
है । प्राचीन भारत में पंचायतों तथा 
विभिन्न-शिल्प संघों की सुदुढ़ व्यवस्था 
थी । लेकिन मुगल-काल में स्थानीय 
शासन की संस्थाओं को धक्का पहुंचा 
तथा ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक अव- 
स्थानों में उनकी बहुत अवनति हुई । 
१६८७ में ईस्ट इंडिया कपनी ने मद्रास 
में स्थानीय सेवाओं के प्रबंध के लिए 
म्युनिसिपल शासन की स्थापना की । 
इसी प्रकार के प्रयत्न बंबई और 
कलकत्ता में किए गए । लेकिन स्थानीय 
संस्थाओं के विकास की ओर विशेष 
ध्यान उन्तीसवीं शताब्दी में ही दिया 
गया । १८७० में लाडं मेयो की सरकार 
ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि भारत 
में स्थानीय सस्थाओं का विकास किया 
जाए जिससे कि भारतीयों को स्व-शासन 
का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके | १८८२ 
में लॉड रिपुन के संकल्प में स्वीकार 


(सामानि, उतु सार्वजनिक 
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भावना से प्रेरित विवेकशील व्यक्तियों 
का एक पूरा वर्ग उत्पन्न हो गया है 
जिसकी सेवाओं का उपथोग न करना 
शक्ति का पूर्ण अपव्यय होगा। इस 
संकल्प के आधार पर स्थानीय संस्थाओं 
में निर्वाचित लोगों की संख्या पर्याप्त 
बढ़ गई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 
स्थानीय स्व-शासन का प्रवत्तंन किया 
गया । लेकिन स्थानीय संस्थाओं पर 
प्रशासनिक नियंत्रण सरकार का ही बना 
रहा । १९१९ में मोटेग्यू-चेम्सफ़ोड 
सुधारों के लागु होने पर स्थानीय 
संस्थाओं के गठन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए और उन्हें इस वात की अनुमति 
मिल गई कि वे गेर-सरकारी लोगों को 
अपना अध्यक्ष निर्वाचित कर सकती हैं 
तथा उनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का 
बहुमत हो सकता है। स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ भारत में स्थानीय स्व-शासन का 
स्वरूप और क्षेत्र बहुत बदल गया है । 
भारत में प्रशासन की इकाई जिला है। 
विधि और व्यवस्था, राजस्व, न्याय, 
चिकित्सा और स्थानीय शासन, इन 
सबकी प्रशासनिक संस्थाएं ज़िले में ही 
केंद्रित हैं । स्थूल रूप से जिले में दो 
प्रकार के काये होते हैं: (क) राज्य की 
ओर से किए जाने वाले कायं जसे राजस्व 
एकत्रित करना, विधि और व्यवस्था बनाए 
रखना और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक 
कायं, (ख) स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए 
जाने वाले कार्य जेसे सफ़ाई, रोशनी 
और प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध । पहली 
श्रेणी के कार्य जिला प्रशासन का प्रधान 
जिलाधीश अथवा डिप्टी कमिश्नर 
करता है । वह भारतीय” प्रशासनिक 


सदस्य होता है। वह रगान-संचयन 


व्यवस्था का प्रधान होने के नाते कलूवटर 


कहलाता हे और उसे अपने इस कायं में 
असिस्टेंट कळक्टरों, डिप्टी कलक्टरों, 
तहसीलवारों, कानूनगो और लेखपालों 
से सहायता मिलती है। जिला दंडा- 
धिकारी होने के नाते जिले में विधि 
और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मे- 
दारी उसके कंधों पर होती हैं और 
वह असिस्टेंट कमिश्नर, सवडिवीजनल 
मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस की सहायता 
से अपने कृत्यों का निवंहन करता हे । 
कलक्टर तथा जिला दंडाधिकारी कायं- 
कारी अधिकारी भी है । संघ सरकार 
और राज्य सरकारें अपने-अपने आदेशों 
और निणंयो को उसी के माध्यम से 
कार्यान्वित कराती हैं। जिले का प्रशास- 
निक प्रधान होने के नाते कलक्टर तथा 
ज़िला दंडाधिकारी को व्यापक शक्तियाँ 
प्राप्त हूँ । यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
उसकी शक्तियों में कमी हो गई है, फिर 
भी उसका पद अत्यधिक प्रतिष्ठा और 
सम्मान का पद है। । 

स्थानीय शासन की दृष्टि से प्रत्येक 
जिले में नगर-क्षेत, अर््धं-नगर क्षेत्र और 
ग्राम्य क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों की आव- 
श्यकताएँ और समस्याएं एक-दूसरे से 
भिन्न होती हैं और उनके समाधान के 
लिए विभिन्न प्रकार की स्थानीय शासन 
संस्थाओं का सृजन किया गया है । 
(१) बंबई, लखनऊ, आगरा, कानपुर, 
नागपुर, इलाहाबाद आदि बड़े-बड़े नगरों 
में नगर निगमों की स्थापना की गई है। 
नगर निगम स्थानीय शासन के उच्चतम 
प्रकार हैं। (२) उन्नाव, बरेली और 
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है । म्प्रनिसिपल बोर्डो को नगर [निगमों 
की अपेक्षा कम शक्तियाँ प्राप्त हैं । 
(३) कुछ सैनिक छावनियों वाले नगरों 
में रक्षा-मंत्रालय ने कैन्टूनमेंट बोडो की 
स्थापना की है। (४) छोटे नगरों को 
अधिसूचित क्षेत्रों (नोटीफाइड एरियाज ) 
का रूप दे दिया गया है । ये क्षेत्र छोटी- 
छोटी नगरपालिकाओं के रूप में होते हैं 
और म्युनिसिपल अधिनियम के 
अधीन, लेकिन कुछ कम मात्रा में, 
'शवितयों का प्रयोग करते हैं। (५) 
कुछ राज्यों में नगर क्षेत्र हे । अधिसूचित 
क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों के स्वरूप में 
कोई अंतर नहीं है। (६) इस प्रकार 
स्पष्ट है कि जिले की एक-एक इंच भूमि 
जो नगरीय या अद्धे-नगरीय है, स्थानीय 
शासन संस्थाओं के अंतगत आ गई है । 
जो भूमि इन संस्थाओं के अंतर्गत नहीं 
है, वह ग्रामीण भूमि है ओर उसे जिला 
परिषद्‌ के रूप में गठित किया गया है । 
(७) प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 
जिला परिषद्‌ को चार या पाँच समितियों 
बाँट दिया जाता है। प्रत्येक समिति 
स्थानीय शासन की इकाई है । (८) 
समिति के क्षेत्र मे अनेक ग्राम पंचायतें 
` होती हैं जो स्थानीय शासन की इकाइयाँ 
'भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय 
शासन की यह त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रायः 
सभी राज्यों में लागू कर दी गई है । 
इस प्रकार, कुल मिलाकर भारत में 
स्थानीय शासन के आठ प्रकार उपलव्ध 
होते हैं : तीन नगरःक्षत्रों-के लिए, दो 
अद्धेनगर-क्षेत्रो के लिए और तीन 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए । नीचे इन सभी 
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रहा है: 
(१) नगर निगम: क वर्ग या ख वग के 
नगरों में नगर निगम के रूप में स्थानीय 
शासन का उच्चतम प्रकार उपलब्ध 
होता है । स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत में 
नगर निगमों की संख्या (अब ३०) तीब्र 
गति से वढी है । संघ राज्यक्षेत्र में 
निगम की स्थापना संसद के अधिनियम 
से होती है और राज्य के क्षेत्र में राज्य 
विधानमंडल के अधिनियम द्वारा । कभी- 
कभी एक अधिनियम द्वारा एक ही 
निगम की स्थापना होती है । उदाहरण 
के लिए दिल्ली नगर निगम की स्थापना 
संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई 
थी । इसके विपरीत उत्तर-प्रदेश में नगर 
महापालिका अधिनियम, १९५९ के 
हारा आगरा, वनारस, लखनऊ, कानपुर 
और इलाहावाद में एक-एक निगम की 
स्थापना की गई है! 

निगम को परिषद्‌ में तीन तत्त्व होते 
हें पाषंद, एल्डरमैन और अध्यक्ष । पाषंद 
जनता द्वारा चार वर्ष के लिए निर्वाचित 
किए जाते हैं | पाषंद कुछ एल्डरमैनों 
का चुनाव करते हैं। एल्डरमैनों का 
कार्यकाल पार्षदों के कार्यकाल से कुछ 
अधिक होता है। एल्डरमैनो तथा 
पार्षदों की शक्तियाँ प्राय: समान हैं 
तथापि एल्डरमेनों की प्रतिष्ठा अधिक 
हे । एल्डरमैन और पाषंद एक बैठक में 
उपस्थित होकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
चुनते हैं जो क्रमशः मेयर तथा डिप्टी 
मेयर का निर्वाचन करते हैं । इन दोनों 
अधिकारियों का कार्यकाळ एक वर्ष होता 


है । मेयर, एल्डरमैनों और पार्षदों के 


योग से परिषद्‌ बनती है जो निगम का 
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` के सुशासन के लिए उपविधियों का 


निर्माण करती है, बजट पास करती है, 
समितियां और कुछ महत्त्वपूर्ण अधि- 
कारियों की नियुक्तियाँ करती है तथा 
निगम के कारये की देखभाल करती है । 
मेयर निगम का नाम-मात्न का प्रधान 
होता है तथा वह समारोहों में नगर का 
प्रतिनिधित्व करता है । निगम की 
कार्यकारी शवित कमिश्नर में निहित 
होती है। उसे सरकार नियुक्त करती 
है और वह अनुभवी प्रशासक होता है । 
(२) म्युनिसिपल बोर्ड : छोटे-छोटे 
नगरों में म्युनिसिपल बोर्डो की स्थापना 
की जाती है। म्युनिसिपल वोडों की 
स्थापना संसद अथवा राज्य विधान- 
मंडल हारा पास किए सामान्य अधि- 
नियम के द्वारा की जाती है । म्युनिसिपल 
बोडो में तीन अंग होते हैं: परिषद्‌, 
अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी । 
परिषद्‌ का निर्वाचन सीघे जनता द्वारा 
होता है। वह अध्यक्ष का निर्वाचन 
करती है जो उसकी वेठको की अध्यक्षता 
करता हे । अधिकांश राज्यों में कार्यकारी 
अधिकारी की नियुक्ति राज्य-सरकार 
करती है । म्युनिसिपल बोर्ड उपविधियों 
का निर्माण करता है, वजट का अनु- 
मोदन करता है, कुछ महत्त्वपूर्ण 
नियुक्तियां करता है और प्रशासन को 
देखभाल करता है। वह अपने द्वारा 
नियुक्त समितियों के माध्यम से कार्य 
करता है । म्युनिसिपल बोर्डो का कार्ये 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, व प्रारंभिक 
शिक्षा, सड़कों की रोशनी की व्यवस्था 
करना ओर जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन 
करना है। अब में भार में १,४४६ 
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(३) कंटोनमेंट बोर्ड : जिन क्षेत्रों में 


100६1 self government 


सेना रहती है, वहाँ के स्थानीय मामलों 
का प्रवंध करने के लिए कटोनमेंट वोर्डो 
की स्थापना को जाती है। कटोनमेंट 
केंद्रीय रक्षा-मंत्रालय के अधीन होता है, 
अतः उसकी स्थापना केद्रीय संसद के 
अधिनियम द्वारा होती है । कटोनमेंट 
वोडं में सामान्यतः आधे सदस्य मनोनीत 
होते हैं और आधे निर्वाचित । कॅटोत- 
मेंट क्षेत्र का आफ़ोसर कमांडिंग पदेन 
वोर्ड का अध्यक्ष होता है। कंटोनमेंट 
वोडं का कार्यकारी अधिकारी सरकार 
द्वारा नियुक्त किया जाता है । कटोन- 
मेंट बोडे के कार्य म्युनिसिपल बोर्ड की 
भाँति ही हैं। ऐसे बोर्ड ६२ हैं । 

(४) अधिसुचित क्षेत्र : अधिसूचित क्षेत्र 
छोटी नगरपालिका है । वह छोटे-छोटे 
नगरों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में 
स्थापित किया जाता है जहाँ की जन- 
संख्या अद्धंनगरीय होती है । अधिसूचित 
क्षेत्र के शासन के लिए एक वोडं, एक 
अध्यक्ष ओर एक सचिव होता हे । वह 
म्युनिसिपल बोर्ड अधिनियम के अधीन 
केवल वही कार्ये करता है जो सरक्रार 
उसे सौंपती है । ऐसे १७७ क्षेत्र हैं । 
(५) नगर क्षेत्र : नगर क्षेत्र की स्थापना 
प्रायः ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जो शहरी 
कम ग्रामीण अधिक होते हैं। उसका 
प्रशामन जनता द्वारा निर्वाचित समिति, 
एक अध्यक्ष और एक सचिव करता है । 
उसके कायं मुख्य रूप से सार्वजनिक 
स्वास्थ्य से संबद्ध होते हैं । इस 
समय देश भर में ऐसे ३२३ नगर 
क्षेत्र हैं। 2 
(६) जिला परिषदे : जिले का समूचा | 


म्युनिसिपळ लडह rhukshu Bhawan Varanasi ग्रम्ीण/क्षेत्र) ज़िला; पुरि के(अंतर्गत ७ 
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आता है । १ १५७ में योजना आयोग ने 


श्री बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में 
सामुदायिक विकास योजनाओं और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के क्रियान्वय 
पर विचार करने तथा उनमें सुधार के 
के उपाय सुझाने के लिए एक समिति 
की नियुक्ति की थी । समिति ने ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय शासन 
का सुझाव दिया । सबसे नीचे ग्राम 
पंचायतें, फिर समितियाँ और फिर जिला 
परिषदें । केंद्रीय सरकार ने बलबंतराय 
मेहता समिति की सिफ़ारिशें स्त्रीकार 
कर लीं और उन्हें क्रियान्वीकरण के 
लिए राज्य-सरकारों के पास भेज दिया 
क्योंकि भारतीय संविधान में स्थानीय 
शासन राज्य-सूची का विषय है । राज- 
स्थान सरकार ने मेहता समितिकी 
सिफ़ारिशों को सबसे पहले कार्यरूप में 
परिणत किया । इसके वाद एक-एक 
करके प्रायः सभी राज्यों ने इस व्यवस्था 
को अपना लिया । 

जिला परिषद्‌ में पंचायत समितियों 
के प्रतिनिधि, विधानसभा अथवा विधान- 
परिषद के स्थानीय सदस्य तथा संसद- 
सदस्य होते हैं । उसका एक निर्वाचित 
अध्यक्ष और सरकार द्वारा नियुक्त एक 


सचिव होता है । जिला परिषद्‌ निर्वाचित . 


समितियों के माध्यम से कार्य करती है । 
ज़िला परिषदों को शक्तियाँ विभिन्न 
राज्यों में अलग-अलग हैं । मद्रास और 
मैसूर में वह समन्वयकारी संस्था है 
और पंचायत समितियों के क्रियान्वी- 
करण पर सामान्य निगरानी रखती हे । 
आंध्रप्रदेश में वह इन कार्यों के अलावा 
माध्यमिक, व्यावसायिक और औद्योगिक 
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(७) समिति : जिला परिपद्‌ के अधीन 
जो क्षेत्र होता है, उप्ते कई इलाकों में 
विभाजित कर दिया जाता है और 
प्रत्येक इलाके का शासन समिति नामक 
संस्था करती है। समिति का क्षेत्र 
सामुदायिक विकास खंड के क्षेत्र के 
अनुरूप होता है । समिति में उसके क्षेत्र 
के अंतर्गत आनेवाली पंचायतों के 
प्रधान सम्मिलित होते हैं। समिति के 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति की 
परिषद्‌ द्वारा चुने जाते हँ । अध्यक्ष 
समिति की बैठकें बुलाता है और उनकी 
अध्यक्षता करता है। सरकार खंड विकास 
अधिकारी को समिति का सचिव नियुक्त 
करती है । समितियाँ मुख्य रूप से 
विकास कार्यों को करती हैं । 
(८) ग्राम पंचायतें : प्रत्येक समिति के 
क्षत में ग्राम पंचायतें हैँ । प्रत्येक गाँव 
या गाँव-समूह के लिए एक पंचायत होती 
है जो गाँव या गाँवों के समस्त वयस्क 
लोगों द्वारा निर्मित गाँव-प्रभा हारा 
निर्वाचित होती है । पंचायत सरपंच का 
निर्वाचन करती है जो उसकी बैठकों की 
अध्यक्षता करता है । पंचायतें कार्यकारी 
और न्यायिक काथं करती हैं । 

उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओ के अति- 
रिक्त घनी आबादी वाले बड़े-बड़े नगरों 
में सफाई, रोशनी तथा हवा आदि के 
समुचित प्रवंध के लिए कभी-कभी 
एक और संस्था की भी स्थापना को 
जाती है जिसे इम्प्रवमेंट ट्रस्ट कहते हैं। 
भारत के अनेक बड़े नगरों में इम्प्रव- 
मेंट ट्रस्ट हैं। बड़े-बड़े नगरौं में जनसंख्या 
की अधिकता के कारण कई नई 
समस्याएँ ६दा हो गई हैं। इस्प्रूवमेंट 


विद्यालथी की भी प्रबंध" बस्ती'है'["०१०७ ००४३ की काह क्षें शहरों को 
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नए ढंग से वधाने का प्रयास करे। 1.0 5401 (लोकसभा) : लोकसभा । 


इम्प्रूवमेंट ट्रस्टो का सृजन और नियंत्रण 
सरकार के हाथ में रहता है । लेकिन 
उनमें नगरपालिकाओं को भी कुछ 
प्रतिनिधित्व मिलता है । इन ट्रस्टों के 
अध्यक्ष और सचिव प्रायः सरकारी 
अधिकारी होते हैं । 

उन वड़े-वड़े नगरों में जो समुद्र के 
किनारे स्थित हैं, पोटं ट्रस्टो की स्थापना 
की गई हे । कलकत्ता, मद्रास और 
बंबई आदि समुद्रतटीय नगरों में पोटं 
ट्रस्ट विद्यमान हैं । इन ट्रस्टों का मुख्य 
कार्य समुद्र के किनारे घाट बनवाना, 
मालगोदाम बनवाना, तथा व्यापार को 
सुविधा के लिए नाव और जहाज़ों का 
प्रवंध करना है । बंदरगाहो में विदेशों 
से नाना प्रकार का माल-असवाब आता 
रहता है। पोटं ट्रस्ट इनकी निगरानी 
का प्रा प्रबंध करता है। ट्रस्ट की आय 
के मुख्य साधन माल की लदाई तथा 
उतराई, गोदाम के किराए तथा जहाजों 
के कर हैं । 

केंद्रीय सरकार का संघीय राज्य-क्षेत्रो 
और राज्य-सरकारों का अपने क्षेत्र की 
स्थानीय संस्थाग्नो पर नियंत्रण रहता 
है। सरकार स्थानीय संस्थाओं को 
सहायता अनुदान देती है और उनकी 
उपविधियों तथा संकल्पों का अनुमोदन 
करती है । यदि स्थानीय संस्था अपने 
कार्यं ठीक से न करे तो वह उन्हें 
स्थगित तक कर सकती है । 


101:9901:( (लोकायुक्त) : लोकायुक्त । 
देखिये-ombudsman 
1091 (लोकपाल) : लो&पाल । 
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लोकसभा भारतीय संसद का निम्न 
सदन है । वह प्रतिनिधि सदन है जिसके 
सदस्य प्रत्यक्ष रीति से सर्वसाधारण द्वारा 
निर्वाचित होते है । लोकसभा में इस समय 
५२२ सदस्य हैं। यह संख्या राज्यसभा की 
सदस्यःसंख्या की दुगनी से अधिक है। 
लोकसभा को सदस्यता फे लिए आवश्यक 
हे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक 
हो, कम-से-कम २५ वर्ष की आयु पूरी 
कर चुका हो तथा ऐसी अन्य अहेताएं 
रखता हो जो इस संबंध में संसद-निमित 
किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन 
विहित की जाएं । लोकसभा की सामान्य 
कालावधि पाँच वर्ष है कितु वह इससे 
पूर्वं भी विघटित की जा सकती है। 
आयात क्री उद्घोषणा के प्रवत्तेन-काल 
में संसद विधि द्वारा पांच वषं की इस 
फालावधि को बढ़ा सकती है कितु यह 
अवधि एक वार में एक वषं से अधिक 
समय के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती 
तथा उद्घोषणा के प्रवर्तन का अंत हो 
जाने के वाद छह मास को कालावधि से 
अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाई जा 
सकती । 

लोकसभा अपने एक सदस्य को 
अध्यक्ष चुनती है जो उसके अधिवेशनों 
का सभापतित्व करता है तथा सदन का 
कार्य-संचालन करता है। संविधान ने 
अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिक्रार 
प्रदान किया है। भारत में लोकसभा के 
अध्यक्ष का पद महान्‌ आदर और गौरव 
का पद है । 

लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 
विधियों का निर्माण करती है। अ-वित्तीय 


देखिये-—orbudsinahkshu Bhawan ५०7०१बध्मिघेयाक सक) के।रव्किष्ती “सदन में 
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पुरःस्थापित किया जा सकता है। कोई 
विधेयक तभी विधि का रूप धारण कर 
सकता है जवकि उसे संसद के दोनों 
सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए । 
यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो 
तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुवत 
बैठक बुलाता है । यदि इस संयुक्त वैठक 
में उपस्थित और मतदान करने वाले 
समस्त सदस्यों के बहुमत से विधेयक 
पास कर दिया जाता है तो यह विधेयक 
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना 
जाता है । 
धन-विधेयक लोकसभा में ही पुरः 
स्थापित किया जा सकता है। जब 
लोकसभा ,किसी धन-विधेयक को पास 
कर चुकती है, तभी वह राज्यसभा के 
पास उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजा 
जाता है । राज्यसभा के लिए विधेयक 
१४ दिन की कालावधि के भीतर अपनी 
सिफ़ारिशों के सहित लोटा देना 
आवश्यक है । यदि लोकसभा राज्यसभा 
की सिफ़ारिशों में से किसी को स्वीकार 
कर लेती है तो घन-विधेयक राज्यसभा 
द्वारा सिफारिश किए गए तथा लोक- 
सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित 
दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता 
है। यदि लोकसभा राज्यसभा को 
किसी भी सिफ़ारिश को स्वीकार, नहीं 
करती, तो भी धन-विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है 
जिसमें बह लोकसभा द्वारा पारित किया 
गया था । यदि लोकसभा द्वारा पारित 
तथा राज्यसभा को उसकी सिफ़ारिशों के 
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के भीतर लोकसभा जाडा द्वार क दतर काका को नहीं छौटाया नहीं लोटाया 
जाता तो चौदह दिन की समाप्ति पर 
वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित 
समझा जाता है, जिसमें लोकसभा ने 
उसे पारित किया था । अनुदान संबंधी 
माँगें राज्यसभा के समक्ष नहीं जातीं। 
लोकसभा ही समस्त व्यय की स्वीकृति 
देती है । 

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित 
सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण के भाग 
हैं। इस संबंध में लोकसभा और राज्य 
सभा की शवित समान है । संसद के दोनों 
सदन भारतीय गणराज्य के उप-राष्ट्रपति 
का निर्वाचन करते हैं । 

लोकसभा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
यह है कि वह मंत्रिमंडळ के कार्य का 
नियंत्रण और निरीक्षण करे । मति- 
परिषद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायी है । मत्रिपरिषद्‌ के 
उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि वह उसी 
समय तक सत्तारूढ रह सकती है जव 
तक कि वह लोकसभा की विश्वासपात्र 
वनी रहे । लोकसभा कार्यांग के ऊपर 
तीन प्रकार से नियंत्रण रख सकती हे । 
एक तो नीति-निर्धारण और विधि- 
निर्माण के द्वारा, दूसरे शासन के विभिन्न 
कार्यो के संबंध में लगातार सूचना की 
माँग करके तथा तीसरे, शासन के कार्यो 
की अलोचना के द्वारा । इसमें से अंतिम 
दो उपाय एक-दूसरे से संबंधित हैं ओर 
उनके कई रूप हो सकते हैं। लोकसभा 
के सदस्य मौखिक या लिखित प्रश्नों वे 
द्वारा मंत्रिपरिषद से हर प्रकार की 


लिए भेजा गया धत विधेयक चीदिहे/ दिनि, ८जर्निकीरी प्रीप्तकरे सकते हैं। यदि कोई 


| 
। 





long march 


= — 2 oS बाआमा 


सदस्य चाहे तो सार्वजनिक महत्त्व की 
जानकारी के विषय में आँकड़े भी माँग 
सकता है । इसके अतिरिक्त संसदीय 
समितियों के द्वारा भी लोकसभा कार्यांग 
से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त 
कर सकती है तथा प्रशासन की कमियों 
की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकती है । 
लोक सभा में शासन की नीति की 
आलोचना करने का सवंश्रेष्ठ अवसर उस 
समय मिलता है जव राष्ट्रपति के अभि- 
भाषण पर विचार किया जाता है अथवा 
जव सदन में वित्तीय विधेयक--विशेष- 
कर सावंजनिक व्यय संबंधी प्रस्तावों 
परविचार होता है। लोकसभा अविशवास- 
प्रस्तावों, स्थगन-प्रस्तावों, तात्कालिक 
महत्त्व के प्रस्तावों, आध घंटे की चर्चा 
आदि के हारा भी मंत्षिपरिषद्‌ पर 
नियंत्रण रखती हे । 
long march (लोंग मार्च): लंबी यात्रा । 
कुओमिटांग के साथ संघर्ष के दौरान 
` चीनी साम्यवादियों का विराट्‌ प्रन्नजन 
(१९३४-३५) । 
माओ-त्से-तृंग के नेतृत्त्व में साम्यवादियों 
ने १६३१ में किआंगसी प्रांत में एक 
चीनी सोवियत गणराज्य की स्थापना की 
थी । जनरल चियांग-काई-शेक की सेनाओं 
ने तीन वर्ष तक माओ के विरुद्ध कार्यवाही 
कर उसकी शक्ति क्षीण कर दी जिससे 
विवश होकर साम्यवादियों ने किआंगसी 
प्रांत खाली कर दिया और वे ८,००० 
मील की दूरी तय कर उत्तर-पश्चिम में 
पीली नदी पर स्थित येनान (शेन्सी 
प्रांत) प्रदेश में जा पहुंचे । इस लंबी 
यात्रा में साम्यवादियों की अनेक भयंकर 
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कष्टों का सामना करना पड़ा था लेकिन 
जहाँ एक वार वे अपने लक्ष्य पर पहुंच 
गए उन्होंने अपनी रक्षा-व्यवस्था पहले 
से मज़बूत वना ली और वे कुओमिंतांग 
का अधिक दृढ़ता से सामना करने में 
सफल हुए । 


lower ॥०॥० (लोअर हाउस) : निम्न 


सदन । विधानमंडळ का सीधे जनता 
द्वारा निर्वाचित लोकप्रिय सदन । 

जहाँ उच्च सदनों के संगठन के विषय 
में विद्वानों में वड़ा मतभेद हे, निम्न 
सदनो की रचना के संवंध में वे प्रायः 
एकमत हैं । आज यह वात प्रायः सर्वत्र 
मान्य है फि निम्न सदन को वास्तविक 
रीति से जनता का प्रतिनिधित्व करना 
चाहिए । फलतः, राजनीति विशारदों 
का मत है कि निम्न सदनों को सार्वभौम 
वयस्क मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित होना चाहिए । अधिकांश 
छोकतंत्रात्मक देशों में लिंग, संपत्ति व 
शिक्षा-विषयक भेदभावों को तनिक भी 
दृष्टि में न रखते हुए मताधिकार को 
यथासंभव विस्तृत कर दिया गया है । 
जहाँ तक उच्च सदन का प्रश्‍न है, उसकी 
रचना में अवस्था तथा संपत्ति विषयक 
अहंताओं आदि को कभी-कभी विशेष 
महत्त्व दिया जाता है । निम्न सदन के 
प्रायः सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित होते हैं । इसके 
विपरीत उच्च सदन के लिए परोक्ष तिर्वा- 
चन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता 
जाता है । निम्न सदन के सदस्यों की 
संख्या उच्च सदन के सदस्यों की संख्या से . 
अधिक होती है । किसी निम्न सदन की _ 
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सदस्य-संख्या क्या हो, यह देश की जन- 
संख्या के ऊपर निर्भर है। लास्की का 
इस संवंध में यह विचार है कि किसी 
भी विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 
५०० से अधिक न होनी चाहिए। 
निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में 
अल्पजीवी होता है। लोकमत के परिवर्तन 
के साथ ही उसमें भी परिवर्तन होना 
अवश्यंभावी है। इसके विपरीत अधि- 
कांशतः द्वितीय सदन बहुत कुछ स्थायी 
प्रकृति का होता है। उसके कुछ सदस्य 
समय-समय पर अवकाश ग्रहण करते 
रहते हैं । निम्न सदन की उचित प॒दा- 
वधि के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है । 
यह अनुभव किया जाता है कि उसकी 
अवधि अमरीका के प्रतिनिधि-भवन को 
तरह छोटी न होनी चाहिए । अमरीका 
का प्रतिनिधि-भवन दो वर्षो के लिए 
निर्वाचित होता है । इस प्रकार का अल्प 
कार्यकाल सदन की शक्तियों को बहुत 
कम कर देता है । इसके विपरीत, यदि 
सदन की पदावधि बहुत्त लंबी रहती है, 
वह बदलते हुए लोकमत का ठीक से 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । सामान्यतः 
निम्न सदनों की अवधि चार या पाँच 
वर्षे उचित मानी जाती है। 

चूँकि निम्न सदन जनता का सीधा 
प्रतिनिधित्व करता है, अतः यह सर्वथा 
स्वाभाविक है कि वह उच्च सदन की 
तुलना में अधिक शक्तिशाली हो । इस 


२४८ loyalist 


दुष्टि से अमरीका का निम्न सदन 
अपवाद-स्वरूप है । अमरीका में उच्च 
सदन अर्थात्‌ सीनेट की शक्तियाँ निम्न 
सदन अर्थात्‌ प्रतिनिधि सदन से अधिक 
हैं । परंतु, सामान्यतः, संसार के 
अधिकांश देशों में निम्न सदन उच्च 
सदन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
माना जाता है। वित्तीय मामलों में 
उच्च सदन के पास कोई शक्ति नहीं 
होती और निम्न सदन ही सर्वोच्च होता 
है। अवित्तीय मामलों में भी प्रायः 

निम्न सदन की ही प्रभुता रहती है । 

देखिए House of Commons, 
House of Representatives, 

Lok Sabha 

10१४॥७ (लॉयलिस्ट) : निष्ठावादी । 
अमरीकी निष्ठावादियों की मान्यता 
थी कि राजनीतिक परिवतेन के लिए 
क्रांति का मागं अग्राह्य है । मनुष्य को 
सामाजिक भावना का कानूनी रूप 
सरकार है और इस सामाजिक भावना को 
नष्ट किए बिना क्रांति संभव नहीं है। 
अधिकांश निष्ठावादी 'टोरी' थे और 
उनकी राय में सरकार का सर्वेश्रेष्ठ रूप 
राजतंत्र या । इस प्रकार अमरीका के 
तिष्ठावादी इंगलँड के सम्राट्‌ ओर 
पा छियामेंट को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 
मानते थे जिसकी शक्ति उनकी राय में 

अविमाज्य और सर्वाच्च थी । 


०३ 
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McCarthyism २४९ Machiavellianism 


M 


McCarthyism (मैकार्थीज्म) : मैकार्थी- मैकार्थी अमरीकी राजनीति में सबसे 


वाद । 

जोसेफ मेकार्थी का जन्म १६०९ में 
हुआ था । १९४६ में वह विस्कॉनसिन 
राज्य का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर 
अमरीकी सेनेट में आया । फरवरी १६५० 
में उसने कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
के विदेश विभाग में २०५ साम्यवादी 
हैं । साथ ही उसने सरकारी कमंचारियों 
की राजनीतिक और नैतिक सच्चरित्रता 
पर ब्यक्तिगत तौर पर बहुत से आक्षेप 
किए । अधिकांश मामलों में सभी आरोप 
निराधार साबित हुए किन्तु मेकार्थी- 
वाद अमरीकी राजनीतिक जीवन में 
काफ़ी समय तक एक भारी अभिशाप 
बना रहा । मंकार्थी ने प्रायः सब 
आक्षेप सेनेट की उपसमितियो के खुले 
अधिवेशनों में किए थे । अतः कांग्रेस 
द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के कारण 
उसकी स्थिति निरापद थी। दिसंवर 
१६५४ में उसके सभी साथी सदस्यों ने 
६७ से २२ के बहुमत द्वारा उसकी 
निदा करते हुए कहा कि उसके कृत्यों से 
सेनेट बदनाम और लांछित हुई है। 
कितु उसकी ये गतिविधियाँ, जिनके 
कारण रूसी गुप्तचरों को ढूंढ़ निकालने 
के सरकार के काम में पर्याप्त बाधा 
पड़ी, अमरीकी जनता के एक ऐसे वर्ग 
को पसंद आईं जो सभी उदारवादियों को 
संदेह की दृष्टि से देखता था और 
राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष लोगों पर 
साम्यवादी उद्देश्यों के प्रति हमदद होने 


अधिक त्रासकारी व्यक्ति बन गया था 
और जिन व्यक्तियों की उदारवादी 
विचारधारा में आस्था होती, उन्हें वह 
साम्यवादी करार दे देता था तथा उनके 
विरुद्ध जाँच-पड़ताल शुरू हो जाती 
थी । 


Machiavellianism (मे कियावेखिअनिउम) 


मेकियावेलीवाद । 

निकोळो मैकियावेलो ( १४६६-१५२७) 
की राजनीतिक विचारधारा को व्यक्त 
करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। मैकियावेली इटली में फ्लोरंस 
का निवासी था । उसका कहना था कि 
राज्य की दृढ़ता और सुव्यवस्था को 
कायम रखने के लिए नेतिक-अनेतिक, 
वैध-अवैध सारे उपाय ठीक हैं । इस 
कथन को समझने के लिए तत्कालीन 
ऐतिहासिक प्ररिस्थितियों पर दृष्टिपात 
आवश्यक है । मैकियावेली संयुक्त इटली 
के पक्ष में था । वह इटली को एक ऐसे. 
राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था जो 
फ्रांस, इंगलैंड और स्पेन जैसे राष्ट्रों की 
बराबरी में खड़ा हो सके । उसका दुढ़ 
विश्वास था कि सुदृढ राष्ट्र के रूप में 
इटली को खड़ा करने के लिए ऐसा नेता 
होना चाहिए जो पारंपरिक नैतिकता 
के दायरे को तोड़ सके और असीम 
शित धारण कर सके । कहा जा सकता 
है कि मैकियावेळी संसार का पहला 
राष्ट्रवादी था । उसने इटली के लोगो 
में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया । 


ह ? | | > ऑन “ हली 
छगाता तथा 'डिस्कोसंज ऑन द फस्ट 
का आरोऽट ठाय पक असर दु मिस त Digitized by eGangotri 





McMahon Line २५० 


टेन बुक्स ऑफ टाइटस लिबियस' नाम 
के ग्रंथों में उसने अपने विचारों को 
व्यक्त किया है । मैकियावेली ने राष्ट्रीय 
एकता का समर्थन किया है । उसके लिए 
यह साध्य है और अगर साध्य ठीक हो 
तो मैकियावेली के मत में साधन कोई 
भी, कैसे भी अपनाये जा सकते हैं । 
इस अर्थ में मँकियावेलीवाद आज भी 
एक सशक्त विचारधारा है जिसके अंत- 
गत राष्ट्र की एकता अथवा स्वाधीनता 
को कायम रखने के लिए न्याय-अन्याय, 
मानवता-कऋ्रता, यश-अपयश, ये सारी 
बातें गौण हो जाती हैं, केवल यही विचार 
सामने रह जाता है कि राष्ट्र का संयुक्त 
जीवन और स्वतंत्रता केसे कायम रहे। 
अब किसी भी ऐसे राजनीतिज्ञ को जो 
अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनैतिक 
कुटनीति का सहारा ले, मैकियावेलिअन 
कह दिया जाता है । 
McMahon Line (मेकमहोन लाइन) : 
मैकमहोन रेखा । 
ब्रिटिश सरकार तिव्वत के ऊपर चीन 
का अधिराजत्व (सुजरैनिटी) तो 
स्वीकार करती थी, लेकिन वह चीन के 
इस अधिकार को स्वीकार नहीं करती 
थी कि वह तिव्वत के आंतरिक प्रशासन 
में हस्तक्षेप कर सकता है। ब्रिटिश 
सरकार की नीति यह थी कि ल्हासा में 
ऐसी शक्षितयों की प्रवळता नहीं होनी 
चाहिए जो प्रकटतः भारत या भारत के 
सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध हों । ब्रिटिश 
सरकार ने इसी उद्देश्य से १९१३ में 
शिमला में तिव्वत, चीन और ब्रिटिश 
सरकार के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन 
का आयोजन किया । चीन का दावा था 


McMahon Line 


स्थापित होनी चाहिए । जज्ज अय मादा छविका नाम स्थापित दोनी चाहिए । इसके विपरी विपरीत 
तिव्बत का आग्रह था कि उसकी पूर्ण 
स्वतंत्रता स्वीकार की जाए । ब्रिटिश 
सरकार ने तिब्त्रत की पूर्ण स्वतंत्रता 
का दावा स्वीकार नहीं किया, हाँ उसकी 
स्वायत्तता का दावा अवश्य मान लिया । 
ब्रिटिश प्रतिनिधि मैकमहोन ने तिव्वत 
को दो भागों में बाँटा-वाह्य तिब्बत 
और आंतरिक तिब्बत । वाह्य तिब्बत 
यांग्त्से के पश्चिम में था, इस पर चीन 
का कोई विशेष नियंत्रण न था । तय 
किया गया कि उसमें चीन का केवल 
एक उच्च अधिकारी और ३०० सशस्त्र 
रक्षक रह सकेंगे । आंतरिक तिब्बत में 
चीन से मिला हुआ क्षेत्र होगा । इसमें 
चीन सरकार अपने अफसर और सैनिक 
भेज सकेगी लेकिन वह उसे चीन के एक 
प्रांत का रूप नहीं दे सकेगी । जिस 
समय शिमला सम्मेलन चल रहा था, 
तिव्वत के प्रतिनिधि को ब्रिटिश प्रति- 
निधि मैकमहोन से भारत तथा भूटान 
के पूर्व में तिब्बत के बीच सीमा निर्धा- 
रित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त 
हुआ । उसने यह मानचिन्न तिब्बत 
सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया और 
उसकी स्त्रीकृति प्राप्त कर ली । वाद 
में यह समझौता नक्शे में दिखा दिया 
गया जिस पर तिब्बत और ब्रिटिश 
भारत के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो 
गए । चीन के प्रतिनिधि ने इस पर अपने 
हस्ताक्षर नहीं किए थे और चीन इसे 
अवध मानता है तथापि, भारत सरकार 
और दलाई लामा का कहना है कि 
तिव्वत को भारत सरकार के साथ 
चीन की केंद्रीय सत्ता की अनुमति के 
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थी । चीत सरकार ने १९६२ में भारत 
पर आक्रमण करने के पूर्वे मंकमहोन 
रेखा की वैधता को कभी चुनौती नहीं 
दी थी, अतः मैक्रमहोन रेखा विधिमान्य 
थी । १६५६ में जव चीनी प्रधान मंत्री 
साउ-एन-लाई भारत आये थे, उन्होंने 
कहा था कि यद्यपि चीन मेकमहोन 
रेखा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन 
समझता है लेकिन चूंकि वह चीन तथा 
भारत और चीन तथा बर्मा के वीच 
सीमा-रेखा है, अतः उसे मान्यता दे 
देनी चाहिए । ए० ल॑म्ब ने मैकमहोन 
रेखा के वारे में अपना जो विशिष्ट 
अध्ययन किया है (द मैकमहोन लाइन, 
ए स्टडी इन द रिलेशंस विटवीन इंडिया 
चाइना एंड टिवट १९०४-१६१४, 
ख्टलेज, लंदन १९६६), उसमें उसक्रा 
निष्कर्ष यह है कि मेकमहोन रेखा मूलतः 
एक नृवंश संवंधी सीमा-रेखा थी जिसने 
तिव्वती और गैर-तिव्वती लोगों के बीच 
विभाजन कर दिया था। यह रेखा 
तावांग के निकट तथा लोहित पर ही 
नवंश-संवंधी धारणाओं से हटकर थी 
और वहाँ सामरिक हेतुओं पर आधारित 
भौगोलिक विशेषताएँ उसका आधार हो 
गई थीं । इसमें कोई संदेह नहीं कि 

तिब्बत से आरंभ होने वाली आधा दर्जन 
नदियाँ इस रेखा को काटती थीं और 
वह मुख्य भारत मध्य एशियाई पनधारा 
की सीध में नहीं थी । सच तो यह है 
कि वह उच्चतम चोटियो के किनारे- 
किनारे खींची गई थी और इन चोटियों 
को अनेक पनधाराओं से जोड़ दिया 
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मैकमहोन के स्त्रयं अपने शब्दों से 
ज्ञात होता है कि वह पनधारा-सिद्धांत 
को ज्यादा अच्छा समझता था । २८ 
मार्च, १९१४ के अपने ज्ञापन में उसने 
कहा था कि यह रेखा “देश के इस भाग 
में सबसे ऊँची पर्वतमाला है। इसके 
उत्तर में तिब्बती वंश के लोग हैं, दक्षिण 
में भूटानी या अक्रन वंश के । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि यह सही सीमा-रेखा 
है ।? इस प्रकार मैकमहोन ने इस रेखा के 
निर्धारण में नुवंश-संबंधी तथा भौगोलिक 
तत्त्वो को समान महत्त्व दिया है । उसने 
पनधारा के सिद्धांत को केवल कुछ ही 
स्थलों पर त्यागा था और उसके कुछ 
विशिष्ट कारण थे---सामरिक कारण या 
तीर्थयात्रा के मार्ग को तिब्बत में 
सम्मिलित करने की इच्छा । 


Magna Carta (मैग्ना कार्टा) मँग्ना- 
कार्टा । 

अंग्रेजों की स्वतंत्रता का महान्‌ अधि- 
कारपत्र जो उन्हें १२१५ में सम्राट्‌ 
जॉन से प्राप्त हुआ था । इस अधिकार- 
पत्र में ३७ घाराएँ थीं जिनका मुख्य 
लक्ष्य यह था कि राजसत्ता अपनी 
शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और 
किसी भी प्रजाजन को मुकदमा चलाए 
बिना कारागार में न डाला जा सके । 


majority (मंजोरिटी) : () वयस्कता 
(11) बहुमत, वहुसंख्यक्र । 
१. वयस्कता : पूर्ण वेधिक आयु की 
स्थिति । | 


२. बहुमत, बहुकषंख्यक : कुल सदस्य-संख्या | 


में आधे से अधिक की सदस्य-संख्या । 
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majority 771९ (मैजोरिटी रूल): बहुमत 
का शासन । 
राजनीति का वह सिद्धांत जिप़के अनु" 
सार समुदाय में बहुमत प्राप्त पक्ष अर्थात्‌ 
आधी सदस्य-संख्या से एक भी अधिक 
संख्या वाला पक्ष शासन करता है। 
majority tyranny (मेजोरिटी टिरेनी )- 
बहुमत का अत्याचार । 
वह॒ स्थिति जिसमें बहुमत अपनी 
अधिक सदस्य-संख्या और उसके आधार 
पर प्राप्त वैधिक शक्ति के कारण अल्प- 
मत की सवंथा उपेक्षा कर देता है और 
अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता 
है । 
mandamus (मैन्डेमत) : परमादेश । 
लातीनी शब्द “मैन्डेमस” का शाब्दिक 
अर्थ है आज्ञा । जब परमादेश लेख किती 
व्यक्ति या संस्था के नाम निकाला जाता 
है, तब वह उसे ऐसे कुछ सार्वजनिक 
या अधं-सावंजनिक वंध कार्यं करने को 
आज्ञा प्रदान करता है जिसे करना उस 
व्यक्ति या संस्था ने अस्वीकार कर 
दिया है और जिसे कराने का अन्य कोई 
वेध उपाय शेष न रहा हो । जिस पक्ष 
के विरुद्ध यह परमादेश लेख निकाला 
जाता है, वह लेख में उल्लिखित आदेश 
का पालन करने के लिए वाध्य होता 
हे । इस लेख को निकालना न्यायालय 
को मर्जी के ऊपर निर्भर है । जहाँ अन्य 
कोई ऐसा उपचार विद्यमान हो जो 
परमादेश की अपेक्षा अधिक कारगर 
तथा सुविधाजनक हो, वहाँ न्यायालय 
यह लेख निकालना अस्वीकार कर 
सकता है । यह लेख उन न्यायालयो और 
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जा सकता है जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार 


का उचित उपयोग और अपने कतव्य 
का पालन न किया हो। भारत में 
परमादेश उन अधिकारियों और 
व्यक्तियों के विरुद्ध जो सरकारी काम 
करते हों अथवा स्वयं सरकार के विरुद्ध 
भी जारी किया जा सकता है। जव 
कभी कोई सरकारी अधिकारी या सर- 
कार ऐसा कार्म कर दे जिससे व्यक्ति 
के किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण 
होता हो, तो न्यायालय परमादेश लेख 
निकाल सकता है । इस लेख के 
परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारी या 
सरकार वह कार्ये नहीं कर सकती जिससे 
व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण होता 
हो । मूल अधिकारों को लागू कराने के 
अलावा परमादेश निम्नलिखित कार्यों के 
लिए भी निकाला जा सकता हैं : 
(१) जव किसी राजक्मंचारी को 
संविधि द्वारा कोई शवित प्राप्त हो ओर 
वह किसी स्थिति में उस शक्ति का 
प्रयोग करने से मना कर दे, तो उसे उस 
शक्ति का प्रयोग करने के लिए वाध्य 
किया जा सकता है। (२) परमादेश 
लेख के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को 
सार्वजनिक कतव्य का पालन करने के 
लिए बाध्य किया जा सकता है चाहे वह 
कतव्य उसके ऊपर किसी संविधि ने 
आरोपित किया हो या नहीं। (३) जब 
कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना अस्वीकार 
कर दे, तव उसे परमादेश लेख निकाल 
कर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने 
के लिए वाध्य किया जा सकता है । 


न्यायिक संस्थाओं, के दिश क विकारा nasi ६० मादेश्म लेख, के ढा सरकारी 
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mandate 


कर्मचारी अथवा सरकार को यह आदेश 
दिया जाता है कि वह किसी असांविधा- 
निक विधि को कार्यान्वित न करे । 


mandate (मँडेट) : प्रादेश । 

वैधिक दृष्टि से प्रादेश के कई अथ 
होते हैं । पहले राजतंत्रों के अंतर्गत 
असँनिक विधि में सम्राट्‌ द्वारा अधि- 
कारियों को दी जाने वाली हिंदायतों को 
प्रादेश कहा जाता था कितु आधुनिक 
राजनीति-शास्त्र में इसका आशय प्रायः 
वह व्यवस्था है जिसके द्वारा पहले महा- 
युद्ध के वाद विजित प्रदेशों को कुछ 
शक्तिशाली देशों ने अपने शासन के 
अंतर्गत ले लिया था । यह शासन छीग 
ऑफ़ नेशंस के प्रादेश के अंतर्गत माना 
गया था। शासित प्रदेशों को मेंडेटेड 
अथवा प्रादेशाधीन क्षेत्र कहते थे तथा इन्हें 
'क' 'ख' और 'ग' श्रेणी में वाँटा गया 
था । इन प्रदेशों पर जो राष्ट्र शासन 
कर रहे थे उनमें ग्रेट ब्रिटेन, फांस, 
वेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेल्या 
और जापान मुख्य थे । जल्दी ही यहस्पष्ट 
हो गया कि लीग ऑफ़ नेशंस का प्रादेश 
तो एक बहाना मात्र था । शासक 
देशों की ओर से शासित प्रदेशों को 
स्वशासन में समर्थ बनाने की दिशा में 
कोई प्रयत्न नहीं किए गए । दूसरे 
महायुद्ध के वाद जब लीग ऑफ़ नेशंस 
स्वतः समाप्त हो गई तब प्रादेश-व्यवस्था 
भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मातहत आई। 
संयुवत राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर के 
अनुच्छेद ७७ के अंतगत घोषित किया 
कि प्रादेश के ग्रंतगंत आने वाले क्षेत्रों 
को संयुक्त राष्ट्र की त्याय-व्यवस्था के 
अंतर्गत लाया गया 
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Maoism 
mandate 47९15 (मँडेट एरियाज) : 
प्रादेश-क्षेत । 
देखिए mandate. 
mandate system (मैंडेट सिस्टम) : 
प्रादेश पद्धति । 
देखिए- mandate. 
manGatory per (मेडेटरी पॉवर) : 
प्रादेशकारी शक्ति । 
देखिए-mand१te. 
Maoism (माओइउम) : माओवाद । 
चीन के साम्यवादी नेता माओ-त्से-तुंग 
(१८९३--) की विचारधारा और 
कार्य-पद्धति । 
माओ की राजनीतिक विचारधारा 
और कार्यपद्धति के निर्माण में तीन मुख्य 
तत्त्व हैं: (१) उसके देशकाल की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (२) सामयिक 
बौद्धिक प्रवृत्तियाँ, ओर (३) उसका 
अपना व्यक्तित्व । चीन के ऐतिहासिक 
विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हुँ-- 
वह अपने-आप में एक संसार रहा है 
और इसके परिणामस्वरूप चीन के लोगों 
में अपनी सभ्यता-संस्कृति के प्रति 
अभिमान की भावना रही है। चीन में 
शासक-वर्ग के अपने निहित स्वार्थ रहे 
और वहाँ कन्फ्यशियस के इस सिद्धांत 
को सदैव प्रतिष्ठा मिलती रही कि 
शासितों को शासकों के प्रति सदा 
प्रणत रहना चाहिए । 
माओत-त्से-तुंग पर अपने यौवन-काल 
की सामयिक बौद्धिक प्रवृत्तियों का गंभीर 
प्रभाव पड़ा। एक ओर तो उसने 
पाश्चात्य साहित्य और राजनीति का 
अध्ययन किया था ओर दूसरी ओर 
चीन के इतिहास तथा परंपराओं में 
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उसकी गहरी पैठ थी। १६१७ की 
रूसी क्रांति के पश्चात्‌ माओ 
वोल्शेविकवाद की ओर आकृष्ट हुआ 
और उसने मावसंवाद-लेनिनवाद का 
अध्ययन किया तथा उसे चीन की 
परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास 
किया । माओ दा जीवन आरंभ से ही 
विद्रोही का रहा । उसने वचपन में अपने 
पिता की सत्ता के प्रति विद्रोह किया 
आर अपनी जीविका के उपार्जन के लिए 
नीचे दज की नौकरी की तथा अनेक 
यातनाएँ सहीं। परिणामस्वरूप उसके 
व्यवितत्व तथा दृष्टिकोण में कठोरता 
का समावेश हुआ । 

माओ की विचारधारा को एक क्रमवद्ध 
दशन अथवा वाद की मान्यता दी जा 
सकती हैया नहीं, इस संबंध में विद्वानों 
में मतभेद है । यद्यपि माओ चीन का 
निरंकुश अधिनायक है, उसकी रचनाओं 
में न तो लेनिन की सी तीब्र अंतंदृष्टि 
है और न सिद्धांतों के प्रति वेसा 
आग्रह । उसे इस वात का श्रेय दिया 
जाता है कि उसने चीन की परिस्थितियों 
के अनुरूप मावसँवाद-लेनिनवाद के एक 
विशेष रूप का प्रवर्तन किया है । कहा 
जाता है कि माक्से और लेनिन यूरोपीय 
थे, उन्होंने यूरोपीय इतिहासों तथा 
समस्याओं के वारे में, यूरोपीय लोगों के 
लिए यूरोपीय भाषाओं में लिखा था । 
मार्क्सवाद के सामान्य सिद्धांत सावभौम 
हैं ओर उन्हें सभी देशों में अपनाया जा 
सकता है । माओ की देन यह है कि वह 
चीनी हे, उसने चीन के इतिहास मौर 
चीन की ठोस समस्याओं के स्पष्टीकरण 
में माक्सँवाद-लेनिनवाद का प्रयोग किया 
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का चीन ऐतिहासिक चीन की ही 


परिणति है। “भूतकाल मेंजो कुछ मूल्य- 
वान है, हमें उसका सम्मान करना 
चाहिए । यदि हम इस परंपरा को 
आत्मसात कर लेते हैं, तो यह स्वयं एक 
पद्धति बन जाती है और इससे क्रांति- 
कारी आंदोलन के मार्ग-दर्शन में वहुत 
सहायता मिलती है । साम्यवादी- 
मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रवादी होता है, पर 
माक्र्सवाद को लागु तभी किया जा 
सकता है जव कि वह राष्ट्रीय सांचे में 
ढल जाए । भावात्मक माक्संवाद जेसी 
किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। जो 
है, वह ठोस माक्संवाद है। हम जिसे 
मावसंवाद कहते हैं, वह एक ऐसा 
माक्संवाद है जिसने राष्ट्रीय रूप धारण 
कर लिया है और जो चीन की वतमान 
परिस्थितियों में लाग किया जा सकता 
हे | 11 

माओ ने लेनिन के मूल सिद्धांतों को 
स्वीकार किया है। उदाहरण के तोर 
पर लेनिन की भाँति ही वह यह मानता 
है कि सवंहारावर्ग में राजनीतिक 
चेतना अपने-आप उत्पन्न नहीं होती 
वल्कि उसे एक विशिष्ट वर्ग अथवा दल 
उत्पन्न करता हे । वह लोकतंत्रात्मक 
केंद्रवाद के सिद्धांत के अनुसार दल 
तथा सरकार का संगठन करने के लिए 
भी लेनिन का ऋणी है । माओ ने लेनिन 
के साम्राज्यवाद के सिद्धांत को भी 
स्वीकार किया है और यह माना है कि 
आश्रित समाजों में सामान्यतः विरोधी 
वर्ग भी विदेशी शोषण का विरोध करने 
के लिए समान हित के कारण संयुक्त 
हो जाते हैं ।* माओ ने लेनिन के इस 
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क्रांति के 'लोकतंत्नात्मक' अथवा पूव /Marऽ॥॥॥। 0107 (मार्श प्लॅन) । मार्शल 


समाजवादी चरण में सत्रेहारा वर्ग तथा 
कुछ अन्य वर्गो विशेषकर कृषक वर्गों के 
वीच मैत्री हो सकती है। लेनिन तथा 
स्तालिन की विरासत को स्वीकार 
करते हुए भी माओ के चितन में अपना 
कुछ वैशिष्ट्य भी है। उदाहरण के 
` लिएलेनिन ने साम्यवादी दल को सवंहारा 
वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न मान 
छिया था । लेकिन चीन में संहारा 
वर्ग का अस्तित्व ही नहीं था फिर भी 
माओ और उसके समर्थकों ने साम्यवादी 
दल को कृषि-क्रांति का नेता बना 
दिया । लेनिन ने दलू-संगठन के कुछ 
मूल सिद्धांतों का निरूपण किया था 
और उसका विचार था कि इन सिद्धांतों 
का सभी देशों के साम्यवादियों को 
पालन करना चाहिए। माओ ने दछ- 
संगठन के इन सिद्धांतों को ओर भी 
कड़ा कर दिया है। लेनिन ने अपने 
साञ्राज्यवाद-विषयक सिद्धांत में उन 
हथकंडों की विशद व्याख्या को है जिनके 
अनुसार औपनिवेशिक तथा अद्धं- 
औपनिवेशिक क्षेत्रों के साम्यवादियों को 
'वुजु वा वर्गो' के साथ सहयोग करना 
चाहिए । तथापि लेनिन के लिए ये सारे 
-समझौते दुर्भाग्यपूर्ण थे और मुख्य रूप से 
वह यूरोपीय था तथा उसकी आस्था 
विश्व-क्रांति में थी । लेनिन के विपरीत 
माओ कट्टर राष्ट्रवादी है और उसके 
लिए राष्ट्रवाद कोई आवश्यक बुराई 
नहीं प्रत्युत प्रामाणिक मूल्य हे । माओ 
का सैन्यवाद तथा साम्राज्यवादी विस्तार- 
वाद लेनिन को शिष्णओं के सर्वथा 
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योजना । 


अमरीका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल 
द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध से जजंरित 
यूरोप के आर्थिक पुननिर्माण के लिए 
तैयार की गई योजना । 


अमरीका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल 
ने ५ जुन, १६४७ को हारवडं में दिए 
गए अपने भाषण में एक सुझाव दिया 
कि विश्व को आथिक दृष्टि से पूर्ण 
तया स्वस्थ वनाने के लिए यथासंभव 
परस्पर सहयोग से काम किया जाए 
क्योंकि इसके बिना संसार में राजनीतिक 
स्थिरता और सुनिश्चित शांति कायम 
नहीं हो सकती । मार्शल ने कहा: 
“अमरीका का उद्देश्य किसी राष्ट्र या 
किसी विचारधारा का विरोध करना 
नहीं है बल्कि उसका संकल्प तो भूख, 
गरीवी, नैराश्य और अराजकता से लोहा 
लेना है। अमरीकी सरकार के लिए 
ऐसा करना न उचित होगा और नही 
उसकी गरिमा के यह अनुकुळ होगा कि 
वह यूरोप को आथिक दृष्टि से आत्म- 
निर्भर बनाने के लिए एकतरफा कार्य- 
क्रम बनाए । यह कार्यं यूरोप वालों को 
स्वयं करना है ! इस संदर्भ में हमारा 
देश इतना कर सकता है कि वह एक 
दोस्त की तरह यूरोप की मदद करता 
रहे और उसके कार्यक्रमा को तयार 
करने में और अंततः उसके कार्यान्वयन 
में जहाँ तक संभव तथा व्यवहायं हो. 
अपना सहयोग देता रहे । कार्यक्रम _ 
संयुक्त रूप से बनाया जाए और यदि | 
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संभव नहो तो कम-से-क्रम कुछ यूरोपीय 
राष्ट्रों की तो उस पर सहमति होनी ही 
चाहिए ।” 

ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री अर्नेस्ट विवेन 
ने १३ जून, १९४७ को हाउस ऑफ 
कॉमंस में इस प्रस्ताव का स्वागत 
किया । फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के विदेश 
मंत्री २७ जून को इस प्रस्ताव पर 
बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए । 
बाद में रूस ने इसे अस्वीकार कर 
दिया । किसी भी साम्यवादी देश ने 
' उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 
चेकोस्लोवाकिया ने पहले इसे स्वीकार 
कर छिया था कितु वाद में उसने भी 
अपनी स्वीकृति वापस ले ली । फिनलंड 
ओर स्पेन ने इस वार्ता में भाग ही नहीं 
लिया । १२ जुलाई १६४७ को पेरिस 
में १५ राष्ट्र (ऑस्ट्रिया, वेल्जियम, 
डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आइसलँड, 
आयरलैंड, इटली, ळक्ज़ेंमवगं, नीदरलेड, 
नावें, पुर्तेगाल, स्वेडन, स्विट्जरलँड, 
टर्की और ब्रिटेन) यूरोपीय आथिक 
सहयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
इकट्ठे हुए । सभी देशों ने मिलकर एक 
विज्ञप्ति जारी की जिसमें द्वितीय महा- 
युद्ध में हुए विध्वंस ओर उसके फल- 
स्वरूप पश्चिमी गोलाद्ध में व्यापारिक 
संतुलन के भंग हो जाने का उल्लेख 
था । इसी विज्ञप्ति में वर्ष १६४७-५१ 
तक के लिए यूरोपीय पुनरुत्थान कार्यक्रम 
शीर्षक एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत 
की गई। सम्मेलन की रिपोर्ट और 
योजना २२ सितंबर, १६४७ को मार्शल 
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कार्यक्रम के पालन और उसकी व्यवस्था 
के लिए यूरोपीय आथिक सहकारिता 
संगठन का निर्माण क्रिया गया । 

martial law (माशंल लॉ) : सैनिक 
विधि, सैनिक प्रशासन । 

१. अंतर्राष्ट्रीय विधि में वह विधि जो 
आवश्यकता या नीति के कारण आक्रमण 
या आधिपत्य के समय अधिकृत क्षेत्र में 
सभी व्यक्तियों या संपत्ति पर लागू की 
जाती है और जिसे युद्धप्रस्त पक्ष की 
सैनिक सत्ता या तो स्वयं ही सीधे लागू 
करती है या वह इसे अपने सैनिक 
न्यायालयों द्वारा लागू कराती हे । 

२. किसी राज्य या राष्ट्र द्वारा संकट- 
काल में अपने नागरिकों के ऊपर लागू 
किया गया सैनिक प्रशासन । 

Marxim (माक्सिंउम): माक्सेवाद । 

काले मार्क्स (१८१८-१८८३) उन 
प्रमुख दार्शनिकों में है जिन्होंने उन्तीसवी- 
बीसवीं शताव्दी के चितन को सबसे 
अधिक प्रभावित किया है । माक्सवादी 
को पहली विशेषता इतिहास के प्रति 
उसकी एक नई और समन्वित दृष्टि है । 
माक्स इतिहास को मनुष्य के आत्म-निर्माण 
की कहानी मानते हें । उनका कहना है 
कि “समाजवादी व्यक्ति के लिए संसार 
का इतिहास मानव-श्रम से मानव के 
निर्माण की कहानी है, यह उसके आत्म- 
निर्माण और उद्गम का अकाट्य प्रमाण 
है ।” इस प्रकार माक्स ने इतिहास से 
ईश्वर और धर्म की सत्ता को समाप्त 
कर दिया । मावसंवाद के मूल आधार हैं 
(१) ढंद्वात्मक भौतिकवाद, (२) इति- 
हास की आशिक व्याख्या, (३) वर्ग-संघषं 
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सिद्धांत, (५) सवेहारा वर्ग का अधि- 
नायकत्व । 
` माक्सँवाद का दार्शनिक आधार ढृद्वा- 
त्मक भौतिकवाद है। ंद्वात्मक' का 
अंग्रेजी पर्याय “डायलेक्टिकल” है जो 
यूनानी शब्द 'डायलेगो' से वना है। 
इस शब्द का अर्थ बातचीत करना है। 
प्राचीन यूनानी विचारको का मत था 
कि यदि हम सत्य की शोध करना चाहते 
हैं तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि 
हमें कोई एक समस्या लेकर आपस में 
विचार विनिमय करना चाहिए, 
उसके पक्ष-विपक्ष के अंतविरोधों पर 
विचार करना चाहिए और उनका समा- 
धान खोजनां चाहिए। संक्षेप में ये विचा- 
रक मानते थे कि सत्य अंतविरोध के प्रकट 
करने और विरोधी विचारों की टक्कर 
होने से प्रकाश में आता है। माक्स 
ने दंद्रातमक भौतिकवाद के विचार को 
जमंन दार्शनिक हीगेल से ग्रहण किया । 
हीगेल और माक्सं के द्वंद्वात्मक भौतिक- 
वाद का मुख्य अंतर आदशंवाद और 

तीतिकवाद का अंतर है। हीगेछ ने 
'क्रया-प्रतिक्रिया और संश्लेषण के माध्यम 
से समाज की प्रगति तो स्वीकार की है, 
पर उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया 
है कि इस प्रगति के प्रेरक कारण क्या 
हैं माक्स ने सामाजिक विकास 
के प्रेरक कारणों को आथिक कारणों 
से अभिन्न माना है । 

वैसे तो लेनिन ने अपनी पुस्तक 'नोट्स 
ऑन हीगेल्स लॉजिक में द्वंद्रवाद के 
१६ सूत्र वताए हैं, परंतु उप्तके मुख्य 
सूत्र ३ ही हैं : (१) परिमाणगत 
परिवर्तेन से गुणगत परिवर्तन और गुणः 


(२) विरोधी समागम ; ओर (३) 
प्रतिषेध का प्रतिषेध । 

परिमाणगत परिवतेन से गुणगत परि- 
वर्तन सिद्धांत का आशय यह है कि 
किसी भी वस्तु में जो परिमाणगत या 
मात्रागत परिवतंन होता है, वह अपनी 
चरम सीमा तक पहुंचने पर गुणगत परि- 
वरतेन का रूप धारण कर लेता है । इस 
सिद्धांत का सवंश्रेष्ठ दृष्टांत पानी का 
बफ़ वनना या भाप बनना है। बफ 
बनते समय पानी धीरे-धीरे गाढ़ा नहीं 
होता, प्रत्युत तापक्रम गिरते-गिरते जं से 
ही वह हिम-विदु पर पहुँचता है तभी 
अचानक उसका तरलपन लुप्त हो जाता 
और वह वफ़ वन जाता है । इसी प्रकार 
जब पानी को गमं करते हैं, तव उसका 
तापक्रम बढ़ता जाता है और वह वाष्प- 
बिढु पर पहुंचते ही अचानक भाप वन 
जाता है । माक्संवादियों का कहना है 
कि मानव-समाज के भीतर भी जो बड़े- 
बड़े परिवतंन होते हैं, वे क्रमिक विकास 
के फल नहीं हुआ करते, प्रत्युत आक- 
स्मिक छलाँगों अथवा दूसरे शब्दों में 
क्रांतियों के फल हुआ करते हैं । 

विरोधी-समागम सिद्धांत का अभिप्रायं 
यह है कि गुण और स्वभाव में एक- 
दूसरे से विरोधी वस्तुओं का समागम 
संसार में पाया जाता है। यदि हमें 
किसी वस्तु में एक-दुसरे से बिल्कुल 
प्रतिकूल प्रवृत्तियां दिखाई दे, तो उंन्हे 


एक-दूसरे का निपट विरोधी मान लेना : 
ठीक नहीं प्रत्युत उन्हे एक ही वास्त- ` 
विकता के दो पहलू मानना चाहिए 1 


माक्सवादी इस सिद्धांत को पूँजीवादी 


समाज पर लागू. करते हुए कहते हैं. 
गत परिवतर्नःसे0 पॉरिमॉर्गगते' पेस्वितैत/919104/0€सझे। - पूजीपलि! ०कोउछ0०वक्षमिक 
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एक-दूसरे के प्रतिकूल हीते हुए भी एक- 
दूसरे से संबद्ध हैं। इनमें से कोई भी 
एक वे दूसरे वर्ग के ब्रिना नहीं टिक 
सकता । अंतविरोधों का समागम समाज 
की उन्नति का पथ प्रशस्त करता है । 


प्रतिषेध का प्रतिषेध सिद्धांत की मान्यता 
है कि क्रिया (थीसिज), प्रतिक्रिया (एंटी- 
थीसिज) और संश्लेषण (सिंथेपिज) 
विकास की अवस्थाएँ हें । जब क्रिया 
अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण 
भंग हो जाती है, तब वह प्रतिक्रिया को 
जन्म देती है । यह प्रतिक्रिया जो क्रिया 
` की प्रतिषेध है, क्रिया के अंतविरोधों को 
दूर करने की चेष्टा करती है। कालांतर 
में अपने कुछ अंतविरोधों के कारण प्रति- 
क्रिया भी भंग हो जाती है और संश्लेषण 

को जन्म देती है। चूँकि संश्लेषण प्रति- 
क्रिया का भी जो पहला प्र तिषेध है, प्रतिषेध 
करता है, अतः यह प्रतिषेध का प्रतिषेध 
है। इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत 
सामंतवाद, पूँजीवाद और समाजवाद 
की त्रिपुटी है। सामंतत्राद अपने अंत- 
विरोधों के कारण नष्ट हुआ और पृँजी- 
वाद ने जो उससे आगे की अवस्था हे, 

उसका प्रतिरोध किया । लेकिन पूँजीवाद 
में भी कुछ अंर्तावरोध हैं जिनके कारण 
उसका ताश हो जाएगा और समाजवाद 
की स्थापना होगी । चूंकि पूंजीवाद 
सामंतवाद का प्रतिषेध है और समाज- 
वाद पूंजीवाद का प्रतिषेध होगा, अतः 
समाजवाद को प्रतिषेध का प्रतिषेध कहा 
जा सकता है । 


कुल मिलाकर दंह्वात्मक भौतिकवाद 
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अपने अनुयायियों में इस विश्वास को 
हढ़ करता है कि मानव जाति निश्‍चिततः 
समाजवाद की ओर उन्मुख हे । वह 
प्रकृति को वस्तुओं तथा घटनाओं का 
एक ऐसा आकस्मिक समूह-मात्र नहीं 
मानता जो एक-दूसरे से असंबद्ध, पृथक्‌ 
तथा स्वतंत्र हैं वह उन्हें परस्पर संबद्ध 
और समन्वित रूप में देखता है । हृंदा- 
त्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति 
बिराम, स्थिरता और अपरिवतंनीयता 
की अवस्था नहीं है, वल्कि वह ऐसी 
अवस्था है जिसमें निरंतर गति, परिवतेंन, 
नवीकरण तथा विकास जारी है । 
माक्स के अनुसार इतिहास एक ताकिक 
और क्रमवद्ध विकास है, वह मानव 
की भौतिक अवस्थाओं का परिणाम है । 
चूँकि उसके मत से इतिहास की प्रगति 
में आथिक परिस्थितियों का सबसे 
अधिक हाथ रहता है, इसीलिए उसका 
इतिहास-विषयक सिद्धांत इतिहास की 
आशिक व्याख्या कहलाता है। इस 
सिद्धांत के अनुसार सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिवर्तन जीवन की भौतिक 
अवस्थाओं के कारण अर्थात्‌ उत्पादन 
और वितरण के साधनों में परिवर्तन 
होने के फलस्वरूप होते हैं । दूसरे शब्दों 
में समाज का आथिक ढाँचा ही वह 
आधार या बुनियाद है जिस पर मनुष्य 
के अन्य कार्येक्षेत्रों की प्रणालियाँ खड़ी 
होती हैं । यद्यपि माक्स ने सामाजिक 
और ऐतिहासिक विकास में आथिक 
तत्त्वों को ही अंतिम रूप से निर्णायक 
ठहराया है, लेकिन उसने यह नहीं कहा 
है कि हमें अक्तः तत्त्वों की सवंथा उपेक्षा 


एक अहहाब्राह्गी, ग्निद्भातऽदैन क्रो सि व्हिहूळ5। 0०कररदेनबी>वाद्रिए by eGangotri 
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मार्क्सवादी दर्शन में वर्ग-संघर्ष के 
सिद्धांत का कितना महत्त्व है, यह माक्सं 
के इस कथन से जाना जा सकता है कि 
वर्ग-संघर्ष का इतिहास ही मानव-जाति 
का इतिहास है। वर्ग-संघषं के सिद्धांत 
का अभिप्राय यह है कि समाज की एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर प्रगति 
उत्पादन-प्रणाली के आधार पर संगठित 
समाज के दो मुख्य वर्गो के वीच सत्ता 
के लिए संघर्ष द्वारा हुई है। यहाँ 'वगं' 
शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में 
हुआ है। वुखारिन के अनुसार “सामाजिक 
वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं 
जो उत्पादनं को प्रक्रिया में एक-सी 
भूमिका का निर्वाह करते हे और उत्पादन 
की प्रक्रिया में संलग्न दूसरे व्यक्तियों 
के साथ उनका एक-सा संबंध होता है।” 
दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों का एक समूह 
जिसकी उत्पादन में और इसलिए 
वितरण में एक-सी स्थिति होती हे 
अर्थात्‌ जिसके व्यापक हित एक-से होते हैं 
एक वग होता है । माक्संवाद के अनुसार 
मनुष्य-समाज सदैव से ही दो वर्गों में 
विभाजित रहा है । इनमें से एक वग 
थोड़े-से विशेषाधिकारयुक्त व्यक्तियों का 
वर्ग रहा है । यह वर्ग उत्पादन के 
साधनों का स्वामी रहा है । दूसरा वर्गे 
उन बहुसंख्यक श्रमजीवियों का है जो 
अपने श्रम से कच्चे माल को तैयार माल 
में परिणत करते हैं। 

माक्स ने अपने आथिक सिद्धांत ब्रिटिश 
अर्थशास्त्रयों के परंपरागत सिद्धांतों के 
आधार पर निमित किए थे। इस मान्यता 
के आधार पर कि श्रम सेव्ही मूल्य का 
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मुल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया । 
माक्स की मान्यता है कि बहुत दिनों 
पहले समाज दो वर्गो में विभक्त हो 
गया था । एक वग वह था जिसके 
अधिकार में उत्पादन के समस्त साधन 
थे । दूसरा वर्ग वह था जिसके पास 


केवल अपना श्रम था जिसे बेचकर वह 


अपनी जीविका कमा सकता था। इस 
श्रम-शक्ति को माक्सं ने अस्थिर पूंजी 
कहा है । पूँजीवादी वर्ग ही वह वग है 
जिसके नियंत्रण में समस्त उत्पादन- 
साधन हैं। इन साधनों को माक्स ने 
समेकित रूप से स्थिर पूंजी का नाम 
नाम दिया है। श्रमिक अपने श्रम से 
जितना उत्पादन करता है, वह उसकी 
निजी आवश्यकताओं से कहीं अधिक 
होता है ! कितु श्रमिक को पारिश्रमिक 
या वेतन के रूप में जो कुछ मिलता है 
उससे वह मुश्किल से अपना जीवन 
यापन ही कर सकता है। यदि किसी 
एक वस्तु के निर्माण में किसी श्रमिक 
को एक ही दिन लगा होता तो अति- 
रिक्‍त मूल्य का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
न उस श्रमिक को नियोजित करने से 
किसी को कोई लाभ ही होता । कितु 
होता यह है कि एक श्रमिक दस घंटे 
काम करता है । इन दस घंटों में से 
वह पहले पाँच घंटों में ही सारे दिन के 
भरण-पोषण योग्य मूल्य अजित कर लेता 
है। कितु अगले पांच घंटों में वह 
जो श्रम करता है, उसके लिए उसे कुछ 
भी नहीं मिलता । इन अंतिम पांच 
घंटों के श्रम के पारिश्रमिक को 


मालिक या नियोजक बलपूवंक अपहृत | 


निर्धारण होता) है) मास्से ने? अद्िरित्त॥14उछ०। लेक) दै प्रथम, पाच, घ सै 
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श्रमिक जो कुछ अजित करता है, यदि 
उसको दस घंटों के पारिश्रमिक में से 
घटा दिया जाए तो वचा हुआ पारिश्रमिक 
ही मासं के सिद्धांत के अनुसार अति- 
रिक्त मूल्य होगा । अतिरिक्त मूल्य ही 
श्रमिक के शोषण का माप है । 
माक्संवाद के अनुसार समाजवादी 
क्रांति और वर्गविहीन, राज्यविहीन 
आदशं समाजवादी समाज की स्थापना 
के बीच की संक्रांतिकालीन अवस्था 
संहारा वर्ग के अधिनायक़वाद की 
अवस्था है। मावस और एंगिल्स ने 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को 
लोकतंत्र का विलोम नहीं माना | वे 
सवेहारा वर्ग के अधिनायक्रवाद के 
विरोत्री अर्था में बुजु वा अधिनायक्रवाद 
को लेते थे। उनका विचार था कि 
प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देश में पद के पीछे 
बुजु वा अधिनायकवाद ही पनप रहा है। 
लास्की के अनुसार संभवतः मासं और 
एंगिल्स संहारा वर्ग कै अधिनायकवाद 
से उस समाज की कल्पना करते थे जिसमें 
राज्य की शक्ति श्रमिक वर्ग में निवास 
करेगी और संभत्रतः श्रमिक वर्ग उस 
सत्ता का बलपूर्वक प्रयोग करेंगे ताकि 
उनसे पहले के शासक उनसे राज्यसत्ता 
छीन न कें । माक्स और एंगिल्स मान लेते 
हैं कि श्रमिक वग के प्रतिनिधि उत्पादन 
के साधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे 
और यदि कोई उनका मागं अवरुद्ध 
करेगा तो वे बल का प्रयोग करेंगे । 
अपनी पुस्तक 'द क्षिविल वार इन फ्रांस” 
के दूसरे संस्करण (१८९१) में एंगिल्स 
ने पेरिस कम्यून को सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकवाद का श्रेष्ठ उदाहरण माना 
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यदि प्रभाव की दुष्टि से देखा जाए 
तो माक्संवाद को आधुनिक युग की 


` सबसे शक्तिशाली विचारधाराओं में 


मानना होगा । माक्संवाद एक क्रमबद्ध 
दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक विचारधारा होने के साथ-साथ 
वर्तमान समाज-व्यवस्था को वदलक्रर 
उप्तके स्थान पर एक आदर्श समाज- 
व्यवस्था को स्थापित करने की जिसमें 
मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण न हो 
सके और प्रत्येक मनुष्य को अपनी अत- 
निहित क्षमताओं के विकास का पूरा 
अवसर मिले, सांगोपांग कार्य-पद्धति है। 
रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों 
में माक्स की शिक्षाओं को व्यावहारिक 
रूप दिया गया है और आज संसार का 
कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ माक्स- 
वादी विचारधारा किसी-न-किसी रूप 
में विद्यमान न हो । माक्स के शिष्यों 
का जिनमें लेनिन, स्तारिन ओर 
माओत्से-तु ग मुख्य हैं, वार-वार कहना 
है कि माकम द्वारा प्रतिपादित वज्ञानिक 
समाजवाद एक सतत विक्रासशील दर्शन 
है ओर देश, काल तथा पात्र के अनुसार 
उपमे आवश्यक संशोधन किए जा सकते 
हें । माक्स से पहले का अधिकांश 
सामाजिक तथा राजनीतिक चितन केवल 
बुद्धिविलास-मात्र था एवं उसका जीवन 
को वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं 
था । माक्स का दर्शन जीवन की वास्त- 
विकताओं से संबंध रखता है और 
वताता है कि जीवन की भौतिक परि- 
स्थितियों का मनुष्य के विचारों, क्रिया- 
कलापों एवं संस्थाओं पर क्या प्रभाव 
पड़ता है तथा इन परिस्थितियों में परि- 


था। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi “० क्रनि करके मनुष्ये अपनी संस्थाओं में 
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किस प्रकार मनोवांछित सुधार कर 
सकता है । माक्‍्संवाद की शिक्षाओं से 
श्रमिक वर्ग आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा 
प्राप्त हुई है और यह इतिहास की एक 
आएचयंजनक घटना है। इसने वर्तमान 
सामाजिक मूल्यों में आमूल परिवर्तेन 
कर दिया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
के संबंध में हमारे दृष्टिकोण पर असर 
डाला है । 

इन विशेषताओं के वावजुद मार्क्सवाद 
में ऐसी अनेक त्रुटियाँ हैं जिनके कारण 
आलोचकों, लेखकों और राजवेत्ताओं ने 
उसकी तीब्र आलोचना भी की है । 
मार्क्सवाद का वैज्ञानिक होने का दावा 
अतिशयोत्रितपूर्ण है । यह स्वीकार किया 
जा सकता है कि मासं एक बहुत वड़ा 
विचारक था और उसने सामाजिक तथा 
राजनीतिक विज्ञान को अपनी अमूल्य 
देनों से समृद्ध किया । लेकिन यह कहना 
कि माक्स के सिद्धांत प्राकृतिक क्षेत्र में 
क्रियाशील नियमों की भाँति ही वैज्ञानिक 
हैं और उनको जानकर तथा उनके 
अनुसार आचरण करने से सामाजिक 
प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझा जा 
सकता है, विज्ञान शब्द के साथ अन्याय 
करना है । माक्स का दार्शनिक आधार 
विशुद्ध रूप से भौतिक है । मानव-प्रकृति 
के संबंध में उसका दृष्टिकोण बहुत 
संकुचित है। उसके विचार से मनुष्य 
स्वभाव से ही स्वार्थी होता है और वह 
अपने वगे-हितों के अनुसार ही कार्य करता 
है । इस प्रकार के भौतिकवादी दर्शन 
की नींव पर एक आदर्श और सहयोग- 
पूर्ण समाज-व्यवस्था की स्थापना नहीं 


हो सकती । माक्सवादी भैनुष्य की a न 
भौतिक उन्तर्ति;03त्वादिमि/कीवृष्धि/और ००बके मीव्वीत्राभाजोक्ता "कीःव्यापळकती | ड क 
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जीवन-स्तर के विकास पर वार-वार 
जोर देते हैं वे गरीबों, शोपितों और 
वंचितो की विशेष रूप से हिमायत 
करते हैं । काफ़ी हद तक उनका यह 
कहना ठीक भी है। लेकिन, रोटी, 
कपड़ा और मकान ही मनुष्य-जीवन के 
लिए एकमात्र आवश्यकता नहीं हैं । मनुष्य 
की कुछ आध्यात्मिक, नैतिक, कलात्मक 
और सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी हैं 
जिनकी पुति होनी आवश्यक है । जीवन 
के भौतिक पक्ष को ही सव कुछ मान लेना 
तथा अन्य पक्षों की ओर से आँख मूंद 
लेना सामाजिक जीवन की शांति प्रौर 
संतुलन को नष्ट करना तथा सतत विग्रह, 
प्रतियोगिता ओर असंतोष को आमंत्रित 


करना है। 


माक्स का द्ंद्रातमक भौतिकवाद का 
सिद्धांत भी अनेक त्रुटियों और श्रांतियों 
से परिपूर्ण है । माक्‍संवादियो के हाथों में 
यह सिद्धांत करीव-करीव उस कजी की 
तरह है जिससे वे सभी प्रकार के ताले 
खोलने का प्रयत्न करते हैं । उनका कथन 
है कि चाहे केसी भी स्थिति क्यों न हो, 
इंद्व/त्मक पद्धति से उसको ठीक-ठीक | 
समझा जा सकता है और उसका सामना 
किया जा सकता है। इस प्रकार का 
दुष्टकोण तकंसम्मत और ग्रुवितसंगत 
नहीं कहा जा सकता । द्वंद्वात्मक भोतिक- 
वाद के पक्ष में अधिक्र-से-अधिक यही 
कहा जा सकता है कि वह सामाजिक 
गतिविधियों को समझने का एक दृष्टिः 
कोण प्रदान करता है । उसे एक सावं- 
भौम और विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं 
माना जा सकता । 7 
माक्संवादियों के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत 
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है । यह ठीक है किं समाज में किसी-न- 
किसी रूप में वर्ग-संघर्ष अवश्य पाया 
जाता है, लेकिन वह सामाजिक जीवन 
की अनिवार्य विशेषता नहीं है। समाज में 
चर्ग-संघर्षं की भाँति ही वर्ग-सहयोग के 
भी अनेक उदाहरण पाए जाते हूँ । 

माक्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की 
आथिक व्याख्या का सिद्धांत भी बहुत 
कुछ सामान्यीकरण पर ही आधारित 
है । इसमें कोई संदेह नहीं कि आथिक 
परिस्थितियों का सामाजिक और राज- 
नीतिक. जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता 
है, लेकिन मनुष्य के जीवन में आथिक 
परिस्थितियां ही एकमात्र सत्य नहीं 
हैं । इतिहास के निर्माण में आथिक 
परिस्थितियों के साथ-साथ मानवीय 
भावनाओं और अवसरों का भी निर्णायक 
हाथ रहता है। 

माक्स के आथिक सिद्धांत में केवल 
श्रम ही मूल्य का उत्पादक है । मूल्य के 
उत्पादन में श्रम के अतिरिक्त पूंजी, 
साधन तथा संगठन जसे अन्य तत्त्वों का 
भी महत्त्वपूर्ण योग होता हे । माक्सं ने 
अपनी आथिक विचारधारा के विवेचन 
में इन तत्त्वों की बिल्कुल उपेक्षा कर 
दी है। 

माबर्षेवादियों के अनुसार संहारा 
वर्ग की क्रांति के पश्चात्‌ आनेवाली 
अंतर्कालीन स्थिति में श्रमिकों के अधि- 
नायकवाद की स्थापना होती है कितु 
जैसा हमने पिछले ५० वर्षो में देखा है, 
व्यवहार में श्रमिकों के अधिनायकवाद 
का अर्थ साम्यवादी दल का अधिनायक- 
वाद ओर साम्यवादी दल के अधिनायक- 
चाद का अर्थ साम्यवादी दल के चोटी 


के नेताओं $ और कभी के मी सायन 
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जैसे शायद एक व्यक्ति का अधिनायक- 
वाद हो जाता है, राज्य-सत्ता मुरझाने 
के स्थान पर अधिकाधिक बरूवती होती 
चली जाती है तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
और स्वतंत्रताओं का अंत हो जाता है। 
matriarchal theory of the origin 
of 591९ (मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ़ द 
ओरिजिन ऑफ़ स्टेट) : राज्य को 
उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत । 
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का 
आरंभिक रूप मातृसत्तात्मक परिवारों 
में देखा जा सकता है अर्थात्‌ उन 
परिवारों में जिनमें परिवार का प्रमुख 
पिता नहीं माता होती है। इस सिद्धांत 
की विशेषताएँ हैं--(१) अस्थायी विवाह 
संबंध, (२) स्त्री-माध्यम से संवंध-सूत्र, 
(३) समाज में माता की प्रधानता 
और (४) संपत्ति तथा शक्ति पर केवल 
स्त्रियों का उत्तराधिकार । 
matsya-nyaya (मत्स्य-न्याय) : मत्स्य- 
न्याय । 
मत्स्य-न्याय में प्रकृति के इस नियम 


का संकेत है कि बड़ी मछली छोटी: 


मछली को निगल जाती है अर्थात्‌ सबल 
दुर्बल को समाप्त कर देता है । आशय 
यह है कि मनुष्य को भी यदि आदिम 
अवस्था में छोड़ दिया जाए तो जसे 
वड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती 
है उसी प्रकार सवल व्यक्ति दुबल को 
जीने नहीं देगा, एक-दूसरे की संपत्ति 
के लिए छीना-झपटी मच जाएगी और 
सामाजिक जीवन अशांत हो जाएगा । 
मत्स्य-त्याय के कारण शासन की सत्ता 
का औचित्य अनेक भारतीय ग्रंथों में 


i 
6 वया ie उ सिद्ध किया 
गया है कि दड के भय से ही लोग न्याय- 
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मागं पर चलते हैं। मनु का कथन है 
कि जनता को रक्षा करने के साथ ही 
राजा का कत्तव्य है कि वह दंड के द्वारा 
उन्हें सदाचरण के मागं पर प्रेरित करे । 
mediation (मेडिएशन) : मध्यस्थता । 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो पक्षों के 
विवाद को सुलझाने के लिए जव कोई 
तीसरा पक्ष बीच में पड़ता है तो उसके 
समझौता कराने के प्रयासों को मध्यस्थता 
कहते हैं ॥ कई वार अनेक शक्तियाँ 
मिलकर मध्यस्थता का कायं करती हैं । 
चाको प्रदेश के संबंध में बोलिविया 
और पैरागुये में दो वर्ष तक (१९३२- 
३३) निरंतर युद्ध चलता रहा । संयुक्त 
राज्य अमरीका, अजटाइना, ब्राजील, 
चिली, पेरू तथा ऊरूगुए की सामूहिक 
मध्यस्थता के फलस्वरूप इस विवाद का 
अंत हुआ । फिलस्तीन में ब्रिटिश 
अधिदेश की समाप्ति के बाद यहूदियों 
तथा अरवों के विवाद के समाधान के 
लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 
मई, १९४८ में काउंट वनेंडाट को 
मध्यस्थ बनाया । अंतर्राष्ट्रीय विवादों 
के शांतिपूर्ण समाधान के हेग अभिसमय 
पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने 
भविष्य में मध्यस्थता के उपाय के 
अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प प्रकट 
किया था । 
Mein Kamp! (मीन कैफ़): मेरा संघर्ष । 
जर्मन नाजी अधिनायक हिटलर की 
आत्म-कथा जिसमें उसने अपने प्रति- 
क्रियावादी सामाजिक और राजनीतिक 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। 
हिटलर ने यह ग्रंथ १९२३ में कारागार 
में लिखा था और १६२५ में इतका 
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के साथ-साथ यह ग्रंथ भी नाज़ियों के 


metropolitan council 


लिए धर्मग्रंथ के समान महत्त्वपूर्ण हो 
गया । 

Mensheyiks (मंशोविक) : मेंशेविक, 
रूसी समाजवादी लोकतंत्र दल का 
सदस्य । 

रूस में समाजवादी क्रांति को छाने के 
लिए कया पद्धति अपनाई जाए, इस प्रश्‍न 
को लेकर रूस के सामाजिक लोकतंत्र- 
वादी दल में फूट पड़ गई थी । उसका एक 
पक्ष मेंशेविक कहलाया और दूसरा बोल्शे- 
विक । मेंशेविक अल्पसंख्यक थे और 
वोल्शेविक बहुसंख्यक | मेंशेविकों का 
मत था कि रूस में पहले पंजीवादी कांति 
हो और वाद में समाजवादी क्रांति । 
वोल्शेविकों का मत था कि खरूस में 
तत्काल ही समाजवादी क्रांति हो सकती 
है। १६१७ के सत्ता-संघर्षं में बोल्शेविक 
सफल रहे । 

टप (मर्जर) : विलय । 

किसी छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र में पूरी 
तरह मिलकर उसका अभिन्न अंग बन 
जाना । उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ देशी राज्यों का भारत-संघ में 
विलय । 

metropolitan council (मेट्रोपॉलिटन 
कौंसिल): महानगर परिषद्‌ । 

मैट्रोपॉलिटन शब्द यूनानी भाषा के दो 
शब्दो--'मैट्रो' (बड़ा) ओर 'पॉलिस' 
(नगर-राज्य) से मिलकर बना है और 
हिदी में महानगरों के लिए इसका प्रयोग 
होता है । महानगर केवळ अधिक जन- 


संख्या वाला एक वड़ा नगर नहीं; वल्कि यह 
एक समाजशास्त्रीय परिकल्पना रे ।यह 
एक सामूहिक (नैगम) क्षेत्र में बसने वाले _ 


प्रकाशन हुआ "हिटलर की शमितो बढ़ने १» ००्यनेऋ०छोवेम्रमुद्रायों, कमर हहोता है । 





metropolitan council 


इसमें मुख्य नगर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र भी 
सम्मिलित होते हैं जिनके अंतर्वाही समु- 
दाय मुख्य नगर पर आश्रित होने के 
कारण आपस में वेधे रहते हैं । मुख्य 
नगर का इस क्षेत्र के वाज़ारों पर बहुत 
प्रभाव रहता है तथा वही इस पूरे क्षेत्र 
का सांस्कृतिक तथा राजनीतिक केंद्र 
होता है । यह एक कार्यात्मक अस्तित्व 
है जिसमें केंद्र की ओर तथा केंद्र से वहुत 
व्यक्तियों का आना-जाना व्यापार, मनो- 
रंजन आदि उद्देश्यों से होता रहता .है । 

दिल्ली १९११ में ब्रिटिश भारत को 
राजधानी बनी । तब से ही इसे मुख्य 
आयुक्त का प्रांत बनाकर पृथक स्थानीय 
स्वशासन दे दिया गया । पर दिल्ली को 
लोकतंत्रात्मक ढाँचा स्वतंत्रता के बाद 
ही पिला । १७ मार्च, १६५२ को 'ग' 
राज्य अधिनियम के अधीन दिल्ली में 
संसदीय प्रणाली अपनाते हुए निर्वाचित 
विधानसभा मंत्रिमंडळ की स्थापना 
को गई। १९५५ राज्य पुनगठन आयोग 
के प्रतिवेदन के पश्चात्‌ दिल्ली की विधान- 
सभा तोड़कर उसे केंद्रशासित क्षेत्र वना 
दिया गया । जहाँ लोकतंत्रात्मक भावना 
की तुष्टि के लिए अन्य संघ-शासित क्षेत्रों 
में क्षेत्रीय परिषदो की स्थापना की गई, 
वहाँ दिल्ली में अप्रेल, १६५८ में नगर 
निगम की और फिर उस प्रयोग के 
असफल होने पर १६६६ में अंतरिम 
महागर परिषद्‌ को स्थापना की गई। 
१९६७ के चौथे आम चुनावों के बाद 
६१ सदस्यों को एक महानगर 
परिषद्‌ का विधिवत्‌ निर्माण हुआ । 
परिषद्‌ के ६१ सदस्य हैं जिनमें से ५ 
सदस्यों को केंद्र सरकार मनोनीत करती 
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महानगर परिषद्‌ को केवल विचार 
करने और सिफ़ारिशं करने का अधिकार 
है । इसके अधीन आने वाले विषय हैं: 
(१) दिल्ली पर लागु होने वाले मामलों 
पर बिधियाँ वनाने के लिए प्रस्ताव ; 
(२) किसी राज्य के किसी कानून 
को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव ; 
(३) प्रशासन द्वारा रखे गए कानून 
बनाने के प्रस्ताव ; (४) दिल्ली के 


अनुमानित आय-व्यय के प्रस्ताव जो. 


भारत की संचित निधि पर भारित होते 
हैं; (५) शासन-कार्यो की सामान्य 
नीतियाँ तथा विकास-योजनाए (६) 
उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किए गए 
अन्य विषय । उपराज्यपाल महानगर 
परिषद्‌ के नि्णयों को कार्यकारी पापदों 
के विचारों सहित राष्ट्रपति के पास 
भेज सकता हे । महानगर परिषद्‌ के 
सदस्यों को प्रश्‍न पूछने तथा परिषद्‌ की 
कार्यवाही के नियम बनाने का अधिकार 


हे । 


midd]९ ०४६४ (मिडिल क्लास) : मध्यम 


वग । 


मध्यम वर्ग सामान्यतया ऐसे लोगों को 
कहा जाता है जो अपने हाथों से काम 
नहीं करतें तथा जो अभिजात वर्ग की 
श्रेणी में भी नहीं आते । यह. परिभाषा 
स्थूळ एवे कुछ हृद तक अस्पष्ट है परंतु 


इतिहास के अलग-अलग कालों में मध्यम 


वर्ग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता 
है। मध्यकाल में यूरोप में व्यापार के 


प्रसार के साथ ऐसा बगे पैदा हुआ 


जिसका व्यापार में काफी हिस्सा था 
लेकिन फिर भी:जों धनिक नहीं था 
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militarism 
रखा जा सकता था। इस समय ऐसे 
वर्गों का भी अम्युदय हुआ जो व्यापार 
के अलावा दूसरे पेशों में लगे ये । औद्यो- 
गिक क्रांति ने इन वर्गों के प्रसार में 
सहायता की और १६०० ई० तक विक- 
सित औद्योगिक देशों में जनसंख्या का लग- 
भग २० प्रतिशत मध्यम वर्ग में गिना जाने 
लगा । धीरे-धीरे इसका राजनीति में 
भी दखल होने लगा । ज्यादातर शहरी 
होने के कारण इस वर्ग ने शहरी शासन 
में प्रवेश किया और धीरे-धीरे राष्ट्रीय 
स्तर पर भी इसका महत्त्व बढ़ने लगा । 
सामान्यतया मध्यम वर्ग के व्यापारियों 
की दिलचस्पी शांति और व्यवस्था में 
होने के कारण सरकार की स्थिरता में 
रुचि होती है परंतु दूसरे प्रकार के 
मध्यम वर्ग की, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा 
और अच्छी आशिक परिस्थितियों में 
दिलचस्पी के कारण क्रांति की और भी 
प्रवृत्ति होने लगती है। यही कारण है 
कि आधुनिक युग की अनेक क्रांतियों में 
जिनमें फ्रांस की क्रांति का प्रमुख स्थान 
है; मध्यम वर्ग सबसे आगे रहा हे। इस 
प्रकार, कई वार मध्यम वर्ग के विभिन्न 
हितों में एक अंतद्वंद्द विद्यमान रहता है 
और वे उसे विपरीत दिशाओं में ले जाने 
लगते हूँ । 
militarism (मिलिटरिउम) : संन्यवाद । 
सँन्यवाद पद का प्रयोग पहली वार 
सन्‌ १८६० के आसपास, फ्रांस में हुआ । 
परंतु इस पद के अंतर्गत जो भाव निहित 
हे वह प्राचीनतम काल से चला आ रहा 
है.। स्थूल रूप से सेन्यवाद से आशय उस 
नीति से है जिसमें तथाकथित सन्य गुणों 
पर जोर दिया जाता है जेसे साहस 
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minister of state 
सहनशक्ति, शारीरिक शक्ति, अनुशासन 
और आवशयकता होने पर आत्म-वलिदान 
करने की क्षता । इस दृष्टि से देखा 
जाए तो प्राचीन ग्रीस या स्पार्टा की 
सभ्यताओं में सँन्यवाद पर विशेष वल 
दिया जाता था । सैनिक तैयारी की 
स्थिति को कई वार सँन्यवाद से जोड़ 
दिया जाता है जो अनुचित है । जब तक 
सेन्यवाद के मूल्यों को असँनिक जनता 
पर आरोपित नहीं किया. जाता 
और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
में सैनिक मूल्यों को लागू नहीं किया 
जाता तव तक सँनिक प्रयत्नों तथा सैनिक 
दृष्टि से सामाजिक जागृति को सँन्यवाद 
नहीं कहा जाना चाहिए । अळबत्ता यह 
माना जा सकता है कि दीर्घकाल तक 
संकट की अवस्था तथा सैनिक नेताओं 
के अवाध प्रभाव के कारण सँन्यवाद की 
स्थिति उत्सन्न हो सकती है । हिटलर 
को सरकार तथा उसके नेता-सिद्धांत को 
सत्याद का उपयुक्त उदाहरण माना 
जा सकता है| 
देखिए-leadership principle. 
military alliance ( मिलिटेरी एलायंस) 
सैनिक सहबंध । 
दो या अधिक राष्ट्रों के बीच की गई 
वह म॑त्री-संधि जो सैनिक प्रयोजनों को 
दृष्टि मे रखकर की गई हो, जैसे नाटो, : 
सिआटो आदि । 
ministerial ४0४८४ (मिनिस्टीरियळ 
एडवाइस)  मंत्रि-परामशं, मंत्रियों को 
सलाह । | 
देखिए--धं0 and advice. 
ministerof $4९ (मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट): 
राज्य मंत्री । 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. minister without portfolio २६६ minority representation 
Mommas sts 2... णण 


CNN SSS 
भारत में केंद्र अथवा राज्यों में मंति- विशेषताएं हों और वह उनका संरक्षण 
परिषद्‌ का वह सदस्य जो प्रायः मंत्रि- चादंता हो । Fs 
मंडल स्तर के मंत्री का कार्यभार हरुका (३) किसी देश के कानून के अतर्गत 
करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वयस्क अथवा बालिग होने की आयु से 
उसकी स्थिति मंत्री और उपमंत्री के पहले को अवस्था । 
बीच की होती है। प्रायः वह किसी minority government ( माइनारिटी 
मंत्रालय के अंतगत एक विभाग का प्रधान गवनंमेंट) : अल्पमत सरकार, अल्प- 
होता है । संख्यक सरकार । 
minister without portfolio (मिनिस्टर विघानमंडल में अल्पमत-प्राप्त दल की 
विदआउट पोर्टफ़ोलिओ) : निविभाग सरकार जो कुछ अन्य दलों के समर्थेन- 
मंत्री, विभागरहित मंत्री । सहयोग से सत्तारूढ़ रहती है । संसदीय 
मंत्रिमंडल-पद का वह मंत्री जिसे कोई लोकतंत्र के इतिहास में कई देशों में 
विशेष विभाग न दिया गया हो समय-समय पर अल्पसंख्यक दछों की 
और जो प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय सरकारें रही हैं। कनाडा में काफी समय 
पर सौंपे गए कार्य करता हो । श्री नेहरू तक एक अल्पसंख्यक सरकार सत्तारूढ 
के समय में श्री वी० के० कृष्ण मेनन रही । फरवरी, १६६७ के चौथे आम 
तथा श्री लालबहादुर शास्त्री कुछ-कुछ चुनावों के बाद भारत क कई राज्यों 
समय तक निविभाग मंत्री रहे थे। में अल्पसंख्यक सरकारें बनीं। उदाहरण 
निर्विभाग मंत्रियों की नियुक्ति प्रायः के लिए विहार में श्री बी० पी० मंडल की 
उस समय की जाती है जबकि किसी सरकार (१ फरवरी १६६८-१८ मार्च 
मंत्री की योग्यता और प्रतिष्ठा के अनु १९६८) और पंजाब में श्री लक्ष्मणसिह 
रूप मंत्रिमंडल में कोई स्थान रिक्त न गिल की सरकार (२५ नवंबर, १६६७-- 
हो लेकिन उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में २३ अगस्त, १९६८) अल्पसंख्यक सरकारे 
रखना भी आवश्यक हो अथवा जब थीं। कांग्रेस के विभाजन के बाद से 
प्रधानमंत्री अपना कार्यभार हल्का करने केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार 
के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडळ भी एक अल्पसंख्यक दल की सरकार 
में रखना चाहें । रही है, यद्यपि उसे संसद के बहुमत का 
min0।(५ (माइनॉरिटी) : १. अल्पमत, समर्थन प्राप्त है। 
२. अल्पसंख्यक, ३. अवयस्कता । minority representation (मायनॉरिटी 
(१) बहुमत क विरुद्ध मतदान करने रिभ्रेजेटेशन) : अल्पसंख्यकों का प्रतिनि- 
वाली छोटी संख्या अथवा भाग । धित्व । 
oe ल al हट त्र की सबसे मुश्किल “ समस्प्राओं 
समुदाय जो संख्या में न कम य क तर ह 
हो पर जिसकी अपनी भापागत, वासिक Wnts 
खि हक ह को शा 
। शायद बहुसंख्यक वर्गों को शासन 
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करने का जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन 


यह भी निर्विवाद है कि सच्चा लोकतंत्र 
अल्पसंख्यकों की सम्मति पर निर्भर है, 
उनकी इस सिद्धांत के प्रति निष्ठा से 
संबद्ध है कि जो बहुमत में हैं उन्हें शासन 
करने का, देश की नीति निर्धारित करने 
का अधिक अधिकार हे । साथ ही अल्प- 
संख्यको को भी यह अधिकार है कि वे 
अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपना 
विपरीत मत व्यवत कर सके तथा 
सरकार का विरोध कर सके । लोकतंत्र 
बहुमत का शासन भले ही हो पर वह 
केवल बहुमत के लिए नहीं, अपितु सबके 
लिए है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक को 
भी उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना 
आवश्यक है जिससे वह वहुसंख्यक वे 
को प्रभावित कर सके और नीति के 
निर्माण में उनका भी कुछ हाथ रहे। 
अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व 
प्रदान करने के लिए मर्यादित मत- 
पद्धति, संचित मत-पद्धति और सानुपात 
प्रतिनिधित्व आदि अनेक युक्तियों का 
आविष्कार किया गया है । 
देखिए-cumulative ५०1७ 5५४५, 
। १९० vote system, 
proportional represen- 
tation. 

monarchy (मोनार्की) : राजतंत्र । 
“मोनार्की' शब्द यूनानी भाषा के दो 
शब्दों से मिल कर बना है: 'मोनास' एक 
और 'आर्कीएन' शासन करना । अतः 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से राजतंत्र वह शासन- 
प्रणाली है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता 
एक ब्यक्ति अर्थात्‌ राजा या सम्राट्‌ में 
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से उसके अधिकार असीमित होते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से राजतंत्र शायद 
सबसे पुरानी शासन-प्रणाली है । आरं- 
भिक युगों में वह संसार के प्रायः सभी 
देशों में प्रचलित थी । भारत में भी राज- 
तंत्रात्मक शासन की धारा बहुत प्राचीन 
है । यद्यपि प्राचीन भारत में गणतंत्नों का 
भी उल्लेख पाया जाता है, पर वे इतने 
शक्तिशाली कभी नहीं हो सक्ने कि राज- 
तंत्रात्मक राज्यों से आगे बढ़ सकते । 
प्राचीन भारत के प्रायः सभी राजनीतिक 
विचारको, मनु, व्यास, कोटिल्य और 
शुक्र आदि ने राजा के महत्त्व, नियुक्ति, 
कतंव्यों और अधिकारों का विशद रूप 
से विवेचन किया है । जबकि राजा प्रायः 
वंशगत ही होते हैं, भारतवर्ष में निर्वाचित 
राजाओं को प्रथा भी रही है तथा कभी 
भी राजा को निरंकुश अधिकारों से 
संपन्न नहीं माना गया क्योंकि राजा के 
लिए भी घमं (रूळ ऑफ लॉ) का अनु- 
करण उतना ही आवश्यक माना गया 
है जितना प्रजा के लिए । धर्म के विरुद्ध 
आचरण करने पर राजाओं के पदच्युत 
किये जाने के उदाहरण भी प्राचीन भारत 
के इतिहास में मिलते हूँ । 

पश्चिम में भी राजतंत्र को परंपरा 
काफी दीघं और अटुट रही है! प्लेटो 
ने अपनी रिपब्लिक में दार्शनिक राजाओं 
का आदशं सामने रखा । अरस्तू भी राज- 
तंत्र का समर्थक था । रोम भी राजतंत्र- 
वादी था और वहाँ भी राजाओं का 
निर्वाचन हुआ करता था । कहने के लिए 
तो उनकी नियुक्ति दस वर्ष के लिए ही 


होती थी, पर व्यवहार में वे आजीवन | 


अपने पद पर बने रहते थे । रोम साम्रा- _ 


तिहि जा प्रायः तिर्‌ EN ह 
शासक व व र साविधानिक दर्ष्टि “उ के पर्तन कै विदि युरोपको विभिन्न _ हट. - 
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देशों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना 
हो गई और राजाओं को राष्ट्रीय 
जागरण का प्रतीक समझा जाने लगा । 
इंगलैंड की १६८८ की गौरवपूर्ण क्रांति 
के बाद राजाओं की निरंकुश शक्ति का 
हास होने लगा और उसकी जगह मर्या- 
दित या सांविधानिक राजतंत्र का धीरे- 
धीरे उदय हुआ । फ्रांस की क्रांति ने तो 
राजाओं की निरंकुशता पर ऐसा प्राण- 
घातक प्रहार किया कि निरंकुश राजतंत्र 
का संसार से प्रायः लोप ही हो गया। 
इतिहास में राजतंत्र के दो भेद मिळते 
हँ- आनुवंशिक राजतंत्र और निर्वाचित 
राजतंत्र । आनुवंशिक के अंतर्गत पदा- 
सीन राजा आजीवन शासन करता है 
और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी गद्दी 
उसके ज्येष्ठ पुत्र को या उसके मनो- 
नीत वंशज को मिलती है। इतिहास 
में अधिकतर इसी प्रकार का राजतंत्र 
पाया जाता है । निर्वाचित राजतंत्र के 
अंतर्गत राजा का प्रजा के कुछ विशिष्ट 
वर्गों द्वारा निर्वाचन होता है। रोम 
ओर भारतवषं के अतिरिक्त पोलेंड के 
आरंभिक सम्राट्‌ भी निर्वाचित हुआ 
करते थे । राजतंत्र का एक ओर वर्गी- 
करण हे | निरंकुश या स्वेच्छाचारी राज- 
तंत्र ओर सांविधानिक या मर्यादित राज- 
तंत्र । निरंकुश राजतंत्र में राजा ही सब 
कुछ होता है और उसका शब्द ही विधि 
माना जाता हे । भारत के मुगल, फ्रांस 
के बुरवन और रूस के जार इसी प्रकार 
के शासक थे । सांविधानिक राजतंत्र में 
राजा की शक्तियाँ संविधान द्वारा. मर्या- 
दित होती हैं और उसे अपने मंत्रिमंडळ 
के परामर्शं के अनुसार कार्य करना होता 


है. 1 इंगलेंड:०का राजपद सीबिधतमिकी 195 
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राजतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है यद्यपि 
आजकल राजतंत्र को त्याज्य शासन- 
प्रणाली माना जाता है, फिर भी उसके 
कुछ समर्थक तो हैं ही । प्लेटो, अरस्तू, 
और ह्यम जैसे विंचारकों ने राजतंत्र 
का इस आधार पर समर्थन किया है 
कि यदि शासक जन-साधारण की भलाई 
करना चाहे और उसके पास निरंकुश 
शक्ति हो, तो वह निविध्न रूप से लोक- 
मंगल के अनेक कार्यं कर सकता है। 
राजतंत्रात्मक शासन-प्रणालळी में कोई 
भी कार्य शीघ्रता और शक्तिमत्ता से 
किया जा सकता है। राजतंत्र में 
चुनावों के उतार-चढ़ावों का कोई भय 
नहीं होता, अतः राजा एकान्वित और 
और अटूट नीति का पालन कर सकता 
है । पर, राजतंत्र में दोष कहीं अधिक 
हैं । श्रेष्ठ और उदारचेता राजा अप- 
वाद है । अयोग्य और स्वार्थी शासकों 
के हाथों में राजतंत्र अन्यायी शासन का 
रूप धारण कर लेता है । राजतंत्र मे 
जनत को कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं 
मिलती और “कोउ नृप होइ हमहि का 
हानी” की प्रवृत्ति जनमने और पनपने 
लगती है । 
देखिए--absolutism, 
autocracy, 


constitutional monarchy 
dispotism. 


mone 0 (मनि विल) : धन विधेयक, 


संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा 
अन्य प्रकार से धत से संत्रद्ध विधेयक । 

संविधान के अनुसार कोई विधेयक 
धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें 
निम्नलिखित विषयों में से सव अथवा 
1118 „ताके उपबंध 
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(क) किसी कर का आरोपण, उत्पादन 
परिहार, बदलना या विनिमयन । (ख) 
सरकार द्वारा धन उधार लेने का 
विनिमयन। (ग) भारत की संचित निधि 
अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा 
उसमें से धन निकालना। (घ) भारत 
की संचित निधि में से धन निकालना । 
(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित 
निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशिको 
बढ़ाना । (च)भारत की संचित निधि के 
याभारत के लोक लेखे के मध्ये धन प्राप्त 
करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या 
निकासी करना अथवा संघ या राज्य 
के लेखाओं का लेखा-परीक्षण, अथवा 
(छ) उपखण्ड (क) से (च) तक में 
उल्लिखित विषयों में किसी का आनुषंगिक 
कोई विषय ! (अनुच्छेद ११०, १९९)। 
यदि यह प्रशन उठता है कि कोई विधेयक 
धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक- 
सभा के अध्यक्ष का अथवा राज्य विधान 
मंडल की स्थिति में विधानसभा के 
अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता 
है । 

संसद में धन-विधेयक को पास करने 
की निम्नलिखित प्रक्रिया है धन विधेयक 
राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया 
जा सकता । जव धन विधेयक को लोऊ- 
सभा पास कर देती है, वह राज्यसभा 
की सिफारिशों के लिए उसके पास 
भेज दिया जाता है। जब राज्यसभा 
को विधेयक प्राप्त होता है, उसे १४ 
दिन के भीतर ही अपनी सिफ़ारिशों 
सहित लोकसभा के पास वापस भेज 


देना पड़ता है) यह लेकिसभी की मर्जी)?» नी सा के कतरपर्शिषिमीअपरोकी _ Rr 
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के ऊपर है कि वह राज्यसभा को 


सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे ' 
यदि लोकसभा राज्यसभा वी किन्हों 
सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, 
तो धन विधेयक राज्यसभा हारा सिफा- 
रिश किये गये और लोकसभा हारा! 
स्वीकृत संशोधनो सहित, दोनों सदनों 
हारा पास किया गया समझा जाता है । 
यदि राज्यसभा की सिफारिशों में से 
किसी को भी लोकसभा स्वीकार नहीं 
करती तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 
सिफारिश किये गये संशोधनों में से 
किसी के विना, उस रूप में दोनों सदनों 
द्वारा पास किया गया समझा जाता है 
जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पास किया 
गया था । यदि लोकसभा द्वारा पास किया 
किया गया तथा राज्यसभा को उसकी 
सिफ़ारिशों के लिए पहुंचाया गया धन- 
विघेयक १४ दिन के भीतर लोकसभा 
को लोटाया नहीं जाता, तो कालावधि 
की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा 
उस रूप में पास किया गया समझा 
जाता है जिसमें लोकसभा ने उसे पास 
किया था । राज्यों के द्विसदनात्मक 
विधानमंडलों में भी धन विधेयक को 
पास करने की यही प्रकिया है । 
Monroe doctrine (मनरो डाँक्ट्रिन) : 
मनरो-सिद्धांत । 
सन्‌ १८२३ में संयुक्त राज्य अमरीका 
के राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने इस सिद्धांत 
का प्रतिपादन किया था । इस सिद्धांत 
का आशय यह था कि अमरीकी महाद्वीप 
के राजनीतिक मामलों में यूरोप का कोई 
राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता | १८२१ में रूसी सरकार 
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बंदरगाह से जो उस समय तक उसके 
कब्जे में था (और जो बाद में उसने 
अमरीकी सरकार को वेच दिया), रूपी 
जहाज़ों के अलावा सभी जहाजों को 
हटाने का निर्णय किया। इसी समय 
प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस के प्रतिक्रिपा- 
मक धामिक गठ-बंधन (होली 
,, लायंस) ने दक्षिणी अमरीका के 
नवजात गणतंत्नों के विरुद्ध स्पेन को 
सहायता देते हुए हस्तक्षेप करने का 
विचार किया । इस स्थिति का सामना 
करने के लिए २ दिसंवर, १८२३ को 
अमरीका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस को 
संदेश देते हुए यह घोषणा की कि 
“अमरीका के महाद्वीपों ने मुक्त और 
स्वतंत्र वातावरण में जो स्थिति प्राप्त 
की है और जिसका अनुरक्षण वे वरावर 
करते रहे हैं, आइंदा किसी भी प्रकार 
के भावी उपनिवेशन के लिए यूरोपीय 
शक्तियाँ वहाँ अपना क्षेत्र न बनाएँ । 
इस गोलाद्धे में जो गतिविधियाँ हो रही 
हैं उनसे हम अनिवार्य एवं उग्र रूप से 
चितित हैं । सहबद्ध राष्ट्रों और 
अमरीकी राष्ट्रों की राजनीतिक 
ब्यवस्था में तत्त्वतः एक अंतर हे । 
अपनी राजनीतिक व्यवस्था को 
हमारे गोलाद्ध के किसी भी भाग में 
फैलाने की कोई भी कोशिश हमारी 
शांति ओर सुरक्षा के लिए एक खतरा 
हो सकती है ।?” ब्रिटेन के विदेशमंत्री 
ने दक्षिण अमरीका में हो रहे हत्तक्षेप 
के विरुद्ध एक संयुक्‍त आंग्छ-अमरीकी 
घोषणा जारी करने का प्रस्ताव किया 
कितु उन्हें सफलता नहीं मिली । उन्नी- 
सवी शताव्दी के मध्यकाल में मनरो- 
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१८६० में फ्रांस ने मैक्सिको में हस्तक्षेप 
कर उसे गंभीर चुनौती दी। इसके 
बाद अमरीका में गृहयुद्ध छिड़ जाने से 
कुछ समय तक उक्त सिद्धांत के पालन 
में बाधा पड़ गई। किंतु १८६५ में 
अमरीका ने फ्रांस को बाध्य किया और 
अंततः फ्रांस को पीछे हटना पड़ा । एक 
वार सुदृढ रूप से स्थापित हो जाने पर 
इस सिद्धांत को पनामा नहर के निर्माण 
के संदर्भ में लागू किया गया, और 
१८५० की क्लेटन-बल्मर संधि, जिसमें 
नहर पर संग्रुतत-आंग्छ-अमरीकी नियं- 
त्रण की व्यवस्था की गई थी, को रद्द 
कर १९०१ में हे-पोंसफोट संधि की गई 
जिसके फलस्वरूप नहर पर अमरीका 
का एकमात्र नियंत्रण मान लिया गया । 
१८६६ में राष्ट्रपति क्लीवलेंड ने कहा 
कि संयुक्त राज्य अमरीका को ब्रिटिश 
घाना और वेनेजुअला के सीमावर्ती 
झगड़ों को सुलझाने का अधिकार है, 
और अमरीकी विदेशी-मंत्री ने घोषणा 
की क्रि अमरीका और उसका लिखित 
कानून प्रत्येक इष्टि से प्रभुतासंपन्न 
है । १६०२ में वेनेजुअला की (ऋण 
की अदायगी के लिए उसे बाध्य करने 
के लिए) इंगलेड, जर्मनी और इटली ने 
मिलकर नाकेबंदी कर दी जिससे अम- 
रीका नाराज़ हुआ और राष्ट्रपति बियो- 
डोर खूज़वेल्ट ने इस सिद्धांत को लागु 
किया ताकि यूरोप द्वारा किए गए किसी 
भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमरीका 
कारवाई कर सके । 

आज यह सिद्धांत अमरीका की एकाकी 
नीति का एक अंग-मात्रन होकर सभी 
अमरीकी गणएत्रों के लिए आत्मरक्षा 
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moral rights 


लीमा की १९४२ की घोषगा द्वारा 
पेन अमरीकन यूनियन के सदस्यों ने 
अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया कि वे 
सभी विदेशी हस्तक्षपों के विरुद्ध अपनी 
आत्मरक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं। १९४७ 
में 'रिओ' संधि में इसी निश्चय को 
दोहराया गया और यह समझौता किया 
गया कि यदि एक राष्ट्र पर आक्रमण 
हुआ तो उसे सभी राष्ट्रों पर आक्रमण 
समझा जाएगा । संयुक्त राज्य अमरीका 
के विदेश मंत्री ने १६५४ में कहा कि 
अमरीका की विदेश-नीति की आधार- 
भूत वातों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वात 
यह है-कि उसे अमरीकी महाद्वीप में 
साम्यवादी या साम्यवाद के प्रति 
झुकाव रखने वाली सरकारों के अस्तित्व 
पर सर्वाधिक आपत्ति है। यदि साम्य- 
वादी झुकाव की सरकार लेटिन अमरीका 
में स्वतंत्र निर्वाचन के फलस्वरूप चुनी 
जाती है तो अमरीका की आपत्ति 
निस्संदेह अनुचित कही जा सकती है 
क्योंकि मनरो-सिद्धांत आत्म-निर्णय 
पद्धति का हामी है ओर इसी कारण 
लैटिन अमरीका में आत्म-निर्णय की 
प्रवृत्ति को बल मिला है। वास्तव में 
अमरीका का विचार है कि इस प्रकार 
की कोई भी सरकार विदेशी प्रभाव से 
आत्रांत रहेगी और उससे (प्रत्यक्षतः 
मनरो-सिद्धांत का उल्लंघन ही होगा 
कितु अब काफी समय से क्यूबा में एक 
साम्यवादी सरकार है तथा दक्षिण 
अमरी गा के अन्य देशों में भी कभी-कभी 
साम्यवादियों के सत्ता-ग्रहण के समाचार 
मिलते हैं । 


२७१ 


Mountbatten plan 


नेतिक अधिक्रार वे अधिकार हैं जो 
लोकमत अथवा लोकचेतना द्वारा स्वी- 
कृत होते हैं कितु राज्य की विधियों द्वारा 
रक्षित नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति 
विधि द्वारा मान्य अधिकारों का उल्लंघन 
करता हे, तो उसे दंड मिलता है कितु 
यदि कोई व्यक्ति नेतिक अधिकारों को 
भंग करता है, तो उसे कोई दंड नहीं 
मिलता । नेतिक अधिकार का पालन 
करना या न करना व्यक्ति की अपनी 
इच्छा पर निभंर है । नेतिक अधिकारों 
के पालन का आधार व्यक्ति की अपनी 
अंतरात्मा अथवा कतंव्य-भावना है। 
व्यक्ति किसी सीमा तक नेतिक अधि- 
कारों का इसलिए भी पालन करता है 
क्योंकि समाज, ` जाति-ब्रिरादरी अथवा 
परिवार का भय होता है तथा वह स्वयं 
यह आशा करता है कि और सब लोग 
उसके नैतिक अधिकारों का आदर करें 
तथा अपने नेतिक कतंव्यों का पालन 
करें । 

देखिए--duty. 


Mountbatten plan (माउंटबेटन प्लेन) 


माउंटबेटन योजता । 

ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 
लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत की 
राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए 
प्रस्तुत की गई योजना (३ जुन, १९४७) 
जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 
ने स्वीकार कर लिप्रा । इस योजना 
की मुख्य विशेषताएं ये थीं : (१) इस 
योजना ने मुस्लिम लीग की पृथक्‌ स्वतंत्र 
पाकिस्तान की माँग को इस शते के 
साथ स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम 
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निर्णय का अधिकार मिळना चाहिए । 
इस आधार पर पूर्वी पंजाव और पश्चिमी 
बंगाल भारत में बने रहे | विभाजित 
प्रांतों की सीमाओं का निर्णय एक सीमा 
आयोग ने किया । (२) भारत के दोनों 
खंडों को डोमीनियन पद देने की तारीख 
१५ अगस्त, १९४७ निश्चित की गई । 
इस तारीख के वाद भारत से ब्रिटिश 
सत्ता का अंत हो जाना था। (३) 
देशी राज्यों के संबंध में योजना में 
कहा गया था कि १५ अगस्त, १६४७ से 
उनके ऊपर से ब्रिटिश सावंभोमत्व हट 
जाएगा और उन्हें इस वात की छूट 
होगी क्रि वे चाहें तो दोनों डोमीनिग्रनों 
में से किसी एक में शामिल हो जाए 
और चाहें अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
कर दें। (४) नए डोमीनियनों को ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल त्यागने फी पूरी स्वतंत्रता 
थी । 
देखिए—Indian Independence 
Act. 
multiple member constituency 
(मल्टीपिल मेंबर कांस्टीट्युएंसी) : 
बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र । 
निर्वाचन-्ञेत्नों को निर्धारित करने की 
वह पद्धति जिसके अनुसार सारे 
देश को कुछ बड़े-बड़े निर्वाचन- 
क्षत्रों में विभाजित कर दिया जाता है । 
प्रत्येक निर्वाचनःक्षे्न से कई प्रतिनिधि 
निर्वाचित होते हैं । निर्वाचन-क्षेत्र से 
. चने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 
निर्वाचन-क्षेत्र के आकार पर निर्भर होती 
है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 
निर्वाचक को उतने मत देने का 
अधिकार होता है जितने कि 
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हों । 
motion of confidence (मोशन 
ऑफ़ कॉन्फ़ीडेन्स) : विश्त्रास-प्रस्ताव । 
संसदीय पद्धति में अपेक्षाकृत कम 
बहुमत वाली सरकार अथत्रा 
ऐसी सरकार जिसे वहुमत का 
समर्थन प्राप्त होने के विषय में संदेह 
उत्पन्न हो गया हो, कभी-कभी संसद के 
निम्न सदन के सम्मुख अपनी ओर से 
एक विश्वास-प्र स्ताव प्रस्तुत करती है 
ताकि यह सावित कर सके कि सदन 
का बहुमत उसके साथ है । यदि विश्‍वास- 
प्रस्ताव पर सरकार की पराजय हो जाए 
तो उसके लिए त्यागपत्र देना आवश्यक 
हो जाता है । प्रक्रिया-संबंधी नियमों में 
अविश्वास-प्रस्ताव ® विषय में तो प्राव- 
धान होते हैं कितु प्रायः विश्वास-प्रस्ताव 
का उनमें कोई उल्लेख नहीं होता और 
सरकार किसी भी स्थिति में विश्वास- 
प्रस्ताव लाने के लिए वाध्य नहीं होती । 
देखिये-motion of no-confidence. 
motion of no-confidence (मोशन 
ऑफ़ नो-कान्फ़ीडंस) अविशवास-प्रस्ताव । 
भारतीय संविधान के अनुसार मंति- 
परिषद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायी है । लोकसभा के प्रक्रिया 
नियमों [नियम १६८ (१) | के अनुसार 
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद्‌ के प्रति 
अविश्वासःप्रस्ताव ग्राह्य हो सकता है । 
मंत्रिपरिषद्‌ में अविश्वास-प्रस्ताव निदा- 
प्रस्ताव से भिन्न होता है। निदा- 
प्रस्ताव के लिए यह आवशयक है कि 
उसमें उन आरोपों के आधार वताये 
जायें जिनको लेकर सरकार की नीतियों 


si त्यवा, र कायो, मी |, विदा, करनी हो । 
अविश्वास-प्रस्ताव मे इस प्रकार के 
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आधारों का उल्लेख करना आवश्यक 
हीं होता । निदा-प्रस्ताव प्रस्तुत करने 
के लिए सदन की अनुमति लेने की 
ज़रूरत नहीं हे । यह सरकार की स्वेच्छा 
परनिर्भर है कि वह निदा-प्रस्ताव पर 
चर्चा करने के लिए कोई समय निकाले 
और तिथि नियत करे। लोक सभा के 
प्रक्रिया नियमों में निदा प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने के लिए अलग से कोई विशेष 
वस्था नहीं है । इस प्रकार का प्रस्ताव 
सामान्य प्ररतावों के संवंध में लागु होने 
बाले नियमों द्वारा निर्धारित होता हे 
और उसे अनियत दिवस प्रस्ताव के रूप 
में ग्रहण किया जा सकता है । निदा- 
प्रस्ताव मंत्ि-परिषद्‌, व्यक्तिगत मंत्री 
अथवा कुछ मंत्रियों की असफलताभों 
अथवा त्रुटियों के संबंध में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। प्रस्ताव में सरकार की 
निदा करने के आधारों की संक्षिप्त रूप 
से चर्चा होनी चाहिए । इस प्रकार का 
प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इस 
संवंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम 
होता है । व 
यदि कोई सदस्य मंत्रि-परिषद्‌ में 
अविश्वास का प्रस्ताव रखना चाहें तो 
उन्हें दिन की बैठक आरंभ होने से पहले 
सचिव को प्रस्ताव की लिखित सूचना 
देनी आवश्यक है । अविश्वास-प्रस्ताव 
की सूचना पर प्रश्न काल के तुरंत वाद 
तथा दिवस को कार्य सूची पर चर्चा 
आरंभ होने से पहले विचार किया जाता 
है । यदि अध्यक्ष अविश्वास-प्रस्ताव को 
नियमानुसार ठहराता है तो जिस सदध्य 
ने प्रस्ताव की सूचना दी हो, वह प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने के लिए सदर्न से अनुमति 
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अध्यक्ष सदस्प से कहता है कि जो 
सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के पक्ष 
में हो वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। 
यदि कमसे कम ५० सदस्य अपने 
स्थानों पर खड़े हो जाएँ तो समझा 
जाता है कि सदन ने प्रस्तुत करने की 
अनुमति दे दो है । जिस दिन सदन 
प्रस्तुत किए जाने की अनुभति देता है, 
उसके १० दिन के भीतर ही प्रस्ताव पर 
चर्चा होना अनिवार्य है। चर्चा की समय- 
सीमा अध्यक्ष प्रधान मंत्री तथा विभिन्त 
विरोधी दलों के नेताओं के परामश से 
तय करता है। जब सदस्य प्रस्ताव पर 
बोल चुकते हैं तब प्रधान मंत्री को 
सरकार पर लगाए गए आरोपों का उत्तर 
देने का अधिकार होता है । प्रस्तावक को 
भी उत्तर देने का अधिकार है । प्रस्ताव 
पर वाद-विवाद समाप्त होने के बाद 
अध्यक्ष प्रश्‍न पर सदन का निर्णय लेता 
है । अविशवास-प्रस्ताव स्वीकार होने पर 
सरकार को त्याग-पत्न देना पड़ जाता है। 
देखिए-—motion of confidence. 
municipal 00010 (म्युनिसिपल बोडे): 
म्युनिसिपल वोडं । 
देखिए--]ocal self government 
municipal corporation (म्युनिसिपल 
काँरपोरेशन) : नगर निगम । 
देखिए--।०cal self goverment. 
Muscorite (मस्कोवाइट) : मास्को- 
वासी । 
प्राचीन मासको रियासत अथवा नगर 
का रहने वाला ; रूसी । 
m१ (म्युटिनी) : सैन्य विद्रोह, संविः 
हित, प्रतिष्ठित अथवा परंपरागत सत्ता 
की आज्ञा न मानना । 


देने की प्राथमा करती ऽ ७ हसे? श्रॉद!8199 ९्षास्सींपा. देसिंछ्स! 0म्रे<०4्श७ का । 
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सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन से मुक्ति 
पाने की दिशा में प्रथम सशक्त प्रयास 
था । अतः इसे स्वाधीनता का प्रथम 
संग्राम भी कहा जाता है । इस प्रयत्न 
के नेता झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
मराठा पेशवाओं के वंशज नाना साहब, 
तात्या टोपे और हकीम अजीमुल्ला खाँ 
आदि व्यक्ति थे। दिल्ली के मुग़ल 
बादशाह बहादुरशाह तथा अन्य अनेक 
नबावों और राजाओं का समर्थन भी 
आँदोलनकारियों को प्राप्त हुआ था । 
योजना के अनुसार यह विद्रोह ३१ मई 


nation (नेशन) : राष्ट्र । 

इसका आशय ऐसे जनसमूह से है जो 
एक ही धरती पर पैदा हुआ अर्थात्‌ 
जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, 
जो एक ही प्रकार की भाषा या भाषाएं 
बोलता हे अथवा जिसकी समान ऐति- 
हासिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है तथा 
जो इसको कायम रखना चाहता है । 
राष्ट्र की परिभाषा कई प्रकार से की 
जाती है परंतु अर्नेस्ट रेनन ने १८८२ में 
जो परिभाषा दी वह अब भी वड़े आदर 
से स्वीकार की जाती है । उन्होंने कहा 
है “राष्ट्र के अंतगत एक ही भाषा 
वोळनेवाले या एक ही जाति-समूह के 
लोग नहीं आते वरन्‌ राष्ट्र उस समूह 


nationalism 


को सारे भारत में एक साथ आरंभ होने 
को था । पर वह मेरठ छावनी में समय 
से पहले ही आरंभ हो गया जिसके कारण 
उसकी सफलता की संभावना कम हो 
गई। फिर भो सैनिकों के विद्रोह ने 
व्यापक रूप धारण कर लिया ओर १० 
जून तक यह स्थिति आ गई कि दिल्ली 
रुहेलखंड, अवथ आदि अनेक प्र देशों से 
अँग्रेजी शासन का अत हो गया । पर 
राष्ट्रीय एकता की कमी और संगठन के 
अभाव के कारण भारतका यह स्वाधीनता- 
संग्राम सफल न हो सका । 


बड़े-बड़े काम मिलकर किए हैं और 
जिन्हें वे भविष्य में आगे वढ़ाना चाहते 
हैं 1” वास्तव में राष्ट्र के जीवन का 
विकास तके पर आधारित न होकर सतत. 
परिवर्तनशील परिस्थितियों पर निर्भर 
होता है । 

देखिए-_nation state. 


nationalism (नेशनरिज्म) : राष्ट्रवाद । 


बह भावना जिससे प्रेरित होकर लोग 
एक पृथक्‌ और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई 
के रूप में संगठित होते हैं और उसका 
उत्कर्षे करने के लिए प्रयत्नशील होते 
हें । यह एक प्रकार की समूह-भावना है 
जसे कि परिवार की समूह-भावना, या 
ह-भावना या समाज की 


को कहते हैं जिसमें लोगो नै “तीत मे” "समूह भाका ।” थह  एक-भावात्मक 
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राजनीतिक मान्यता है जो सीधे शक्ति- 
संघर्ष से संवंध रखती है, राज्यों की 
व्यष्टिता को मानती है, विधि तथा 
शासंन के क्षेत्रों में पाए जाने वाले 
अंतरों को मानती है और सामान्य 
आदर्शो तथा विशवासों के आधार पर 
एक समूह को दूसरे समूह से पृथक्‌ 
करती है । राष्ट्रवाद मनुष्य की जन्म- 
जात प्रवृत्तियों में से नहीं हे । वह कई 
प्रवृत्तियों का परिणाम है । मनुष्य अपने 
जैसे दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर 
रहना चाहता है। वह आत्म-रक्षा के 
लिए सदेव उत्कंठित रहता है और 
इसके लिए कभी-कभी दूसरों से लता 
भी है। ये सारी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रवाद के 
अंतर्गत समाविष्ट हो जाती हैं। इसलिए, 
संक्षेप में, जहाँ राष्ट्रवाद मनुष्य के लिए 
` स्वतः-प्रेरित नहीं है वह आधुनिक 
समाज की भावात्मक और प्रेरणात्मक 
प्रवृत्तियों से पैदा होता है और इस रूप 
में अक्सर मनुष्य की बुद्धि से नहीं, 
प्रत्युत उसकी भावना से संबंधित होता 
है। राष्ट्रवाद के कई रूप होते है । 
कहीं वह जातीयता से संबंध रखता है। 
उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने 
राष्ट्रवाद का अर्थ यह समझा कि जर्मन 
जाति को संधार की स्वामिनी बनाया 
जाए । इंगलैंड और अमरीका जैसे देशों 
में राष्ट्रवाद का अभिप्राय वहाँ के 
सामाजिक और आथिक उद्देश्यों, राज्य 
और संविधान के प्रति निष्ठा से है। 
एशिया और अफ्रीका के उन विभिन्न 
देशों में जो लंबे असे तक विदेशियों के 
प्रभुत्व में रहे, राष्ट्रवाद का अभिप्राय 


राष्ट्रीय स्वतंत्रता/ प्राणत ओठ ब्रसे ००१० दि के झनूसार, त्म तिर्णेय 
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कायम रखना हो जाता है। अरव देशों 
में राष्ट्रवाद का मंतव्य अरव एकता को 
प्राप्त करना है । स्वतंत्रता से पूर्व भारत 
में राष्ट्रवाद का अभिप्राय विदेशी शासन 
से मुक्ति प्राप्त करना था । स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रवाद का अभिप्राय 
राष्ट्रीय एकता में निष्ठा रखना तथा 
जाति, धमं, प्रांत आदि के संकीणं दायरों 
से ऊपर उठकर देश की चतुर्मुखी 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक उन्नति करने का प्रयास हो 
गया है। अतः यह स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार एक मनुष्य-समूह दूसरे मनुष्य- 
समूह से भिन्न होता है, उसी प्रकार 
एक मनुष्य-समूह्‌ का राष्ट्रवाद भी दूसरे 
मनुप्य-समूह के राष्ट्रवाद से भिन्न होता 
है । राष्ट्रवाद की भावना कई तत्त्वों से 
मिल कर वनती है । यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र में यह 
सभी तत्त्व विद्यमान हों, राष्ट्र को सुदृढ़ 
करनेवाले मुख्य तत्त्व हैं: (१) भौगो- 
लिक एकता, (२) जातीय एकता, (३) 
विचारों या आदर्शो की एकता या समान 
संस्कृति, (४) भाषा की एकता, (५) 
धर्म की एकता, (६) विदेशी शासन के 
प्रति समान-अधीनता । 
देखिए- internationalism 
nation state. 


national 1001५ (नेशनल लिवर्टी) : 


राष्ट्रीय स्वतंत्रता । 
देखिए - liberty 
nationalism. 


national self-determination (नेशनल 


सँल्फ-डेटरमिनेशन) : राष्ट्रीय आत्म: 
निर्णय । 


है” छ 
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का अर्थ एक ऐसा राष्ट्र-राज्य है जहाँ 
नागरिकों की सामान्य इच्छा पर आधा- 
रित स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार हो । मध्य- 
काल में मासिलियो और मैकियावेली 
जैसे दार्शनिकों ने इस वात की चर्चा की 
है कि इटलीवासियों को आत्म-निर्णय 
का अधिकार प्राप्त हो । परंतु राष्ट्रीय 
आत्म-निर्णय का आधुनिक उदाहरण 
अमरीका का स्वातंत्र्य घोषणा-पत्र है । 
१७९२ में टॉमस जैफ़रसन ने लिखा था 
कि जो सरकार जनता की स्वतंत्र राय 
से स्थापित हो उसे ही स्वीकार करना 
हमारे सिद्धांतों के अनुरूप होगा क्योंकि 
जनसाधारण को ही यह निर्णय करने का 
अधिकार है किं उसकी सरकार कसी 
हो । उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के 
विकास के साथ आत्म-निर्णय के सिद्धांत 
की अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। 
प्रथम महायुद्ध के बाद तो यूरोप के कई 
राष्ट्रों के अंतगंत अनेक मामलों में 
आत्म-निर्णय का प्रश्‍न बड़े विकट रूप 
में उपस्थित हुआ जिनमें भेसीडोनिया 
का मामला प्रसिद्ध है। १६४१ के 
एटलांटिक चाटंर में राष्ट्रीय आत्म- 
निर्णय एक मुख्य विषय है । अब भी 
आत्म-निर्णय का अधिकार अनेक राष्ट्रों 
के सामने विकट प्रश्न के रूप में उप- 
स्थित है। कई वार आत्म-निणंय के 
सिद्धांत का गलत अथं निकाला जाता है 
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और यह भुला दिया जाता है ल त्म हे पा ओर बह पुछा दिया जाता है कि आत्म- 
निर्णय का यह अधिकार केवल राष्ट्रों का 
अधिकार है, किसी राष्ट्र के एककों को, 
उसके विभिन्न क्षेत्रों, उसमें वसने वाले 
बिभिन्न धर्मावळंवियों अथवा जातियों 
को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है 
और वे अपने-अपने देश के संविधान के 
अनुसार ही अपने अधिकारों की रक्षा 
कर सकते हैं । 


national anthem (नेशनल एंथम) : 


राष्ट्रगान । 


भारतीय संविधान-सभा ने विइवकवि 
श्री रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 
“जन-गण-मन' को २४ जनवरी, १६५० 
को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया । यह 
गीत सवंप्रथम २७ दिसंवर, १९११ 
को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था 
तथा सर्वप्रथम जनवरी, १९१९ में, 'तत्त्व- 
बोधिनी पत्रिका” में 'भारत-विधाता' 
शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । पत्रिका 
के संपादक स्वयं विश्वकवि थे । उन्होंने 
ही १९१९ में इसका अंग्रेजी अनुवाद 
किया । पूरे गीत में पाँच पद हैं । इसका 
प्रथम पद, जिसे भारत की सेनाओं ने 
अपना लिया है तथा जो साधारणतः 
समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार 


डे 


जन-गण-मन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता 
पंजाब - सिन्धु - गुजरात - मराठा - द्राविड्‌-उत्कल-बंग 
विध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा - उच्छछ - जलधि - तरंग 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे 


गाहे तव जय-गाथा । 


CC-0. Mumukshu Bh गण मगलदायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता । 
-0. Mumukshu Bhawan | ९ है जय iti हे G tri 
जय हैं, अर्थ हैं; जय ह, जेय जय जय जय हे॥ 


| 
| 





national cadet corps 





=== =o 


राष्ट्रगान को स्वीकृति देने के साथ- 


साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्री 
वंकिमचंद्र चटर्जी हारा लिखित 'वंदे- 
मातरम्‌' को राष्ट्रीय गीत माना जाये 
और उसे भी 'जन-गण-मन' के समान 
ही दर्जा दिया जाए क्योंकि स्वतंत्रता- 
संग्राम में “वंदेमातरम्‌, जन-जन का 
प्ररणा-स्रोत रहा था । मूल रूप में यह 
श्री वंकिमचंद्र चटर्जी के १८८२ में 


प्रकाशित आनंद मठ नामक उपन्यास 


में छपा था । राजनीतिक मंच से यह 
गीत सर्वप्रथम १८९६ में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था । 
इसका प्रथम पद इस प्रकार है-- 
वन्देमातरम्‌ । 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌, मलयज-शीतलाम्‌ 
शस्यश्यामलाम्‌ मातरम्‌ ! 
शुञ्रज्योत्स्ा-पुलकितयामिनीम्‌, 
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर-भाषिणीम्‌ 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌, मातरम्‌ ! 
national cadet 6०७५ (नेशनल केडेट 
कोर) : राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल । 
इस दल में विद्यालयों तथा कालेजों 
के छात्र और छात्राएं भर्ती हो सकते ह । 
इसमें तीन टुकडियाँ होती हैं : सीनियर, 
जूनियर और वालिका । प्रथम दोनों 
टुकड़ियों की स्थल, नौ तथा वायु 
शाखाए हैं । तकनीकी टुकड़ियों के 
सैन्यशिक्षाथियों को सामान्य प्रशिक्षण 
के अतिरिक्त विशेष-प्रशिक्षण भी दिया 
जाता है । १६६४ से सभी सक्षम कालेज- 
छात्रों के लिए राष्ट्रीय ँन्य शिक्षार्थी 
दल में भाग लेना अनिवार्य कर दिया 
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लड़कों की प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष 
से घटाकर २ वर्ष कर दी गई है। 
१६६७ में लड़कियों की डिवीज़न का 
विस्तार नहीं किया गया और जुनियर 
डिवीजन के विस्तार की सीमा १५,००० 
तय की गई। १ जनवरी, १६६७ को 
इस दल में कुल १३,६९२,३११ सैन्य- 
शिक्षार्थी थे जिसमें से सीनियर डिवीज़न 
में ७,४८,३६२ थे। इस दल की बालिका- 
सैन्य शिक्षाथयों को संख्या १,२१,२६१ 
थी । 


national calendar (नेशनल कलेंडर) : 


राष्ट्रीय, पंचांग । 

देश में प्रचलित विभिन्न पंचांगों की 
जाँच करने और संपूर्ण भारत के लिए 
सही तथा समान पंचांग के वारे में 
सुझाव देने के लिए नवंबर १६५२ में 
एक समिति नियुक्त की गई थी । उसने 
१६५५ में अपनी रिपोर्ट दी । उस 
समिति की सिफारिश पर तथा राज्य- 
सरकारों से परामशं करने के वाद 
भारत-सरकार ने देशभर के लिए 
राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत्‌ 
को अपनाने का निश्चय किया । इसका 
प्रथम मास चेत्र है और यह सामान्यतः 
३६५ दिन का है । इस पंचांग के दिवस 
स्थायी रूप से अंग्रेजी (ग्रेगोरियन) 
पंचांग के अपने संबद्ध दिवसों में अनु- 
रूप बैठते हैं । इस प्रकार सामान्य वर्षो 
में १ चैत्र २२ मार्च के दिन आता है 
और लीप के वर्ष में २१ मार्च के दिन। 
इस निश्चय के अनुसार २२ माचे, १६५७ 
को सरकारी कार्यो के लिए अंग्रेजी 
(ग्रेगोरियन) पंचांग के साथ-साथ 


गया है । अव०सीनिश०डिकीकत2५से ५० ०स्छड़रीय-॥पंज्ांग, शी छा यू) छळू दिया 





national emblem 


गया। राज्य-सरकारों से भी अनुरोध 
किया गया है कि वे अंग्रेजी के कलेंडर 
के साथ-साथ क्रमशः राष्ट्रीय पंचांग 
का भी प्रयोग करने की व्यवस्था करें । 
सरकारी अनुदान पानेवाली अद्ध-सर- 
कारी संस्थाओं और संगठनों को भी 
सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय पचांग 
का उपयोग करें । 

national emblem (नेशनल एम्वलम) : 
राष्ट्रीय चिह्न । 

भारत का राष्ट्रीय चिल्ल सम्राट अशोक 

के उस सिंह-स्तंभ की अनुक्ृति है जो 
सारनाय के संग्रहालय में सुरक्षित है । 
मूळ स्तंभ में चार सिंह हैं जो इसके 
शीर्ष-भाग में एक चौरस पट्टी पर एक- 
दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हुं । स्तभ 
के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक 
हाथी, दौड़ते हुए एक घोड, एक सांड 
तथा एक सिंह की उभरी हुई मूतियां हैं 
जिनके वीच-वीच में घंटीनुमा कमल के 
ऊपर चत्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर से 
काटकर बनाए हुए इस स्तंभ के शीर्षक 
पर एक 'धर्मचक्र' भी बना हुआ है। 
भारत-सरकार ने यह राष्ट्रीय चिह्न 
२६ जनवरी, १९५० को अपनाया । इसमें 
केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हूँ, चौथा 
सिह छिप गया है । चौरस पट्टी के मध्य 
में उभरी हुई नवकाशी में चक्र के दाई 
ओर एक सांड और बाई ओर एक घोडा 
हे । राष्ट्रीय चिह्न के नीचे मुंडकोप- 
निषद्‌ का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी 
लिप्रि में अंकित है जिसका अर्थ है- सत्य 
की ही विजय होती है । 

national flag (नेशनल फ्लंग 
ध्वज, राप्ट्रपताका, राष्ट्र 
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भारत की जर्‌ पा जर भारत को संविधान-सभा ने देश के ने देश के 
लिए राष्ट्रीय झंडा २२ जुलाई, १६४७ 
को अपनाया और इसे भारत की महि- 
लाओं की ओर से राष्ट्र को १४ अगस्त, 

१६४७ को संविधान-सभा के अद्धराति- 
कालीन अधिवेशन में समर्पित किया । 
संविधान-सभा के प्रस्ताव में कहा गया 
कि “भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा 
जिसमें समान अनुपात में केसरिया, सफेद 
तथा हरे रंग की आड़ी पट्टियाँ होंगी । सफेद 
पट्टी के बीच में चर्ख के प्रतीकस्वरूप 
गहरे नीले रंग में सारनाथ का सिह- 
स्तंभ वाला चक्र होगा । चक्र का व्यास 
लगभग सफेद पट्टी की चौडाई जितना 
रहेगा । झंडे की लंवाई-चौड़ाई का 
अनुपात ३ : २ होगा ।” झंडे का उचित 
उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत- 
सरकार ने 'झंडा-संहिता-भारत' शीर्षक 
एक लघुपस्तिका प्रकाशित की है । इस 
संहिता में उल्लिखित निर्देशों में झंडे को 
किसी व्यक्तिं अथवा वस्तु के सामने 
झकाने का निषेध है । दूसरे, कोई भी 
झंडा अथवा चिह्न राष्ट्रीय झंडे के ऊपर 
अथवा इसके दाहिनी ओर नहीं रखा 
जाना चाहिए । एक पंक्ति में ही अनेक झंडे 
होने पर अन्य झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाइ 
ओर रहेंगे । जव अन्य झंडों को ऊचा उठाया 
जाए तो राष्ट्रीय झंडा सबसे ऊपर रहना 
चाहिए । राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ एक 
ही रस्सी से और कोई झंडा नहीं फह- 
राया जाएगा । जहाँ एक ही वल्ली अथवा 
खंभे पर अलग-अलग रस्सियाँ लगी हों 
ओर सभी रस्सियां शिखर तक न पहु 


eG@an 


0 
ऊँची से फहराया 
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वहाँ राष्ट्रीय झंडा उस वल्ली | 
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जाएगा । यदि झंडे को किसी खिड़की, 
छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से 
आड़ा अथवा किसी डंडे पर झूकी हुई 
स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग 
सवसे अगली ओर रहना चाहिए । 

जव राष्ट्रीय झंडा वल्ली के अलावा 
अन्य किसी ढंग से फहराया जाए जैसे 
दीवार पर आडा फहराए जाने की स्थिति 
में केसरिया पट्टी ऊपर रहनी चाहिएओर 
सीधी लटकाए जाने की स्थिति में यह 
पट्टी झंडे की दृष्टि से दाई ओर रहनी 
चाहिएअर्थात्‌ केसरिया पट्टी झंडे की ओर 
मह करके खड़े व्यक्ति के वाई ओर 
होगी । जब यह झंडा पूर्व से पश्चिम 
अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने 
वाली सड़क के वीचोंबीच लटकाया जाना 
हो तो तव यह सीधा इस प्रकार लूटकाया 
जाएकि केसरिया पट्टी पूर्व अथवा उत्तर 
की ओर रहे । 

जुलूस या परेड में रास्ट्रीय झंडा मार्च 
करने वालों की दाई ओर रहना चाहिए 
और यदि झंडों की पंक्ति हो तो यह पंक्ति 
के बीच के ठीक सामने हो । 

सामान्यतः राष्ट्रीय झंडा समस्त 
महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनों- उच्च 
न्यायालयों, सचिवालयों, आयुक्तो 
के कार्यालयों, कल्वटरों के कार्या- 
लयों, जेछों और जिला-बोर्डो अथवा 
जिला-परिषदों तथा नगरपाछिकाओं के 
कार्याळ्यों--पर फहराया जाना चाहिए। 
सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ विशेष स्थानों 
पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता 
है । भारतीय गणराज्य के राष्ट्र- 
पति तथा राज्यपाल के अपने-अपने 
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दिवस, महात्मा गांधी के जन्म-दिवस, 
राष्ट्रीय सप्ताह तथा राष्ट्रीय उल्लास 
के अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय झंडे के 
प्रयोग पर कोई रोक नहीं है । परंतु इन 
अवसरों पर भी मोटरकारों पर इसे मंत्री 
आदि वही लोग फहरा सकते हैं जो 
इसके अधिकारी है । केंद्रीय सरकार से 
पूर्व-अनुमति लिए बिना किसी व्यापारिक, 
कारोवारी अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए 
अथवा किसी व्यापार-चिल्लं अथवा 
डिज़ाइन के रूप में राष्ट्रीय झंडे का 
उपयोग करना दंडनीय अपराध है । 


national government (नेशनल गवर्ने- 


मेंट) : राष्ट्रीय सरकार । 
राष्ट्रीय संकट के कालों में सभी दलों 
की मिली-जुली सरकार । इंगलेड में 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्री चचिल के 
नेतृत्व में इसी प्रकार को सरकार का 
निर्माण हुआ था । 
national integration (नेशनल इंटी- 
ग्रेशन) : राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय 
एकीकरण । 
देखिए integration. 
national interest (नेशनल इंटरेस्ट) : 
राष्ट्रीय हित । 
समूचे राष्ट्र का हित, जो राष्ट्रीय स्तर 
पर, राष्ट्र के एकको, विभिन्‍न क्षेत्रों, 
जातियों, समुदायों तथा व्यक्तियों के 
हित से तथा अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर 
अन्य देशों के हित से भिन्न समझा जाता 
है । विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रः 
हित का तर्क सबसे महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है । 
nationalization (नेशनलाइज़ेशन) : 


निजी इद्रे है) पता रि, Sa Vda ठाकर by eGangotri 
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किसी संपत्ति अथवा उद्योग-धंधे आदि 
का स्वामित्व केंद्रीय सरकार में निहित 
करना जिससे केंद्रीय सरकार उसका 
प्रवंध अथवा संचालन निजी उद्योग की 
भाँति व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की दृष्टि 
से नहीं प्रत्युत समूचे समाज की नलाई 
के विचार से कर सके। जहाँ साम्यवादी 
राज्यों में उत्पादन और वितरण के 
समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाता 
है, वहाँ आधुनिक लोकहितकारी और 
समाजवादी राज्यों के कार्यक्रम का भी एक 
प्रमुख अंग यह रहता है कि आधारभूत 
महत्त्व के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया जाए । भारत सरकार ने {६६९ 
में १४ प्रमुख बैंको के राष्ट्रीयकरण के 
द्वारा अपने समाजवादी कार्यक्रम को 
एक कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास 
क्रिया है। 
national socialism (नेशनल सोशिय- 
लिज्म) : राष्ट्रीय समाजवाद । 
देखिए-_Nazism. 
nation € (नेशन स्टेट) : राष्ट्र- 
राज्य, राष्ट्रीयता की धारणा पर आधा- 
रित राज्य का वतमान रूप । 
राज्य के विकास में नवीनतम अवस्थान 
राष्ट्रीय राज्यों का है जो मुख्य रूप से 
अठारहवीं और उन्नीसत्रीं शताव्दियों में 
विकसित हुआ । यूरोप की प्राचीन व्य- 
वस्था में राष्ट्रीयताओं के अधिकारों पर्‌ 
नतो लोग जोर ही देते थे और न सरकार 
उन्हें स्वीकार ही करती थी । सोळहवीं 
शताब्दी में मेकियावेछी ने जो आधुनिक 
युग का पहला महान्‌ राष्ट्रवादी माना 
जा सकता है, इटली के लोगों में राप्टी- 
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इंगलैड में राष्ट्रीयता की भावना सबसे 
पहले उदित हुई । इन्हीं दिनों इंगलैंड ने 
फ्रांस को अपने अधीन करने का प्रयत्न 
किया जिसके फलस्वरूप फ्रांस में राष्ट्री- 
यता की लहर पैदा हो गई । इसी काल 
में स्पेन, पुतंगाल, डेन्माकं और स्वीडेन में 
भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास 
हुआ और वे राष्ट्रीय राज्यों के रूप मे 
संगठित हुए । अठारहवीं शताव्दी के अंत 
में पोलंड का विभाजन हुआ और लाड 
एस्टन के शब्दोंमें, “प्राचीन निरंकुशता के 
इस सबलतम कृत्य ने युरोप में राष्ट्री- 
यता का सिद्धांत जागृत कर दिया ।” 
पोलेंड-विभाजन के कुछ समय पश्चात्‌ 
ही, फ्रांस की राज्य-क्रांति हुई। वाद में 
नैपोलियन ने यूरोप के अधिकांश भाग 
को अपने नियंत्रण में कर लिया । जिन 
देशों पर नेपोलियन ने अधिकार 


किया था, वहाँ राष्ट्रीय भावनाओं 


का ज्वार उमड़ पड़ा । नेपोलियन की 
पराजय के उपरांत १८१४ में विएना 
की कांग्रेस हुई लेकिन उसने यूरोप के 
मानचित्र का पुननिर्माण करते समय 
राष्ट्रीयताओं के दावों की पूर्ण उपेक्षा 
की और इस प्रकार राष्ट्रीयता की विचार- 
धारा को और भी अधिक सघन किया । 
इटली और जमनी में राष्ट्रीय एकता के 
लिए प्रवल आंदोलन हुए। वेल्जियम 
निवासी अपने डच शासकों के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए और उन्होंने १८३१ में स्व- 
तंत्रता प्राप्त की । प्रथम विश्वयुद्ध के 


समय तक राष्ट्रीयता का सिद्धांत व्यापक . 


स्वीकृति पा चुका था । वर्साई-संधि में 
राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धांत को 
स्वीकार किया गया और तदनुसार 
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निया आदि कई नूतन राष्ट्रीय राज्यों का 
निर्माण हुआ । आजकल संसार के अधि- 
कांश राज्य राष्ट्रीय राज्य हें । ये राज्य 
जातीय और भौगोलिक एकता पर विशेष 
जोर देते हें । राष्ट्रीयता की भावना 
संसार के कोने-कोने में फेल गई है और 
अफ्रीका तथा एशिया के वे देश जो गत 
कई शताब्दियों से पश्चिमी देशों की 
अधीनता में थे, या तो स्वतंत्र हो चुके 
हैं या स्वतंत्र होने का प्रयास कर 
रहे हैं । 
देखिए --111[01110[1011911511 

nationalism 

national self-determi- 

nation. 


natural-born Cfizenऽ (नेचुरल बॉने 
सिटिजंस) : जन्मजात नागरिक । 
देखिए-citizenship 


naturalization (नेचुरेछाइज़ेशन) : 
देशीकरण, किसी देश की नागरिकता 
प्राप्त करने का एक उपाय । 

संकुचित हृष्टि से देशीकरण का अभि- 
प्राय आवेदन-पत्र के आधार पर किसी 
देश की नागरिकता की उपलब्धि हे । 
इस रीति के अनुसार जो व्यक्ति नाग- 
रिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे 
सरकार को एक आवेदन-पत्र देना पडता 
है और आवेदनपत्र में उल्लिखित कुछ 
शर्तों को पूरा करना पड़ता है । ये शर्ते 
अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं, 
परंतु सामान्यतया निम्न शर्तों पर विशेष 
बल दिया जाता है: (१) निवास की 
एक विशिष्ट अवधि-अमरीका और 
इंगलैंड में यह अवधि पाँचै वर्ष है, फ्रांस 


उस दशा में उपेक्षा कर दी जाती है जब 
कि आवेदक ने किसी जापानी स्त्री से 
शादी की हो। (२) जिसदेश की 
नागरिकता के लिए प्रार्थना की गई है, 
उस देश के नागरिक होने के संकल्प 
की घोषणा । (३) राजभक्तिं की शपथ । 
(४) कुछ राज्यों में यह नियम है कि 
आवेदक ऋणग्रस्त न हो और यदि हो, 
तो उसे चुकाने की शक्ति रखता हो तथा 
उसका नैतिक चरित्र श्रेष्ठ हो। (५) 
कहीं-कहीं, उदाहरणार्थ अमरीका में राष्ट्र- 
भाषा का ज्ञान एक अनिवार्यं शतं है । 
भारतीय नागरिकता अधिनियम, १६५५ 
ने देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता 
के अर्जन का उपबंध किया है । इसके लिए 
अभ्यर्थी को भारत-सरकार की सेवा में 
एक आवेदन-पत्न प्रस्तुत करना पड़ता है 
और अधिनियम की तीसरी अनुसूची में 
उल्लिखित निम्नलिखित शंत पुरी करनी 
पड़ती हैं : (१) वह किसी ऐसे देश का 
नागरिक न हो जो भारतीयों को अपना 
देशीकृत नागरिक वनने की सुविधा नहीं 
देता। (२) वह जिस देश से संबंधित 
हे, उसकी नागरिकता का त्याग कर 
चुका हो । (३) साधारणतः आवेदन- 
पत्र प्रस्तुत करने के तत्काल पूवं उसने 
कम-से-कम एक वर्षे तक भारत में निवास 
किया हो अथवा भारत में किसी राज्य- 
सरकार के अधीन सेवाकार्य किया हो । 
(४) उपर्युक्त एक वं से तत्काल पहले 
सात वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 
चार वर्ष तक उसने भारत में निवास 
किया हो अथवा भारत में किसी सरकार 
के अधीन सेवा-कायं किया हो। (५) 


में दस वरषे0० पाम के पईसि०"शरसे \की ०१०७ बह।सळचरिख को 5) उकोऽरंतिधान 
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की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 
भाषाओं में से किसी एक भाषा का 
पर्याप्त ज्ञान हो (७) देशीकरण का 
प्रमाणपत्र प्राप्त करने के वाद उसका 
विचार भारत में निवास करने अथवा 
भारत में किसी सरकार के अधीन सेवा- 
कार्य करने का हो । 

भारतीय नागरिकता अधिनियम १६५५ 
में देशीकरण के संबंध में एक विशेष छूट 
दी गई है और वह यह कि यदि कोई 


व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, ' 


विइव-शांति अथवा मानव-विकास कें 
क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो, तो 
उसे इन सभी शर्तों के पूरा न करने पर 
भी देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान 
की जा सकती है । देशीकरण भ्रमाण- 
पत्न प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय 
संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ 
लेनी पड़ती है और यह प्रतिज्ञा भी 
करनी पड़ती है कि वह भारतीय विधियों 
का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तथा 
भारतीय नागरिक के नाते अपने सारे 
कत्तव्य निभाएगा । 
देखिए-citizenship. 
naturalized citizens (नेचुरलाइउ्ड 
सिटिजंस) राज्यदत्त नागरिक । 
देखिए- citizenship 
naturalization. 
natural law ( नेचुरल लॉ ) `: नेसगिक 
वियम, निसर्ग-नियम, प्राकृतिक नियम, 
न्याय की नैसगिक भावना पर आधारित 
नियम, नैतिक नियम । 
विधि-शास्त्र और राजनीति-शास्त् में 
भाक शया आ 
नियमों में से हैँ राज्य से भी वड़ी 
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सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। इन नियमों 
को ईश्वरीय नियम माना जाता ह जो 
मनुष्य के अस्तित्व लिए आवश्यक 
हैं । इस प्रकार प्राकृतिक नियम, राज्य 
के कानूनों तथा प्रकृति के कानूनों से 
भिन्न हैं । प्राकृतिक नियमा का उल्लेख 
प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो से लेकर आज 
तक मिलता है पर इनकी कोई स्पष्ट 
परिभाषा आज भी उपलब्ध नहीं है। 
संक्षेप में, प्राकृतिक नियम नैतिकता 
का वह अंश है जो मानव-जाति के 
वहिरंग कृत्यों के नियमन के लिए कुछ 
महत्त्वपूर्ण और सार्वभौम नियमों का 
प्रवर्तत करता है । इसे प्रकृति अथवा 
ईशवर-प्रणीत माना जाता है और वह 
व्यापकतम अर्थो में न्याय के सिद्धांतों से 
अभिन्न समझा जाता है । यूनानी दाशे- 
निको का विश्वास था कि संसार के 
भौतिक और नैतिक व्यापार को कुछ 
सरल-सामान्य नियमों का रूप दिया जा 
सकता है और ये नियम ही प्राकृतिक 
नियम कहलाते हैं । प्राकृतिक नियम को 
दैवी नियम, अलिखित नियम, सार्वभौम 
या सामान्य नियम, विवेक-नियम और 
शाश्वत नियम भी कहते हैं | प्राकृतिक 
नियम को दैवी नियम इसलिए कहते हैं 
कि यह मनुष्य के प्रति ईश्वर का आदेश 
है । यह अलिखित नियम इसलिए है कि 
यह शिलालेखों अथवा स्तंभों पर कहीं 
उत्कीणं नहीं है । प्राकृतिक नियम सावे- 
भौम औचित्य का होने के कारण सार्वे- 
भौम या सामान्य विधि कहलाता है 


और विवेक कके द्वारा स्थापित और 


ष आजार ८० सित रवि ने के कारण विवेक-नियम 


| चकि इस नियम का कभी 


कहलाता 


natural law 


किसी ने निर्माण नहीं किया और इसमें 
कंभी कोई विकार नहीं होता, अतः इसे 
शाश्वत नियम कहते हैं । जस्टीनियन के 
अनुसःर, “प्राकृतिक नियम वह नियम है 
जिसका समान रूप से सभी राष्ट्रों में 
पालन किया जाता है, जो ईश्वर की 
दूरदशिता के फलस्वरूप स्थापित हुआ 
है, जो सदा स्थिर और निविकार है..." 
चिस्टिअन थोमेसियस के शब्दों में, 
“प्राकृतिक नियम दैवी नियम है, वह 
मनुष्यों के हूदयों में लिखा हुआ हे, 
मनुष्यों को उनकी विवेकशील प्रकृति 
के अनुसार कार्य करने की और इस 
प्रकृति से विपरीत कार्यो से विरत होने 
की प्रेरणा देता है ।' 

प्राकृतिक नियमने अंतर्राष्ट्रीय विधि 
के विकास पर व्यापक प्रभाव डाला है । 
यूनानी काल से सत्रहवी शताब्दी तक 
विभिन्‍न राज्यों के संबंध का निय- 
मनकर्त्ता प्राकृतिक नियम ही था । न्याय- 
अन्याय, सही-गलत, उचित-अनुचित 
संबंधी प्राकृतिक नियम सुनिश्चित नहीं 
थे और सभी स्थितियों में इन्हें समान 
रूप से लागु नहीं किया जा सकता था, 
फिर भी उस समय यह व्यापक धारणा 
विद्यमान थी कि प्राकृतिक नियम जसे 
किसी सार्वभौम और चिरंतन नियम 
का अस्तित्व अवश्य है जिसका विभिन्न 
राज्यों को पालन करना चाहिए । 

यूनानी अपने आपको तो सभ्य समझते 
थे लेकिन अपने से इतर जातियों को 
असभ्य और वर्वर । उनका विचार था 
कि उनकी विधियाँ दैवी विधियाँ हैं, वे 
मानव-जाति की रि वैवेकशील प्रकृति के 
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समाप्त होने पर स्टोइक दार्शनिकों का 
उद्भव हुआ और उन्होंने प्राकृतिक 
नियम को (देवी विवेक' का पर्याय 
बताया । फ़ेनविक के मत से, “यह युनानी 
नगर-राज्य और उसके महान्‌ दार्शनिक 
हैं जिनकी ओर ही हमें इस उच्चतर 
विधि के प्राचीनतम अभिवचन तथा 
इसकी सत्ता को सर्वाधिक दृढता के साथ 
मान्य करने के लिए देखना चाहिए । 
हेलेन्स की विधियाँ' कुछ अंशों में 
प्राकृतिक अथवा सावंदेशिक विधि पर 
आधारित रीति-रिवाज्ों तथा कुछ अंशा 
में पृथक्‌ नगर-राज्यों में हुए अभिव्यक्त 
अभिसमयों से मिलकर वनी थीं । 


अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में रोमनों 
का विचार कुछ अधिक उन्नत था और 
उन्होंने प्राकृतिक नियम की सहायता सें 
अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास किया । 
रोमन दो प्रकार की विधियों के 
अभ्यस्त थे : व्यवहार विधि या 
नागरिक विधि (जुस सिविले) और 
अंतर्राष्ट्रीय विधि (जुस जेटियम) । 
इनमें से नागरिक विधि के अंतर्गत वे 
विधियाँ और रीति-रिवाज्ञ सम्मिलित थे 
जो रोमनों के उपर लागू होते थे और 
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतगत उन विधियों 
का समावेश माना जाता थाजो प्राकृतिक 
विवेक पर आधारित थे तथा संपूर्ण 
मानव-जाति के लिए समान रूप से 
मान्य थे । आरंभ में रोमनों के मन में 
अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति बहुत कम 
आस्था थी ओर वे उनके ऊपर राज: 
नीतिक आवश्यकताओं के संदर्भ में ही 


विचार कर पाते थे। कालांतर में, 
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उपरांत रोमनों का यूनानियों के प्राकृतिक 
नियम से परिचय हुआ और वे अंत- 
राष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक नियम का 
बहिरंग रूप मानने लगे। सिसरो ने 
प्राकृतिक नियम की धारणा के विकास 
में विशेष योग दिया । 

मध्ययुग में प्राकृतिक नियम को 
देवी नियम के समरूप माना गया। 
फलतः उसे मानव-निमित विधियों से 
ऊँचा स्थान दिया गया। मध्यकाल में 
विदोरिया, वाल्थाज्ञार आपाला, एल्वे- 
रिकस जेंटिलिस, फ्रांसिस्को सुआरेज़ 
और सबसे वढ़कर ह्म,गो ग्रोशियस ने 
प्राकृतिक नियम के आधार पर अंतः 
राष्ट्रीय विधि की व्याख्या की तथा 
उसका विकास किया । ग्रोशियस के वाद 
रिचर्ड जुचे, हॉव्स, पुफ़ेनडॉफ, वींकर- 
शॉक, वुल्फ़ और वैटेळ आदि विद्वानों ने 
प्राकृतिक नियम की अपने-अपने ढंग से 
व्याख्या की है। ओपेनहाइम ओर सर 
हेनरी मेन जैसे विद्वानों के मत से 
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास 
में प्राकृतिक नियम का प्रमुख योगदान 
रहा है । 

natural एटा (नेचुरल लिवर्टी) : 
प्राकृतिक स्वतंत्रता । 
देखिए--liberty. 

natural 7९h (नेचुरल राइट्स) : 
प्राकृतिक अधिकार । 

“प्राकृतिक अधिकार शब्दबंध का 
प्राचीन काल में अभिप्राय कुछ ऐसे मूल 
अधिकारों से समझा जाता था जो युक्ति- 
सम्मत होने के साथ-साथ सार्वभोम देवी 
विधान पर आधारित होते थे। उदाहरण 
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विधान (जुस जेंटिअम) प्राकृतिक अधि- 
कारों के ऊपर टिका हुआ था । सत्रहवीं 
और अठारहवीं . शताब्दियों में यह 
सिद्धांत विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ । 
सामाजिक संविदा सिद्धांत (सोशिअल 
कॉनट्रैक्ट थ्योरी) के लेखकों विशेषकर 
हॉव्स, लॉक और ख्सो ने प्राकृतिक 
अधिकारों के विचार की नए प्रकार से 
व्याख्या की । उन्होंने कहा कि 
प्राकृतिक, अधिकार वे अधिकार हँ 
जिनका मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में या 
दूसरे शब्दों में राज्य के उद्भव से पूर्व 
की अवस्था में उपभोग करता है । लेकिन 
आजकल इस मत को प्रायः नहीं माना 
जाता कि अधिकारराज्य या समाज के 
पुरवेवत्ती हैं। हाल के कुछ राजनीतिक 
विचारको ने प्राकृतिक अधिकारों की कुछ 
भिन्न ढंग से व्याख्या की है। उनका 

हना है कि प्राकृतिक अधिकार वे 
जन्मसिद्ध अधिकार या सबसे आवश्यक 
अधिकार हैं जिनकी प्रत्येक राज्य को 
चाहे उसकी कुछ भी विचारधारा हो, 
विना किसी भेदभाव के अपने समस्त 
नागरिकों के लिए व्यवस्था करनी 
चाहिए । उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, 
समानता, वंधुता, उपासना, जीवन और 
संपत्ति से संबंध रखने वाले अधिकार 
ऐसे ही अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक 
को सुलभ होने चाहिएँ । ग्रीन के शब्दों 
में, “आजकल प्राकृतिक. अधिकारों के 
सिद्धांत को केवळ एक ही हृष्टि से 
स्वीकार किया जा सकता है- अधिकार 
इस अर्थ में प्राकृतिक हैं कि वे समाज 
की वर्तमान अवस्था. में मानव के नैतिक 
विकास के लिए अपेक्षित हैं । वे एक 
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Naxalite revolt 


जिसके लिए राज्य प्रयत्नशील हैं । ” 
अस्तु, अ.जकल प्राकृतिक अधिकारों का 
यही अर्थ समझा जाता है कि वे मानव- 
व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत 
आवश्यक हूँ । अधिकांश लोकतंत्रात्मक 
राज्यों. ने अपने संविधानों में इन 
अधिकारों को स्थान दिया है । 
देखिए-fundamental 
Physiocrats. 


rights 


Naxalite 1९४० (नक्सलाइट रिवोल्ट): 
नक्सलवाडी विद्रोह । 
नक्सलबाडी पश्चिमी बंगाल में २० 

मोल चौड़ी उस भारतीय पढ़ी पर 
स्थित है जो पूर्वी पाकिस्तान को नेपाल 
से पृथक करती है । यह स्थान एक ओर 
पूर्वी पाकिस्तान व दूसरी ओर तिब्बत का 
सीमावर्ती है । १६६२ के चीनी आक्रमण 
के पूर्व यहाँ चीन :के पक्ष में काफी 
प्रचार हुआ था । इस क्षेत्र को आथिक 
स्थिति बहुत खराव है और भारतीय 
साम्यवादी दल ने पश्चिमी वंगाळ में 
उथल-पुथल करने के लिए इस स्थान को 
अपना केंद्र बनाया था। नक्सळबाड़ी क्रांति- 
कारियों के सिद्धांतकार श्री चारु मजूम- 
दार हैं और व्यावहारिक नेता श्री कानु 
सान्याल। नक्सलबाडी आंदोलन शुरू में 
कृषक-प्रधान आंदोलन था । पश्चिमी 
बंगाल में ऐसे आथिक कारण विद्यमान 
हैं जिनसे इस विचारधारा के अनुयायियों 
की संख्या बढ़ते जाने की संभावना है । 
वहाँ अधिकांश किसान भूमिहीन हैं। 
उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों की 
भाँति पश्चिमी त में ऐसा कोई 
कानून नहीं वनाया या कि किसी एक 
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अधिक भूमि नहीं होगी । अवैध बेनामी 
हस्तांतरणों के द्वारां एक-एक जोतदार 
ने २५० एकड़ भूमि पर अधिकार जमा 
रखा है। कुछ मिलाकर भूमिहीन 
किसानों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है 
और ये भूमिहीन किसान ही नबसल- 
वाड़ी विद्रोह के मुख्य उपादान हैं । 
नक्सलवाड़ी आंदोलन के कार्यकर्ता 
चीनी नेता माओत-त्से-तुंग के भक्त हैं । 
मई दिवस (१ मई, १९६६) को नवसल- 
वाड़ी नेता कानु सान्याल ने करूकत्ते 
की एक विशाल सार्वजनिक सभा में 
भारत के तीसरे साम्यवादी दल (लेनिन- 
वादी-मारक्सवादी) की स्थापना का 
ऐलान किया है । नए माक्संवादी- 
लेनिनवादी साम्यवादी दल के प्रारूप- 
कार्यक्रम में कहा गया है : “आज बुनि- 
यादी कार्य सशस्त्र कृषि-क्रांति के द्वारा 
ग्रामःक्षेत्रों को मुक्त करना और फिर 
ग्रंत में नगरों को भी घेर लेना और 
समूचे देण को आज़ाद करना है।” 
नक्सलवादी अव बंगाल से बाहर भी 
कई अन्य राज्यों में अपना सर उठाने का 
प्रयास कर रहें हैं। यद्यपि यह स्पष्ट 
है कि ये लोग देश की एकता, राष्ट्रीयता 
तथा शांति और सुरक्षा के शत्रु हैं, फिर 
भी उनका सफल मुकावला करने के 
लिए आवश्यकता इस वात की है कि 
आथिक और सामाजिक न्याय की 
पृष्ठभूमि दृढ़ की जाये तथा सरकार 
ऐसे कदम शीघ्रातिशीघ उठाये जिनसे 
शोषित गरीव और वेरोजगार लोगों को 
राहत मिले । 


Nazism (नाजीउम) : नाजीवाद । 
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Nazism 


की राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रायः 
'नाजीवाद' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । इसके अंतर्गत हिटलर के सिद्धांतों 
तथा जर्मनी की राष्ट्रीय सोणलिस्ट 
पार्टी के कार्यक्रमों का समावेश किया 
जाता है | सामान्य व्यवहार में नाजीवाद 
के साथ फासिस्टवाद का भी प्रयोग 
किया जाता है । जर्मन नाज्ञीवाद को 
व्यवहार, विचारों और मनोभावों का 
ऐसा समूह माना जा सकता है जिससे 
घरेलू और विदेशी शत्रुओं के प्रति हिंसा 
और भय का वातावरण उत्पन्न किया 
गया था । हिटलर के जमनी में सेद्धांतिक 
प्रचार, भय और मनोवैज्ञानिक तरीकों 
से जनता में ऐसी वृत्ति पेदा की जाती 
थी जिससे वह नेता और पार्टी के 
आदेशों के पालन में नीति-अनीति जैसे 
प्रश्नों को सामने आने हो न दे । नाजी- 
वाद का अभ्युदय प्रथम महायुद्ध की 
पृष्ठभूमि में हुआ था और इसके पीछे 
हिटलर और गोएवेल्स जसे उसके 
साथियों की प्रतिभा थी जो एक तो 
जर्मन मध्यवर्गं की मनोवृत्तियों से परि- 
चित थे और दूसरे' राजनीतिक प्रचार 
के महत्व को समझते थे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे जमनी में 
ऐसा वातावरण पैदा कर सके जो 
इतिहास में कम ही देखने को मिलता 
है। यहुदियों को समाप्त करने की 
योजना नाजीवाद की प्रमुख योजनाओं 
में से थी । नाज्रीवाद में नेता की महत्ता 
के सिद्धांत पर काफी बल दिया जाता 
या और शासन-सत्ता चुने हुए सैनिकों, 
अधिकारियों तथा गुप्त पुलिस के बल 
पर चलती थी । द्वितीय महायुद्ध में 
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हिटलर दद्य प्रायः हिटलर के पतन के कारण नाजीवाद पतन के कारण नाज्जीवाद 
का अंत हो गया परंतु यह आंदोलन 
मनुष्य के व्यवहार की भयानक 
संभावनाओं की ओर इंगित करता है। 
देखिए—dictatorship 
fascism 
leadership principle, 
negotiation (नेंगोशिएशन) : वार्ता, 
बातचीत । 
दो व्यक्तियों, समूहों या सरकारों के 
बीच विवाद के विषयों को पारस्परिक 
समझ-वूझ से निपटाने की प्रक्रिया को 
वार्ता या बातचीत कह सकते हैं । अंत- 
राष्ट्रीय संदर्भ में इसका महत्त्व बहुत 
अधिक है । किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वात- 
चीत को सफल वनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि कुछ हृद तक दोनों पक्ष 
एक-दूसरे के मत का आदर करें और 
बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों को 
माँगों अथवा आवश्यकताओं के वीच 
कुछ समझौता हो । इसके लिए हर पक्ष 
को दूसरे पक्ष का आदर करना 
आवश्यक है । अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की 
सफलता का एक पक्ष यह भी है कि 
संबंधित पक्षों मे स किसी को नीचा 
न देखना पड़े । इस स्थिति के अभाव में 
कोई भी करार स्थायी नहीं रह 
सकता । 
neutralism (न्युट्रलिज्म) : तटस्थता- 
वाद । 
साधारणतया तटस्थता वह विचार- 
धारा है जिसमें देश सैनिक गठबंधनों 
से दूर रहते हैं । परंतु वास्तव में तट- 
स्थतावाद में क्या-वया बाते हों यह 
विषय विवादास्पद ही है।. द्वितीय महायुद्ध 
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के वाद ज्यो ज्यों नए-नए देश स्वतंत्र 
होने लगे, तटस्थतावाद का अर्थ गठबंधनों 
से दूर रहना या अप्रतिवद्धता माना 
जाने लगा जिसमें ये देश न तो साम्य- 
वादी देशों के प्रति किसी प्रकार वचन- 
वद्ध थे और न गर-साम्यवादी देशों 
के प्रति। अफ्रीका और एशिया के देशों 
में अप्रतिवद्धता के अर्थ मे तटस्थतावाद 
की विचारधारा का काफी जोर रहा । 
काहिरा में जून १६६१ में कुछ अप्रति- 
वद्ध देशों का सम्मेलन हुआ था । वाद 
में सितंबर १६६१ में वेलग्राद म यह 
सम्मेलन हुआ जिसमें २५ राष्ट्र 
सम्मिलित हुए । अक्तूबर, १९६४ में 
काहिरा में जो सम्मेलन हुआ उसमें ५६ 
देशों ने हिस्सा लिया । अप्रतिवद्धता 
अथवा तटस्थतावाद में चार बातें मुख्य 
रूप से सामने आई : (१) स्वतंत्र 
एवं तटस्थ विदेश-नीति, (२) व्यावहारिक 
दृष्टि से दोनों गुटों के प्रति निरपेक्षता, 
(३) दोनों गुटों से आथिक सहायता 
का स्वागत और (४) संसार में 
तटस्थतावाद का प्रचार । भारत, युगो- 
स्लाविया और संयुक्त अरव गणराज्य 
प्रमुख तटस्थतावादी अथवा अप्रतिवद्ध 
देश माने जाते हैं । 

पुरानी तटस्थता की संकल्पना और 
भारत-युगोऱलाविया-संयुक्त अरव गण- 
राज्य आदि की आधुनिक अप्रतिबद्धता 
की संकल्पना में प्रमुख सैद्धांतिक अंतर 
यह है कि तटस्थता एक युद्धकालीन 
नकारात्मक संकल्पना है जिसका अभि- 
प्राय है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षो में तटस्थ 
रहना अर्थात्‌ किसी भी छुक्ष का न साथ 
देना न विरोध करना; अप्रतिब्रद्धता 
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उद्देश्य है किसी भी बड़ी शक्ति 
के दवाव में न रहना तथा सैनिक 
गठवंधनों में न बंधना और सभी अंत- 
राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं को 
उचित-अनुचित के निष्पक्ष मापदंड से 
मापना तथा जो न्याय-रिरुद्ध मालूम 
दे उसका विरोध करना और न्याय के 
पक्ष का समर्थन करना । जबकि तटस्थ 
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रायः सन्यास 
सा ले लेता है अथवा निष्क्रिय हो जाता 
है, अम तिवद्ध राष्ट्र विरव-शांति, मानव 
अधिकारों और कमजोर राष्ट्रों की 
स्वाधीनता की रक्षा के पक्ष में निरंतर 
अपनी आवाज उठाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय 
मंच पर महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
हँ । पंडित नेहरू ने वार-वार इस वात 
पर जोर दिया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय 
मामलों में तटस्थ नहीं है, वह केवल 
सैनिक गुटों से अप्रतिवद्ध है । जव न्याय 
की हत्या हो रही हो, किसी देशकी 
स्वतंत्रता पर आक्रमण हो अथवा विश्व- 
शांति को खतरा हो, तो भारत सूक 
दर्शक नहीं रह सक्ला, ऐसी स्थिति में 
न वह तटस्थ रहा है न रहेगा । 


neutralitछ (.युट्रेलिटी) : तटस्थता । 


अंतर्राष्ट्रीय कानून में तटस्थता वह 
वैधिक स्थिति है जिसमें कोई राज्य 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अन्य राष्ट्रों 
के झगड़ों से अपने को तटस्थ घोषित 
करता है । इस स्थिति में युद्धरत एवं 
तटस्थ राज्यों के कुछ अधिकार और 
कत्तव्य हो जाते हैं। युद्धरत देश तटस्थ 
देशों की सीमा का आदर करते हैं जिसमें 
उनकी समुद्री सीमा भी आ जाती है। 
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करे तो अन्य देश उसकी रक्षा को वचन- 
बद्ध माने जाते हैं । इसके वदले में तटस्थ 
राष्ट्र युद्धरत देशो के प्रति एकदम तट- 
स्थ रहते हैं अर्थात्‌ युद्धरत पक्ष में वह 
किसी को किसी प्रकार की सैनिक सहा- 
यता नहीं देते और युद्धरत देश तटस्थ 
देशों की सीमा का किसी प्रकार का 
उपयोग नहीं कर सकते । सत्नहवीं 
शताब्दी के वाद ज्यों-ज्यों समुद्री युद्धों में 
वृद्धि होने लगी तटस्यता का महत्त्व बढ़ने 
लगा और मोटे तौर पर प्रथम महायुद्ध 
तक तटस्थ देशों की सीमाओं का आदर 
किया जाता रहा । हाल के दशकों में 
तटस्थता के उल्लंघन की कई घटनाएं 
हुई हैं। टैबनॉछॉजी तथा परिवहन और 
संचार के साधनों की प्रगति ने युद्ध के 
तरीकों में इतना परिवर्तन कर दिया है 
कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के परंपरागत 
अर्थो में तटस्थता को कायम रखना काफी 
मुश्किल है । 
देखिए-_neutralism 
neutralization 
non-alignment. 
neutralization (न्यूट्ूरलाइजेशन) : तट- 
स्थीकरण। 
किसी राज्य को तटस्थ करने का कार्य 
अर्थात्‌ एक ऐसी स्थिति में छाने का काय 
कि वह किसी युद्धग्रस्त राज्य का प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रीति से साथ न दे और युद्ध- 
ग्रस्त राष्ट्र भी उसके ऊपर आक्रमण न 
क्रें । 
देखिएneutrality. 
165 0९६1 (न्यू डील) : नई नीति, नई 
व्यवस्था । 
संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति 
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१६३३ से १९४५ में अपनी मृत्यु तक 
राष्ट्रपति) ने १९२६ में उत्पन्न आथिक 
संकट को दूर करने के लिए एक नीति 
का सूत्रपात किया । इस नीति के अंतर्गत 
कुछ दूर-व्यापी परिणामोंबाले आथिक 
और सामाजिक उपाय किए गए जो 
पिछले रुढिवादी उपायों से भिन्न थे । 
सरकार ने उद्योग के सुधार के लिए एक 
लोक-निर्माण कार्यक्रम वनाया जिसकी 
योजना लोक-निर्माण-कार्य-प्रशासन द्वारा 
तैयार की गई । कम दरों पर धन उधार 
दिया गया । सरकार द्वारा आथिक सहा- 
यता लेकर सामूहिक भवन-निर्माण 
कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए कानून 
बनाए गए । आथिक सहायता के आकांक्षी 
बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने के 
लिए निर्माण-कार्य-प्रगति-प्रशासन स्था- 
पित किया गया । मजदूरों के ट्रेड-यूनियन 
बनाने के अधिकार को कानून का रूप 
दिया गया और राष्ट्रीय श्रम संबंध 
अधिनियम, १६३५ द्वारा उसको पुष्टि 
की गई । इसका परिणाम यह हुआ 
कि मालिकों को मजदूरों के बहुमत का 
प्रतिनिधित्व करने वाले और उनके हितों 
की रक्षा करने वाले वर्ग से समझौता 
करने के लिए विवश होना पड़ा । सामा- 
जिक सुरक्षा अधिनियम द्वारा एक समाज- 
वीमा-योजना चालू की गई । “नई 
व्यवस्था'' की नीतियों से यद्यपि 
अमरीका में वेरोजगारी बिल्कुल खत्म 
नहीं हुई तथापि वेरोजगार लोगों की 
संख्या १७,०००,००० से घटकर 
७,०००,००० रह गई और अमरीका की 
लड़खड़ाती आर्थिक व्यवस्था एक बार 
फिर सँभल गई । 
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क्यूटिव) : नाममात्र का कार्यांग । 
देखिए-executive. 
non-aggression pact (नाँन-एग्रेशन 
पैक्ट) : अनाक्रमण अनुबंध, अनाक्रमण 
समझोता । 
दो राष्ट्रों के वीच एक समझौता कि 
वे एक-दूसरे के विरुद्ध वल-प्रयोग नहीं 
करेंगे और प्रत्येक मतभेद को वातचीत 
और मध्यस्थता आदि उपायों द्वारा दूर 
करेंगे | 
non-aligument 
अप्रतिवद्धता । 
किसी गुट में शामिल न होने की 
नीति । भारत की विदेश-नीति मुख्य रूप 
से इस सिद्धांत पर आधारित रही है। 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत 
की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कोई 
विशिष्ट स्थिति नहीं है । भारत आँख मूंद 
कर आंग्ल-अमरीकी अथवा सोवियत गुट 
में सम्मिलित नहीं है । वह प्रत्येक प्रश्‍न 
का निर्णय उसके गुण-दोषों के आधार 
पर्‌ करने में विश्वास रखता है और 
स्वतंत्रता-प्राप्ति से अब तक यदि उसने 
अनेक प्रश्नों पर आंग्ल-अमरीकी गुट की 
निंदा की है, तो अनेक समस्याओं के 
संबंध में वह सोवियत गुट का भी आलो- 
चक रहा है । भारत की इस अप्रतिवद्धता- 
नीति के आलोचकों का कहना है कि 
इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत 
का कोई स्थायी मित्र नहीं है। 
non-cooperation (नॉन-कोऑपरेशन) : 
असहयोग । 
महात्मा गांधी द्वारा मु सत्याग्रह 
की एक महत्त्वपूर्ण शाखा और कष्ट सहन 


(नॉन-एलाइनमेंट) : 
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वह “दुःखित प्रेम की अभिव्यक्ति है 1 
असहयोग विरोधी के हिसा छोड़ देने के 
बाद उसके साथ सहयोग करने के उद्देश्य 
से किया जाता है। असहयोग की अंत- 
निहित धारणा यह है कि अन्यायी तभी 
सफल हो सकता है जब वह अपने शोषण- 
कार्य में शोषित का भी सहयोग प्राप्त 
करे । सत्याग्रही का कतंव्य है कि वह 
हर कीमत पर शोषक का विरोध करे 
और इस प्रक्रिया में उसे जो भी कष्ट 
सहन करना पड़े उसे करे । असहयोग में 
हिसा का भी समावेश हो सकता है 
लेकिन इससे बुराई वढ़ती-ही-वढ़ती है। 
इसलिए श्रेष्ठ साध्य की सिद्धि के लिए 
यह आवश्यक है कि असहयोग अहिसा- 
त्मक हो । गांधीजी के अनुसार असहयोग 
दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने 
के लिए सार्वभौम उपाय है। गांधीजी 
का कहना है कि यदि पुत्र अनुचित व्यव- 
हार करे तो पिता उसकी सहायता से 
हाथ खींच सकता है और पिता गलत 
रास्ते पर चले तो पुत्र उसका साथ छोड़ 
सकता है । 

महात्मा गांधी ने १६२० में भारत की 
विदेशी शासन से मुक्ति के लिए असह- 
योग आंदोलन का सूत्रपात किया । 
कौंसिलों, न्यायालयों और सरकारी 
विद्यालयों, सरकारी पदों, उपाधियों, 
दरवारों तथा विदेशी सामान 
का वहिष्कार असहयोग आंदोलन 
के कार्यक्रम में सम्मिलित थे । 
किंतु ध्यान देने की बात यह है कि 
असहयोग आंदोलन केवल नकारात्मक नहीं 
था, उसका एक रचनात्मक रूप भी था । 
राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदा- 
छतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, 


का एक प्रकाउ महिमाको हैन वदेशी का असार | 
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और कताई-बुनाई का काम सव रचना- 
त्मक कार्यक्रम के अंग थे। गांधीजी का 
यह असहयोग आंदोलन भारत के 
स्वतंत्रता-संग्राम में एक सीमा-चिह्न था 
और उसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक 
क्रांतिकारी आंदोलन वना दिया । 


गांधीजी के अनुसार असहयोग 
आंदोलन की नीति सत्य थी और उसका 
सिद्धात अहिसा । १६२०-२२ के बीच 
इस आंदोलन में बहुत से विद्यार्थियों ने 
सरकारी स्कूल-कालिजों में पढ़ाई छोड़ 
दी । बहुत से शिक्षक भी उनसे निकल 
आये । इन्हीं दिनों काशीं विद्यापीठ, 
गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, 
बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र 
विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों 
की स्थापना हुई । कई प्रमुख वकीलों 
और बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ 
दी और आंदोलन में कूद पड़े । इन्हीं में 
थे पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर 
लाल ' नेहरू, लाला लाजपत राय, 
सरदार पटेल, चितरंजन दास, विट्ठल 
` भाई पटेल तथा डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
जैसे लोग । मुस्लिम नेताओं में प्रमुख 
थे अली-बंधु-मौलाना मोहम्मदअली 
_ तथा मौलाना शौकतअली--मौलाना 
आजाद और डॉ० ग्रंसारी । आंदोलन 
के वीच देश भर में विदेशी कपड़ों की 
होली जलाई गई, स्वदेशी का प्रचार 
बढ़ा, शराव की दुकानों पर धरने दिये 
गये, बहुत से लोगों ने सरकारी खिताव 
वापस कर दिये । गांधीजी को छोड़कर 
. चोटी के सव नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये । कुल मिलाकर लगभग ५० हज़ार 
व्यक्ति जेल गये । आंदोलन और भी 
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तेज किया जा रहा था किंतु इसी वीच 
फरवरी, १९२२ में गोरखपुर के चौरा- 
चौरी नामक स्थान पर एक उतावळी 
भीड़ द्वारा पुलिस के २२ आदमियों को 
जला दिया गया । इस दिसा के समाचार 
को पाते ही गांधीजी ने तुरंत आंदोलन 
बंद कर दिया । 


non-cooperation movement (नॉन 


कोऑपरेशन सूवमेंट) असहयोग 
आंदोलन । 


देखिए--non-cooperation. 


non party government (नॉन-पार्टी 


गवर्नमेंट) : दलछ-निरपेक्ष सरकार । 
वह सरकार जो किसी विशेष राज- 
नीतिक दल से संवद्ध न हो, जिसमें 
समाज के सभी प्रमुख हितों और वर्गों 
का प्रतिनिधित्व हो तथा जो दलगत 
राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रः 
कल्याण की हृष्टि से कार्य करे । राष्ट्रीय 
सरकार और दरू-निरपेक्ष सरकार में 
अंतर यह है कि जबकि राष्ट्रीय सरः 
कार प्रायः संकट के समय सभी दलों 
की मिली-जुली सरकार होती है, दल 
निरपेक्ष सरकार का आधार राजनीतिक 


. दल नहीं अपितु उनका अभाव है! 


भारत में सर्वोदय नेता जयप्रकाश 
नारायण देलविहीन लोकतंत्र के प्रमुख 
पक्षपाती रहे हैं । 

देखिए-_national government. 
(नॉन-वॉयलंस) : 
अहिसा । ; 

अहिसा हजारों वर्षो से जीवन का एक 
शाश्वत नियम रहा है और संसार के 
प्रमुख विचारक तथा धर्मे-संस्थापक 


हें । यद्यपि भारत 
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में सम्राट्‌ अशोक ने अहिंसा को राज- 


` विचारों में गांधीजी अहिंसा के शाब्दिक 


धर्म के रूप में स्वीकार किया था फिर : 


भी महात्मा गांधी से पहले यह आदरा 
प्रायः व्यक्ति-जीवन तक ही सीमित था, 


` `या तो केवल संत-महात्माओं के प्रयोग 


के लिए या दुर्बलों और कायरों की 
कमजोरी के आवरण-रूप में । गोतम 


' वुद्ध और ईसा की धर्म-शिक्षा के बाद 
' भी अहिसा को प्रायः सव प्रकार के 
_ झगडों को निपटाने वा, समाज के 


संगठन का और वैयक्तिक तथा सामूहिक 
संवंधों की सुव्यवस्था का पर्याष्त साधन 


` नहीं माना जाता था । गांधीजी ने इस 
` मूल सिद्धांत की आधुनिक जीवन की 


पृष्ठभूमि में नव-व्याख्या की और संसार 


` के इतिहास में पहली वार उन्होंने भहिसा 


का प्रयोग व्यापक पैमाने पर व्यक्तिगत 
और सामूहिक जीवन के सव प्रकार के 
प्रश्नों को हल करने के लिए किया । 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से अहिसा शब्द 
निपेधात्मक है, अ हिसा= हिसा का 


` अभाव । गांधीजी के अनुसार अहिसा 


की निषेधात्मक परिभाषा का कारण 
यह है कि हिसा शारीरिक जीवन की 
अपरिहायं आवश्यकता है भौर जीव- 


` हसा के विना जीवन ही असंभव है । 


निषेधात्मक अहिसा का अर्थ है किसी 
जीवधारी को. दुर्भावना से दुःख न 
पहुँचाना । गांधीजी के मत से किसी 
को दु.ख देने के लिए प्रयुक्त कठोर शब्द 
और कठोर निर्णय, दुर्भावना, ऋध, 
निर्देयता, घृणा, मनुष्यों और जानवरों 
को यंत्रणा देना, दुर्बळ पर अत्याचार 
और उसका अपमान; ये हिसा के 


विविध प्रकार. है 1 अहि हुसा अपने 


अर्थ से बंध कर नहीं चलते। उनके 
अनुसार हिसा का सार है किसी विचार, 
शब्द या कार्य के पीछे हिसामय अर्थात्‌ 
हानि पहुँचाने की भावना । गांधीजी के 
मत से अहिसा को निपेश्रात्मक मानना 
एक भ्रम है। उनके अनुसार अहिसा 
आवश्यक रूप से सकारात्मक और 
गत्यात्मक शक्ति है । सकारात्मक और 
क्रियात्मक- रूप में अहिसा का अर्थ है 
प्रम, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, 
वरन्‌ जीवमात्र के लिए--फूल, पौधों 
और हानिकर कोड़े-मकोड़ों और जान- 
वरों के लिए भी प्रेम । अहिसा का मूल 


` आधार है जीवन के प्रति आदर का 


भाव, जीव में सौर जीवन में आस्था । 
अहिसा की व्यापक परिधि में अन्यायी 
के प्रति भी प्रेम सम्मिलित है, कितु, 
अन्याय के प्रति निविरोध आत्म-समर्पण 
अहिसां का अर्थ नहीं । इसके विपरीत 


' अहिसा का अर्थ है अन्यायी के प्रति 


' किसी प्रकार की दुर्भावना हृदय में लाये 


बिना अन्याय का समस्त शक्ति द्वारा 


` विरोध। घृणा का बिषय अन्याय हे, 


अभ्यायी नहीं । गांधीजी अन्याय पर 
अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने में 


. विशवास करते थे, हिसा द्वारा नहीं । 


महात्मा गांधी ने अहिसा को दो धरा- 


'तलों पर 'विचारा है-- निरपेक्ष श्रहिसा 


और व्यावहारिक अहिसा । निरपेक्ष 
अहिसा का अथे है हिसा से पूर्ण मुनित 
अर्थात्‌ दुर्भावना, क्रोधं और घृणा से 


कारा और सबके प्रति प्रेम का भाव । 
पूर्ण अहिंसा के दृष्टिकोण से प्रत्येक | 
प्रकार की हिसा त्याज्य है ; पर, इस | 
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प्रकार की अहिंसा आदर्श स्थिति है औ 


तभी प्राप्त हो सकती है जव मन, वाणी 
और कमें में पूर्ण सामंजस्य हो । साधारण 
मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। 
व्यवहार के धरातल पर गांधीजी ने 
अहिंसा के तीन भेद माने हैं। सवसे ऊंची 
अहिंसा वह है जो साधन-युक्त व्यक्ति 
स्वेच्छा से समझ-बूझकर स्वीकारता है । 
यह वीरों की अहिसा है । इस ' अहिसा 
को मनुष्य आपदकाल में आवश्यकतावश 
नहीं, वरन्‌ नैतिक विवेचना पर आधा- 
रित आंतरिक विश्वास के कारण ग्रहण 
करता है। इससे नीचे के तल पर है, 
कामचलाऊ अहिंसा, जो जीवन के किसी 
विशेष क्षेत्र में उपयोगी नीति के रूप में 
स्वीकारी गई हो। गांधीजी ने इसको 
दुर्बल की अहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध 


कहा है। यह 'अहिसा उतनी कारगर 


नहीं होती जितनी कि पूर्ण जीवन में 
व्यापक वीरता की अहिसा। तीसरे 


प्रकार की अहिंसा कायर की अहिसा है। 


इसे भ्रम से ही अहिसा कहा जाता है । 
वास्तव में यह कायरता का आवरण है । 
जब कायरता और हिंसा में संघर्ष हो, 
तो गांधीजी का मत हिसा के पक्ष 
में है। 

महात्मा गांधी ने अहिसा की एक 
समग्र जीवन-दशंन के रूप में कल्पना की 
है जो उनकी समाज-नीति, राजनीति, 
अर्थ-तीति और शिक्षा-नीति के मूल में 
स्थित है । राजनीति के क्षेत्र में अहिसा 
एक ओर तो अन्याय के विरोध का 
सक्रिय साधन है, जिसकी सत्याग्रह के 
रूप में परिणति होती है, और दूसरी 
ओर वह नए समाज की रचना का 
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आधार है। गांधीजी की कल्पना का 
नया समाज या 'रामराज्य' राज्यरहित 
जनतंत्र है । गांधीजी के अनुसार आदश 
समाज राज्यरहित अहिसक जनतंत्रवादी 
समाज है। यह समाज शुद्ध अराजकता की 
वह दशा है जिसमें सामाजिक जीवन उस 
पूर्णता को पहुँच गया हो जब वह स्व- 
चालित बन जाए। आदर्श समाज विकेंद्रित 
समाज होगा और समता उसके प्रत्येक 
क्षेत्र की विशेषता होगी । विकेंद्रीकरण 
इसलिए आवश्यक है कि केंद्रीकरण से 
थोड़े से मनुष्यों के हाथों में शक्ति केंद्रित 
हो जाती है और केंद्रित शक्ति के दुरु- 
पयोग की बहुत संभावना रहती है । 
आदर्श जनतंत्र ग्रामों में रहनेवाले जन- 
तंत्रवादी और. लगभग स्वावलवी 
सत्याग्रही समुदायों का संघ होगा। 
आदर्शं जनतंत्र का सामाजिक-आथिक 
संगठन अपरिग्रह, शरीर-श्रम, स्वदेशी 
और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधा- 
रित होगा । गांधीजी के अनुसार इस 
समाज की एकता का महत्त्वपूर्ण साधन 
होगा धर्म या सामाजिक नीति-भावना । 
प्राचीन भारत के गाँव जिनका जीवन 


अधिकतर स्वतः संचालित था, गांधीजी 


की धारणा के आदर्श राज्यरहित समाज से 
कुछ-कुछ मिलते-जुलूते थे पर ऐसा राज्य- 
रहित समाज एक आदश है जो.सामाजिक 
व्यवस्था को सतत प्रेरणा दे सकता है 
कितु जिसे जीवन में उतारना कठिन है। 
इसलिए गांधीजी ने प्लेटो के द्वितीय 
सर्वश्रेष्ठः राज्य की तरह एक ऐसे 
समाज के अस्तित्व की संभावना में 
विश्वास प्रक; किया है जो प्रधानतः 
अहिसक हो । स्वयं गांधीजी के अनुसार 
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note of dissent २९३ oath 


मनुष्य के लिए किसी भी शाश्वत आदर्श 
की पूर्ण सिद्धि संभव नहीं है । आदशों 
की उपयोगिता यही है कि वे नैतिक 
प्रगति के पथ-प्रदर्शक हैं और मनुष्य की 
वर्तमान स्थिति के मापदंड । गांधीजी 
के अहिसा सिद्धांत की भी यही उप- 
योगिता है । 
देखिएbhoodan 
civil disobedience 
decentralization 
Gandhism 
pacifism 
sarvoday. 
note of dissent (नोट ऑफ़ डिसँट) : 
विसम्मति-टिप्पण । 
किसी समिति के सदस्य द्वारा उसके 
बहुमत के निर्णय के विरुद्ध लिखी गई 
टिप्पणी । 
notified 27९4 (नोटीफ़ाइड एरिया) : 
अधिसूचित क्षेत्र । 
देखिए--]ocal self-government. 


umbrella (न्युक्लीयर 
न्यूवळीयर संरक्षण, नाभि- 


nuclear 
अम्ब्रैला) : 


०90. (ओथ) : शपथ । 

« ईश्वर, धामिक ग्रन्थ अथवा अन्य पवित्र 
वस्तु के नाम पर गंभीरतापुवंक किसी 
वक्तव्य की सत्यता का साक्ष्य या प्रमाण 
देना । - 

भारत में 


कीय संरक्षण । 
वह स्थिति जिसमें न्यूवलीयर शक्ति से 
संपन्न देश द्वारा इस शक्ति से रहित देश 
को कुछ शर्तों के अधीन यह आश्वासन 
प्रदान किया जाये कि यदि न्युक्लीयर 
शक्ति से संपन्न अन्य किसी देश ने उरा 
पर आक्रमण किया तो वह उसकी रक्षा 
करेगा । न्यूक्लीयर संरक्षण का यह 
विचार वतमान अंतर्राष्ट्रीय शक्तिमूलक 
राजनीति की जिसमें छोटे-छोटे शक्तिहीन 
और शांतिप्रिय राष्ट्रों के लिए बड़े-बड़े 
विस्तारवादी राज्यों से अपनी रक्षा 
करना कठिन हो गया है, एक परिणति 
है। १६६२ में भारत पर चीन के आक्रमण 
के समय यह प्रस्ताव सामने आया था कि 
भारतं पश्चिमी देशों विशेषकर संयुक्त 
राज्य अमरीका का न्यूक्लीयर संरक्षण 
स्वीकार कर ले परंतु चूँकि इस प्रकार 
की कोई भी योजना भारत की अप्रतिबद्ध 
विदेश नीति के प्रतिकुल पड़ती थी, अतः 
उसे प्रश्रय नहीं दिया गया । 


nuncio (नंसियो) : नंसियो । 
देखिए--1९९५(८. 


सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण 
करने से पुवे शपथ लेनी पड़ती है या 
प्रतिज्ञान करना पडता है (अनुच्छेद ९९, 
१०८) । यदि कोई सदस्य शपथ लिए 
बिना या प्रतिज्ञान किए बिना सदन की 


ठक में भाग लेता है या मतदान करता 


ज के नेतः GT Sas i उतर प जी सकता है टु he : ; ड 
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(अनुच्छेद १०४, १६३ ) । राष्ट्रपति, 
“उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय क 
- स्थायांधीशों, नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक, संघ तथा राज्यों के मंत्रियो, 
“राज्यों के राज्यपालों, उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों को भी अपने पद ग्रहण 
“करने से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है। 
- शपथो तथा प्रतिज्ञातों के प्रपत्र संवि- 
- धान की तीसरी अनुसूची में दिए गए ह । 
office of profit (ऑफ़िस ऑफ़ 
` प्रोफ़िट) : लाभ का पद । 

' साधारणतया वह पद जो अवैतनिक न 
'हो तथा जिसके लिए वेतन मिलता हो 
अथवा जिससे आथिक लाभ प्राप्त होता 
“हो, लाभ का पद कहलाता है । सरकार के 
अधीन लाभ का पद संसद अथवा राज्य 
, विधानमंडल की सदस्यता के लिए अन- 
हता है (अनु० १०२ [क] १९१ [क] ) 

'कितु सरकार के अधीन कुछ लाभ के 
:पदो-को विधानमंडलों की सदस्यता के 

लिए लाभ का पद नहीं समझा जाता । 
officialdom (ऑफ़िशियलडम) : सर- 

कारीपन, अफ़सरशाही । | 
साधारणतया सरकारीपन शब्द को 
गहित अर्थ में लिया जाता है । इसके 
पीछे भावना यह है कि सरकारी कमं- 
चारी, चाहे वह करिसी भी देश के हों, 
किसी भी विषय पर उदार ओर तात्त्विक 
दृष्टि नहीं रख सकते । सामान्यतया 
उनकी इष्टि नियमों-विनियमों में उलझी 
रह जाती है चाहे उसका परिणाम 
` औचित्य और तकं एवं व्यावहारिकता के 

कितने ही विपरीत हो।. | 

` देखिए-red tapism. - 
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कारीवाद, अफ़सरशाही । 
देखिए- officialdom. 


18६०५६९ (ऑफिशियल 
लॅंग्वेज) : राजभाषा । 

सरकारी काम-काज में प्रयुक्त भाषा । 

भारत में अनेक कारणों से भाषा की 
समस्या बड़ी पेचीदा रही है । अँग्रेजो ने 
अंग्रेजी को राजकाज व शिक्षा की भाषा 
बनाया । इससे भारतीय भाषाओं का 
विकास रुक गया । लेकिन, पश्चिमी 
विचारों के प्रभाव, नवजागरण के उन्मेष 
तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के 
साथ-साथ देश की विभिन्‍न भाषाओं का 
और विशेषकर हिंदी का उत्तरोत्तर 
विकास हुआ । संविधान-निर्माण के 
समय संविधान-निर्माताओं के सामने भी 
यह समस्या आई कि राजभाषा का पद 
किस को दिया जावे । स्वतंत्र भारत में 


. एक विदेशी भाषा, जिसे देश का बहुत 


थोडा-सा (अधिक-से-अधिक १ या २ प्रति- 
शत) भंश ही पढ़-लिख और समझ 
सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन 
सकती थी । लेकिन यकायक अंग्रेजी को 
छोड़ने में भी दिक्कतें थीं । प्रायः १५० 
वर्षो से अँग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा 
कीं भाषा रही थी । देश के प्रशासक और 
नेता अंग्रेजी में ही कार्य करने के अभ्यस्त 
थे । हिंदी देशकी ४५ प्रतिशतजनता की 
भाषा थी । राजभाषा बनने के लिए उसका 
दावा न्याययुवत था । लेकिन प्रादेशिक 


भाषाओं की भी सवंथा उपेक्षा नहीं की 


जा सकतो थी । 
इन सब वाह्ों को ध्यान में रखते हुए 


` संविधान-निर्माताओं ने. राजभाषा को 


माछामा कह वही कोशिश की । 
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संविधान के भाषा-विषयक्र उपबंध हिदी, 
अंग्रेज्ञी और प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर 
विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्था- 
पित करने का प्रयास करते हूं। संविधान 
के १७वें अध्याय में अनुच्छेद ३४३ से 
अनुच्छेद ३५१ तक भाषा विषयक उपवंध 
है । संविधान के अनुच्छेद ३४३ में कहा 
गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और 
लिपि देवनागरी होगी । लेकिन संविधान 
के प्रारंभ में १५ वषं तक राजकाज की 
भाषा अँग्रेजी रहेगी । तथापि, इस 
मियाद के वीतने के वाद भी संसद कानून 
के द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा 
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे 
प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी 
जैसे कि ऐसे कानून में हों । इस उपवंध 
का अभिप्राय यह था कि १६६५ तक 
हिंदी के साथ-ही-साथ अंग्रेजी भी संघ 
की भाषा वनी रहेगी । इसके वाद कुछ 
विशेष कार्य के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 
संसदीय विधान के ऊपर निर्भर रहेगा । 
कितु, वाद में, सरकार ने निश्चय क्रिया 
कि १६६५ के वाद भी जबकि हिंदी 
भारत संघ की प्रमुख राजभापा वन 
जायेगी, ग्रंग्रेजी जव तक आवश्यक होगा, 
संघ की सहायक राजभाषा वनी रहेगी । 


संविधान के अनुच्छेद ३४३ में कहा 
गया है कि संविधान प्रारंभ होने के पांच 
वर्ष बाद और इसके वाद संदिधान प्रारंभ 
होने के दस वर्ष परचात्‌ राष्ट्रपति एक 
विशेष आयोग को नियुक्‍त करेगा । इस 
आयोग का एक अध्यक्ष होगा और इसमें 
` संविधान की आठवीं i में दी गयी 
विभिन्न भाषाओं के अैतिनिधि होंगे । 
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लिखित पंद्रह भापाओं की गणना की 
गई हे : असमिया, बंगला, गुजराती, हिदी, 
कन्नड, कश्मीरी, मलमालयम, मराठी, 
उड्या, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, 
तेलगू, सिंधी और उर्दू । यह आयोग 
बतायेगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी 
का किस प्रकार विकास किया जाये । 
आयोग की सिफारिशों पर संसद के दोनों 
सदनों की एक समिति विचार करेगी । 
समिति में वीस सदस्य लोकसभा के 
और दस सदस्य राज्य-सभा के होगे । 
इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन सानुपात 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होगा । 
संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार 
करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति राजभाषा के 


' संबंध में आवश्यक आदेश निकालेगा । 


संविधान ने यह भी निर्धारित किया है 
कि किसी राज्प का विधानमंडल अपने 
प्रदेश में प्रयुक्त किसी भाषा अथवा हिंदी 
को अपने यहाँ की राजभाषा वना सकता 
है । इस व्यवस्था के वावजूद जव तक 
संसद्‌ कानून बनाकर कोई अन्य प्रवं 
नहीं करती; तव तक उच्चत्तम न्यायालय 
में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सव कार्य- 
जो (१) विधेयक, अथवा उन पर 
प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन में पेश किये जायें, 
उन सवके प्राधिकृत पाठ, (२) अधि- 
नियम संसद्‌ द्वारा या राज्य कें विधान- 
मंडल द्वारा पारित किये जायें, उन 
सबके प्राधिकृत पाठ; तथा (३) आदेश, 
नियम, विनियम और उपविधि इस संवि- 
धान के अधीन अथवा संसद्‌ या राउ्यों 
के विधानमंडलों द्वारा निमित किसी 
विधि के अधीन निकाले जायें, उन सबके 


क्की | वीं में निम्न- 
| संविधान, की, हावी, अचुस्‌ची मे Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








% ~ ye 2 /%७ » १० “००-०८ ० कळ > क ७-५ ५ >> क क 
अळा TS 2b A rh PR PI CPT" ET कला 1 Peiae sd 





official language 


प्राधिकृत पाठ अँग्रेजी भाषा में होंगे । 


संविधान के अनुच्छेद ३५१ ने संघ को 
यह आदेश दिया है कि वह हिदी की 
उन्नति करे, जिससे कि हिंदी भारत की 
सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभि- 
व्यक्ति कर सके । संविधान के अनुच्छेद 
३४४ के अनुसार भारत सरकार ने 
१६५६ में श्री बी० जी० खेर की अध्य- 
क्षता में प्रथम राजभाषा आयोग को 
नियुक्ति की । ३० सदस्यों की संसदीय 
समितिने आयोग के प्रतिवेदन पर विचार 
किया । संसदीय समिति ने ८ फरवरी 
१६५९ को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 
दी । समिति की रिपोर्ट में मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं : 


(१) संविधान में राजभाषा के संबंध 
में पूरी और सांगोपांग योजना दी हुई 
है । राजभाषा के संबंध में संविधान की 


नीति लचीली है और सांविधानिक उप- _ 


बंधो के अंतर्गत ही उसमें आवश्यकता- 
नुसार परिवर्तत किये जा सकते हैं। 
(२) राज्यों में सरकारी कामकाज 
तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान 
वहाँ की प्रादेशिक भाषाएँ लेती जा रही 
हैं । प्रादेशिक भाषाओं को अपना अधि- 
कारपूण स्थान प्राप्त करना ही चाहिए। 
इस अवस्था में यह आवश्यक हो गया है 
कि हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान 
जल्दी-से-जल्दी ले ले । लेकिन, इस परि- 
वततन के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं 
दी जा सकती । यह परिवतंन धीरे-धीरे 
स्वाभाविक रीति से होना चाहिए । 
(३) १९६५ तक अंग्रेज़ी प्रधान राज- 
| २ और हिंदी सहायक राजभाषा 
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संघ की प्रधान राजभाषा हो जाये, 
अँग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा रहनी 
चाहिए । (४) इस समय संघ के किसी 
कार्य में अँग्रेजी के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध 
नहीं लगना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 
३४३ के खंड (३) के अनुसार १६६५ 
के बाद भी कानून द्वारा निर्धारित कुछ 
कार्यों के लिए, जब तक आवश्यकता हा, 
अँग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकता है। 
संसदीय समिति के प्रतिवेदन को ध्यान 
में रखते हुए राष्ट्रपति ने २७ अप्रैल, 
१९६० को एक आदेश जारी किया। इस 
आदेश में राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्रालय, 
विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और 
सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, तथा गृह मंत्रा- 
लय को हिंदी को राजभाषा के रूप में 
विकसित करने के लिए विविध हिदायतें 
दीं। १६६३ में संसद्‌ ने एक राजभाषा 
अधिनियम पारित किया । २६ जनवरी, 
१९६५ से भारतीय संघ की राजभाषा 
हिंदी हो गई । कितु राजभाषा अधि- 
नियम १६६३ के खंड-३ के अधीन संघ के 
सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी के अति- 
रिक्त अँग्रेजी का प्रयोग २६ जनवरी, 
१९६५ के बाद भी (क) केंद्रीय 
सरकार के उन कार्यों के लिए, जिनका 
इस दिन से ठीक पहले उपयोग हो रहा 
था, और (ख) संसद्‌ का कार्यं चलाने 
के लिए जारी रहेगा । संविधान के 
अनुच्छेद ३४६ के अधीन संघ के सरकारी 
कार्यो के लिए इस समय प्रयुक्त होने 
वाळी भाषा (या भाषाएँ) ही राज्य 
तथा केंद्र के बीच भर दो राज्यों के बीच 
होनेवाले पत्र-त्वहार की भाषा (या 
भाषाएं) होंगी । राजभाषा (संशोधन) 


रहनी चाहिए i) SR ts के वाद जब [दी ८०) ARN zed ६७० अह व्यवस्था की 
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गई कि केंद्रीय सरकार और उस राज्य 
सरकार के वीच, जिसने हिदी को राज- 
भाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्र- 
व्यवहार में अंग्रेजी का उपयोग 
होगा । जब एक राज्य और एक दूसरे 
राज्य में, जिसने हिदी को राजभाषा 
के रूप में नहीं अपनाया है, हिदी में पत्र- 
व्यवहार होता है तो हिंदी के पत्र के 
साथ उसका अँग्रेजी अनुवाद भी जाएगा 1 


० ४०८१ (ओल्ड गार्ड) : ओल्ड गाइ, 


दल या सरकार के अनुभवी, पक्के और 
पुराने संरक्षक अथवा नेता । 

नैपोलhियन ने १८०४ में एक साम्राज्यिक 
रक्षी दल का निर्माण किया था । इसमें 
नैपोलियन की सेना के चुने हुए लोग होते 
थे । इनकी पोशाक तथा वेतन भी अन्य 
सैनिकों से अच्छा होता था और वे 
सैपोलियन के विशेष विश्वासपात्र सैनिक 
होते थे । आलंकारिक रूप से इस शब्द 
का प्रयोग किसी दळ या सरकार के 
अनुभवी, पक्के और पुराने संरक्षको अथवा 
नेताओं के लिए होता है । 


गाए्भ वाई (ओलिगेकि ) : अल्पतंत्न । 


अल्पतंत्र सरकार की वह व्यवस्था है 
जिसमें प्रशासन कुछ व्यवितयों के हाथ में 
सीमित हो जाता है । अरस्तू ने इस पर 
काफी विचार किया है। उसके अनुसार 
अल्पतंत्र में नागरिकता और पद के लिए 
आवश्यक योग्यता संपत्ति हो जाती है । 
इसमें सत्ता एक ही परिवार के लोगों के 
हाथों में केंद्रित हो सकती है परंतु अगर 
धन समाज के एक बड़े वर्ग में वितरित हो 
तो अल्पतंत्र संतुलित हो जाता हे । 
अरस्तू का विचार थक्ठेकि अल्पतंत्न में 
मुख्य समस्या धनी वग द्वारा जनता का 
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का कहना है कि शासन-व्यवस्था 
चाहे कुछ भी हो सत्ता तो अंततः कुछ 
ही लोगों के हाथों में सीमित होती है 
कितु लोकतंत्र के विपरीत जिस अर्थ में 
अल्पतंत्र का प्रयोग किया जाता है उस 
अर्थ में तो अल्पतंत्रात्मक व्यवस्था अव 
प्रायः लुप्त हो गई है तथा जिन देशों में 
सत्ता कुछ थोड़े से परिवारों अथवा किन्ही 
दलगत गुटों के हाथों में केंद्रित है वे भी 
अपने को किसी-न-किसी प्रकार का 


लोकतंत्र ही मानते हैं । 
ombudsman ओम्बुड्समेन) 
ओम्बुड्समेन । 


आधुनिक शासन की वढ़ती हुई शक्तियों 
से नागरिकों के हितों तथा अधिकारों को 
रक्षा करने के लिए जिन अनेक युक्तियों 
का आविष्कार किया गया है, उनमें 
“ओम्बुङ्समेन' का नाम प्रमुख है । इसका 
१८०९ में स्वीडेन में ग्राविर्भाव हुआ 
था, १९१९ में इसे फ़िनलेंड ने अपनाया, 
१९५५ में डेन्माक ने, १६६२ में न्यूज़ी- 
लैंड ने और १६६४ में इंगलेड ने । 
"ओम्बुडसमेन' से मिळती-जुळती 
संस्थाएं पश्चिमी जमनी, फिछिप्पाइन्स, 
यूगोस्लाविया, पोलेंड, सोवियत संघ तथा 
जापान में विद्यमान हैं । कनाडा, आयलँड, 
हालेंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका भी 
उसे किसी-न-किसी रूप में स्थापित 
करने का विचार करते रहे हैं । 


“आओम्बुड्समेन” का कार्य सरकारी 
विभागों के विरुद्ध नागरिकों की शिका- 
यतों की छान-वीन करना है । यदि उसे 
पता चलता है कि नागरिक की शिकायत 


सही है, तो वह उसके प्रति हुए अन्याय के | | 


पीड़न हेत "अमि बहत से" विधारणों ००८निबारणळध्पलव्छैत वहदेणके 
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उच्चतम न्यायालम के न्यायाधीश के पद 
- का व्यवित होता है और सरकारी अधि- 
- कारियों के कुशासन की जाँच-पड्ताल कर 
सकता है। “ओम्बुड्समेन ' की पद्धति बड़ी 
- लचीली है । यही कारण है कि एक-दूसरे 
- से सर्वथा भिन्न शासन-पद्धति वाले देश 
भी उसे अपनाने में समर्थ हो सके हैं । 
ओम्बुड्समेन की प्रत्येक देश में इस तरह 
व्यवस्था की गई है कि: वह वहाँ की स्था- 
नीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके । 
इसलिए, प्रत्येक देश में उसका क्षेत्राधिकार 
अलग-अलग है । 


उदाहरण के लिए स्वीडेन तथा फ़िनलेंड 

के ओम्बुड्समेन का क्षेत्राधिकार न्याय- 
पालिका तक विस्तृत है । लेविन न्यूजी- 
लैंड, डेनमाक तथा नावें के ओम्बुड्समेन 
का न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं 

` है। स्वीडेन के ओम्वुड्समेन का मंत्रियों 
` पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसका काम 
सिफ़ यह देखना है कि न्यायाधीश, सर- 


द 
` - कारी कर्मचारी .तथा अन्य .असनिक 


अधिकारी किस प्रकार विधियों का पालन 
' करते हैं। यदि वे विधियों का उल्लंघन 
' करते हैं या अपने कत्तेव्यो का पालन 
E नहीं करते तो ओम्बुड्समेन उन पर 
"मुकदमा चला सकता हे । डेन्साक के 
ओम्बुड्समेन का मंत्रियों तथा न्यायाधीशों 
दोनों पर अधिकार होता है । नावें का 
ओम्बुड्समेन मंत्रियों के उन कार्यों की 
" पड़ताल कर सकता है जो वे मंत्रालय 
- के प्रधान के रूप में करते हैं । फ़िनलेड 
के ओम्बुड्समेन का मंत्रिमंडल-त्तर के 
` मंत्रियों पर ही अधिकार नहीं है, प्रत्युत 
"वह उन पर मुकदमा भी चलां सकता है। 
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विशेषता ल धिता अनोपचारिकता है। वह अपनी है। वह अपनी 
पहल पर कार्य कर सकता है और किसी 
की शिकायत पर भी । इंगलैंड का 
संसदीय आयुक्त (इंगलैंड और न्यूजीलँड 
में ओम्बुड्समेन को इसी नाम से पुकारते 
हैं) इस नियम का अपवाद है। वह 
तभी कार्य करता है जव कि कोई संसद- 
सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र के किसी 
सदस्य की ओर से शिकायत करे। 
इंगलैड में यह भिन्न पद्धति ओम्बुड्समेन 
को संसदीय शासन के ढाँचे में खपाने के 
लिए अपनाई गई। यदि ओम्बुड्समेन 
को यह लगे कि शिकायत निराधार है, 
तो वह जाँच करने से मना कर सकता 
है। यदि वह जाँच करने का निश्चय 
करता है तो वह अपनी टिप्पणी के साथ 
शिकायत संबद्ध अधिकारी के पास भेज 
देता है और उससे स्पष्टीकरण प्राप्त 
करता है। इस स्पष्टीकरण पर विचार 
करने के वाद यदि उसे लगे कि शिकायत 
उचित है तो वह संवद्ध अधिकारी से कह 
सकता है कि वह अपना निर्णय बदल दे। 
यदि अधिकारी ओम्बुड्समेन के निर्देशों 
का पालन नहीं करता, तो ओम्बुड्समेन 
संसद के पास रिपोर्ट भेज सकता है ओर 
सुझा सकता है कि संबद्ध अधिकारी के 
विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए । 


` ओम्बुड्समेन सभी फ़ाइलें और दस्तावेज 


देख सकता है । साक्षियों को बुलाने तथा 


साक्ष्य लेने के मामले में उसे असेनिक 


न्यायालय की शवितर्यां प्राप्त हैं । 


. भारत, में भ्रष्टाचार और कुशासन के 


वारे में शिकाम़रतों की समस्या निरंतर 


उग्र होती जा रही है । भारत सरकार 


र ओम्बड्समेन , u की कार्यवाही की एक Col ०१०) वेवि ढाँचे मे आमूल 
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सुधार करने की समस्याओं पर विचार 
करने के लिए १६६६ में प्रशासनिक 
“सुधार आयोग ` नियुक्त किया था । 
` प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थं 
विषयों में से एक “नागरिक की शिकायतों 
- से संबद्ध समस्याओं पर विचार भी था । 
आयोग ने इस संबंध में सर्वसम्मति से 
संस्तुतिं की कि इस देश में ओम्वुड्समेन 
जैसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए । 
आयोग ने भारत के लिए ओम्बुड्समेन 
की. दो श्रेणियों की संस्तुति की है। 
एक लोकपाल, दूसरा लोकायुक्त । लोक- 
पाल मंत्रियों तथा सचिवों के कार्य की 
जाँच कर सकता है और लोकायुवत 
सचिवों से नीचे के अधिकारियों की । 
सरकार ने आयोग फी ` सिफ़ारिंशों को 
स्वीकार कर लिया है और इन सिफ़ारिशों 
को कार्यरूप देने के लिएं एक विधेयक 
(लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 
१६६८, १९६८ का विधेयक संख्या ५१) 
संसद के विचाराधीन है। 

open 0०० एफए (ओपेन डोर 
पालिसी) : मुक्त द्वार नीति । 

` सभी देशों तथा व्यक्तियों के साथ 
समानता के धरातरू पर तथा एक समान 
शर्तों पर व्यापार करने की नीति जिसके 
अनुसार किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति को 
कोई एकाधिकार या कोई अधिमान नहीं 
दिया जाता । | 

oppositi०॥ (ऑपोजीशन ) : प्रतिपक्ष, 
विरोधी दल, लोकतंत्रात्म्क विधान- 
मंडलों में सत्तारूढ़ दल से इतर दल । . 

` संसदीय लोकतंत्र. ख विरोधी दल 
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V । Collection, Digit 29० २५ कफाची 
का महत्त्वपु॒ण अंग होता है. । उसका ९९२११5166 (ऑर्डर अध्यादेश । 


कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना 
: करना है जिससे सरकार सावधान बनी 
रहे तथा मनमानी न कर सके । संसदीय 
सरकार आत्म-विश्वास, सद्भावना और 
संविधान के मूल सिद्धांतों को स्वीकृति 
पर आधारित होती है । सरकार और 
विरोधी दरू दोनों को निश्‍चित परंपराओं 
के आधार. पर कार्यं करना पडता है। 
विरोधी दळ के नेता की स्थिति का 
सार्वजनिक महत्त्व है। इंगलंड में उसे 
सम्राट का वैकल्पिक प्रधानमंत्री समझा 
जाता है । सरकार तथा विरोधी दछ के 
सचेतक अपने नेताओं से परामश करके 
यह तय करते हैं कि किन विषयों पर 
` चाद-विवाद,किया जाए और उनके लिए 
कितना समय दिया जाए । कुछ अवसरों 
पर बिरोधी दल राष्ट्रीय हित को ध्यान 
में रखकर सरकार को सहयोग देता है । 
ऐसा युद्ध के समय विशेषकर विदेशी 
विषयों के संबंध में होता हे । 


भारत में भी सारे विवेकशील और * 


अनुभवी राजनीतिज्ञो ने भारतीय संसंद्‌ 
और राज्य के विधानमंडलों में विरोधी 
. दल के महत्त्व को स्वीकार किया है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से फरवरी, 
२६६७ के आम चुनावों तक भारत में 
_ प्रभावशाली विरोधी दल का अभाव रहा । 
अब कांग्रेस के विघटन फे वाद भी देश 
में केंद्रीय स्तर पर किसी एक उत्तरदायी 
विरोधी दल के निर्माण की संभावना 
अधिक नहीं दिखाई दे रही कितु राज्यों 
के स्तर पर कई जगह कांग्रेस के अलावा 
अन्य दलों ने भी इधर सत्ता संभाली है । 


vk 
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संविधान ने राष्ट्रपति तथा राज्यपाल 
को उस अवधि में विधि-निर्माण की 
शक्ति दी है जव संसद्‌ अथवा विधान- 
मंडळ सत्राबसान होने के कारण या निम्न 
सदन के विघटन के कारण विधि-निर्माण 
करने की स्थिति में न हो। कार्यांग को 
विधिःनिर्माण की यह जो शक्ति दी 
जाती है, वह अस्थायी है और इस शक्ति 
के अधीन बनाए गए अध्यादेश संसद्‌ 
अथवा विधानमंडल के समवेत होने के 
छह सप्ताह बाइ स्वयं समाप्त हो जाते 
हैं । अध्यादेश प्रख्यापन के बाद आगामी 
सत्न के प्रारंभ में अध्यादेश की प्रतिलिपि 
सहित ऐसा विवरण संसद्‌ अथवा विधान- 
मंडल के दोनों सदनों की मेजो पर रखा 
जाता है जिनमें अध्यादेश निकाळने की 
` आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण 
दिया जाता है । तत्पश्चात्‌ किसी सदन 
में अध्य'देश के निरनुमोदन का प्रस्ताव 
लाया जा सकता है और यदि ऐसा 
प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो 
जाए तो अध्यादेश छह सप्ताह पूर्व भी 
निष्प्रभाव हो सकता है । 


organic theory the state (ऑर्गेनिक 
थ्योरी ऑफ़ दे स्टेट) : राज्य का जैविक 
सिद्धांत । 
E का जेविक सिद्धांत राज्य के स्व- 
रूप एवं राज्य और व्यक्तियों के संबंधों 
की व्याख्या करता है । यह सिद्धांत 
न्यायशास्त्रियों के इस विचार को अस्वी- 
कार करता है कि राज्य एक वैधिक 
परिकल्पना अथवा मानसिक मान्यता-मात्र 
है । इस सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय यह है 
कि राज्य एक जीवधारी अथवा जीवित 
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जो जीवधारियों, पशुओं अथवा पौदों के 
अंगों की भाँति ही कार्य करते हैं। राज- 
दर्शन के इतिहास में राज्य के जैविक 
सिद्धांत के दो रूप दिखाई देते हैं । इस 
सिद्धांत का एक रूप वह है जिसमें राज्य 
के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए 
राज्य एवं जीवधारियों के कार्यों की 
तुलना ही की जाती है, राज्य को जीव- 
धारी के साथ अभिन्न नहीं किया जाता । 
इस सिद्धांत का दूसरा रूप वह हे जिसमें 
राज्य को जीवधारी के साथ अभिन्न कर 
दिया जाता है और कहा जाता है कि 
राज्य वस्तुतः सप्राण जीवधारी है। 
वैदिक काल से लेकर स्पंसर के समय 
तक राज्य के जैविक सिद्धांत की जो 
व्याख्या हुई, उसमें विद्वान राज्य और 
जीवधारी की तुलना ही करते रहे। 
प्लेटो, हॉव्स, रूसो, व्वंट्श्ली आदि 
राजनीतिक विचारकों ने राज्य. तथा 
जीवधारी के बीच रोचक तुळनाएं प्रस्तुत 
कीं । उनका सामान्य निष्कर्षं था-- 
राज्य अपने ग्रंगभूत व्यक्तियों से ऊंचा 
है । इन विचारको का मत था कि चूंकि 
राज्य से पृथक्‌ होने पर व्यक्तियों की 
कोई सत्ता नहीं रहती और व्यक्ति पूर्ग- 
रूप से राज्य के ऊपर आश्रित है, अतः 
राज्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व- 
पणं है और राज्य का व्यक्तियों के ऊपर 
अनन्य अधिकार रहना चाहिए । 


हवेटं स्पेंसर विकासवादी सिद्धांत का 
समर्थक था और उसने अपने सामाजिक 
तथा राजनीतिक दर्शन में जीवशास्त्रीय 
सिद्धांतों का प्रयोग किया है । उसके अनु- 
सार राज्य तथा जीवधारी में ये 


प्राणी हैओर, उसके पासू भी ऐसे अंग i Col अमां गनताएं पाई जाती: हैं, ५५६) राज्य और 
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जीवधारी की उत्पत्ति एक समान है। 
दोनों जीवाणुओं के रूप में आरंभ होते 
हें ॥ (२) जिस प्रकार जीवित शरीर 
परिवद्धित और संवद्धित होता है, उसी 
प्रकार राज्य भी । जीवधारी एवं राज्य 
के विकास की रचनात्मक जटिलताएं भी 
एक-सी हँ । (३) जीवधारी के शरीर में 
आमाशय में भोजन का पाचन होता है, 
रक्त-चाहिनियों हारा संपूर्ण अंगों में रक्त 


` का संचार होता है, स्नायु-प्रणाली द्वारा 


विभिन्न अंग अपना कार्य संपादित करते 
हुँ । शरीर का केंद्र मस्तिष्क है जो संपूर्ण 
शरीर को नियंत्रित करता है। राज्य में 
भी शरीर के अनुरूप ही प्रणालियाँ हुँ-- 
उत्पादन-प्रणाली, यातायात-प्रणाली, 
पुलिस-व्यवस्था तथा केंद्रीय मंत्रि-परिषद्‌ 
जो शरीर की विभिन्न प्रणालियों के सम- 
कक्ष ही कार्यं करती हैं । स्पेंसर ने 
राज्य और जीवित शरीर में ये समान- 
ताएँ बताने के साथ-साथ उनके दो 
हतत्वपूणं अंतरों का भी निर्देश 
किया है: (१) प्राणी-शरीर के विभिन्न 
भाग मिलकर एक संपर्ण शरीर की 
रचना करते हैं। यदि उन्हे शरीर से 
पृथक्‌ कर दिया जाए तो वे नहीं रह 
सकते । इसके विपरीत राज्य अपनी 
प्रकृति में विश्लिष्ट है । उसकी इकाइयाँ 
एक-दूसरे से जुड़ी हुई न होकर बिखरी 
हुई होती हैं । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी 
पृथक एवं विशिष्ट सत्ता होती है। (२) 
जीवित शरीर में चेतना शरीर के एक 
विशिष्ट भाग स्नायुओं में केंद्रीभूत होती है 
अंगों -हाथ-परआदि--की अपनी पृथक 
चेतना अथवा इच्छा नहे होती । इसके 
विपरीत राज्य के अंगीभूत व्यक्तियों की 


original jurisdiction 


अपनी स्वतंत्र चेतना अथवा इच्छा होती 
है । 
राज्य और जीवधारी के इन अंतरों के 
कारण स्पंसर ने राज्य के जैविक सिद्धांत 
से अपने पूर्ववतियों से भिन्न निष्कर्ष 
निकाले हैं । उसने इस सिद्धांत की 
सहायता से व्यक्तिवाद का प्रतिपादन 
किया है । स्पेंसर का कहना है कि चूँकि 
राज्य में चेतना का ऐसा कोई कंद्रस्थल 
नहीं होता, जैसा कि जीवधारी में होता 
है, इसलिए राज्य को चाहिए कि वह 
व्यक्तियों को अपने हितसाधन के लिए 
प्री स्वतंत्रता दे। राज्य के जैविक 
सिद्धांत का.विशेष गुण यह है कि वह 
राज्य के स्वरूप तथा राज्य और व्यक्ति 
के संबंध को अच्छी तरह समझा देता 
है । यह सिद्धांत हमें बताता है कि राज्य 
परस्पर असंबद्ध अपने ग्रंगभूत व्यक्तियों 
का एक छिन्तसूत्र समूह नहीं है, प्रत्युत 
वह एक संसक्त इकाई है ओर उसके 
विभिन्न अंगों में अन्योन्य संबंध है । 
राज्य का मनुष्य से पृथक्‌ कोई अस्तित्व 
नहीं है । राज्य अपने-आप में साध्य नहीं 
है, वह मनुष्य की सेवा का साधन है 
और मानव से भिन्न उसका न कोई 
अस्तित्व है और न सार्थकता । लेकिन, 


- इस सिद्धांत में कुछ स्पष्ट दुबेलताएँ भी 


हैं। राज्य कुछ हद तक जीवधारी के 
अनुरूप हो सकता है, लेकिन वह उससे 
अभिन्न कदापि नहीं । 


original jurisdiction (ओरीजिनल 
ज्यूरिस्डिवशन) : प्रारंभिक क्षेत्राधिकार । 
जब किसी न्यायालय में कोई मुकदमा 


शरू होता है तो उस न्यायालय का 
मुकदमे पर पहले-पहल विचार करने का _ hr 
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. अधिकार उसका प्रारंभिक क्षेत्राधकिर 


या अधिक राज्यों कें बीच के; 


होता है । संविधान के अनुसार भारत के 
उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रा- 
शिकार में (क) भारत सरकार तथा एक 


(ख) 


pacifism (पैसिफिउम) :. शांतिवाद । 


शांतिवाद के सिद्धांत का इतिहास 
बहुत पुराना है । प्राचीन चीनी विचारकों 


क्के उपदेशों तथा वौद्ध धर्म ग्रंथों में 


.. अहिसा का प्रतिपादन क्रिया गया हे । 
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बीसवीं शताव्दी में गांधीजी ने अहिसा 


: को व्यावहारिक रूप दिया और मात्र सत्य 
. और अहिसा के बल पर ब्रिटिश. शासन 


का विरोध किया । अमरीका के नीग्रो 


` छोंगों ने, विशेष रूप से डॉ० माटिन 


लूथर किंग जूनियर ने, अपने सिविल 


अधिकारों के लिए. अहिसां के मार्ग का 


अनुसरण क्रिया" कुछ शांतिवादियों 


- ने दो महायुद्धो के दौरान युद्ध का विरोध 
किया पर यह आंदोलन ढीला पड़ गया । 
` वास्तव में पश्चिमी सभ्यता में आहसा 


एवं. शांतिवाद को राजनीतिक एवं 


आदर्शवादी दृष्टि से अव्यावहारिक 
` समझा गयाः है परंतु परमाणु एवं नाभि- 


कीय ` शक्तियों के प्रादुर्भाव फे वाद यह 
वात साफ हो गई है कि संसार के सामने 
केवल दो ही रास्ते हैं या. तो शांति ओर 
या परमाणु युद्ध में सवेनाश | 

गांधीजी की अहिसा की संकल्यना 


' और पाश्चात्य शांतिवाद की संकल्पना 


में कुछ सूक्ष्म भेद हैं । “शांतिवाद' 


` ४युद्धवाद' का विपरीतार्थक है जबकि | 
¢ “mR B का! गांधीजी, को lectio नवोदित अफ्रीकी राष्ट्र की | अपनी-अपनी 
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भारत सरकार और एक अथवा कई 
राज्यों के तथा एक या अधिक अन्य राज्यों 
के बीच के, अथवा (ग) दो से अधिक 
राज्यों के बीच के विवाद शामिल हैँ । 


असा एक नकारात्मक संकल्पना नहीं 

है जव कि शॉतिवादियों की शांति की 

भावना युद्ध के अभाव की ओर ही संकेत 

करती है । शांतिवाद का आधार है युद्ध 

का भय जबकि सच्ची अहिसा का आधार 

है सत्य, प्रेम और अभय । 

देखिये Gandhism 

nonviolence. 


pan-Africanism (पान-अफ्रीकनिज्म) : 
“; स॒वं -अफ्रीकावाद । - पना 
„ अफ्रीकियों द्वारा स्वशासन एवं आत्म- 
-निणंग़र का. आंदोलन करीव सौ वर्षो से 
“सामने आया है । इस संवंध में ६६१६ 


से १६२७ के वीच चार बार सर्वे-अफ्रीका 


-सभाएँ हुई जिनसे इस आंदोलन को 
- बल मिला । पिछले कुछ दशकों में इस 


विचार को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 


. जोमोकेन्याटा तथा डॉ० एनक्रूमा जसे 


अनेक - अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी 


स्वतंत्रता आंदोलन के लिए विशेष संघर्ष 
. किया | १९५७ में घाना की स्वतंत्रता के 
' पश्चात्‌ डॉ० एनक्रूमा ने सारे अफ्रीकी 
` राज्यों के राजनीतिक समन्वय का 


वित्रार प्रतिपादित किया । परंतु 
शनै:-शनैः अनेक अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र 
हो जाने के बाद अब यह आंदोलन कुछ 
धीमा पड गया है तथा इसका स्थान 
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र।ष्ट्रीयता की भावना रेती जा रही है । 
कुछ लोग सर्वे-अफ्रीकावाद को परिभाषा 
का विस्तार कर उसमें काले लोगों के 
अलावा संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का 
समावेश करना चाहते हैं जिसमें उत्तरी 
अफ्रीका भी शामिल हो । 
pan-Asianism (पान-एशियनिज्म): 
सवें एशियावाद । 
एशिया की सभ्यता, अध्यात्म, दर्शन, 
चिंतन, रहन-सहन पश्चिमं के देशों से 
भिन्न रहा है। उसका अपना अलग 
व्यवितत्व है । उसके मुल्य पश्चिम की 
सभ्यता और संस्कृति से अलग हें । 
वस्तुतः एशिया अनेक प्राचीन सभ्यताओं, 
संस्कृतियों और धर्मों की जन्मभूमि रहा 
है। संसार के प्राय: सभी महान्‌ धर्म 
: एशिया में ही जन्मे और पनपे। इस 
` प्रकार सर्व-एशियावाद का संकेत पश्चिम 
से भिन्नता को सिद्ध करना तथा एशियाके 
पृथक व्यक्तित्व की स्थापना है । ऐति- 
हासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगता 
है कि पश्चिम के उत्पीड़न के फलस्वरूप 
एशिया में अपने अलग व्यक्तित्व की 
 उद्‌भावना हुई । यद्यपि एशिया के प्राय 
सभी देश स्वतंत्र हो गए हैं और उनमें 
सबसे अधिक वलवती भावना राष्ट्री 
यता की ही है फिर भी, नकारात्मक 
रूप में ही सही, एशिया के व्यक्तित्व 
और उसके आत्म-सम्मान कीरक्षा की 
भावना अब भी काफी दृढ़ है। 
‘Panchayat (पंचायत) : पंचायत । 
भारत में ग्राम-पंचायतों की परम्परा 
` बहुत पुरानी है । प्राचीन भारत में ग्राम 
पंचायत समस्त स्थानीय मामलों का 
चाहे वे सामाजिक हों दी आधिक, नैतिक 


हों य८ठसा पिकात करती 
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"करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको _ 


: इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए _ 


` बंध के अनुसार ही विभिन्न राज्य- 
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थीं । वे केवळ कर देने और आवश्यकता 
'पडने पर सँनिक सहायता प्रदान करने 
के छिए ही केंद्रीय सरकार के आश्रित 
थीं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की केद्री- 
करण की नीति ने ग्राम-पंचायतों के 
ऊपर घातक प्रहार क्रिया, पर शीघ्र ही 
उसे भी यह अनुभव हो गया कि देहाती 
स्वशासन का अध:पतन देश के. नागरिक 
जीवन के लिए अत्यंत हानिकार है । 
१६०८ ई में पहली बार ब्रिटिश 
सरकार ने विकेंद्रीकरण आयोग को 
नियुक्ति कर भारत में ग्राम-पंचायतों 
को पुर्नेजीवित करने की ओर निश्‍चित 
कदम उठाया ।' इस आयोग की सिफा- 
रिशों पर विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने 
यहाँ ' ग्राम-पंचायत अधिनियम 
बनांए'और १६१२ ई० में पंजाब में 
१६२० में उत्तर प्रदेश में तथा इसके 
वाद अन्य प्रांतों में इसी प्रकार के अधि- 
नियम .बना' दिए गए । १६३५ के 
भारत सरकार ` अधिनियम के अधीन 
प्रांतीय स्वायतता का प्रवर्तन होने पर 
तथा उसके वाद १९४७ में स्वाधीनता 
प्राप्ति पर ग्राम-पंचायतों के विकास पर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा । उत्तर- 
प्रदेश में १९४७ में पंचायतराज अंधि- 
नियम वनाया गया । भारतीय संविधान 
ने ग्राम=पंचायतों के संबंध मं उपबंध 
किया कि“राज्यग्राम-पंचायतों का संगठन 


ऐसी शक्तियां ओर प्राधिकार प्रदान 
रेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की. 


आवश्यक हों ” । संविधान के इस उप- | 
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को लागू करने के लिए सक्रिय कदम 
उठाए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्राम- 
समूह में पंचायत की स्थापना की । 


"१२ जनवरी, १९५८ को राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ ने छोकतंत्रात्मक 
विकेंद्रीकरण तथा पंचायती .राज की 
स्थापना के लिए कुछ व्यापक सिद्धांत 
निर्धारित किए । इसके बाद केरल, जम्मू- 
कश्मीर, तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर 
शेष सभी राज्यों में ग्राम, खंड तथा 
ज़िला स्तरों पर त्रिस्तरीय स्वायत्तशाप्ती 
संस्थाएं स्थापित की जा चुकी हैँ। विकास 
तथा स्थानीय प्रशासन संबंधी विशेषा- 
धिकार पंचायती राज संस्थानों को दिए 
जा चुके हैं। इस समय ग्राम-पंचायतें 
लगभग समी राज्यों तथा संघीथ क्षेत्र 
में स्थापित की जा चुकी हैं। खंड स्तर 
पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर 
पर जिला परिषदे केरल, जम्मू-कश्मीर, 
नागालेड, विहार (कुछ भाग) तथा मध्य 
प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्यों में 
स्थापित की जा चुकी हैं । ग्राम-स्तर पर 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागु करने 
के लिए पंत्रायत, सहकारी समिति तथा 
विद्यालय बुनियादी संस्थाए हैं । निर्वा- 
चित पंचायत क्षेत्र के समस्त विकास 
कार्यक्रमों की देखरेख करती है । 
सहकारी समिति आथिक क्षेत्र में योग 
देती है। ग्राम का विद्यालय शिक्षा, 
संस्कृति, मनोरंजन तया संबद्ध क्षेत्रो में 
कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अनेक 
जगहों पर महिला तथा युवक संगठनों, 
किसान संघों तथा कारीगर संघों को 


' भी विकास कार्यो के संबंध में पंचायत 


के साथ संबद्ध किया जा रहा है । 
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पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव 
के मताधिक्रार-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है । पंचायतों के कार्य दो 
प्रकार के हैं- अनिवार्य और स्वैच्छिक । 
गाँवों में सड़कें बनवाना व उनकी 
मरम्मत करवाना, चिकित्सा-संवंधी प्रबंध 
और संक्रामक रोगों की रोक-थाम क रना, 
जन्म-मृत्यु आदि का व्यौरा रखना, सार्व- 
जनिक सड़कों एवं स्थानों पर अनधिकृत 
कब्जे दूर करना, मेलों, वाजारों 
तथा हाटों का प्रबंध करना, बालकों 
की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करना 
और प्रसृति तथा वालूक-बालिकाओं के 
कल्याण की व्यवस्था करना आदि सव 
पंचायतों के अनिवाय कार्य हैं । पंचायतों 
के ऐच्छिक कायं हूँ-सड़कों के किनारे 
तथा सावंजनिक स्थानों पर वृक्ष लगाना, 
पशुओं की नस्ल सुधारना, ग्राम स्वयं- 
सेवक दल तैयार करना और किसानों 
के लिए सरकार से कर्जा प्राप्त करना 
और उसे वाँटने में सहायता देना आदि। 
ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का एक मुख्य 
अंग पंचायती अदालतें हैं। गांवों में. मुक दमे 
बाजी कम करने तथा जनता को सस्ता 
न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से पंचायती 
अदालतों का निर्माण किया गया है । 
अदालतों को छोटे-मोटे दीवानी और 
और फौजदारी मुकदमों को तय करने 
का अधिकार दिया गया है । 


देश के अधिकांश भागों में पंचायती 
राज की व्यवस्था हो जाने के बाद अब 
अधिक जोर इने संस्थानों के सुगठन पर 
दिया जाना चाहिए । पंचायती राज 
निकायों के 'कायं-संचालन को सुदृढ़ 
बनाने के लिए इनके कार्यों की निरंतर 
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समीक्षा करने की आवश्यकता है । 
: पंचशील । 

पंचशील संस्कृत के दो शब्दों से मिल 
कर वना है--पंच और शील । पंच का 
अर्थ है पांच और शील का अथं है.स्वभाव, 
प्रथा, जीवन-रीति, कार्य-रीति, प्रवृत्ति, 
चरित्र, प्रकृति, सद्वृत्ति, नेतिक आचरण 
या ईमानदारी । इस प्रकार शाब्दिक 
दृष्टि से पंचशील का अर्थ हुआ “आचरण 
के पाँच नियम ” | बोद्ध साहित्य में यह 
शब्द इसी अथे में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ 
इसका संक्षिप्त रूप 'पंसिल हो गया है 
और वौद्ध धमं के छह या दस अनुशासनों 
अथवा पारमिताओं में इसकी भी गणना 
की गई है । वौद्ध धमं की छह पार- 
मिताएं हैं (१) भिक्षा दान तथा अशि- 
क्षितों को पढ़ाना-लिखाना, (२) शील 
निर्वाह, (३) धैयं और दीर्घकाल तक 
कष्टसहन (४) ब्रत-पान में सावधानी 
(५) ध्यान, (६) ज्ञान। 

वौद्ध धमं में १० नकारात्मक प्रतिषेध 
हैं और अठारह सकारात्मक आदेश । 
प्रतिषेधों में पाँच ऐसे हैं जिनका सभी 
पालन कर सकते हैं। वे हैं - हत्या न 
करो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, 
झठ न बोलो, मादक द्रव्यो का व्यवहार 
न करो । अन्य पाँच प्रतिषेश्र साधुओं के 
लिए हैं-भोजन नियत समय पर ही 
करो, उसके अतिरिक्त नहीं, नाच-गान 
और नाटक से अलग रहो, अलंकारों 
तथा सुगंधित पदार्थो का प्रयोग न करो, 
विलासपू्णं शय्याओं का प्रयोग न करो, 


; सोना-चाँदी ग्रहण न करो । भक्त स्त्री 


पुरुष इन दस धर्माज्ञाओं में से पहले पाँच 
या आठ (पंसिल या अटसि) शीलों का 


थोडा या एधिक्षा, साया "क्क "फि nasi हो प्रभुसत्ता 


व्यवहार करते हैं। कुछ लोग महीने में 
चार दिन प्रत्येक सोमवार (पोया दिवस) 
को इन शीलों के पालन की .प्रतिज्ञा 
करते हैं । 

भगवान्‌ बुद्ध ने विनयपिटक में पंसिल 
या नैतिकता के पांच नियमों की इस 
प्रकार व्याख्या की है : 

(१) किसी प्राणी को हानि न 
पहुंचाने का नियम, (२) जो चीज़ न 
दी गई हो, उसे न लेने का नियम, 
(३) अनैतिक योन-संबंधों से दूर 
रहने का नियम, (४) झूठ से दूर रहने 
का नियम; (५) मादक पेयों से अलग 
रहने का नियम | 

अशोक ने अपने शिळालेखों में इन 
शीलों के पालन का आग्रह किया है 
और उन्हें अपने प्रजाजनों के कल्याण 


-के लिए आवश्यक माना है । 


बौद्ध धर्म में पंचशील व्यक्तिगत 
आचरण के नियम थे। १९४५ में हिदे- 
शिया गणराज्य की स्थापना होने पर 
वहाँ के राष्ट्रपति सुकर्णं ने पंचशील 
(पंचशिला या पंजसिला) शब्द का पहली 


' बार राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग किया 


और उन्हें राष्ट्रीय नीति का आधार 
घोषित किया । वे पाँच सिद्धांत थे-- 
राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रवादः ईश्वर-विश्वारु, 
लोकतंत्र और सामाजिक न्याय । 
अंतर्राष्ट्रीय आचरण के पाँच नियमों का 


जो आगे चल कर पंचशील फे नाम से 


विख्यात हुए, सबसे पहले २६ अप्रेल 
को तिब्बत के प्रश्न पर चीन और भारत 
के करार में निम्नलिखित रूप में निरू- 


पण किया गया था 


८ १ एक दुसरे की प्रादेशिक अखडता - 2: क | | 
का सुम्मान करना, 3 न 
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एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही 
न करना, (३) एक-दूसरे के आंतरिक 
कार्यों में हस्तक्षेप न करना । (४) 
समानता और परस्पर लाभ फी 
नीति का पालन करना, तथा (५) 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में 
विशवास करना । 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने २३ सितंबर 
१६५४ को हिंदेशिया के प्रधान मंत्री के 
सम्मान में जो राजकीय भोज दिया था,उस 
में पंचशील शब्दका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 
के क्षेत्र में पहली वार प्रवत्तंन किया 
और बताया कि इन सिद्धांतों के आधार 
पर स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित 
की जा सकती है । इसके वाद से पंच- 
शील भारत की विदेश-नीति का मुख्य 
आधार रहा है तथा अनेक राजनयिक 
सम्मेलनों तथा वक्तव्यो में इसका उल्लेख 
किया गया है । 

देखिये-peaceful coexistence. 
pan-Europeunism (पान-योरोपिय- 
निज्म) : सर्वे-यरोपवाद । 

प्रथम महायुद्ध के वाद सत्‌ १६२३- 
२४ में काउंट रिचर्ड ने अपने निबंधों 
के द्वारा यूरोप की एकता के विचार को 
प्रतिपादित किया । परंतु १९३३ में 
जमंनी में हिटलर के सत्तारूढ़ होने पर 
काउंट को जर्मनी छोड़ना पड़ा और वह 
अमरीका चला गया तथा यहाँ से अपने 
विचारों का प्रतिपादन करता रहा। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप के नेताओं 
ने मिलकर युरोप के आथिक समन्वय 
पर विचार किया । योरपीय साझा 
बाज़ार इस दिशा में पहला कदम है । 
॥ वजन (पान-इस्लामिज्म) : 
सब-इस्लामवाद । 


pan-Slavism 


सर्व-इस्लामवाद का आशय उस 
विचारधारा या आंदोलन से है जिसका 
उद्देश्य इस्लाम धमं के आधार पर संसार 
के सभी मुस्लिम-बहुल देशों तथा मुसल- 
मानों को मिलाकर एक राजनीतिक 
इकाई बनाना है । उन्नीसवीं शताव्दी के 
अंत और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में 
मुस्लिम प्रदेशों में पश्चिम की घुसपैठ 
का विरोध करने तथा इस्लाम के 
अनुयायियों में एकता उत्पन्न करने वाले 
तत्त्वों को बढ़ावा देने के लिए इस 
आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ परंतु जल्दी 
ही इसमें कुछ कठिनाइयाँ सामने आने 
लगीं । कुछ लोगों की राय यह थी कि 
मज़ह॒बी कट्टरता के साथ पश्चिम की हर 
बात का विरोध और वहिष्कार किया 
जाए । कुछ दूसरे लोगों का विचार था 
कि इस्लाम के प्रगतिशील पक्ष को 
सामने रख कर एकता का यत्न करना 
चाहिए । 


pan:Slavism (पान-स्लाविज्म) : सर्व- 


स्लाववाद । 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप 
के स्लाव-भाषी राज्यों में सांस्कृतिक 
एकता की भावना का जागरण हुआ। 
विचार यह था कि स्लाव देशों की 
साझी सांस्कृतिक एकता और गौरव को 
पुनरुज्जीवित किया जाए और हो सके 
तो स्लाव देशों का राजनीतिक संघ भी 
कायम हो । आरंभ में इस आंदोलन के 
पीछे रूस का विशेष हाथ नहीं था परंतु 
रूपी क्रांति के बाद स्लाव देशों में यह 
भावना अवश्य आई कि आवश्यकता 
होने पर सोवियत रूस पराधीन स्लाव 
क्षेत्रों के मुक्त करा सकेगा । दूसरे 
महायुद्ध'की घटनाओं तथा रूस और 
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युगोस्लाविया के मतभेद एवं अनेक 
सोवियत नीतियों के कारण यह आंदोलन 
अब ढीला ही पड़ गया है । 
7909 (पँपेसी) : पोपतंत्न । 

क्राइस्ट के वाद ईसाइयत के छोटे-छोटे 
संगठन कायम हुए जिनका समाज के 
साथ निकट संबंध स्थापित हो गया । 
चर्चे के रूप में इन संगठनों का जनता 
पर काफी प्रभाव था तथा कई अर्थो में 
इनको सत्ता राज्य को सत्ता से दृढ़ थी। 
इनके अलावा रोम में चर्च की सत्ता 
धीरे-धीरे पुष्ट हो रही थी । उसने अन्य 
धार्मिक प्रतिष्ठानों का नेतृत्व भी ले 
ल्या था । धीरे-धीरे चर्च की सत्ता 
वढ़ती गई और कई वार इसका राज्य 
के साथ संघर्ष भी हुआ। लगभग 
चौदहवीं शताव्दी तक चर्चे की सत्ता का 
प्रायः प्राधान्य रहा । परंतु राष्ट्रीयता 
के आधार पर राज्यों के गठन एवं 
क्रांति और उदारतावाद के विचारों के 
प्रादुर्भाव से पोप की सत्ता कम होने 
लगी । उधर प्रोटेस्टेटों के आंदोलन के 
कारण भी पोप की सत्ता को धक्का 
पहुँचा । आधुनिक युग की आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप चर्च को भी बदलते की 
दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम पोप जॉन तेईस 
(१९५८-१६६३) के समय में उठाए 
गए । इसके बाद रोम के चर्च ने चर्च 
और राज्य के संबंध, संतति-निरोध ओर 
संसरशिप जैसे अनेक विषयों पर अपने 
विचार निर्धारित किए हैं और अत्र यह 
देखना है कि बदलते ज़माने के साथ 
चर्च की उदारता की नीति कहाँ तक 
चलती है । 0. 

paramountcy (पेरामीउन्टसी) 
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देखिएIndian States. 
Parkinson's L1% (पार्किन्सन्स लॉ) : 

पार्किसंस की विधि । 

एन० सी० नार्थकोट द्वारा अपनी 
पुस्तक 'पार्किन्सन्स ळा'( १६५७) में व्यंग 
के रूप में प्रतिपादित यह सिद्धांत कि 
किसी कार्य में जितने ज़्यादा व्यक्तियों 
को लगाया जाएगा, काम उतना ही कम 
होगा । यह नियम एक प्रकार से अर्थ- 
शास्त्र के ह्वासमान प्रत्यावतंन नियम 
(लॉ ऑफ़ डिमिनिशिग रिटर्न) के 
अनुरूप है और मुख्य रूप से सार्वजनिक 
प्रशासन तथा निकम्मे व्यापारिक 
प्रशासन के संदर्भ में लागू होता है । 

parlement (पालंमेंत) : पालमेंत । 

पालंमेंत फ्रेंच शब्द है। इसका शाब्दिक 
अर्थ है--बातचीत अथवा "'विचार-विमशं 
के लिए कोई सभा ।” १३वीं सदी में 
बादशाह की अदालत का नाम पालेमेंत 
था । इसकी बैठक एक स्थान पर नहीं 
होती थी । नरेश अपने राज्य का दौरा 
किया करता था । वह जहाँ भी जाता था 
आसपास के अपने सामंतों को (जिनमें 
बड़े-बड़े जमींदार भी होते थे) आमंत्रित 
करता था । राजा ही राज्य के लिए 
अंतिम अदालत होता था । सब न्याया- 
लयों के निर्णय के विरुद्ध उसके यहाँ 
अपील होती थी । हर शहर तथा कुछ 
ग्रामों पर त्रिचारपति होते शे जिन्हें 
“बेली” कहते थे 1 बेली के निर्णय के 
विष्द्ध या किसी भी मामले में जनता 


राजा के यहाँ प्रार्थनापत दे सकती थी । _ 
आज से सात सौ वर्ष पूव फ्रच राजा इन 
अपीलों को अपनी पार्लमेंत सभा में सभी 


सामंतों के साथ सुनता था और 
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ईसवी सन्‌ १३०८ तक पालंमेंत की 


, बैठको यदा-कदा न होकर अधिक संख्या 


में होने लगी थीं । जिस प्रकार आजकल 
'विरोधी पक्ष के आरोपों का उत्तर देने 
के लिए सरकारी पक्ष को संसद्‌ में तैयार 
' रहना पड़ता है उसी प्रकार सन्‌ १३०८ 
: से फ्रांस में नियम वन गया कि जिन 
मजिस्ट्रेटों या “वेली” के निर्णय जनता 
` के विरुद्ध पडे उन्हें स्वयं पार्लमेत के 
सामने उपस्थित. होकर अपने निर्णय की 
सफाई देनी पड़ेगी । पालंमेंत के सदस्यों 
में सामंतों के अतिरिक्त नगर-शासन के 
प्रमुख तथा राजा द्वारा नियुक्त मंत्री 
आदि भी सम्मिलित होने लगे। सभा 
की सदस्य-संख्या काफी वड़ी हो गई। 
अतएव इसे “ग्रॅंड चेंबर” कहने लगे । 
इसके निर्णय के विरुद्ध अपील राजा 
हारा मनोनीत गिने-चुने, सामंतों की 
सभा में होती थी जिसकी रचना सन्‌ 
१३३६ में हुई थी। उसी वर्ष से इस सभा 
की बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 
होने लगी और उसी सपय से वत्तंमान 
फ्रेंच संसद्‌--हाउस ऑफ़ डिपुटीज्ञ- का 
सूत्रपात हुआ । 

'देखिए—parliament. 
parliament (पाछियामेंट) : संसद्‌ । 
अंग्रेजी का शब्द पाछियामेन्ट फेंत्र 
शब्द (पालमेंत) से वना है जिसका अथं है 
बातचीत अधवा विचार-विमर्श के लिए 
सभा | संसद्‌ के आलोचकों ने इसे 
“गपशप की दुकान” कहा है । यह वर्णन 
निदा के रूप में किया जाता हे, पर 
वस्तुतः इस शब्द का मूल अथ यही 
८. 0 0 क संसद्‌ वह स्थान है जहाँ जनता 
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के प्रतिनिधि जैठक्रर राष्ट्र के संबंध में 
वात करते हैं । 

“पालियामेँट' की संकल्पना अपने 
वर्तमान रूप में इंगलेड की देन है । इस 
शब्द का पहला प्रयोग ग्यारहवीं शताब्दी 
के चेन्सां द रोलाँ नामक दस्तावेज़ में 
मिलता है जहाँ इसका अर्थ हे “दो 
व्यक्तियों में परस्पर बातचीत ।' उस 
समय के एक व्यक्ति ने रनीमीड की 
सभा को संसद्‌ की संज्ञा दी जिसमें 
राजा जॉन ने कुलीन वग को चाटेर 
प्रदान किया था । उसी वषं जून में 
कुलीनों ने आँक्सफ़डं में इस सुधार की 
भी माँग की थी कि वषं में तीन संसदों 
को व्यवस्था की जाए जिनमें राज्य 
और राजा के संबंध में परामश हो। 
अतः स्पष्ट है कि पालियामेंट शब्द का 
अर्थ है--'परामर्श' और जब पहली बार 
यह शब्द ब्रिटिश सम्राटों द्वारा आहूत 
सभाओं के लिए प्रयुक्त हुआ, तब इसका 
अर्थ था संसद का विचार-विमर्श संबंधी 
कार्यक्रम । 

संसद के मूळ में दो विचार सक्रिय 
रहे हैं-पहला विचार-विमर्श का 
और दूसरा प्रतिनिधित्व का । इंगलँड के 
नॉर्मन राजाओं की शक्ति अपार थी 
लेकिन वे भी राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों 


पर विचार-विनिमय करने के लिए अपने 


दरबारों में प्रतिष्ठित धर्माधिकारियों 
और ज़मींदारों को बुळाते थे। इस 
प्रकार की बातचीत ने १२१३ में एक 
विशेष रूप धारण किया । उस समय 
राजा जॉन को धन की आवशयकता 
पड़ी भोर उसने देश के प्रत्येक नगराधिप 
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को आज्ञा दी कि वह अपने क्षेत्र से चार- 
चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनकर 
राजा के साथ राज्य की समस्याओं पर 
बातचीत करने के लिए भेजे। 

ब्रिटेन में संसद का विकास धीरे-धीरे 
हुआ है। इस संबंध में पहला महान्‌ 
सीमा-चिल्ल वह था जव सम्राट्‌ जॉन ने 
१५ जून, १२१५ को मंग्ना कार्टा पर 
हस्ताक्षर किए। मैग्ना कार्टा से कुलीन 
वर्ग को यह आश्वासन मिल गय! कि वे 
मनमाने ढंग से गिरफ्तार न हो सकेंगे 
और यह भी आश्वासन मिला कि राजा 
प्रजा की सलाह के बिना कुलीनों पर 
कोई कर नहीं लगाएगा । अगले ८० वर्ष 
तक संघर्ष राजाओं और कुलीनों-सामंतों 
के बीच रहा । राजाओं को धन बी 
आवशयकता थी. और देश के प्रतिष्ठित 
व्यवित यह निर्णय करने का अधिकार 
चाहते थे कि राजा की माँग न्याययुक्‍त 
है या नहीं । इसी संघर्ष के फलस्वरूप 
इस सिद्धांत का जन्म हुआ कि बिना 
प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं लगाया 
जा सकता। प्रारंभ में संसद्‌ तभी बुलाई 
जाती थी जबकि राजा को धन की 
आवश्यकता होती थी । संसद का मुख्य 
काम यह था कि राजा से पूछे कि छन की 
किस काम के लिए आवश्यकता है, वह 
किष प्रकार खर्चे किया जाएगा और उसे 
` किस प्रकार एकत्रित किया जाएगा । 
कालांतर में यह एक प्रया-सी बन गई 
कि राजा उस समय तक प्रजा पर कर 
नहीं लगा सकता था जब तक कि संसद्‌ 
इस संबंध में अनुमति न दे और धन 
एकत्रित करने का साधन्‌ निश्चित न 
कर दे। अंत में इस प्रथा न. एक कठोर 


नियम काठ आगाज बा, पेन्सन एषि Fe 


३०९ 


parliament: 
कॉमवेल तथा चाल्सं में जो संघर्ष चला, 
वह इस संवंध में. पराकाष्ठा थी । इस 
संघर्ष से सदा के लिए निर्णय हो गया 


` कि देश का असली शासक कौन है-- 


राजा अथवा संसद्‌ ? विवाद का अंत 
संसद्‌ द्वारा चाल्स को फाँसी देकर हुआ। 
इसके बाद कुछ वर्षो .तक्र क्रॉमवेल ने 
संसद्‌ को स्थगित रखा । १६८८ की 
गौरवपूर्ण क्रांति ने यह निश्चित रूप से 
मिद्ध कर दिया कि संसद्‌ की शक्ति 
सर्वोपरि है। स्टुअर्ट वंश के अंतिम 
नरेश के राज्य त्यागने पर संसद्‌ ने 
हनोवर वंश को राज्य-सिहासन. के लिए 
आमंत्रित किया । इससे साडिधानिक 
महत्त्व के दो परिणाम ' निकले । एक, 
राजतंत्र संसद का अनुचर है। दो, 
भविष्य में इंगलेंड का कोई भी शासक 
सांविधानिक शासक-मात्र होगा और 
उसके लिए मंत्रिमंडल की सलाह के 
अनुसार कायं करना आवश्यक होगा । 
गौरवपूर्ण क्रांति के वाद ब्रिटिश संसद्‌ 
का निरंतर छोकतंत्लीकरण होता गया । 
१८१२ के वाद से मताधिकार का 
निरंतर विस्तार हुआ--यहाँ तक कि 


- १९६९ में १८ वर्ष से अधिक आयु के 


सभी स्त्री-पुरंषों को मतदान का अधि- 
कार प्राप्त हो गया । 

संसदीय शासन अपने वत्तंमान रूप में 
इंगलेंड से ही संसार के अन्य भागों में 
फैला है । भारत में भी संसदीय संस्थाओं 
का विकास इंगलूड के प्रभाव के अंतगत 
हुआ हे । मारतीय संविधान ने संघीय 
विधानमंडल का नाम संसद रखा है और 
बह राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिल 
कर बनी है जिनके नाप क्रमशः राज्य 
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भारतीय संविधान ने केंद्रीय विधानमंडल 
को बही स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न 


"किया है जो इंगलैंड की संसद्‌ 


का है, फिर भी भारतीय संसद्‌ 
इंगलेंड की संसद्‌ के समान प्रभुसत्ता- 
संपन्न नहीं है । भारतीय संसद्‌ 


की विधायी क्षमता शांति-काल में केवल ' 


उन विषयों तक सीमित है जिन्हें संघ- 
सूची में तथा समवर्त्ती सूची में गिनाया 
गया है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों 
ने भी संसद्‌ की प्रभुसत्ता को मर्यादित 
कर दिया है। यदि संसद्‌ द्वारा निर्मित 
कोई विधि संविधान के किसी उपबंध के 
प्रतिकुल हो, तो उच्चतम न्यायालय 
उसे रद्द घोषित कर सकता है । 
देखिए-—Lok Sabha 
Parlement 
Rajya Sabha. 
parliamentary democracy (पालिया- 
मेंद्री डेमोक्रेसी) : संसदीय लोकतंत्र । 
देखिए-parliar ent, 
| parliamentary system 
of government. 
parliamentary executie (पाछिया- 
मेट्री एक्जक्यूटिव) : संसदीय कार्यकारी, 
संसदीय कार्यपालिका । 
` संसदीय शासन-प्रणाली के अंतर्गत दो 
प्रकार के कार्यकारी होते हूँ-एक 
औपचारिक ओर दूसरा वास्तविक । 
औपचारिक कार्यकारी राज्य का नाम 


मात्र का प्रधान होता है। वह ब्रिटेन _ 


की तरह आनुवंशिक सम्राट अथवा 
सम्राज्ञी हो सकता है और भारत की 
तरह परोक्ष रीति से निर्वाचित राष्ट्रपति 


parliamentary party 


er तिला 











rd 


भी । कितु भारत का राष्ट्रपति केवल 
मात्र औपचारिक प्रधान है और उसे 
कोई वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं 
इस वारे में विद्वानों में भारी मतभेद है । 
शासन का वास्तत्रिक कार्यकारी मंति- 
मंडल और उसमें भी विशेषकर प्रधान 
मंत्री होता है । मंत्रिमंडल संसद के प्रति 
उत्तरदायी होता है और तभी तक देश 
पर शासन करता है जब तक कि उसे 
संसद के निम्न अथवा लोक-सदन के 
बहुमत का विश्वास प्राप्त हो । मंत्रि- 
मंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य 
होते हैं और वे विधानमंडल की कार्ये- 
वाहियों में सक्रिय भाग लेते हैं । 
देखिए--parliament 
parliamentary system 
of government. 


parliamentry ४8107 (पाछियामेंद्री 


ग्रुप): संसदीय गुट । 
देखिए—parliamentary party 


parliamentry language (पालिया- 


मेट्रो लॅंग्वेज) : संसदीय भाषा, शिष्ट 
तथा सयत भाषा । 

संसद्‌ अथवा विधानमंडलों के सदस्यों 
से आशा की जाती है कि वे सदन में 
भाषण देते समय शिष्ट और संयत भाषा 
का प्रयोग करें विशेषकर अपने विरोधियों 
के संदर्भ में । यदि पीठासीन अधिकारी 
वक्ता के कुछ शब्दों अथवा वाक्यांशों 
को संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध समझें 
तो वे उन्हें असंसदीय करार दे सकते 
हें । 


parliamenfary party ( पाछियामेंद्री 


पार्टी): संसदीय दल । 
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संसद्‌-सदस्यों का संगठन जिसे अध्यक्ष 
ने सदन में कार्य-संचालन के प्रयोजन 
से संसदीय दल के रूप में अभिज्ञात 
किया हो । संसदीय दल का निर्माण 
करने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों 
ने आम चुनावों के समय अपनी बिशिष्ट 
विचारधारा और संसदीय कार्यक्रम की 
घोषणा को हो, उनका संसद के भीतर 
और बाहर संगठन हो तथा उनकी कुल 
सदस्य-संख्या सदन की कुल सदस्य-संख्य़ा 
का कम-से-कम दसवां भाग हो । यदि 
किसी ऐसे संगठन की सदस्य-संख्या दस 
प्रतिशत से कम हो कितु दस या दस से 
अधिक हो तो उसे संसदीय गुट के रूप 
में मान्यता दी जा सकती है। अध्यक्ष 
संसदीय दल अथवा गुट को संसद-भवन 
में कार्यं करने के लिए कुछ सुविधाएं 
प्रदान कर सकता है, उदाहरण के लिए 
सदन में उनके स्थान एक-साथ निर्धारित 
कर सकता है, संसद-भवन में उतके लिए 
कक्ष निर्धारित कर सकता है तथा दल 
की बैठको के लिए कुछ अन्य स्थान नियत 
कर सकता है । वह उन्हें संसदीय तथा 
सरकारी पत्न भी सुलभ करता है। 

१६६९ के अंत में काँग्रेस दल के 
विभाजन के समय तक लोक-सभा में 
केवल एक ही मान्यताप्राप्त संसदीय 
दल था अर्थात्‌ कांग्रेस क्योंकि और किसी 
भी दल में लोक-समा को कुल सदस्य- 
संख्या के दस प्रतिशत सदस्य नहीं थे । 
स्वतंत्र दल, जनसंघ, साम्यवादी दल आदि 
सभी को केवल संसदीय गुटों के रूप में 
मान्यता प्राप्त थी कितु १९६६-७१ के 
बीच डॉ० रामसुभगसिंह के नेतृत्व वाली 
संगठन कांग्रेस को भी एद संसदीय दल 


३११ parliamentary privileges 





मान्यता प्राप्त रही । 

देखिए—leader of the opposition. 
parliamentary privileges (पाछिया- 
मेंट्री प्रिविलेजेज): संसदीय विशेपा- 
धिकार । 

संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष 
अधिकार हैं जिनका संसद्‌ के सदस्य 
व्यक्तिगत रूप से अथवा संसद्‌ का कोई 
सदन सामूहिक रूप में उपयोग करता 
है । ये अधिकार संसद्‌-सदस्यों अथवा 
संसद-सदनों के समुचित कार्य- 
निष्पादन के लिए आवश्यक माने जाते 
हैं । भारत में संघ-संसद्‌ के दोनों सदनों 
तया राज्य-विध्रानमंडल के दोनों सदनों 
को संविधान के अधीन एक-से विश्ञेषा- 
धिकार प्राप्त हैं और ये विशेषाधिकार 
उन विशेष।धिकारों के समान हैं जिनका 
इंगलंड की लोकसभा उपभोग करती है। 
(अनुच्छेद १०५, १६४) । 

इंगलेड की लोक समा के बिशेषाधिकारों 
को दो भागों में बाँटा जा सकता है 
(क) वे अधिकार जो सदस्यों को 
व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं ओर (ख) 
वे अधिकार जो संसद्‌ के प्रत्येक सदन को 
सामूहिक खूप से प्राप्त हैं। संसद्‌ के 
सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित 
विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं:--- 
(१) गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, (२) 


साक्षी के रूप में उपस्थित होने से छुट- 


कारा, (३) भाषण की स्वतंत्रता । 


संदन को सामूहिक रूप से निम्नलिखित _ 


विशेषाधिकार प्राप्त हैं :( १) वाद-विवादों 


तथा कार्थवाहियों को प्रकाशित करने का 


अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा 


उनके प्रकाशन को रोकने का अधिकार, | 
बाहर रखने pe 
के रूप मे लप) 'बिसेधी वक के रूप में... पे ec दुसरो को संसद्‌, 10) से बाहर र क कु अक 
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parliamentary privileges 
अधिकार, (3) सदन के आंतरिक 
मामलों के प्रबंध का तथा उप्रकी चहार- 
दीवारी के भीतर उठने वाले मामलों 
को तय करने का अधिकार, (४) 
सदस्यों तथा बाहर के व्यक्तियों को 
विशेषाधिकार भंग करने पर दंड देने 
का अधिकार । | | 
* यद्यपि संसदीय विशेषाधिकार देश की 
विधि का भाग होते हैं पर कुछ हद तक वे 
साधारण विधि की परिधि से वाहर 
होते हैं । सदस्य सदन के पीठासीन अधि- 
कारी की सहमति से किसी अन्य सदस्य, 
सदन अथवा समिति के विशेषाधिकार 
का प्रश्‍न उठा सकता है । जो सदस्य इस 
प्रकार का प्रश्न उठाना चाहता है उसे 
उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले 
सदन के सचिव को लिखित रूप से 
सूचना देनी पड़ती है । विशेषाधिकार के 
प्रश्‍न पर प्रश्‍नकाल के उपरांत विचार 
होता है । प्रत्येक सदन की एक विशेषा- 

. धिकार समिति है जिसे विशेषाधिकारों 
का प्रश्‍न सौपा जा सकता है । 

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में 
समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 
पंद्रह सदस्य होते हैं । कोई मंत्री इस 
समिति का सदस्य नहीं होता । राज्यसभा 
की विशेषाधिकार समिति. में सभापति 
द्वारा मनोनीत दस सदस्य होते हैं । 
विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार- 
संबंधी जो भी प्रश्न सौंपे. जाते हैं, वह 
'उन पर विचार करती है ओर संबंद्ध 
सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती 
है। 
| ` सः एक सदन के सदस्य को किसी 

दूसरे सदन अथवा उसकी समिति अथवा 
राज्य-विधानमंडल के सदन अथवा उसकी 
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समिति के सम्मुख साक्ष्य देना पड़ता 
है तब उसे इसके लिए झपने सदन की 
अनुमति लेनी पड़ती है । 








` यदि कभी एक सदन के सदस्य, अधि- 


कारी अथवा कर्मचारी ने दूसरे सदन 


के विशेषाधिकार को भंग किया हों या 


उसका अपमान किया हो तो जिस सदन 
में यह प्रश्‍न उठाया गया था, उसका 
पीठासीन अधिकारी दूसरे सदन के पीठा- 
सीन अधिकारी के पास यह प्रश्‍न भेज 
देगा और वह पीठासीन अधिकारी इस 
मामले पर उसी प्रकार विचार करेगा 
मानो उसके अपने सदन के अथवा 
उसके सदस्य के विशेषाधिकार का हनन 
हुआ हो । इस संबंध में की गई कार्य- 
वाही की उस दूसरे सदन में सूचना भेज 
दी जाएगी जिसमें प्रश्‍न मूलतः उठा 
था। 

संविधान के अनुच्छेद १०५ और १६४ 
में संसद्‌, राज्य-विधानमंडलों और 


. उनके सदस्यों तथा समितियों के विशेषा- 


धिकारों, शक्तियों तथा उन्मुबितयों का 
विवेचन किया गया है। धारा (१) 
और (२) में दो विशेषाधिकारों का 
स्पष्ठ रूप से उल्लेख है-संसद्‌ के वाक्‌ 


` स्वातंत्र्य का और किसी प्रतिवेदन, पत्र, 


मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन. का । 
प्रत्येक सदन के अन्य विशेषाधिकारों के 
संबंध में धारा (३) में कहा गया हे 
कि “संसद्‌ के प्रत्येक सदन कौ तथा 
प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों 
की शब्रितयाँ, विशेषाधिकार और उन्मु- 
क्तियाँ ऐसी होंगी जेसी संसद्‌ समय" 
समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे 
तथा जब तकँ इस प्रकार परिभाषित नहीं 
की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस 
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संविधान के प्रारंभ पर इंरिलिस्तान की 
पालियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की 
'तथा उसके सदस्यों और समितियों की 
हैं ।” 
वाक-स्वातंत्र्य संबद्ध सदनों के प्रक्रिया- 
विषयक्र .नियमों और संविधान के 
उपबंधों के अधीन है । 
अनुच्छेद १०५ (३) और १६४ (३) 
के उपवंध संसद्‌ अधवा राज्यविधान 
मंडलों द्वारा निमित साधारण विधियाँ 
नहीं हैं, प्रत्युत संविधायी विधियाँ हैं 
अतः उनकी प्थिति उतनो ही उच्च है 
जितनी कि भाग ३ के अंतर्गत मूल 
अधिकारों को। पर यदि संसद्‌ अनुच्छेद 
१०५ (३) अथवा राज्य-विधान-मंडल 
अनुच्छेद १९४ (३) के अधीन कोई 
' विधि बनाए तो उस विधि को अनुच्छेद 
` १३ (२) के अनुकूल होना पड़ेगा । 
यदि इस प्रकार की कोई विधि किन्ही 
मूल अधिकारों का हनन करती है, तो 
विरोध की मात्रा तक वह शून्य होगी । 
संसद्‌ अथवा राज्य-विधानमंडल का 
' कोई सदस्य विरोध के किसी वेध 
आदेश के संबंध में साधारण नागरिक 
-से किसी ऊँची स्थितिका दावा नहीं 
कर सकता । इस आदेश के अधीन उसे 
भी किसी साधारण नागरिक की भाँति 
ही गिरफ्तार तया निरुद्ध किया जा 
सकता है। अनुच्छेद १९४ (३) के 
अधीन विधान सभा को किसी व्यक्ति को 
गिरफ्तार करने की उसी प्रकार शक्ति 
प्राप्त है जिस प्रकार कि हाउस आफ 
कॉमन्स को । 
parlinentary questions (पालिया- 
मेंद्री क्वेश्‍चंस): संसरद,प प्रश्‍न । 
देखिए7१ए१७0॥ hour: 
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parlimentary secretaties (पालि - 
मेंट्री सेक्रेटरीज्ञ) संसदीय सचिव, 
संसद-सचिव । 
संसदीय सचिव मंत्रियों को उनके 
संसदीय और विभागीय कार्य में सहायता 
देते हैं । मंत्री की परिभाषा में संसदीय 
' सचिव भी सम्मिलित हे और संसदीय 
सचिव को भी सामूहिक उत्तरदायित्व 
का सिद्धांत स्वीकार करना पड़ता है । 
parliamentary system of govern- 
ment  (पाछियामेंद्री सिस्टम ऑफ़ 
गवनंमेंट) : संसदीय शासन:प्रणाली । 
संसदीय शासन-प्रणाली को मंत्रि- 
मंडलीय शासन-प्रणाली और उत्तरदायी 
शासन-प्रणाली भी कहते हें । इंगलेंड 
इस शासन-प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है। हॉलंड, बेल्जियम और 
कनाडा आदि देशों में भी यही शासन- 
प्रणाली प्रचलित है । भारतीय संविधान 
ने भी देश में इसी शासनःप्रणाळी की 
स्थापना की है . इस शासनप्रणाली 
की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 
मंत्रिमडल वास्तविक कार्यपालिका होता 
है और वह विधानमंडल के प्रति उत्तरः 
दायी होता है। इस शासन-प्रणाली के 
प्रधान लक्षण ये हैं: (१) राज्य का 
प्रधान नाम-मात्र का शासक होता है । 
उसके हाथों में कोई वास्तविक शवित 
नहीं होती । वह सदेव अपने मंत्रिमंडल 
के परामश के अनुसार कार्य करता है। 
(२) मंत्रिमंडल विधानमंडळ के साथ 
सहयोगपूर्वक कार्य करता है । प्रत्येक मंत्री 
. के लिए यह आवश्यक है कि वह विधान- 
'मंडल के किसी-न-किसी सदन का सदस्य 
. अवश्य हो ।. मंत्री विधानमंडल. की 
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कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते हैं । (२) 
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य प्रायः एक ही 
राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और 
इसलिए उनकी राजनीतिक विचारधारा 
भी एक-सी ही होती है। जब कभी 
राष्ट्रीय संकट की घड़ियों में अथवा अन्य 
परिस्थितियों में संयुक्त सरकारों का 
निर्माण होता है तब भी यह आवश्यक 
समझा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य 
कम-से-कम आधारभूत प्रश्नों पर एक- 
मत हों । (४) मंत्रिमंडल विधान- 
मंडल के प्रति (अधिकतर निम्न सदन 
अथवा लोक सभा के प्रति) सामूहिक 
रूप से उत्तरदायी होता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि मंत्रिमंडल उसी 
'समय तक सत्तारूढ रहता है जब तक 
कि उसे विधानमडल के बहुमत का 
समर्थन मिलता रहता है। (५) मत्रि- 
मंडल प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य 
करता है । 
partition of Bengal (पार्टीशन ऑफ़ 
बंगाल) वंगाळ का विभाजन । 

बंगाल का पहला विभाजन १६०५ 
में वायसराय लॉड कर्जन ने इस आधार 
पर किया था कि बंगाल, जिसमें 
उस समय विहार और उड़ीसा भी 
सम्मिलित था, बहुत बड़ा प्रांत है 
जिससे उसका प्रशासन ठीक से नहीं 
हो पाता और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम- 
बहुल जिलों की उपेक्षा होती है । 
फलतः सरकार ने उत्तरी और पुर्वी 
वंगाल के राजशाही, ढाका और चिटगांग 
डिवीजनो के १५ जिलों को असम के 
साथ मिला दिया ओर पूर्वी बंगाल तथा 
असम का एक नया प्रांत बनाया और 
उसे पुराने बंगाल से अलग कर दिया । 
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पुराना बंगाल बिहार और उड़ीसा के 
साथ संयुक्त होकर एक प्रशासनिक 
इकाई बना रहा । सरकार की इस 
कार्यवाही का समूचे देश ने विशेषकर 
बंगाल के हिंदुओं ने घोर विरोध किया । 
उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कायं 
राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए ज्वार को रोकने 
के लिए किया है और वह एक मुस्लिम- 
बहुल प्रांत की स्थापना कर हिंदुओं 
मुलमानों के वीच फूट डालना चाहती 
है । वगाल-विभाजन के विरोध में 
समूचे देश में आंदोलन हुआ और 
स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली 
जलाई गई तथा विदेशी वस्तुओं का 
बहिष्कार किया गया । सरकार ने इस 
आंदोलन को कुचल डालने के लिए 
अपनी कठोर नीति का आश्रय लिया 
तथा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने 
के लिए उन्हें अनेक रियायते दीं । पर 
बंगाल-निवासी अपने प्रांत के विभाजन 
को स्वीकृत तथ्य के रूप में ग्रहण न 
कर सके और विवश होकर सरकार 
को दिसम्बर, १९११ में दिल्ली दरवार 
के अवसर पर बंगाल-विभाजन रद्द 
करना पड़ा । पूर्वी बंगाल के १५ जिलों 
को असम से अलग करके फिर से 
पश्चिमी बंगाल के साथ जोड़ दिया 
गया और पश्चिमी बंगाल को बिहार 
तथा उड़ीसा से अलग करके एक पृथक्‌ 
प्रांत का रूप दे दिया गथा । 

बंगाल का दूसरा विभाजन १६४७ 
में भारत-विभाजन के फलस्वरूप हुआ । 
इस वार ढाका तथा चिउगांग डिवीज़नों 
के सारे जिले' तथा राजशाही और 
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से अलग कर के पूर्वी पाकिस्तान के रूप 
में गठित किए गए । 

parition of India (पर्टीशन आफै 
इंडिया) : भारत का विभाजन । 

१५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेजों की 
“फूट डालो और राज्य करो” की नीति 
के फलस्वरूप भारत का भारत और 
पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमीनियनों 
के रूप में विभाजन हुआ । यह विभाजन 
मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए 
पथक्‌ राष्ट्र बनाने को माँग के कारण 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं 
की सहमति से हुआ था । विभाजन का 
आधार धमं था। उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिध और पूर्वी 
बंगाल के मुस्लिम-वहुळ प्रदेशों को मिला 
कर पाकिस्तान नामक एक नए इस्लामी 
राज्य की स्थापना की गई और शेष 
भारत स्वतंत्र भारत वन गया । 

भारत का विभाजन भारतीय इतिहा ३ 
की कोई भरूग-थलग घटना न थी। 
इसका वीज मुस्लिम लीग की सांप्रदा- 
बिक नीति में जिसे ब्रिटिश शासकों से 
निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, निहित 
था । यद्यपि भारत में सांप्रदायिक 
भावना के विकास के लिए एक- 
मात्र अंग्रेजों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
ठहराना एकांगी होगा लेकिन फिर भी 
यह कहना सही होगा कि भारत में 
सांप्रदायिकता ग्रंग्रेजों के साथ-साथ 
आई अंग्रेजों से पहले भारतवर्ष में 
धाभिक मतभेदों के बावजूद भी सांस्कु- 
तिक समन्वय की प्रक्रिया जारी रही 
थी । अंग्रेजों ने जान-बुझ कर इस 
समन्वय को नष्ट और छिन्न-भिन्न करने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का प्रयातत किया भोर देश के दो प्रमुख 
संप्रदायों-हिदुओं और मुसलमानों 
को-एक दूसरे के त्रिरुद्ध करके अपने 
साम्राज्य की जड़ को जमाए रखने का 
उद्योग किया । 

१८५७ के पूर्व भारत के ब्रिटिश शासक 
मुसलमानों को अविश्वास की दृष्टि 
से देखते थे औरवे सेना की भरती, 
सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा आदि में 
हिंदुओं के साथ पक्षपात करते थे। 
१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ सरकार 
की मुस्लिम-विरोधी नीति और कठोर 
हो गई क्योंकि उसके विचार से विद्रोह 
भारत में मुस्लिम शासन के पुनरुत्यान 
की चेष्टा था। ब्रिटिश सरकार को 
मुस्लिम-विरोधी नीति का परिणाम यह 
हुआ कि मुस्लिम जाति आथिक और 
शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गई । 

१८७० के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार 
ने अपनी नीति की धारा को बिल्कुल 
विपरीत ,दिशा में मोड़ दिया । इसका 
कारण यह था कि भारतवषं में राष्ट्रवाद 
की भावना जोर पकड़ने लगी थी ओर 
वह सबसे पहले शिक्षित भारतीयों के 
जो अधिकांशतः हिदू थे, हृदय में उदित 
हुई थी । राष्ट्रवाद की भावना ब्रिटिश 
शासकों के लिए ख़तरे की घंटी थी 
और उन्होंने इस खतरे का सामना करने 


के लिए मुसलमानों को 'प्रतिभार' के | 


रूप में प्रयुक्त करने का निश्चय किया । 


भारत के दुर्भाग्य से एक महान्‌ भारतीय. 


सर सय्यद अहमद खाँ ने अंग्रेजों की 
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सहायता की। एक समय सर सय्यद 
अहमद खाँ सच्चे राष्ट्रवादी थे ओर हिदू- नक | 








partition tof India 


PT CTE ००८०७. >. कै 


मुस्लिम एकता में हृढ विश्वास रखते 
थे । ब्रिटिश अधिकारियों के दुष्प्रभाव से 





: उनकां यह विचार हो गया कि अंग्रेजों के 
“साथ गठबंधन-करने से तो मुस्लिम जाति 


की दशा उन्नत होगी ओर राष्ट्रवादियों 


के साथ मिलने की स्थिति में उसे 
- कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 


सर सय्यद अहमद खाँ को राष्ट्रवादी से 


: मुस्लिम संप्रदायवादी बनाने में जिस 
' व्यत्रित .का सबसे अधिक हाथ रहा 


था वह एम० ए० ओ० :कॉलिज के 


« प्रिसिपल मि० वेक थे । य्द्यपि व्यक्तिगत 
मुसलमानों .की एक बड़ी संख्या ने 
- राष्ट्रीय आंदोलन. में भाग लिया लेकिन 
"सरः सय्यद अहमद खाँ के प्रभाव से 


मुस्लिम समाज का अधिकांश उससे 


« पृथक ही रहा । मि० वेक के प्रयतनों से 


१८९३-में ' मोहमडन एंग्लो-ओरियेंटल 


डिफेंस .एसोसियेशन”. की स्थापना हुई 
. जिसका. मुख्य उद्देश्य “सरकार के प्रति 
` राजभक्ति का और आंग्ल-मुस्लिम 
: सहयोग का प्रतिपादन करना था ।'' 


इस प्रकार .भारतीय . राजनीति में 


, पृकथतावाद का बीज वपन किया गया । 
. वह तेजी से बढ़ा और १६०६ में एक 


: मुस्लिम शिष्टमंडल ने वायसराय लॉड 


. मिंटो, से पृथक्‌. सांप्रदायिक निर्वाचक 


. गणों और गुरभार की माँग. की । 


शिष्टमंडळ को तेयार करने में. ब्रिटिश 


, अधिकारियों का गूढ़ हाथ रहा था और 
- वायसराय पृथक्तावादी माँगों को स्वीकार 
करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत थे। 


मुस्लिम शिष्टमंडळ की वायसराय से 
भेंट होने के कुछ समय बाद ही १६०६ 


३१६ 
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में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 


स्थापना हुई । मुस्लिम लीग का प्रमुख 


“उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश 


सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना 
को बढ़ाना और उनके राजनीतिक व 
दूसरे अधिकारों की रक्षा करना था । 
भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का 
प्रथम चरण निर्वाचक गणों औ! गुरुभार 
की माँग था । १६०६ में पृथक्‌ निर्वाचक 


` गण केवल मुसलमानों तक ही सीमित रखे 


गए थे । १६१९ में उन्हें सिखों, भारतीय 
ईसाइथों, आंग्ल-भारतीयों, यूरोपीयों 
और मद्रास में अद्राह्मणों तक विस्तृत 
कर दिया गया। १९३५ के भारत 
सरकार अधिनियम के अधीन भारत में 
निर्वाचक-गणों को अठारह विभिन्न गुटों 
में बाँट दिया गया । दूसरी गोलमेज 
परिषद्‌ के अवसर पर महात्मा गांधी ने 
सांप्रदायिक गतिरोध को दूर करने के 


` लिए भगीरथ प्रयत्न किए लेकिन उन्हें 


सफलता न मिलसकी । काँग्रेस ने 
मुस्लिम संप्रदायवादियों को विशाल 
रियायतें दीं लेकिन चूँकि अंग्रेज उन्हें 
इनसे भी बड़ी रियायतें देने के लिए 


'प्रस्तुत हो गए इसलिए काँग्रेस के सद्‌- 


प्रयत्नो का कोई फल न निकला । 


मुस्लिम पृथकतावाद का दूसरा चरण 
देश के विभाजन की मांग था । यह 
चरण १६३५ से प्रारंभ हुआ जव पहली 
वार भारतीय मुसलमानों के लिए एक 
पथक्‌ राष्ट्र--पाकिस्तान--की माँग की 


.गई। साधारणतः विश्वास किया जाता 


है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले 
में कविवर इकबाल के मन में 


१९३ 
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उदित हुआ था । लेकिन इकबाल का 
विचार शिथिल भारतीय संघ के 
अंतर्गत एक 'स्वायत्त' मुस्लिम राज्य की 
स्थापना का था, प्रभुत्व शक्तिसंपन्न 


किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना का. 


नहीं । पाकिस्तान विषयक विचार 
के विकास में दूसरा चंरण इंगलेंड में 
गोलमेज परिषद्‌ के दौरान उठा । 
१९३३ में कतिपय मुस्लिम छात्रों ने 
चौधरी रहमत अली के नेतृत्व में भारतीय 
मुसलमानों को एक “राष्ट्र' घोषित किया 
और एक पुस्तिका छापी जिसमें 
मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक 
एक पृथक्‌ मुस्लिम राज्य की स्थापना 
के संबंध में अपनी योजना प्रस्तुत की । 
इस योजना को गोलमेज परिषद्‌ में 
भाग लेने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के 
बीच वाँटा गया । लेकिन मुस्लिम 
प्रतिनिधियों ने इस योजना की ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया और इसे 
“काल्पनिक तथा अव्यावहारिक छात्रों 
की योजना” वताया। कितु यही योजना 
१६३७ के पश्चात्‌ मुस्लिम राजनीति 
का केंद्रबिदु बन गई । सच पूछा जाए तो 
पृथक्‌ मुस्लिम राज्य की माँग मुस्लिम 
राजनीति की तर्क-पद्धति में निहित 
थी । १६३७ तक मुश्लिम लीग रक्षा- 
कवचों द्वारा जो कुछ प्राप्त कर सकती 
थी, कर चकी थी । अब उसके लिए 
पृथक्‌ राज्य की माँग करना ही शेष 
रहा था और वह अपनी इस माँग के 
द्वारा ही मुसलमानों पर अपनी प्रभृत 
जमाए रख सकती थी । 

पाकिस्तान की माँग*का तात्कालिक 
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कारण वह निराशा थी जिसका मुस्लिम 
लीग को १६३७ के चुनावों के पश्चात्‌ 
सामना करना पड़ा था । जिन प्रांतों में 


काँग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया था, 


उन प्रांतों में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के 
साथ संयुक्त मत्रिमंडल बनाने की आशा 
थी । कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ केवल 
उन शर्तों पर मंत्रिमंडल वनाने के लिए 
तैयार थी जिनसे एक पृथक संगठन के 
रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो 
जाता । यद्यपि विशुद्ध सांविधानिक दृष्टि 


' से कांग्रेस का हॅष्टिकोण सही था ' लेकिन 


राजनीतिक दृष्टि से यह एक भूल थी 


और पाकिस्तान को जन्म देने में इससे 


बढ़कर अन्य किसी एक घटना का इतना 
हाथ नहीं रहा । मुस्लिम लीग के 
नेताओं ने “इस्लाम खतरे में है” का 


' नारा उठायो और कहा कि कग्ग्रेसी 


शासन तो प्रच्छन्न हिदू-निरंकुशता है 
जिसमें मुसलमानों की स्थिति बहुत 
खराव हो जाएगी । १६३८ में लीग 
ने पीरपुर प्रतिवेदन प्रकाशित किया 
जिसमें उन तथाकथित अत्याचारों का 
वर्णन किया गया था जिनका कांग्रेस 
्रांतों में मुसलमानों को सामना करना 
पड़ा था । 


मुस्लिम संप्र दायवादियों को पृथकतावाद 
से पृथक्करण की ओर ले जाने में कुछ 
अंशो तंक हिदू सांप्रदायिक .संस्थाएं भी 
दोषी थीं । यह सही है कि हिंदू 
सांप्रदायिकता मुख्य रूप से मु 
सांप्रदामिकता की प्रतिक्रिया थी लेकिन 
फिर भी उसने सांप्रदायिकता के विकास 
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में योग दिया और भारत-विभाजन की 
राह तैयार की। 


लेकिन पाकिस्तान की माँग में और 
अंततोगत्वा उसकी स्थापना में सबसे 
अधिक हाथ ब्रिटिश शासकों का 
था । सांप्रदायिक निर्वाचक गणों 
ने भारत की दो प्रमुख जातियों के बीच 
एक ऐसी खाई पैदा कर दी जो बराबर 
चौड़ी होती गई ओर उसे पाटने या कम 
करने के समस्त प्रयास अंग्रेजों के कुचक्र 
के कारण असफल हो गए । १६४० के 
पश्चात्‌ जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान 
को अपना लक्ष्य बना लिया, तब ब्रिटिश 
सरकार ने परोक्षतः और प्रत्यक्षतः दोनों 
प्रकार से पाकिस्तान-आंदोलन को 
प्रोत्साहन दिया। अनुदार दल के भारत 
मंत्री श्री एमरी मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान-विषयक माँग के प्रति प्रकट 
रूप से सहानुभूति रखते थे। क्रिप्स 
योजना ने उपलक्षणा द्वारा पाकिस्तान 
की माँग को स्वीकार कर लिया था । 
बाद को"सारी उइघोषणाओं में सरकारी 
ब्रिटिश प्रवक्ता मौखिक रूप से तो देश 
को अखंड बनाए रखने की इच्छा व्यक्त 
करते रहे लेकिन अंदर-ही-अंदर उन्होंने 
ऐसी परिष्थितिया उत्पन्न कर दीं 
जिन्होंने देश के विभाजन को अपरिहायं 
कर दिया । मंत्रि-मिशन योजना ने कहने 
को तो पाकिस्तान की माँग अस्वीकृत 
कर दी लेकिन उसने प्रातों के वर्गीकरण 
से संबद्ध अपनी धाराओं के द्वारा ऐसा 
विवाद खड़ा कर दिया जिसका कोई 
हल न निकल सका । कांग्रेस ने मुस्लिम 
लीग को संतुष्ट करने की 
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चेष्टा की पर वह सफल न हो सको। 
देश के विभाजन पर बल देने के लिए 
मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त, १९४७ को 
“प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस” मनाया 
जिसके फलस्वरूप कलकत्ते में भीषण नर- 
संहार हुआ और कई हज्ञार व्यक्तियों 
को अपने प्राणों से हाथ होना पड़ा । 


जिस समय देश के विभिन्न भागों में 
सांप्रदायिक उपद्रवों के वादल मंडरा रहे 
थे, तभी २० फरवरी, १६४७ को ब्रिटिश 
सरकार ने जुन, १६४८ तक भारत 
छोड़ देने के अपने निर्णय की घोषणा 
की । अपने वक्तव्य में प्रधान मंत्री 
एटली ने कहा था : “सम्राट्‌ की सरकार 
को यह विचार करना पड़ेगा कि यह 
ब्रिटिश भारत में कंद्रीय सरकार की 
शक्तियाँ किसे सोंपे- ब्रिटिश भारत में 
केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां सौंपे 
या कुछ क्षेत्रों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों 
को सौंपे या किसी दूसरे ढंग से सोंपे जो 
सबसे अधिक तरकंसम्मत हो और भारत 
की जनता के लिए सबसे अधिक हितकारी 
हो ।'इस वक्तव्य में मुस्लिम लीग की 
भारत-विभाजन विषयक माँग छिपे रूप 
से स्वीकार कर ली गई थी। इससे 
मुस्लिम लीग को यह सफेत मिल गया 
कि यदि वह कांग्रेस के साथ समझोता 
करना अस्वीकार कर दे तो पाकिस्तान को 
प्राप्त कर सकती है । लीग ने इस संकेत 
को समझ छिया और इसका दुढ़ता- 
पूर्वक पालन किया । इसी बीच देश की 
स्थिति तेज़ी से बिगड़ती गई और 
सांप्रदायिक पागलपन हद तक पहुंच 
VR 0 सरकार का शासन-तत् 
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छिन्न-भिन्न होने लगा । विवश होकर 
कांग्रेस इस निर्णय पर पहुँची कि देश को 
सर्वेनाश से बचाने का और इंगलेंड के 
वंधन से स्वतंत्रता पाने का एकमात्र 
उपाय पाकिस्तान को माँग को स्वीकार 
कर लेना है । इस प्रकार कांग्रेस 
ने अनिवाथं के आगे घुटने टेक दिए । 
३ जून, १९४७ को झाडं माउंटवेटन 
ने विभाजन की योजना घोषित कर दी 
और १५ अगस्त, १६४७ को भारतीय 
स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा उसे 
कार्यान्वित कर दिया गया । 

देखिए Indian Independence 

Act 
partyless democracy (पार्टीलेस डेमो- 
क्रेसी): दलविहीन लोकतंत्र । 

पश्चिम में जिस ढंग के लोकतंत्र का 
विकास हुआ है, उसमें राजनीतिक दलों 
का अस्तित्व अपरिहायं माना जाता है-- 
जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के 
लिए, चुनाव लड्ने के लिए, चुनाव में 
विजय प्राप्त करने के बाद सरकार का 
संचालन करने के लिए और यदि चुनाव 
में बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो प्रतिपक्ष के 
रूप में कार्य करने के लिए । महात्मा 
गांधी और उनके सर्वोदयी अनुयायी 
विशेषकर आचाय विनोबा भावे तथा 
श्री जयप्रकाश ना रायण राजनीतिक दलों 
पर आधारित लोकतंत्र के विरुद्ध हैं 
और वे वर्तमान शक्तिमूलक राजनीति 
के स्थान पर सहयोगपूणं लोकनीति का 
समर्थन करते हैं । उनकी राय से हम 
अपने देश में ब्रिटिश या अमरीकी लोक- 
तांत्रिक संस्थाओं को सत्रीकार करने के 
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लिए प्रतिश्रुत नहीं हैं और हम अब भी 
अपने शासन-तंत्र का विकास अपनी ही 
प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था के आधार 
पर करने की सोच सकते हैं। पाश्चात्य- 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो संघर्ष 
राजनीतिक प्रक्रिया का सामान्य अंग है 
हितों और निष्ठाओ का विरोध अवश्यं 
भावी और अपरिहायं है, सत्ता और 
संरक्षण के लिए लड़ना-झगड़ना और 
प्रतियोगी राजनीतिक दलों तथा दबाव- 
कारी गुटों का अस्तित्व सभी स्वाभा- 
विक हुँ । इस स्थिति में राजनीतिक 
गतिविधियों का मूल लक्ष्य ही सत्ता- 
प्राप्ति हे राजनीतिक दल, उनकी 
विचारधारा और शेष सव कुछ तो इसे 
प्राप्त करने के साधन-मात्र हैं। अगर 
इसके विपरीत हम भारतीय प्रकृति और 
सामाजिक स्वरूप के आधार पर अपने 
शासन-तंत्र का विकास करना चाहते हैं 
तो प्रतीत होगा कि आधुनिक राजनीतिक 
दलों की व्यवस्था परंपरागत भारतीय 
मूल्यों ओर भावनाओं के सर्वथा प्रतिकुल 
पड़ती है। आज के राजनीतिक दल 
स्पष्ट हितों के बीच सघर्ष और प्रति- 
योगिता की भावना से कार्य करते हैं 
जबकि भारतीय भावना का आधार 
सहयोग, सामंजस्य और सवंहित का 
उन्नयन है। जबकि राजनीतिक 
दलों के माध्यम से लोग सत्ता, पद 
और विभिन्न भौतिक सुख-साधनों 
की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील 
हैं, भारतीय इतिहास ओर संस्कृति में 


वास्तविक पद-स्थान को सत्ता और धन 
से संवंधित कभी नहीं माता गया । शुद्ध | 
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party politics 


न तीनमा SF 
भारतीय दृष्टि से आचार्य विनोबा भावे 
और श्री जयप्रकाश, नारायण की 
संकल्पना का दलविहीन लोकतंत्र-- 
ऐसा लोकतंत्र जिसका आदर्श हो एक सम- 
ष्टिगत समाज जिसमें विरोध और प्रति- 
योगिता का स्थान व्यापक लोककल्याण 
- से प्रेरित सहयोग और सामंजस्य अथवा 
सर्वोदय की भावना ने ले लिया हो-- 
श्रेयस्कर प्रतीत होता है लेकिन आज 
की दलपरक राजनीतिक के प्रति लोगों 
और नेताओं की व्यापक . प्रतिबद्धता को 
देखते हुए इस आदर्श के सफल होने की 
संभावना नहीं है । 
party Politics (पार्टी पॉलिटिक्स) : 
(१) दलपरक राजनीति, (२) दलबंदी, 
गुटबंदी । 


. (१) राजनीतिक दलों के माध्यम से | 


“व्यक्त अथवा राजनीतिक दलों के माध्यम 
“से संचालित अथवा राजनीतिक दलों 
“के हितों को ही दृष्टि में रखकर 
व्यवहृत राजनीति । 

(२) क्रिसी दल के अंतर्गत अथवा 
किसी संस्या के कार्थकताओं में प्रायः 
राग-द्रेष के कारण छोटे-छोटे गुट बनाने 
की क्रिया या भाव । 

party system (पार्टी सिस्टम) : _दल- 
पद्धति ।' 
दल पद्धति का आशय किसी देश की 
“राजनीतिक दलों की पद्धति है अर्थात्‌ 
वहाँ दो राजनीतिक दल हैं, अनेक 
राजनीतिक दल हैं या एक राजनीतिक 
दल है । पाश्चात्य लोकतंत्रीय व्यवस्था 
में सामान्य रूप से दो प्रकार की दल- 
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और बहुदलीय पद्धति । इनके अतिरिक्त 
अनेक साम्यत्रादी और फ़ासिस्ट देशों में 
एक-दलीय व्यवस्था का भी प्रचलन 


रहा है । 

द्विदलीय व्यवस्था का अभिप्राय यह 
नहीं है कि राज्य में केवल दो ही राज- 
नीतिक दल हैं। इसका अभिप्राय यह है 


कि राज्य में मुख्य रूप से. दो ही 


राजनीतिक दल होते हैं और यदि अन्य 


- कोई दल होते हैं तो इतने छोटे कि 


उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता और विधानमंडळ में बहुमत 
प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर 
संयुक्त सरकार वनाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । द्विदलीय व्यवस्था से अनेक 
लाभ हैं । इसके अंतगत लोकतंत्रात्मक 
शासन-पद्धति सुचारु रीति से चल 
सकती है और शासन में स्थिरता वनी 
रहती है। स्थिरता के कारण इस प्रकार 
की शासन-प्रणाली में कार्यकुशलता भी 
अधिक: होती है । द्विदल-पद्धति में 
सरकार लंवे समय तक के लिए 
अविच्छिन्न नीति अपना सकती है । इस 
पद्धति में सरकार का निर्माण करने में 
कठिनाई नहीं होती । दोनों प्रमुख दलों 
में से एक दल सरकार का निर्माण 
करता है तो दूसरा दल प्रतिपक्ष की 
भूमिका का निर्वाह करता है। लोक- 
तंत्रात्मक शासन में प्रतिपक्ष की भी 
भूमिका उतनी -ही महत्त्वपूर्ण होती है 
जितनी कि सरकार की । प्रतिपक्ष का 
सबसे वड़ा काम यह है कि वह सरकार 
को निरंकुश बनने से रोके | :द्विंदल- 
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मंडल का अधिकार और महत्त्व कम हो 
जाता है । संसदीय व्यवस्था वाले देशों में 
प्रायः राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों 
पर कठोर अनुशासन तथा नियंत्रण 
रहता है और सदस्यों को आँख मूँद 
कर अपने दलों के पाधाओं की बात 
माननी पड़ती है । ऐसी द्विदल-पद्धति में 
चुनावों के दौरान मतदाता के सामने 
केवल दो ही विकल्प रहते हैं--या तो 
वह दोनों दलों के उम्मीदवारों में से 
किसी एक को चुने या फिर मतदान ही 
न करे । आधुनिक नागरिकों के हित 
विभिन्न प्रकार के हैं और दो दलों से 
यह आशा नहीं की जा सकती कि वे 
सभी नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व 
कर सकते हैं । इस व्यवस्था-में कई वर्गों 
को प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाना 
पड़ता है । 

बहुदलीय व्यवस्था का अभिप्राय यह 
है कि देश में अनेक बड़े राजनीतिक दल 
होते हैं और उनके मेल-जोल से संयुक्त 
सरकारों का निर्माण होता है । बहुदल- 
पद्धति के मुख्य लाभ ये हैं कि इसमें कोई 
भी सरकार निरंकुश नहीं बन सकती 
और शासन का काये सदेव आदान- 
प्रदान के आधार पर चलता है। इस 
व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि 
शासन में स्थिरता नहीं रह पाती और 
वह लंबे समय तक किसी एक दृढ़ नीति 
पर नहीं चल सकता । चौथे आम चुनावों 
के बाद भारत के अधिकांश राज्यों में 
बहुदल पद्धति के दोष उजागर हुए हैं। 

एकदल-पद्धति का अर्थ यह है कि देश 
में केवल एक ही राजनीतिक दल होता 


party system 





है और वह दल सरकार के साथ अभिन्न 
होता है । सरकार अन्य विरोधी दलों के 
निर्माण की अनुमति नहीं देती और यदि 
कुछ विरोधी दल बनते हैं तो उन्हें 
कुचल दिया जाता है । वीसवीं शत्ताव्दी 
में अनेक देशों में एकदलीय व्यवस्था 
स्थापित हुई है । सोवियत रूस में 
वोल्शेविक सरकार और तुर्की में मुस्तफा 
कमाल पाशा को सरकारे एकदलीय 
व्यवस्था की श्रेष्ठ उदाहरण थीं। इटली 
में फ़ासिस्ट सरकार और जर्मनी में नाजी 
सरकार भी एकदलीय व्यवस्था के 
अंतगत कायम हुई थीं । द्वितीय विश्व- 
युद्ध के पश्चात्‌ एशिया ओर अफ्रीका के 
कई नवस्वतंत्रता-प्राप्त देशों में भी 
एकदलीय व्यवस्था उभरी है । इस 
समय संसार में एकदलीय व्यवस्था 
के चार रूप उपलब्ध होते है-सोवियत 
संघ, पूर्वी यूरोप के देश, यूगोस्लाविया, 
अल्बानिया, चीन, क्यूवा आदि साम्य- 
वादी देशों में एकदलीय व्यवस्था का 
लक्ष्य अंततः देश में साम्यवाद की 
स्थापना करना है । दूसरे, स्पेन, पुतंगाल 
आदि में एकदलीय व्यवस्था के अंतर्गत 
फासिज्म की स्थापना हुई है । तीसरे, 
वर्मा ओर मिस्र जेसे देशों में एकदलीय 
व्यवस्था होते हुए भी वहाँ को सरकारें 
राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं 
से ओतप्रोत हैं और यद्यपि इन सरकारों 
के निर्माण में सँनिक नेताओं की महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका रही है, फिर भी इन्हें 
जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ 
है। चौथी श्रेणी में कुछ लेटिन अमरीकी 
देशों तथा पाकिस्तानी सरकार को रखा 
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जा सकता है । पाकिस्तान में शुरू-शुरू 
में मुस्लिम लीग की ही प्रधानता थी 
और उसका आधार सामंती शक्ति थी। 
यद्यपि संक्रांतिकाल में एकदलीय 
व्यवस्था का अपना महत्त्व है-वह 
विना किसी मतभेद और विरोध का 
सामना किए देश की नौका को संकट के 
पार ले जा सकती है--पर उसे सच्चे 
अर्थो में लोकतंत्रात्मक नहीं माना जा 
सकता । 
passage ०1 ७1 (पेऐेज ऑफ़ विल) : 
विधेयक का पारण । 
विधि-निर्माण के लिए सभी प्रस्तावों 
का आरंभ विधेयक के रूप में होता है 
और इस रूप में ही इसे विधानमंडल में 
प्रस्तुत किया जाता है । संविधान में उन 
अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया 
है जिनमें से हरेक विधेयक को गुज़रना 
होता है; परंतु इस विषय में हम 
इंगलेंड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 
अपनाई गई प्रथाओं का अनुसरण कर 
रहे हैं । स्वीकृत कार्य-विधि यह है कि 
हरेक विधेयक को तीन अवस्थाओं 
अथवा वाचनों से गुजरना पडता है । 


ये अवस्थाएँ हैं--(१) प्रवत्तेन; (२). 


दूसरा वाचन; (३) समिति अवस्था, 
(४) प्रतिवेदन अवस्था, और (५) 
तीसरा वाचन । भारत में पहला वाचन 
वह प्रस्ताव है जिसके अ्रंतगंत सदन 
में विधेयक का सूत्रपात करने के लिए 
सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है । 
अतः भारत में विधेयक के प्रथम वाचन 
का अभिप्राय है सदन से विधेयक का 
प्रवत्तेन करने की अनुमति लेने का 
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अनुमति प्राप्त हुई, वहाँ समझ लिया 
जाता है कि विधेयक का प्रवत्तंन हो 
गया । इस अवस्थान का एक रूप यह 
भी है कि अध्यक्ष, सभापति अथवा 
राज्यपाल के आदेश से विधेयक के सदन 
में प्रवत्तंन की सूचना सरकारी गजट में 
प्रकाशित कर दी जाती है । पेश करने 
की अनुमति का विरोध प्रायः नहीं किया 
जाता और न ही विधेयक के उपवंधों 
को परिचालित करना आवश्यक होता 
है । इस अवसर पर कोई वाद-विवाद 
नहों होता । 

दूसरे वाचन में दो अवस्थाएं होती हैं। 
दूसरे वाचन की पहली अवस्था का 
आरंभ नीचे दिये गए किसी भी प्रस्ताव 
से हो सकता है: (१) विधेयक को 
विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाए; 
(२) इसे प्रवर समिति को अथवा 
दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को 
सौंप दिया जाए; अथवा (३) इसे 
इसके बारे में लोकमत जानने के 
लिए परिचालित कर दिया जाए। 

इस अवस्था में, विधेयक के सामान्य 
सिद्धांतों के वारे में चर्चा की जाती है । 
किसी भी धारा में किसी संशोधन की 
अनुमति नहीं दी जाती और केवळ उस 
प्रस्ताव से संबंधित संशोधनों के वारे में 
ही अनुमति दी जाती है जो सदन के 
समक्ष पेश होता है । उदाहरणार्थ, यदि 
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव है 
तो इस आशय का संशोधन क्रि विधेयक 
को प्रवर समिति को भेज दिया जाए 
अथवा इसे, इसके वारे में लोकमत 
जानने के परिचालित किया जाए, 


प्रस्ताव जा हा सदन से, हस आशय की. ८ सावित किया, जा सकता दै । ३३ 
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वाचन की दूसरी अवस्था में, विधेयक 
पर धारावार विचार किया जाता है। 
यदि विधेयक को समिति के विचारार्थ 
भेज दिया जाता है तो धारावार विचार- 
प्रक्रिया को प्रवर समिति की रिपोर्ट 
प्राप्त होने तक स्थगित कर दिया जाता 
है । सामान्य चर्चा पूरी होने अथवा 
समिति की रिपोट प्राप्त होने और उस 
पर विचार होने के पश्चात्‌ विधेयक 
की हर धारा पर चर्चा की जाती है 
और उस पर मतदान लिया जाता है। 
इस अवस्था पर, सदस्य किसी भी धारा 
में संशोधन करने का प्रस्ताव कर सकते 
हँ । 
तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव पर चर्चा 
की जाती है कि विधेयक को इसके मुल 
खूप में अथवा संशोधित रूप में पारित 
कर दिया जाए । इस अवस्था में कोई 
भी सारपूणं संशोधन प्रस्तावित नहीं 
क्रिया जा सकता और न ही विधेयक के 
किसी विवरेण पर चर्चा की अनुमति दी 
जा सकती है । अगर कोई वात रह गई 
है या शाब्दिक परिवत्तंन और इसके 
परिणामस्वरूप संशोधन आवश्यक हैं, 
तो संशोधन के प्रस्ताव की अनुमति दे 
दी जाती है। अव चर्चा उन्हीं विषयों 
तक सीमित होती है जो कि दूसरे वाचन 
के पश्चात्‌ विधेयक में जोड़े गए हों। 
यह चर्चा या तो विधेप्रक के समर्थन में 
होती है या फिर उसे अस्वीकार करने 
के लिए । इन अवस्थाओं अथवा तीन 
वाचनों की व्यवस्था करने का आधार 
यह है कि सदस्यों को इसके वारे में 
विचार करने के अधिक-से-अधिक 
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द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति 
में प्रत्येक विधेयक को हरेक सदन में 
तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है । 
अगर कोई विधेयक दोनों सदनों की 
संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है, 
तो इस आशय का प्रस्ताव नहीं लाया 
जा सकता कि इसे प्रवर समिति को भेज 
दिया जाए । यदि किसी राज्य के दोनों 
सदन, विधेयक के मूल रूप के बारे में अथवा 
संशोधित रूप के वारे में सहमत हों, तो 
इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज 
दिया जाता है। अगर राज्यपाल चाहें तो 
वे इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
रख सकते हैं । ऐसी स्वीकृति प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ वह विधेयक अधिनियम वन 
जाता है । अगर दोनों सदन विधेयक के 
वारे में सहमत न हों, तो अनुच्छेद १९७ 
के अधीन इन मतभेदों के निराकरण के लिए 
संविधान में आवश्यक व्यवस्था की गई है । 
विधेयक पर अंतिम रूप से नियंत्रण 
निचले सदन में ही निहित किया गया 


` है। राज्य की विधानसभा द्वारा पास 


किए जाने के पश्चात्‌ कोई ' विधेयक 
दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया 


, जाता है अथवा उसके अगले तीन मास 


के दौरान उस विधेयक पर कोई कार्य- 
वाही नहीं की जाती है, तो इन दोनों 
स्थितियों में विधानसभा दुवारा इस 
विधेयक को पास कर. सकती है और 
सहमति के लिए विधान-परिषद्‌ को भेज 
सकती है । तव अगर इसे फिर 
अस्वीकार कर दिया जाता हे ओर उस 
तारीख से जिसको इसे उस सदन के 
पटल पर रखा जाता है, एक. मास के 
भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, 

द्वारा पारित समझा 


अवसर प्रहत (किपर जाए Bhawan PA हसे विधानमडल दा 60901001 . 


क 


~ 

Yo 

क्र शि ६ > 
क १७ +° 





passive resistance 


जाएगा और इसे समुचित प्राधिकारी 


की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता 
है । सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक 
की स्थिति में अगर परिषद्‌ कुछ 
संशोधनों का सुझाव देती है, तो सभा 
विधेयक को उन संशोधनों के साथ 
अथवा उनके बिना ही दुबारा पास कर 
सकती है। अगर दोनों में कोई समझौता 
हो जाता है अथवा फिर भी कोई 
समझौता नहीं होता है, तो विधेयक को 
राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा 
जा सकता है। यह प्रक्रिया उस विधेयक 
पर लागू नहीं हो पाती जिसका सूत्रपात 
ऊपरी सदन में होता है और जिसे निचले 
सदन की सहमति के लिए भेजा जाता 
है । अगर निचला सदन उस पर कोई 
कारंवाई नहीं करता अथवा उसे 
अस्वीकार कर देता है, तो मामला वहीं 
ठप्प होकर रह जाता है। 
विधि-निर्माण की उपर्युक्त प्रक्रिया 
संसद तथा राज्य-विधानमंडलों में एक- 
सी हे। 
passive resistance (पैसिव रेसिस्टेंस) : 
निष्क्रिय प्रतिरोध, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, 
सत्याग्रह । 
सरकार अथवा आधिपत्यकारी सेना 

अथवा प्रतिष्ठित सत्ता का शांतिपूर्ण 
उपायों से हिसा अथवा अन्य उग्र उपायों 
का आश्रय लिए विना विरोध। यह 
विरोध मुख्यतः सरकार के प्रति असह- 
योग के रूप में होता है। माहात्मा गांधी 
के सत्याग्रह को कभी-कभी निष्क्रिय 


प्रतिरोध के साथ समीकृत कर दिया 


जाता है । दक्षिण अफ्रीका में स्वयं 
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गांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का 


patriarchal theory 


प्रयोग सत्याग्रह के अर्थ में किया था। 
लेकिन १६०६ के वाद से गांधीजी 
सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद 
करने लगे थे । सत्याग्रह और निष्क्रिय 
प्रतिरोध दोनों आक्रमण का सामना 
करने की और सामाजिक तथा राज- 
नीतिक परिवर्तन करने की पद्धतियाँ हैं। 
लेकिन इन दोनों में यह अंतर है कि 
निष्क्रिय प्रतिरोध-जिस रूप में 
इंगलैंड में वोट का अधिकार माँगन 
चाली स्त्रियों और फ़ांसीसियों के विरुद्ध 
रूर प्रदेश के जमंनों ने उसका प्रयोग 
किया था--कामचलाऊ राजनीतिक 
शस्त्र है और उसमें आंतरिक शुद्धता 
का अभाव हो सकता हे । निष्क्िय- 
प्रतिरोध का उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी 
को इतना परेशान करना कि वह 
हार मान ले । इसके विपरीत 
सत्याग्रह सर्वथा नैतिक शस्त्र है और 
उसका लक्ष्य प्रेम तथा धैयंपूर्वक कष्ट- 
सहन द्वारा हृदय का परिवतंन करना 


हे । 


देखिए--satyagraha. 


patriarchal theory of the state 


(पैट्रियाकेळ थ्योरी ऑफ द स्टेट) : 
राज्य को उत्पत्ति का पितृमूळक सिद्धांत । 

आजकल राज्य को सामान्यतः ऐति- 
'हासिक विकास का परिणाम माना जाता 
है। विद्वानों का आम विचार यह है कि 
राज्य का प्रारंभिक रूप परिवार था । 
परिवार ने ही बढ़ते-वढ़ते राज्य का रूप 
धारण किया हे । लेकिन इतिहासकार 
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और समाजशास्त्री इस संवंध में एकमत 
नहीं हैं कि प्रागैतिहासिक युग में 
परिवार का वया रूप था- परिवार 
पितृभूलूक होते थे या मातृमूलक। राज्य 
की उत्पत्ति के पितृमुलक सिद्धांत का 
समर्थन करने वाले विद्वानों का कहना 
है कि प्रारंभिक परिवार पितृमूलक थे 
अर्थात्‌ परिवार का मुखिया पिता हुआ 
करता था । पिता का परिवार के समस्त 
सदस्यों पर असीम अधिकार रहता था। 
धीरे-धीरे परिवार का विस्तार हुआ 
और उसने कुल का रूप धारण किया । 
लेकिन, परिवार के इस प्रकार विकसित 
होने पर भी पिता की सत्ता में किसी 
प्रकार की कमी नहीं हो पाथी । वह 
पहले की भाँति ही बनी रही । इसी रीति 
से उन्नति करते-करते कुल कवीले का 
रूप धारण कर गये । कबीले के सदस्य 
. समान उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मिल- 
जुल कर कार्ये करने और सबसे वयोवृद्ध 
जीवित पुरुष की आज्ञा का पालन करने 
लगे । 

सर हेनरी मेन ने अपनी दो पुस्तकों 
“एन्श्यंट लॉ” और “अर्ली हिस्ट्री ऑफ 
इंस्टीट्यूशन्स" में राज्य की उत्पत्ति के 
पितुमूलक सिद्धांत का प्रबळ समथन 
किया है । उनके द्वारा प्रतिपादित पितृ- 
मलक सिद्धांत में तीन वाते ध्यान देने 
योग्य हैं: (१) पिदृमूलक परिवार में 
वैतुकता का तत्त्व मुख्य है, (२ ) वंशा- 
वि केवल पुरुषों के नाम से चलती है, 
(३) सारे अधिकार का आधार परिवार 
का मुखिया था और उसकी शक्ति 

परिवार के सब सदस्यों तक विस्तृत 


३२५ 


pax Romana 





थी 1 आजकल मानव-विज्ञान के क्षेत्र में 
जो खोजें हुई हैं, उनसे राज्य की 
उत्पत्ति के पितृमूलक परिवार की सत्यता 


` संदिग्ध हो गई है। उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध 


मानव-शास्त्री मंक्लेनंन का विश्वास है 
कि आदिम युग के मनुष्यों में पितृमुलक 
परिवार सावभौम नहीं थे । 
देखिए-matriarchal theory of 
the state 


patriotism (पेट्रियोटिज़्म ): देशभवित। 


स्वदेश के प्रति निष्ठा और उसके हितों 
के उन्नयन की चेष्टा । 


pax Britannica (पक्स ब्रिटेनिका): 


ब्रिटेन का शांति-युग । 

संसार के विभिन्न भागों में ब्रिटेन द्वारा 
आरोपित शांति। '“पाबस ब्रिटेनिका” 
शब्दवंध लेटिन के “पावस रोमाना” 
शब्दबंध के अनुकरण पर बनाया गया 
है जिसका अर्थ है रोम साम्राज्य के 
विभिन्न भागों में विद्यमान शांति । 


pax Romana (पाक्स रोमाना): रोम 


का शांति-युग । 

रोम का शांति-युग ई० पु० २७ में 
रोम गणराज्य के पतन के वाद आगस्टस 
के नेतृत्व में नवीन साम्राज्य की 
स्थापना के साथ आरंभ हुआ । इस 
काल में रोम के पाँच बड़े सम्राट्‌ हुए-- 
र्वा, द्राजन, हेडियन, एंटोनियसं पायस 
और माकंस ओरेलियस (ई० सं० ६६- 
१८०) । ईसा की दूसरी शताब्दी में 
जमन क़बीलों ने रोम साम्राज्य पर 
आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया । 
रोम का शांति-युग विश्‍व-इतिहास में 
वह समय है जव कि रोम साम्राज्य में 
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saceful co-existence ३२६ 


राजनीतिक शान्ति और स्थिरता बनी 
रही, आथिक उन्नति हुई और रोम 
साम्राज्य के दूर-दूर तक फैले हुए क्षेत्रों 
में बसने वाली विभिन्न जातियों के 
बीच सांस्कृतिक सहयोग की स्थापना 
हुई । 
peaceful co-existence (पीसफुल को- 
एक्जिस्टेंस) : शातिपूर्णं सह-अस्तित्व । 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विभिन्न 
विरोधी विचारधाराओं, हितों अथवा 
गुटों के शांतिपूवंक साथ-साथ रहने 
का भाव आता है । सह-अस्तित्व शब्द 
का प्रयोग राजनयिक शब्दावली में 
सर्वप्रथम साम्यवाद के जनक लेनिन ने 
किया था । पश्चिम में कहीं इसका 
अर्थ लिया जाता है--'जियो और जीने 
दो' की नीति जो मित्रता तथा 
सहकारिता की भावना का द्योतन नहीं 
करती अपितु दो गुटों के मध्य 'उदासीन 
पृथकता, 'संदेहप्रवग शिष्टता' या 
'विद्वेषी सहिष्णृता' की परिचायक है । 
कितु अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लॉडं 
एटली के इस विचार से सहमत हैं कि 
यदि सह-अस्तित्व का अर्थं यह हो कि 
“तुम एक साथ रहते हो, पर एक-दूसरे 
से भरपूर घृणा भी करते हो, तो इससे 
हम बहुत आगे नहीं वढ़ सकेंगे ।” 
वस्तुतः भय और संदेह की छाया से 
ग्रस्त सहअस्तित्व दो ऐसे व्यक्तियों के 
समान होगा, हाथ मिलाते समय जिनमें 
से एक अपने पीछे छुरा तथा दूसरा 
रिवाल्त्रर लिए हो। सह-अस्तित्व के 
संवंध में भारतीयों का दृष्टिकोण यह 
रहा है कि सोवियत गुट तथा 


peaceful co-existence 


ही मित ति विवि ना 0000000 ३ चय 








आंग्ल-अमरीकी गुट को न केवल शांति 
पूवंक रहना चाहिए बल्कि उनके 
पारस्परिक सौहादे में मानव-कल्याण की 
आशा-आकांक्षाएं भी निहित हें । सह- 
अस्तित्व-संवंधी भारतीय विचारधारा 
में सहिष्णुता को एक आवश्यक गुण 
माना जाता है। इसमें समस्त विचार- 
धाराओं के प्रति समभाव भी सम्मिलित 
है । द्वितीय, सह-अस्तित्व तभी संभव हे 
जबकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों 
में हस्तक्षेप न करे और अपनी आर्थिक 
ओर राजनीतिक विचारधारा को दूसरे 
पर थोपने का प्रयास न करे। तीन, 
सह-अस्तितंव के साथ अ-राजनीतिक 
संबंधों को भी बढ़ाया जाना चाहिए 
जैसे कि व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक 
संबंध आदि । चार, दोनों पक्षों के 
आपसी व्यवहार और संबंधों को शने:- 
शनेः इस प्रकार विकसित किया जाए 
कि उनमें निकटता और घनिष्ठता 
स्थापित हो जाए । 

पश्चिमी ` देशों में व्याप्त शंका- 
कुशंकाओं के वीच भारत ने चीन के साथ 
२९ अप्रैल, १६५४ को पंचशील करार 
पर हस्ताक्षर करके उन पाँच सिद्धांतों 
का निरूपण किया जिनके अनुसार राष्ट्र 
अपने वेचारिक मतभेदों के बावजुद 
शांतिपूर्वक साथ-साथ रह सकते हैं । ये 
सिद्धांत हैँ :(१) एक-दूसरे की प्रादेशिक 
अखंडता तथा प्रभुता के लिए पारस्परिक 
सम्मान, (२). अनाक्रमण, (३) एक- 
दुसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप 


करने से विरति, (४) समानता तथा _ | | 


पारस्परिक हितों की रक्षा और (५) 


शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व । इन सिद्धांतों... 
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Pentagon 


३२७ 


people's democracy 





क 


को कतिपय परिवतंनो सहित अनेक 
अफ्रीकी-एशियाई देशों ने स्वीकार किया 
है और वे संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटंर 
में भी मूलभूत हैं । 
देखिये-panchsheel. 

Pentag०n (पंटागन) : पेंटागन, संयुक्त 
राज्य अमरीका की राजधानी वाशिगटन 
में स्थित पंचभुजी इमारत जिसमें प्रति 
रक्षा विभाग का कार्यालय है । 


people's democracy (पीपुल्स 
डेमोक्रेसी) जनवादी लोकतंत्र, 
मारक्संवादी-लेनिनवादी विचारधारा 


ट्र 


के अनुसार वह राजनीतिक संगठन जो 
पूंजीवाद तथा समाजवाद के विकास के 
वीच अवस्थित हो । 


इस शब्दवंध का सबसे पहले प्रयोग 
यूगोस्लाविया के साम्यवादी नेता टीटो 
ने १९४५ में पूर्वी मध्य यूरोप के 
सोवियत-आश्वित राज्यों के लिए किया 
था । इन राज्यों में मुख्य थे अल्बानिया, 
बलोरिया, युगोस्लाविया, रूमानिया, 
हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और 
पूर्वी जमंनी । १९४९ के वाद इस 
शब्द्रवंधका प्रयोग एशिया के साम्यवादी 
शासित राज्यों--छाल चीन, उत्तर 
कोरिया, उत्तर वियतनाम के लिए भी होने 
लगा है। मूलतः “जनवादी गणराज्य ' 
(पीपुल्स रिपब्लिबस) या “जनवादी 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य” (पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स) को बुर्जुवा राज्य 
के पतन तथा सोवियत संघ के ढंग के 
'सर्वेहारा वर्ग के अधिनायकवाद' के बीच 
का अवस्थान माना जाता था जिसमें 
समाजवाद का निर्माण किया जा सके । 


जनवादी लोकतंत्र अपने-आप में सर्वे- 
हारावर्ग के अधिनायकवाद न थे क्योंकि 
उनमें पुवंकाल के शोषकवर्ग वने रहते 
थे और साम्यवादी दळ को व्यापक 
राष्ट्रीय संघट्टों ('लोक', “राष्ट्रीय या 
'पितृभूमि' मोचों) के साथ मिलकर 
कार्यं करना होता था । सिद्धांततः, 
जनवादी रोकतंत्रों का माक्संवाद की 
परंपरागत पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय 
गुह-युद्ध के फलस्वरूप आविर्भाव नहीं 
हुआ था| वे तो द्वितीय विश्व-युद्ध की 
उद्भावना थे जिसने पूँजीवाद और 
साम्राज्यवाद को कमजोर कर दिया था 
तथा सोवियत संघ की शवित बढ़ा दी 
थी और पूर्वी मध्य यूरोप के देशों में 
प्रगतिशील सामाजिक तत्त्वों को 
फ़ासिस्ट-विरोधी मोचों में संयुक्त कर 
दिया था । प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्यों 
के रूप में जनवादी लोकतंत्र इस वात के 
लिए स्वतंत्र थे कि वे समाजवाद के 
मार्गं पर अपने राष्ट्र की बिशिष्ट 
परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ सके । 
इस बीच सामाजिक दृष्टि से उन्नत 
सोवियत संघ उनके मित्र तथा मागं- 
दशंक की भूमिका का निर्वाह करता 
रहेगा । व्यवहार में वे देश रूस की 
अनुक्कति वनकर रह गए तथा उनकी 
नीति मास्को से संचालित होने लगी । 
इसमें एक अपवाद मार्शल टीटो का 
यूगोर्लाविया रहा है । १९४८ के 
पश्चात्‌ विशेषकर १९५३ में स्तालिन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ पूर्वी यूरोप के मूल 
जनवादी लोकतंत्नों में अनेक महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए तथा उन्होंने पूर्ण समाज- 
वाद प्राप्त कर लेने का दावा किया 
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personality cult 


क्क = यस 


और अपना नाम भी “समाजवादी 
गणराज्य” रख लिया । इन राज्यों में 
स्तालिनवाद का प्रभाव कम होता गया 
है भौर राष्ट्रीय प्रवृत्तियां उभरती गई 
हैँ । चेकोस्लोवाकिया, हंगरी आदिं 
राष्ट्रों में सोवियत शिकंजे से निव,लने के 
प्रयास होते रहे हैं और यदि आज भी 
पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र रूस के 
साथ बंधे हैं तो उसका आधार उनको 
स्वेच्छा नहीं अपितु रूस की विपुल 
शवित के सामने उनकी विवशता-मात्र 
हे । 
personality cult (पर्सनालिटी कल्ट) : 
पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्ति-पूजा । 
व्यक्ति-विशेष की सामथ्यं, शक्ति, 
योग्यता आदि में अंधविश्वास; 
किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में ऐसी 
श्रद्धा कि उनके द्वारा ही देश अथवा 
समाज का कल्याण संभव है ; व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों विशेष की अत्यधिक 
चाट्कारिता करना या ऐसी प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देना । 

संयुक्त सोवियत समाजवादी गणतंत्र 
की साम्यवादी पार्टी के पहले सचिव 
श्री निकिता एस० ख्यूश्चोव ने अपने 
पूर्ववर्ती शासक जोसेफ स्तालिन (जिसकी 
१६५३ में मृत्यु हुई) पर व्यक्तिपूजा 
के व्यवहार का आरोप लगाया था। साम्य- 
वादी पार्टी की कांग्रेस के २५ फरवरी 
{९५६ को हुए एक गुप्त अधिवेशन में 
श्री सू श्चोव ने कहा कि“लेनिन की मृत्यु 
के बाद स्तारिन-पूजा की कुप्रवृत्ति जोर 
पकड़ रही है । स्तालिन ने साम्यवादी 
पार्टी के भीतर सामहिक्र नेतृत्व को 
धीरे-धीरे नष्ट किया और इस प्रकार 
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जो सम्मान और यश उसने कमाया 
उसका आयु-पर्यन्त वह दुरुपयोग करता 
रहा । उसने अपने विरोधियों और 
अन्ततः उस प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जो 
उसके विचारों से सहमत नहीं था, 
दमनपूर्ण नीति अपनाई ।” 


philosophic anarchism (फ़िलासफ़िक 


अनाकिज्म) : दार्शनिक अराजकतावाद | 
देखिए--anarchism. 


physiocrats (फिज्जियोक्रेट्स) 
फिज़ियोक्रेट्स । 
१८वीं शताब्दी के उत्तराधं में, 


फ्रांसीसी सम्राट लुई पंचदश के 
चिकित्सक डाँ० ववेस्ने (१६६४-१७७४) 
के नेतृत्व में सामाजिऊ-आर्थिक विचारको 
का एक दल संगठित हुआ जिसने 
आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव डाली । इन 
विचारको का विश्वास था कि मनुष्य के 
सामाजिक संबंध निश्चित नियमों से 
संचालित होते हँ, समाज की आदश 
व्यवस्था “प्राकृतिक व्यवस्था” है तथा 
आथिक उत्पादन में राज्य का हस्तक्षेप 
“प्राकृतिक अवस्था” की सिद्धि में बाधक 
है। इन विचारको में प्रमुख थे--मीराबो, 
मेसिए द ला रिवेएरा, दिपो द नेपूर, एबे 
वादो एवं तुरगो । इन सभी विचारकों 
को सामूहिक रूप से फिज़ियोक्रेट्स कहा 
जा सकता हे । व्युत्पत्ति के अनुसार यह 
शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों 'फिजिस 
(प्रकृति) और क्रेटीन' (शासन करना) 
से मिलकर बना है । अतः इसका अर्थ 
प्रकृति का शासन हुआ । फिजियोक्रेट्स 
की प्राकृतिक अवस्था सामाजिक संविदा 
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प्राकृतिक अवस्था से भिन्न है। 
सामाजिक संविदा विचारकों के अनुसार 
प्राकृतिक अवस्था राज्य का निर्माण 
होने से पहले की अवस्था है, पर 
फिज्ञियोक्रेट्स के अनुसार यह व्यवस्था 
राज्य का निर्माण होने के बाद की 
अवस्था है जिसका केवळ सुसंस्कृत 
व्यक्ति ही अनुभव कर सकते हूँ । 
फिजियोक्रेट विचारको का मत है कि 
यदि राज्य व्यक्ति की आथिक गतिविधियों 
में हस्तक्षेप न करे और व्यक्ति अपने 
आथिक हितों की साधना निर्वाध रूप 
से करता रहे, तो प्राकृतिक अवस्था 
प्राप्त हो - सकती है । फिज़ियोक्रेट 
बिचारको द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक 
अवस्था का एक प्रमुख आधार व्यक्तिगत 
संपत्ति की सुरक्षा है । फिजियोक्रेट 
विचारधारा के जन्मदाता डा० क्वेस्ने ने 
समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया 
है : (१) उत्पादक वर्ग, (२) अनुत्पादक 
वर्ग और (३) संपत्तिधारी वर्ग । कृषक 
उत्पादक वर्ग में आते हैं क्योंकि कृषि 
के फलस्वरूप ही लागत पूंजी से अधिक 
पूँजी का उत्पादन हो सकता है । क्रय- 
विक्रय से एवं पदार्थो के स्वरूप-परिवतँन 
से पूंजी की वृद्धि नहीं होती, अतः 
व्यापारी एवं निर्माता अनुत्पादक वर्ग 
हैं । तीसरा वर्ग भूस्वामियों तथा कुलीनों 
का है । फिजियोक्रेट विचारकों के 
अनुसार कृषि के फलस्वरूप उत्पादन 
होता है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में पूरी 
स्वतंत्रता के समर्थक हैं। लेकिन उनके 
विचार से व्यापारियों के पूंजी-एका- 
धिकार पर नियंत्रण रखना आवश्यक 
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कृषि के क्षेत्र में पुरी पंजी नहीं लगाई 
जा सकती । चूँकि फिजियोक्रेट कृषि को 
ही उत्पादक मानते है, अतः उनके 
अनुसार भूस्वामियों पर प्रत्यक्ष कर 
लगाना राज्य की आय का उचित 
साधन है । 


Platonic communism (प्लेटोनिक 


कम्युनिउम) : प्लेटो का साम्यवाद । 
देखिए—Platonism. 

Platonic justice (प्लेटोनिक जस्टिस): 

प्लेटोवादी न्याय । 
देखिए—Platonism. 


Platonisn (प्लेटोनिङम) : प्लेटोवाद, 


सुकरात के शिष्य और यूनानी 
दार्शनिक प्लेटो (४२८-३४७ ई० पू०) 
का दर्शन । 

प्लेटो के दर्शन का मुख्य तत्त्व है-- 
प्रत्ययों (आइडियाज) का अस्तित्व । 
यहो उसकी तत्त्व-मीमांसा, ज्ञान-सिद्धांत, 
नीतिशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र ओर 
सौंदर्यशास्त्र का आधार है । प्लेटोने 
जीवन में आध्यात्मिक तत्त्वों को विशेष 
महत्त्व दिया है तथा ज्ञान के क्षेत्र में 
गोचर तत्त्वों की भूमिका नगण्य ही 
मानी है । उसके विचार से मानव 
निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार कर सकता 
है और उसे मानव-व्यापार में लागू भी 
कर सकता है। उसने अनुभव-सिद्ध 
तथ्यों की अपेक्षाकृत उपेक्षा की है ओर 
ढुंद्वातमक पद्धति को दरशन के विकास 
का एक साधन माना है । 

प्लेटो का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
रिपब्लिक है । इसमें हमें उसके चितन 
को पूर्णता के दर्शन होते हैं । रिपब्लिक 
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ग्रंथ है और उससे कुछ अधिक भी है । में मृत्तिमंत होता हुँ । प्लेटो का क विचार 
मुख्य रूप से इसका संबंध कर्मरत मानव हैँ कि यदि राज्य के विभिन्न वर्ग अपने- 
से है और इसलिए उसमें नैतिक और अपने नियत कार्य को निष्ठापूर्वक करते 
राजनीतिक जीवन की समस्याओं रहें तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप 
पर विचार किया गया है। लेकिन, न करें, तो समाज में न्याय की स्थापना 
मनुष्य अखंड इकाई है, उसके कर्म को हो जाती है। सर अर्नेस्ट वाकर के 
उसके चितन से अलग करके नहीं शब्दोंमें प्लेटो का न्याय “विशेषीकरण 
समझा जा सकता । अतः रिपब्लिक में भर है...वह अपनी स्थिति के अनुरूप 
चितनरत मानव तथा उसके चितन के कतंव्यों का पालन करने ओर दूसरी 
नियमों का भी अध्ययन किया गया है। किसी स्थिति के कतंव्यों में हस्तक्षेप न 

प्लेटो की राजनीति का मुख्य प्रतिपाद्य करने की इच्छा-मात्न हें, ओर इसलिए 
न्याय का संधान है । इसके लिए प्लेटो उसका आवास ऐसे हर नागरिक के 
ने आत्मा के तीन गुण माने हैं बुभुक्षा, मन में है जो अपने नियत स्थान पर 
उत्साह और विवेक । प्लेटो का मत ह रह कर अपने कतव्य का पालन करता 
कि आत्मा में कामना का एक निविवेक है । इस प्रकार, समाज-न्याय की 
या बुभुक्षामूलक तत्त्व होता है। वह परिभाषा उन विभिन्न प्रकार के लोगों 
सुख-संतोष का संगी है तथा उससे प्रेम (उत्पादक-वर्ग, सेनिक-वर्ग और 
भूख, प्यास तथा अन्य क्षुधाएँ पैदा होती  शासक-वर्ग) से निमित समाज के 
हैं । आत्मा का दूसरा तत्त्व उत्साह है। सिद्धांत के रूप में की जा सकती है जो 
यह तत्त्व सम्मान-भावना से मिलता- एक दूसरे की आवश्यकता से प्रेरित 
जुळता होता है और लोगों में शोयं के होकर पारस्परिक संगठन-सूत्न में बंधे हैं 
रूप में प्रकट होता है । आत्मा का सबसे ओर जिनके इस संगठन-सूत्न में बेंधने 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व विवेक-तत्त्व है । उसका और अपने-अपने विभिन्न कार्यों पर 
मुख्य काथं लोगों में ज्ञान की प्रेरणा ध्यान केंद्रित करने से एक इकाई का 
जगाना है । प्छेटो का विचार है कि जिस निर्माण हुआ है जो पूर्ण है क्योंकि वह 
प्रकार व्यक्ति-आत्मा में तीन तत्त्व होते ह, समूचे मानव-मन की उद्भावना भी है 
उन्हीं के अनुरूप राज्य में भी तीन वे और छाया भी । ऐसे समाज का सिद्धांत 
पाए जाते हैं । प्लेटो के राज्य में बुभुक्षा- होने के नाते न्याय का अर्थ यह होता 
तत्व का प्रतिनिधित्व श्रमिक ओर है कि इन वर्गों में से प्रत्येक उस 
कारीगर, किसान और शिल्पी, चमार, विशिष्ट कार्य का सम्पादन करे जो 
और व्यापारी आदि उत्पादन-कार्य अपनी क्षमता और समाज में अपनी 
में निरत व्यक्ति करते हैं। उत्साह- स्थिति के कारण उसे सहज रूप में 
तत्त्व के प्रतिनिधि सैनिक हैं जो राज्य करना चाहिए। राज्य का न्याय यह 


को रक्षा का कायं करते हैं। व्यक्ति- है कि नागरिक को अपनी स्थिति में 


आत्मा का विवेक तत्त्व राज्य के शासकों हित बतं 
| [| 
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कर्म के रूप में वह संसार के सम्मुख 
आए | 


प्लेटो के आदर्श राज्य का प्राण हें 
राज्य । इस साध्य की सिद्धि के लिए 
प्लेटो ने दो संस्थाओं का सुझाव दिया 
है (१) राज्य द्वारा दी जाने वाली 
सामान्य शिक्षा-प्रणाळी और (२) साम्य- 
वाद की समाज-व्यवस्था । प्लेटो द्वारा 
प्रवत्तित सामान्य शिक्षा-प्रणाली से 
विशिष्ट काम का वह प्रशिक्षण मिलता 
है जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। 
साम्यवाद की समाज-च्यवस्था से इस 
काम के लिए समय मिल जाता है 
क्योंकि इस व्यवस्था में लोग रोजी कमाने 
की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं । 
पन दोनों में नई शिक्षा नई समाज व्य- 
वस्था से बड़ी चीज है। 

प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत का एक 
दार्शनिक आधार है। प्लेटो सदा यह 
मान कर चला है कि मन एक सक्रिय 
चीज है । विषय उसकी सेवा में प्रस्तुत 
नहीं किए जाते । वह स्वयं विषयों को 
ओर उन्मुख होता है । शिक्षक इस 
सक्रिय मानसिक शक्ति को स्पष्ट 
करने की कभी कोशिश नहीं करता-- 
कम-से-कम प्रत्यक्ष रीति से स्पर्श करने 
की नहीं। शिक्षक का ध्यान तो 
मन के परिवेश पर रहता है ओर वह 
इस परिवेश को कुछ इस तरह से 
व्यवस्थित करता है जिससे कि ज्ञानचक्षु 
अपने-आप ही आलोक की दिशा में 
मुड़ जाएँ । प्लेटो की शिक्षा-पद्धति 
जीवन का समूचा दृष्टिकोण बदलकर 
बुराई की जड़ पर प्रहार करने और 
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सुधार करने की चेष्टा है। उसकी 
शिक्षा-व्यवस्था में समसामयिक यूनान 
की दो प्रमुख शिक्षा-पद्धतियों--एथेनी 
शिक्षा-पद्धति ओर स्पार्टा शिक्षा-पद्धति 
का अपूर्व समन्वय पाया जाता है। 
उसकी शिक्षा-प्रणाली का व्यक्ति-पक्ष 
यानी यह कि शिक्षा से पूर्ण मानव 
का विकास हो, एथेंस की देन है ओर 
उसका समाज-पक्ष यानी यह कि 
नागरिक को उसके विहित स्थान पर 
प्रतिष्ठित करने के लिए शिक्षा पर राज्य 
का नियंत्रण रहे, स्पार्टा की । प्लेटो 
ने दो शिक्षा-स्तरों की कल्पना की है । 
एक शिक्षा-स्तर तो सामान्य हे ओर 
वह राज्य के सभी नौजवानों के लिए 
है । दूसरा प्रशिक्षण प्रौढावस्था 
के लोगों का है जिसमें विज्ञान और 
दर्शन के माध्यम से बोध-शक्ति का 
निर्माण होता है और राज्य के दार्शनिक 
शासक तैयार होते हैं। प्लेटो के शिक्षा- 
क्रम में व्यायाम और संगीत का विशेष 
महत्त्व है। व्यायाम में आहार-संयम, 
चिकित्सा और इसके साथ ही शरीर 
की कसरत भी सम्मिलित है। प्लेटो 
की संगीत-विषयक धारणा भी ऐसी 
ही व्यापक है और उसकी संगीत-शिक्षा 
में साहित्यिक पाठ्यक्रम का भी 
समावेश हे । प्लेटो के अनुसार व्यायाम 
तो शरीर को साधता है और संगीत 
आत्मा को । 

प्लेटो ने न्याय-निष्ठ समाज-व्यवस्था 
के नाम पर एक नई शिक्षा-प्रणाळी का 
ही प्रवर्तेन नहीं किया बल्कि अभिनव 
समाज-संबंधों की भी कल्पना को है 
जिनका प्रयोजन राज्य के शासकों _ 
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के निकट परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति 
का उन्मूलन है । प्लेटो की इस 
साम्यवादी व्यवस्था का एक गहन 
दार्शनिक आधार है । उसके अनुसार 
राज्य मानवःमन की उद्भावना है : 
राज्य का सुधार करने के लिए हमें 
मानव-मन का सुधार करना चाहिए । 
मानव-मन का सुधार करने के लिए 
उन सामाजिक परिस्थितियों का संस्कार 
करने की आवश्यकता हे जिनमें रह कर 
' व्यक्ति को काम करना पड़ता हूँ । 
प्लेटो की योजना के अंतर्गत स्त्रयां 
घर की चहारदीवारी से निकल कर 
पुरुषों की शिक्षा और काम-धंधों में 
भाग लेने लगती हैं जिसके फलस्वरूप 
परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत 
हो जाता हैं और उसकी जगह ले लेती 
है राज्य-नियंत्रित विवाह-व्यवस्था तथा 
भोजन-व्यवस्था । प्लेटो का घर-गृहस्थी 
से इसलिए द्रोह हे क्रि वहाँ प्रतिभा की 
जोत बुझ जाती है, सारी शक्ति सिमट- 
सिक्रुड कर रह जाती हूँ, पत्नी दिन- 
रात चोक-चूल्हे की चक्की में पिसती 
रहती हे ओर राज्य अपने आधे सदस्यों 
की सक्रिय सेवा से वंचित हो जाता 
हैं पर यह कहना शायद गलत है कि 
प्लेटो ने परिवार का अंत कर दिया 
है । असल में वह जो चीज चाहता है, 
वह है परिवार का सुधार-संस्कार, 
उसके एक नए रूप की प्रतिष्ठा । अगर 
एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि 
प्लेटो राज्य से परिवार को बहिष्कृत 
कर देना चाहता हे, तो दूसरे अर्थ में 
यह कहा जा सकता हे कि उपे राज्य 
को एक परिवार का और परिवार को 
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राज्य का रूप दे देना अभीष्ट हे । प्छेटो 


के तके-प्रवाह में दो धाराएं हुँ-एक का 
संवंध स्त्रियों के उद्धार से है, दूसरी का 
विवाह के सुधार से । प्लेटो के मत से 
स्वाभाविक क्षमता की दृष्टि से स्त्रियों 
और पुरुषों में कोई आधारभूत भेद 
नहीं होता । नारी पुरुष से केवळ एक 
बात में भिन्न है--वह जननी हे । पर 
प्लेटो की दलील हे कि किसी एक बात 
में भेद हो, तो उसे और वातों में भी 
भेद का आधार बना लेना मूर्खता हे । 
प्लेटो ने जातीय जीवन के संधारण और 
उसमें उन्नयन करने के उद्देश्य से विवाह- 
सुधार की जो योजना प्रस्तुत की है, 
उसके अनुसार उचित आयु और नियत 
मौसमों में सवंश्रेष्ठ स्त्री-पुरुषों को 
अस्थायी विवाह-सूत्नों में बाँध देना 
चाहिए और इन विवाह-संवंधों के फल- 
स्वरूप जो संतति पेदा हो, उसका 
राज्य को पालन-पोषण करना चाहिए । 
इस व्यवस्था के अंतर्गत माता-पिता को 
अपने बच्चों का और बच्चों को अपने 
माता-पिता का पता नहीं चलेगा । जिन 
माता-पिताओं का विवाह एक ही ऋतु 
में हुआ होगा, उन्हें यह सोचना सिखाया 
जाएगा कि उस ऋतु से उचित समय 
के वाद जो वच्चे जन्मे हैं, वे सब उनके 
वच्चे हैं ओर इस तरह जो वच्चे जन्मेंग, 
उन्हें यह सोचना सिखाया जाएगा कि वे 
आपस में भाई-बहिन हैं । 

प्लेटो की विवाह-सुधार की योजना 
पर समग्र रूप से विचार करने पर ज्ञात 
होगा कि उसके अनेक पक्ष और अनेक 
प्रयोजन हैं वह अच्छी संतति पैदा 
करने की योजान है, वह स्त्रियों के 
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उद्धार की योजना है. वह परिवार के 
राष्ट्रीयकरण की योजना है । पर, प्लेटो 
के उद्देश्य भले ही उदात्त हों, उसके 
साधनों से सहमत होना कठिन है । 
स्त्री-पुरुष में सिर्फ यही भेद नहीं 
कि स्त्री जननी है। यह एक भेद 
अपने-आप में बहुत गहरा भेद है और 
इससे ममतामयी श्रद्धा-लूप नारी का 
समूचा व्यक्तित्व ओतप्रोत होता है । माँ- 
बच्चे के संबंध की तरह १ति-पत्मी के 
संवध का भी जीवन-व्यापी महत्त्व है 
और अंततः वे जीवन-मैत्री के लिए ही 
मिलते हुँ-क्षणिक कामतृप्ति अथवा 
संतानोत्पत्ति-माद्न के लिए नहीं । 
प्लेटो ने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में राज- 
मर्मज्ञ या निरपेक्ष शासक की परिमापा की 
है । प्लेटो के मत से राजममंज्ञ मानव- 
समूह के भरण-पोषण के लिए नियुक्त 
चरवाहा है । 'भरण-पोषण' शब्द में यह 
अर्थं निहित है कि घर-गृहस्थी के प्रबंध 
या राजनीति-विज्ञान के वीच कोई खाई 
नहीं है । किसी बड़े परिवार और छोटे 
राज्य में सिफ्षै मात्रा का भेद होता है, 
प्रकार का नहीं । पॉलिटिक्स के आरंभ 
में प्लेटो ने राजा की उत्पत्ति का 
विवरण दिया है। इस विवरण के 
अनुसार मानव-समाज और शासन- 
व्यवस्था के दो अवस्थानों में भेद किया 
जा सकता है । पहला अवस्थान क्रोनस 
का युग था जब संसार का शासन-सूत्र 
ईश्वर के हाथों में था और लोगों को 
अपने काम-क्राज का बोझ नहीं उठाना 
पड़ता था । उस युग में उनकी हालत 
पशुओं के एक झुंड जैसी थी जिसे देवी 
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उस युग में लोगों का एक ही परिवार था, 
पत्नियों तथा वच्चों में सबका साझा 
था । इसके वाद वह युग आया जिसमें 
हम रहते हँ । इसमें ईश्वर सृष्टि का प्रत्यक्ष 
संचालन नहीं करता, परोक्ष रीति से 
करता है। इस युग में विभिन्न देवताओं 
ने मनुष्य को उपहार दिये हैं और उनके 

सहारे मनुष्य अपना काम चला रहा 

है । इस युग में मानव को सच्चे राज- 

मर्मज्ञ की आवश्यकता है। पालिटिकंत 

में प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण भी 
दिया है । 


जव प्लेटो की आयु सत्तर वर्ष से 
भी अधिक हो गई तो वह यह 
समझने लगा कि ईश्वर ही सब कुछ 
है, आदमी कुछ नहीं । लॉज में प्लेटो की 
बिचार-पद्धति में आधारभूत परिवर्तेन 
दृष्टिगत होता है । लाँज की रचना तक 
प्लेटो का विश्वास ऐसी वैयक्तिक बुद्धि 
के उन्मुक्त शासन में था जिसे अपने 
कायं का उचित प्रशिक्षण मिला हो 
पर जो विधियों की मर्यादा से स्वतंत्र 
सत्ता का उपयोग करती हो। प्लेटो 
अपने व्यावहारिक जीवन में दार्शनिक 

शासक को प्राप्त न कर सका था । अब 

उसने निश्चय किया कि विधि कोही 
दाशेनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया 
जाए और सभी राज्यों के पालन के लिए 
एक दार्शनिक संहिता का प्रख्प्रापन 
किया जाए। प्लेटो ने लॉज में जिस 
राज्य का निरूपण किया है वह सवंश्रेष्ठ 
राज्य नहीं है, 'द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य 
है । इसमें सर्वोच्च स्थान मूत्त दाशं- 
निक शासक को नहीं, अमूत्ते विधि 
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संयम के सद्गुण, शांति और युद्ध, विधि 
के स्वरूप, इतिहास की शिक्षाओं, भूगोल, 
जनसंख्या, संपत्ति, अर्थ-व्यवस्था, विवाह, 
परिवार तथा शासनःव्यत्रस्था. अपराध, 
तथा शिक्षा, दंड आदि विषयों पर अपने 
विचार प्रकट किए हैं । 

राजनीति-दशेन के इतिहास पर प्लेटो 
की स्थायी छाप दै । अंग्रेज कवि शेली 
के शब्दों में, “प्लेटो में गहन ओर गूढ़ 
तकं तथा लोकोत्तर काव्योत्साह का 
मणिकांचन संयोग मिलता है जो उसकी 
अलंकृत वाणी के वेभव तथा सामंजस्य 
के सांचे में ढलकर संगीत-ल्यों की 
अटूट धारा का रूप धारण कर लेता 
है और उसके फरूस्वरूप आस्था के 
चरण निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं-- 
` इतनी तीब्र गति से मानो इस यात्रा में 
एक पल भी ठहरने का उन्हें अवकाश न 
हो। उसने पहली वार, और शायद 
अंतिम वार, यह मंत्र दिया कि राज्य 
का शामन सबसे ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों के 
हाथों में केंद्रित होना चाहिए, सबसे 
महत्त्वाकांक्षी या सबसे धूते व्यक्तियों के 
` हाथों में नहीं ।” 

ई० पू० पांचवीं सदी से पंद्रहवी सदी 
के अंत तक प्लेटो का राजनीति-दर्शन 
मानो सोया रहा । तथापि, मध्ययुग 
` की शिक्षा-प्रणाली और उस समय 
के चर्च की वर्ग-व्यवस्था पर प्लेटो की 
छाप थी । पुनर्जागरण से प्लेटोबाद को 
नया जीवन-दान मिल । सर टामस रो 
के युटोपिया में भी प्लेटो की रिपब्लिक 
के समान ही एक आदरं राज्य का चित्र 
प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक काळ 
में रूपो, हीगेल और कांट आदि आदर्श - 
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plebiscite (प्लेबिसाइट ) : जनमत- 

संग्रह । 

परिपृच्छा (रेफरेंडम) का ही एक भेद 
जनमत-संग्रह (प्लेविसाइट) है । 
'प्लेविसाईट' का शाब्दिक अभिप्राय है-- 
जनता का निश्चय, जनता की आज्ञप्ति । 
इस पद्धति का प्रयोग केवल ऐसे 
प्रश्नों पर ही जनता का मत लेने के 
लिए किया जाता है जिनका राजनीतिक 
महत्त्व वहुत वढ़ा-चढ़ा हो। नूतन 
सविधान को स्वीकार करना, राज्यों 
के विलय या संवंध-विच्छेद आदि 
विषय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण होते हैं और उन पर जनमत 
संग्रह करना आवश्यक समझा जाता है। 
नेपोलियन ने १७६७ में काँसुलेट 
संविधान पर जनमत-संग्रह किया था । 
काश्मीर के प्रसंग में जनमत-संग्रह का 
प्रश्‍न अनेक वार उठा है किन्तु इस वारे में 
देश में और देश से बाहर कई भ्रांतियाँ 
हुँ । 

देखिए--referendum. 

plural ex९cu¡४९ (प्लूरल एवज्ञेक्यूटिव) 

बहुल कार्यपालिका । 

वह कार्यपालिका जिसमें शासन की 
कार्यकारी शबित एक व्यक्ति में नहीं, 
प्रत्युत एक व्यक्ति-समूह्‌ में केंद्रित रहती 
है । इतिहास में बहुल कार्यपालिकाओं 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं लेकिन ये 
कार्यपालिकाएँ केवळ कुछ ही काल तक 
जीवित रही थीं । एथेंस में राज्य की 
कार्यकारी शक्ति दस सेनापतियों में बंटी 
रहती थी । प्राचीन रोम के संविधान में 
दो परिषदों की व्यवस्या की गई थी 
ओर उनमें से प्रत्येक के पास कार्यकारी 
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पश्चात्‌ १७९५ में जो संविधान वना 
था, उसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति 
पाँच सदस्यों की एक डायरेक्टरी में 
विहित की गई थी । इस समय संसार 
में बहुल कार्यपालिका का एकमात्र 
उदाहरण स्विट्जरलैंड की परिषद्‌ है । 
इस परिषद में सात सदस्य होते हैं जो 
शासन-शवित की दृष्टि से एक-दूसरे के 
विल्कुल बरावर होते हैं । इस 
परिपद्‌ का एक अध्यक्ष होता अवश्य है, 
परंतु उसके पास कोई विशेष शक्ति 
नहीं होती और वह परिषद्‌ फे निर्णय 
को भंग नहीं कर सकता । वहुल कार्य- 
पालिका के समर्थकों का कहना है कि 
इसके अंदर कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग 
की कोई संभावना नहीं रहती और न 
इस वात का ही खतरा रहता है कि 
कोई एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति अधि- 
नायक वन जाए । परंतु इस प्रणाली में 
दोष अधिक हैं। इसकी सवसे वड़ी 
दुर्बलता यह है कि इसमें एकता, शक्ति 
और तत्परता का अभाव पाया जाता 
है । 


pluralism (प्लुरिउम) : बहुळतावाद, 


अनेकतावाद, बहुलवाद । 

राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के संबंध में 
परंपरागत सिद्धांत यह रहा है कि वह 
असीम एवं अविभाज्य है। प्लेटो से 
डेकर ग्रीन तक सभी आदशेवादी राज्य 
को एक ऐसा सर्वेव्यापक संगठन समझते 
रहे हैं जिसमें कि व्यक्ति के सारे 
सामाजिक हित समाविष्ट हैं ओर जो 
व्यवित की समस्त सामाजिक आव- 
श्यकताओं की पूति. कर देता है । 
बहुलवाद राज्य की इस मान्यता का 


अनुसार राज्य व्यक्तियों का समुदाय 
नहीं, प्रत्युत समुदायों का समुदाय हे । 
वहुलवादी विचारको के मत से राज्य 
व्यक्ति के समस्त हितों का प्रतिनिधित्व 
करने में असमर्थ है। व्यक्ति अपने 
अनेकमुखी हितों की पुति के लिए 
विविध संवासों की सृष्टि करते हें और 
व्यवित के लिए ये विविध संवास भी 
राज्य की भांति ही आवश्यक हैं । ऐसी 
स्थिति में राज्य को ही यह एकमात्र 
अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि 
कि वह नागरिकों के ऊपर अपनी 
अनियंत्रित प्रभुसत्ता का प्रयोग करे 1 
प्रभुसत्ता का कुछ अंश संवासों को भी 
प्राप्त होना चाहिए । 


plural or weighted Voting (प्लुरल 


ऑर वेटेड वोटिंग) : बहुल या भारीकृत 
मतदान । 

आजकल लोकतंत्रात्मक सिद्धांत यह है 
कि प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को एक मत 
प्राप्त होना चाहिए । तथापि कुछ 
विद्वानों का यह विचार है कि कुछ 
विशेष व्यक्तियों को एक से अधिक मत 
देने का अधिकार होना चाहिए । जव 
एक व्यक्ति को एक से अधिक मत देने 
का अधिकार होता है, तत्र उसे बहु 
या भारीकृत मतदान कहते हैं । बेल्जियम 
ने १८९३ में इस प्रणाली को अपनाया 
था । इस प्रणाली के अनुसार वहाँ २५ 
वर्षं की आयु के एक ऐसे व्यक्ति को जो 
कम-से-कम एक वर्षं तक समाज में निवास 
कर चुका हो, एक मत प्राप्त था। ३५ वर्ष 
की आयु वाले ऐसे व्यक्ति को जिसके 
एक वैध बच्चा हो और जिसने राज्यों 
को पाँच फ्रैक्ों का कर चुकाया हो, एक 

पुरक मत प्राप्त था । जिन व्यक्तियों की 
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आयु २५ वर्षे की थी, जिनके पास 
उच्च शिक्षा का प्रमाण-पत्र था और जो 
सरकारी पदों पर थे, उन्हें दो पूरक मत 
देने का अधिकार था । 

जॉन स्टुअटं मिल ने बहुल मतदान का 
प्रवल समर्थन किया हे । उसका कहना 
है कि जिन व्यक्तियों में जनसाधारण 
की अपेक्षा अधिक वौद्धिक योग्यता है, 
उन्हें जनसाधारण की अपेक्षा अधिक मत 
मिलने चाहिएँ। दूसरे शब्दों में हमें 
मतों को गिनना नहीं चाहिए। बहुल 
मतदान की प्रणाली अशिक्षित व्यक्तियों 
की संख्या-शक्ति का प्रतिकार करती 
है । बहुल या भारीकृत मतदान के ऊपर 
सवसे बड़ा आक्षेप यह है कि हमारे पास 
यह परखने की कोई सर्वमान्य कसौटी 
नहीं है कि किस व्यक्ति को अधिक 
मत देने का अधिकार दिया जाए । यदि 
हम विश्वविद्यालयों के स्तातकों को एक 
से अधिक मतों का अधिकार देते हैं, तो 
एक शिल्पी जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ 
होता है, इस वात की उचित शिकायत 
कर सकता है कि उसे अतिरिक्त मत 
प्राप्त नहीं है। यह आवश्यक नहीं हे कि 
जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय की कोई 
ऊँची उपाधि प्राप्तकर ली है याजो 
अपने विषय का विशेषज्ञ है, वह भारी- 
कृत मतदान का उचित अधिकारी हो 
जाता हो । जिन लोगों ने विश्वविद्यालयों 
की कोई उपाधि प्राप्त नहीं की लेकिन 
जिन्हें दैनिक जन-जीवन का व्यापक 
अनुभव होता है, कभी-कभी उनकी 
राजनीतिक चेतना तथाकथित शिक्षित 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक विकसित 
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political parties 


—— reg 


P००7३) (प्लुटोक्रेसी)  धनिकतंत्न। 


धनिकों का शासन, वह शासन जिसमें 
शासन की समस्त शक्ति धनिक वर्गो के 
हाथों में केंद्रित हो । 


political parties (पॉलिटिकल पार्टीज): 


राजनीतिक दल । 

राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का 
न्यूनाधिक संगठित समुदाय है जिनका 
सावंजनिक महत्त्व के प्रश्नों सर समान 
दृष्टिकोण हो और जो अपने सिद्धांतों को 
कार्यान्वित करने के लिए शांतिपूर्ण 
तथा सांविधानिक रीति से शासन पर 
अपना अधिकार चाहते हों । सिद्धांततः 
सभी राजनीतिक दलों को सांप्रदाथिक 
एवं दलगत हितों की नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय 
हितों की अभिवृद्धि करनी चाहिये । इस 
दृष्टि से राजनीतिक दलों को गुटों से 
भिन्न माना जाता है क्योंकि गुटों का 
दृष्टिकोण बहत संकुचित होता है और 
वह अपने-अपने सीमित स्वा थं के लिए 
ही कार्य करते हँ । लोकतंत्रात्मक देशों 
में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य होते 
हैं: (१) लोकमत का संगठन, (२) 
निर्वाचनों का सफल क्रियान्वण्न, 
(३) निर्वाचनों में सफलता प्राप्त 
करने पर सरकार का निर्माण और हार 
जाने पर सरकार का विरोध, (४) 
विधान-मंडल में अपने प्रतिनिधियों के 
बीच समन्वय, (५) और निर्वाचकों 
तथा प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क । 
अधिनायकवादी देशों में राजनीतिक दल 
शासन से अभिन्न रहते हैं। वहाँ एक 
ही राजनीतिक दल को फल्ने फूलने का 
अवसर दिया जाता है और उसका एक 
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नीतियों का समर्थन । 
point {णप (पॉइंट फोर) : चतुःसूत्री 
कार्यक्रम । 

यह शब्द-वंध राष्ट्रपति ट्र मैन के 
जनवरी १९४९ में दिए गए उद्घाटन- 
भाषण में उल्लिखित चौथे विषय का द्योतक 
है । राष्ट्रपति ने कहा था--हमें अपनी 
वैज्ञानिक उपलड्थियों और औद्योगिक 
प्रगतिथों को अविकसित क्षेत्रों के सुधार 
और विकास के लिए, काम में लाना 
होगा। इसके लिए हमें अनिवायं रूप से 
एक निर्भीक और नया कार्यक्रम बनाना 
है । इस कार्यक्रम के दो पक्ष हैं, तकनीकी 
और वित्तीय । तकनीकी सहायता 
अमरीकी विधियों द्वारा की जाती है, और 
आशिक सहायता अमरीकी गार-सरकारी 
निवेशकों द्वारा की जाती है जो शक्ति, 
परिवहन और संचार परियोजनाओं 
तथा जल-नियंत्रण, सिचाई और उद्योग 
आदि क्षेत्रों में निवेश करते हूँ। संयुक्त 
राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम और 
ब्रिटिश पर-राष्ट्र-मंडल कोलंबो योजनाएं 
इसी के समानांतर ह । 
point of ०१० (पॉइंट ऑफ ऑर्डर) : 
औचित्य-प्रश्‍न, किसी विमर्शकारी सभा 
में यह प्रश्‍न उठाना कि उसकी कार्यवाही 
नियमानुसार है या नहीं । 

यद्यपि सदन की कार्यवाही का 
नियमानुसार संचालन करना अध्यक्ष का 
कायें है, पर कोई सदस्य भी ओचित्य-प्रश्न 
उठाकर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर 
सकता है । एक सदस्य औचित्य-प्रश्न 
पर दो बार बोल सकता है। पर मत- 
दान के बीच में औचित्य-प्रश्‍न उठावे 
की अनुमति नहीं दी जाती । छोटी-मोटी 
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महत्त्वहीन वातों पर भी औचित्य-प्रश्न 


उठाने की अनुमति नहीं दी जाती । सदस्य 
द्वारा उठाए गए औचित्य प्रश्न पर पीठा- 
सीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता 
हे । औचित्य-प्रश्न संविधान के केवल 
उन्हीं उपबंधों तथा प्रक्रिया के केवल उन्हीं 
नियमों पर उठाया जा सकता है 
जो अध्यक्ष की अधिकार-सीमा में आते 
हों । औचित्य-प्रश्‍न पर कोई वाद-विवाद 
नहीं होता । औचित्य-प्रश्न विशेषाधिकार 
का प्रश्‍न नहीं होता । कोई सदस्य जान- 
कारी माँगने के छिएया अपनी स्थिति स्पष्ट 
करने के लिए या जव प्रस्ताव पर कोई 
प्रश्‍न सभा के सामने रखा जा रहा हो, 
काल्पनिक या विभाजन की घंटियाँ नहीं 
वजीं या सुनाई नहीं पड़ीं ऐसा ओचित्य- 
प्रश्‍न नहीं उठः सकता । 


polarization (पोलेराइज़ंशन): ध्रबी- 


करण, गुटों, समुदायों, विचारधाराओं, 
पद्धतियों, अथवा शक्तियों का दो विरोधी 
पक्षों में विभाजन । 

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संकल्पना 
के अंतगंत यह माना जाता है कि संसार 
के विभिन्न देश दो गुटों--सोवियत गुट 
और आंग्ळ-अमरीको गुट में से किसी 
एक में सम्मिलित हो जाएँ। राष्ट्रीय राज- 
नीति में ध्रुवीकरण शब्द का संकेत देश 
के समस्त राजनीतिक दलों के मोटे तौर 
पर दो शिविरों में-समाजवादी और 
गृर-समाजवादी, वामपक्षी और दक्षिण- 
पक्षी अथवा प्रगतिशील और अनुदार 
में विभाजित होने से है । 


police action (पुलिस एक्शन): पुलिस 


कार्यवाही ! राष्ट्रीय क्षेत्र में संस्थित 
सरकार द्वारा आंतरिक अशांति भंग 
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करने वालों के विरुद्ध स्थानीय सैनिक 
कार्यवाही । 

भारत सरकार ने १६४८ में हैदरावाद 
के र॒ज़ाकारों का दमन करनं तथा 
हैदरावाद में शांति और सुरक्षा की 
स्थापना करने के लिए जो कार्यवाही 
की थी, उसे पुलिस कार्यवाही कहा 
गया था । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध की 
औपचारिक घोषणा किए विना सामान्य 
अंतर्राष्ट्रीय शांति के उल्लंघनकर्त्ताओं 
के विरुद्ध सीमित सैनिक कार्यवाही भी 
«पुलिस कार्यवाही” कहलाती है। 
१९५०-५३ में कोरिया में संयुक्त राष्ट्र- 
संघ की सैनिक कार्यवाही को भी 
“पुलिस कार्यवाही” कहा गया था । 
| एणा८४ ३82 (पुलिस स्टेट) : पुलिस 
राज्य । 

(१) वह राज्य जिसका कार्य पुलिस 
की भाँति विधि तथा व्यवस्था की रक्षा 
करना मात्र हो और जिसका नागरिकों 
के कल्याण-कार्यक्रमों से कोई सरोकार न 
हो । हर्वेटे स्पेंसर और जॉन स्टुअटे मिल 
प्रभृति व्यक्तिवादी विचारको की राज्य- 
घारणा पुलिस राज्य की धारणा थी 
क्योंकि वे लोग यह नहीं चाहते थे कि राज्य 
नागरिकों के कल्याण के नाम पर लोगों 
के व्यवितगत जीवन में हस्तक्षेप करे । 

(२) वह राज्य जिसमें पुलिस-शक्ति 
की प्रधानता हो, नागरिकों के आथिक, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर 
सरकार का नियंत्रण हो और वह विधि 
द्वारा स्थापित प्रशासनिक तथा न्यायिक 
प्रक्रियाओं का उल्लंघन वार पुलिस, 
विशेष कर गुप्त पुलिस के द्वारा स्वेच्छा- 
चारी कार्य करती हो । 


३३८ 


political science 


political asylum त अआ (पदिक 
एसाइलम) : राजनीतिक शरण । 
अंतर्राष्ट्रीय विधि की वह प्रथा जिसके 
अतगंत कोई प्रभुतासंपन्न देश अन्य देशों 
के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने 
यहाँ शरण दे सकता है और इस प्रकार 
उनकी राजनीतिक उत्पीडन से रक्षा कर 
सकता है। पर यह आवश्यक है कि 
जिस व्यक्ति को राजनीतिक शरण दी 
गई है वह जिस देश से भाग कर आया 
है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे! 
political equality (पॉलिटिकल इववे- 
लिटी) : राजनीतिक समानता । 
देखिए-९qपuality. 
political justice (पॉलिटिकल 
जस्टिस) : राजनीतिक न्याय । 
देखिए justice. 
political Iiberty (पॉलिटिकल लिबर्टी) : 
राजनीतिक स्वतंत्रता । 
देखिए--liberty. 
political science (पॉलिटिकल साइंस): 
राजनी ति-विज्ञान । 
राजनीति-विज्ञान समाज-विज्ञानों 
को वह शाखा है जिसमें राज्य तथा 
शासन से संवंध रखने वाले समस्त 
विषयों, रूपों, संबंधों और पहलुओं का 
विवेचन किया जाता है । अंग्रेजी में 
इसका पर्याय पॉलिटिकल साइस है जो 
मुलतः यूनानी शब्द पॉलिस से निकला है 
तथा जिसका अर्थ है-नगर-राज्य । 
प्राचीन यूनान में राजनीतिक संगठन 
का सर्वाधिक प्रचलित रूप नगर-राउय 
ही था और इक्षीलिए अरस्तू ने 


पॉलिटिक्स और प्लेटो ने रिपब्लिक 


नामक ग्रंथों में मुख्य रूप से नगर-राज्यों 
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की राजनीतिक समस्याओं का ही विवेचन 
किया है । लेकिन आधुनिक राजनीति- 
विज्ञान राष्ट्रीय राज्यों का विज्ञान है 
और वह क्रमशः विशव-व्यवस्था का 
विज्ञान बनता जा रहा है। आजकल 
राजनीति-विज्ञान “इस वात का 
ऐतिहासिक अध्ययन है कि राज्य का 
स्वरूप कैसा रहा है, इस बात का 
राजनीतिक व नेतिक अध्ययन है कि 
राज्य का स्वरूप केसा हाना चाहिए।” 
प्राचीन भारत में इस शास्त्र के लिए 
दंडनी ति, दंडनी तिशास्त्न, अर्थशास्त्र, राज- 
धमं, राजनीति, राजशास्त्र, और नीति- 
शास्त्र आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
राजनीति-विज्ञान के स्वरूप, विस्तार 


एवं कतिपय आधारभूत समस्याओं के ` 


आधार पर उसे दो शाखाओं में विभक्त 
किया जा सकता है--सँद्धांतिक 
राजनीति (थ्योरिटिकल पॉलिटिक्स) 
और व्यावहारिक राजनीति (एप्लाइड 
पॉलिटिक्स) । सँद्धांतिक राजनीति में 
राज्य-विषयक सँद्धांतिक प्रश्नों जेसे 
उसके जन्म, मूलतत्त्वो, गुणों और लक्षणों 
आदि का विवेचन होता है तथा 
व्यावहारिक राजनीति का मुख्य प्रतिपाद्य 
यह है कि राज्य-संबंधी विचारों को किस 
प्रकार कार्य रूप में परिणत किया जाता 
है और इसका क्या परिणाम निकलता है । 
political sufferer (पॉलिटिकल 
सफ़रर) : राजनीतिक पीडित । 
वे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन 
के दिनों में ब्रिटिश सरकार के हाथों 
कारागार आदि की यंत्रणाएं भोगी थीं 
या अन्य प्रकार से कष्ट सहन किए थे । 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ सरकार ने इन लोगों 


३३ 


[a 


९ polling 


को कुछ रियायतें दी हूँ । 
Politics (पॉलिटिक्स) : राजनीति । 
“पॉलिटिक्स शब्द का संबंध यूनानी 
शब्द 'पोलिस' से है जिसका अर्थ है 
नगर । इसीलिए प्राचीन यूनानी 
विचारक इसे 'नगरों' की बातों से संवंधित 
ज्ञान मानते थे । आज 'पॉलिटिक्स' 
अथवा “राजनीति” शब्द से हमारा 
अभिप्राय शासन के सामयिक प्रश्‍नों और 
समस्याओं से है । ये समस्याएं आज 
राजनीतिक कम, आथिक अधिक हैं या 
कम-से-क्रम मिली-जुली हैं । मजदूरों की 
समस्या, आयात-निर्यात की समस्या, 
कार्यांग ओर विधानांग के आपसी 
संवंधों को समस्या, विरेश-नीति की 
समस्या जो विधायकों के सम्मुख नित्य 
प्रति आती रहती हैं, राजनीति का विषय 
हैं । इस अर्थ में राजनीति कला अधिक 
है और विज्ञान कम तथा हमें उस व्यक्ति 


को राजनीतिज्ञ कहना चाहिएजो राजनीति 


में सक्रिय भाग लेता हो, भले ही उसे 
राजनीति-विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों 
का भी ज्ञान न हो । 

देखिए-political science. 

Polling (पोलिंग) : मतदान, निर्वाचनों 

में निर्वाचकों द्वारा मत डालने की 
प्रक्रिया । 

भारतीय निर्वाचन कानून में निर्वाचनों 
में निर्वाचकों द्वारा मत डालने को 
प्रक्रिया का विस्तार से विवरण दिया 
गया है । मतदाता सुविधापूर्वक मतदान 
कर सकें, इसके लिए प्रत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र को कई मतदान-क्षेतो में विभाजित 


कर दिया जाता है। मतदाताओं की 


संख्या के अनुसार प्रत्येक मतदान-क्षेत्र में 
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एक अथवा कई मतदान केंद्र वनाए जाते 
हैं । पीठासीन पदाधिकारी मतदान के 
सभी कार्यों पर निगरानी रखते हैं। 
चुनावों में मतदान के लिए चिह्व-प्रणाली 
अपनाई जाती है । इस प्रणाली के 
अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्न के मतपत्र 
पर निर्वाचनःक्षेत्न के उम्मीदवारों के 
नाम तथा उनके चुनाव-चिह्ल छपे रहते 
हुं । मतपत्नों पर क्रमवार संख्या होती 
है तथा उनको दिए जाने से पहले उन 
पर निश्चित स्टांप लगाई जाती है । 
मतदाता मतपत्न लेकर पर्दा लगे हुए 
मतदान-कोष्ठ में जाता है तथा जिस 
उम्मीदवार को वह मत देना चाहता है, 
उसके चुनाव-चिह्ल पर अथवा उसके 
निकट एक रबड़-स्टांप लगा देता है । 
फिर वह उसको मोडता है, कोष्ठ से 
वाहर आता है और उसे मतदान पेटी में 
डाल देता है । मतदान गुप्त होता हे । 
निर्वाचन आयोग मतदान को अवधि 
निश्चित करता है। किसी भी दिन मतदान 
की अवधि आठ घटे से कम नहीं होती । 
मतदान के वंद होने के पश्चात्‌ पीठासीन 
पदाधिकारी मतपेटी के छेद को वंद कर 
देता है तथा उस पर सील लगा देता है। 
उम्मीदवारों के मतदान-एजेट भी 
अपनी सील लगा सकते हैं। भारत 
में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को डाक द्वारा 
भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 
polling booth (पोलिंग वूय) * मतदान 
कोष्ठ । 
देखिए--b००॥. 
polling ०४८९४ (पोलिंग ऑफ़ोसर) : 
मतदान पदाधिकारी । 
भारत मे लोकसभा तथा विधानसभा 


popular"sovereignty 


= 
काका SS मानना पा नाक 
ms तालि नः == = oe 


के लिए प्रायः एक-साथ चुनाव होते 


रहे हैं । इनका संचालन करने के लिए 
निर्वाचन-्षेत्न में सामान्यतः एक पीठा- 
सीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान- 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । 
इन पदाधिकारियों में से एक को सहायक 
पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है जो पीठासीन पदाधिकारी की 
अनुपस्थिति में उसके कतंव्यों का 
पालन करता है। मतदान पदाधिकारी 
पीठासीन पदाधिकारी के निर्देशों के 
अनुसार कार्य करते हैं । 

polling statio० (पोलिंग स्टेशन) : 
मतदान केंद्र । 
देखिए---900111. 

popular ‘sovereignty 
सावरेंटी) : लोक-प्रभूसत्ता । 


(पॉपुलर 


लोक-प्रभुसत्ता के सिद्धांत का आशय 
यह है कि प्रभुसत्ता अंतत: जनता में निहित 
होती है । लोक-प्रभुसत्ता में 'लोक शब्द 
के दो अर्थ संभव हैं । एक अर्थ में तो 
इसका आशय असंगठित, अनिर्धारित 
जनता का समग्र रूप हो सकता हे 
दूसरे अर्थ में इसका अभिप्राय कुल जनता 
का केवल वह भाग हो सकता है जिसे 
निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता 
है । लोक-प्रभुसत्ता शब्द का परवर्त्ती 
अर्थ में प्रयोग ही समीचीन है । 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 


शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता हैकि भारत 
में प्रभुसत्ता का वास जनता में है और 
शासन के किसी भी अंग की ज़ो भी 
शक्तियाँ हैं वे सव जनता के प्राधिकार 
पर आधारित हैं । 
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populat०॥ (पॉपुलेशन) : जनसंख्या । 


राजनीति-शास्त्र में जनसंख्या का 
राज्य का निर्माण करनेवाले चार आव- 
श्यक तत्त्रों में से एक के रूप में महत्त्व 
है । राज्य का निर्माण करने वाले अन्य 
आवश्यक तत्त्व हैं : प्रदेश, शासन और 
प्रभसत्ता। राज्य के निर्माण के लिए 
जनसंख्या पहला आवश्यक तत्त्व है 
तथापि, उसकी कोई निश्‍चित सीमा 
निर्धारित नहीं की जा सकती । प्लेटो 
एक आदर्श राज्य के लिए ५०४० 
नागरिकों की संख्या को ठीक मानता 
था । अरस्तू का मत था कि राज्य की 
जनसंख्या न तो इतनी कम होनी 
चाहिए जिससे राज्य आत्म-निभर न हो 
सके और न वह इतनी अधिक होनी 
चाहिए जिससे स्त्र-शासन के मागं में 
वाधा आए । खसो ने भी कम जनसंख्या 
वाले राज्यों के पक्ष में अपनी राय दी 
है क्योंकि उसकी राय में अधिक जन- 
संख्या वाले राज्यों में लोकतंत्रात्मक 
शामन संभव नहीं हो सकता । आजकल 
की दुनिया में विभिन्न राज्यों की जन- 
संख्या में आश्‍शचर्यजनक अंतर है। 
मोनाको में कुछ हजार की ही आवादी 
है जवकि चीन की जनसंख्या ६० करोड़ 
से अधिक है । जनक्षंख्प्ा की दृष्टि से 
भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र 
और दूसरा सवमे बड़ा राष्ट्र है । 
power 01०९६ (पॉवर ब्लॉक्स) शक्ति 
गुट । 

बिश्‍वराजनीति में समान नीति और 
जिवारधारा झे अगुरागी शर्कित-सपन्न 
राष्ट्रों के गुट जो इस समय मुख्यतः दो 


“होकि गुता BRI aranas:i ती 


power blocks 


गुट । सोवियत गुट में सोवियत रूस 


तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश हैं । 
पहले चीन भी इसमें शामिल था कितु 
पिछले कुछ वर्षों से चीन फे साथ 
सोवियत रूस के संबंध सुखद नहीं है । 
आंरल-अमरीकी गुट में इंगलेड, अमरीका, 
पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस आदि देश हैं । 
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन दो शर्नित-गुटों 
के अतिरिक्त भारत, मित्र और यूगो- 
स्लाविया तथा कुछ अन्य एशियाई ओर 
अफ्रीकी देशों का एक तटस्थ अथवा 
अध्रतिवद्ध वर्ग भी है जो दोनों शक्ति- 
गुटों में से किसी में सम्मिलित नहीं 
होना चाहता और दोनों के वीच संतुलन 
बनाए रखकर सह-अस्तित्व के आधार 
पर शांति की रक्षा करना चाहता है । 
यद्यपि इस वर्ग को तृतीय शक्ति-ग्रुट 
की संज्ञा देना न उचित होगा औरच 
मान्य फिर भी उसके मूल में संभवतः 
यह विचार सक्रिय है कि जब दो 
प्रतिस्पर्धी शक्ति-संपन्‍न राष्ट्रों की 
ताकत में महत्त्वपूर्ण अतर रहता 
है तब तक छोटे देश अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकते क्रितु जब ये शर्वित-संगन्त 
राष्ट्र बरावर ताकत वाले होते हुँ 
जैसे कि आजकल हैं तो अप्रतिवद्ध राष्ट्र 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं । यह 
सिद्धांत कि दो शक्तिशाली गुटों के बीच 
युद्ध को एक तीसरा गुट बना कर ही 
टाळा जा सकता है, लगभग सौ वर्ष पूव 
तौकवेली द्वारा प्रतिपादित क्या गया 
था। तब से ही ऐसे राष्ट्रों के लिए 
जिनके विचार और हित दो या अधिक | 
| की प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रत्यक्ष रीति | 
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से प्रभावित न हों, यह सिद्धांत एक 
प्रभावकारी नीति के रूप में ग्रहण किया 
जाता रहा है कि वे किसी गुट में संमि- 
लित न हों और स्वतंत्र रहते हुए दोनों 
गुटों के वीच एक शांति-संतुलन बनाए 
रखे । 

भारत के ऊपर पश्चिमी देशों ने प्रायः 

यह आरोप लगाया है कि वह अपने 
नेतृत्व में एक तीसरे गुट का निर्माण 
करना चाहता है । भारतीय नेताओं ने 
इसका निम्न आधारों पर सदेव खंडन 
किया है: (१) शक्ति-संतुलन से भूत 
काल में भले ही युद्ध टल गया हो परंतु 
आज के खिचाव और भीषण आणविक 
युद्ध की संभावना के संदर्भ में विश्व-शांति 
की स्थापना इसके द्वारा असंभव है; (२) 
एक ततीय शक्तिशाली गुट का निर्माण 
तटस्थ राष्ट्रों की सैनिक शवित के आधार 
पर ही किया जा सकता है पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से या संयुक्त रूप से अफ्रीकी 
एशियाई देशों के पास जो सैनिक शक्ति 
है, वह नगण्य ही है । (३) तटस्थ राष्ट्र 
यह नहीं चाहते कि विश्व का और 
अधिक गुटों में बिभाजन हो । 

power Politics (पॉवर पॉलिटिक्स) 
शक्तिमूलक राजनीति । 

वह राजनीति जो मूलतः नैतिक 

सिद्धांतों पर आधारित न हो प्रत्युत 
किसी-न-किमी प्रकार सत्ता प्राप्त करने 
अथवा उमे वनाए रखने की युवितयों पर 
निर्भर हो । 


preamble (प्रिएंविल) : प्रस्तावना, किसी 
अधिनियम अथवा संविधान के प्रारम्भ में 
दिया गया उसका संक्षिप्त उद्देश्य-निर्देश । 
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संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम 
होता है जिसका ध्येय होता है राज्य के 
विभिन्‍न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर 
देना । किंतु संविधान एक निर्जीव 
प्रलेख मात्र नहीं, वह एक सजीव विधान 
है । उसके शरीर-गठन के पीछे, अंगों 
की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा 
होती है जिसको प्रस्तावना में शब्द-रूप 
मिळता है। प्रायः सभी लिखित संविधानों 
के प्रारंभ में एक संक्षिप्त प्रस्तावना 
होती है जिसके द्वारा संविधानों के 
निर्माता उन आधारभूत आदशों 
आस्थाओं और प्रेरणाओं को वाणी देने 
का प्रयास करते हैं जिन पर राष्ट्र की 
नींव रखनी होती है ! यद्यपि विधि की 
दृष्टि से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, 
तथ्यतः यही उसकी प्रेरणा और प्राण है । 


ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार 
प्रस्तावना सजीव वुद्धि के शामन तथा 
विधि के शासन के वीच एक सेतु है। 
प्रस्तावना में उन साधनों का उल्लेख 
होना चाहिए जिनकी सिद्धि के निमित्त 
संविधान की रचना की जा रही है और 
साथ ही यह आदेश होना चाहिए कि 
प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों का पालन 
हो। यदि प्रस्तावना लक्ष्य-निर्देश है तो 
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस 
लक्ष्य की सिद्धि का साधन । भारत के 
उच्चतम न्यायालय ने वेरुवारी विषयक 
अपने निर्णय में प्रस्तावना को संविधान 
अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय 
को स्पष्ट करने वाली कुंजी कहा है । 
यदि संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा 
किसी अधिनियम के उपबंध की भाषा 
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अस्पष्ट हो और उसका ठीक-ठीक अर्थ 
जानने में कठिनाई हो तो उसकी व्याख्या 
करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय रिया 
जा सकता है और उसके संदभ में यह 
निर्णय हो सकता है किं अमुक शब्दों का 
प्रयोग व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया गया 
है या संकुचित परिप्रेक्ष्य में । 
शब्द चयन, सौंदयं एवं भाव-गरिमा 
की दृष्टि से भारतीय संविधान की 
प्रस्तावना विश्व के सांविधानिक साहित्य 
को एक अद्वितीय देन है । इस प्रस्तावना 
में सविधान का सार और दर्शन निहित 
है । संविधान की विभिन्‍न धाराओं का 
उद्गम प्रस्तावना में विद्यमान है । 


Presiden (प्रेसीडेंट) : राष्ट्रपति । 
गणतंत्रात्मक शासन-प्रणारियों में राज्य 
के प्रधान का सामान्य पदनाम । उदाहरण 
के लिए भारत अथवा संयुक्त राज्य 
अमरीका का राष्ट्रपति। भारत के 
राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रीति से 
सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता 
है। यह निर्वाचन एक ऐसे निर्वा- 
चक-गण के सदस्य करते हैं जो (क) 
संसद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित 
सदस्यों तथा (ख) राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिल 
कर बनता है । इस निर्वाचन मे निर्वाचक- 
गण के प्रत्यक सदस्य द्वारा प्रयुक्त मतों 
की संख्या इस प्रकार निर्धारित की 
जाती है कि संसद के दोनों सदनों को 
मत-संख्या समस्त राज्यों को विधान" 
सभाओं की मत संख्या के समान हो । 
किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक 
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निर्वाचित सदस्य के उतने मत होते हैं 
जितने कि एक हज़ार के गुणित उस 
भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या 
को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की 
संपूर्ण संख्या से भाग देने से आए। 
संसद के प्रत्येक सदन से प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य के मतों की संख्या वही होती है 
जो समस्त राज्यों की विधान सभाओं 
के लिए नियत संपूर्ण मत संख्या को, 
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों 
की संपूर्ण संख्या से भाग देने से आए । 
संविधान ने निश्‍चित किया है कि कोई 
व्यक्तिं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में 
तभी खड़ा हो सकता है जवकि (क) वह 
भारत का नागरिक हो, (ख) पतीस 
वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, (ग) 
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की 
योग्यता रखता हो तथा (घ) भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के 
अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी 
से नियंत्रित किसी स्थानीय या प्राधिकारी 
के अधीन कोई लाभ का पद धारण न 
किए हो । साधारण अवस्था में राष्ट्र- 
पति की पदावधि पाँच षं है । परंतु 
वह अपनी पूर्ण पदावधि फे समाप्त होने 
से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है अथवा महा- 
भियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता 
है । संविधान ने निर्धारित किया है कि 
“संघ की कार्यपालिका-शब्ति राष्ट्रपति _ 
में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग 
संविधान के अनुसार या तो स्वयं या 
अपने अधीन पदाधिकारियों के द्वारा 
करेगा ।” तथापि, भारत द्वारा अंगीकृत | 
संसदीय शासनःभ्रणाली में राष्ट्रपति _ 
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वास्तविक कार्यांग है अथवा भारतीय 
राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति बहुत- 
कुछ ब्रिटिश सम्राट्‌ के अनुरूप है और 
उसे अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के 
अनुसार आचरण करना पडता है--इस 
विषयं पर विद्वानों में काफी मत- 
चे भिन्न्य है । 

presidential ordinance (प्रेसीडंशियल 

` आईडिनेंस) : राष्ट्रपति का अध्यादेश 
देखिए—ordinance. 

presidential proclamation 
(प्रेसीडेंशियल प्रोक्लेमेशन) : राष्ट्रपति 
की उद्घोषणा । 
देखिए—president's rule. 


presidential system of government 
(प्रसीडंशियल सिस्टम ऑफ गवनेमैंट) : 
राष्ट्रपति शासन-प्रणाळी । 
जिस शासन में कार्याग विधानांग से 
स्वतंत्र होता है और उसके प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होता तथा कार्याग का प्रधान 
राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपतीय शासन- 
प्रणाली होती है। अमरीका और लैटिन 
अमरीका के अधिकांश राज्य इस शासन 
के श्रेष्ठ उदाहरण हैं । इस प्रकार की 
शासन-प्रणाळी के अंतर्गत राज्य की 
कार्यकारी शक्ति वस्तुतः राष्ट्रपति या 
राज्य-प्रधान में निहित होती है जो 
इसका अपनी इच्छानुसार प्रयोग करता 
हे । राज्य का प्रधान (राष्ट्रपति) एक 
निश्चित अवघि के लिए निर्वाचित किया 
जाता है । उदाहरणार्थ अमरीका में यह 
अवधि चार वषं है। इस काल में यदि 
वह कोई गंभीर भूल कर बैठे, तब भी 
अपने पद से नहीं हटाया जा सकता । 
उसको अपदस्थ करने की एकमात्र विधि 


president's rule 


महाभियोग है जो बहुत गिल हे। 


राष्ट्रपति अपने कार्यो और नीतियों के 
लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी 
नहीं होता। राष्ट्रपति की सहायता के लिए 
एक सचिवमंडल होता है । राष्ट्रपति 
अपने सचिवों को स्वयं ही चुनता है 
और सचिव उसके प्रति उत्तरदायी होते 
हैं, बिधानांग के प्रति नहीं । राष्ट्रपतीय 
शासन-प्रणाळी के अंतगत सचिवमंडल 
के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं 
होते और इसलिए वे उसकी कार्यवाहियों 
में भाग नहीं ले सकते । राष्ट्रपतीय 
शासन प्रणाली में शासन की शक्तियों 
का पृथक्करण रहता हे । इसका अभिप्राय 
यह है कि कार्यांग, विधानांग और न्यायांग, 
शासन के तीनों विभाग न्यूनाधिक रूप 
से एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हे और ये 
संविधान द्वारा निर्दिष्ट अपने-अपने 
मर्यादित क्षेत्र के भीतर ही कार्यं करते 


हुँ । 


president's 70०९ (प्रेसीडेन्ट्स रूल) : 


राष्ट्रपति का शासन । 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३५६ 
में राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल 
हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति के 
शासन को व्यवस्था की गई है। यदि 
किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन 
मिळने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को 
लगे कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है 
जिसमें उस राज्य का शासन संविधान 
के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा 
उस राज्य की सरकार के सव या कोई 
कृत्य तथा यथास्थिति राज्यपाल अथवा 
राज्यविधानमंडल को छोड़कर राज्य 
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के किसी निकाय या प्राधिकारी में 
निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सव या 
कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले 
सकता है, घोषित कर सकता है कि 
राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ 
संसद्‌ के प्राधिकार द्वारा या अधीन 
प्रयोक्तव्य होंगी, राज्य में किसी 
निकाय या प्राधिकारी से संवद्ध संविधान 
के किन्ही उपबंधों के प्रवत्तंन को पूर्णतः 
या अंशतः निलंबित करने के लिए 
उपवध सहित ऐसे प्रासंगिक और 
आनुषंगिक उपबंध वना सकता है जैसे 
कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य 
को प्रभावी करने के लिए आवश्यक 
या वांछनीय दिखाई दें । तथापि, 
राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं हैँ कि 
वह उच्च न्यायालय में निहितया तदद्वारा 
प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को 
अपने हाथ में ले अथवा संविधान के 
उच्च न्यायालयों से संवद्ध किन्ही 
उपवंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः 
निलंबित कर दे । ऐसी कोई उद्घोषणा 
उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत 
या परिवर्तित की जा सकती है । 
राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ के अधीन जो 
उद्घोषणा निकालता है वह संसद्‌ के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है 
तथा जहाँ वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को 
प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं 
है वहाँ वह दो महीने की समाप्ति पर, 
यदि उस कालावधि की समाप्ति से पुव 
संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा 
बह अनुमोदित नहीं हो जाती तो प्रवर्तन 
में नहीं रहती । परंतु यदि ऐसी कोई 


३४५ 


president's rule 


— -« = 
SE > = = = 


को प्रतिसंहृत करने वाली नही | 


समय निकाली गई है जव कि लोकसभा 
का विघटन हो चुका है अथवा लोक- 
सभा का विघटन दो मास की कालावधि 
के भीतर हो जाता है तथा यदि 
उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला 
संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित हो चका 
है कितु ऐसी उद्घोषणा के विपय में 
लोकसभा द्वारा उस कालावधि की 
समाप्ति से पहले कोई संकल्प पारित 
नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस 
तारीख से जिसमें लोकसभा अपने 
पुनगंठन के पश्चात्‌ प्रथम वार बंठती है, 
तीस दिन को समाप्ति पर प्रवर्तन में 
नहीं रहती जब तक कि उक्त तीस दिन 
की कालावधि की समाप्ति से पूर्व 
उद्घोषणा को अनुमोदन करनेवाला 
संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित 
नहीं हो जाता । लोकसभा इस प्रकार 
की उद्घोषणा को एक वार में छह-छह 
महीने के लिए बढ़ा सकती है परंतु यह 
उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन 
वर्षे से अधिक समय तक के लिए प्रवृत्त 
नहीं रहती । 

राष्ट्रपति की. इस उद्घोषणा 
के प्रवत्तंन-काल में राज्य के 
विधानमंडल की शक्तियां संसद्‌ के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोबतव्य 
होती हैं। तथापि, राज्य के विधानमंडळ 
की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को 
देने के लिए तथा ऐसी दी हुई 
शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को 
जिसे राष्ट्रपति उस लिए उल्लिखित करे, 
ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हे आरोपित 


उद्घोषण 0m पहुले, को ,जद्घोषणा ... लैला, 910 उचित समझे प्रत्यायोजन 1 है | 2 








presiding officers 





करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत 
करने की संसद्‌ को शक्ति प्राप्त है । 
इसके साथ ही जब लोकसभा सत्र मेंन 
हो तब व्यय के लिए संसद्‌ की मंजूरी 
लंबित रहने तक राज्य की संचित निधि 
में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की 
ष्ट्पति की शक्ति बनी रहती है। 
स्वतंत्रता के वाद से अब तक अनुच्छेद 
३५६ के अधीन अनेक राज्यों में समय- 
समय पर राष्ट्रपति का शासन स्थापित 
हो चका है । चौथे आम चुनावों के वाद 
तो यह क्रम बहुत ही बढ़ गया था। 
presiding officers (प्रेसाइगिड 
आफ़ीससं) : पीठासीन अधिकारी । 
बिधानमंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 


सभापति, उपसभापति या उनकी 

अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता 

करने वाले अन्य व्यक्ति । 
देखिए—speaker. 

pressure 8700) (प्रेशर ग्रूप) : दवाव- 


कारी गुट । 

व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग या समूह 
जिसके समान हित हाँ और जो अपने 
समस्त साधनों के प्रयोग द्वारा विशेष- 
कर शासत-तंत्र पर प्रभाव डाल कर 
अपने अनुकूल निर्णय कराने का 
प्रयत्न करता हो । जब औद्योगिक, 
वाणिज्यिक, व्यावसायिक या समुदाय के 
अन्य वर्ग या व्यावसायिक सघ संसद्‌ 
पर इस वात के लिए प्रभाव डालते हैं 
कि वह किसी कानून का निर्माण या 
निरसन करे या किसी को वापस ले ले, 
तब उन्हें साधारणतः दवावकारी गुट 
कहा जाता है। दवावकारी गुटों के तौर- 
तरीके अलग-अलग होते हैं--वे संबद्ध 


व्यक्ति 
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मंत्री के साथ साक्षात्कार करने से लेकर 
राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक हो सकते हँ । 
देखिए-—interest group, lobbies. 
detention (प्रिवेंटिव 
डिटेंशन) : निवारक निरोध । 

भारतीय विधि में “निवारक निरोध” 
की कोई अधिकृत परिभाषा नहीं 
है । “निवारक” शब्द “दंडात्मक” 
(प्यूनिटिव) शब्द के विरोध में प्रयुक्त 
होता है। निवारक निरोध का लक्ष्य 
किसी व्यक्ति को किसी किए हुए कायं 
के लिए दंड देना नहीं है बल्कि उसे 
किसी किए जाने वाले कार्यं को करने 
से रोक देना है । निवारक निरोध में न 
तो कोई अपराध प्रमाणित किया जाता 
है और न कोई आरोप ही गाया 
जाता है। संबद्ध व्यक्ति को केवल 
संदेह के आधार पर अथवा उचित 
संभाव्यता के आधार पर ही निरुद्ध कर 
लिया जाता है। संविधान ने निवारक 
निरोध के संवंध में कुछ परित्राणों की 
व्यवस्था की है । वंदी व्यक्ति को 
यथाशीघ्र बंदीकरण के कारणों की 
सूचना दी जाती है तथा उसे अपनी 
रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्शं 
करने तथा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार 
रहता है । वंदी व्यक्ति को २४ घंटे की 
कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी 
के समक्ष पेश क्रिया जाता है तथा ऐसा 
कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से 
आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार 
के विना हवालात में निरुद्ध नहीं 
रखा जा सकता । निवारक निरोध 


उपबंधित करने वाली कोई विधि किसी 
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कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना 
प्राधिकृत तव तक नहीं कर सकती जव 
तक कि (क) ऐसे व्यक्तियों से जो 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह 
चुक हैं अथवा नियुक्त होने की अहंता 
रखते हैं, मिलकर वनी मंत्रणा-मंडली 
ने तीन महीने की उक्त कालावधि की 
समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया 
है कि ऐसे निरोध के लिए उसकी राय में 
पर्याप्त कारण हैं और (ख) ऐसा व्यक्ति 
संसद्‌-निमित किसी विधि क्रे उपबंधों के 
अनुसार निरुद्ध नहीं है । 


निवारक निरोध उपवंधित करने वाली 
किसी विधि के अधीन दिए गए आदेश 
के अनुसरण में जव कोई व्यक्ति निरुद्ध 
किया जाता है, तब आदेश देने वाला 
प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति 
को जिन आधारों पर वह आदेश दिया 
गया है, उनको वताता हे तथा उस आदेश 
के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे 
शीघातिशीघर अवसर देता है । इस 
प्रकार का आदेश देनेवाले प्राधिकारी के 
लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना 
आवश्यक नहीं है जिनका प्रकट करना 
वह लोकहित के विरुद्ध समझता हो । 

संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर सकती 
है कि किन परिस्थितियों के अधीन तथा 
किस प्रकार के मामलों में किसी व्यक्ति 
को तीन महीने से अधिक कालावधि के 
लिए मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किए 
बिता निरुद्ध किया जा सकता है, किस 
प्रकार के मामलों में कितनी अधिकतम 
कालावधि के लिए कोई व्यक्ति निवारक 
निरोध उपबंधित करने वाली किसी 
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हे, तथा मंत्रणा-प्रणाली द्वारा अनुसरणीय 
प्रक्रिया क्या होगी 


prime minister (प्राइम मिनिस्टर) : 
प्रधानमंत्री । 
मंत्रिमंडलीय अथवा संसदीय शासन- 
प्रणाली में प्रधानमंत्री का आधारभूत 
महत्त्व है। उसकी “मंत्रिमंडल के निर्माण 
में, मंत्रिमंडल के जीवन में और मंत्नि- 
मंडल की मृत्यु में केद्रीय स्थिति होती 
है।” इंगलेड में प्रधानमंत्री के पद का 
सतत विकास हुआ है । १८७३ के पूर्व 
प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किसी 
राष्ट्रीय प्रलेख में नहीं हुआ। उस वषं 
जव लॉड वीकन्सफील्ड ने बिन की 
संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तब उनके 
बारे में कहा गया था कि वे ''महिमामयी 
सम्राज्ञी की सरकार के प्रथम लाडे 
तथा इंगलैंड के प्रधानमंत्री” हैं । 
१६०६ में प्रधानमंत्री की स्थिति को 
राज्य के उत्सवों से संबंध रखने वाली 
सामाजिक प्राथमिकताओं की तालिका में 
मान्यता प्रदान की गई और उसे प्रादर 
की दृष्टि से चौथे दर्जे का प्रजाजन 
माना गया । उसकी स्थिति याक के आर्च- 
विशप से नीचे रखी गई था । १६१७ 
के चेकसं एस्टेट एक्ट में प्रधानमंत्री का 
पद ग्रहण करनेवाले व्यक्ति का जिक्र 
आया है और उस व्यबित को चेकसं के 
(जो आजकल प्रधानमंत्री का अधिकृत 
ग्राम्यावास है) प्रयोग की अनुमति दी 
गई है । १६३७ के “क्राउन के मंत्री . 
अधिनियम” ने पहली वार प्रधानमंत्री 
के पद को वैधिक मान्यता दी। इस 
अधिनियम को चौथी धारा में कहा 
जो प्रधान 
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मंत्री तथा सरकार का प्रथम मंत्री होगा, 
१०,००० पौं० वाषिक वेतन मिलेगा ।” 
इंगलैंड के प्रधानमंत्री के पास विधि- 
विहित वास्तविक शक्ति विल्कुल नहीं है । 
उसके पास जो भी शक्ति है, वह उसे 
सांविधानिक अभिसमयों से ही प्राप्त 
हुई है । 

भारत में प्रधानमंत्री का पद 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री से इस अर्थे में भिन्न 
है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री 
के पद का स्पस्ट रूप से उल्लेख है। 
संविधान के अनुच्छेद ७४१) में कहा 
गया है कि “राष्ट्रपति को अपने कृत्यो 
का संपादन करने में सहायता और 
सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ 
होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री 
होगा ।” अनुच्छेद ७५(१) के अनुसार 
“प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा 
पर करेगा।” इंगलेंड में प्रधानमंत्री 
की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा- 
सी बन गई है कि सम्राट्‌ हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स में बहुमत-प्राप्त दल के नेता 
को बुलाता है तथा उसे मंत्रिमंडळ 
निर्माण करने का निमंत्रण देता है। 
इगलेंड में जब हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 
किसी दल का स्पष्ट बहुमत होता है, 
और उस बहुमतवाले दल का स्पष्ट 
नेता भी होता है, तब सम्राट्‌ की 
व्यक्तिगत रुचि-अरुचि का कोई अवसर 
नहीं रहता । कितु सम्राट्‌ को अपनी 
इच्छा से प्रधानमंत्री चुनने का अवसर 
तब प्राप्त होता है जब किं हाउस ऑफ़ 
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न हो या बहुमत दल का नेता स्पष्ट न 
हो । सम्राट्‌ को ऐसे अवसरों पर भी 
प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कुछ छूट 
मिल जाती है जवकि प्रधानमंत्री 
अपने पद मे त्याग-पत्र दे देया उसकी 
आकस्मिक मृत्यु हो जाए और इस 
अवस्था में उसके दल में ऐसा कोई 
मान्य नेता न हो जो उसका स्थान ग्रहण 
कर सके । इंगलैंड में इन स्थितियों में 
सम्राट्‌ निष्पक्षता ओर तटस्थता से कायं 
करते रहे हैं । यदि हाउस ऑफ़ कॉमंस 
में कोई प्रधानमंत्री पराजित हो जाता 
है और इस पराजय के फलस्वरूप वह 
अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देता है, 
तब सम्राट प्रतिपक्ष के नेता को मंत्रि- 
मंडल का निर्माण करने के लिए 
आमंत्रित करते हैं । 


भारतोय संविधान ने स्पष्ट रूप से यह 
नहीं कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का 
चयन किस प्रकार करेगा। संविधान ने 
यह भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को 
अनिवार्य रूप से लोकसभा का अथवा 
संसद्‌ के दोनों सदनों में से किसी का 
सदस्य होना चाहिए। यदि संविधान 
की शब्दावली का ही पालन किया जाए 
तो ऐसा व्यक्ति भी छह मास के लिए 
प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है 
जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य 
न हो। कितु राष्ट्रपति के लिए यह 
मार्ग अपनाना सविधान की आत्मा के 
विरुद्ध होगा । संसदीय शासन-प्रणाली 
की सुस्यापित परंपरा के अनुसार 
राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री 
नियुक्त करने के लिए बाध्य है जिसका 
लोकसभा में बहुमत हो । पर यदि लोक- 
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सभा में दलगत स्थिति इस प्रकार 
हो कि किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत 
न हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के 
चुनाव में अपने विवेक से कार्य कर 
सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधान- 
मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके हढ़ 
सरकार वनाने की सबसे अधिक 
संभावना हो । 


संसदीय शासन-प्रणाली में प्रधानमंत्री 
ही वास्तविक कार्यांग होता है । वही 
मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण करता है और 
उसके सदस्यों के वीच विभागों का 
वितरण करता है। यदि प्रधानमंत्री 
चाहे तो वह दल से बाहर के व्यक्तियों 
को भी मंत्रिपरिषद्‌ में ले सकता है। 
उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह 
किसी मत्ती के कार्य से प्रसन्न अथवा 
सहमत न होतो उसका त्यागपत्र माँग 
ले । प्रधानमंत्री सरकार का नेता होने के 
साथ-साथ अपने दल का भी नेता होता 
(है । उसका दलीय नेतृत्व उसके 
व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और 
कार्यपटुता पर निर्भर रहता है। वह 
मंत्रि परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है । मंत्ति- 
परिपद्‌ से विचार-विनिमय करते समय 
मंत्रियों में मतभेद हो सकता है, पर 
अंत में सभी को सर्वसंमति से निर्णय 
करने पड़ते हैं और यह सवंसंमति लाने 
में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका 
होती है । प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों 
और उनके विभागों की नीतियों में 
सामंजस्य तथा एकरूपता को स्थापना 
करता है । प्रायः प्रधानमंत्री लोकसभा 
का नेता होता है। शासन की नीति 
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सारी महत्त्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री ही 
करता है । ऐसे प्रश्‍न जिनका संबंध 
किसी विशेष विभाग से न होकर संपूर्ण 
शासन-नीति से होता है, प्रधानमंत्री 
से ही पूछे जते हैं। लोकसभा की 
महत्त्वपूर्ण चर्चाओं और वादविवादों का 
वह सूत्रपात करता है और आवश्यकता 
पड़ने पर वाद-विवाद के वीच में 
हस्तक्षेप भी करता है । सार्वजनिक 
महत्त्व के मामलों में राष्ट्रपति से केवल 
प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपक 
स्थापित किया जा सकता है । वही 
राष्ट्रपति को मंत्रिमंडळ के निणंयों की 
सूचना देता है । राष्ट्रपति का मुख्य 
परामशंदाता प्रधानमंत्री ही है। सभी 
बड़े पदों पर प्रधानमंत्री ही नियुक्तियाँ 
करता है । इस प्रकार को नियुक्तियाँ 
करते समय प्रधानमंत्री अन्य लोगों से 
परामश कर सकता है, पर अंतिम 
निर्णय उसी का होता है । 

अन्य मंत्रियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री 
की स्थिति "“समकक्षों में प्रथम” 
(प्राइमस इंटर पेयसं) कही जाती है । 
किंतु इस संबंध में जेनिग्ज का 
कहना है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में 
प्रथम मात्र ही नहीं है “वह तो सूयं है 
जिसके चारों ओर ग्रह अथवा नक्षत्र 
घमते रहते हैं।” प्रधानमंत्री का पद 
बहुत-कुछ उसके अपने व्यवितत्व पर 
भी निर्भर है और इसी आशय से कहा 


गया है कि प्रधानमंत्री का पद वह है जो _ 


प्रधानमंत्री उसे बना देता है । भारत 


में प्रधानमंत्री के पद को जो प्रतिष्ठा | 
और गौरव प्राप्त है, वह बहुत-कुछ | 


) ये "बंध मै स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री | 
और FRE की कार्यवाही के, सव Collection. Digitized by eGangotri . ५ 
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श्री जवाहरलाल नेहरू की देन है । 
देखिए--leader of the house. 
princely states (प्रिसली स्टेट्स ): 
राजे-रजवाडे, देसी राज्य । 
देखिए--Indian states. 
private member (प्राइवेट मेंबर): 
गृर्‌-सरकारी सदस्य । . 
मंत्रियों के अतिरिक्त कोई अन्य 
सदस्य । इस प्रकार संसद्‌ के वे सभी 
सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, गौर-सरकारी 
सदस्य हैं । 
private members’ bills (प्राइवेट 
मेंवसं बिल्स) : गैर-सरकारी सदस्यों 
के विधेयक । 
गार-सरकारी सदस्यों अर्थात्‌ मंत्रियों 
के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा पुरः- 
स्थापित किए गए विधेयक गाँर-सरकारी 
सदस्यों के विधेयक कहलाते हैं। 
इंगलेंड में एक सत्र में दस दिन गेर- 
सरकारी सदस्यों के विधयकों के लिए 
निर्घारित किए गए हैं । वहाँ इस प्रकार 
के विधेयकों पर शुक्रवार को विचार 
होता है। समय की कमी को ध्यान में 
रखते हुए जो सदस्य विधेयक पुरः- 
स्थापित करना चाहते हैं, उनका 
पूर्वापर क्रम मतपत्र द्वारा निर्धारित 
कर लिया जाता है। मतपत्र अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित समय ओर स्थान पर 
डाले जाते हैं और यह कार्यवाही अर्थो- 
पाय समिति के सभापति की देख-रेख में 
संपादित होती है। नियत दिन पर 
संबद्ध सदस्य स्वयं विधेयक को 
पुरःस्थापित करता है । 
भारतीय लोकसभा में गैर-सरकारी 
विधेयको की सापेक्ष पूर्वव्तिता 
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अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के 
अनुसार होनेवाली शलाका द्वारा तथा 
ऐसे दिन और ऐसी रीति से जैसा कि 
अध्यक्ष निदेश दे, निर्धारित की जाती है। 
गैर-सरकारी सदस्यों के सव विधेयकों 
की, उनके पुरःस्थापत किए जाने के 
बाद तथा सभा में उन पर विचार किए 
जाने से पूर्वं जाँच की जाती है तथा 
उन्हें उनके स्वरूप, अविलबनीयता तथा 
महत्व के अनुसार दो वर्गों अर्थात्‌ वग 
क तथा वर्ग ख में वगित किया जाता है। 

जो गैर-सरकारी सदस्य किसी विधेयक 
को पुरःस्थापित करने की अनुमति के 
लिए प्रस्ताब करना चाहता हो, वह 
अपने इस अभिप्राय की सूचना देता है 
और सूचना के साथ विधेयक की एक 
प्रति तथा उद्देश्यों और कारणों का एक 
व्याख्यात्मक विवरण भेजता है। यदि 
अध्यक्ष ठीक समझे तो उद्देश्यों और 
कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर 
सकता है। यदि विधेयक एक ऐसा 
विधेयक है जो संविधान के अंतगंत 
राष्ट्रपति की पूर्व-मंजूरी या सिफारिश 
के विना पुरःस्थापित नहीं किया जा 
सकता तो सदस्य सूचना के साथ ऐसी 
मंजुरी या किसी मंत्री के मार्फत भेजी 
गई सिफारिश अनुवद्ध करता है । 
विधेयक को पुरःस्थापित करने की 
अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की 
कालावधि एक मास है कितु अध्यक्ष इससे 
कम समय की सूचना पर भी प्रस्ताव 
किए जाने की अनुमति दे सकता है। 
जिस विधेयक में व्यय अंतप्रस्त हो, 
उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होता है 
जिसमें व्यय अंतग्रंस्त होने वाले खंडों 
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की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाता 
है और उसमें उस आवत्तक और अना- 
वत्तंक व्यय का भी प्राकक़लन दिया जाता 
हे जो विधेयक के विधि बनने पर 
आवश्यक हो जाए। जिस विधेयक में 
विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए 
स्थापनाएँ अंतग्रस्त हों उसके साथ 
अग्रेतर एक ज्ञापन होता है जिसमें ऐसी 
प्रस्थापनाओं की व्याख्या होती है और 
उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया 
जाता है तथा यह भी बताया जाता है 
कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवाद 
स्वरूप की । सभा के सामने लंबित कोई 
गेर-सरकारी सदस्य का विधेयक सभा 
की लंबित विधेयकों को पंजी में से हटा 
दिया जाता है यदि (१) भार साधक 
सदस्य सभा का सदस्य न रहे, अथवा 
(२) भार साधक सदस्य मंत्री नियुक्‍त 
कर दिया जाए | 


लोकसभा में रौर-सरकारी सदस्यों के 
विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार करने 
के लिए एक समिति हे जिसमें अधिक-से- 
अधिक १५ सदस्य होते हें । समिति 
अध्यक्ष द्वारा नाम-निदंशित की जाती 
है और एक वषं तक पद धारण करती 
है। समिति इस प्रकार के विधेयकों की 
जाँच करती है, यह सिफ़ारिश करती है 
कि प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों 
पर चर्चा के लिए कितना समय वांटा 
जाना चाहिए । 


private members’ business (प्राइवेट 


मेंस बिजनेस) : संसद्‌ में ग़ेर-सरका री 
सदस्यों के प्रस्तावों, विधेयको आदि से 
संबंधित कार्य । 

सद के दोनों सदनों--लोक सभा 


र्‌ 
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private members’ business 


राज्यसभा में--प्रत्येक शुक्रवार को बैठक 
के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के 
कार्य के लिए निर्धारित किए जाते हैं । 
लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा 
का सभापति भिन्न-भिन्न वर्गो के ऐसे 
कार्य के लिए भिन्न-भिन्न शुक्रवार नियत 
कर सकता है और किसी वर्ग-विशेष के 
कार्य के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवारो 
को उस वर्ग के कायं ही पूर्ववतिता से 
निवटाए जाते हूँ । पीठासीन अधिकारी 
सदन-नेता के परामर्श से गैर-सरकारी 
सदस्यों के ऐसे कायं के संपादन के लिए 
जो सभा में आरंभ हो, शुक्रवार के 
अतिरिक्त और कोई दिन नियत कर 
सकता है । यदि शुक्रवार को सदन की 
बैठक न हो तो अध्यक्ष अथवा सभापति 
यह निदेश दे सकता है कि गॉर-सरकारी 
सदस्यों के कार्य के लिए सप्ताह में 
किसी अन्य दिन ढाई घंटे नियत कर 
दिए जाएं । लोकसभा में ग़र-सरकारी 
विधेयकों की पूर्ववत्तिता का क्रम यह 
है: (१) वे विधेयक जिनके संबंध में 
प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुरः- 
स्थापित करने की अनुमति दी जाए; 
(२) वे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा 
संविधान के अनुच्छेद १११ के अंतर्गत 
संदेश के साथ लोटाये गए हों ; (३) 
चे विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित 
तथा राज्यसभा द्वारा संशोधनों सहित 
लौटाए गए हों; (४) वे विधेयक जो 
राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोक- 
सभा को पहुंचाए गए हों; (५) वे 
विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर 
विचार किया जाए; (६) वे विधेयक 
जिनके संबंध में किसी संयुक्‍त या प्रवर 
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private property 
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समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जा 
चुका हो; (७) वे विधेयक जो उन पर 
राय जानने के छिए परिचालित किए 
गए हों; (८) वे विधेयक जो पुरः 
स्थापित किए गए हों और जिनके सवध 
में कोई अग्नेतर प्रस्ताव न किया गया 
हो या स्वीकृत न हुआ हो । 

private proper) (प्राइवेट प्रॉपर्टी) : 
व्यक्तिगत संपत्ति । 

भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक 
को उत्तराधिकार, व्यक्तिगत उपार्जन 
अथवा अन्यथा वैध उपायों से संपत्ति क 
अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार 
दिया है । इस अधिकार पर सिफ़ यही 
प्रतिबंध है कि इसके प्रयोग से सार्वजनिक 
कल्याण और आदिम जातियों के हितों में 
कोई वाधा न पहुँचे (अनुच्छेद १९ [१] 
(च) । राज्य यह कानून बना सकता है,कि 
कोई व्यक्ति अपनी संपत्तिका इस प्रकार 
उपयोग नहीं करेगा जिससे उसके पड़ोसी 
को कोई परेशानी हो या सार्वजनिक 
सदाचारों को कोई हानि पहुँचे (जैसे 
जुआघर खोलने से) या आदिम जातियों 
को अपनी जमीन से हाथ धोना पडे । 
यदि आदिम जातियों को उनकी जमीनों 
से वंचित किया जाता है, तो यह केवल 
कुछ शर्तों और परित्राणं के अधीन रह 
कर ही हो सकता है। 

दूसरे, संविधान ने व्यवस्था की है कि 
कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना 
अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया 


जायेगा (अनुच्छेद ३१) । दूसरे शब्दों. 


में, संपत्ति संविधान के अनुसार उन 
कानूनों द्वारा ही छी जा सकेगी जो 
राष्ट्र की इच्छा को व्यक्त करते हैं। 


private property 


इस प्रकार, इंगलैड की भाँति भारत में 
भी बिना किसी उचित वैधानिक आधार 
के व्यवितगत संपत्ति पर किया गया 
आक्रमण एक 'अतिक्रमण' ही होगा । वह 
मनुष्य, चाहे वह गैर-सरकारी नागरिक 
हो या अधिशासनिक अधिकारी हो, जो 
किसी व्यक्ति की संपत्ति का अतिक्रमण 
करता है, समान रूप से दोषी होगा 
जव तक कि वह अपने कार्य का कोई 
वैधानिक औचित्य प्रकट न कर सके। 
तथापिं, कानून वना कर, सार्वजनिक 
प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति लेने 
का विधान-मंडल का अधिकार, अमरीका 
की भांति भारत में भी असीमित है । 
“उचित प्रक्रिया? द्वारा विधान-मंडल जो 
संपत्ति चाहे, प्राप्त कर सकता है। 
विधि द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 
संपत्ति के अनिवार्य अजन के ऊपर यह 
प्रतिबंध लगा हुआ है कि जव कभी 
ऐसी विधि पास की जाये, तो उसमें इस 
बात का उल्लेख होना चाहिए कि 
व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामी को प्रतिकर 
दिया जायेगा । विधि या तो प्रतिकर 
की राशि नियत कर सकती है या उन 
सिद्धांतों का उल्लेख कर सकती है जिनके 
आधार पर प्रतिकर नियत किया 
जाये या दिया जाये । संविधान के प्रथम 
और चतुर्थ संशोधन अधिनियमों ने 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के 
अजंन तथा प्रतिकर से संबंध रखने वाले . 
उपवंधों को बहुत बदल दिया है। इन 
संशोधनों का मुख्य परिणाम यह हुआ है 
कि यद्यपि वैधानिक रूप से विधान-मंडल 
प्रतिकर देने के लिए वाध्य है लेकिन 
प्रतिकर की पर्याप्तता के ऊपर किसी 
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न्यायालय में प्रश्‍न नहीं उठाया जा 
सकता । दूसरे शब्दों में, जव कभी कोई 
कानून सावंजनिक प्रयोजन के लिए 
व्यक्ति की संपत्ति को अपने हाथ में 
छेने का उपवंध करता है, तो व्यक्ति 
इस विधि की वैधानिकता पर न्यायालय 
में इस आधार पर आपत्ति न उठा 
सकेगा कि विधान-मंडल ने उसकी संपत्ति 
का पूरा मूल्य चुकाने का उपबंध नहीं 
किया । कुछ विशेषरूप से उल्लिखित 
मामलों में जैसे जमींदारी या 'संपदा” 
के अर्जन से संबंधित मामलों में राज्य 
प्रतिकर देने के लिए वाध्य नहीं है। 

इस सव का परिणाम यह है कि यद्यपि 
काथपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों से 
व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा का उचित 
प्रबंध कर रिया गया है, विधान-मंडलू 
को कार्यवाही के संवंध में वहुत कम 
गारंटी हे । इसलिए, इस सीमा तक 
हमारा संविधान आंग्ल-अमरोकी आदश 
से दूर हट रहा है और समाजवादी 
ढंग के समाज' की ओर बढ़ रहा है। 


privileges of parliament (प्रिविलिजेज 


ऑफ़ पार्लियामेंट) संसद्‌ के 

विशेषाधिकार । 

देखिए—parliamentary privi- 
leges. 


privileges of the Press (प्रिविलेजेज 


ऑफ द प्रेस) : समाचारऱपत्नों के 
विशेषाधिकार । 

इंगलेड में समाचार-पत्रों को विधि के 
समक्ष सामान्य नागरिकों की अपेक्षा 
कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हें । 
लॉड मेंसफ़ील्ड के शब्दों में समाचार- 


३५३ privileges of the press 


पत्रों की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि 
विधि के निष्कर्पों के अधीन रहते हुए 
विना किसी पूर्व अनुज्ञा के मुद्रण 
करना । संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविधान में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है 
लेकिन व्यवहार में वहाँ भी समाचारः 
पत्रों को स्वतंत्रता पर वे सारे प्रतिबंध 
लगे हुए हुँ जो सामान्य लोगो के 
अमिव्यदित-स्वातेच्य पर लगे हुए हैं । 
भारतीय संविधान में समाचार-पत्रों की 
स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है । 
अनुच्छेद १९(१) (क) में सव 
नागरिकों को वाक्‌-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार दिया 
गया है और समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
भी इसी उपवंध के अंतगत आ जाती 
है । उच्चतम न्यायालय ने अनेक 
मुकदमों--रसेश थापर वनाम मद्रास राज्य 
(१९५०, सुप्रीम कोटं जनंळ ४११८), 

ब्रज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (१६५०, 

सुप्रीम कोटं जनल, ४२५), एक्सप्रेस 

न्युजपेपसं लि० बनाम भारत संघ 

(१९५८, सुप्रीम कोटे जनल, १११३) 

और श्रीनिवासन बनाम मद्रास राज्य 
(ऑल इंडिया रिपोर्टर, १६५१, मद्रास, 

७०) में इस प्रश्‍न पर विचार किया है 
और माना है कि वाक-स्वातंत्र्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातत्र्य के अंतर्गत 
समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता भी बा 
जाती है । भारतीय संविधान में 
समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर वही 
प्रतिबंध माने जा सकते हैं जो नागरिकों 
के वाकू-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्तिः 
स्वातंत्र्य पर लगे हुए हैं । 
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privileges of the princ (प्रिविलेजेज 
ऑफ़ द प्रिसेज) : नरेशों के 
विशेषाधिकार । 

देखिए-—-privy purses. 

privy counc।। (प्रिवी कॉसिल ) : प्रिवी 

कौंसिल । 91 
वह परिषद्‌ जिसे ब्रिटिश सम्राट्‌ ने 

मुलतः शासन-कार्यों का संचालन 
करने के लिए चुना था लेकिन अब 
जिसकी बैठक दो ही अवसरों पर होती 
है--सम्राट्‌ की मृत्यु पर उसके उत्तरा- 
धिकारी की घोषणा करने के लिए या 
सम्राट्‌ के विवाह की सूचना सुनने के 
लिए । प्रिवी कौंसिल में राजवश के 
सदस्य, दो प्राइमेट नामक धर्माधिकारी, 
लंदन के बिशप; राजपरिवार के वड़े 
अधिकारी, लॉर्ड चांसलर, प्रमुख 
न्यायाधीश, हाउस ऑफ कॉमन्स के 
अध्यक्ष, लंदन के लॉड मेयर, राजदूत, 
उपतिवेशों के गवर्नर और अनेक राज- 
नीतिज्ञ होते हैं । प्रिवी कॉसिल का अव 
सिफ़ यह कायं है कि वह उद्घोषणाओं 
तथा सपरिपद्‌ आदेशों पर अपनी 
औपचारिक स्वीकृति दे। इसके लिए 
उसकी गणपूत्ति ३ हे । मंत्रिमंडल तथा 
न्याय समिति सिद्धांततः प्रिवी परिषद्‌ 
की समितियाँ मात्र हैं । 

privy purses and the privileges of 
the princes (प्रिवी पसज़ एंड द प्रिवि- 
लेजेज़ ऑफ़ द प्रिसेज) : देसी रियासतों 
के नरेशों की निजी थैली की राशियाँ 
और विशेषाधिकार । 
` भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १६४७ 
कं फलस्वरूप देसी रियासतों के ऊपर 
से ब्रिटिश राजमुकुट की सावभौम सत्ता 
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समाप्त हो गई और उनके नरेशों को 
यह छूट मिल गई कि वे चाहे तो भारत 
और पाकिस्तान में से किसी भी 
डोमीनियन में सम्मिलित हो जाएँ और 
चाहे अपनी स्वतंत्रता की घोपणा कर 
दें । इस समय भारत में ५६३ रियासते 
थीं और भारत सरकार इन सवके विरुद्ध 
बल का प्रयोग नहीं कर सकती थी। 
सरदार पटेल के प्रयत्नो से देसी रियासतों 
के नरेशों ने भारत सरकार के साथ 
बिलय करारों पर हस्ताक्षर किए । इन 
करारों के अनुच्छेद २, ४ और ५ में कहा 
गया था कि देसी रियासतों के नरेश १५ 
अगस्त, १६४७ से तत्काळ पहले जिन 
अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का 
उपभोग कर रहे थे, उनकी रक्षाको 
जाएगी । इसके साथ ही इन नरेशों को 
“अपने परिवार, अपने वैयक्तिक स्टाफ, 
अपने आवासों के रख-रखाव, विवाहों 
तथा अन्य समारोहों के लिए” राजकोप 
से कुछ नियत धनराशियाँ देने का 
वचन दिया गया था । निजी व्यय को 
यह राशि अलग-अलग राज्यों के संदे में 
अलग अलग थी । सामान्यतः इस राशि 
की अधिकतम सीमा १० लाख रु० थी 
परंतु ग्यारह वडे राज्यों के संदर्भ में वह 
१० लाख रु० से अधिक तथा अस्थायी 
आधार पर निश्‍चित की गई थी और 
तय किया गया था कि यह वढी हुई 
राशि शासकों के जीवन-काल में उन्हे 
दी जायेगी लेकिन उनके उत्तराधिकारियों 
को यह राशि क्रमशः कम कर दी 
जाएगी । भारत सरकार ने २७९ 
भूतपूर्व नरेशों की प्रिवी पसो के वारे में 
जो विवरण दिए हैं उनके अनुसार मंसूर 
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के महाराजा को २६ लाख २० प्रिवी 


पसं भिलता है और यह राशि सबसे 
अधिक है । कोटोडिया के शासक को 
सबसे कम १९२ २० प्रिवी पर्स मिलता 
है। १५ शासकों को १० लाख २० 
प्रति वर्ष, € को ५ लाख रु० प्रति वपं, 
८० को १ लाख या उससे कम और 
१७४ को ३०,००० २० या उससे कम 
मिल रहे हूँ । विलय के समय शासकों 
को प्रिवी पर्स की कुल राशि 
५,८०,००,००० २० दी जाती थी 
लेकिन अव वह घटकर ४,८०,६६,००० 
रु० रह गई है। प्रिवी पर्सों के साथ- 
साथ शासकों को कुछ विशेषाधिकार 
भी प्राप्तथे जिनमें से मुख्य ये थे: 
(१) शासक अपने नाम के पहले 
महामहिम जेसी उपाधियाँ जोड़ सकते 
थे ओर तोपों की सलामी लेने के 
अधिकारी थे; (२) वे अपनी, अपने 
परिजनों और अपने जानवरों की निःशुल्क 
चिकित्सा करा सकते थे; (३) वे अपने 
महलों के वाहर सरकारी खर्च पर 
सशस्त्र पहरेदार रख सकते थे। राज्य 
के वाहर जाने पर वे अपने और अपने 
परिजनों के लिए अनुरक्षकों की माँग 
कर सकते थे; (४) हथियारों तथा 
गोला-वारूद रखने के लिए उन्हें 
लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी; 
(५) उन्हें पानी और बिजली निःशुल्क 
पाने का अधिकार था; (६) वे अपनी 
कारों पर छाल संख्या की प्लेट तथा 


अपने झंडे लगा सकते थे । उन्हें गाड़ियों . 


पर कर देने की आवश्यकता नहीं थी; 
(७) उन्हें प्रिवी पर्सा पर कर देने की 
आवश्यकता नहीं थी । रनकी संपत्तियाँ 
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म्युनिसिपल करों से मुक्त थीं 1 वे 
वेयक्तिक उपभोग के लिए विदेशों से विना 
कोई आयात-शुल्क्र दिए ही साज-सामान 
मंगा सकते थे। (८) न्यायालयों में 
उनके विरुद्ध कोई वैधिक कार्यवाही नहीं 
की जा सकती थी; (९) वे पुराने ज़माने 
की तरह अपने दरवार लगा सकते थे; 
(१०) वे दावा कर सकते थे कि उनके 
पूर्वकालीन राज्यों में उनके जन्म-दिनों 
पर छुट्टियाँ की जाएँ; (११) उन्हें 
अपनी-अपनी पत्नियों तथा अपने बच्चों 
के अंत्येष्टि सस्कारों के अवसरों पर 
सैनिक सम्मान पाने का अधिकार था । 
संविधान क अनुच्छेद २६१, ३६२ और 
३६३ में देसी नरेशों के प्रिवी पसो और 
विशेषाधिकारों की रक्षा का आश्वासन 
दिया गया था । अनुच्छेद २६१ में कहा 
गया था कि सविधान क प्रारंभ से पहले 
जहाँ किसी देशी राज्य के शासक द्वारा 
की गई किसी प्रसंविदा या करार के अधीन 
ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के 
रूप में किन्ही राशियों की करमुक्त 
देनगी भारत डोमीनियन की सरकार 
द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई 
है, वहाँ (क) वसी राशियाँ भारत की 
संचित निधि पर भारित होंगी तथा 
उसमें से दी जाएंगी; तथा (ख) किसी 
शासक को दी गई वेसी राशियां सभी 
आय करों से मुक्त होंगी । अनुच्छेद 
३६२ में कहा गया है कि संसद्‌ की या 
किसी राज्य के विधानमंडल की विधि 
वनाने की शक्ति के प्रयोग में अथवा 
संघ या या किसी राज्य की कार्यपालिका 
शवित के प्रयोग में देशी राज्य के शासक 


के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों 
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और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंविदा 
या करार के अधीन जैसा कि अनुच्छेद 
१६१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, दी 
गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक 
ध्यान रखा जाएगा । अनुच्छेद ३६२ में 
निर्धारित किया गया है कि इस संविधान 
में किसी वात के होते हुए भी कितु 
अनुच्छेद १४३ के उपबंधों (उच्चतम 
न्यायालय से परामश करने की राष्ट्रपति 
की शक्ति) के अधीन रहते हुए न तो 
उच्चतम न्यायालय और न किसी अन्य 
न्यायालय को किसी संधि, करार, 
प्रसंत्रिदा, वचन-वंध, सनद अथवा ऐसी 
ही किसी अन्य लिखत से जो इस 
संविधान के प्रारंभ से ठोक पहले किसी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गईया 
निष्पादित की गई थी तथा जिसमें भारत 
डोमीनियन की सरकार या इसको 
पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष 
थी तथा जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ 
प्रतत्तंन में है या बनी रही है उद्भूत 
किसी विवाद में अथवा ऐसी संधि, 
करार, प्रसंविदा, वचतबंध, सनद अथवा 
ऐसी ही किसी लिखत से संबद्ध इस 
संविधान के उपवंधों में से किसी से 
प्रोद्‌भूत किसी अधिकार या उद्भूत 
किसी दायित्व या आभार के विषय में 
किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा । 

भारतीय नेताओं ने राज्यों के भारत 
संघ में विलय के समय और संविधान 
निर्माण के समय देशी नरेशों को यह 
आश्वासन दिए थे कि उनकी निजी 
थेलियों तथा विशेषाधिकार की रक्षा 
की जाएगी । इन आश्वासनों को 
संविधान में भी समाविष्ट कर छिया 
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गया था । तथापि, भारत के वामपंथी 


तत्त्व देशी नरेशों की इन निजी थेलियों 
तथा विशेषाधिकारों से सहमत न थे 
और उनकी प्रारंभ से ही माँग थी कि 
इन्हें समाप्त किया जाए । स्वयं कांग्रेस 
के भीतर ही तरुण तुक वर्ग इन्हें समाप्त 
करना चाहता था । २४ जून, १९६७ 
को श्री मोहन धारिया ने अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति में संकल्प 
प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 
२६१ और ३६२ में संशोधन कर नरेशों 
की निजी थैलियाँ तथा विशेषाधिकार 
समाप्त किये जाएँ। यद्यपि अविभाजित 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस संकल्प के 
विरुद्ध थे लेकिन मतदान में यह संकल्प 
पास हो गया । वाद में श्रीमती गांधी 
ने संविधान के संशोधन द्वारा इस 
संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने का 
वचन दिया । सितंवर, १६७० को 
प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व देशी राज्यों के 
शासकों की प्रिवी पर्सों तथा विशेषा- 
धिकारें को समाप्त करने के संबंध में 
संविधान (चौवीसवाँ संशोधन) विधेयक 
लोकसभा में प्रस्तुत किया । लोकसभा 
में विधेयक के पक्ष में ३३१ और विपक्ष 
में १५४ मत प्राप्त हुए और इस प्रकार 
उसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिल 
गया । राज्यसभा में विधेयक ४ सितंबर 
को प्रस्तुत किया गया और ५ सितंबर 
को जब उस पर मतदान हुआ तब २२४ 
उपस्थित सदस्यों में से १४९ ने पक्ष में 
तथा ७५ ने विपक्ष में मत दिए। इस 
प्रकार राज्यसभा में विधेयक को 
आवश्यक दो-तिहाई वहुमत से १ मत 
कम मिला । कितु ६ सितबर, १९७० 
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को राष्ट्रपति ने अपने आदेश द्वारा 
भूतपूर्व देशी नरेशों की मान्यता समाप्त 
कर दी और इस प्रकार देशी नरेशों को 
उनके प्रिवी पर्सो तथा विशेषाधिकारों से 
वचित कर दिया । ग्वालियर, उदयपुर, 
नाभा, नाळागढ़ और कछ के नरेशों ने 
उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर 
की कि वह राष्ट्रपति के आदेश को 
अवेध घोषित कर दे । उन्होंने यह भी 
कहा कि प्रिवी पसं तथा अन्य अधिकार 
संविधान के अनुच्छेद १६ (१) (ङ) 
और ३१ के अंतर्गत “संपत्ति” है और 
इसलिए राष्ट्रपति का आदेश जो उन्हें 


संपत्ति-अधिकार से वंचित करता है, . 


असांविधानिक है । उच्चतम न्यायालय 
ने १५ दिसंवर, १९७० को बहुमत से 
भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त करने 
विषयक राष्ट्रपति के आदेश को अवैध 
घोषित कर दिया । मुख्य न्यायाधिपति 
श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कहा कि 
यह समझना ग्रलत है कि ब्रिटिश राजा 
की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति को स्वतः 
विरासत में मिल गई । ब्रिटिश राजा तो 
अपनी सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत राजा- 
महाराजाओं की मान्यता के प्रश्‍न पर 
कुछ भी निर्णय कर सकता था क्योंकि 
राजा-महाराजाओं की मान्यता ब्रिटिश 
राजा की ओर से उपहार-स्वरूप थी। 
भारतीय इतिहास में रियासतों के 
विलीनीकरण के इतिहास और संविधान 
के अनुच्छेद २९१, ३६२ और ३६६ 
(२२) के अनुसार अब कोई सर्वोच्च 
सत्ता नहीं रही है । राष्ट्रपति को सिर्फ़ 
राजा-महाराजांओं का उत्तराधिकारी 
चुनने और क्िन्दीं विशेष परिस्थितियों 
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में वेध आधार पर शासकों की मान्यता 
समाप्त करने का अधिकार है । सरकार 
ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की 
प्रतिक्रियास्वरूप घोषणा की है कि वह 
राजाओं के बिशेषाधिकारों तथा प्रिवी 
पर्सा को समाप्त करने के लिए कृत- 
संकल्प है । 
देखिए--Indian states- 


prize ००००६ (प्राइज कोर्ट) : अधिग्रहण 


न्यायालय । 

युद्धकाल में महासमुद्रो में पकड़े गए 
शत्रु के जहाज़ों या अन्य सामग्री के 
स्वत्व पर विचार करने के लिए स्थापित 
विशेष न्यायालय । अधिग्रहण न्यायालय 
अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों पर विचार 
करते हुए भी राष्ट्रीय न्यायालय होते 


हैं। 


prize mone (प्राइज़ मनी) : 


अधिग्रहण मुद्रा । 

युद्धकाल में समुद्रों में पकड़ी गई शत्रु 
की संपत्ति । 
emergency 
(प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जन्सी) : आपात 
को उद्घोषणा । 

यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए 
कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे 
युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक 
अशांति से भारत या उसके राज्यक्षेत्न 
के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह 
उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा 
कर सकता है (अनुच्छेद ३५२) । 
संविधान ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था की 
है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो 
जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या 
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आभ्यंतरिक अशांति का संकट सनिकट 
है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा 
कोई आक्रमण या अशांति नहीं हुई हो 
तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य- 
क्षेत्र के किसो भाग की सुरक्षा संकट में 
है, ऐसा घोषित करने चाली आपात को 
उद्घोषणा की जा सकती है (२५२- 
३) । आपात की उद्घोषणा के लिए 
केवल राष्ट्रपति का समाधान होने की 
आवश्यकता है कि संकटकालीन 
परिस्थिति विद्यमान है । न्यायालयों को 
यह अधिकार नहीं है कि वे आपात- 
उद्घोषणा की वैधता अथवा आवश्यकता 
पर संशय कर सकें । आपात-उद्घोषणा 
के संबंध में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय 
कर सकता है और उसके निर्णय को 
चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 
संसदीय शासन-पद्धति में जो कि भारत्त 
में अपनाई गई है, राष्ट्रपति के निर्णय 
का अथे है मंत्रिपरिषद्‌ का निर्णय । 
आपात की उद्घोषणा बाद की उद्‌- 
घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकती 
है, वह संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सम्मुख 
रखी जाती है और दो मास को समाप्ति 
पर प्रवत्तेन में नहीं रहती जव तक कि 
वह उस कालावधि की समाप्ति से पहले 
संसद्‌ द्वारा अनुमोदित न कर दी जाए । 
परंतु, यदि आपात को उद्घोषणा ऐसे 
समय में निकाली गई है जवकि लोक- 
सभा का विघटन हो चुका हे अथवा 
उसका त्रिघटन दो मास की कालावधि 
के भीतर हो जाता है तो उद्घोषणा का 
समर्थन करने वाला संकल्प राज्यसभा 
द्वारा दो मास के भीतर पास होना 
चाहिए ओर तीस दिन की कालावधि 


३५०८ 
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की समाप्ति से पूर्वं उद्घोषणा को 
अनुमोदित करनेवाला संकल्प का नव- 
निर्वाचित लोकसभा द्वारा भी पारित 
होना आवश्यक है । यदि नव- 
निर्वाचित लोकसभा अपने जीवन के 
प्रथम तीस दिन की कालावधि में आपात- 
उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करती 
तो आपात उद्घोषणा लोकसभा के 
पहले अधिवेशन से तीस दिन को 
समाप्ति पर प्रवत्तंन में नहों रहती 
(अनुच्छेद ३५२-२ ग का परंतुक ) । 
आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तेन-काल 
में निम्नलिखित सांविधानिक प्रभाव 
होते हैं: (१) जब तक आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है, भारत 
के संपूर्ण राज्य-कषेत्र के अथवा उसके किसी 
भाग के लिए राज्य-सूची में घ्रगणित 
विषयों में से किसी के बारे में संसद्‌ की 
विधि बनाने की शक्ति रहती है । आपात- 
काल में संसद्‌ द्वारा निमित विधियाँ 
आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने 
के छह मास के बाद प्रभाव-शून्य हो 
जाती हैं । (२) यदि राज्य विधान-मंडल 
द्वारा कोई विधि आपात की उद्घोषणा 
के अंतर्गत संसद्‌ द्वारा निमित किसी 
विधि के उपबंधों से असंगत ठहराई जाए 
तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित 
विधि-विरोध की मात्रा तक अवध मांनी 
जाती है । (३) जब आपात-उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, कितु संसद सत्र में नहीं है 
तो राष्ट्रपति उन विषयों पर भी 
अध्यादेश निकाल सकता है जो राज्य- 
सूचि में प्रगणित हैं । (४) संसद आपात 
के प्रवत्तेन-काल में जो विधियाँ बनाती 
है, उनका त्रिप्रान्वीकरण वह भारत 
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सरकार के प्राधिकारियों को सौंप सकती 


है । (५) संसद विधि द्वारा अपनी 
कालावधि को, जव तक आपात की 
उद्घोषणा प्रवत्तेन में है, एक वार में 
एक वर्ष तक के लिए वढा सकती है, 
कित्‌ किसी भी अवस्था में उद्घोषणा के 
्रवत्तेन का अंत हो जाने के पश्चात्‌ 
संसद्‌ की विस्तृत कालावधि छह मास 
से अधिक नहीं बढ सकती । 
(६) आपात उद्घोषणा के 
प्रवत्तेन-काल में संघ की कार्यपारिका- 
शक्ति का विस्तार यहाँ तक हो जाता है 
कि वह राज्यों को आदेश दे सकता है 
कि राज्य अपनी-अपनी कार्यपालिका- 
शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करें । 
(७) आपात-उद् घोषणा के प्रवत्तेन-काल में 
राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह 
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्वों के 
प्रकृत वितरण में संशोधन कर सके, 
ताकि भारत सरकार को पर्याप्त धन 
प्राप्त होता रहे और इस प्रकार भारत 
सरकार आपात काल की परिस्थितियों 
पर विजय प्राप्त कर सके । कितु ऐसे 
आदेशों को उनके दिए जाने के पश्चात्‌ 
यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। पर 
ऐसे आदेश किसी भी स्थिति में उस 
वित्तीय वर्ष से आगे वैध नहीं होते 
जिसमें कि उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं 
रहती । (८) आपात की उद्घोषणा के 
प्रवत्तंन-काल में संविधान के अनुच्छेद 
१९ के अधीन गारंटी किए गए सात 
स्वतवताओं के मूल अधिकार स्थगित 
हो जाते हैं । संविधान ने सात 
स्वतंतताओं के अधिकारों के स्थगन के 
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खींची कि युद्ध-क्राल में और शांति काल 
में उक्त अधिकारों के स्थान में कुछ 
भेद होगा अथवा नहीं । (९) जिस 
समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन 
में हो, उस समय वे सब प्रतिबंध भी 
स्थगित हो जाते हैं जो संविधान ने 
अनुच्छेद १९ के अनुसार संघ, राज्यों 
और स्थानीय अधिकारियों की कार्यकारी 
और विधायी शक्तियों के ऊपर लगाए हैं 
ओर तदनुसार किसी विधि या 
प्रशासनिक आज्ञा के विरुद्ध न्यायालयों 
में इस आधार पर शरण नहीं ळी जा 
सकती कि उक्त विधि या आजा से 
संदिधान के उपवधों का उल्लंघन होता 
है । (१०) राष्ट्रपति को यह भी 
अधिकार है कि वह किसी अन्य मूल 
अधिकार की माँग के लिए न्यायालय में 

जाने से नागरिकोंको रोक दे। उक्त 

अधिकार का निलंबन आपात-काल की 

उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल में प्रभावी 

रहता है और राष्ट्रपति से आशा की 

गई है कि वह उक्त निपेवाज्ञा को 

जारी करने के यथाशीघ्र वाद संसद्‌ के 

दोनों सदनों के समक्ष रखे । 


prohibitioण (प्रोहिविशन) : प्रतिषेध, 


नशाबंदी, मद्य-निषध । 


(१) प्रतिषेघ आदेश एक ऐसा आदेश 
है जिसे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च 
न्यायालय निचले न्यायालय के लिए 
निकालते हैं और उसे आज्ञा देते हूँ कि 
वह अपने यहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ जारी 
न रखे जो उसके क्षेत्राधिकार से वाहर्‌ 
हों अथव। वह ऐसा क्षेत्राधिकार धारण 
न करे जो उसे विधि की दृष्टि से प्राप्त 


संबंध में यह स्पष्ट मिन रेखी “नेही “नें हों। अवध अदिश परमादेश 
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में यह अंतर है कि परमादेश में कायें 
करने की आज्ञा दी जाती है पर प्र तिषेध 
में कार्य वंद करने की । परमादेश 
न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं. 
प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी 
निकाले जा सकते हैं। इसके विपरीत 
प्रतिषेध और उत्प्रेषण-लेख न्यायिक 
और अटड्धे-न्यायिक प्राधिकारियों के 
विरुद्ध ही निकाले जा सकते हुँ । फलतः 
जो कर्मचारी न्यायिक कार्य में संलग्न 
न हो, उसके विरुद्ध प्रतिषेध लेख जारी 
नहीं किया जा सकता । प्रतिषेध और 
उत्प्रेषण-लेख में एक अन्य अंतर यह है 
कि उत्प्रेषण-लेख तो न्यायालय के आदेश 
अथवा निर्णय को रह करने के लिए 
निकाला जाता है पर प्रतिषेध-लेख 
इसलिए निकाला जाता है कि न्यायालय 
कोई अवैध निर्णय न कर सके । इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रतिषध तो उस 
समय निकाला जाता है जब कार्यवाही 
चल रही हो और निर्णय न किया गया 
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को बंद करना उडू द ज जा को बंद करना मद्य-निषेध की नीति की नीति 
का निषेधात्मक भाग था। इस नीति 
का विधायक भाग था राष्ट्र की एक 
प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा अर्थात्‌ गेर-सरकारी 
समुदायों द्वारा मादक वस्तुओं के व्यवसन 
में फॅसे व्यक्तियों के सुधार के उद्देश्य 
से सक्रिय रूप से प्रचार । 

मद्य-निषेध सबंधी सिद्धांतों की कड़ी 
आलोचना होती रही है। कहा जाता है कि 
पूर्ण निषेघ अव्यावहारिक है, उससे मादक 
वस्तुओं की गैर-क्रानूनी विक्री और 
खरीद को प्रोत्साहन मिलता है और 
सरकार की आय में बहुत कमी हो जाने 
के कारण शिक्षा में और दूसरे आवश्यक 
समाज-सेवा के कार्यों में रुकावट पड़ती 
है । अनेक राज्यों की सरकारों ने मद्य- 
निषेध की नीति को लागु करने का 
प्रयत्न किया है पर वह विशेष सफल नहीं 
हो सकी है । 


देखिए-certiorari, mandamus 


हो और उत्प्रेषण उस समय जवकि 7०९४३४११६ (प्रोलीटेरियट) । सवेहारा- 


निर्णय किया जा चुका हो । 


(२) शराब आदि नशीले पदार्थो का 
निषेष। मद्य-निषेध महात्मा गांधी के 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग 
था। सन्‌ १९३७ में जव कांग्रेस ने प्रांतों में 
शातनभार संभाला, गांधीजी ने पूर्ण 
निषेध की तीन वषं की योजना देश के 
सामने रखी । लेकिन गांधीजी मझ- 
निषेध के कार्यक्रम को अमली जामा 
पहनाने के लिए राज्य-कार्य के साथ-साथ 
गर-सरकारी प्रयत्नों पर भी जोर देते 
थे । कानून द्वारा निषेध अर्थात्‌ शराब 
और अन्य मादक वस्तुओं की दुकानों 


वर्ग । 

प्रोलीटेरियट शब्द मूलत: रोमी नगरों 
के सबसे गरीव लोगों के लिए प्रयुक्त 
होता था । आजकल इस शब्द का प्रयोग 
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए उन 
मजदूरों के लिए होता है जो अपनी 
सेवाएँ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, निर्मा- 
ताओं और उत्पादकों को कुछ विशेष 
कार्यों के लिए बेच देते हें । आथिक 
इतिहास के विद्वान्‌ जिनमें मावसं भी 
सम्मिलित हैं, सवंहारावर्ग का उद्भव 
औद्योगिक क्रांति के समय से मानते हैं 
अपनी आथिक, सामाजिक और शैक्षिक 
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अधोगति के कारण सवेहारावर्ग रूबे 
समय तक अपने हितों तथा अधिकारों 
की रक्षा के लिए अपना संगठन 
नहीं कर सका । उसमें समान हितों 
की चेतना का समाजवाद के वौद्धिक 
आंदोलन के फलस्वरूप धीरे-धीरे ग्कास 
हुआ । सबंहारावगं के सभी आंदोळनों 
तथा विचारधाराओं पर माकसंवाद का 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है । 
देखिए Communism, Marxism, 
socialism 
property rights (प्रापर्टी राइट्स) : 
सम्पत्ति अधिकार । 
देखिए—right to property 
proportional representation (प्ोपो- 
शंनल रिप्रेजेटेशन) : सानुपात 
प्रतिनिधित्व । 
निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें अल्प- 
संख्य्रकों को उनके मतदाताओं की संख्या 
के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का 
प्रयास किया जाए! इस पद्धति के दो 
रूप है--एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 
और सूची प्रणाली । एकल सक्रमणीय मत- 
प्रणाली के अनुसार बहु-सदस्य-तिर्वाचन- 
क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन 
साधारण टिकट के द्वारा होता है। 
इसके अंतर्गत एक निर्वाचन-क्षेत्र में 
सभी प्रत्याशियों के नाम एक मतपत्न 
पर लिखे होते हैं। प्रत्येक मतदाता 
के पास मत प्रत्याशियों की संख्या के 
बराबर ही होते हूँ । वह अपने मत एक, 
दो या सभी प्रत्याशियों को डाल सकता 
है लेकिन यह आवश्यक है कि वह प्रत्या- 
शियों के नामों के आगे १, २, ३, ४; 


proportional representation 








जिस प्रत्याशी के नाम के आगे वह १ 
लिखता है, उसे उसकी पहली पसंद का मत 
मिळता है, जिस प्रत्याक्षी के नाम के आगे 
वह '२' लिखता है, उसे उसकी दूसरी 
पसंद का मत मिलता है और 
इसी प्रकार क्रम चलता रहता है! 
यदि प्रत्याशी मतों का एक निश्चित 
कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह 
निर्वाचित मान ल्या जाता हे । इस 
कोटे के निर्धारण का उपाय यह है 
कि वैध मत डालने वाले मतदाताओं 
की कुल संख्या में, निर्वाचित 
होने वाले प्रतिनिधियों की सख्या में 
एक जोड़कर भाग दे दिया जाता है। 
भाज्यफल में एक जोड़ देने से यह 
कोटा प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार 
यदि पांच सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र 
में १८,००० मतदाता मत डाछते हैं, तो 
कोटा इस प्रकार निर्धारित होगा: 
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दूसरा चरण मतों को गिनने का है। 
सर्वप्रथम, पहली पसंद के मतों को गिना 
जाता है । जैसे ही प्रत्याशी कोटे 
के बराबर मत पा लेता है, उसे 
निर्वाचित घोषित कर दिया जाता 
है। उसके लिए अब ओर -मतनहीं 
गिने जाते तथा उसके फालतू प्रथम 
मतों को दूसरी पसंद के प्रत्याशी के 
नाम संक्रमित कर दिया जाता है । इस 
रीति से यदि मतदाता की पहली पसंद 
का प्रत्याशी असफल हो जाता है, तो 
उसकी दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद 
का प्रत्याशी सफल हो सकता है । 


_ जितने स्थानों 
लिखकर अपनी, दुगी अक aranasi Collection सूची पद्धति के 0 
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को पुरा करना होता है, प्रत्येक दल के 

उतने ही प्रत्याशी निर्वाचन में खड़े होते हैं 

और उनके नामों को एक सूची में रख 

दिया जाता है । प्रत्येक मतदाता स्थानों 

की संख्या के बरावर ही मत दे सकता है। 

परंतु, वह एक प्रत्याशी को केवळ एक ही 

मत दे सकता है । एक स्यान को जीतने 

के लिए आवश्यक कोटा कुल डाले गए 

मतों की संख्या में प्रे किए जाने वाले 

मतों की संख्या से भाग देकर निकाला 

जाता है । यह निर्धारित करने के लिए कि 

एक गुट या दल को कितने स्थान मिलने 

चाहिए, उनकी सूची द्वारा प्राप्त मतों 

को कोटा से विभाजित कर दिया 

जाता है। इस पद्धति से सानुपात प्रति- 

निधित्व तो अवश्य प्राप्त हो जाता है, 

लेकिन इस वात को प्रबल संभावना 
रहती हे कि मतदाता अपनी विशिष्ट 
पसंद के प्रत्याशी न चुन सके । उदाहरण 
के लिए स्वीडेन में इस प्रकार की प्रणाली 
प्रचलित हे । 


ए"०"०९५(०॥ (प्रोरोगेशन) : सत्रावसान । 

सदन का विघटन किए विना ही कुछ 
समय तक के लिए उसकी बैठक वंद 
कर देना । राष्ट्रपति संविधान के अनु- 
च्छेद ८५ (ख) के टाष्ठीन लोकसभा 
आर राज्यसभा का सत्रावसान कर 
सकता ह । किसी समिति के समक्ष 
लबित कोई कार्य केवल सभा के सत्रा- 
वसान के कारण व्यपगत नहीं होता और 
इस प्रहार सत्रावसान होने पर भी 
समिति कार्य करती रहती है । सत्रावसान 
होने पर किसी विधेयक को पुरः- 
स्थापित करने की अनुमति के लिए 
प्रस्ताव करने के विचार की सूच- 


३६२ 


protectorate 


नाओं के अतिरिक्त सव लंबित 

सूचनाए व्यपगत हो जाती हें और अगले 

सत्र के लिए नई सूचनाएं देनी पड़ती 

हैं । परंतु किसी विधेयक को जिसके 

संबंध में संविधान के अंतगंत सिफारिश 
प्रदान की गई हो, पुरःस्थापित करने की 
अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार 
की नई सूचना का दिया जाना आवश्यक 
हे यदि यथास्थिति मंजूरी या सिफ़ारिश 
प्रवत्तित नहीं रही हो। कोई प्रस्ताव 
संकल्प अथवा संशोधन जो सदन में 
प्रस्तुत किया गया है और उसमें लंबित 
है, केवल सत्रावसान होने के कारण ही 
व्यपगत नहीं होता । राष्ट्रपति संसद के 
दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन 
का और राज्यपाल विधानमंडळ के 
दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन का 
सत्रावसान कर सकते हैं । 


protectionism (प्रोटेक्शनिज्म): 


संरक्षणवाद । 

किसी देश के उत्पादकों की स्वदेश के 
बाज़ार में विदेशी माळ की प्रतियोगिता 
से रक्षा करना । इसके लिए राज्य 
विदेशों से आने वाले माल पर भारी 
आयात-कर तथा अन्य प्रतिबंध लगा देता 
है । इस तरह के प्रतिवंधों का समर्थन 
करने वाला सिद्धांत, नीति यः ब्यवस्था 
संरक्षणवाद कहलाती है । 
protectorate (प्रोटेक्टोरेट) : संरक्षित 
राज, संरक्षित देश । 

जव कोई निवल राज्य किसी शक्ति- 
शाली राज्य के साथ संधि करके अपने 
आपको उसके संरक्षण में ले आता है, 
तब वह संरक्षित राज्य कहलाता है। 
इस व्यवस्था के फलस्वरूप संरक्षित 
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राज्य की नीति का निर्धारण तथा 
महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचा- 
लन संरक्षक राज्य के हाथों में आ 
जाता है। संरक्षित राज्य अनेक प्रकार 
के होते हैं तथा उनका स्वरूप निर्बल 
तथा प्रवल राष्ट्र के वीच की गई 
शर्तों पर निर्भर होता है। कितु संर- 
क्षित राज्य होने के लिए यह नितांत 
आवश्यक है कि दोनों संबद्ध राज्यों के 
अतिरिक्त कोई तीसरा राज्य या महा- 
शक्ति उसे मान्यता प्रदान करे। संरक्षित 
निवल और पराधीन होने पर भी अंत- 
राष्ट्रीय विधि का विषय बना रहता है। 
संरक्षित राज्यों का विकास पिछलो 
दो शताब्दियों में गेट ब्रिटेन और 
फ्रांस आदि पश्चिमी देशों के साम्राज्य- 
वाद के विकास के फलस्वरूप हुआ । 
अंतर्राष्ट्रीय जगत्‌ में जब कभी ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती कि कोई 
साम्राज्यवादी देश किसी राज्य या 
प्रदेश को अपने अधीन करना चाहता 
तथा दूसरा साम्राज्यवादी देश इसका 
विरोध करता, तो विवादग्रस्त प्रदेश 
को किसी राज्य के संरक्षण में मान 
लिया जाता था । एशिया तथा अफ्रीका 
में इस प्रकार के अनेक संरक्षित राज्यथे । 
उदाहरणार्थं पहले फ्रांस का अफ्रीका में 
ट्यूनिसऔर मोरक्को पर तथा हिंद-चीन 
में टोंकिन तथा कंबोडिया पर, स्पेन का 
मोरक्को पर, अंग्रेजों का १६१४ से १६२२ 
तक मिस्र पर तथा मलाया प्रायद्वीप के 
राज्यों पर संरक्षण था । १९५७ में 
ट्यूनिस स्वतंत्र हो गया ओर उस पर 
“फांस का संरक्षण समाप्त हो गया । 


३६३ provincial autonomy 


इसी प्रकार १९५६ में मोरक्को, १९५५ 
में कंबोडिया तथा १९५७ में मलाया 
भी स्वतंत्र हो गए। १८६० में ग्रेट 
ब्रिटेन तथा चीन के साथ हुई संधि के 
अनुसार सिक्किम पर ब्रिटिश सरकार 
का संरक्षण स्वीकार किया गया था । 
भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात्‌ सिक्किम 
के साथ संधि करके उसे अपने संरक्षण 
में ले लिया है । 


७०००० (प्रोतोकोल) : नयाचार, पूवं 


संधि । 

१, नयाचार--राजनयिक प्रतिनिधियों 
के साथ किए जाने वाले औपचारिक 
व्यवहार के तौर-तरीके । 

२. पूर्वं सधि--'प्रोतोकोल' फ्रेंच भाषा 
का शब्द है जिसका मूल अर्थं पांडुलिपि 
के आरंभ में गोंद से चिपकाया गया 
पहला पन्ना तथा मूल प्रति है । राजनय 
में इसका अभिप्राय वह हस्ताक्षरित लेख- 
पत्न है जिसमें ग्रंतिम संधि होने से पहले 
सारी वातें लिखी होती हैं जिन पर संबद्ध 
पक्ष पहले से सहमत हो चुके हो । इस 
प्रकार यह संधि का पूर्वेवृत्त है ! 


provincial autonom$ (प्राविशियळ 


ऑटोनॉमी): प्रांतीय स्वायत्तता । 

१३३५ के भारतीय शासन अधिनियम 
के अधीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 
प्रदान की गई विशिष्ट स्थिति जिसके 
फलस्वरूप विधायी शक्तियाँ केंद्रीय तथा 
प्रांतीय विधान-मंडलों के बीच विभा- 
जित हो गई थीं और प्रांत अपने 
निर्धारित क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के 
अभिकरण मात्र नहीं रहे थे, प्रत्युत 
प्रशासन के स्वायत्त एकक वन गए थे । 
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इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांत की कार्ये- 
कारी शक्ति का प्रयोग राज्यपाल गवने र- 
जनरल के अधीन अधिकारी के खूप में 
नहीं प्रत्युत ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति- 
निधि के रूप में करने लगा था । राज्य- 
पाल से अपेक्षा की जाती थी कि वह 
विधान मडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों 
की सलाह के अनुसार कार्य करेगा । 
भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रयोग 
१९३७ से १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध 
के आरभ होने तक चला । 
public accounts committee 
(पब्लिक एकाउंट्स कमेटी) : लोक 
लेखा-समिति । 
देखिए-commitiees. 
public administration (पब्लिक 
एडमिनिस्ट्रेशन ): सावंजनिक प्रशासन । 
१. सरकार के प्रशासनिक कार्यकलाप, 
२. सरकार के प्रशासनिक कार्यों का एक 
शास्त्र के रूप में व्यवस्थित अध्ययन । 
प्रो? पिफनर ने सार्वजनिक प्रशासन 
को सार्वजनिक नीति को कार्यान्वित 
करने के लिए “सामूहिक प्रयत्नों का 
समन्वय” कहा है । सार्वजनिक प्रशासन 
में ऐसे समस्त कार्यों का समावेश हो 
जाता है जिन्हें सरकार की नागरिक 
संस्थाएं राज्य के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 
करती हँ । वास्तव में सावेजनिक प्रशासन 
राजनीतिःविज्ञान का ही एक भाग है 
यद्यपि अव उसे एक पृथक्‌ विषय माना 
जाने लगा है । इसका कारण यह है कि 
उन्नीसवीं शताब्दी में सावंजनिक प्रशा- 
सन शब्द राजनीति-विज्ञान में दो अर्थों 
में प्रयुक्त होता था । व्यापक दृष्टि से 
सार्वजनिक प्रशासन का अर्थ सरकारी 
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था, सरकार की किसी शाखा-विशेष के 
कार्यों से नहीं । संकुचित अर्थ में इसका 
अभिप्राय सरकार को प्रशासनिक शाखा 
से हो होता था और उसका संबंध 
सावंजनिक नीति को कार्यान्वित करने 
से था, उसके निर्माण से नहीं, सावंजनिक 
नीति के निर्माण का कायं सरकार की 
राजनीतिक शाखा का कायं समझा 
जाता था । यद्यपि आजकल सार्वजनिक 
प्रशासन नेज्ञान को पृथक शाखा का 
रूप धारण कर लिया है, पर अततः 
सार्वजनिक प्रशासन के अंतिम उद्देश्य 
राज्य के ही अंतिम उद्देश्य हूँ--शांति 
और व्यवस्था को कायम रखना, न्याय 
को निरंतर प्राप्त करना, बच्चों की शिक्षा, 
बीमारी से वचाव, सुरक्षा, विरोधी वर्गों 
और हितों के बीच समन्वय ओर 
समझौता, संक्षेप में श्रेष्ठ जीवन की 
सिद्धि । 

देखिए—administration, 

bureaucracy. 

public notification (पब्लिक नोटि- 
फिकेशन): लोक-सूचना । 

संविधान के अनुच्छेद ३६६ (१९) के 
अनुसार “लोक-अधिसूचना” से अभिप्राय 
है भारत के सूचना-पत्न में अथवा जेसी 
कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय 
सूचना-पत्न में अधिसूचना” । 
(पब्लिक ओपी- 
नियन) : लोकमत । 

विवेक तथा नि:स्वार्थ भावना के ऊपर 
आधारित वह विचार-समष्टि जिसका 
लक्ष्य किसी जाति या वगं-विशेष का 
हित नहीं, प्रत्युत संपूण समाज का 
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कल्याण हो । लोकमत उस एक दृष्टि- 
कोण या कई अन्योन्याश्रित दृष्टिकोणों 
का संयोग होता है जिनका लोग काफ़ी 
संख्या में समथन करते हैं । साधारणतः 
लोकमत जनता के प्रभावशाली बहुमत 
का मत है, परंतु यह आवश्यक नहीं है 
कि लोकमत वहुमत का ही मत हो। 
उसके निर्माण के लिए किसी हद तक 
अल्पमत की भी स्वीकृति आवश्यक 
होती है । लोकतंत्र मे लोकमत वेधिक 
प्रभु (अंतत्तः कानून-निर्मात्री संस्था) 
और राजनीतिक प्रभु (ग्रंततः जन- 
साधारण) के वीच समन्वय-सेतु की 
भूमिका का निर्वाह करता है । लोकमत 
का निर्माण ओर संगठन कई साधनों के 
द्वारा होता है जिनमें राजनीतिक दळ 
हित्य, समाचार-पत्र, रेडियो और 
सिनेमा, नागरिक संघ और शिक्षा 
आदि मुख्य हैं । 


public service commission (पढ्लिक 


सविस कमीशन) : लोकसेवा आयोग, 
संविधान के अतर्गत संघ तथा राज्यों की 
सेवाओं के लिए परीक्षाएं लेने और 
नियुक्तियाँ करने के लिए निमित स्वतंत्र 
संस्थाएं । 

संविधान के भाग १४ (अनु० ३१५- 
३२३) में लोकसेवा आयोग के उपबंध 
हैं । भारत में सरकारी सेवाओं के लिए 
लोकसेवा-आयोगों के द्वारा भरती होती 
है । लोक सेवा-आयोग दो प्रकार के हैं 
--एक संघ के लिए ओर एक प्रत्येक 
राज्य के लिए । 

संघीय लोकसेवा-आयोग एक अध्यक्ष 


और ऐसे।इमळे-अदसो जे, जिल्हे राष्ट्०॥००लही रहर । by ष्ट्पति अ 
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पति नियुक्त करता है, मिलकर वनताहे । 
राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि 
यदि वह चाहे, तो संघीय लोकसेवा- 
आयोग के सदस्यों को सख्या घटा-वढ़ा 
सकता है । 


संविधान ने निश्चित किया है कि 
प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकसेवा 
आयोग होगा लेकिन यदि दो या अधिक 
राज्य चाहें तो वे यह करार कर सकते 
हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक 
ही लोकसेवा-आयोग हो । राज्य 
लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष ओर दुसरं 
सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल करता है 
लेकिन यदि वह संथुक््त-आयोग है, तो 
राष्ट्रपति करतां है । 


चूँकि लोकसेवा-आयोगों का मुख्य 
कार्यं सरकारी नौकरियों के लिए उचित 
व्यक्तियों का चुनाव करना है, अतः 
यह आवश्यक है कि उनके सदस्य प्रकांड 
विद्वान्‌ और प्रगाढ अनुभवी हों। इस 
प्रयोजन के लिए संविधान ने निश्चित 
किया है कि लोकसेवा-आयोग के सदस्यों 
में से आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी 
नियुक्तियों की तारीख पर भारत- 
सरकार या किसी राज्य की सरकार 
के अधीन कम-से-कम दस वर्षे तक पद 
धारण कर चुके हों। लोकसेवा-आयोगों 
के सदस्यों की नियुक्ति साधारणतया 
छः वषं के लिए होगी परन्तु किसी भी 
अवस्था में संघीय आयोग के सदस्य ६५ 
वर्ष की आयु भोर संयुवत तथा राज्य- 
[योग के सदस्य साठ वर्षकी आयु 
समाप्त होने के बाद अपने पद पर 
ग के किसी 
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सदस्य की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
जाँच करवा कर दुराचरण प्रमाणित 
होने पर अपदस्थ कर सकता है । 

यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोकसेवा- 
आयोग के सदस्य सवंथा निष्पक्ष और 
स्वतंत्र रहें । इसके लिए संविधान ने 
व्यवस्था की है कि सदस्यों के वेतन 
यथास्थिति संघ अथवा राज्यों की 
संचित निधि से दिये जायेंगे । इसका 
अभिप्राय यह है कि आयोगों के सदस्यों 
की उपलब्धियाँ मत-निरपेक्ष हूँ । 
आयोगों के सदस्य भ्रष्टाचार के शिकार 
न बन सके, इसके लिए संविधान ने 
व्यवस्था की है फि वे अपनी सेवा- 
निवत्ति के पश्चात्‌ दूसरे आयोगों के 
सदस्य अथवा अध्यक्ष वनने के अलावा 
अन्य कोई सरकारी नौकरी न कर 
सकं । 

लोकसेवा-आयोगों का मुख्य कार्ये 
प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना 
और सरकारी सेवाओं के लिए प्रत्या- 
'शियों की सारिश करना हे । 
यथास्थिति संघ अथवा राज्य-सरकार 
सरकारी सेवाओं की भरती, पदोन्नति और 
'नियंत्रण से संबद्ध रीतियों में,एक सेवा से 
दूसरी सेवा में स्थानांतरण ओर असँनिक 
सेवाओं से संबंध वाले अनुशासन-विषयक 
समस्त मामलों में लोकसेवा-आयोगों 
से परामशं करेगी । लोकसेवा-आयोग 
सरकारी कमंचारियों के हितों और 
अधिकारों की देख-भाळ भी करते हैं । 
असँनिक सेवाओं के सदस्य अपनी 
शिकायतों के निवारण के लिए उनके 
यास अपील कर सकते हुँ। संघीय 
“आयोग का यह्‌ कतेंव्य होता है कि वह 
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अपने कार्यं का वाषिक विवरण 
राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित करे । 
राष्ट्रपति उस विवरण को संसद्‌ 
के सामने प्रस्तुत करेगा और 
वतायेगा कि सरकारने आयोग की 
सिफ़ारिशों को किन बातों में नही माना 
है और क्यों नहीं माना हूँ। इसी 
प्रकार राज्य-आयोग अपने कार्ये का 
विवरण राज्यपालों के सम्सुख रखेगा 
और वे उस विवरण को विधानमंडलू के 
सामने प्रस्तुत करेंगे । 

लोकतंत्रात्मक राज्यों ने इस सिद्धांत 
को स्वीकार कर छिया है कि सरकारी 
सेवाओं के लिए नियूक्तियाँ लोकसेवा- 
आयोगों के हारा होनी चाहिए । इस 
प्रथा से कई लाभ हैं । लोकसेवा-आयोग 
स्वतंत्र और निर्दलीय संस्थाएं हूँ । 
उनका उद्देश्य सरकारी नोकरियों को 
दलबदी के विषाक्त प्रभाव से पृथक्‌ 
रखना है । वे यह सुनिश्चित करते हुँ 
कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 
योग्यता के आधार पर हो, न कि पक्ष- 
पात के आधार पर । 


public undertakings (पव्लिक अंडर 


टेकिग्ज) : सरकारी उपक्रम । 


देखिए-—public undertakings 
committee. 


committee 
(पब्लिक अंडरटेकिग्ज कमेटी) : 
सरकारी उपक्रमो-संबंधी समिति । 
सरकारी उपक्रम एक ऐसा संगठन है 
जिसका अपना वैधिक व्यक्तित्व हो 
ओर जिसकी स्थापना किसी संविधि के 
उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा 
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लोकहित में किन्ही औद्योगिक, वाणि- 
ज्यिक या वित्तीय कायं करने के लिए 
की गई हो और जिसे पर्याप्त मात्रा में 
प्रशासनिक या वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त 
हो । 

लोकसभा में सरकारी उपक्रमों संबंधी 
समिति की स्थापना १ मई, १९६४ को 
की गई थी । समिति में १५ सदस्य होते 
हैं--१० लोकसभा के और ५ राज्य- 
सभा के । समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष 
संवद्ध सदन के सदस्यों में से अनुपाती 
प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं । कोई मंत्री समिति का सदस्य 
निर्वाचित नहीं किया जाता ऑर यदि 
कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित 
होने के वाद मंत्री नियुक्‍त किया जाये तो 
बह ऐसी नियुक्ति को तिथि से समिति 
का सदस्य नहीं रहता । समिति 
के सदस्यों की पदावधि एक वपं है । 

समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं : 

(क) सरकारी उपक्रमों क प्रतिवेदनों 
और लेखों की जांच करना; (ख} 
सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक 
तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों 
की जाँच करना; (३) सरकारी 
उपक्रमों की स्वायत्तता ओर कार्य- 
कुशलता के संदर्भे में यह जाँच करना 
कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य 
समुचित व्यापार-सिद्धांतो और विवेक- 
पूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल 
रहे हैं; और (४) सरकारी उपक्रमों के 
संबंध मे लोकलेखा समिति और 
प्रावककछन समिति में निहित ऐसे अन्य 
कृत्यो का निवेहन करना जो उपयुक्त 
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खंडों में न आये हों और जो समय-समय 
पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौपे 


जाये । परंतु समिति निम्नलिखित में से 
किसी के वारे में छान-वीन नहीं करती, 
अर्थात्‌ ( १) प्रमुख सरकारी नीति-संवंधी 
मामले जो सरकारी उपक्रमं के व्यापार 
अथवा वाणिज्यिक कुत्यो से भिन्न हैं । 
(२) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन-संवंधी 
मामले । (३) ऐसे मामले जिन पर 
विचार के लिए उस विशेष संविधि 
में व्यवस्था की गई हे जिसके अतर्गत 
कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित 
किया गया हो । 
देखिए-committees- 
punishment (पनिशमेंट) : दंड, नागरिक 
द्वारा राज्य की विधियों का उल्लघन 
करने की स्थिति में राज्य द्वारा नागरिक 
के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही । 
अपराध के लिए दंड देना सरकार के 
अपरिहायं आरक्षक कतंव्यों में से एक 
है । शांति और व्यवस्था कायम रखने 
के लिए दंड का भय बहुत आवश्यक है । 
राज्य को दंड देने का अधिकार है कितु 
दंड केवल दंड के लिए ही नहीं होना 
चाहिए । दंड एक साधन है जिसका 
साध्य शासन-व्यवस्था को स्थिर रखना 
और जनता के हित की वृद्धि करना 
है । अतएव, दंड केवल प्रतीकात्मक 
नहीं होना चाहिए, उलटे उसका उद्देश्य 
अपराधी का सुधार करना ओर उसे 
अच्छा नागरिक बनाना होना चाहिए । 
लॉक, बंथम, ग्रीन तथा अधिकांश अन्य 
लेखकों का यही मत है । इसलिए दंड 
एक प्रकार की चेतावनी है । वह 
अपराधी को भविष्य में कानून भंग न 


punishment 
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करने की चेतावनी देता है । राजनीतिक 
विचारको ने दंड के औचित्य, स्वरूप 
और हेतु का परीक्षण करने के लिए 
तीन भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किये हुँ: 
(१) प्रतिकारक सिद्धांत, (२) निवारक 
सिद्धांत और (३) सुधारक सिद्धांत । 
प्रतिकार का अर्थ है- बदला । प्राचीन 
काळ में अपराध को पीडित व्यक्ति या 
व्यक्तियों के प्रति अत्याचार माना जाता 
था । अतएव अपराधी को उसके हाथों में 
सौंप दियः जाता था कि वह अपना वदला 
चुका रे । धीरे-धीरे यह माना जाने 
लगा कि अपराध केवल पीडित व्यक्तियों 
के विरुद्ध नहीं, वरन समग्र समाज के 
बिरुद्ध होता है । अतएव यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि दंड देने का अधिकार 
पीडित व्यक्ति को नहीं, वरन्‌ समाज के 
प्रतिनिधि को है। फलत: राज्य ने दंड 
देने का अधिकार व्यक्ति से छीन कर 
अपने हाथों में ले लिया। प्रतिकारक 
सिद्धांत के अनुसार अपराध समाज- 
विरोधी कार्य और राज्य-सत्ता पर 
आघात है । अतः राज्य अपराधी से 
बदला लेकर अपनी सत्ता की रक्षा 
करता है। यह सिद्धांत अब गंभीर 
आलोचना का विषय बन गया है । 
इसका नाम ही राज्य की आधुनिक 
कल्पना से मेल नहीं खाता । निस्संदेह 
राज्य का मुख्य कतेव्य विधि का रक्षा 
करके और अपराधी को दंड देकर 
नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण 
करना है । फिर भी, दंड का हेतु केवल 
प्रतिकार नहीं हो सकता । राज्य बदला 
लेने वाला या रक्त-पिपासु उत्पीड़क 
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नहीं होता । दंड का हेतु अपराधी से 
बदला लेने की अपेक्षा यह अधिक है कि 
उसे अपराध से विरत किया जाए, 
उसका सुधार किया जाए । 

निवारक सिद्धांत के अनुसार दंड का 
हेतु प्रतिकार नहीं, वरन्‌ अपराध का 
निवारण है । इसमें वताया गया है कि 
दंड राज्य की सत्ता को दी गई चुनौती 
का वदला लेने के लिए नहीं, वरन्‌ 
अपराधी तथा अन्य व्यवितयों को 
भविष्य में वैसा करने से रोकने के लिए 
दिया जाता है । अपराधी को दूसरों को 
विरत करने के लिए उदाहरण बना 
दिया जाता है । इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए दंड से दूसरों के हृदयों में भय 
उत्पन्न होना चाहिये । इसका अर्थ्‌ है 
कि दंड का कठोर होना आवश्यक है । 

मिवारक सिद्धांत अतीत में दंड का 
आधार था जव कि छोटे-छोटे अपराधों 
के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। 
भारत में मौयं साम्राज्य के काळ में 
छोटी-छोटी चोरियों के लिए मृत्यु-दंड 
दिया जाता था या अंग-भग कर दिया 
था । मध्ययुगीन इंगलैंड में अपराधियों 
को गमं लोहे से दागने, नाक-कान काट 
देने, कोडे गाने, सार्वजनिक रूप से 
फाँसी देने या जिदा जला देने का दड 
दिया जा सकता था। मृत्युदंड तो 
उन्नीसवीं शताव्दी के आरभ तक बहुत 
सामान्य था । आधुनिक विचारक निवारक 
सिद्धांत को पसंद नहीं करते । इतिहास 
साक्षी है कि कठोर दंड अपराधों को 
रोकने में सफल नहीं हुआ । वास्तव में 
उससे अपराधी ओर भी कट्टर समाज- 
विरोधी बनता है । उदाहरण के लिए 
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मृत्यु-दड हृत्याओं के अपराधों को 
निमू छ कर देने में सफल नहीं हुआ 
है । 

दंड के सुधारक सिद्धांत के अनुसार 
दड का सच्चा हेतु न प्रतिकार है और 
न निवारण। इसमें अपराध को एक 
भ्रकार का मानसिक रोग माना जाता 
है । फलतः इसमें अपराधी द्वेष का पात्र 
नहीं वनता । उल्टे वह सहानुभूति तथा 
चिकित्सा का पात्र माना जाता है । इस 


१u९ऽt।०॥ ॥०ए' (क्वेशचन आवर) : 


प्ररनकाळ; लोकसभा, राज्यसभा तथा 
विधादमंडलों की प्रत्येक वैठक का पहला 
घंटा जिसमें विधायक मंत्रियों से उनके 
संबद्ध विभागों के वारे में प्रश्‍न पूछते हुँ 
और उनके उत्तर प्राप्त करते हैं । 
संसदीय प्रश्‍न विधानांग द्वारा कार्यांग 
पर नियंत्रण रखने का एक कारगर उपाय 
है । भारत ने यह पद्धति इंगलेड से ग्रहण 
की है जहां इसका सबसे पहले १७२१ 
में आरंभ हुआ था । भारत में संसदीय 
प्रश्‍न पूछने की पद्धति का श्रीगणेश 
१८९२ के भारतीय परिषद्‌ अधिनियम 
से हुआ। स्वतंत्रता से पहले भारत में 
प्रश्‍न पूछने के अधिकार पर अनेक प्रति- 
बंध लगे हुए थे लेकिन स्वतंत्रता के 
पदचात्‌ उन प्रतिबंधों का अंत कर दिया 


गया दै-झोठ प्रबल, ककदाल ले, मता तायंकित अपन वुहू होता है जिसका 
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सिद्धांत के अनुसार अपराध के वास्तविक 
कारण ऐसी वातों में निहित होते हैं जो 
व्यक्ति के वश की नहीं होतीं । उदाहरण 
के लिए दोषपूर्ण आनुवशिकता, उपेक्षामय 
संवर्धन, भ्रत्याचारपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण 
सामाजिक परिस्थितियाँ, दरिद्रता, वेकारी 
आदि । 


एप्७छक (पुच) : पुच, विद्रोह । 


देखिए—revoltion. 


किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त 
करने फे लिए प्रश्‍न पूछ सकता है जो 
मंत्री के विशेष संज्ञान में हो ।” लोक- 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन 
संबंधी नियम ४१ (२) में प्रश्नों की 
ग्राह्यता की शत गिना दी गई हैं जिनमें 
से मुख्य ये हैं--उसमें प्रतकं, अनुमान, 
व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप विशेषण या 
मानहानिकारक कथन नहीं होंगे, उसमें 
किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक 
हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या 
आचरण के वारे में नहीं पूछा जाएगा, 
उसमें व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण नहीं 
किया जाएगा और न यह दोषारोपण 
ध्वनित होगा, आदि । 

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं - तारांकित 
प्रश्‍न, अतारांकित प्रश्‍न और अल्पसूचना 


यी ल hour ३७० 


सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता 
है और जिस पर तारांक लगा होता है । 
अतारांकित प्रश्‍न वह होता है जिसका 
सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं 
चाहता । अतारांकित प्रश्‍न पर परक 
प्रश्‍न नहीं पूछे जा सकते । अता- 
रांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में 
दिए जाते हैं और वे जिस दिन के लिए 
होते हैं, उस दिन सदन की बैठक के 
आधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किए 
जाते हैं । तारांकित अथवा अतारां- 
कित प्रश्‍नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य 
को १० दिन पूर्वे सूचना देनी पड़ती है । 
लेकिन अल्पसूचना प्रश्‍न इससे कम समय 
की सूचना पर भी पूछा जा सकता है । 
इस संबंध में लोकसभा के प्रक्रिया तथा 
कार्य-संचालन संबंधी नियम ५४ में 
व्यवस्था की गई है कि लोक-महत्त्व के 
विषय के संबंध में कोई प्रश्न पूरे १० दिन 
से कम की छूचना पर पूछा जा सकता है 
और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न 


अविलंबनीय प्रकार का है तो वह निदेश 
दे सकता है कि मंत्री बताये कि वह उत्तर 


देने की स्थिति में हैं या नहीं और यदि 
है तो किस तिथिको । यदि संबंधित 
मंत्री उत्तरं देने के लिए सहमत हो तो 
ऐसे प्रश्‍न का उत्तर उसके द्वारा दर्शाए 
गए दिन को दिया जाएगा और वह प्रश्न 
मौखिक उत्तर के लिए प्रश्‍न-सूची में दिए 
गए प्रश्नों को निवटाए जाने के तुरंत 
वाद पुकारा जाएगा । यदि मंत्री अल्प- 
सूचना पर प्रश्‍न का उत्तर देने में असमर्थ 
हो ओर अध्यक्ष की राय हो कि प्रश्‍न 
इतने पर्याप्त लोक-महतत्व का है कि 
सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया 


‘Quit India” movement 


कि प्रश्‍न दस दिन की सूचना को अवधि 
पूरी होने पर प्रश्‍न-सूची में प्रथम प्रश्‍न 
के रूप में रखा जाए । 


पर्णशा (क्विजलिंग) : देशद्रोही । 


विदकुन अब्राहम लॉरिट्ज़ क्विजलिग 
(१८ जुलाई, १८८७-४ अक्तूवरू 
१९४५) नार्वे का राजनीतिज्ञ था। 
हेटलर ने मई, १६४० में नाव पर 
अधिकार करने के वाद उसे वहाँ का 
प्रधान मंत्री वना दिया था। उसने जर्मन 
आधिपत्यकारी सत्ताओ के साथ स्वैच्छिक 
सहयोग से कार्य किया जिसके फलस्वरूप 
उसका नाम देशद्रोह का प्रतीक वन गया । 
उसके देशवासियों ने उसकी नीति का 


, समर्थन नहीं किया । युद्ध के वाद १६४५ 


में उस पर मुक़दमा चला और उसे प्राण- 
दंड दे दिया गया । 

‘Quit India’ movement ( विविट 
इंडिया मूवमेंट) : भारत-छोड़ो आंदोलन । 

“भारत-छोडो आंदोलन” की पृष्ठभूमि 
उस राजनीतिक स्थिति में निहित है 
जो द्वितीय विश्वयुद्ध के विस्फोट के 
पश्चात्‌ भारत में विकसित हो गई थी । 
ब्रिटिश सरकारं ने भारत को उसकी 
जनता अथवा प्रतिनिधियों की सहमति 
के बिना ही युद्धग्रस्त देश घोषित कर 
दिया था और इसका राष्ट्रीय नेताओं ने 
निसर्गतः प्रतिवाद किया था । ब्रिटिश 
सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध 
प्रकट करने के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडळों 
ने आठ प्रांतो में त्यागपत्र दे दिए थे 
और उन प््रांतों पर सीधे गवर्नरों का 
शासन स्थापित हो गया था । 

कांग्रेस की सहानुभूति फ़ासिस्ट आर्त्री- 


जानाप्चाहिण॥तो बह, मिळे ॥दे/अक्रेसा| 006 केऽक्तिक्ढ' सछे मित्र-राष्ट्रो 
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की ओर अर्थ की ओर थी ओर बह गोत व तत सा और वह उनकी सहा- 
यता भी करना चाहती थी लेकिन 
इस शर्ते पर कि यदि वह स्व- 
तत्नता तया लोकतंत्र की रक्षा के लिए 
युद्ध भाग ले तो उसे स्वयं भी स्वतंत्रता 
और लोकतंत्र पाने का आश्वासन मिळना 
चाहिए । इंगलेंड ने भारत की इस माँग 
का संतोपजनक उत्तर नहीं दिया । ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री चचिळ ने यह कह कर कि मैं 
सम्राट्‌ का प्रधान मंत्री साम्राज्य का 
विघटन करने के लिए नहीं वना हुँ 
इगलड के इरादों को स्पष्ट कर दिया। 


दिसम्बर, १९४१ में जापान लड़ाई में 
कूद पड़ा और इससे लडाई का पाँसा 
विल्कुल पलट गया । सुदृर-पूर्व में जापान 
की विजय-यात्रा ने छड़ाई को भारत के 
द्वार तक ला दिया । चचिल ने संसद्‌ में 
स्वीकार किया कि इंगलेंड के पास भारत 
की रक्षा करने का कोई विश्वस्त साधन 
नहीं है। इस स्थिति में राष्ट्रवादी चीन 
के नेता मार्शल च्यांग काई शेक और 
अमरीका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने इँगलैँड 
के ऊपर इस बात का दबाव डाला कि 
वह भारत की ओर मंत्रीपरण हाथ बढ़ाए 
तथा फासिज्म के विरुद्ध युद्ध में उसका 
ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करे। फलत 
इंगलेंड ने मार्च, १६४२ में क्रिप्स मिशन 
भारत भेजा । सर स्टेफ़ड क्रिप्स ने भारत 
की राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने 
के लिए कोई व्यावहारिक सुझाव 
सामने नहीं रखा और इससे भारतीयों 
के इस संदेह को बल मिला कि उसका 
वास्तविक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय 
माँगो 2 करना नहीं प्रत्युत अमरीकी 
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क्रिप्स मिशन एक राजनीतिक धर्तता 
थी और जिस ढंग से वह समाप्त हुआ 
उसने देश को उलझन, परेशानी और 
जडता की स्थिति में डाळ दिया । कांग्रेस 
को और विशेषकर महात्मा गांधी को 
यह दशा असह्य मालूम पड़ी । 'भारत- 
छोड़ो' विचार उनके मन में उभरने लगा 
और उन्होंने उसकी अप्रैल, १६४२ के 
वीच से “हरिजन” में व्याख्या करनी शुरू 
कर दी । गांधीजी का विचार था कि 
भारत में अंग्रेजों को उपस्थिति ही 
“जापान को आक्रमण के लिए प्रेरणा” 
दे रही है । उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 
“भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत 
होना चाहिए ।” केवल स्वतंत्र भारत ही 
आक्रमण का डट कर सामना कर सकता 
हे! इसलिए, गांधीजी ने अंग्रेजों से 
भारत छोड़ देने की माँग की । गांधीजी 
के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति ने ८ अगस्त, १९४२ को बंबई 
में 'भारत-छोडो' का प्रस्ताव पास किया । 
प्रस्ताव में माँग की गई थी कि भारत 
को तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हो और एक 
ऐसी अंतर्कालीन सरकार की स्थापना 
की जाए जो सशस्त्र तथा अहिंसक 
दोनों रीतियों से भारत की रक्षा करे। 
प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि 
स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक 
होगा ओर अवयवी एकको को अधिक 
से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी तथा 
उनमें अवशिष्ट शक्तियां विहित की 
जाएँगी । अंत में; प्रस्ताव में महात्मा 
गांधी को यह अधिकार दिया गया था. 
कि यदि इंगलेंड भारत को तुरंत स्वतंत्रता 
न दे तो वे अहिंसात्मक रीति से जन- 
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भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा 
कि अव वे स्वतंत्रता के लिए और अधिक 
समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तथा 
प्रस्तावित आंदोलन उनके जीवन का 
अंतिम संघषे होगा लेकिन वह खुला 
और अहिसक आंदोलन होगा । 

सरकार ने महात्मा गांधी या कांग्रेस 
को आंदोलन शुरू करने का विल्कुल 
अवसर नहीं दिया । & अगस्त को प्रात:- 
काळ ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस 
कार्यसमिति के सदस्य गिरफ्तार कर 
लिए गए। कांग्रेस को एक अवैध संस्था 
घोषित कर दिया गया । सरकार की 
दमन-नीति से देश में विप्लव का ज्वाला- 
मुखी फूट पड़ा। कांग्रेस के चोटी के 
नेताओं की अनुपस्थिति में अहिसक 
आंदोलन का कोई प्रश्‍न नहीं था । सव 
प्रकार के तत्त्व इस आंदोलन में कूद पडे । 
सरकारी आँकड़ों के अनुसार २५० रेलवे 
स्टेशन, ५०० डाकघर और १५० थाने 
नष्ट कर दिए गए। ३१ पुलिस के 
आदमी, ११ सिपाही और कुछ असैनिक 
पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई । 
मजदूरों ने सारे देश में हइताले कीं । 
बिहार में रेछ-यातायात बिल्कुल भंग हो 
गया । सतारा, मिदनापुर और बलिया 
जैसे कुछ स्थानों में कुछ समय तक 
समानांतर राष्ट्रीय सरकारं चली । 
सरकार ने जनता की हिसा का नृशंस 
वर्वरता से सामना किया । लाठी-प्रहार 
और गोलीकांड रोजमर्रा की वातें हो 
गईं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार ६५८ 
आदमी मारे गए । कांग्रेस की रिपोर्ट के 
अनुसार ९४० व्यक्ति मारे गए और 
१६३० घायल हुए। ५३५ स्थानों पर 
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किए गए । “खुले जज्ज खे ज्जा नादा 3 कहा. किए गए। “के विप्लव” को पो को तो 
सरकार ने दवा दिया लेकिन भूमिगत 
आंदोलन कुछ समय तक वरावर चलता 
रहा और राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश 
नारायण तथा अरुणा आसफ़अळी जैसे 
समाजवादी नेताओं ने उसका नेतृत्व 
किया । 

भारत-छोड़ो आंदोलन पूर्ववर्ती राष्ट्रीय 
आंदोलनों की भाँति इस अर्थ में असफल 
रहा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं 
कर सका । लेकिन इस आंदोलन ने यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत 
में अपनी जड खो चुका है और अव उसे 
जनता का विल्कुल समर्थन प्राप्त नहीं है। 


quorum (कोरम) : कोरम, गणपूर्ति । 


किसी सभा या समिति के सदस्यों को 
न्यूनतम संख्या जो उस समिति की 
कार्यवाही के लिए आवश्यक हो । 

ब्रिटिश हाऊस ऑफ़ कॉमन्स में अध्यक्ष 
सहित ४० सदस्य मिलकर कोरम बनाते 
हैं । हाऊस ऑफ़ लाड स में कोरम केवळ 
तीन है कितु यदि किसी विधेयक पर 
विभाजन की माँग की जाये तो जब तक 
कम-से-कम ३० लॉड मतदान करने के 
लिए उपस्थित न हों तव तक कोई निर्णय 
नहीं हो सकता । | 

श्रीलंका, कनाडा और न्यूज़ीलेंड को 
संसदों के निम्न सदनों में ३० सदस्यों 
का कोरम माना जाता है । नाइजीरिया 
में कुल सदस्य-संख्या का छठा भाग, 
मलाया में चौथा भाग और पोलेण्ड, ग्रीस, 
ऑस्ट्रिया तथा ऑस्ट्रेलिया में तीसरा भाग 
कोरम के लिए पर्याप्त होता है । कितु 
सोवियत रूस, अजन्टाइना, बेल्जियम, 


गोली, ही 30२१ ४ क्ति ग्रिफ्ततूए०॥केत्रेशान॥ोतात्रयेहीदहरलेण्डस तथा 


` race (रेस) 


quo-warranto 


_धोभालिया बाहि न को रब वजन कलर (ए आदि में कोरम बनाने के लिए 
कम-स-कम आधी सदस्य-संख्या से एक 
अधिक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य 

भारत म संसद्‌ के लोकप्रिय सदन लोक- 

भा में कोरम सदन की कुल सदस्य- 
सख्या का दसवाँ भाग रखा गया है। 
सदन का वठक के वीच में अगर कभी 
भी कोरम का प्रश्‍न उठाया जाये और 
कोरम की घंटी वजने के वाद गणना में 
कोरम से कम सदस्य उपस्थित हों तो 
अध्यक्ष का कतव्य है कि वह बैठऊ को 
अगले दिन के लिए अथवा जव तक 
कोरम पूरा हो तव तक के लिए स्थगित 
कर दे । 


quo-varranto (क्वो-वारेंटो): अधिकार- 


पृच्छा । 


: जाति। 

'जाति' मुख्यतः मानव-विज्ञान (एंश्रोपां 
लाँजी) की संकल्पना है और इसका 
अभिप्राय मनुष्यों के उन विभिन्न वर्गों से 
होता है जिनका; खोपड़ी की बनावट में 
भिन्नता या कुछ अधिक स्पष्ट शारीरिक 
विशेषताओं चमड़ी के रंग, चेहरे की 
बनावट आदि--के आधार पर वर्गीकरण 
किया जाता है। यूनानी इतिहासकार 
हेरोडोटस ने विभिन्न जातियों के रीति- 
रिख्राजों और आचार-विचारों-विषयक 


भेदों का (विस्शाए५'से(अआणंकःवकनिहम 'हैं।॥195 खंतापंत ० प्रहं) जाए जाल ०क्ति कुछ 
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अधिकार-पृच्छा एक ऐसी कार्यवाही है 
जिसके द्वारा न्यायालय किसी पक्ष के 
पद-संवधी दावे की वैधता की जाँच करता 
है । यदि व्यक्ति का दावा निराधार 
प्रमाणित हो, तो उसे पद से हटा दिया 
जाता है। अधिकार-पृच्छा का भादेश 
जारी करने के लिए दो शर्तों की पूर्ति 
आवश्यक हे : (१) पद सरकारी हो तथा 
उसकी सर्जना संविधान अथवा किसी 
संविधि ने की हो, (२) पद मूल हो, यह 
नहीं कि वह किसी दूसरे के प्रसाद पर 
निर्भर हो । अधिकार-पृच्छा आदेश 
निकालने का मुख्य आधार यह है कि 
जनता देख सके कि कोई अवैध दावेदार 
किसी सार्वजनिक पद को न हथिया ले। 


अरस्तू ने मनुष्यों को दो श्रेणियों में बाँटा 
है । कुछ उसके विचार से प्रकृत्या स्वतंत्र 
तथा शासक होते है और कुछ दास । 
राजनीतिक इष्टि से 'जाति' शब्द का 
प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता 
है और वह 'राप्ट्र' के अर्थ से जा मिलता 
है । उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवादी 
लेखकों ने अपने-अपने राज्यों की श्रेष्ठता 
को सिद्ध करने के लिए जातीयता के 
आधार पर अपना गौरव-गान किया । 
आधुनिक जातिवाद के सिद्धांत के 


जातियाँ प्रकृति से ही श्रेष्ठ हैं और उन्हें 
अपने से कम उन्नत अथवा पिछड़ी हुई 
जातियों पर शासन करने का पूरा अधि- 
कार है । जातिवाद का विकास आधुनिक 
राष्ट्रवाद जैसी पृष्ठभूमि में ही हुआ है । 
यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी औद्योगिक 
तथा सैनिक उन्नति के वळ पर एशिया 
तथा अफ्रीका की अनेक जातियों को 
अपना वशवर्ती बनाया और इस मत का 
प्रचार किया कि वे स्वयं तो ऊँची जाति 
के हैं और पूर्वी देशों के लोग नीची जाति 
के हैं। अठारहवीं शताव्दी में हैनरी द 
चोलेनविलसं और एवीसिएस ने और 
उन्नीसबी शताब्दी में गोवीनो तथा हॉस्टन 
स्टीबाटै चेम्वरलेन और सिसेल रोड्स ने 
जातिवाद की विचारधारा के विकास में 
योग दिया । वर्तमान शताब्दी में जाति- 
वाद की भावना अक्सर चमडी के रंग 
पर ही आधारित रही है । इसमें चमडी 
के रंग के आधार पर ही किसी की 
श्रेष्ठता या हीनता के तर्क दिए जाते हैं 
तथा गोरी चमड़ी के लोगों को श्रेष्ठ 
माना जाता है । यहाँ तक कि वहुत समय 
तक यह प्रचार किया जाता रहा कि 
एशिया और अफ्रीका के देशों के काले 
लोग भसम्य और असंस्कृत हैं तथा उन्हें 
संस्कृति, सभ्यता ओर शिक्षा देना श्वेत 
जातियों का वोझा हे । 

नाज़ीवादी दर्शन के निर्माण में भी एक 
तत्त्व जातिवाद का था । वस्तुतः जाति- 
वाद का निकृप्टतम रूप नाज़ी जमनी 
नें ही देखने को मिला । इसके फलस्वरूप 
वहाँ यहुदियों के समूल नाश का प्रचार 
किया गया । दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद 
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वहाँ की श्वेत सरकार जल नर बहा की स्वेत सरकार रंगभेद की नीति की नीति 
या काले-गोरे लोगों के अलग-अलग 
विकास की नीति का पालन कर रही है 
इस नीति का लक्ष्य यह है किं दक्षिण 
अफ्रीका संघ में वसने वाळी विभिन्न 
जातियों को अपने-अपने विकास-क्षेत्रों में 
ही बसना चाहिए । संयुत राज्य अमरीका 
मे नीग्रो जाति के लोगों के साथ व्यवहार 
तथा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि में 
अश्वेत जाति के लोगों के देश में दाखिल 
होने पर अनेक विभेदकारी तथा अप- 
मानजनक रुकावटें जातिवाद के ही 
विभिन्न स्वरूप हूं । 
racia]iऽm (रेसिअलिज्म) : जातिवाद । 
देखिए--7ace. 
racial scgreg2t०॥ (रेसिअर सेग्नी गेशन): 
जातीय पार्थत्रय । 
देखिए — race. 
racism (रेसिउम) : जातिवाद । 
देखिए--race. 


Rajya 5909 (राज्यसभा) : राज्यसभा । 
राज्यसभा भारतीय संसद्‌ का 
उच्च सदन है। संविधान ने उपवंधित 
किया है कि राज्यसभा में कुल २५० 
प्रतिनिधि होंगे जिनमें से १२ प्रतिनिधि 
राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए 
जाएंगे । भारत संघ के विभिन्न ग्रंगभूत 
राज्यों को राज्यसभा में जो स्थान दिए 
गए हैं, वे समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत 
के आधार पर नहीं हैं । प्रत्येक दस लाख 
जनसंख्या पर एक स्थान दिया गया हैं । 
इस प्रकार प्रथम ५० लाख जनसंख्या 
तक ५ प्रतिनिधि एक राज्य से आ सकते 
हैँ । कितु यदि किसी राज्य की जन- 
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लाख से ऊपर प्रत्येक २० लाख जनसंख्या 
पर ही प्रतिनिधि भेजा जा सकता हैँ । 
राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित क्रिए जाने 
वाले सदस्य ऐसे होने चाहिएँ जिन्हे 
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक 
का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक ग्रनुभव 
हो : साहित्य, कला, विज्ञान और समाज- 
सेवा । 
राज्यसभा का विघटन नहीं होता 
लेकिन प्रति दुसरे वर्ष उसके एक-तिहाई 
सदस्य अपना स्थान खाली कर देते हैं। 
भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा 
का सभापति होता है और इस संबंध में 
उसकी स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका के 
उपराष्ट्रपति के समान है जो पदेन 
सीनेट का सभापति होता है । 
राज्यसभा के कार्य पाँच भागों में 
विभक्त किए जा सकते हैं--विधायी 
कृत्य, वित्तीय कृत्य, प्रशासनिक कृत्य, 
संविधायी कृत्य और मिले-जुले कृत्य । 
विधि-निर्माण का कार्य समस्त संसद्‌ 
सम्मिलित रूप से करती है। वित्तीय 
विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयक 
संसद्‌ के किसी भी सदन में आरंभ किया 
जा सकता हे और कोई विधेयक उस 
समय तक विधि का रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता जब तक कि संसद्‌ के दोनों सदन 
उसे पासन कर दें । यदि किसी विधेयक 
को किसी एक सदन द्वारा संशोधित कर 
दिया जाता है, तो उक्त संशोधन पर 
दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती 
है। यदि किसी विधेयक में किए गए 
संशोधन पर दोनों सदन असहमत हों या 
संपूर्ण विधेयक पर ही दोनों सदतों में 
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हे कि वह लोकसभा और राज्यसभा का 
संयुक्त अधिवेशन आहुत करे और उसमें 
विधेयक या विधेयक के संशोधन के 
विषय में विचार-विमर्श करके मतदान 
कराए । संयुक्त अधिवेशन में सभी प्रश्‍न 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों 
के वहुमत से तय किए जाते हैं। चूंकि 
लोकसभा की सदस्य-संख्या राज्यसभा 
की सदस्य-संख्या से प्रायः दुगुनी है, 
अतः संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की 
इच्छा ही प्रभावी होती है । 

वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्य- 
सभा को स्थिति लोकसभा की अपेक्षा 
निश्चित रूप से घटिया है । संविधान ने 
धन-विधेयकों की स्पष्ट परिभाषा की है 
और उपबंधित किया है कि यदि ऐसा 
प्रश्‍न उठे कि कोई विधेयक धन-विधेयक 
है या नहीं तो इस संवंध में लोकसभा के 
अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा । धन- 
विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं 
किया जा सकता और उसके संबंध में 
राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता 
नहीं है। जव लोकसभा किसी धन- 
विधेयक को पारित कर देती है तो वह 
राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के 
लिए भेजा जाता है तथा राज्यसभा विधे- 
यक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन 
के भीतर उक्त विधेयक को अपनी सिफ़ा- 
रिशों सहित छोकसभा को लोटा देती है । 
यदि लोकसभा राज्यसभा की कोई भी 
सिफारिश स्वीकार नहीं करती, तो धन- 
विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा 
पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे 
लोकसभा ने पारित किया था। यदि 
राज्यसभा किंसी धन-विधेयक को 
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चौदह दिन के भीतर लोकसभा को 
वापस नहीं करती, तो भी उक्त विधेयक 
उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित 
समझा जाता है जिस रूप में वह लोक- 
सभा द्वारा पारित किया गया था 1 

संविधान ने मंत्रिपरिषद को लोकसभा 
के प्रति उत्तरदायी ठहराया है, इसलिए 
राज्यसभा का देश की कार्यपालिका के 
ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हे । कितु राज्य- 
सभा प्रश्नों, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों 
और वाद-थिवादों द्वारा कार्यपालिका पर 
लोकसभा के समान ही प्रभाव डाल 
सकती है । 

राज्यसभा को लोकसभा के समान ही 
कुछ संविधायी अधिकार भी प्राप्त हूं । 
संविधान में संशोधन करनेवाला विधे- 
यक संसद्‌ के किसी भी सदन में पुरः- 
स्थापित किया जा सकता है। इस 
विधेयक के लिए यह आवश्यक है कि 
बह प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्य-संख्या 
के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान 
करनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई वहुमत 
से पारित हो तभी संविधान में संशोधन 
हो सकता है । यदि संविधान में संशोधन 
करने वाले विधेयक के संबंध में दोनों 
सदनों में विरोध हो जाए तो ऐसे विरोध 
को शांत करने के लिए संविधान ने कोई 
उपाय नहीं सुझाया है । 'शंकरी प्रसाद 
वनाम भारत सरकार' वाले मुक़दमे में 
उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था 
कि यह विरोध उसी प्रक्रिया के अनुसार 
सुलझाया जाना चाहिए जिस प्रकार कि 
सामान्य विधेयक के संबंध में उत्पन्न 
विरोध को सुलझाया जाता है अर्थात्‌ 
दोनों सदनों की संयुक्त क्त वैठक 
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उसमें उपस्थित तथा मतदान करनेवाले 
सदस्यों के बहुमत से निर्णय कर लिया 
जाए । 


संविधान ने राज्यसभा को कुछ मिले- 
जुले काम भी सौंपे हैं : (१) राज्यसभा 
के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन 
में भाग लेते हैं; (२) भारत के राष्ट्र- 
पति के विरुद्ध महाभियोग-संवंधी संकल्प 
संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित 
किया जा सकता हैं और यदि यह प्रस्ताव 
सदन की संपूर्ण सदस्य-संख्या के दो- 
तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो 
संसद्‌ का दूसरा सदन उस प्रस्ताव की 
जाँच-पड़तारू करता है या सदन अभियोग 
को परीक्षा के लिए किसी न्यायाधिकरण 
के सुपुर्द कर देता है । अभियोग तभी 
सिद्ध माना जाता है जबकि अनुसधान 
करने वाले सदन की संपूण सदस्य-सख्या 
का दो-तिहाई बहुमत उसका समर्थन 
करे । इसका अर्थ यह है कि यदि दोषा- 
रोप-संबंधी संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत 
किया जाता है तो लोकसभा उसका 
अनुसंधान करेगी और यदि वह संकल्प 
लोकसभा में पुर:स्थापित किया जाता 

रो राज्यसभा उसका अनुसंधान करती 
है । इस प्रकार राष्ट्रपति के ऊपर महा- 
भियोग के संवंध में राज्यसभा और 
लोकसभा की स्थिति समान है । (३) 
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधि- 
वेशन में समवेत संसद्‌ के दोनों सदनों 
के सदस्यों द्वारा किया जाता है और वह 
राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद 
से हटाया जा सकता है जिसे राज्य- 
सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 
कया हो तथा जिसे 
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छोकमभा ने स्व्रीकूत कर ल्या हो । 


(४) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च 

न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद 
से तभी हटाया जा सकता है जवकि सिद्ध 
कदाचार अथवा असमर्थता के लिए उसे 
इस तरह हटाए जाने के लिए प्रत्येक 
सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत 
हारा तथा उपस्थित और मतदान करने 
वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो- 
तिहाई के वहुमत द्वारा समथित समावेदन 
पर राष्ट्रपति ने आदेश दिए हों। (५) 
राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने 
वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून 
संख्या द्वारा समथित संकल्प द्वारा घोषित 
कर सकती है कि यह राष्ट्रीय हित में 
आवश्यक या इष्टकर है कि संसद्‌ राज्य- 

सुची में प्रगणित किसी विषय के वारे 

में विधि वनाए। राज्यसभा का इस 

प्रकार पारित संकल्प एक वर्ष तक प्रवृत्त 
रहता है और उस अवधि में संसद्‌ संबद्ध 
विषय पर कानून वना सकती है । (६) 
आपात की उद्घोषणा, चाहे वह वित्तीय 
आपात की उद्घोषणा हो या सामान्य 
आपात की या राज्यों में शासनतंत्र के 
विफल हो जाने की केवल दो भास तक 
प्रवर्तन में रहती है कितु यदि संसद्‌ के 
दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह दो 
महीने वीतने से पहले ही अनुमोदित कर 
दी जाती है, तो इस घोषणा के प्रवत्तंन 
की अवधि वढ़ जाती है । 


राज्यसभा द्वितीय सदन होने के नाते 
लोकसभा की तुलना में कमजोर सदन 
अवद्य है, लेकिन वह सवथा प्रभावहीन 
नहीं है । राज्यसभा अपने वाद-विवादों के 


ratification 
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प्रभाव डालती हे । राज्यसभा के वाद- 
विवाद अधिक उन्मुक्त और स्वतंत्र हो 
सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के मतदान 
का सरकार की सत्ता पर कोई प्रभाव 
हीं पड़ता । 
(रेटिफ़िकेशन) : अनु- 
समर्थन । 

राज्यद्वारा किसी संधि की औपचारिक 
स्वीकृति जिंस पर पहले उसके प्रति- 
निधियों ने हस्ताक्षर कर दिए हों । यह 
संधि कार्यरूप में उस समय परिणत होती 
है जवकि संवद्ध राज्य संधि को औप- 
चारिक रूप से अंगीकृत करने के वाद 
संधि-पत्रों का आपस में विनिमय कर 
लेते हैं । कई देशों में किसी भी श्रतर्रा- 
प्ट्रीय संधि के प्रभावी होने के लिए यह 
आवश्यक है कि उस संधि को देश की 
विधानपारिका द्वारा अनुसमथित कर 
दिया गया हो । भारत में ऐसे अनुसमर्थंन 
की कोई आवश्यकता नहीं है 1 


reading of 915 (रीडिंग ऑफ़ विलस) : 


विधेयकों का वाचन । 

संसद्‌ अथवा राज्य-विधानमंडलों में 
विधेयक जिन अवस्थानों से होकर गुज- 
रता है, उन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय वाचन कहते हैं । इंगलेंड के हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स में मुद्रण का आविष्कार 
होने से पहले सदन का सचिव वास्तव में 
पूरे विधेयकों को पढ़ता था । विधेयक के 
प्रथम वाचन का अभिप्राय विधेयक को 
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह 
प्रस्ताव स्वीकृत होने पर विधेयक को 
पुरःस्थापित किया जाता है । इसका एक 
रूप यह है कि विधेयक पहले ही गजट में 


दवारा उसी संन-्गोरंसर्षकांधाएण केअर ००।अकाशित्होटआता हे-झोठ०द्दस स्तर पर 
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उसे पुरःस्थापित कर दिया जाता है । 
दसरे वाचन के दो स्तर होते हैं । पहले 
स्तर पर विधेयक के सिद्धांतों और 
सामान्य उपबंधों पर चर्चा होती है । 
यह चर्चा निम्नलिखित प्रस्तावों में से 
किसी के भी आधार पर हो सकती है-- 
विधेयक पर विचार किया जाए; विधेयक 
फो लोकसभा/राज्य-सभा की प्रवर 
समिति को सौंपा जाए; विधेयक को 
लोकसभा/राज्यसभा की सहमति से दोनों 
सदनों की संयुक्त समिति को सांपा जाए; 
विधेयक को लोकमत जानने के लिए 
परिचालित किया जाए। 
दूसरे स्तर पर, प्रवर या संयुक्त समिति 
विधेयक पर जिस खूप में प्रतिवेदन देती 
है, उस रूप में धारावार विचार होता 
है । तृतीय वाचन का अर्थं इस प्रस्ताव 
पर विचार है कि विधेयक (अथवा यथा 
संशोधित विधेयक) को पास किया जाए! 
real execute (रियल एक्ज़ेबयूटिव) : 
वास्तविक कार्यांग । 
देखिए--€xecutive. 
1९९9]! (रिकॉल ) : प्रत्यावर्तन । 
वह पद्धति जिसके द्वारा निर्वाचक किसी 
भी निर्वाचित पदाधिकारी अथवा सदस्य 
को, चाहे वह कार्यपालिका का हो या 
विधानमंडळ का, वापस बुला सकते हैं 
अर्थात्‌ पद-च्युत करा सकते हैं । यदि 
मतदाताओं की एक निश्‍चित संख्या किसी 
प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन-पत्न भेजे तो 
उस पर जनता का मत लिया जाता है । 
यदि निर्वाचकों का बहुमत प्रतिनिधि की 
पद-च्युति के पक्ष में हो तो प्रतिनिधि 
को अपदस्थ कर दिया जाता है। रूस 
और अमरीका के राज्यों 
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स्विट्ज्ञरळैँड के कुछ कॅटनों में इश पद्धति 
का प्रयोग होता है । भारतीय विधान- 
मंडलों के सदस्यों के प्रत्यावत्तंन फा कोई 
प्रावधान नहीं है । 


recognition (रिकॉग्निशन) : मान्यता ! 


अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक वत्तंमान 
सदस्य द्वारा ऐसे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व को विधिपूर्वक स्वीकार करना 
जिसके साथ अव तक उसके सरकारी 
संवंघ नहीं थे । मान्यता द्वारा राजनीतिक 
इष्टि से संगठित और एक निश्चित प्रदेश 
पर वसे मानव-समाज को अंतरराष्ट्रीय 
समाज का भ्रंग मान लिया जाता है। 
मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय 
विधि का विषय वनता हैं । राजनीतिक 
विवादों और राजनयिकस्वार्थो के कारण 
विभिन्न राष्ट्र मान्यता प्रदान करने में 
किन्हीं संमान्य सिद्धांतों का अनुसरण 
नहीं करते । प्रथम विश्वयुद्ध में सहवद्ध 
राज्यों ने पोलंड और चैकोस्लोवा किया 
को इन राज्यों का विधिवत्‌ संगठन होने 
से पहले ही मान्यता प्रदान कर दी थी। 
कितु इन्हीं राज्यों ने १९१७ में बोल्शे- 
विक क्रांति के वाद रूस में स्थापित 
सोवियत सरकार को अनेक वर्षो तक 
मान्यता नहीं दी । संयुक्त राज्य अमरीका 
ने चीन को अव तक मान्यता प्रदान नहीं 
की है । 

मान्यता देने की अनेक विधियाँ हैं: 
(क) मान्यता देने वाला राज्य नए राज्य 
के साथ संधि करके उसे मान्यता प्रदान 
करता है; (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सदस्यता से किसी नए राज्य को सब 
राज्यों को सामूहिक मान्यता प्राप्त हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D पे वि टि!) राज्यों से पृथक्‌ 
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पृथक्‌ मान्यता प्राप्तकरने की आवश्यकता 
नहीं रहती; (ग) राजनीतिक प्रतिनिधियों 
तथा दूतो के आदान-प्रदान द्वारा; (घ) 
मान्यता देने वाले राज्य की एकपक्षीय 
घोषणा द्वारा । इज्ञरायल राज्य की 
स्थापना के दस मिनट के भीतर संयुक्त 
राज्य अमरीका की सरकार ने एक घोषणा 
द्वारा उसे स्वीकार कर लिया; (ङ) 
मान्यता देने वाले कई राज्यों के सामूहिक 
नोट या घोषणा द्वारा । ग्रेट ब्रिटेन, 
ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, उत्तर जमंनी, 
रूस तथा तुर्की के प्रतिनिधियो ने २४ 
जनवरी, १८७१ को एक प्रोतोकोल पर 
हस्ताक्षर कर जमंन साम्राज्य को मान्यता 
प्रदान की थी; (च) कुछ स्थितियों 
में नए राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
में प्रवेश दारा भी मान्यता प्राप्त हो 
जाती है 1१८३१ में वेल्जियम की स्थापना 
के वाद उसे शक्तिसंपन्न राष्ट्रों 
के लंदन-सम्मेलन में सम्मिलित होने से 
मान्यता मिली । पोर्लेड और चैकोस्लो- 
वाकिया पेरिस-सम्मेलन में भाग लेने तथा 
वर्साय-संधि पर हस्ताक्षर करने से राज्य 
माने गए । 


जब कोई राज्य किसी नई राजनीतिक 
सत्ता को किसी घोषणा या संधि द्वारा 
मान्यता प्रदान करता है, तब इसे स्पष्ट 
[न्यता (एक्सप्रेस रिकॉरिनिशन) कहते 
हैं । जव कुछ राज्य नई राजनीतिक इकाई 
को स्पष्ट मान्यता प्रदाननहीं करते, परंतु 
उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो 
वे उसे मान्य समझते हैं, तव इसे ध्वनित 
मान्यता (इम्प्लाइड रिकॉग्निशन) कहते 
। द्विपक्षीप संधियाँ, दौत्य संवंधों की 
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ध्वनित मान्यता की द्योतक हैं । 
मान्यता का एक प्रमुख भेद है--विधितः 
मान्यता (डिजूरे रिकॉग्निशन) और वास्त- 
विक मान्यता (डिफक्टो रिकॉरिनशन) । 
विधितः मान्यता का अर्थ यह है कि मान्यता 
देने वाले राज्य के मतानुसार मान्यताप्राप्त 
राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित 
आवश्यकताओ को पूरा करता है तथा 
अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली भूमिका 
का निर्वाह कर सकता है। वास्तविक 
मान्यता किसी देश में क्रांति, विद्रोह या 
राज्य-परिवत्तंन होने के वाद ऐसी नई 
राजसत्ता को दी जाती है जो अपने नियं- 
त्रण में विद्यमान प्रदेश पर पुरा अधिकार 
रखती हे, स्वतंत्र होती है किंतु प्री 
तरह से जमी नहीं होती । १६१७ की 
रूपी क्रांतिके वाद पश्चिमी राष्ट्रों ने उसे 
वास्तविक मान्यता तो दे दी पर कई वर्षो 
तक विधितः मान्यता इस कारण नहीं 
दी थी कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मे- 
दारियों को पूरा करने के लिए तैयार 
नहीं थी । आधुनिक काल में जव किसी 
देश में क्रांति के फलस्वरूप कोई नई 
सरकार स्थापित होती है, तब उसे पहले 
वास्तविक मान्यता ही प्रदान को जाती 
है । जव कुछ समय वाद नई सरकार के 
पैर अच्छी तरह जम जते हैं, तव उसे 
विधितः मान्यता प्रदान कर दी जाती है। 


recognition of parties ( रिकॉरिनशनः 
ऑफ़ पार्टीज) : दलों की मान्यता । 
दलों की स्थिति को मान्यता देना । 
निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के लिए 
चनाव-चिह्लों का नियतन करने के 
निमित्त राजनीतिक दलों को मान्यता 
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नीतिक दल के सभी चुनाव लड्ने वाले 
उम्मीदवारों का सव राज्यों में एक ही 
` चुनाव-चिह्न होता हुँ चाहे वे संसद्‌ के 
स्थान के लिए खड़े हों या विधानसभा 
के स्थान के लिए । कुछ राजनीतिक 
दल केवल राज्य-बिशेषों में ही विशिष्ट 
चुनाव-चिह्न पा पाते हैं। उन दलों के 
उम्मीदवारों को एक राज्य के आधार 
पर चुनाव-चिह्ल दिए जाते हैं । यदि 
एक से अधिक राज्यों में मान्यताप्राप्त 
` कोई राजनीतिक दल किसी अन्य राज्य 
या सघ राज्य-क्षेत्र में अपने उम्मीदवार 
खड़ा करे तो उस दल का चुनाव-चिह्न 
उक्त उम्मीदवारों को भी दिया जाता ह । 
लोकसभा में अध्यक्ष सदस्यों के एक 
समुदाय को सदन में कार्य करने के लिए 
एक संसदीय दल अथवा गुट के रूप में 
मान्यता प्रदान कर सकता हँ ओर इस 
संवध में उसका निर्णय अंतिम होता 
- हुँ। संसदीय दल की मान्यता के लिए 
यह आवश्यक हँ कि कुल सदस्य-संख्या 
का दसवां भाग उसका सदस्य हो और 
संसदीय गुट के खूप में मान्यता 
के लिए यह सदस्य-सख्या ३० होनी 
चाहिए । कुछ स्थितियों में जहाँ समुदाय 
की संदस्य-संख्या तीस से कम हो, 
अध्यक्ष सुविधा के लिए औप- 
च।रिक मान्यता दिए विना ही गुट का 
नाम दे देता हूं । 
देखिए-parliamentary party. 
reconstruction 
पुननिर्माण। 
अमरीकी इतिहास में इस शब्द 


का प्रयोग गृह-युद्ध के पश्चात्‌ दक्षिण 
अमरीकी राज्यों का फिर से निर्माण 


(रिकस्ट्रक्शन) : 


३८० 


राज्यों की 'पुनप्रतिष्ठा' 
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करने तथा अमरीकी संध में मिलाने के 
लिए किए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों 
के लिए होता हे । राष्ट्रपति छिकन ने 
गुह-युद्ध में विजय प्राप्त करने के 








उपरांत दक्षिण के विभिन्न 
राज्यों में गवनंर नियुक्त कर दिए 
थे । ८ दिसंबर, १८६३ को 


उन्होंने सवंक्षमा की घोषणा निकाली 
जिसमें कहा गया था कि जिन राज्यों 
में १० प्रतिशत निर्वाचक निष्ठा की 
शपथ छे लेंगे, वहाँ विधिवत सरकारों 
की स्थापना कर दी जाएगी । कांग्रेस 
ने राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम का विरोध 
किया और वाडे-डेविस विधेयक द्वारा 
अपना यह संकल्र व्यक्त किया कि दक्षिणी 
राज्यों के साथ कडाई के साथ पेश आना 
चाहिए । राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 
अपने हस्ताक्षर नहीं किए और इस प्रश्‍न 
पर कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के वीच 
विरोध उत्पन्न हो गया । लिकन के 
उत्तराधिकारी एंडू जॉनसन को दक्षिणी 
के लिए 
निर्णायक नीति पर चलना पड़ा जिसके 
फलस्वरूप उसके कांग्रेस के साश मतभेद 
वहुत उग्र हो गए और कांग्रेस ने उसके 
ऊपर महाभियोग चलाया । जॉनसन 
महाभियोग में तो १ मत से बच गया पर 

ह दक्षिण के राज्यों का लोकतंत्रीकरण 
करने में सफल न हो सका । १८७७ में 
र्‌थरफ्रोड बी० हेज के राष्ट्रपति बनने पर 
पुननिर्माण का कार्यक्रम त्याग दिया 
गया । तथापि अमरीकी संविधान के 
चोदहवें ओर पंद्रहवं सशोधनों ने 'पुन- 
निर्माण' के उद्देश्य को काफी हद तक 
पूरा कर दिया तथा दक्षिणी राज्यों में 
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red army 








अनेक लोकतंत्नात्मक सुधार किए 1 


720 पपा) (रेड आर्मी) : लाल सेना, 


साम्थवादी रूस की सेना । 


red £1६ (रेड फ्लॅग) : लाल झंडा । 


वोल्शेविकवाद अथवा 
का क्रांति का प्रतीक-ध्वज । 


साम्यवाद 


red टप्प्या (रेड गाड) : लाल रक्षक 
दल । 


रूस को लाल सेना के पूर्ववर्ती लाल 
रक्षक दछ का १६१७ की गर्मियों में 
पैत्रोग्रेद के कारखानों में मज़दूर रक्षकों 
के रूप में जन्म हुआ था और पंत्रोग्र॑द 
सोवियत ने उन्हें “मजदूर सेना” के 
रूप में अभिज्ञात किया था । मुख्य रूप 
से वह वोल्शेविकों की सृष्टि था ओर 
उसकी चरम निष्ठा दल के प्रति थी । 
लाल रक्षकों को विधिवत्‌ सैनिक प्रशि- 
क्षण नहीं मिला था और वह लेनिन 
के आदशं पर एक ऐसी सेना थी 
जिसका काम शस्त्र सज्जित सेना के 
रूप में रणक्षेत्र में लड़ना नहीं प्रत्युत 
क्रांति-विरोधी कार्यवाहियों और षड़यंत्नों 
से क्रांति की रक्षा करना था। जिस 
सुसंगठित राज्य-विप्लव' के फलस्वरूप 
अक्तूवर क्रांति सफल हो गई थी, उसमें 
लाल रक्षक दल की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
थी । बोल्शेविक सरकार के सत्ता ग्रहण 
करने के वाद वाकायदा लाल सेना का 
संगठन किया गया । 


red tapeism (रेड टेपिउम) : लाल फीता- 


शाही । 
अत्यधिक नौकरशाही ; स्थिति-विशेष 
की आवश्यकताओं पर बिना सोचे 
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मशीन को तरह पालन; कायदे-कानूनों 
और औपचारिकताओं के पुरी तरह 
पालन करने को आवश्यकता के बहाने 
निर्णय लेने का उत्तरदायित्व एक से 
दूसरे के ऊपर टालते रहना, अनावश्यक 
और लम्वे-लम्बे नोट लिखना और इस 
सव सरकारी प्रक्रिया में प्रशासन के 
तथा जनता की जरूरतों के मामलों में 
देरी करना । इस सन्दम में “लाल फोता- 
शाही शब्दवन्ध का प्रयोग करने का 
कारण यह है कि पहले इंगलेड में 
कानूनी दस्तावेजों को वाँघने के लिये लाल 
फ़ीतों का उपयोग किया जाता था | 
भारत सरकार में भी फ़ाइलों को वाँधने 
के लिये प्रायः लाल फीतो का ही प्रयोग 
होता रहा है । 
देखिए-—bureaucracy. 
referendum (रेफरेंडम) : परिपृच्छा। 
विधायी प्रस्तावों पर जनता का मत 
लेने की पद्धति । इस पद्धति के 
अनुसार यह आवश्यक होता है 
कि विधानमंडलों द्वारा पारित 
विघेयकों को अंतिम रूप से तभी स्वीकृत 
समझा जाए जबकि राज्य के निर्वाचकों 
द्वारा उनके पक्ष में मत प्राप्त हो जाएं । 
परिपृच्छा दो प्रकार की होती है--ऐच्छिक 
और अनिवार्य । यह ऐच्छिक उस समय 
होती है जवकि एक निश्चित संख्या में 
मतदाताओं की माँग पर किसी क़ानून 
पर मत छिया जाता है । यह अनिवार्य 
उस समय होती है जबकि विधानमंडळ द्वारा 
स्वीकृत सभी विधियों को जनता के मत 
के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। स्विद्‌ 
केटनों में ऐच्छिक परि- 
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पृच्छा का और कुछ में अनिवार्य परि- 
पृच्छा का प्रयोग होता है । 
reformative theory of punishment 
(रेफ़ार्मेटिव थ्योरी ऑफ़ पनिशमेंट) : 
अपराध का सुधारक सिद्धांत । 
देखिए—punishment. 
7०५६९९५ (रेफ्यूजीज्ञ) : शरणार्थी । 
शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे 
उत्पीडन अथवा उत्पीडन के भय के 
कारण स्वदेश त्यागकर किसी अन्य 
देश में शरणग्रहण करनी पड़े। वीसवीं 
शताब्दी तक तो जन समुदायों का 
अत्याचारों से वचने के लिए एक देश 
से दूसरे देश में चला जाना अथवा नए 
देश की खोज करना कोई मुश्किल काम 
न था। लेकिन वीसवीं शताब्दी में स्वदेश 
त्यागकर दूसरे देश में चला जाना बहुत 
मुश्किल हो गया है ओर उससे भी 
ज्यादा कठिन है किसी नए देश में प्रवेश 
पाना । नाजी जर्मनी ओर सोवियत रूस 
में अनेक स्वतंत्र चेता व्यक्तियों को अपना 
देश त्याग कर दूसरे देशों की शरण लेनी 
पड़ी और इस प्रक्रिया में उनकी स्थिति 
कभी-कभी “राज्यविहीन व्यक्तियों” 
जेसी हो गई तथा उन्हें अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
आधूनिक शताब्दी में शरणार्थियों का 
पहला बड़ा कारवां १९१७ की वोल्शे- 
विक क्रांति के वाद रूस से निकला । 
सोवियत सरकार को क्रांति के 
बाद जिन संघर्षो का सामना करना 
पड़ा था, उनके फलस्वरूप नई 
शासन-व्यवस्था के १५,००,००० विरोधी 
निर्वासन में चले गए । १६२० में तुर्की 
सें २,००,००० | आर्मीनियाई और 
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५,००,००० यूनानी शरणार्थी निकले । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात बल्गेरिया 
के अनेक प्रदेश पड़ोस के राज्यों 
को दे दिए गए जिसकी वजह से 
१,००,००० बल्गेरिया वासियों को 
शरणार्थी बनना पड़ा । १६२१ मे राष्ट्र 
संघ (लीग ऑफ नेशंस) ने डॉ० फ्रिजोफ़ 
नानसेन को शरणार्थियों का प्रथम उच्चा- 
युवत नियुक्त किया । नानसेन ने १९३० 
में अपनी मृत्युपर्यंत शरणार्थियों को 
स्थिति में सुधार करने तथा विभिन्न 
देशों की सरकारों के आप्रवास कानूनों 
को लचीला बनाने के लिए अथक परिश्रम 
किया । नाजी जमेंनी में यहुदियों को 
अनेक यातनाएँ सहनी पड़ीं ओर उन्हें 
जमंनी से. निकल कर संसार के अनेक 
देशों के द्वार खटखटाने पड़े । इन यहूदी 
शरणाथियों के लिए राष्ट्र संघ भी कुछ 
न कर सका। द्वितीय विश्वयुद्ध में धुरी- 
राष्ट्रों की विस्तारवादी नीतियों के 
कारण शरणाथियों की समस्या और 
भी व्यापक हो गई तथा वह अब तक के 
इतिहास में सबसे विकराल रूप में प्रकट 
हुई । सितंबर, १९३९ में जर्मनी ने 
पोलंड पर अधिकार कर लिया। 
३,००,००० पोलों को सोवियत संघ में 
शरण लेनी पड़ी । १९४० में नीदरलेंड्स, 
बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस पर जमंनी 
का अधिकार हो गया और ५० लाख 
विपन्न शरणार्थियों को दक्षिण फ्रांस में 
शरण लेनी पड़ी। अप्रेल, १६४१ में 
बल्कान युद्ध आरंभ हुआ और उससे 
३,००,००० शरणार्थी ग्रहविहीन हो 
गए। जब जून, १६४१ में हिटलर ने 
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तो जमंनी के आक्रमण से वचने के लिए 


अनंत जनसमुदाय ने रूस के अंतर्देश में 
शरण री । हिसाव लगाया गया कि 
आक्रमणकारी नाजी सेनाओं ने १ करोड 
२० लाख व्यवितयों को गृहविहीन कर 
दिया था । 

जिस प्रकार यूरोप में जमंनी ने व्यापक 
शरणार्थी निष्क्रमणों को जन्म दिया था, 
उसी प्रकार एशिया में जापान ने 
३ करोड़ चीनियों को उनके स्वदेश से 
खदेड़ दिया। जब जापान ने वर्मा, 
मलय राज्य, फिलिप्पीन और हिद चीन 
पर विजय प्राप्त की, तव इन देशों की 
जनता भारी संख्या में अपने-अपने देशों 
को छोड़ कर भागी । द्वितीय विश्वयुद्ध 
के पश्चात्‌ संयुक्‍त राष्ट्र संघ के सहायता 
और पुनर्वास प्रशासन (यूनाइटेड 
नेणंस रिलीफ़ एंड रिहेबिलिटेशन 
एडमिनिस्ट्रेशन) तथा अंतर्राष्ट्रीय 
शरणार्थी सगठन (इंटरनेशनल रेफ्यूजी 
आँगनाइजशन) ने शरणार्थियों की 
समस्या सुलझाने के लिए महत्त्वपूर्ण 
कायं किया । 

भारत को अगस्त, १९४७ में स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्‍चात्‌ देश-विभाजन के 
फलस्वरूप पूर्वी वंगाळ, ओर पश्चिमी 
पाकिस्तान से आए हुए प्राय: २ करोड 
शरणाथियों की समस्या का सामना 
करना पडा । 


regionalism (रीजनलिज्म) : प्रादेशिकता 


(१) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह आंदोलन 
जिसका लक्ष्य एक ऐसे अति राष्ट्रीय 
राजनीतिक संगठन का निर्माण करना 
है जिसमें एक ही भाषा बोलनेवाले 
अयवा एक ही क्षेत्र में स्थित राज्य 


regionalism 


स्थित हों । संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 
में प्रादेशिकता को व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक आत्म-रक्षा का एक साधन 
माना गया है और व्यवस्था की गई है 
कि विवादों के निपटारे के लिए प्रादेशिक 
संगठनों का प्रयोग किया जा सकता है 
(अध्याय ८) । संयुक्त राष्ट्र संघ की 
आथिक और सामाजिक परिषद्‌ 
(इकॉनॉमिक एंड सोशिअल कॉसिल ) 
ने यूरोप, लेटिन अमरीका, एशिया, 
सुदूर-पूवं तथा अफ्रीका के लिए आथिक 
भायोगों की स्थापना कर प्रादेशिक 
नीति की उपयोगिता स्वीकार की है । 
लॅटिन अमरीका का प्रादेशिक संगठन 
१८२६-१८२९ में आरंभ हुआ था। 
अमरीकी राज्यों की पहली अंतर्राष्ट्रीय 
सभा १८८६-१८९० में आरंभ हुई और 
इसे महाद्वीपीय संगठन का शुभारभ 
माना जा सकता हे । संयुक्त राष्ट्र संघ 
के चाटेर के अंतर्गत लैटिन अमरीका को 
जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरा करने 
के लिए १९४८ में अमरीकी राज्य- 
संगठन (ऑर्गनाइजरेशन ऑफ़ अमेरिकन 
स्टेट्स अथवा ओ० ए० एस०) की 
वगोटा में स्थापना की गई। युरोप में 





प्रादेशिकता की भावना मध्यकाल से 


चली आ रही है पर इसने ठोस रूप 
प्रथम विश्वयुद्ध के वाद ग्रहण किया जब 
कि काउंट रिचड काउडेनहोव-कालेर्गी 
ने युरोप में युद्ध रोकने के लिए सवं- 
यूरोपीय आंदोलन आरभ किया। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के वाद अमरीकी विदेश-मंत्री 
जाजं सी० मार्शल की प्रेरणा पर जून, 


१९४७ में यूरोपीय आथिक सहयोग | 
संगठन (ओगनाइजशन फ़ॉर युरोपियन 
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इकॉनॉमिक कोओपरेशन) या 
ओ० ई० ई० सी० की स्थापना की गई 
थी । इस संगठन में पश्चिमी यूरोप के 
प्रायः सभी देश थे। १९४८ मे संयुक्त 
राष्ट्र संघ के चाटेर के अधीन पारस्परिक 
रक्षा के लिए उत्तर एटलां टिक संधि संगठन 
(नॉर्थ एटलांटिक द्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन ) 
या नाटो की स्थापना की गई। इस 
संगठन के सदस्य थे : संयुक्त राज्य 
अमरीका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, झाँस, 
इटली, पुर्तेगाल) वेल्जियम, नीदरलेंड्स, 
लकजेम्वर्भ, नावे, डेनमाके, आइसलेंड, 
पश्चिम जमनी, तुर्की और यूनान । जून, 
१९४८ में यूरोपीय परिषद्‌ (काँसिल 
ऑफ़ यूरोप) का निर्माण किया गया 
जिसमें एक तो मंत्रिपरिषद थी और 
एक परामर्श सभा । मंत्निपरिषद्‌ में 
यूरोपीय देशों की सरकारों का ५ ति- 
निधित्व करनेवाले मंत्री थे और परा- 
मशं सभा में यूरोप की संसदों तथा 
जातियों के प्रतिनिधि थे। अखिल 
यूरोपीय संगठनों के निर्माण में अनेक 
कठिनाइयां आती थीं । इनसे वचने के 
लिए कुछ सीमित प्रादेशिक संगठनों की 
स्थापना की गई। यूरोपीय कोयला और 
इस्पात समुदाय (यूरोपियन कोळ एंड 
स्टील कम्युनिटी), या ई० सी० एस० 
सी० इसी प्रकार का संगठन था जिसमें 


फ्रांस, पश्चिमी जमनी, वेल्जियम, लक्जम्वगं 


और नीदरळेडइस सम्मिलित थे । 
अफ्रीका में १६६३ में अफ्रीकी एकता संघ 
(आर्गेनाइजेशन ऑफ़ अफ्रोकन यूनिटी) 
की स्थापना हुई जो उस महाद्वीप में 
प्रादेशिक संगठन का कार्ये कर रहा है । 
लैटिन अमरीका और एशिया महाद्वीपों 


में भी आथिक सहयोग और विकास के 
क्षेत्र में प्रादेशिक संगठन महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहे हैं । 

(२) राष्ट्रीय संदर्भ में प्रादेशिकता की 
कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा 
सकती क्योंकि इसका अभिप्राय और 
स्वरूप बहुत कुछ देशकाल पर निर्भर 
है। भारत में प्रादेशिकता राजनीतिक 
प्रभाव और शक्ति प्राप्त कर लेने अथवा 
प्रशासनिक और सरकारी संगठन वनाने 
का अधिकार पा लेने तक ही सीमित 
नहीं है । यहाँ भौगोलिक स्थिति, ऐति- 
हासिक परपरा, जातीय, धामिक, 
भाषायी और नस्ल संबंधी कारणों तथा 
आथिक और वर्गीय हितों ने न्यूनाधिक 
मात्रा में मिलकर राष्ट्रीयता की और 
एकता कौ भावना के विरुद्ध प्रादेशिकता 
और अलगाव की भावना को तथा 
प्रादेशिक माँगों को जन्म दिया है। 
राजनीति की दुप्टि से प्रादेशिकता का 
मुख्य विरोध शवितशाली संघ से है। 
प्रादेशिकता के समर्थक व्यापक विकेंद्री- 
करण तथा पूर्णंतर स्वशासन की माँग 
करते हैं। कभी कुछ उग्रवादी संघ से 
अलग हो जाने की इच्छा संजोते रहे हैं। 
प्रादेशिक भावना के बलूवती होने का 
दुष्प्रभाव न केवल संघ और राज्यों के 
सबंधों पर पड़ता है अपितु राज्यों 
के आपसी संवध भी बिगड़ते हैं, पड़ोसी 
राज्यों में भाषा, सीमा आदि प्रश्नों को 
लेकर विवाद उठ खड़े होते हैं तथा 
विभिन्‍न राज्यों की जनता के बीच खाई 


बढ़ने लगती है । 


reich (राइख) : राइख, जर्मन साम्राज्य । 


जर्मन शब्द “राइख' केल्टिक शब्द “रिग' 
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से वना है जिसका अर्थ राजा होता है । 
सामान्य प्रयोग में इसके तीन अर्थ हैं- 
(१) क्षेत्र, या प्रदेश, (२) ईश्वरीय राज्य, 
ओर (३) जर्मन साम्राज्य । राजनीति- 
शास्त्र में तीसरा अर्थ सबसे अधिक 
लोकप्रिय है । वेसे तो “राइख” शब्द का 
प्रयोग किसी साम्राज्य के लिए हो 
सकता है, पर अंग्रेज़ी में 'राइख' का 
प्रयोग अडॉल्फ हिटलर की अधीनता में 
स्थापित तीसरे जमन साम्राज्य के लिए 
विशेष रूप से किया जाता है । 

reichstaए (राइखश्टाग) : राइखश्टाग। 

जमंन साम्राज्य की संसद । 
देखिए- 720. 
remembrance 09४ (रेमेम्ब्रंस डे) : 
स्मृति दिवस । 

देखिए- शाई।८८ day. 

repatriate (रिपेट्रिएट) : स्वदेश लोटा 
हुआ व्यक्ति । 

देखिए—repatriation. 

repatriation (रिपेट्रिएशन) : स्वदेश 
आना, देश वापस भेजना, देश वापस 
लौटाना । 

(१) युद्ध-बंदियों आदि को उनके देश 
वापस भेजना । (२) विदेशों में लगी 
पूँजी अथवा उससे अजित लाभांश 
को स्वदेश भेजना । 

representation (रेप्रेजेटेशन) : प्रति- 
निधित्व, प्रतिवेदन । | 

(१) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति 
का अथवा जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व 
करना जैसे विधानमंडल के सदस्य 
अपने चुनाव-क्षेत्र के लोगो का प्रति- 
निधित्व करते हैं । (२) किसी समुदाय- 
विशेष को प्रतिनिधि भेजने का अधि- 


reprimand 


कार देना जसे किसी अल्पसंख्यक वर्ग 
को विधानमंडळ में प्रतिनिधित्व प्रदान 
करना । (३) किसी नीति अथवा निर्णय के 
विरोध में प्रतिवेदन जिसके द्वारा नीति 
में परिवर्तन अथवा निर्णय पर पुगेविचार 
की माँग पूरी को जाये । 
देखिए-minorityrepresentation 
proportional represen- 
tation. 
representative government (रेप्रेजेंट- 
टिव गवनंमेंट) : प्रतिनिधि-शासन । 
वह शासन जो जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है 
तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। 
आधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 
अनुसार शासन नहीं हो सकता, अतः 
परोक्ष लोकतंत्र अथवा प्रतिनिधिक 
लोकतंत्र के अनुसार शासन करने की 
व्यवस्था की जाती है । 
देखिए--democracy 
republic. 
reprimand (रेप्रिमँड) : फटकार, 


डाँट । 
संसदीय प्रथा में जो व्यक्ति सदन 


के विशेषाधिकार को भंग करता 
है अथवा उसका अवमान करता 
है, उसे अध्यक्ष औपचारिक रूप 
से 'फटकार' सकता है। यदि फटकार 
सदन के किसी सदस्य को पड़नी होती 
है तो वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता 
है और अध्यक्ष उसे फटकार देता है। 
यदि फटकार पाने वाला व्यक्ति सदन 
का सदस्य नहीं हे तो सदन का सशस्त्र 
परिचारक उसे सदन के कठघरे में लाकर 
खड़ा कर देता है और अध्यक्ष उसे 
कटकार देता है । फटकार के शब्द सदन 
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के कार्यवृतमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं । 


repub॥c (रिपब्लिक) : गणराज्य । 
अँग्रेजी शब्द “रिपब्लिक” का हिंदी 
पर्याय ' गणराज्य” प्राचीन सस्कृत शब्द 
है। प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ 
ही साथ गणराज्यों की भी सुदीषं 
परंपरा थी। महाभारत में गणराज्य 
शब्द उस राज्य के अथे में प्रयूवत हुआ है 
जिसमें शासन सभा के द्वारा संचालित 
होता हो । महाभारत, कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र और वौद्ध-साहित्य में गण- 
शासन के उत्थान-पतन तथा क्रियाविधि 
का विस्तार से विवेचन है जो आधुनिक 
लोकतंत्रात्मक शासनों की क्रियाविधि 
के इतने अनुरूप है कि आश्चर्य होता है । 
आधुनिक राजनीतिक साहित्य में 
गणराज्य शब्द का विभिन्न अर्थों में 
प्रयोग होता है--संकीर्ण अर्थ में भी 
और व्यापक अर्था में भी । संकोणं अर्थ 
में गणराज्य शब्द का प्रयोग “राजतंत्र” 
के विरोध में होता है और उसका 
अभिप्राय होता है वह शासनःप्रणाली 
जिसमें राज्य का प्रधान जनता द्वारा 
चुना जाता है। कुली ने गणराज्य 
शासन-प्रणाळी को प्रतिनिधिक शासन- 
प्रणाली से अभिन्न माना है : “गणराज्य 
शासन-प्रणाली का अभिप्राय है जनता 
द्वारा चने हुए प्रतिनिधियों का शासन । 
एक ओर तो उसका लोकतंत्र से भेद 
है-लोकतत्न में जनता या समुदाय 
संगठित इकाई के रूप में शासन की 
प्रभृत्व-शक्तियों का प्रयोग करते हैं-- 
और दूसरी ओर व्यक्ति के शासन से, 
जैसे राजा, सम्राट, जार या सुल्तान के 
शासन से या व्यक्तियों के एक वर्ग के 
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शासन से, जसे कि अभिजाततंत्र से ।' 
न्यू इंग्लिश ऑक्सफ़डं डिक्शनरी में 
गणराज्य शब्द के प्रॅंग्रेज्ञी पर्याय 
“रिपब्लिक” शब्द का यही अथ दिया 
हुआ है : “गणराज्य का अभिप्राय वह 
राज्य है जो राजा या इसी तरहके 
एक शासक द्वारा शासित नहीं होता 
बल्कि जिसमें उच्चतम शक्ति लोगों में 
और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा 
अधिकारियों में विहित होती हे ।" 

व्यापक अर्थ में गणराज्य का अभिप्राय 
वह शासन है जिसमें कोई भी व्यक्ति 
राजकीय शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
नहीं करता मानो वह उसकी अपनी 
निजी संपत्ति हो वल्कि राजकीय शबित 
का प्रयोग एक लक्ष्य को सामने रख कर 
किया जाता है-- बहुजन सुखाय, 
बहुजन हिताय” अथवा लोकमंगल के 
निमित्त । 

भारतीय संविधान को प्रस्तावना में 
गणराज्य शब्द का संकीर्ण अर्थ में भी 
प्रयोग किया गया है और व्यापक अर्थ 
में भी । भारत में राज्य का प्रधान कोई 
आनुवंशिक नरेश नहीं; प्रत्युत निर्वाचित 
राष्ट्रपति है । देश में कोई विशेषाधिका र- 
सपन्न वर्ग नहीं । राष्ट्र के सभी पद-- 
छोटे-से-छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति के 

उच्चतम पद तक---जाति, धर्म, प्रदेश 
या लिग के विना किसी भेदभाव के सभी 
नागरिकों के लिए उन्मुक्त हैं। साथ ही 
भारतीय गणराज्य में उच्चतम शवित 
सावभौम वयस्क मताधिकार से संपन्न 
जन-समुदाय में निहित है । 
(रिपचब्लिकनिज्म) : 


गणतं गण रा णरा 
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reserved subjects 


(१) गणराज्य शासन-प्रणाली का सिद्धांत 
या नीति; गणराज्य शासन-प्रणाली के 
प्रति निष्ठा । (२) संयुक्त राज्य अमरीका 
के रिपव्लिकन दळ का सिद्धांत और 
कार्यक्रम । 


reserved subjects 
सब्जेक्ट्स) : संरक्षित विषय । 


भारतीय शासन अधिनियम, १६१६ 
अथवा मोंटफ़ोडं सुधारों ने भारत में 
दध शासन-प्रणाली की स्थापना की थी 
जिसके अनुसार प्रांतीय प्रशासन के 
विषय दो भागों में बाँट दिए गए थे-- 
संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय | 
संरक्षित विषय थे- -्याय-व्यवस्था, 
पुलिस, सिचाई, नहरें, भूमिगत नालियाँ 
तथा बाँध, राजस्व-व्यवस्था, समाचार- 
पत्रों, पुस्तकों, छापेखानों, जेलों तथा 
सुघार-गृहों की व्यवस्था, औद्योगिक 
बीमा तथा आवास आदि । हस्तांतरित 
विषय थे—स्थानीय स्वराज्य, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, डाक्टरी व्यवस्था, सार्वजनिक 
निर्माण-कायं, सहकारी संस्थाएं आदि । 
संरक्षित विषयों के विभाग कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के उन सदस्यों की अधीनता में 
रखे गए थे जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी 
थे और प्रांतीय विधान-मंडल द्वारा 
अपदस्थ या नियंत्रित नहीं किए जा 
सकते थे । हस्तांतरित विभागों को 
मंत्रियों की अधीनता में रखा गया था 
जो विधानमंडळ के निर्वाचित सदस्य 
होते थे और उसी समय तक पदारूढ़ 
रह सकते थे जव तक कि प्रांतीय विधान- 
मंडल फे सदस्यों का बहुमत उनका 
समर्थन करता । मोंटफ़ोडं सुधारों के 


(रिज़ब्डं 
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resolution 


> so विपिन 


प्रशासनिक विषयों का यह कृत्रिम और 

मनमाना विभाजन था | 

०७शउ (रेजिड्युअरी 

पॉवसं) : अवशिष्ट शवितयाँ । 
देखिए-Union-state relations. 

(रेजोल्यूशन) संकल्प । 
किसी वैठक अथवा सभा के विचारार्थ 

प्रस्तुत किया गया औपचारिक प्रस्ताव 

में सभा का 


~ = = = 


अथवा उसके संबंध में 
औपचारिक निर्णय । 
संसदीय प्रथा में संकल्प किसी विषय 
के संबंध में सभा के मत की अभिव्यक्ति 
है अथवा वह सदन के कुछ काम करने 
के इरादे की घोषणा है । लोकसभा के 
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन-संवंधी नियम 
१७१ में संकल्प के स्वरूप की घोषणा 
करते हुए कहा गया है कि “संकल्प 
राय की घोषणा अथवा सिफारिश के 
रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो 
सकेगा जिससे सरकार के किसी काम 
अथवा नीत्ति का सभा द्वारा अनुमोदन 
या अननुमोदन अभिलिखित किया जाए 
या कोई संदेश दिया जाए या किसी 
कार्यवाही के लिए संस्तवन, अनुरोध या 
प्राथंना की जाए या किसी विषय 
अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा 
पुनविचार के लिए ध्यान आकर्षित 
किया जाए या किसी ऐसे अन्य रूप में 
जो अध्यक्ष उचित समझे ।” नियमों के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई 
सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के 
किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत 


कर सकता है। संकल्प तीन प्रकार के 
होते हैं: (१) वे संकल्प जिनमें सदन 


कारण वि 5 
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(२) वे संकल्प जिनका संविधिक 
प्रभाव हो; और (३) वे संकल्प जो 
सदन अपने कार्थेवृत्तों पर नियंत्रण 
रखने के संबंध में पास करे । संकल्पो 
के वर्गीकरण का एक ओर रूप है: 
(१) ग़ैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प; 
(२) सरकारी संकल्प; और 
(३) संविधिक संकल्प । जो संकल्प 
संविधान अथवा संसद्‌ के किसी 
अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किये 
जायें, वे संविधिक संकल्प कहलाते हैं । 
कोई संकल्प ग्राह्य हो सके, इसके लिए 
निम्नलिखित शते पूरी होना आवश्यक 
है : (१) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया 
व्यक्त होना चाहिए; (२ ) उसमें 
सारवान्‌ रूप से एक ही निश्चित प्रश्‍न 
उठाया जाना चाहिए; (३) उसमें 
प्रतके, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन 
या मानहानिकारक कथन नहीं होने 
चाहिएँ; (४) उसमें व्यक्तियों के पदेन 
या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त 
उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं 
होना चाहिए; (५) वह किसी 
ऐसे विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए 
जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार 
रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय- 
निर्णयन के अंतगत हो । अध्यक्ष अथवा 
सभापति संकल्पों की ग्राह्मयता का 
निर्णय करता है । लोकसभा में 
किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, 
अध्यक्ष की अनुज्ञा के विना, पंद्रह मिनट 
से अधिक नहीं हो सकती परंतु संकल्प 
का प्रम्तावक उसे प्रस्तुत करते समय 
और संबंधित मंत्री प्रथम वार भाषण 


देते समय-तीस॥पित्ठ+ अक्न//आ ५अअअसेऽ 0०॥पादमवंत्रिक्तत है, ८६ 
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इतने अधिक समय तक जितने की अध्यक्ष 
अनुज्ञा दे, भाषण दे सकते हैं। जिस 
सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में 
संशोधन प्रस्तुत किया हो, वह उसे सभा 
की अनुमति के विना वापस नहीं ले 
सकता प्रत्येक संकल्प की जिसे सभा 
ने पारित किया हो, एक प्रति संबंधित 


मंत्री के पास भेज दी जाती है । 


retributive theory of punishment 


(ेद्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ़ पनिशमेंट) : 
अपराध का प्रतिकारक सिद्धांत । 
देखिए-—punishment. 


7९४०६ (रिवोल्ट) : विप्लव, विद्रोह, 


बगावत । 
देखिए-revolution. 


revolut10n (रेवोल्यूशन) : क्रांति । 


अंग्रेजी का “रेवोल्यूशन” शब्द लैटिन के 
५रेबोलूशियो” से बना है जिसका अर्थे है 
सावधिक प्रत्यावर्तन या नवीकरण । 
राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में 
"रेबोल्यूशन'' शब्द को बल-प्रयोग द्वारा 
राजनीतिक निर्णय की स्थितियों पर 
अधिकार करने के लिए और समाज की 
संरचना में आधारभूत परिवतेन करने 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 
इतिहास की कुछ ठोस घटनाओं जैसे 
प्यूरिटन क्रांति (१६४२-४६), गौरव- 
पूर्ण क्रांति (१६८८-८६), अमरीकी 
क्रांति (१७७५-८२), फ्रांसीसी क्रांति 
(१७८९), फ्रांस की फ़रवरी क्रांति 
(१८३०), जर्मनी की मात क्रांति 
(१८४८) और रूस की फरवरी तथा 
अक्तूबर क्रांतियों (१९१७) के लिए 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । “क्रांति” का 


विपर्याय “विकास” है जिसका अर्थ 
7 से मिलते- 


tri 





revolutionary anarchism 





जुते शब्द “विद्रोह” और “विप्लव” 
हैं, जिनका तात्पर्यं प्रायः असफल 
क्रांति से है । इसी आशय का एक शब्द 
“कूप दिता” (८00) ०९७ at) या 
“पुच” हे जिसका अर्थ एक शासक-वर्गे 
द्वारा विशेषकर सैनिक शासक-वगं 
द्वारा कोई प्रमुख सामाजिक परिवतंन 
किए विना ही दूसरे शासक-वगं को 
अपदस्थ कर अचानक सत्ता हथिया लेना 
है । 
revolutionary anarchism (रेवोल्यूश- 
नरी अर्ना उम) : क्रांतिकारी अराज- 
कतावाद । 
देखिए--anarchism. 
71९५६ (राइटिस्ट) : दक्षिणपंथी । 
वे व्यक्ति अथवा समुदाय जो परंपरागत 
समाज-व्यवस्था को वनाये रखने के 
पक्षपाती और उसमें कोई आमूल परि- 
वर्तव करने के विरोधो हों। भारतीय 
राजनीति में जनसंघ तथा स्वतंत्र दल 
दक्षिणयंथी दल कहे जाते हैं कितु 
वस्तुतः किसी भी दल को पूर्णतया 
वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी, प्रगतिवादी 
अथवा प्रतिक्रियावादी, उदार अथवा 
अनुदार नहीं माना जा सकता क्योंकि 
भारतीय दलों में कई वार वही दल 
कुछ मामलों में अपनी नीति के अनुसार 
एक श्रेणी में आता है तो अन्य मामलों 
में उसका दृष्टिकोण उसे दूसरी श्रेणी 
में ले जाता है। अतः कुछ विद्वानों के 
अनुसार “दक्षिणपंथ” और “वामपंथ 
जैसे विभिन्‍न शब्दवंधों का आज की 
भारतीय राजनीति में विशेष महत्त्व नहीं 


है। 
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अधिकारों के सिद्धांत का आधुनिक 
राजनीति-दशन में आत्यंतिक महत्त्व है 
क्योंकि किसी राज्य का क्या स्वरूप 
है उसका अंदाज़ हमें उन अधिकारों 
द्वारा होता है जो राज्य अपने 
नागरिकों को प्रदान करता है। राज्य 
का अस्तित्व इसीलिए नहीं होता कि वह 
अपने नागरिकों से आज्ञा पालन कराता 
रहे । उसका अस्तित्व इसलिए होता है 
कि वह अपने नागरिकों के आत्म- 
विकास के लिए प्रयत्न करे, ऐसी 
परिस्थितियाँ पंदा करे जो नागरिकों 
की अंतनिहित क्षमताओं के विकास में 
योग दें। संक्षेप में, इस प्रकार की 
परिस्थितियों को ही अधिकार कहते 
है । हेरल्ड लास्की के शब्दों में “अधिकार 
सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ 
हैं जिनके विना आमतौर से कोई भी 
व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट स्वरूप पाने 
की आशा नहीं कर सकता ।” अधिकारों 
की कुछ विशेषताएँ होती हँ 1 अधिकार 
एक मनुष्य अथवा वर्ग का संपूर्ण समाज 
के प्रति या कहिए संपूण राज्य के प्रति 
युबितिसंगत दावा होता है । यह 
स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने कुछ कायं करने की स्वतंत्रता 
प्राप्त होनी चाहिए । उसकी कुछ 
बिशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें 


कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही पूरा | 


किया जा सकता है । अपनी आकांक्षाओं 
को पूरा करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार 
की परिस्थितियों का दावा करता है। 
व्यक्ति के ये दावे ही अधिकारों 
की नींव हैं । 

लेकिन, अधिकार केवल एक दावा 


इट्स) : अधिकार । 
rights (राइ) अधिकार Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मान्न ही नहीं है। जव कोई दावा 
अधिकार का रूप धारण करता है, तव 
यह आवश्यक है कि वह संपूर्ण समाज 
हारा स्वीकृत हो । यह स्पष्ट है कि 
कोई भी व्यक्ति शून्य में अपने अधिकारों 
का उपभोग नहीं कर सकता । अधिकारों 
का उपभोग तो केवल समाज में ही 
संभव है । यदि समाज व्यक्ति के दावे को 
स्वीकार नहीं करता, तो व्यक्ति को इस 
दावे की पूर्ति के लिए शक्ति की शरण 
लेनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 
शक्तिशाली होगा, वह तो अपने दावों 
को अधिकार का रूप दे सकेगा, लेकिन 
जो व्यक्ति दुर्वल होगा, वह यों ही रह 
जाएगा । पर, यदि कोई दावा समाज 
द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो उसे 
संपुर्ण समाज का समर्थन मिल जाता 
है। राज्य की विधियाँ इस वात की 
व्यवस्था करती हैं कि समाज के सभी 
सदस्य विना किसी भेदभाव के इन 
दावों से लाभ उठा सके । 


अधिकारों के लिए यह भी आवश्यक है 
कि वे वुद्धि और नैतिकता पर आधारित 
हों । जो दावे नैतिक आदशों से संवद्ध 
नहीं होते, उनका कोई मूल्य नहीं है । 
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी 
या दूसरों की हृत्या करने का दावा नहीं 
कर सकता । इस प्रकार का दावा 
अनेतिक तो है ही, वह तक की दष्टि से 
भी उचित नहीं है। यह दावा व्यक्ति 
और समाज दोनों के लिए वरा है । 
लेकिन, इसके विपरीत यदि कोई 
व्यक्ति यह दावा उपस्थित करे कि उसे 
विचार ओर भाषण की स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिए, तो उसका यह दावा नैतिकता 
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और तक के अनुकूल होगा । अतः केवल 
वही दावे अधिकार और कर्तब्य वन 
सकते हैं जो “श्रेष्ठ जीवन के लिए 
आवश्यक हों ।” कतव्य के विना किसी 
अधिकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। 
प्रत्येक अधिकार के साथ एक कतंव्य 
भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए 
यदि किसी व्यक्ति को वाक्‌-स्वातंत्र्य 
का अधिकार प्राप्त है तो यह ध्यान 
रखना उसका कतव्य हो जाता है कि 
उसके भाषण से किसी दूसरे को हानि 
न पहुंचे । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का 
अधिकार दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार 
के अधिकार द्वारा मर्यादित हो जाता 
है। उदाहरण के लिए यदि किसी 
व्यक्ति को सार्वजनिक सड़कों पर 
निर्वाध चलने का अधिकार है, तो अन्य 
व्यक्तियों को भी यह अधिकार है और 
इसलिए कोई व्यक्ति सड़कों पर इस 
तरह से नहीं चल सकता जिससे दूसरे 
व्यक्तियों के इस अधिकार में हस्तक्षेप 
हो। कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं 
हो सकते अथवा कतंव्यो और प्रतिबंधों 
से मुक्त नहीं हो सकते। सच तो यह है 
कि प्राचीन भारत में कतंव्यों की 
धारणा पर अधिक बल दिया गया है, 
अधिकारों की धारणा पर कम । गांधी- 
जी कहा करते थे “मुझे उन अधिकारों के 
अलावा ओर किन्हीं अधिकारों का ज्ञान 
नहीं है जो अच्छी प्रकार किए गए 
कर्तव्यों से उत्पन्न होते हैं ।” 
देखिए--07(ए- 


right to constitutional remedies 
(राइट टु कांस्टीट्यूशनल रेमेडीज) : 


चा 
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भारतीय संविधान ने नागरिकों को जो 
विविध मूल अधिकार प्रदान किए है, 
उनके कियान्वीक्रण की भी व्यवस्था 
कर दी हे । संविधान के अनुच्छेद ३२ 
ने नागरिकों को यह शक्ति प्रदान की 
है कि वे संविधान द्वारा दिए गए 
अधिकारों को प्रवत्तित कराने के लिए 
उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते 
हें 1 डॉ० अंवेदकर ने कहा था कि 
यही अनुच्छेद अर्थात्‌ अनुच्छेद ३२ 
जिसमें नागरिकों को सांविधानिक उप- 
चारों के अधिकार दिए गए हैं, सारे 
संविधान की अंतरात्मा हैं । इस 
अनुच्छेद से आश्वासन मिळता है कि 
संविधान ने नागरिकों को जो मूल 
अधिकार दिए हूँ, उनका कुछ मूल्य है 
और वे हवाई प्रतिज्ञाएं मात्र नही हैं। 
इन अधिकारों को रक्षा के लिए उच्च- 
तम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च 
न्यायालयों को अधिकार दिया गया है 
कि वे बंदी-प्रत्यक्षीकरण-लेख, अधिकार- 
पृच्छा-लेख और उत्प्रषण-लेख जारी कर 
सकते हैं । 
देखिए—certiorari 
habeas corpus 
mandamus 
prohibition 
quo-warranto. 





right to contract (राइट टु कॉन्ट्रॅक्ट) : 
संविदा-अधिकार । 
कुछ राजनीति-वैज्ञानिको ने संविदा- 
अधिकार की भी सामाजिक जीवन के 
मुख्य अधिकारों में गणना की है। 
गिळक्राइस्ट के शब्दों में “संविदा एक 
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उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो या अधिक 
व्यक्ति या व्यक्ति-समूह स्वतंत्रता पूर्वक 
एक-दूसरे के प्रति कुछ दायित्वों का 
आरोप करते हैं ।” संविदा का साधारण 
रूप उस समय सामने आता है जव हम 
किसी चीज़ को खरीदते था वेचते हैं । 
जहाँ खरीदने और बेचने का कार्य 
समाप्त हुआ, वहाँ संविदा भी समाप्त हो 
जाती है । लेकिन, कुछ संविदे जटिल भी 
होते हैं वे दो पक्षों को भविष्य के 
लिए कतिपय दायित्वों से बाँध देते हैं । 
एक वार सविदा हो जाने पर उसे दोनों 
पक्षों की सहमति से ही तोड़ा जा सकता 
है । संविदे सामाजिके संगठनों के लिए 
अपरिहार्य हैं! उनके बिना व्यापार 
आदि कुछ नहीं चल सकता । राज्य के 
लिए आवश्यक है कि वह संविदों से 
उत्पन्न होनेवाले दायित्वों की रक्षा 
करे। लेकिन राज्य उन संविदों को 
मान्यता नहीं दे सकता जो अवैध 
प्रयोजनों के लिए किए जते हैं । 
उदाहरण के लिए राज्य दासों के 
व्यापार या घूसखोरी से संबद्ध कोई 
संविदा स्वीकार नहीं कर सकता । 


education (राइट टु 


चत 


right to 
एजुकेशन) : शिक्षा का अधिकार । 
शिक्षा का अधिकार भी मनुष्य के 
पवित्रतम अधिकारों में से एक है। 
शिक्षा के विना मनुष्य अपने जीवन का 
पणं विकास नहीं कर सकता । यूनानी 
विचारक प्लेटो ने अपने आदशं राज्य 
की स्थापना के लिए दोही उपायों 
का निर्देश किया है : साम्यवादी | 
समाज-व्यवस्था का और शिक्षा का फर्‌ 
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अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । उसने 
राजनीति-विषयक अपने दोनों प्रमुख 
ग्रंथों “रिपब्लिक” तथा “लॉज” में शिक्षा 
का अनेक्र प्रकार से महत्त्व प्रतिपादित 
किया है । उसका कहना है कि वस्तुतः 
“श्रेष्ठ शिक्षा सुरक्षा का सबसे अच्छा 
साधन होगी” अथवा “एक सवसे बड़ी 
चीज़ है शिक्षा और पालन-पोषण; अगर 
नागरिकों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, 
तो वे दूसरे मसले आसानी से हल कर 
सकते हैं ।” प्लेटो का निष्कर्ष है कि, 
“अगर व्यक्ति समुचित शिक्षा तथा 
प्रखर प्रतिभा से संपन्न हो, तो वह समूचे 
प्राणि-जगत्‌ में सवसे अधिक दिव्य और 
सभ्य बन जाता है पर अगर उसका 
शिक्षण उचित रीति से या उपयुक्त 
रीति से नहीं होता, तो वह धरती 
के सारे प्राणियों में सवसे अधिक दुर्धषं 
हो जाता है । 


शिक्षा का उदार होना आवश्यक है । 
वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को 
अज्ञान और अंधविश्वास के वंधनों से 
छुटकारा दिलाए और उसे समाज के 
लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा दे। 
राज्य का कतंव्य है कि वह सभी वच्चों 
के लिए अनिवायं और निःशुल्क 
प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करे। आज 
का राज्य उन्नीसवीं शताव्दी का 
निहुस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है जो अपने 
नागरिकों के हित-साधन की ओर से 
उदासीन रहे। आज का राज्य छोक- 
हितकारी राज्य है जो अपने प्रजाजनों 
की अधिकतम भलाई करता है। यही 
कारण है कि आजकल के राज्य चाहे 
वे पूँजीवादी, हो या समाजवादी, अपने 
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नागरिकों को अधिक-से-अघिक शिक्षा- 
सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते 
हैं । भारतीय संविधान में शिक्षा- 
अधिकार को राज्य-नीति के निदेशक 
तत्त्वों में ही स्थान दिया जा सका है 
(अनुच्छेद ४५), उन मूल अधिकारों में 
नहीं जिनके पालन के लिए नागरिक 
न्यायालयों की शरण ले सकता है। 
इसका कारण यह नहीं था कि संविधान 
के निर्माता शिक्षा-अधिकार की महत्ता 
न समझते हों। वास्तविक कारण यह 
था कि समस्या अत्यंत विकट थी तथा 
इसका सामना करने के लिए देश के 
पास उपयुक्त संसाधनों का अभाव था। 
यदि इसे मूल अधिकारों में शामिल कर 
लिया जाता तो भी इस विशाल देश 
की भारी तथा अघिकांशतः अशिक्षित 
जनता के लिए एक साथ शिक्षा की 
व्यवस्था कर सकना अव्यावहारिक 
होता । 

equality (राइट टु 
इक्वैलिटी) : समता-अधिकार । 

देखिए - justice. 


right to form associations (राइट 


टु फॉर्म असोसियेशन्स) : संगठन बनाने 
का अधिकार । 

मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक 
प्राणी है और वह अपनी विभिन्न 
आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए सामाजिक, आथिक, शैक्षिक 
और सांस्कृतिक आदि संघों का 
निर्माण करता है । राज्य भी अंततोगत्वा 
मनुष्य का संगठन हो हे जो अन्य समस्त 
संगठनों से ऊँचा है । आज की परि- 
स्थितियों में, यह बात «हेप है कि 
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कोई भी व्यक्ति अपने अन्य साथियों के 
सहयोग के विना या दूसरे शब्दों में 
सभा-सोसायटियों के निर्माण के विना 
किसी प्रकार का कार्थ नहीं कर सकता । 
यही कारण है कि संगठन बनाने के 
अधिकार को संसार के सभी लोक- 
तंत्नात्मक देशों में एक मूल अधिकार माना 
गया है । पर मनुष्य के संगठन बनाने 
के अधिकार पर भी कुछ प्रतिवंध लगे 
हुए हँ । राज्य व्यक्तियों को ऐसे संगठन 
बनाने की अनुमति नहीं दे सकता 
जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को 
भंग करना हो । भारतीय संविधान में 
अनुच्छेद १९ के अंतर्गत नागरिकों को 
संघ अथवा संस्थाएँ बनाने का अधिकार 
प्रदान किया गया है। लेकिन, यह 
अधिकार भी उन प्रतिवंधो के अधीन है 
जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों 
को ध्यान में रखते हुए आरोपित करता 
है । फलतः इस अधिकार के नाम पर 
व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं 
कर सकते जो षड्यंत्र करें, सार्वजनिक 
शांति को खतरा पहुंचाएं, अवैध हड़ताल 
करें या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न 
करें! 
right to freedom (राइट टु फ्रीडम): 
स्वातंत्र्य अधिकार । 
देखिए--justice- 

right to free speech and 

expression (राइट टु फ्री स्पीच एंड 

एकस्प्रेशन) : स्वतंत्र भाषण और अभि- 

व्यक्ति का अधिकार । 

मनुष्य के नेतिक ओर मानसिक विकास 


के लिए विचार, भाषण ओर अभिव्यक्ति po 
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के अनुसार “आदमी की नागरिकता 
जनहित में अपनी प्रबुद्ध मति का योग 
देने में निहित है ।” ऐसी स्थिति में यदि 
विचार की अभिव्यक्ति ही दंडनीय हो 
जाए, तो मनुष्य वैसा योगदान नहीं कर 
सकता । उचित और अनुचित के वारे 
में मनुष्य के विचार सदा वदलदे रहे हैं 
अर किसी एक काल में जो वात उचित 
समझी जाती थी, वही अन्य युग में 
गहित मानी गई । उदाहरण के लिए 
यूनानी काल में दासता प्रथा उचित 
मानी जाती थी, लेकिन परवर्ती 
पीढ़ियों ने उसे निदनीय माना । इस : 
स्थिति में यह आवश्यक है कि मनुष्य 
को सदा विचार और अभिव्यक्ति की 
स्वतहता प्राप्त हो । बेयबितक स्वतंत्रता 
के अधिकार की भाँति ही भाषण और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 
भी असीम नहीं है । युद्ध या आभ्यतरिक 
अशांति जेसे संकटकालों में इस अधिकार 
के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते 
हँ । भारतीय संविधान में अनुच्छेद १९ 
के अंतर्गत नागरिकों को वाक-स्वातंत्र्य 
तथा अभिव्यवित-स्वातंत्र्य का अधिकार 
दिया गया है, लेकिन (१) मानहानि, 
(२) न्यायालय-अवमान, (३) सदाचार 
और शिष्टाचार, (४) राज्य की सुरक्षा, 
(५) विदेशी राज्यों के साथ मंत्रीयुक्‍त 
संबंध, (६) अपराधों का उत्तेजन और 
(७) सावंजनिक व्यवस्था का प्रश्‍न होने 
की स्थिति में राज्य भाषण और अभि- 
व्यक्ति की स्वतद्रता पर प्रतिवंध लगा 


सकता है । 
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स्वतंत्रता का अधिकार । का समुचित प्रवंध किया है । संविधान के 

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार अनुच्छेद २१ में कहा गया है, “किसी 
है । लेकिन, जीवन का अधिकार व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वा- 
वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के विना धीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को 
अपूर्ण रह जाता है । ग्रीन के अनुसार छोड्कर अन्य अकार से वंचित नहीं किया 
“जीवन के अधिकार तथा स्वतंत्रता के जाएगा । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 
अधिकार के वीच कोई भेद नहीं किया कार्यांग का कोई भी अधिकारी नागरिक 
जा सकता क्योंकि केवल जीवन का अधि- की स्वतंत्रता में उस समय तक हस्तक्षेप 
कार नहीं हो सकता अर्थात्‌ किसी नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने 
व्यक्ति को केवल जीवन का अधिकार कार्य को विधि सम्मत सिद्ध न कर सके। 


विना अपनी इच्छानुसार जीवन के प्रयोग भारतीय संविधान ने बंदी-प्रत्यक्षीकरण 
के अधिकार के निरथेक है ।” ग्रीन ने के न्यायिक आदेश द्वारा देहिक स्वतंत्रता 


जीवन के अधिकार और वैयक्तिक की रक्षा का उपबंध किया है। वंदी 
स्वतंत्रता के अधिकार को मिलाकर प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कोई भी गिरफ्तार 


स्वतंत्र जीवन का अधिकार नाम दिया व्यक्ति न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
है । वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार किया जा सकता है और उसके कारावास 
का आशय यह है कि व्यक्ति को राज्य के आधार की जाँच की जा सकती है । 
में कहीं भी आने-जाने का अधिकार यदि न्यायालय का समाधान हो जाए 
मिलना चाहिए तथा उसकी गतिविधियों कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का 
पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए । कोई वैधिक आधार नहीं है, तो वह 
वैयक्तिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है व्यक्ति मुक्त किया जा सकता है । जहां 
कि शासन नागरिकों को मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी विधि के 
गिरफ्तार या दंडित नहीं कर सकता । फलस्वरूप छीनी गई हो, लेकिन विधि 
यदि शासन नागरिकों की वयक्तिक हारा आरोपित शर्तों का ठीक ढंग से 
स्वतंत्रता का उल्लंघन करे, तो न्यायालय पालन न हुआ हो, वहाँ भी न्यायालय 
बंदी-प्रत्यक्षीकरण आदेश द्वारा नागरिक दी को छोडने का आदेश दे सकता है। 
की वैयक्तिक स्वतंत्रता को फिर से बहाल देखिए-_-habeas corpus. 
कर सकता है । लेकिन, वैयक्तिक 
स्वतंत्रता का अधिकार भी असीप नहीं 
माना जा सकता । राष्ट्रीय संकट की ७ 
घडियो में राज्य देश की सुरक्षा के विचार जीवन का अधिकार मतुष्य का सबसे 
से नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता के मोलिक अधिकार है । मनुष्य के अंदर 
ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है | जीवन की इच्छा अन्य सारी इच्छाओं 
ह ४ से वलवती होती है और उसके अन्य 
भारतीय संविधान ने नागरिकों के सारे अधिकारों का अस्तित्व केवल इसी 


जीवन ओर गक्तिगत स्वतंत्रता की. रक्षा, ००क्क ० भपभ्रिकान ० करे ०ङहुननिर्भर है | 


right (० |€ (राइट टु लाइफ़): 
जीवन का अधिकार । 
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मनुष्य के जीवन संबंधी अधिकार का 
विवेचन करते समय तीन प्रश्नों पर 
विचार करना आवश्यक है--(१) क्या 
व्यक्ति किसी दशा में दूसरे व्यक्ति के 
प्राण ले सकता है? (२) क्या वह 
आत्म-हत्या कर सकता है? (३) क्या 
राज्य व्यक्ति के प्राण ले सकता है? 
चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने 
का अधिकार है, अतः यह आवश्यक है 
कि वह दूसरे व्यक्ति के इस अधिकार 
की भी भ्राणपण से रक्षा करे | यदि कोई 
व्यक्ति उसे मार डालने के विचार से 
उसके ऊपर आक्रमण करता है तो उसे 
यह अधिकार है कि वह अपनी जान 
बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करे और 
यदि अनिवार्यं हो तो आक्रमणकारी 
की हत्या कर दे । व्यक्ति किन 
परिस्थितियों में अपनी प्राण-रक्षा के 
लिए आक्रमणकारी की जान ले सकता 
है, यह जरा कठिन प्रश्‍न है और इसका 
समुचित निर्णय न्यायालय ही कर सकते 
हूँ । व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए भी 
आक्रमणकारी के प्राण ले सकता है । इन 
दो परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य 
किसी दशा में दूसरे व्यक्ति की जान लेना 
घोर अपराध है और इसके लिए संसार 
के अनेक देशों में मृत्युदंड का विधान है । 
संसार के प्रायः सभी देशों में आत्महत्या 
को एक अपराध माना जाता है और 
यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के अपने 
प्रयास में विफल हो जाता हे, तो उसे 
दंड दिया जाता हे । आत्म-हत्या के 
विरोध का आधार यह हे कि समाज के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति का कुछ-न-कुछ 


महस्वीह और यदि कींई? 


'्येक्ति'क्षेषिंनी?' ।00 बरिश्खितिपो में! अधकेतवकपरिको के प्राण 


श्र right to life 


हत्या करता हे तो इसका अभिप्राय 
हें कि वह समाज के प्रति अपने 
दायित्वों से भाग रहा हँ । हत्या दूसरों 
की हो या अपनी, समाज के नहीं अपितु 
“जीवन क प्रति घोर अपराध हे । मानव- 
जीवन एक पावन धरोहर है जिसकी 
रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य 
है । यही कारण है कि अधिकांश 
विचारकों ने आत्महत्या को एक 
निदनीय कायं ठहराया हे । जहाँ आत्म- 
हृत्या एक गलत कार्ये हे, वदाँ राज्य और 
समाज का भी कतव्य है कि वह ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा करे जिनमें किसी भी 
व्यक्ति को विवश होकर जान-वूझ कर 
मृत्यु का वरण न करना पड़े। कुछ 
देशों में धामिक आधारों पर आत्महत्या 
को उचित माना जाता है । उदाहरण के 
लिए जापान में “ हाराकिरि” की प्रथा 
हे । कुछ व्यक्तियों का कहना है कि 
व्यक्ति को यह्‌ निर्णय करने का अधिकार 
मिलना चाहिए कि वह जीवित रहे या 
मर जाए । विशेषकर जब समाज व्यक्ति 
को जीने के साधन देने का वायदा नही 
कर सकता तो उसे यह भी अधिकार 
नहीं हे कि वह किसी व्यक्ति को मरने 
से रोके । उनका मत है कि आत्महत्या 
के अधिकार को वंधिक रूप प्राप्त हो 
जाना चाहिए । 


जीवन-विषयक अधिकार से संबंध 
रखनेवाला अतिम प्रश्‍न यह हे कि क्या 
राज्य को कुछ परिस्थितियों में विशेषकर 
युद्ध आदि में अपने नागरिकों के प्राण. 
लेने का अधिकार है ? अधिकांश विद्वानों 


4 
की राय यह है कि राज्य को युद्ध-जेसी | 
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लेने का पूरा अधिकार हूँ। लेकिन, कुछ 
विचारक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने राज्य 
के इस अधिकार का विरोध किया ह । 
उदाहरण के लिए ग्रीन का कहना है 
कि युद्ध चाहे किसी प्रकार का क्यों न 
हो, अनुचित है । अतः राज्य को यह 
अधिकार नहीं हैँ कि वह युद्ध में 
नागरिकों के प्राण ले । 
sight to livelifo०d (राइट टु छाइव- 

लीहुड) : जीविका-अधिकार । 

आधुनिक लोकहितकारी राज्य का 
एक कतंव्य यह सभझा जाता हे कि वह 
अपने नागरिकों के लिए जीविका- 
उपार्जन की ज्यवस्था करे । समाजवादी 
राज्यों में इस अधिकार को मूल 
अधिकार माना जाता है । भार- 
तीय सविधान में नागरिकों को 
जीविका-अधिकार नहीं दिया गया कितु 
निदेशक तत्त्वों में विभिन्न रूपों में 
इसका समावेश हुआ है । 

देखिए right to work 

right to property (राइट ट्‌ प्रॉपर्टी) : 

संपत्ति का अधिकार । 

संसार के अनेक बिचारकों ने संपत्ति 
के अधिकार को भी मनुष्य के मूलभूत 
और आवश्यक अधिकारों में माना है । 
कुछ लोगों की दृष्टि में तो इस अधिकार 
का इतना महत्त्व है कि वे इसे जीवन के 
अधिकार के बाद दूसरा स्थान देते हैं। 
मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह के लिए 
भोजन, वस्त्र, मकान और धन आदि 
जिन भौतिक साधनों की आवश्यकता 
होती है, उनका योग ही संपत्ति है। 
मनुष्य के अन्यान्य अधिकारों की भांति 
संपत्ति का अधिकार भी तभी सार्थक 
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हो सकता है जवकि उसे समाज द्वारा 
मान्यता मिल जाए। संपत्ति के अधिकार 
का अर्थ यह है कि किसी वस्तु-विशेष के 
उपभोग का उस वस्तु के स्वामी को 
पूरा अधिकार है। इसके अंतर्गत उस 
वस्तु का खरीदना, वेचना, नष्ट करना 
और दान करना सव कुछ शामिल है । 
पृंजीवादी देशों में यह अधिकार आधार- 
भूत माना जाता है । लेकिन, समाजवादी 
देशों में यह अधिकार केवल सीमित अर्थों 
में ही स्वीकार किया जाता है। वहाँ संपत्ति 
को पूंजी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता । लेकिन, चाहे समाजवादी राज्य हो 
या पूँजीवादी, संपत्ति के ऊपर व्यक्ति का 
असीम अधिकार नहीं माना जा सकता। 
राज्य संपत्ति के ऊपर कर रगा सकता 
है और देशद्रोह जसे कुछ भयंकर 
अपराधों को स्थिति में संपत्ति को नियंत्रण 
में ले सकता है। यह निर्विवाद है कि 
जिस प्रकार अन्य किसी अधिकार का 
समाज हित के विरुद्ध प्रयोग नहीं हो 
सकता, वही स्थिति संपत्ति के अधिकार 
की है । 

भारतीय संविधान में संपत्ति-अधिकार 
के संबंध में बीच का मार्ग अपनाया गया 
है। संविधान के अनुच्छेद १६ (च 
और छ) में सव नागरिकों को “संपत्ति 
के अजेन, धारण और व्ययन का”, तथा 
“कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या 
कारवार करने का” अधिकार प्रदान 
किया गया है। तथापि, इस अधिकार 
पर यह प्रतिबंध है कि इसके प्रयोग से 
सार्वजनिक कल्याण और आदिम जातियों 
के हितों में कोई वाधा नहीं पहुंचनी 


चाहिए, । सि | 14-6 तकार को, कोई वाचा 
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पहुंचे तो राज्य आवश्यक विधि द्वारा 
उसका प्रतिकार कर सकता है। (अनु- 
च्छेद १९ [५] और [६] ) | संवि- 
धान ने यह व्यवस्था भी की है कि 
“कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के 
बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया 
जाएगा (अनुच्छेद ३१ [१] ) । 
इसका अभिप्राय यह है कि संपत्ति व्यक्ति 
की इच्छानुसार नहीं पर राष्ट्र की इच्छा 
के अनुसार उन कानूनों द्वारा अघिगृहीत 
की जा सकती है जो राष्ट्र की इच्छा 
को व्यवत करते हैं । इस प्रकार इंगलैंड 
को भाँति भारत में भी बिना किसी 
उचित सांविधानिक आधार के कोई 
व्यवित किसी की संपत्ति को हाथ नहीं 
लगा सकता । कोई मनुष्य चाहे वह 
गैरसरकारी नागरिक हो या कार्यकारी 
अधिकारी किसी व्यक्ति की संपत्ति का 
अतिक्रमण करने पर समान रूप से दोषी 
होगा यदि वह अपने कायं को विधि- 
विधान की दृष्टि से उचित न ठहरा 
सके । कितु, कानून वनाकर सावंजनिक 
प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति 
ग्रहण करने का अधिकार, अमरीका की 
भांति भारत में भी सरकार को उपलब्ध 
हे । विधान मंडल विधि की उचित 
प्रक्रिया द्वारा संपत्ति प्राप्त कर सकता 
है । भारतीय संविधान में विधि द्वारा 
सावंजनिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के 
अनिवार्य अजन पर यह प्रतिबंध लगा 
हुआ हे कि जब कभी ऐसी विधि का 
निर्माण हो तो उसमें इस वात का 
उल्लेख होना चाहिए कि व्यक्तिगत 
संपत्ति के स्वामी को प्रतिकर दिया 
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नियत कर सकती है या उन सिद्धांतों का 
उल्लेख कर सकती है जिनके आधार 
पर प्रतिकर कर दिया जाए (अनुच्छेद 
३१[२])। 
संविधान के प्रथम और चतुर्थ संशो- 
धन अधिनियमों ने सावंजनिक प्रयोजनों 
के लिए संपत्ति के अजन तथा प्रतिकर 
से संबंध रखने वाले उपबंधों को बहुत 
बदल दिया है। इन संशोधनों का मुख्य 
परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि विधितः 
विधान मंडल प्रतिकर देने के लिए बाध्य 
है, लेकिन प्रतिकर की पर्याप्तता या 
अपर्याप्तता के ऊपर किसी न्यायालय .में 
प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता । दूसरे 
शब्दों में जब कभी कोई कानून यह उप- 
बंध करता है कि राज्य सार्वजनिक 
प्रयोजनों के लिए अमुक संपत्ति अपने 
नियंत्रण में ले ले, तो व्यक्ति इस विधि 
के औचित्य पर न्यायालय में यह युक्ति 
लेकर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता 
कि विधान मंडळ ने उसकी पूरी संपत्ति 
का मूल्य चुकाने का उपबंध नहीं किया 
है । कितु यह आवश्यक दै कि प्रतिकर 
सचमुच प्रतिकर हो, प्रतिकर का धोखा 
या भुलावा मात्र नहीं । 
वको के राष्ट्रीयकरण के मुक्रदमे तथा 
नरेशों को प्रीवी-पर्सो-संबंधी मुक्रदमो में 
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बाद से 
इस संबंध में देश में भारी मतभेद है कि 
संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार माना 
जाये या नहीं और अगर नहीं तो संवि- 
धान में आवश्यक संशोधन केसे संभव 
किया जाये । 
right to 
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स्वतंत्रता का अधिकार । 

धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है 
कि राज्य को व्यक्ति और समाज के 
धामिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए । आजकल के प्रायः सभी 
प्रगतिशील राज्य अपने नागरिकों को 
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान 
करते हैं । इस मान्यता का परिणाम यह्‌ 
है कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना 
चाहिए । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
२५, २६, २७ और २८ में नागरिकों 
के धरमं-स्वातंत्र्र के अधिकार का 
निरूपण किया गया है । इन उपवंधों के 
अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण 
की तथा धर्म के अवाध मानने, आचरण 
और प्रचार करने की स्वतंवता दी गई 
है । लेकिन राज्य को किसी प्रकार की 
लौकिक क्रियाओं के विनियमन और 
निवंध से, चाहे वे धामिक आचरण से 
ही संबद्ध क्यों न हों, वंचित नहीं रखा 
गया है। राज्य ऐसी विधियां बनाने के 
लिए भी स्वतंत्र है जिनसे सामाजिक 
कल्याण तथा सुधार का पथ प्रशस्त होता 
हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार 
की धमं-संस्थाएँ हिंदुओं के सव वर्गों 
और विभागों के लिए खलती हों। 
सिक्खों को कृपाण धारण करने का 
अधिकार दे दिया गया हे । धामिक 
संप्रदायों और ग्रेर-सरकारी धामिक 
संस्थाओं को संपत्ति के उपार्जन, स्वामित्व 
ओर प्रशासन का अधिकार सुलभ कर 
दिया गया है । कोई भी नागरिक ऐसे 
करों को देने के लिए वाध्य नहीं किया 
जा सकता जिनके आगम किसी विशेष 
धम अथवा धामिक संप्रदाय की उ 
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या पोषण में व्यय करने के लिए 
दिशेष रूप से नियोजित कर दिए गए 
हों । राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित 
किसी शिक्षा-संस्था में कोई धामिक 
शिक्षा नहीं दी जा सकती । राज्य से 
अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली शिक्षा-संस्था में दी जानेवाली 
धामिक शिक्षा में भाग लेने के लिए 
अथवा ऐसी संस्था में को जानेवाली 
धामिक उपासना में भाग लेने के लिए 
शिक्षाथियों को बाध्य नहीं किया ज! 
सकता, लेकिन यदि वे चाहें तो स्वेच्छा 
से भाग ले सकते हैं । 
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स्टेट) : राज्य का विरोध करने का 
अधिकार । 

सामान्यतया राज्य मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ 
समुदाय है और उसकी सारी आवश्यक” 
ताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति से 
यह अपेक्षा की जाती है कि बह राज्य के 
समस्त आदेशों को स्वीकार करे। साधा- 
रण रूप से व्यक्ति राज्य के सभी आदेशों 
को स्वीकार भी करता है । लेकिन क्या 
व्यक्ति को राज्य का प्रत्येक आदेश 
शिरोधार्य करना चाहिए. इस संबंध में 
विद्वानों में मतभेद है । आदर्शवादी और 
फासिस्ट विचारको का कहना है कि 
राज्य सर्वोच्च नेतिक संस्था है, व्यक्ति 
के समस्त हित राज्य में समाविष्ट हैं 
अतः व्यवित को राज्य के किसी आदेश 
के उल्लंघन का अधिकार नहीं हैं। 
लेकिन, कुछ विचारको की यह भी राय 
है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में 
व्यवित राज्य का विरोध कर सकता दै । 


(८-0. Mumukshu Bhawan जति. “बक कहते (कि, ET il अपने मे 
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ही एक उद्देश्य नहीं है । राज्य का मुख्य 
लक्ष्य देश मे शांति और सुव्यवस्था की 
स्थापना करना एवं नागरिकों की भलाई 
करना है ¦ यदि राज्य अपनी इस प्राथ- 
मिक जिम्मेदारी को पूरा न कर सके, तो 
व्यक्ति राज्य के आदेशों का उल्लंघन 
कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 
हभारत में कहा गया है कि यदि 
राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में 
असमर्थ हो, तो प्रजा को अधिकार है कि 
वह उस राजा को नष्ट हुए जहाज की 
भाँति त्याग दे । पश्चिम के कई विचा- 
रकों ने भी राज्य का विरोध करने के 
व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी है । 
हॉव्स का कहना है कि जहाँ तक हो 
सके, व्यक्ति को राज्य की प्रत्येक आज्ञा 
माननी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा 
नहीं करता, तो जिस प्राकृतिक अवस्था 
का अंत करने के लिए समाज-संविदा 
किया गया था, वह पुनः आ सकती है । 
लेकिन हाँब्स ने यह भी कहा है कि यदि 
कोई शासक व्यक्ति के जीवन की रक्षा 
न कर सके, तो व्यक्ति उसकी आज्ञा 
मानना अस्वीकार कर सकता है । 
लॉक ने प्रजा के राज्यक्रांति के अधिक्रार 
को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है । 
लॉक शासन तंत्र को एक प्रयास मानता 
था और उसका कहना था कि शासन 
को व्यक्ति की निष्ठा प्राप्त करने का 
उसी समय तक अधिकार है जब तक कि 
वह व्यवित के जीवन, स्वतंत्रता ओर 
संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखता 
॥ यदि शासन व्यवित के इन अधि- 
कारों की रक्षा न कर सके, तो प्रजा को 


३६६ 


right to work 


र" पाका यक... 


अधिकार है। ख्सो ने भी राज्यके 
विरुद्ध जनता के क्रांति करने के अधिकार 
का समर्थन किया है। उसने कहा है कि 
यदि शासन सामान्य इच्छा के विरुद्ध 
आचरण करे, तो जनता को अधिकार 
हे कि वह उस शासन के स्थान पर नए 
शासन की स्थापना कर दे । 

आधुनिक विचारको मे टी० एच० ग्रीन 
ने व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध करने 
के अधिकार पर विस्तारपूर्वक अपने 
विचार प्रकट किए हैं । ग्रीन का कहना 
है कि व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों 
में राज्य की विधियों का पालन करना 
ही चाहिए किंतु, यदि राज्य कुछ ऐसी 
विधियों का निर्माण करे जो व्यक्तियों के 
हितों के प्रतिकुल हों और व्यक्ति उन 
विधियों को सांविधानिक रीति सेन 
वदल सके, तो अपने उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए अंतिम साधन के रूप में 
व्यक्ति क्रांति का आश्रय ले सकते है । 
अति आधुनिक काल में थोरो, लास्की 
और महात्मा गांधी ने भी कुछ विशेष 
परिस्थितियों में राज्य का विरोध करने 
के अधिकार का समथन किया है । 


right (0 ०k (राइट टु वर्क) : काम 
करने का अधिकार । 
रोजगार मनुष्य के जीवन की पहली 
आवश्यकता है । आधुनिक जन-हितकारी 
राज्य का एक आवश्यक कतव्य यह माना 
जाता है कि वह अपने नागरिकों को 
रोजगार सुलभ करे और यदि रोजगार 
सुलभ न कर सके, तो जहाँ तक संभव 
हो उसकी एवज में जीवन-निर्वाह के 
लिए वेरोज़गारों को कुछ भत्ता दे। 


शासन केः-ब्रि श्वा श्रिक्ोढ 831 1 एछत०5। ८मदुफ़-करे वाफा अधिकार मे यह्‌ 
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अधिकार भी शामिल है कि उसे अपने 
परिश्रम का उचित फल मिले । समुचित 
वेतन के अधिकार का मतलब यह नहीं 
कि सवकी आमदनी वरावर हो पर उसमें 
यह ज़रूर निहित है कि कुछ लोगों के 
लिए उसका अतिरेक होने से पहले सवके 
लिए पर्याप्त होना चाहिए। रूस और 
कुछ अन्य साम्थवादी देशों को छोड़कर 
संसार के अन्य वहुत कम राज्यों ने अपने 
संविधानों द्वारा अपने नागरिकों को 
काम का अधिकार दिया है। भारतीय 
सविधान में नागरिकों के काम के अधि- 
कार को उनके मूल अधिकारों के अंतर्गत 
नहीं माना गया लेकिन संविधान के 
अध्याय ४ में राज्य की नीति के निदेशक 
तत्त्वों के अंतर्गत काम के अधिकार का 
उल्लेख हुआ है । अनुच्छेद ३९ (क) में 
कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का 
ऐसे संचालन करेगा जिससे “समान रूप 
से नर और नारी और सभी नागरिकों 
को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने का अधिकार हो ।” इसी प्रकार 
अनुच्छेद ४१ में आश्वासन दिया गया 
है कि “राज्य अपनी आथिक साम्यं और 
विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने 
के, शिक्षा पाने के तथा वेकारी, बुढ़ापा 
और अंगहानि एवं अन्य अनह अभाव 
की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने 
के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य- 
साधक उपबंध करेगा ।” 
rigid constitution (रिजिड कांस्टी- 
ट्यूशन) : दुष्परिवतँनीय संविधान । 
यदि संविधान के संशोधन के लिए 
साधारण विधि के निर्माण को अपेक्षा 
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प्रक्रिया की आवश्यकता हो, तो उसे 
दुष्परिवत्तेनीय अथवा अनम्य संविधान 
कहा जाता है । दुष्परिवत्तंनीय संविधान 
के सफलतापूर्वक संचालन के लिए यह 
आवश्यक होता है कि न्यायपालिका को 
यह निणंय करने का अधिकार हो कि 
सरकार द्वारा निमित कोई विधि संवि- 
धान की धाराओं के अनुकूल है या नहीं । 
यदि सरकार द्वारा निभित कोई विधि 
संविधान के उपवंधों के प्रतिकूल पड़ती है, 
तो उस विधि को असांविधानिक माना 
जाता है। अमरीका का संविधान दुष्परि- 
वत्तंनीय संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है 
क्योंकि अमरीकी कांग्रेस केवल साधारण 
विधि का ही निर्माण कर सकती है और 
उसे (संविधान में संशोधन करने की 
शक्ति प्राप्त नहीं है । 
देखिए-constitution 
constitutional amend 
ment. 


Rowlatt Act (रौलट एक्ट) : रौलट 


अधिनियम । 

१६१६ के भारतीय शासन अधिनियम 
अथवा मोंटफ़ोडं सुधारों को भारतीयों ने 
बिल्कुल अपर्याप्त समझा था और सरकार 
से माँग की थी कि वह भारत में यथा- 
शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
करे । लेकिन इस माँग के बावजूद 
भारतीय नेताओं ने १९१९ के सुधारों 
को कार्यान्वित करने का निश्चय किया । 
इस प्रकार जब भारतवासी समझोते की 
भावना में थे, तभी एक समिति की 
रिपोर्ट पर जिसके अध्यक्ष जस्टिस रोलट 
थे, केंद्रीय विधानमंडळ ने जनता के तीब्र 
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दिये जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल 
डालने के उपायों का निर्देश था । महात्मा 
गांधी ने इन दमनकारी कानूनों को “काला 
कानून वताया और इनके विरोध में 
सत्याग्रह का आह्वान किया । सारे देश 
में हइताले हुई । अनेक स्थानों पर उप- 
द्रव हो गए । पंजाब में मार्शल लॉ की 
घोषणा हुई और वहाँ बैसाखी के दिन 
१३ अप्रेल, १९१९ को जलियाँवाला 
कांड हुआ । 


देखिए - Jalianwala Bagh tragedy. 


Tule ० 195 (रूल ऑफ लॉ): विधि- 


शासन । 
ब्रिटिश संविधान की राजनीति-विज्ञान 


को एक्र विशिष्ट देन है 'विधि का 
शासन' 1 यह राष्ट्र की देश-विधि पर 
आधारित है भौर जन-साधारण के उस 
संघर्ष का फल है जो उसने सैकड़ों वर्षो 
तक अपने अधिकारों ओर विशेषाधिकारों 
की रक्षा के लिए किया । इस शब्दवंध 
के तीन अर्थ हैं। एक, ब्रिटेन में विधि ही 
सर्वोच्च है। इंगलेंड में स्वेच्छाचारी 
अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है 
और यह आवश्यक है कि सरकार राजः 
काज के लिए जो भी नियम वनाती है 
वह विधि के अनुसार होना चाहिए-या 
तो वह संसद्‌ द्वारा पास की गई संविधि 
के अनुसार होना चाहिए या देश-विधि 
के उन प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार 
जिन्हें सँकडो वर्षो सें देश में मान्यता 
प्राप्त है । दो, प्रत्येक व्यक्ति विधि के 
अधीन है और कोई यह कहकर अपने 
आपको नहीं बचा सकता कि मैंने ऐसा 
काम किसी ग्रन्य व्यक्ति की आज्ञा से 
किया । प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है कि 
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वह विधि का पालन करे | तीन, विधि- 
शासन का संकल्प है कि शासन संसद्‌ 
का दास हो तया संसद्‌ के माध्यम से 
सर्व-साधारण का दास । 


डा० ए० वी० डायसी ने त्रिधि-शासन 
का सूत्र-रूप मे आख्यान किया है । उसने 
विधि-शासन के तीन अर्थ बताए है । 
एक, “जव तक कोई व्यक्ति स्पष्टतः विधि 
के विरुद्ध आचरण न करे और यह 
विधि-विरुद्ध आचरण देश के सामान्य 
न्यायालय में सिद्ध न हो जाए, तब तक 
न तो किसी को दंड दिया जा सकता है 
और न किसी को शारीरिक पीडा या 
आथिक हानि हो पहुँचाई जा सकती 
है ।' इस कसौटी पर विधि का 
शासन तिरंकुश शासन से उल्टा 
होता है क्योंकि निरंकुश शासन 
में शासन-सूत्र इने-गिने व्यवितयों के 
हाथों में केंद्रित हो जाता है ओरये 
व्यक्ति असीम स्वेच्छाचारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हैं तथा सवसाधारण की 
स्वतंत्रताओं में मनचाही बाधा डालते 
हैं । इस सिद्धांत के कुछ अपने निहितार्थ 
हे । जब तक किसी व्यक्ति का विधि- 
विरुद्ध आचरण देश के वंध न्यायालय में 
प्रमाणित नहो जाए, तब तक उसे किसी 
प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। 
किसी भी अभियोग की सुनवाई बंद 
कमरे में नहीं हो सकती । यह सुनवाई 
खुले न्यायालय में होनी चाहिए जिसमें 
सभी आ-जा सकं । अभियुक्त को 
अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए 
वकील कर सके। निर्णय खुली अदालत 
में दिया जाता है और अभियुक्त को 
छूट रहती है कि यदि वह चाहे तो 
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उच्चतर न्यायालय में अपील कर 
सकता है। 


दुसरे, इंगलेड का प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
वह कितना भी बड़ा और महान हो, देश 
की सामान्य विधि को मानने के लिए 
वाध्य है और देश का प्रत्येक नागरिक 
किसी भी सामान्य न्यायालय के क्षेत्राः 
धिकार की परिधि में आ जाता है । इस 
व्यवस्था का परिणाम यह है कि देश का 
प्रत्येक नागरिक विधि के सम्मुख समान 
है, उसका पद अथवा सामाजिक स्थिति 
कैसी भी वयो न हो । इंगलेड में एक-सी 
विधि सभी लोगों पर लागू होती है। 
सभी ऊंचे अथवा नीचे अधिकारी अपने 
प्रत्येक कृत्य के लिए विधि के सम्मुख 
समान रूप से उत्तरदायी हैं । यदि 
राजकीय अधिकारी किसी व्यक्ति के 
प्रति अन्याय करे अथवा वे अपनी उन 
शक्तियों और अंधिकारों का अतिक्रमण 
करें जो विधि ने उन्हें दी हों, तो ऐसे 
अधिकारियों के विरुद्ध साधारण 
न्यायालयों में साधारण रीति से 
साधारण वेधिक नियमों के अधीन दावा 
किया जा सकता है। विधि के सम्मुख 
सभी समान हैं, इस सिद्धांत की अपेक्षा- 
कृत विस्तृत व्याख्या करते हुए डायसी ने 
लिखा है, “हमारी सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक अधिकारी 
“प्रधान मंत्री से लेकर कांस्टेविल या 
कर-संग्रहकर्ता तक-प्रत्येक अवंध कृत्य 
के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता 
है और इस क्षेत्र में सभी अधिकारी और 
सभी नागरिक समान धरातल पर 
प्रतिष्ठित हैं ।” तथ्य यह भी है कि 
इंगलैंड में “न्यायालयों ने समय-समय 
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पर मुकदमों में जो निर्णय दिए और 
जिनके द्वारा नागरिकों के अधिकारों 
की रक्षा हुई, उन्हीं निर्णयो के आधार 
पर संविधान के सामान्य सिद्धांतों का 
विकास हुआ है ।” दूसरे शब्दों में, 
इंगलेड में संविधान नागरिकों के 
अधिकार की गारंटी नहीं देता, वहाँ 
नागरिकों की स्वतंत्रता का आधार 
न्यायिक निर्णय हैं । 

प्रो? डायसी की विधि-शासन-संबंधी 
मान्यता और उसकी व्याख्या में अनेक 





असंगतियाँ हैं । यह ठीक है कि सरकार 


को स्वेच्छाचारी शवित का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, पर उसे स्वविवेकी 
शक्ति का अवश्य ही प्रयोग करना पड़ता 
हैँ । प्रत्यायुक्त विधान के अंतर्गत 
स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग की बहुत 
आवश्यकता पड़ती है और स्वविवेकी 
शक्तियाँ स्वेच्छाचारी शक्तियों से भिन्न 
होती हूँ । स्वेच्छाचारी शक्ति का अर्थ 
उस शक्ति या अधिकार से है जिसका 
प्रयोग ऐसे लोग करें जो न तो किसी 
के प्रति उत्तरदायी हों और न जिनके 
ऊपर किसी का नियंत्रण हो । इसके 
विपरीत स्वविवेकी शक्ति से अभिप्राय 
उस शक्ति अथवा सत्ता से है जिसके 
वारे में विधि पूर्ण विवरण प्रदान नहीं 
करती, सामान्य संकेत-मात्र देती है और 
प्रयोगकर्ता से आशा करती हू कि बह 
उस शक्ति का प्रयोग अपने सदासद- 
निर्णय के अनुसार करेगा । 


डायसी के विधि-शासन के दूसरे सिद्धांत 
में सभी नागरिकों को विधि के सम्मुख 
समान माना गया हे । डायसी की यह 
मान्यता भी संदिग्ध हे । इंगलेंड तक में 
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राजकीय कर्मचारियों को कतिपय 


विशेषाधिकार और वियुक्तियाँ प्राप्त 
जिनसे वे लाभ उठा सकते 
परिसीमन अधिनियम की धारा २ १ 
द्वारा यथा-संशोधित सावंजनिक 
प्राधिकारी संरक्षण अधिनियम, १८३३ 
के द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया 
हैं कि यदि कोई पीडित पक्ष राज- 
कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में इस 
आधार पर कार्यवाही करना चाहे कि 
उस अधिकारी ने अपने अधिकारों का 
उल्लंघन किया हैँ अथवा अपने कत्तंव्य- 
पालन में त्रुटि प्रदर्शित की है, तो यह 
कार्यवाही कथित अपराध के छह मास 
के भीतर प्रारंभ हो जानी 
चाहिए । यदि नागरिक का दावा खारिज 
हो जाए, तो मुक़दमे के खच के रूप में 
भारी जुर्माना देना पड़ता है । न्यायाधीश 
को शासन-संबंधी निणंयों में पूर्ण 
वियुक्ति प्राप्त नहीं हे कितु न्यायिक 
निर्णयों में उन्हें पूर्ण वियुक्ति प्राप्त है । 
उदाहरण के लिए यदि न्यायाधीश 
ह॒ठपूर्वक किसी मामले की सुनवाई न 
करे तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही 
की जा सकती है कितु यदि वह गलत 
निर्णय दे डाले तो उसके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही नहीं की जा सकती । अन्य 
राज्यों के समान इंगलेंड ने भी अन्य 
राज्यों के नागरिकों और उनकी संपत्ति 
को, उनके शासकों और राजनयिक 
अधिकारियों को न्यायालयों की कायं- 
प्रणाली और मुक़दमों आदि के संवंघ में 
कतिपय वियुबितयाँ प्रदान की हूँ । इसके 
अतिरिक्त शासन के अनेक विभागों 
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संवंधित मामलों में अंतिम अधिकार 
प्राप्त हं और उनके निर्णयों को किसी 
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । 
उदाहरणस्वरूप गृहु-मंत्री को अधिकार 
हें कि वह विदेशियों को स्वदेशःस्थित 
नागरिकों के अधिकार प्रदान कर सकता 
हैं । उसे इस वात का भी पूर्ण अधिकार 
हँ कि वह किसी विदेशी नागरिक को 
देश छोड्ने का आदेश दे दे और उसके 
इन कुत्यो को किसी न्यायालय में चनौती 
ही दी जा सकती । 


डायसी के विधि-शासन के सिद्धांत का 
तीसरा तत्त्व यह है कि इँगलड में 
नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के 
लिए संविधान के प्रति नहीं, प्रन्युत 
न्यायिक निर्णयों के प्रति ऋणी हैं और 
इन न्यायिक निणंयों का आधार प्रायः 
देश-विधि है । संभवतः डायसी का ध्यान 
उन अनेक अधिकारों की ओर नहीं 
गया जो नागरिकों को संविधियोंसे 
प्राप्त हुए हैं जैसे पेंशन, वीमा तथा 
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार । जिन 
अधिकारों के वारे में यह समझा जाता 
हे कि वे नागरिकों को देश-विधि द्वारा 
प्राप्त हुए हूँ--जेसे कि वँयबितक 
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वरक्षा का 
अधिकार, अनधिकृत गिरफ्तारी या 
आक्रमण या दंड के विरुद्ध न्यायालय 
की शरण लेने का अधिकार, विचार 
व्यक्त करने का अधिकार आदि, उनका 


भी जन्म काफी हद तक विभिन्न 
संविधियों द्वारा हुआ हे । उदाहरण के | 


लिए वंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था 


देशःविधि में थी कितु १६७९ और | हा 
को छी, -0. करपते) 51 Gn VRanasi ढल१ 680 ही सक्ीकारर। अधि- 
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rrr rm साचा _ कः हा ता मान» 


प्रभावशाली वना दिया गया हे । 


sam! (समिति) : समिति । ¦ 
देखिए- 1००१ self-government. 
७9१19५ 92 (संपत्ति दान): संपत्ति 
दान । 

देखिए--13100081. 


saptanga theory of the state (सप्तांग 
थ्योरी ऑफ़ द स्टेट): राज्य का सप्तांग 
सिद्धांत । 

सप्तांग संस्कृत भाषा का शब्द है 
जिसका अर्थ है सात अंग । प्राचीन भारत 
के राजशारित्रयों ने राज्य के सात अंग 
माने दै---राजा (स्वामी), (मंत्री, अमात्य), 
प्रदेश (राष्ट्र या जनपद), राजधानी 
(दुर्ग), कोप (वित्त), सेना (दंड), 
राजा के मित्र (मित्र) | कुछ ग्रंथों में 
इन अंगों के सापेक्ष महत्त्व के वारे में 
मतभेद पाया जाता है । सामान्य विचार 

हृ है कि इन अंगों की गणना महत्त्व 
के क्रम में की गई है । मनु का कहना है 
कि राज्य के इन अंगों की महत्ता उनके 
लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित 
होती है । उदाहरण के लिए युद्ध-काल 
में सेना, मित्र या कोश मंत्रियों की 
अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं । 
राज्य के सप्तांग सिद्धांत का राज्य के 
सावयव सिद्धांत से निकट का साहश्य 
है। सप्तांग सिद्धांत में गिनाया गया 
राज्य का प्रत्येक अंग संपूण की रक्षा 
के लिए आवश्यक कार्य करता है । इस 


satyagrah 
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हो जाता है और राजा को छोड़कर 
यह कहना मुश्किल हो जाता हे कि 
अमुक अंग दूसरों से बढ़कर हे । 


501700999 (सर्वोदय): सर्वोदय । 


देखिए-—common good 
Gandhism 


non-violence 
welfare state. 


satyagra (सत्याग्रह) : सत्याग्रह । 


“सत्याग्रह” शब्द का प्रयोग सवंप्रथम 
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 
वहाँ की सरकार के विरुद्ध भारतीयों 
के अहिसक प्रतिरोध के सच्चे रूप का 
परिचय कराने के लिए किया था। 
सामान्य भाषा में सत्याग्रह को अहिसक 
प्रतिरोध (पैसिव रेसिस्टेस) से अभिन्न 
माना जाता है लेकिन सत्याग्रह अहिसक 
प्रतिरोध के विभिन्न रूपो--असहयोग, 
सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना---तक 
ही समीति नहीं है । उसका क्षेत्र कहीं 
व्यापक्र है । उसका शाब्दिक अर्थ है 
सत्य (जिसके अंदरअहिसा भी सम्मिलित 
है) को मानकर किसी वस्तु के लिए 
आग्रह करना या सत्य और अहिसा 
से उत्पन्न होनेवाला वल । जीवन का 
सर्वोच्च सत्य आध्यात्मिक एकता है । 
इसलिए, गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह 
आत्म-शक्ति का पर्यायवाची है । सत्याग्रह 
सच्चे ध्येय की अहिसक साधनों द्वारा 


प्रकार प्रत्येक भग एकरा फक, तप्ता, हह त शुत्य८क्े (लिए तपस्या 





satyagrah 
हैँ । गांधीजी की व्यापक धारणा में सत्या- 
ग्रह्‌ में सारे विधायक कार्यो, सेवा और 
सुधार के कार्यों का समावेश है । सत्या- 
ग्रह की मुख्य शाखाएँ दो हँ -असहयोग 
और सविनय अवज्ञा। गांधीजी ने इन 
दोनों को निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न 
माना हू । सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रति- 
रोध दोनों आक्रमण का सामना करने 
की, सामाजिक और राजनीतिक परि- 
वर्तन की पद्धतियाँ हैं । लेकिन दोनों में 
भेद है । निष्क्रिय प्रतिरोध कामचलाऊ 
नेतिक शास्त्र है । इंगलैंड में मताधिकार 
की माँग करनेवाली स्त्रियों अथवा 
फ्रांसीसियों के विरुद्ध रूर प्रदेश में 
जमंनो ने उसका जिस रूप में प्रयोग 
किया था; उस रूप में वह दुर्वलों का 
व्यावहारिक राजनीतिक साधन था। 
इसके विपरीत सत्याग्रह एक नैतिक शस्त्र 
है, वह शरीर-शक्ति की अपेक्षा आत्म- 
शक्ति की श्रेष्ठता पर आधारित है। 
निष्क्रिय प्रतिरोध में मुख्य लक्ष्य प्रति- 
पक्षी को इतना परेशान करना होता 
है कि वह हार मान ले जवकि सत्या- 
ग्रही प्रेम और धैयंपू्वक कष्ट-सहन 
द्वारा विरोधी का हृदय-परिवर्तेन करना 
चाहता है । 


गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह का 
का प्रयोग व्यक्तिगत जीवन में भी हो 
सकता है और सामूहिक जीवन में भी । 
गांधीजी ने सत्याग्रह के सही प्रयोगं के 
लिए कठोर नेतिक और आध्यात्मिक 
अनुशासन की व्यवस्था की है जिसके 
अंतर्गत ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अभय, अस्तेय, 


अपरिग्रह, शरीर-श्रम, स्वदेशी, सवं-धर्म- 
समभाव और नम्रता आदि सदगुणों 
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scheduled castes 


का पालन आवशयक माना गया हैं । 
सामूहिक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह 
के संवंध में नेतृत्व, संगठन, अनुशासन, 
शिक्षा और प्रतिरोध-पद्धति के जटिल 
प्रश्‍न उठते हें । गांधीजी ने इन सव 
पर विस्तार से विचार किया है और 
सत्याग्रह को एक विज्ञान का रूप देने 
का प्रयास किया है । गांधीजी के सत्या- 
ग्रह-विवेचन का बुनियादी निष्कपं यह 
है कि सत्याग्रह आवश्यक रूप से संख्या 
और परिमाण का नहीं, नेतिक शुद्धता 
का प्रश्‍न है । सामूहिक ओर अंतर्राष्ट्रीय 
जीवन में शोषण और आक्रमणों का 
सजनात्मक विधायक रीति से सामना 
करने की अहिसात्मक सत्याग्रह-पद्धति 
संसार को गांधीजी की बड़ी देन है। 
देखिए non-cooperation 
non-violence. 


scheduled cates (शेड्यूल्ड कास्ट्स) : 


अनूसूचित जातियाँ । 

संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२४) के 
अनुसार अनुसूचित जातियों से अभिप्रेत 
हैं “ऐसी जातियों, मूलवंश या, आदिम | 
जातियों के भाग या उनमें के यूथ जो... 
कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन संविधान 
के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातिया | 
समझी जाती हुँ” । अनुच्छेद ३४१ के _ 
अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से | रामशं 
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सूचित जातियाँ समझी जाएं । 

संविधान ने राज्य-सेवाओं में नियु- 
क्तियों, लोकसभा और राज्यों की विधान- 
सभाओं में स्थानों के आरक्षण के मामलों 
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिम जातियों के बारे में कुछ विशेष 
उपबंध किये हैं । संविधान में इन 
वर्गों के लिए कुछ विशेष परित्राणों 
को व्यवस्था की गई है । इन 
वर्गों के हितों की रक्षा के छिएएक 
विशेष आयुक्त की भी व्यवस्था है । 
उसका प्रतिवेदन संसद्‌ के दोनों सदनों 
के सम्मुख रखा जाता है । 
देखिए—backward classes. 


scheduled ६19९५ (शेड्यूल्ड ट्राइव्स) : 
अनुसूचित आदिम जातियां । 

“अनुसूचित आदिम जातियों” से अभि- 
प्रेत हे ऐसी आदिम जातियाँ या आदिम 
जाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिम 
जातियों या आदिम जाति'समुदायों के 
भाग या उनमें के यूथ जो कि 
अनुच्छेद ३४२ के अधीन संविधान के 
प्रयोजनों के लिए अनुसूचित आदिम 
जातियाँ समझी जाती हँ । जिस प्रकार 
राष्ट्रपति अनुच्छेद ३४१ के श्रनुसार 

. अनुसूचित जातियों की उद्घोषणा 
निकाल सकता है, उसी प्रक्रार वह 
अनुच्छेद ३४२ के ग्रंतर्गंत अनुसूचित 


आदिम जातियों की घोषणा कर सकता - 


हे। अनुसुचित आदिम जातियों की सूची 
संविधान (अनुसूचित आदिम जातियाँ) 
आदेश, १९५० में, जिस रूप में वह 
अनुसूचित जातिया ओर अनुसूचित 
आदिम जातिया आदेश (संशोधन) 
अधिनियम (१९५६ का जाया) 


secession 


second international 





द्वारा संशोधित हुआ है, दी हुई है। 

देखिए--scheduled castes. 
(सेसेशन): पार्थक्य, 
विळगता । 

'पार्थकय़' का अथं किसी संघ की अंग- 
भूत इकाईका उससे अलग हो जाना 
है । पार्थक्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
अमरीका के राजनीतिक इतिहास में 
मिलता है । अमरीका में दक्षिण राज्यो-- 
दक्षिण करोलिना, मिसोरी, फ्लोरिडा 
अलवामा, जॉजिया, लुईसियाना, टेक्सास, 
वर्जीनिया, अर्काना£, टिनेसी तथा 
उत्तर करोलिना - ने संघ से पृथक्‌ हो 


` जाने का निर्णय इस अःधार पर किया 
था कि संघ सरकार दक्षिणी राज्यों के 


साथ भेदभाव करती है और उस पर 
पूरी तरह से उत्तर का नियंत्रण है । 
ये राज्य पार्थक्ष को पूरी तरह 
सांविधानिक समझते थे । तथापि लिंकन 
के विचार से पाथक्य असांविधानिक 
था और वह संध को एकता की रक्षा 
के लिए गृहयुद्ध तक से पीछे नहीं 
हटा । अमरीका के उच्चतम न्यायालय 
ने टेक्सास वनाम व्हाइट हाउस के 
मुकदमे में पार्थेक्य को असांविधानिक 
घोषित किया । 

वोल्शेविक क्रांति के पश्चात्‌ सोवियत 
संविधान ने अपने अंगभूत एककों को 
सिद्धांततः संघ से पृथक्‌ हो जाने का 
अधिकार दे दिया था लेकिन व्यवहार में 
इस अधिकार का प्रयोग किया जाना 
असंभव था ओर पाथंक्य-संबंधी सभी 
प्रयत्नों को निर्देयतापुर्वेक दबाया गया । 


second international (सेकेंड इंटर 


नेशनल) : द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय । 
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second chambers 


देिए—international socialism 


second chambers (सेकेंड चैम्बर) 
द्वितीय सदन । 


देखिए--bi-cameralism. 


bi-cameral legisialture 


second readin (सेकेंड रीडिग) 
द्वितीय वाचन । 


देखिए-reading of bills. 


secret sittin९s (सिक्रेट सिटिग्स) : 
गोपनीय वैठक । 


सदन-नेता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 


अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग छोक 


सभा की गोपनीय बैठक के लिए निश्चित 
कर सकता है । जब लोकसभा की 
गोपनीय बैठक हो तो किसी वाहरी 
व्यक्ति को सभा-भवन, सभा-कक्ष या 
दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुज्ञा 
नहीं होती । परंतु, राज्य सभा के सदस्य 
अपनी दीर्धा में उपस्थित रह सकते 
हैं । अध्यक्ष किसी गोपनीय बैठक की 
कार्यवाही का वृत्तांत ऐसी रीति से 
निकलवा सकता है जो वह ठीक समझे 
परन्तु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति 
गोपनीय बेठक की किसी कार्यवाही या 
विनिश्चयों की चाहे अंशतः अथवा 
पूर्णतः कोई टिप्पणी या अभिलेख नहीं 
रखता और न ऐसी कार्यवाही का 
वृत्तांत निकलवा सकता है। गोपनीय 
बैठक के संबंध में अन्य सव प्रकरणों 
में प्रक्रिया ऐसे निदेशों के अनुसार होती 
है जो अध्यक्ष दे जव यह समझा जाए 
कि करिसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही 
के वारे में गोपनीयता बनाए रखने को 
आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष 
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नेता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी 
सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा 
सकता है कि गोपनीय बैठक के दौरान 
में सभा की कार्यवाही को अव गोपनीय 
न समझा जाए । किसी गोपनीय वैठक 
की कार्यवाही या विनिश्चयों का किसी 
व्यक्ति द्धारा किसी भी रीति से प्रकट 
किया जाना सभा के विशेषाधिकार का 
घोर उल्लंघन समझा जाता है । 


secret ४०१९ (सिक्रेट वोट) : गुप्त मतदान । 


मत-पत्र द्वारा मतदान की वह पद्धति 
जिससे किसी को यह पता न चल सके 
कि मत किस पक्ष अथवा किस उम्मीद- 
वार को दिया गया है । 
(सेक्युळरिउम) धर्म- 
निरपेक्षता । 

देखिए-—sccular state. 


secular 596 (सेक्युलर स्टेट): धमं 


निरपेक्ष राज्य । 

भारत के नए संविधान की एक मुख्य 
विशेषता देश में धम-निरपेक्ष राज्य की 
स्थापना करना है । कुछ लोगों की 
धारणा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य धमं- 
बिरोधी होता है लेकिन यह धारणा 
विल्कुल निराधार है, क्योंकि घमं- 
निरपेक्ष राज्य न धामिक होता है, न 
अधामिक अथवा धर्मविरोधी । वस्तुतः 
वह धामिक रूढ़ियों से सवंथा विमुक्त 
रहता है, और इस प्रकार धामिक 
मामलों में उसके क्रियाकलाप पूर्णतः 
तटस्थ होते हैं । धर्म-निरपेक्ष राज्य में 
घमं एक वैयक्तिक मामला माना जाता 


है, और व्यक्ति के क्या धामिक विचारा 


या विश्वास हैं, इस बारे में राज्य कोई 


सहमति, हस्तक्षेप नहीं करता । धमं-निरपेक्ष राज्य 
की मति/के अधीन रहते, हुए Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 
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का उल्टा थियोक्रेटिक या सांप्रद्रायिक राज्य में भी यही सिद्धांत लागू होता है। 


होता है । यह राज्य एक धमंविशेष से 
सबद्ध होता है, ओर इसके कायदे-कानून 


धमं-पुस्तकों के आधार पर निमित होते 
हैं । 


> भारतीय संविधान ने देश में धर्म- 
निरपेक्ष राज्य का श्रीगणेश किया है । 
भारत का कल्याण धमं-निरपेक्ष राज्य 
में ही निहित है। स्वतंत्रता-युद्ध के दौरान 
में भारत में जिस सांप्रदायिक त्रिभुज 
का विकास हुआ और जिसके कारण 
अपार जन-हानि हुईं तथा देश का विभा- 
जन हुआ, उसकी सबसे बड़ी सीख 
यही है कि धर्म और राजनीति को एक- 
दुसरे से पृथक रखना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त भारत में कई धर्मों के अनु- 
यायी निवास करते हैं । ऐसी स्थिति में 
यदि राज्य स्वयं को किसी एक धर्म- 
विशेष से संबद्ध कर लेता है, तो अन्य 
धर्मा के प्रति अन्याय होगा । अत: राज्य 
के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि 
वह सब धर्मो के प्रति सम-दृष्टि रखे 
अर्थात्‌ धमंनिरपेक्षता के आदर्श को- 
अपनाए । 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 
ईश्वर का कोई नामोल्लेख नहीं है, और 
न किसी धामिक भावना को ही कोई 
स्थान दिया गया है । भारत की नाग- 
रित्ता के निर्धारण में धर्म को कोई 
आधार नहीं माना गया है। अनुच्छेद 
१५ जाति, लिग, मूलवंश या जन्म के 
आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 
सड़कों, कुओं और स्नानघाटों जैसे 
सार्वजनिक स्थानों के'उपयोग का जनता 
के सव वर्गो को समान अधिकार दे दिया 
गया है। राज्याधीन नोकरी के विषय 
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अनुच्छेद १७ में कहा गया है कि 
“अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और 
उसका किसी रूप में भी आचरण निषिद्ध 
किया जाता है । अस्पृश्यता से उपजी 
“केसी नियोग्यिता को लागु करना अपराध 
होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय 
होगा ।” वस्तुतः अस्पृश्यता का अंत 
करके संबिधान ने धमंनिरपेक्षता के मागं 
की एक वहुत वड़ी वांधा को टूर कर 
दिया है । संबिधान के अनुच्छेद २५- 
२८ धामिक स्वतंत्रता के अधिकारों से 
संबंध रखते हैं । इसलिए वे नये धमं- 
निरपेक्ष राज्य की आधारशिला हैं । 

संविधान ने अनुच्छेद २६ और ३० 
में अल्पसंख्यक वर्गो के हितों के संरक्षण 
के लिए उपबंध किए हैं । नागरिकों के 
किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष 
भाषा, लिपि या सस्कृति है, उसे बनाए 
रखने का अधिकार होगा, राज्य द्वारा 
पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता 
पानेवाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश 
पाने से किसी भी नागरिक को केवल 
धर्मे, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें 
से किसी के आधार पर वंचित नहीं 
किया जायेगा । धमं या भाषा पर 
आधारित समस्त अल्पसंख्यक वर्गों को 
अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की 
स्थापना और प्रशासन का अधिकार दे 
दिया गया है । शिक्षा-संस्थाओं को 
सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न 
करेगा कि वह विद्यालय धमं या भाषा 
पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के 


प्रबंध में है । इन समस्त उपबंधो का 
igitized by eGangotri 
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लक्ष्य यही है कि घामिक मामलों में 
बिना किसी वाध्यना के ज्ञान-विज्ञान 
और शिक्षा का अधिकाधिक विस्तार 
हो सके । 

संविधान के भाग १६ में अनुसूचित 
जातियों के संबंध में कतिपय विशेष 
उपवंधों का निरूपण किया गया है। 
आक्षेप किया जा सकता है कि ये 
उपवंध धर्म-निरपेक्ष राज्य .की विशुद्ध 
विचारधारा के प्रतिकूल पड़ते हैं । परंतु 
इन उपवंधों का सँद्धांतिक महत्त्व होने 
की अपेक्षा व्यावहारिक महत्त्व कहीं 
अधिक है । ये उपवंध अनुसूचित जातियों 
की दशा को सुधारने के लिए किए गए 
हैं । जेसे ही अनुन्नत अनुसूचित जातियाँ 
भारत के शेष वर्गों के समान धरातल 
पर आ जायेंगी, इन उपवंधों को समाप्त 
किया जा सकता है । 


देखिए--right to religious 
freedom. 
security council (सिक्‍योरिटी 


कौंसिल) : सुरक्षा-परिषद्‌ । 
सुरक्षा-परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
कार्यकारी परिपद्‌ और उसका सबसे 
महत्त्वपूर्ण विभाग है । इसके ११ सदस्य 
हैं जिनमें पाँच--अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, 
रूस और राष्ट्रवादी चीन--स्थायी सदस्य 
हैं और दूसरे छह राष्ट्र महासभा (जनरल 
असेम्वली) द्वारा दो वषं की अवधि के 
लिए निर्वाचित किए जाते हैं । सुरक्षा- 
परिषद्‌ के प्रत्यक सदस्य का एक मत 
होता है । ग्रंतर्राप्ट्रीय शांति की रक्षा 
का मुख्य दायित्व सुरक्षा-परिषद्‌ पर है । 
वह ऐसे विवादों अथवा परिस्थितियों 
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शांति के लिए खतरा उत्पन्न होने की 
संभावना हो । यदि परिषद्‌ का विचार 
हो कि अमुक झगड़े या परिस्थिति से 
शांति-भंग हो जाने का भय है, तो उसे 
आवश्यक कार्यवाही करने का पूरा 
अधिकार है । अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को 
सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ चार 
कदम उठा सकती है। पहला तो यह 
है कि जिन दलों के बीच झगड़ा है, ' 
उन्हें इस बात का अवसर दिया जाये 
कि वे आपस में ही सीधी बातचीत करके 
अपने झगड़े तय कर लें। यदि इससे 
सफलता न मिले, तो परिषद मध्यस्थता, 
पंच-निर्णय और न्यायिक निपटारे ज॑से 
अन्य उपायों का सुझाव दे सकती 
है । यदि ये उपाय भी कारगर सिद्ध न 
हों, तो परिषद्‌ जिस देश को अपराधी 
समझे, उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिवंध 
लगा सकती है। यदि अपराधी सुरक्षा- 
परिषद्‌ के निर्णय को अस्वीकार कर 
दे, तो परिषद्‌ उसके विरुद्ध सैनिक कार्य- 
वाही तक कर सकती है जसा कि उसने 
कोरिया में किया था । इस उद्देश्य के 
लिए परिषद्‌ सदस्यऽराज्यों से सैनिक 
सहायता को माँग कर सकती है । कितु 
यह स्मरण रखना होगा कि सुरक्षा- 
परिषद्‌ के समस्त प्रभावशाली निर्णयों 
के लिए दो-तिहाई मतों की आवश्यकता 
होती है तथा झगड़ों के शांतिपूर्ण निप- 
टारे या आथिक प्रतिवधों के प्रयोग या 
सैनिक कार्यवाही करने से संबद्ध प्रस्तावों 
पर जिन सात सदस्यों के वहुमत को 
आवश्यकता होती है उनमें पांचों बड़ी 
शबितयों के मतों का सम्मिलित होना 


की छत्त-बीज़ 0 बढी, u ढे जिनसे (विश्‍व: Co भावश्यक दै. असिक याय होता 
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है कि इन पाँचों सदस्यों की सहमति के 
विना कोई भी प्रमुख निर्णय नहीं लिया 
जा सकता । पाँचों में से प्रत्येक सदस्य को 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह अकेला 
ही सुरक्षा-परिषद्‌ को कोई भी निर्णय 
लेने से रोक सके । 

देखिए--ए. 1९. Charter. 

sedit०॥ (सेडिशन) : राजद्रोह । 

संस्थापित. सरकार के विरुद्ध अवेध 

रीति से बोलना, छिखना या आचरण 


करना अथवा अवैध उपायो द्वारा 
उसे पलटने का प्रयत्न करना । 

self-determination (सेल्फ डेटर- 
मिनेशन ) : आत्म-निणंय । 
देखिए—national self-deter- 
mination, 

Separate communal electorate 


(सेपरेट कम्युनळ एलेक्टोरेट): पृथक्‌ 
सांप्रदायिक निर्वाचन | 

भारत में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व 
की समस्या का सामना करने के लिए 
ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रवतित निर्वाचन: 
युक्ति जिसके अनुसार मुसलमानों व 
सिखों के लिए विधान-मंडलों में कुछ 
स्थान सुरक्षित रखे गए थे और इन 
संश्रदायों के प्रतिनिधि अपने ही सप्रदायों 
के मतदाताओं के मतों को पाकर पृथक्‌ 
निर्वाचक-मंडलों द्वारा चुने जाते थे। 
यह पद्धति अंग्रेज़ों की “फूट डालो और 
राज्य करो” नीति का सीधा परिणाम 
थी । 

भारतीय राष्ट्रवाद के उमड़ते हुए 
प्रवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश 
अधिकारियों ने सवंप्रथम १६०६ में 
आगा खाँ के नेतृत्त्व में एक मुस्लिम 


separate communal electorate 


शिष्टमंडल को प्रेरित किया और इस 
शिष्टमंडळ ने तत्कालीन वायसराय लॉडं 
मिटो से भेंट की। शिष्टमंडल ने विधान- 
मंडलों में मुसलमानों के लिए पृथक्‌ प्रति- 
निधित्व की माँग की और वायसराय ने 
उसकी माँग को सहानुभूति से सुना । 
इसके फलस्वरूप १९०९ के माल-मिटो 
सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचनों 
का प्रवत्तंन किया गया । मोंटफोडं प्रति- 


वेदन (१६१९) ने सांप्रदायिक प्रति- 


निधित्व की निदा की, उसे राष्ट्र- 
विरोधी और लोकतंत्र-विरोघी बताया 
लेकिन फिर भी उसे बनाए रखा तथा 
उसे सिक्खों पर लाग्‌ कर दिया। गोलमेज 
परिषदे (१६३०-३३) भारत की सांप्र- 
दायिक समस्या का समाधान पाने में 
असफल रही और ब्रिटिश सरकार ने 
सांप्रदायिक पंचाट प्रकाशित कर दिया । 
इस पंचाट के फलस्वरूप सांप्रदायिक 
निर्वाचनों का सिद्धांत आंग्ल-भारतीयों 
और भारतीय ईसाइयों के अतिरिक्त 
तथाकथित दलित वर्गों के ऊपर भी 
लाग हो गया । महात्मा गांधी ने इसके 
विरोध में उपवास किया और सांप्रदा- 
यिक पंचाट के उपबंध हरिजनों के संदर्भ 
में संशोधित कर दिए गए । 

स्वतंत्रता के पूवं सांप्रदायिक निर्वाचनों 
के प्रश्‍न पर भारत में उग्र वाद-विवाद 
रहता था । जो अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्रीय 
हितों के स्थान पर सांप्रदायिक हितों को 
अधिक महत्त्व देते थे और ब्रिटिश नौकर- 
शाही के कुचक्र को नहीं समझ सकते थे 
वे सांश्रदायिक निर्वाचनों को अपनी स्वा- 
धीनता का अधिकार-पत्र मानते थे। 
लेकिन इस प्रणाली का वास्तविक परिणाम 
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यह हुआ कि इससे सांप्रदायिक विद्वेष 
की वृद्धि हुई और देश के दो टुकड़े हो 
गए । भारत के संविधान ने सांप्रदायिक 
निर्वाचन-पद्धति का अंत कर दिया है । 
संविधान ने विधान-मंडलों में पिछडे 
हुए वर्गों के लिए कुछ स्थान अवश्य 
सुरक्षित रखे हैं, लेकिन यह अस्थायी 
उपबंध है । 


separation 01 ०४९७ (सेपरेशन ऑफ़ 
पावसं) : शक्ति-पृथक्करण । 
आधुनिक राज्य के बहुमुखी कार्य 
साधारणत: तीन वर्गो मे विभाजित किए 
जा सकते हैं--कार्यकारी (एग्जे- 
क्यूटिव), विधायी (लेजिस्लेटिव) और 
न्यायिक (जुडिसियछ) ओर इन कार्यों 
के अनुरूप ही सरकार के तीन विशिष्ट 
अंग स्वीकार किए जाते हैं--कार्याग, 
विधानांग और न्यायांग । विधानांग का 
कार्य विधियों का निर्माण करना, कार्यांग 
का उन्हें कार्यान्वित करना ओर न्यायांग 
का उनको व्याख्या करना है। राजनीति- 
विज्ञान के अनेक आचायाँ का मत है कि 
सरकार के विभिन्न कार्यों का संपादन 
अलग-अलग व्यक्ति-समुदायों द्वारा होना 
चाहिए--यही व्यक्ति-स्वातंत्र्य का सबसे 
कारगर साधन है । राज्य के विभिन्न 
अंगों को एक-दूसरे से अलग रखने का 
सिद्धांत ही शक्ति-पृथक्करण का' सिद्धांत 
है। राज्य-विज्ञान के क्षेत्र में इस सिद्धांत 
को विशिष्ट मान्यता दिलाने का श्रेय 
फ्रांसीसी विचारक मोटेस्क्यू (१६८६- 
१७५५) को है जिसने अपने यंथ 
“विधियों की अंतरात्मा” में इस सिद्धांत 


का इन शब्दों में शास्त्रीय आख्यान प्रस्तुत 
किया हैः “जव विधायी और कार्यकारी 


४११ 


थी He 


} 


separation of powers 


= mms 2 





शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या शासक-समूह 
में केंद्रित हों तब स्वतंत्रता नहीं रह 
सकती क्योंकि शंका उत्पन्न हो सकती 
है कि कहीं वह राजा या शासक-मंडल 
अन्यायपूर्ण विधियाँ बनाकर उन्हें अन्याय- 
पूर्ण रीति से कार्यान्वित न करने लगे । 
यदि न्यायिक शक्ति को विधायी और 
कार्यकारी शक्ति से अलग न किया जाए 
तो भी स्वतंत्रता नहीं होगी । जहाँ 
न्यायिक शक्ति को विधायी शक्ति के साथ 
मिला दिया जाता है वहाँ प्रजा के जीवन 
और स्वतंत्रता पर न्यायाधीश का मन- 
माना नियंत्रण स्थापित होने की संभावना 
पैदा हो जाती है क्योंकि इस स्थिति में 
न्यायाधीश ही विधिकार बन जाता है। 
'जहाँ न्यायिक शक्ति का कार्यकारी शक्ति 
के साथ गठबंधन होता है वहाँ न्याया- 
धीश अत्याचार तथा दमन का चक्र 
चला सकता है ।” मोटेस्क्यु का निष्कर्ष है 
कि राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रता की 
रक्षा करने का सवंश्रेष्ठ उपाय यह है कि 
विधानांग केवल विधियाँ बनाए, कार्याग 
केवळ शासन करे ओर न्यायांग विधियों 
का उल्लंघन करनेवालों को विधियों 
की उचित व्याख्या करके दंड दे | 


शक्ति-पृथक्करण-सिद्धांत का व्याव- 
हारिक राजनीति पर विपुल प्रभाव पड़ा 
है । अमरीका में संविधान-निर्माताओं 
ने इस सिद्धांत को अपने संघ-शासन के 
आधार-रूप में स्वीकृत किया और माना 
कि मानव-शासन के स्थान पर विधि- 
शासन को सिद्धि का एक ही उपाय है-- 
शक्ति-पृथक्करण । शक्ति-पृथवकर्‌ण के 
सिद्धांत को दक्षिण अमरीका के अनेक 
राज्यों-मेक्सिको, अर्जन्टाइना, ब्राजील, 
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चिली और बाद में आस्ट्रेलिया, आदि 
में भी मान्यता मिली क्योंकि इनके 
सविघ नों का निर्माण बहुत कुछ अमरीकी 
संविधान के ढंग पर ही हुआ था । 
इस सिद्धांत को फ्रांस में भी स्वीकार 
किया गया और फ्रांसीसी क्रांति के 
समय प्रकाशित मानव-अधिकारों के 
घोषणा-पत्र की सोलहवीं धारा में कहा 

गया है---' जिस समाज में शक्तियों का 
पृथक्करण न हो, वहाँ कोई संविधान ही 
नहीं पाया जाता ।” 


शक्ति-पृथककरण के सिद्धांत की अनेक 
दृष्टियो से आलोचना की गई हे । 
वस्तुतः इस सिद्धांत का मूरू स्रोत ही 
गलत था । मोटेस्क्यू ने भ्रम-वश यह 
समझ लिया था कि इँगलेंड के संविधान 
में शक्तियों का पृथक्करण है । वस्तु- 
स्थिति यह नथी, न है! इंगलेड में 
शासन के तीनों अंग एक-दूसरे के सहयोग 
से कार्य करते हें । मंत्रिमंडल हाउस 
ऑफ़ कामस के प्रति उत्तरदायी होता 
है और अपने पद पर उसी समय तक 
रह सकता है जब तक कि उसे 
हाउस ऑफ़ कॉमंस का बहुमत प्राप्त 
हो । दूसरी ओर मंत्रिमंडल के पास 
हाउस ऑफ कॉमंस को भंग कर देने 
का अधिकार होता है और वह विधा- 
नांग तथा न्यायांग के भी बहुत से कायं 
करता है । प्रत्यायुक्त विधान के द्वारा 
मंत्रिमंडल संसद्‌ से मंत्रणा लिए विना 
ही बहुत से महत्त्वपूर्ण नियमों और उप- 
नियमों का निर्माण करता है। इंगलेड 
में न्यायांग, कार्यांग तथा विधानांग दोनों 
से ही प्रायः स्वतंत्र है, परंतु उसकी यह 
स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है न्यायाधीश 
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कार्याग द्वारा नियुक्त किए जते हैं और 
संसद्‌ उन्हें हटाने के लिए सम्राट्‌ से 
प्रार्थना कर सकती है। इंगलेड में हाउस 
ऑफ लॉडेस अपील का उच्चतम न्याया- 
लय है । शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत 
प्री तरह से अमरीका के संविधान में 
भी लागू नहीं किया जा सका। वहाँ 
शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत को संघीय 
संविधान का मूल आधार माना गया 
था और सरकार के तीनों अंगों को 
एक-दूसरे से स्वतंत्र रखा गया था। 
राष्ट्रपति चार वर्षो के लिए निर्वाचित 
होता है और वह कांग्रेस के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होता । राष्ट्रपति या उसके 
मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य विधानांग के 
सदस्य नहीं होते । परंतु इसका यह 
आशय नहीं है कि कार्यांग के पास 
विधायो शक्तियाँ होती ही नहीं । राष्ट्र- 
पति संदेश भेजकर और अपने विशेषा- 
धिकार द्वारा विधानांग को प्रभावित कर 
सकता है । राष्ट्रपति अमरीकी कांग्रेस 
को भंग नहीं कर सकता परंतु उस पर 
प्रभाव डाळ सकता है। कांग्रेस भी 
अपनी आथिक शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति 
को नियंत्रित कर सकती है । इसके 
अतिरिक्त कांग्रेस के उच्च सदन--सीनेट 
के पास महत्त्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ 
होती हें । वह राष्ट्रपति द्वारा की गई 
नियुक्तियों तथा संधियों का अनुमोदन 
करता है तव कहीं जाकर वे लागू हो 
पाती हैं । न्यायांग, विधानांग तथा 
कार्यांग दोनों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है 
परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है और उस पर सीनेट की स्वी- 
कृति आवश्यक होती है । व्यावहारिक 
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sepoy mutiny 





कठिनाइयों के कारण शक्ति-पृथक्करण के 
सिद्धांत का पूणं रूप से तो पालन संभव 
नहीं है परंतु विस्तृत अथो में इस सिद्धांत 
का अपना असंदिग्ध महत्त्व है । 


sepoy mutiny(सिपॉय म्यूटिनी): सिपाही 
विद्रोह । 

१८.७ के भारतीय विद्रोह को भारतीय 
राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रथम सीमा- 
चिह्न के नाम से ठीक ही पुकारा गया 
है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपाही- 
विद्रोह, कुछ आधिपत्य-वचित सामंती 
नरेशों द्वारा भड़काए गए असंतुष्ट 
सेनिकों का विद्रोह बताकर इसके महत्त्व 
को कम करने की चेष्टा की है । इसके 
बिपरीत वी० डी० सावरकर ने विद्रोह 
को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 
वताया और उनके इप कथन को साधा- 
रणतः भारत में स्वीकार भी किया जाता 
है । कुछ-कुछ चीन के बोक्सर विद्रोह की 
ही तरह सन्‌ ५७ का विद्रोह भी विदेशी 
शासकों को देश से वाहर निकाल देने 
की भारतीय जनता की एक अंधाघुध 
लेकिन वीरतापूणं चेष्टा थी । वह कोई 
देशव्यापी विद्रोह नहीं था और न. 
पूर्णतः क्रान्तिकारी ही था । उसे जनता 
का हादिक समर्थन प्राप्त नहीं था ओर 
एक अर्थ में वह प्रतिगामी भी था । उसके 
मूल में कतिपय धामिक और राज- 
नीतिक न्यस्त स्वार्थ विद्यमान थे । फिर 
भी विद्रोह दासता के विरुद्ध एक राष्ट्रीय 
विद्रोह था--ऐसा राष्ट्रीय विद्रोह जैसा 
कि उस समय की परिस्थितियों में हो 
सकता था । हिन्दुओं और मुसलमानों ने 
ब्रिटिश पराधीनता के पाश को तोड़ने 





और पटवर्धेन के शब्दों में वह ब्रिटिश 
शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत 
की जनता के बीच एक शानदार संधि 
थी । उसमें महान्‌ मुग्रल और पेशवा, 
हिंदू और मुसलमान समान रूप से अपने 
झगड़ों को भूल गए और एक सामान्य शत्रु 
से कंधे-से-कंधा मिलाकर लड़े इसलिए 
१८५७ के विप्लव का परदेशी शासन 
के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में 

अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें कोई 

संदेह नहीं है कि यह विद्रोह उस 
स्वतंत्रता-आंदोलन से सवंथा भिन्त था, 

जो कांग्रेस के जन्म के साथ शुरू हुआ । 

फिर भी, उसने ब्रिटिश शासन के प्रति 

भारत की निष्क्रिय और उदासीन 
अधीनता के युग का अंत कर दिया! 

विद्रोह ने भारत के प्रति अंग्रेजों की जो 
नीति थी, उस पर अप्रतिम प्रभाव डाला 

और इस नीति ने जो दमन तथा जातीय 

भेद-भाव पर आधारित थी, भारतीय 

राष्ट्रवाद की ज्योति को प्रज्वलित 

करने में सहायता दी । १८५७ के विद्रोह 

को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक 
अवयवभूत अंग मानना आवश्यक है । 
अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस 

सामन्ती व धामिक प्रतिक्रिया की-भावना 

के बावजूद भी, जो उसके पीछे छिपी 

हुई थी, विद्रोह ने देशभक्त भारतीयों 
के हृदय में सदेव गौरवपूर्ण स्थान बनाए 

रखा है । 


यह स्मतंव्य है कि विद्रोह ने इस देश 
की जनता और उसके शासकों के संबंधों 
पर सुदूरव्यापी प्रभाव डाला । अंग्रेज़ों ने 
विद्रोह का दमन करने में अभूतपूर्व 
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गवनं र-जनरल केनिग ने अपने यूरोपीय 
साथियों की पाशविक निर्ममता का 
सितम्बर, १८५७ में महारानी 
विक्टोरिया को लिखे गए अपने एक पत्र 
में वर्णन किया था । उन्होंने लिखा था: 
“वाहुर...विक्षिप्त भाव से अंधाधुंध 
वदला लेने की इच्छा है। दस आदमियों 
में से एक भी यह सोचने का कष्ट नहीं 
करता कि चालीस अथवा पचास हजार 
मनुष्यों को गोली मार देना या उन्हें 
फाँसी दे देना चाहे और कुछ हो, पर 
व्यावहारिक ओर उचित तो कदापि नहीं 
है ।” ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में 
आतंक को लहर पैदा कर दी थी। 
गेरट के अनुसार “अंग्रज्ञ अपने क्रैदियों 
को विना मुक़दमा चलाए मार डालते थे 
और इस ढंग से मारते थे जो कि समस्त 
भारतीयों की दृष्टि में निर्देयता की परा- 
काष्ठा थी।...उन्होंने असैनिक जनसंख्या 
का न केवल दिल्ली में ही अपितु देहातों 
में भी सहस्रों की संख्या में वध 
किया ।” 


विद्रोह का और उस नृशंसता का, जिसके 
साथ उसे कुचला गया था, एक अनिवार्य 
परिणाम यह हुआ कि भारतीयों और 
अंग्रेजो के बीच जातीय कटुता की भावना 
उत्पन्न हो गई । इसके पूर्व भारत-स्थित 
अंग्रेज मित्रता के वातावरण में रह रहे 
थे, उन्हें 'क्रिसी अंश में भारतीयों की 
सद्भावना भी प्राप्त थी । रंग-भेद और 
जातीय अहेम्मन्यता की भावना को कोई 
विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता था । 
कभी-कभी मिश्रित विवाह तक हो जाते 
थे । लेकिन विद्रोह के पश्चात स्थिति 
बिल्कुल बदल गई 
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शासितों के वीच एक खाई पैदा हो गई 
ओर वह उयों-ज्यों समय बीतता गया, 
चौड़ी होती गई । अंग्रेजों ने भारतीयों 
के सामाजिक सम्पर्को से स्वयं को विलग 
कर छिया और पृथक्‌ तथा अपवर्जी 
सिविल लाइनों में रहना शुरू कर दिया। 
वे अपने जातीय अहंकार का अत्यंत 
उद्दीपक ढंग से प्रदर्शन करने लगे । 
उनकी दृष्टि में भारतीय विल्कुल जंगली 
थे जिन्हें केवल वल-प्रयोग के द्वारा ही 
वश में रखा जा सकता था । भारतीय 
जनता के साथ लगातार अपमानजनक 
और निदंयता का व्यवहार किया गया । 
भारतीयों को छोटे-छोटे अपराधों के 
लिए कठोर दंड दिया जाता था जबकि 
एक यूरोपीय किसी भारतीय की हत्या 
करने के वाद भी या तो साफ़ बचकर 
निकल जाता था या बहुत मामूली दंड 
पाता था । इस वर्वर नीति के विरुद्ध 
जोरदार प्रतिक्रियाएं हुई लेकिन उन्हे 
अश्रुतपूर्वं पाशविकता से कुचल दिया 
गया। १८७२ के माझेरकोटला उपद्रव 
में ४९ सिक्खों को विना किसी मुकदमे 
के मारा डाला गया । अंग्रेजों की अह- 
म्मत्यता और उद्धतता ने घणा और 
असंतोष की उस आग को, जो जनता 
के मस्तिष्क में भीतर-ही-भीतर सुलग 
रही थी, प्रज्वलित कर दिया । फलत 
भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें धीरे- 
धीरे लेकिन निश्चित रूप से कमजोर 
हो गईं । 


अविश्वास की नीति का स्वाभाविक 
फल यह हुआ कि प्रशासन के ऊॐंचे-ऊंचे 
पदों से भारतीयों का जान-वूझ कर अप- 
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विक्टोरिया की घोषणा के इस आश्वासन 
का कि किसी भी भारतीय को जाति, वंश 
या रंग के आधार पर किसी ऊँचे पद को 
धारण करने से वंचित नहीं किया जायेगा, 
प्रत्यक्ष उल्लघन था । आई० सी० एस० 
की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की 
अधिकतम अवस्था २१ वर्ष से घटाकर 
१९ वर्ष कर दी गई । चूंकि यह परीक्षा 
इंगलेड में होती थी, इसलिए इस तरकीब 
ने भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों के साथ 
वराबरी के दर्जे पर प्रतियोगिता करना 
असम्भवप्राय कर दिया । इसने सुरेन्द्र- 
नाथ वनर्जी की अध्यक्षता में एक देश- 
व्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके 
फलस्वरूप परीक्षा में बैठने की अवस्था 
पुनः २१ वर्ष कर दी गई । 


सम्भवत: ब्रिटिश नीति पर विद्रोह का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और राष्ट्रवादी 
दृष्टिकोण से सर्वाधिक अनर्थकर प्रभाव 
यह हुआ कि अंग्रेजों ने प्रतिभार के 
सिद्धांत को खुळे रूप से अपनाया । यह 
सिद्धांत स्वेप्रथम सेना में प्रकट हुआ । 
बिद्रोह के पूर्व सेना की नियमित श्रेणियों 
में सव आदमी मिले-जुळे थे, वर्ग या गोत्र 
के हिसाव से कोई पृथक्करण नहीं था। 
लाइनों में हिदू, मुसलमान, सिक्ख सव 
मिल-जुळकर रहते थे । फलतः वे सब 
किसी अंश तक अपने जातीय भेदभाव 
को भूलकर सामान्य भावना से प्रेरित 
हो सकते थे । अंग्रेज इस “एक सामान्य 
भावना” अथवा सर जान (बाद में लॉडं 
लारंस) के शब्दों में “श्रातत्व और 
सजातीयता” से डरने लगे । लारेंस ने 
लिखा कि निदान “पहले यूरोपीय और 
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भार है ।” प्रतिभार के सिद्धांत को सेना 
के पुनगंठन पर लागू किया गया । बिद्रोह 
के पश्चात्‌ जातियों को “सैनिक” और 
“असेनिक” दो भागों में वाँट दिया गया 
और सैनिकों को जाति तथा धर्म के 
आधार पर एक-दूसरे से अलग कर दिया 
गया । सेना के वर्गों के नाम राजपुताना 
राइफ़ल्स, सिक्ख रेजीमेंट और जाट 
बटेलियन आदि रखे जाने लगे । 
प्रतिभार की, विशेषकर देशवासियों के 
विरुद्ध देशवासियों के प्रतिभार की यह 
नीति, जो “फूट डालो और राज्य करो” 
की पुरानी साम्राज्यवादी नीति का नया 
रूपान्तर-मात्र थी, सेना के बाहर भी 
मुक्त-भाव से प्रयुक्त की गई | भारतीयों 
के एक वर्ग को दसरे वर्ग के विरुद्ध 
करने की इस नीति के फलस्वरूप ही 
कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भारत के 
राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति 
के प्रतिभार के रूप में पृथकतावादी और 
साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना 
शुरू कर दिया । इस सवका ही अंतिम 
परिणाम हुआ देश का विभाजन । 
serfdom (सफंडम) : कृषक-दासता । 
यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में 
कृपक-दासता अद्ध-स्वतंत्र और मरद्ध-दास 
की स्थिति थी । यह आनुवंशिक स्थिति 
थी अर्थात्‌ कृषक दास के वंशज भी 
कृषक-दास ही होते थे और जिस जमी- 
दार की भूमि पर उनके पुवंजो ने काम 
किया होता था, उस पर वे भी काम 
करने के लिए बाध्य होते थे । सामान्यतः 
कृषक-दास को खेती के लिए कुछ जमीन 
मिली होती थी जिस पर उसका पीढ़ी- 


फिर वाद्व में, नेव जातियों का प्रति: nasi दीश, र अधिकार (हत्या लेकिन 
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इसके वदले में उसे ज़मींदार की सेवा 
करनी पड़ती थी ओर करों के रूप में 
समय-समय पर भेंट-उपहार देने पड़ते 
थे। साथ ही उसे अपनी उपज का कुछ 
भाग भी जमींदार को देना पड़ता था । 
कृषक-दासता के दो विशेष लक्षण थे— 
सेवा और भूमि का अधिकार-काल । 
कृषक-दासों को ज़भींदारों की वैयक्तिक 
संपत्ति नहीं माना जाता था और यह उनका 
दासों से भेद था । अनिवार्य सेवा तथा 
भूमि से आवद्ध रहने के वावजुद कृषक- 
दास सामान्यतः सीमित सरक्षण का 
उपभोग करते थे जिसका आधार थे-- 
कानून, री ति-रिवाज़ ओर आथिक हित । 
यद्यपि कृषक-दासता को सामान्यतः 
यूरोपीय सामंतवाद का परिणाम माना 
जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व अनेक 
पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी था 
और संसार के अनेक भागों-सुमेरिया, 
मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान 
तथा मेक्सिको में उस पर आचरण किया 
जाता था । सामान्यतः कृषक-दासता 
ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती रही है जहाँ 
कृषि-संगठन पिछड़ा हुआ रहा है, उद्योग- 
धंधे बहुत कम रहे हैं, जमीन ज्यादा और 
उस पर काम करनेवाले कम रहे हूं 
तथा केंद्रीय सरकार कमजोर रही है । 
कृषक-दासता की स्थापना के अनेक 
रूप रहे हैं। अनेक स्थितियों में कृषक- 
दासता सैनिक विजयों के फलस्वरूप 
स्थापित हुई है। जव सैनिक विजेता 
स्थानीय जनसंख्या का नाश न कर सके 
या उन्हें लगा कि इस जनसंख्या को 
दास बनाने से भी उन्हें कोई लाभ नहीं 
होगा, तब उन्होंने पराजित कृषिजीवी 
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जनता को उसकी भूमि पर छोड़ दिया 
और वदले में उससे लगान वसूल किया तथा 
सेवाएँ ग्रहण कीं । कभी-कभी अधिक 
शक्तिशाली सामंत अपने से कम शक्ति- 
शाली सामंत को निष्ठा तथा सैनिक 
सहायता के वदले में एक निश्चित क्षेत्र 
की भूमि तथा जनसंख्या पर व्यापक 
अधिकार दे देता था ।- इस स्थिति में 
जो किसान पहले स्वतंत्र होते थ, वे 


धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो 


बैठते थे और कृपक-दास हो जाते थे । 
रूस में यही हुआ था । वहाँ अधिकांश 
किसान मूलतः स्वतंत्र थे। यद्यपि वे 
संविदा के अधीन अपनी भूमि पर काशत 
करते थे, तव भी उन्हें स्वतंत्र रमझा 
जाता था । जब तक किसान ज़मींदार 


के आथिक पंजे से वचे रहे और उसके . 


ऋण चुकाते रहे तत्र तक वे स्वतंत्र 
रहे लेकिन जब वे उसके ऋण चुकाने में 
असमर्थ हुए, तव वे जमींदार के जाल में 
जकड़ गए तथा कृषक-दास हो गए। 
कुछ व्यक्तियों के लिए कृषक-दासता 
स्वतंत्रता की दिशा में एक क़दम था। 
कुछ ज्जमींदारों ने जितके पास काफ़ी 
जमीन थी, सोचा किं यदि काश्तकार को 
स्थायी रूप से जमीन के साथ बंधा रखा 
जाए तो जमीन की उत्पादनशीलता में 
उसकी स्थायी दिलचस्पी हो जाएगी । 
इन जमींदारो ने अपने दासों को जमीन 
दे दी और उन्हें कृषक-दास वना दिया । 

कृषक-दासों की स्थिति विभिन्न गों 


तथा स्थानों में अलग-अलग रही ।. 


साधारणतया मध्य यूरोप में शासक-वर्गे 
समझता था कि प्रथा के आधार पर उसे 


जो भी अधिकार प्राप्त हुए, उनका स्रोत 
की 01 
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वक SN 
_ कुळीनों के अनुदान थे, अतः उन्हें वापस 
लिया जा सकता था । लेकिन कुलीन 


' कुछ तो प्रथा से वेधे रहने के कारण 


और कुछ आथिक लाभ होने के कारण 
थोड़ी-सी .असाधारण पंरिस्थितियों को 
छोड़कर कृषक-दांस को जमीन पर वने 
रहने :देते थे । इससे कृषक-दास को 
कुछ लाभ थे और कुछ हानिथाँ । उसकी 
आने-जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा 
हुआ था और उसे ज़मीन के साथ वेचा- 
खरीदा जा सकता था। पर समाज में 
उसका स्थान सुरक्षित रहता था । उसे 
इस वात का डर नहीं रहता था कि उसे 
जमीन से बेदखल किया जाएंगा या उसे 
. रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा । कृषक- 
दास की ज़मीन पर जो कुछ उपज होती 
थी, उसका एक अंश जमीदार की जेब में 
चला जाता था। कृषक-दास जमींदार 
की मिल, भट्टी, कुएं, सड़कों आदि का 
जो प्रयोग करता था, उसके लिए भी 
उसे जमीदार को कुछ शुल्क देना पड़ता 
था । बदले में ज्ञमीदार कृषक-दासो की 
जान-माल को रक्षा करता-था । 


` काळांतर में परंपरागत समाज-व्यवस्था 
. के भंग-हो जाने और धर्म-युद्धों जैसे 

_ उपद्रवों के कारण धीरे-धीरे कृषक-दासता 
की. प्रथा समाप्त हो गई । यूरोप में इस 
प्रथा के समाप्त होने के कई कारण 
थे । धर्मयुद्धों के कारण यूरोप में मुद्रा 
भौर प्रत्यक्ष कराधान का चलन बढ़ा, 
अनेक शक्तिशाली कुलीनों की शक्ति का 
ह्लास हुआ तथा सशक्त केंद्रीय सरकारों 
की, वृद्धि हुई। इस समय बहुत से 
कुलीनों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का 
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single executive 
SN SRN 
वित्तपोषण करने के लिए कृषक-दासों 
के समुदायों को विशेषाधिकार प्रदान 


किए और इसके बदले में उनसे धन 
ग्रहण किया । बारहवीं शताब्दी के बाद 
उद्योग-धंधों और नगरों का विकास 
हुआ, सेती को चीज़ों की माँग बढ़ने 
लगी और बहुत से कृषक-दास इस योग्य 
हो गये कि वे अपने सामंती स्वामियों 
को द्रव्य देकर अपनी स्वतंत्रता वापस 
ले लें । वाणिज्य तथा व्यापार का 


विकास होने पर कुषक-दासो की 


अधिकाधिक जनसंख्या देहात छोड़ 
शहरों में आ वसी और उद्योग-धंधों में 
लग गई । इसी वीच इंगलंड और फ्रांस 
जसे देशों में सशक्त राष्ट्रीय राजतंत्रों 
का उत्थान हुआ और राजाओं को 
कीत सैनिकों की आवश्यकता हुई 


` तथा कृषक-दास भारी संख्या में 


सेना में भरती हो गए। कृषि-पाधनों 
में विकास होने पर अनेक कुलीनों को 
भी कृषक-दास प्रथा हानिकर प्रतीत 
होने लगी और बहुतों ने अपने-आप ही 
इस प्रथा का अंत कर दिया। लोकतंत्ा- 


त्मक, उदारवादी तथा मानववादी - 


प्रवृत्तियों के विकास ने भी कृषक-दास 
प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया । 
short notice question (शॉर्ट नोटिस 
क्वेशचन) : अल्प-सूचना प्रश्‍न । 
देखिए-question hour. 


single executl९ (पिगल एक्ज़ी- 
क्यूटिव) : एकल कार्यपालिका । 


वह कार्यपालिका जिसमें कार्यकारी 


शवित अंततः एक ही व्यक्ति के हाथों 
में केंद्रित हो स्विट्जरलेंड के अतिरिक्त 





single member constituency 


र क कक काकाचा “ह == = कमला 
नर = 


आजकल के सभी राज्यों में एकल कार्य- 
पालिका है । अमरीका में वह व्यक्ति 
"राष्ट्रपति है ओर इंगलेंड में प्रधान-मंत्री । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति या 
प्रधान-मंत्री को सहायता के लिए कई 
व्यवित होते हैं परंतु प्रशासन का अंतिम 
उत्तरदायित्व एक ही व्यवित के कंधों 
पर रहता है । राजनीतिज्ञों की आम 
धारणा एकल कार्यपालिका के पक्ष में 
है। प्रशासन में तत्काल-निणेय, ध्येय- 
निष्ठा और गोपनीयता की बहुत आव- 
शयकता होती है। एकल कार्यपालिका 
में ये सभी गुण पाए जाते हैं। 
देखिए--1प'81 executive. 


single member constituency system 
(सिंगल मेम्बर कस्टीट्युएंसी सिस्टम) : 
एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्न । 
निर्वाचन-क्षेत्रो को निर्धारित करने की 
वह पद्धति जिसके अनुसार सारे देश 
को उतने निर्वाचन-क्षेत्रो में वाँट दिया 
जाता है जितने प्रतिनिधि चुनने की 
आवश्यकता होती है । उदाहरण के 
लिए यदि उत्तरप्रदेश की विधानसभा 
की सदस्य-संख्या ४३० है तो उत्तर 
प्रदेश को ४३० निर्वाचन-क्षेत्रों में वाँट 
दिया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत् 
से एक-एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 
जिस प्रत्याशी को निर्वाचन में सबसे 
अधिक मत मिलेंगे उसी को निर्वाचित 
घोषित कर दियां जाएगा । 
देखिए—multimember consti- 
tuency. 


single transferable yote system 


(सिंगल द्रांसफरेबिल वोट 
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एकल संक्रमणीय मत-प्रणाली । 
देखिए-proportional represen- 
tation. 


slavery (स्लेवरी) : दासता । 


दासता मनुष्य की उन सामाजिक 
संस्थाओं में से है जिनका रूप समय- 
समय पर वदलता रहा है। इसकी 
उत्पत्ति संभवतः उस प्रागेतिहासिक काल 
में हो गई थी जवकि धन-संपदा, सामा- 
जिक स्थिति अथवा शारीरिक क्षमता 
के आधार पर एक शक्तिशाली मनुष्य 
ने अपने इदं-गिदें के दुर्बेल मनुष्यों को 
अपना वशवर्ती बनाया और उनसे मन- 
माना काम ल्या । दासता का अर्थ 
है एक व्यक्ति का जाति, संस्कृति, 
विशेषाधिकारयुबत आथिक स्थिति, 
धर्म, विचारधारा आदि को आड़ में यह 
निरपेक्ष अधिकार कि वह दूसरे व्यक्ति 
को अपने अधीन कर ले, उससे राजी 
या वेराजी, -वलपूर्वक काम कराए और 
उसका वंयवितक विधि के अधीन पदार्थो 
की भाँति ऋय-विक्रय कराए । 


दासता के दो स्रोत हैँ-आंतरिक और 
वाह्य आंतरिक दृष्टि से माँ-वाप 
वच्चों को, पति पत्नी को और मालिक 
नौकर को दास बना सकता है । कभी- 
कभी ऋणग्रस्त व्यक्ति ऋण चुक्राने की 
खातिर स्वेच्छा से महाजन का दास वन 
जाता है। प्राचीन कारू में क्ररकर्मी 
अपराधियों को सार्वजनिक रूप से दास 
बना दिया जाता था। वाह्य खूप से, 
युद्धवंदियों की प्रायः ही यह नियति 
रहती थी कि उन्हें दास वना दिया जाता 
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उसकी नागर जनसंख्या को भी बिजेता 
के हाथों दासं बनना पड़ जाता था | 

दासता कृषक-दासता (सफ़ंडम) से 
भिन्न है । कृषक-दासता सामाजिक 
हीनता की मध्यवर्ती स्थिति है जिसमें 
कृषक-दास का अपने स्वामी से प्रादेशिक 
संबंध स्थापित हो जादा है। स्वामी 
कृपक-दास को संरक्षण प्रदान करता है 
ओर उसके वदले में कषक-दास स्वामी 
को कुछ सेवाएँ । दासता को प्राचीन 
यूनानी नगर-राज्यों अथवा दक्षिण 
अफ्रीका के नोग्रो राष्ट्रों की भाँति 
संस्थागत रूप भी दिया जा सकता है 1 

दाप्तता प्राचीन भारत, मिस्र, यूनान, 
असीरिया और रोम में पाई जाती थी । 
यूनानी विचारको में जेनोफ़ोन, प्लेटो 
और भरस्तू ने दासता का मनोवैज्ञानिक 
और प्राकृतिक आधार पर समर्थन किया 
हैं। पर सिनिकों, स्टोइकों तथा सो फ़िस्टों 
ने उसका विरोध किया है । यद्यपि लोक- 


तंत्र के विकास के साथ-साथ दासता 
' को निदनीय दृष्टि से देखा. जाता है पर 


नाञ्जी जमंनी तथा स्तालिन के रूस में 
दासता का एक नया खूप देखने को 
मिला जिसमें सत्ताधारी अधिनायक 
शासकों ने मानव के व्यक्तित्व-नाश का 
पुरा प्रयत्न किया । 
देए-—serfdom. 


social contract (10०७४ (सोशिअल 


कंट्रक्ट थ्योरी) : सामाजिक संविदा 
सिद्धांत । 

वह सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य की 
उत्पत्ति लोगों के एक स्वेच्छिक समझौते 


social contract theory 
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मानव-समाज के इतिहास को सुगमता 


. से दो भागों में वांटा जा सकता है—एक 


राज्य की स्थापना से पहले का भोर 
दूसरा राज्य की स्थापना के वाद का | 
सामाजिक संविदा-सिद्धांत के प्रवर्तको 
के अनुसार सभ्य समाज के जन्म से पहले 
का जो समय है, उसे हम “प्राकृतिक 
अवस्था कह सकते हैं। 'प्राकृतिक 
अवस्था में मनुष्य की क्या स्थिति थी, 


इस पर सामाजिक संविदा सिद्धांत के 


तीनों प्रमुख लेखक--हांब्स, लॉक और 
रूसो -- एकमत नहीं हैं । हॉब्स इस दशा 
को नितांत वर्वरता की दशा के रूप में 
चित्रित करता है । उसके अनुसार -इस 
अवस्था में मनुष्य तथा पशु के वीच 
कोई अतंर नहीं था और जो व्यक्ति 
शक्तिशाली होता था, उसी की समाज 
में जूती वोलती थी । लॉक के मत से 
यह दशा बवेरता की तो नहीं थी, पर 
असुरक्षा की अवश्य थी । उसके अनुसार 
इस अवस्था की सवसे वड़ी कमी यह 
थी कि इसमें न तो कोई ऐसा 
निश्‍चित विधान था जिसे कि सव लोग 
स्वीकार कर सकें और न कोई ऐसी 
निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित सत्ता थी जो 
अपराधी व्यक्तियों को दंड दे सके । रूसो 
ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र खींचा 
है, वह अत्यंत आकर्षक और मोहक है। 
उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 
मनुष्य पूर्णतया निष्पाप था । इस बात 
को सामाजिक संविदा के समी विचारक 
स्वीकार करते हैं कि मानव इतिहास में 
कभी-न-कभी ऐसा समय अवश्य आया 


जव मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था का अंत. 
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करने का निश्चय किया । इस निश्चय 
को एक संविदा द्वारा कार्यरूप में परिणत 
किया गया । प्राकृतिक अवस्था में 
मनुष्यों के संवंधों का नियमन करनेवाली 
एकमात्र शबित प्राकृतिक विधि थी । 
यह विधि अत्यंत अस्पष्ट थी । सामाजिक 
संबिदा ने प्राकृतिक विधि के स्थान पर 
मानवीय विधि की स्थापना की और 
निर्धारित किया कि जो व्यक्ति इस विधि 
का उल्लंघन करेगा उसे दंड मिलेगा । 
इस बिधि के संरक्षण में लोग सामाजिक 
अधिकारों का उपभोग करने लगे । 


यद्यपि सामाजिक संविदा-सिद्धांत के 

सभी समर्थक इस वात पर एकमत हैं 
क्रि राज्य मानवीय सृष्टि है एवं एक 
समझौते का फल है परंतु इस प्रश्‍न पर 
उनमें काफ़ी मतभेद है कि इस समझोते 
की क्या शर्तें थीं और वह किन-किन के 
बीच हुआ । इस सिद्धांत के अधिकतर 
समर्थक कहते हैं कि एक ही समझौता 
हुआ परंतु कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो 
कहते हैं कि दो समझौते हुए। पहला 

: सामाजिक समझौता था ओर दूसरा 
शासन-संबंधी समझौता । पहले ने सभ्य 
समाज की स्थापना की और दूसरे ने 
शासन की । कुछ लेखक इसे वास्तविक 
ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं तथा कुछ बुद्धि 
का विचार-मात्न । 

social contro! (सोशिअल कंट्रोल) : 
सामाजिक नियंत्रण । 

उत्पादन और वितरण के साधनों का 

समाज-हित में राज्य द्वारा नियमन और 
नियंत्रण । मिछी-जुली आथिक व्यवस्था 


४२० 


TT Lal SS EE रर ` 


social 


social demoeracy 


क 
लब चल 


बार ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष 
उद्योग अथवा व्यापार आदि का राष्ट्रीय- 
करण उचित अथवा संभव न समझा 
जाये । ऐसी स्थिति में राज्य का कतव्य 
हो जाता है कि उस उद्योग अथवा 
व्यापार पर ऐसा नियंत्रण रखे 
जिससे सामूहिक हित का साधन हो, 
धन और उत्पादन साधनों का अहितकर 
केंद्रण न हो तथा श्रमिकों, कृषकों और 
पिछड़े हुए वर्गो का किसी प्रकार शोषण 
त्त हो। 
देखिए--socialism. 

4९०९1९} {सोशिअल 
डेमोक्रेसी) : सामाजिक लोकतंत्र । 


नवंबर, १९१७ की रूसी क्रांति से 
पहले सभी समाजवादी दलों का चाम 
या तो सामाजिक रोकतंत्रवादी दल था 
या मजदूर दल । जमंनी का समाजवादी 
दल जो १८६० में आरभ हुआ था, 
सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दर के 
नाम से विख्यात था । बोल्शेविकों का 
भी १६१६ तक नाम रूसी सामाजिक 
लोकतंत्रवादी मज़दूर दल रहा था। 
१९१९ भें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 
स्थापना होने के बाद समाजवादी 
आंदोलन दो भागों में वेट गया--साम्य- 
वादी और गैर-साम्यवादी । सामाजिक 
लोकतंत्र समाजवादी विचारधारा का एक 
भाग रहा । उसने बोल्शेविकों के इस 


विचार को अस्वीकार किया कि पूँजीवा दियों 


के राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 
संगठन का विनाश हो जाएगा तथा उस 
के स्थान पर मजदूरों के संन्यमुख साम्य 


बाळे केका, समाज मे क ००, ह्न छाए, जाएगी । 
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सामाजिक लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत ये-- 
पूजीवादी का सुधार कर धीरे-धीरे 
समाजवाद की दिशा में प्रयाण, समाज 
वाद के प्रवर्तन में संसदीय पद्धति का 
प्रयोग, राजनीतिक लोकतंत्र और समाज- 
वाद के अभेद पर आग्रह । 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप के 
विभिन्न देशों के सामाजिक लोकतंत्रवादी 
दलों ने श्रम तथा समाजवादी इंटरनेशनल 
की स्थापना की । १६२० में इस संस्था 
ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके 
अनुसार समाजवादी सरकार का उद्देश्य 
“छोकतंत्र और समाजवाद” दोनों की 
स्थापना होना चाहिए । प्रस्ताव में 
अधिनायकवाद का वह चाहे किसी भी 
रूप में हो, विरोध किया गया और 
समाजवादियों से आशा की गई कि वे 
जाति, धमं, व्यवसाय, राजनीतिक 
संबंधों ओर लिग के भेदभाव के विना 
ही सार्वभौम मताधिकार के विस्तार के 
हारा राजनीतिक लोकतंत्र का विस्तार 
करं | समाजवाद का प्रवत्तंन धीरे-धीरे 
प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार 
होना चाहिए । राज्य के लिए उचित 
है कि वह बड़े-बड़े उद्योग-घंधों को अपने 
हाथ में ले ले और व्यक्तिगत संपत्ति 
पर बिना मुआवजा दिए अधिकार न 
करे । घरेलू खपत को चीज़ों के उत्पादन 
पर उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों 
का नियंत्रण होना चाहिए । पूंजीवाद 
से समाजवाद के परिवर्तन की प्रक्रिया में 
जो उद्योग सामाजिक नियंत्रण में न हों, 
वे लोंक-नियंत्रण में होने चाहिएँ तथा 


और -दशाओं देखिए न य 
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का निर्णय सरकार को करना चाहिए । 

सामाजिक लोकतंत्रवादी जहाँ-जहाँ सत्ता- 
रूढ हुए (विशेषकर जर्मनी, स्केडिनेविया 
तथा इंगलेंड में) वहाँ-वहाँ उन्होंने 
उद्योग-धंधों के समाजीकरण की अपेक्षा 
लोकतंत्र के सुधार और विकास में अधिक 
रुचि प्रकट की । स्केडिनेविया में सामा- 


जिक लोकतंत्रवादियों ने सरकार में अपनी . 


स्थिति का लाभ उठाकर सामाजिक 
कल्याण की अनेक योजनाएँ चालू कीं 
और उपभोक्ता सहकारी समितियों का 
उन्नयन किया । इंगलेंड में मजदुर 
सरकार ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
किया पर ये उद्योग (विशेष रूप से 
कोयला, खनन और रेल परिवहन) ऐसे 
थे जिनसे सरकार को कोई मुनाफ़ा नहीं 
हो सकता था । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद से संसार-भर 
में सामाजिक लोकतंत्रवादियो की सामान्य 
प्रवृत्ति यह रही है कि सभी उद्योग-घंधों 
का समाजीकरण न किया जाए । अधि- 
कांश सामाजिक ोकतत्रवादियों का 
लक्ष्य यह है कि कल्याणकारी विधान, 


आथिक आयोजन और सहकारी समि- ' 


तियों के विकास के द्वारा पूँजीवाद का 
सुधार-संस्कार किया जाए । 


सामाजिक लोकतंत्र का अधिकांश दर्शन 
एड्अडं बनंस्टीन (१८५०-१६३२) के 
उन विचारों पर आधारित है जो उसने 
माक्सवादी सिद्धांतों के संशोधन के सिल- 
सिले में प्रस्तुत किए हैं । 


500191 ९५५१५ (सोशिअल इक्वैलिटी) 


सामाजिक समानता । 
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socialism (सोशिअछिज्म) : समाजवाद । 
अंग्रेजी शब्द 'सोशिअलिउम' के जन्म 
के बारे में विद्वानों में मतभेद है। 
सामान्य रूप से माना जाता है कि 
'सोशिअलिस्ट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
१८३२ में सेंट साइमन के अनुयायियों के 
लिए किया गया था । कुछ अंग्रेज विद्वानों 
का दावा है कि इस शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग 'लंदन कोऑपरेटिव मेगज्ञीन' में 
“१८२६ में किया गया था ओर इसके 
कुछ वर्ष वाद ही राँबटं ओवेन के 
अनुयायी अपने-आपको 'समाजवादी' 
कहने लगे थे । १८३४ में पिएरे लेरो ने 
'एनसाइवलेपिडिया नूवेल' में समाजवाद' 
विषय परजो लेख लिखा था, उसमें उसने 
समाजवाद को व्यवितिवाद-विरोधी 
विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया था। 
१८४० तक 'समाजवाद' शब्द का समूचे 
यूरोप में प्रयोग होने लगा और व्यापक 
रूप से इसका अर्थ यह समझा जाने लगा 
कि उत्पादन के साधनों--पूँजी, भूमि 
अथवा संपत्ति-पर समूचे समाज का 
नियंत्रण अथवा स्वामित्व होना चाहिए 
और उनका प्रशासन सवके हितों को 
ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । 
गत १५० वर्षो में समाजवादका विचार 
संसार के प्रायः सभी भागों में फैल चुका 
है और अव देश अथवा क्षेत्र-विशेष की 
परंपराओं के अनुरूप अरव समाजवाद, 
अफ्रीकी समाजवाद, एशियायी समाजवाद, 
भारतीय समाजवाद, हिंदू समाजवाद, 
गांधीवादी समाजवाद जसे शब्दबंधों का 
भी प्रयोग देखने को मिलता हे । 
समाजवाद का वास्तविक अर्थ उसे 
. व्यक्तिवाद के विरोध में रखने पर ही 
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समझा जा सकता है। व्यवितवाद के 
अंतगंत सामाजिक व्यवस्था का मुख्य 
लक्ष्य यह माना जाता था कि जसेभी 


हो प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकतम 
परितोष प्राप्त कर सके । राज्य का 
कत्तव्य है कि प्रत्येक व्यवित के जीवन, 
संपत्ति और स्वतंत्रता के प्राकृतिक 
अधिकारों की रक्षा करे और समाज के 
आथिक जीवन में कम-से-कम हस्तक्षेप 
करे । व्यक्तिवादी सिद्धांत के कारण 
समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो गए 
जिनमें से प्रमुख यह था कि उद्योग-घंधों 
के पनपनने और कलू-कारखानों की 
स्थापना होने से मजदूरों का खुलेआम 
शोषण होने लगा और उनकी हालत दिन- 
पर-दिन विगड़ती गई । लुई ब्लॉक, सेंट 
साइमन, फुरियर, रॉबटं ओवेन और 
मावसं जैसे विचारको ने व्यक्तिवाद के 


दोषों का उदघाटन किया और समाज 
का सामंजस्य, समता और सहयोग के 


आधार पर संगठन करन का सुझाव 


दिया । इन बिचारको के अनसार समाज- 
वाद के मूल तत्त्व थे : (१) व्यक्तियों के 


जीवन में सामाजिक पहलुओं पर वल 
दिया जाए । व्यक्ति को निस्संग एकाकी 
प्राणी न मान कर समाज का अभिन्न 
अंग माना जाए । इस दृष्टि से सरकार 
के विभिन्न कार्य-कलाप कुछ व्यवितयों 
के हितों को ध्यान में रख कर नहीं प्रत्युत 
संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखकर 
निर्दिष्ट होने चाहिएं.।(२) पूँजीवाद मानव 
जाति का चिर-शत्रु है। आधुनिक संसार 
में जो भी बुराइयाँ और असंगतियाँ दीख 


रही हँ, उन सबके लिए पूंजीवाद ही 
उत्तरदायी है पंजीवाद ने भले 
ही कभी प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह 
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किया हो पर अव वह ॒ बिल्कुल पुरानी 
चीज़ पड़ गई है, उसका कोई उपयोग 
नहीं रहा है और उसका विनाश होने में 
ही मानव-जाति का कल्याण निहित है । 
(३) पूँजीवाद का एक मुख्य दोष यह 
है कि उसमें सामाजिक स्पर्धा को प्रश्नय 
मिलता हे । समाजवाद स्पर्धा के स्थान 
पर सहयोग का समर्थक है। (४) समाज- 
वाद में आथिक समता स्थापित करने का 
प्रयत्त किया जाएगा क्योंकि आथिक 
समता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता 
का कोई अर्थं नहीं रह जाता । 
(५) समाजवाद में उत्पादन ओर वितरण 
के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा | 
और उत्पादन तथा वितरण-व्यवश्था 
का इस प्रकार संचालन होगा जिससे 
समाज के सभी लोगों की न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 
समाजवाद की विचारधारा आधूनिक 
युग की सबसे शक्तिशाली राजनी तिक-- 
सामाजिक विचारधाराओं में से है जिसने 
हमारे जीवन के सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक जसे मूतं क्षेत्रों को ही नहीं 
प्रत्युन साहित्यिक, कलात्मक और 
दार्शनिक जसे अमूतं क्षेत्रों तक को 
प्रभावित किया है और उन्हें नई दिशा 
तथा नए मूल्य दिए हैँ | यूं तो समाजवाद 
का मूळ विचार कि समाज में एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का और एक वे 
दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके तथा 
प्रत्येक नागरिक को अपने सर्वांगीण आत्म- 
विकास की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हों, 
सभ्यता के आदि काल से ही भानव मन 
को उद्देलित करता रहा है और संसार के 
सभी प्राचीन धर्मा में मूलतः उसका 
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समर्थन किया गया है तथा प्लेटो 
(रिपब्लिक), सर थामस मोर 
(यूटोपिया) और बेकन (न्यू एटलांटिक) 
जसे कुछ विचारको ने अपने-अपने ढंग 
स आदश समाज-व्यवस्था का विशद चित्र 
भी खींचा है, पर वस्तुत. अपने वर्तमान 
रूप में समाजवाद सामाजिक, आथिक 
और राजनीतिक संगठन की एक आध निक्र 
विचारधारा है जिसके प्रवर्त का श्रेय 
काल मार्क्स और फ्रंडरिक एंगिल्स की 
उन शिक्षाओं को है जिनमें उन्होंने पँजी- 
वादी व्यवस्था की तीब्र निदा कर उसके 
ध्वंस की पंरवी की तथा पूंजीवादी 
व्यवस्था के ध्वंसावशेषों पर एक नूतन 
समाज-सगठन का स्वप्न देखा । माक्स 
से पहले जितने भी समाजवादी विचारक 
हुए थे, वे वतमान समाज की बुराइयों 
को दूर कर एक आदर्शं समाज की 
स्थापना तो अवश्य करना चाहते थे 
लेकिन वे न तो इन बुराइयों के मूल 
कारणों का ही ठीक-ठीक निदान कर 
पाते थ और न उन्हें इन बुराइयों को 
दूर करने तथा अपने लक्ष्य की सिद्धि का 
ही कोई संतोषजनक उपाय ज्ञात था । 
मावर्स ने अपनी विविध रचनाओं 
विशेपकर "कम्युनिस्ट मेनीफ़ेस्टो' 
(१८४८) और 'कंपिटल' (१८७०) 
में एक तर्कसंगत वैज्ञानिक आधार पर 
सामाजिक संबंधों के विश्लेषण का प्रयास 
किया ओर फिर उनकी असंगतियों को 
दूर करने के लिए एक सुनिश्चित पद्धति 
सुझाई । आधुनिक समाजवादी चाहे वे 
फेवियनों, संशोधनवादियों और गिल्ड 
समाजवादियों जसे विकासवादी समाजः 
वादी हों, ओर चाहे सिडिकलिस्ट, 
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वोल्शेविक और ` समाजवादी जसे 
क्रांतिकारी समाजवादी हों, मावसँ को 
अपना मूल प्रेरणा-त्रोत मानते हैं । 
संसार में समाजवादी विचारों का बडी 
तीब्र गति से प्रचार हुआ है । इसके कुछ 
विशेष कारण हैं । वर्तमान आशिक 
व्यवस्था में मजदूरों को अपने श्रम -का 
समुचित प्रतिफल नहीं मिल पाता। 
यद्यपि उत्पादन में मुख्य भूमिका श्रमिकों 
की होती है लेकिन उत्पादन का अधिकांश 
लाभ पूँजीपतियों अथवा मज्ञदूरों के सेवा- 
निणोजको तथा विचौलियों की जेवों 
में चला जाता है । वर्तमान व्यवस्था का 
संगठन इस आधार पर किया गया है 
जिससे अमीरों का ही हित साधन हो । 
फलतः समाज में आथिक विषमताएं 
बढ़ती हैं--अमी र ज्यादा अमीर होते चले 
जाते हैं और गरीव ज्यादा गरीव । अतः 
राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि वह भूमि, पूंजी तथा उत्पादन के 
उन साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित 
करे जिनका इस समय पंजीपतियों के 
हित में उपयोग हो रहा है और फिर 
इनका उपयोग इस दृष्टि से करे कि 
समाज के सभी वगा का अधिक-से- 
अधिक भला हो सके । समाजवाद न्याय 
तथा औचित्य के सिद्धान्तों पर आधारित 
हे । वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की 
गला-काट प्रतियोगिता से छोटे उद्यमियों 
का तो नाश होता ही है, आथिक अपव्यय, 
कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक उत्पादन 
और वेरोजगारी की संभावना भी तीव्र 
हो जाती है । समाजवाद के अन्तगंत इस 
प्रतियोगिता तथा अपव्यय की गुंजाइश 
नहीं रहेगी भर अधिक चरित्रवान्‌ 


व्यक्तियों का विकास हो सकेगा । समाज- 
वादी सिद्धांत को राज्य के स्वरूप संबंधी 
सावयव सिद्धांत से भी पोषण प्राप्त होता 
है । राज्य के सावयव सिद्धांत में माना 
जाता है कि समाज व्यवितयों का 


-संकलन-मात्र न होकर एक सावयव सत्ता 


है, सवका हित कुछ व्यवितयों के हित 
की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है 
और 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' 
आदशं की सिद्धि के लिए एक व्यक्ति के 
हित को अनेक व्यवितयों के हितों को 
वेदी पर निछावर किया जा सकता है । 
समाजवाद के पक्ष में प्रस्तुत की जाने 
वाली इन युक्तियों की सच्चाई का एक 
ज्वलंत प्रमाण यह है कि आधुनिक 
सरकारे वे चाहे किसी भी विचारधारा 
की अनुयायी हों, अनेक ऐसे कायं करती 
हैं जसे सिवके ढालना, डाक-तार विभागों 
का संचालन, रेलों का संचालन, जो 
समाजवादी स्वरूप के हैं । स्वयं संयुक्त 
राज्य अमरीका तक में १६३०-४० में 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आथिक मंदी का 
सामना करने के लिए 'नई नीति' 
(न्यु डील) के अंतगत अनेक समाजवादी 
कार्यक्रमों पर अमल किया था । वस्तुतः 
समाजवाद राजनीतिक लोकतंत्र का 
आथिक संपुरक है । 

समाजवाद के विरोध में प्रस्तुत किया 
जाने वाला मुख्य तक यह है कि समाज- 
वाद द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था को 
व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता । 
समाजवाद के आलोचकों का कहना है 
कि व्यक्तिगत संपत्ति और उत्पादन के 
साधनों पर समाज का नियंत्रण नैतिक 
भर आथिक दोनों दृष्टियों से अनुचित 
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है । यदि व्यक्तिगत संपत्ति तथा उत्पादन- 
साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित 
हो गया, तो इससे मनुष्य में पहल करने 
की और आगे वढ्ने की प्रेरक शक्ति 
का नाश हो जाएगा ओर यह एक ऐसी 
शक्ति है जिसके नाश का आथिक 
समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । समाज- 
वाद के विरोधियों के अनुसार समाज- 
वादियों की यह भयंकर भूल है कि वे 
राज्य की क्षमता की सीमाओं को समझे 
बिना उसके कार्यक्षेत्र को अधिकाधिक 
वढाने की माँग करते हैं। सरकार 
एकाधिकार की बुराइयों को रोक या 
कम कर सकती है तथा आर्थिक 
गतिविधियों पर नियंत्रण भी रख सकती 
है, लेकिन उसके लिए उद्योग-घन्धों का 
संचालन करना आसान नहीं है। सरकारी 
कामों में जिस नौकरशाही ओर लाल- 
फोताशाही का बोलवाला रहता है, 
उसके कारण राज्य उद्योगधंधों का 
कुशलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता । 
समाजवाद के विरोध में एक तकं यह भी है 
कि इसके अंतत व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
सोमित हो जाती है। मिल ओर स्पंसर 
जैसे व्यमितचादी विचारको ने इस तकं 
पर बहुत बल दिया है । समाजवादी 
व्यवस्था में समाज का संगठन कुछ इस 
प्रकार होता है मानो वह एक सेना हो 
जिसकी अपनी कोई अंतःप्रेरणा न हो 
-और जो अनुशासनवद्ध रोति से अपने 
सेनापतियों का आदेश-पालन करना भर 
जानती हो । 
भारत में समाजवादी विचारधारा का 
प्रवेश राष्ट्रीय आंदोलन के आरभ से 
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लक्ष्य देश के लिए राजनीतिक स्वतत्रता 
प्राप्त करना ही नहीं था बल्कि राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता तो समतायुक्त और न्याययुक्त 
समाज को स्थापना के लिए एक सोपान- 
मात्र थी | उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय 
पुनर्जागरण के प्रमुख कणंधारो, रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम 
तीथं और दयानंद सरस्वती ने समस्त 
वर्गो की स्वतंत्रता तथा समता के 
सिद्धांतों का समर्थन किया था। 
राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीयों के लिए 
जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसमें 
देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक 
और आथिक न्याय का विधान था । 
वोल्शेविक क्रांति ने भारतीय बुद्धिजीवियों 
और राष्ट्रीय नेताओं के एक बहुत बड़े 
वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट किया तथा 
एम० एन० राय, जयप्रकाश नारायण, 
आचार्य नरेंद्र देव आदि ने पाश्‍चात्य 
समाजवाद की भारतीय पृष्ठभूमि में 
व्याख्या करने का प्रयास किया । महात्मा 
गांधी का अहिसक समाजवाद पश्चिम 
के भौतिकवादी समाजवाद को भारत “के 
आध्यात्मिक परिवेश में उपस्थित करता 
है । यद्यपि महात्मा गांधी अपने लिए 
निर्धनता को ही श्रेयस्कर मानते 
थे, पर उनकी यह अहनिश इच्छा रहती 
थी कि जनसाधारण को गरीबी से छट- 
कारा मिळे । आज संसार में धन-संपदा 
का जो विषम विभाजन पाया जाता हैं, 
महात्मा गांधी उसे एक गहरी सामाजिक 
बुराई समझते थे । उनके अनुमा र “किसी 
स्वस्थ समाज के अंदर चंद आदमियों में 
धन का केंद्रित हो जाना और लाखो 


का वेकार होना एक महान सामाजिक | 
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अपराध या रोग है जिसका इलाज 
अवश्य होना चाहिये ।” महात्मा गांधी 
आथिक समानता को आहिसात्मक 
स्वतंत्रता की पटताली मानते थे। 
उन्होंने लिखा था, “आथिक स्वतंत्रता 
के प्रयत्न के माने पूँजी और श्रम के 
शाश्वत विरोध का परिहार करना 
है । उसके माने ये है कि एक तरफ़ से 
शिन मुठ्ठीभर धनाढ्यों के हाथ में 
राष्ट्र की संपति का अधिकांश एकत्रित 
हो गया है, वे नीचे को उतर और जो 
करोड़ों नंगे-भूखे हैं, . उनकी भूमिका 
ऊंची उठे। जव तक मालदार भौर भूखी 
जनता के बीच यह चौड़ी खाई मौजूद 
है, तव तक अहिंसक राज्य-पद्धति सवेथा 
असंभव है'*"अगर संपत्ति और संपत्ति 
से होने वाली सत्ता का खुशी से त्याग 
नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक 
हित के “लिए उसका उचित वितरण 
नहीं किया जाएगा तो हिसात्मक क्रांति 
और रक्तपात अवश्यंभावी है ।” 
स्वतंत्रता-संघर्ष के दौरान जवाहर- 
लाळ नेहरू और सुभाष बोस ने 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा को समाज- 
वाद की दिशा में उन्मुख करने का 
प्रयास किया था 1 जवाहरलाल नेहरू ने 
१९२९ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा 
के अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए कहा 
या, “मुझे खुलेआम स्वीकार करना 
चाहिए कि मैं समाजवादी हूँ । हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि आज 
समाजवाद का दर्शन धीरे-धीरे 
सारे संसार में समाज की समूची 
संरचना में व्याप्त हो गया है ओर 
विवाद के प्रश्‍न केवल यह हैं कि उप्त 
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की सिद्धि की दिशा में किस गति से 
और किन उपायों से बढ़ा जाए। 
यदि भारत को अपनी दरिद्रता तथा 
असमानता का अंत करना है तो उसे 
भी इसी मार्ग पर जाना पड़ेगा । हाँ, 
यह दूसरी वात है कि वह अपने निजी 
उपाय निकाल सकता है और इस 
आदर्श को राष्ट्र की अंतरात्मा के 
अनुकुल ढाल सकता है ।” 

स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र के पुननिर्माण 
का उत्तरदायित्व भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस तथा देश के प्रथम प्रधान मंत्री 
श्री जब'हरलाल नेहरू के कंधों पर 
आया । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
ने नवम्बर, १६४७ के अपने अधिवेशन 
में घोषणा की, “राजनीतिक स्वतंत्रता 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ अब यह आवश्यक 
है कि कांग्रेस दूसरे महत्‌ अनुष्ठान में 
लग जाए। वह अनुष्ठान है । देश में सच्चे 
लोकतंत्र की और सामाजिक न्याय तथा 
समता पर आधारित समाज की स्थापना । 
इस समाज में यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष को अवसर की समता तथा 
अपने व्यक्तित्व के निर्वाध विकास के लिए 
कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो । यह उद्देश्य 
तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि 
लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र से सामा- 
जिक और आर्थिक क्षेत्रों में विस्तार 
हो” । श्री नेहरू की अध्यक्षता में एक 
उच्चस्तरीय समिति नियुवत की गई 
जिसे यह काम सौंपा गया कि वह 
कांग्रेस के आथिक कार्यक्रमों को निर्घा- 
रित करे । समिति के प्रतिवेदन में अन्य 
वातों के साथ-साथ संस्तुति की गई थी 
कि आय की अधिकतम और न्यूनतम 
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सीमा निर्धारित की जाए, अधिकतम 
आय न्यूनतम आय से २० गुने से अधिक 
न हो, राज्य तथा काश्तकार के वीच 
सभी मध्यस्थों को समाप्त कर दिया 
जाए और उनकी जगह मुनाफा न 
कमाने वाली संस्थाओं जैसे कि सहकारी 
संस्थाओं को प्रतिष्ठा की जाए, सरकार 
प्रयोग के तौर पर सहकारी खेती की 


व्यवस्था करे, नए उद्योगों के निवेश 


तथा लाइसंसों पर नियंत्रण रखा जाए, 
प्रतिरक्षा तथा सामाजिक उपयोगिता 
से संवंधित नए उद्यमों को सार्वजनिक 
नियंत्रण में रखा जाए, वर्तमान .उद्यमों 
को धीरे-धीरे सावेजनिक नियंत्रण में 
ले आया जाए, निजी उद्यम में मैनेजिग 
एजेंसी की व्यवस्था को यथाशीघ्र समाप्त 
किया जाय तथा वेककारी उद्यम तथा 
वीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना 
चाहिए । काँग्रेस के जयपुर अधिवेशन 
(दिसंत्रर, १९४८) में यह प्रतिवेदन 
स्वीकार कर लिया गया । जयपुर अधि- 
वेशन में कांग्रेस फा लक्ष्य भी बदल 
दिया गया ओर अव वह हो गया--“वेध 
उपायों द्वारा विश्व शांति तथा म्रातता 
के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर और 
राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक 
अधिकारों की समता पर आधारित 
सहकारी लोकराज्य को स्थापना । 
जनवरी, १६५५ में आवडी अधिवेशन 
में कांग्रेस का लक्ष्य 'समाजवादी ढंग के 
समाज' की स्थापना हो गया जिसके अंत- 
गंत “उत्पादन के मुख्य साधन सामाजिक 
स्वामित्व तथा नियंत्रण के अधीन होते 
हैं, उत्पादन का धीरे-धीरे विकास होता 
है और राष्ट्रीय धन-संपदा का समाने 


वत्र ” भारतीय संसद्‌ नेभी 
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दिसंवर, १६५४ में एक संकल्प द्वारा 
देश का लक्ष्य “समाजादी ढंग के छोक- 
हितकारी राज्य की सिद्धि निर्धारित 
किया । 
कांग्रेस ने १९६३ में लोकतंत्र और 
समाजवाद विषय पर एक संक्षिप्त प्रति 
वेदन प्रकाशित किया तथा जनवरी, 
१९६४ में भुवनेश्वर अधिवेशन में उसे 
स्वीकार किया । प्रतिवेदन में देश में 
लोकतंत्रातमक समाजवाद की स्थापना 
के लिए अनेक कार्यक्रमों का सुझाव दिया 
गया था । 
यद्यपि श्री नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व के 
काल में कांग्रेस दल तथा सरकार ने देश 
को समाजवाद का.लक्ष्य तो अवश्य दिया 
पर उसकी प्राप्ति के छिए वे अधिक कुछ 
न कर सके । जमींदारी और अस्पृश्यता 
उन्धूळन जैसे कार्यक्रमों तथा बिविध 
पंचवर्षीय योजनाओं ने देश में सामाजिक 
जागरण तो अवश्य उत्पन्न किया पर 
इससे समाजवादी लक्ष्य को प्राप्ति न हो 
सकी । कांग्रेस के भीतर इस शिथिलता 
के प्रति असंतोष बढ़ता गया और १९६७ 
में चोथे आम चुनावों के पश्चात्‌ अखिल 
भारतीय कांग्रेस महासमिति ने अपने 
दिल्ली अधिवेशन में एक १०-सूत्री कार्य 
क्रम स्वीकार किया जिसमें अन्य बातों के 
साथ-साथ यह भी कहा गया था कि बैंकों 
पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया 
जाए, वीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाए, 
देशी नरेशों के विशषाधिकारों तथा 
निजी थैलियों को समाप्त किया जाए 
और १९७५ तक लोगों की न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था 
की जाए । आथिक नीति के व्यापक _ ( 
प्रश्नों को लेकर श्रीमती गांधी तथा | 
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कांग्रेस सिंडीकेट-गुट के वीच की खाई 
चौड़ी होती गई । जुलाई, १६६९ में 
कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन में श्रीमती 
इंदिरा गांधी ने देश की आथिक नीति के 
संबंध में अपने स्फुट ब्रिचारों को एक नोट 
कारूप दिया जिसमें कांग्रेस कार्यसमिति से 
निवेदन किया गया था कि वह वडे बेकों 
के राष्ट्रीयकरण, सरकारी प्रतिभूतियों में 
बेंकों द्वारा पूँजी-विनियोग की कानून- 
संमत राशि की सीमा में वृद्धि, एकाधि- 
कार को सीमित करने और औद्योगिक 
लाभ में कभंचारियो के भागीदार होने के 
प्रश्नों पर विचार करे । यद्यपि काँग्रेस 
के विभाजन के मूल में व्यक्तियों की 
टकराहट तथा सत्ता-संघषं का प्रश्‍न 
निहित था, लेकिन उसके लिए श्रीमती 
गांधी की समाजवाद तथा वामपक्षोन्मुखी 
प्रवृत्तियाँ भी कम उत्तरदायी न थी । 
कांग्रेस के विभाजन के वाद से देश के 
१४ प्रमुख बैंकों तथा सामान्य वीमा 
का राष्ट्रीयकरण हो चुका है भौर देशी 
नरेशों के विशेषाधिकारों तथा निजी 
थैलियों को समाप्त करने के लिए 
सरकार कतसंकल्प है । संविधान में अनेक 
द्रव्यापी परिवतेनों, शहरी संपत्ति की 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने और 
व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकाधिक नियं- 
त्रण लगाने के प्रस्ताव भी विचाराधीन 
हँ । तथापि, इन प्रयत्नों के बावजूद यह 
नहीं कहा जा सकता कि देश समाजवाद 
की दिशा में हृढ़तापूर्वंक आगे बढ़ता जा 
रहा है । 
सविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस 
के दौरान एक सदस्य श्री हसरत मोहानी 
द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि देश को 
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ढंग पर भारतीय समाजवादी गण- 
राज्य संघ घोषित किया जाए । 
यह प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं हुआ कितु 
प्रस्तावना में नागरिकों को “सामाजिक, 
आथिक और राजनीतिक न्याय, विचार 
अभिव्यक्ति, विशवास, धमं और उपासना 
की स्वतंत्रता” प्रतिष्ठा और अवसर की 
की समता, प्राप्त कराने का संकल्प किग्रा 
गया है । संविधान ने मूल अधिकारों के 
अंतर्गत नागरिकों को विधि के समक्ष 
समता दी है और धम,मूलवंश,जाति,छिग 
या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का 
प्रतिषेध किया है | राज्याधीन नौकरियों 
या पदों पर नियुक्ति क संबंध में सव 
नागरिकों को अवसर की समता दी गई 
है । संविधान ने अस्पृश्यता का अंत कर 
दिया है और उससे उपजी किसी 
निर्योग्यता को लागू करना अपराध 
घोषित किया है जो विधि के अनुसार दंड- 
नीय है । संविधान के भाग में ४ दिए गए 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व देश 
में समाजवादी राज्य की आधारशिला 
बन सकते हैं । संबिधान के अनुच्छेद ३७ 
में कहा गया है कि इस भाग में दिए 
गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा 
बाध्यता न दी जा सकेगी किंतु तो भी 
इनमें दिए गए तत्त्व देश के शासन में 
मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वो 
का प्रयोग करना राज्य का कत्तव्य 
होगा । अनुच्छेद ३८, ३६, ४१, ४२, 
४३, ४७ में विविध समाजवादी 
और लोककल्याणकारी कार्यक्रमों का 
संकेत किया गया है । 


देखिए 
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common 8000 
directive principles of 
state policy 
fabianism 
fundamental rights 
guild socialism 
marxism 
right to property 
socialist pattern of 
society 
state-socialism 
syndicalism. 
Titoism 
socialist pattern of society 
(सोशिअछिस्ट पेटने ऑफ़ सोसाइटी) : 
समाजवादी ढंग का समाज । 


वात पर वल दिया जाता है कि समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, सामा- 
जिक और आथिक न्याय मिले और 
सभी को उन्नति के समान अवसर 
मिले । (२) ऐसे समाज में जातिगत, 
वंशगत, धमंगत और छिगगत विभेद 
. नहीं वरते जाते। ऐसे समाज में धन के 
आधार पर किसी की कम या अधिक 
प्रतिष्ठा नहीं होती । साथ ही इस 
समाज में सभी को पूर्ण रोजगार का 
आश्वासन मिळता है। (३) राज्य का 
-उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण 
रहता है और वह उन साधनों 
का सार्वजनिक हित के लिए उपयोग 
करता है। (४) राज्य समाज का 
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनवरी, 
१६५५ में आवडी अधिवेशन में एक 
विशेप प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस का रक्ष्य 
समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना 
घोषित किया था । प्रस्ताव में कहा 
गया था कि “भारतीय संविधान की 
प्रस्तावना और राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्वों में की गई प्रतिज्ञा को 


पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक हे कि 


हम नियोजित अर्थ-व्यवस्था का आश्रय 
लें और नियोजन फे द्वारा देश में ऐसे 
समाजवादी समाज की स्थापना करें 
जिसमें उत्पादन के समस्त सांधनों पंर 
सार्वजनिक स्वामित्व हो, क्रमशः उत्पा- 
दन बढ़े और राष्ट्रीय आय का बँटवारा 
उचित हो । प्रोफ़ेसर श्रीमन्ता- 
रायण ने जो भारतीय कांग्रेस के महा- 
मंत्री थे, समाजवादी ढँग के समाज की 
निम्न विशेषताएँ वताई थीं : (१) 
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आथिक ढाँचा इस प्रकार तैयार करता 
है कि सारी' संपत्ति कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों के ही हाथों में केंद्रित न हो । 
(५) नियोजन के अनुसार देश के 


. उत्पादन और देश की संपत्ति को बढ़ाने 
का प्रयत्न किया जाता है। (६) यह 
भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय संपत्ति 


और आय का न्याययुक्त वितरण हो 
और आय संबंधी वर्तमान असमानताएं 
यथाशीघ्र समाप्त कर दी जाएं। (७) 
समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में 
जो परिवर्तेन हों वे धीरे-धीरे, .शांतिपुर्ण 
और सांविधानिक उपायों से किए जाएं। 
(८) समाजवादी ढंग का समाज तभी 
स्थापित हो सकता है जब आथिक और 
राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो 
तथा सारी सत्ता गाँव-पंचायतों को दे 
दी जाए और विशाल पैमाने पर लघु- 
उद्योग स्थापित किए जाएं । समाजवादी 
ढंग के समाज की संकल्पना के अनुसार _ 2 





social justice ४३० 


कांग्रेस की आथिक नीति किसी वाद की 
गुलाम नहीं है, वह उन्नतिशील अवश्य 
है पर कोरी सिंद्धांतनिष्ठ नहीं है । 
देखिए--socialism. 
50९1 051०0 (सोशिअल जस्टिस) : 
सामाजिक न्याय । 
देखिएjustice. 
social Jegislation (सोशिअल लेजि- 
स्लेशन) : सामाजिक विधान । 
संपर्ण समाज अथवा समाज के कुछ 
बिशिष्ट पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति में 
सुधार करने के लिए वनाए गए कानून । 
उदाहरण के लिए वालकों, स्त्रियों और 
मज़टूरों की दशा में सुधार करने के 
लिए बनाए गए विविध. कानून सामाजिक 
विधान की श्रेणी में आते हैं। 
social security (सोशिअल सिक्यू- 
रिटी) : सामाजिक सुरक्षा । 
सरकार की ओर से व्यक्तियों तथा 
उनके परिवारों के लिए पेंशन, वीमा, 
शिक्षा आदि समाज-कल्याणकारी 
सुविधाओं की व्यवस्था के सिद्धांत या 
कार्यक्रम । 
social Welfare (सोशिअल वेलफेयर) : 
समाज-कल्याण । 
समाज के अनुन्नत, असमर्थ भौर दरिद्र 
वर्गों अथवा समुदायों की सहायता के 
लिए संगठित सरकारी और गैर-सरकारी 
सामाजिक सेवाएं । 
S०८० (सोसाइटी) : समाज । 
` देखिए--5tate. 
soverelgnty (सांवरेनटी) : प्रभुसत्ता । 
प्रभुसत्ता राज्य का निर्माण करने वाले 
तत्त्वों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


sovereignty 





द्वारा राज्य एवं अन्यान्य समुदायों के 
वीच भेद प्रकट होता हे । प्रभुसत्ता का 
तात्पयं राज्य की उस सर्वोच्च शवित से 
है जो आदेश दे सकती है और उनका 
पालन करा सकती है। प्रभुसत्ता के दो 
पहल होते हैँ-आंतरिक और वाह्य । 
आंतरिक रूप से राज्य सर्वोच्च होता है 
और वाह्य रूप से स्वतंत्र । राज्य के 
अंदर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
एवं समुदाय के लिए आवश्यक है कि 
वह राज्य के आदेशों को शिरोधार्य करे । 
राज्य अपने से बाहर की किसी शक्ति 
के आश्रित नहीं होता । 


अर्वाचीन काल में राज्य की प्रभुसत्ता 
के ऊपर बहुवादियों और अंतर्राष्ट्रीय 
विधि के समर्थकों ने कठोर आक्षेप किए 
हूँ । वहुवादियों का विचार है कि राज्य 
की प्रभुसत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए और 
समाज के विभिन्न समुदायों को भी 
इसका कुछ-न-कुछ अंश प्राप्त होना 
चाहिए। यद्यपि बहुवादी राज्य की 
प्रभुसत्ता के कटु आलोचक हैं, लेकिन वे 
भी यह स्वीकार करते हें कि विभिन्न 
समुदायों में संघर्ष उत्पन्न होने की 
स्थिति में राज्य की प्रभुत्व-शक्ति ही 
उनके वीच समन्वय स्थापित कर सकती 
है । अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वस्तुतः 
प्रभावी होने के मागं में सबसे बड़ी 
वाधा राज्यों को प्रभुत्व शक्ति की है। 
यद्यपि प्रभुसत्ता राज्य का अभिन्न अंग 
है औरु कोई भी राज्य, जहाँ तक 
संभव हो, स्वेच्छा से अपनी प्रभुसत्ता का 
परित्याग अथवा परिसीमन करने को 
तयार नहीं होता, आज के युग में प्रभु- 
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speaker 


दुर पड़ गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की 
सदस्यता, राज्यों के वीच पारस्परिक 
संधियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि, यूरोपीय 
साझा मंडी जैसे संगठनों की सदस्यता 
आदि सभी राज्यों की प्रभृसत्ता को 
सीमित करते है । राज्य की प्रभुसत्ता 
का निवास कहाँ है इस विपय को 
लेकर काफी वाद-विवाद रहा है । पहले 
प्रायः यह माना जाता था कि प्रभुसत्ता 
का निदास राज्य के राजा में होता है, 
राजा ही परमप्रभु है कितु कालांतर में 
जनतंत्रात्मक सिद्धांतों 
साथ-साथ यह माना जाने लगा कि प्रभु- 
सत्ता का वास जनता के संकल्प में है, 
राजा की इच्छा में नहीं । 
देखिए—internationalism. 


P०३९7 (स्पीकर) : अध्यक्ष । 


विधान सभा का अध्यक्ष । इंगलंड में 
मुलतः स्पीकर हाउस ऑफ कामंस का 
प्रवक्ता हुआ करता था और वह हाउस 
ऑफ कामंस के संदेश सम्राट्‌ की सेवा 
में निवेदन किया करता था । अध्यक्ष 
का पद संसदीय प्रथा को इंगलेंड की 
विशेष देन है। भारत में लोकसभा 
तथा विधानसभाओं के पीठासीन अधि- 
कारियों का नाम अध्यक्ष है। राज्य 
सभा तथा विधानपरिषदों के पीठासीन 
अधिकारियों को सभापति कहते हैं। 
“सदन के सभी वर्ग अध्यक्ष की सत्ता का 
सम्मान करते हैं और सदन की कार्यवाही 
का उचित संचालन बहुत कुछ अध्यक्ष की 
कार्यकशलता पर निर्भर है । लोकसभा/ 
विधानसभा के सदस्य अपने में से ही 
एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करते 
हैं । उसके निर्वाचन को तिथि राष्ट्रपति/ 


के विकास के 
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राज्यपाल निर्धारित करता है। अध्यक्ष 
का निर्वाचन बहुमत के आधार पर 


होता है। अध्यक्ष का कार्य सदन के . 


वाद-विवादों तथा अन्य कार्यवाही का 
नियमन करना है । सदन की कार्य-विधि 
संबंधी मामलों में उसे स्वविचेकी 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। सदस्यों के लिए 
आवशयक है कि वेअध्यक्ष को आदर- 
सूचक शब्दावली में सम्बोधित करें । वे 
अध्यक्ष की अनुमति होने पर ही वोलते 
हूँ । कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के लिए उसके सम्मुख तभी प्रस्तुत किया 
जा सकता है जबकि अध्यक्ष उसे 
प्रमाणीकृत कर देता है । धन-विधेयकों 
के संबंध में अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र आव- 
श्यक माना जाता है। अध्यक्ष सभा के 
बिशेपाविकारों का अभिरक्षक होता है 
और विशेषाधिकार संबंधी कोई प्रश्न 
अध्यक्ष की स्वीकृति मिलने पर ही 
उठाया जा सकता है । वह विशेषाधिकार 
संवंधी कोई भी प्रश्‍न विशेषाधिकार 
समिति की जाँच-पड़ताल को सौंप 
सकता है । 


देखिए-chairman . 
deputy chairman 
deputy speaker. 
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(स्पेशिअळाइज्ड एजेंसीज़ ऑफ द 


यू. एन.) : संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट 
अभिकरण । 


संयुबत राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभि- 
करण पृथक्‌ और स्वायत्तशासी अभि- 
करण हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के 
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माध्यम से कार्यं करते हैं। इस समय 
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख विशिष्ट 
अभिकरण हैं: (१) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु 
' शक्ति अभिकरण (इंटरनेशनल एटाँसिक 
` एनर्जी एजेन्सी) : इसकी स्थापना १९५७ 
में हुई थी । इसका लक्ष्य शांति, स्वास्थ्य 
और समृद्धि के कार्यो में परमाणु शक्ति 
का प्रयोग करना हे । यह विकासशील 
देशों को प्राविधिक सहायता देती है और 
विभिन्न देशों के बीच प्राविधिक 
सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन 
देती है। इसका मुख्य कार्यालय विएना 
में है। (२) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 


(इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज्रेशन) : 


यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी 
विशिष्ट संस्थाओं में है । यह सरकार, 
श्रमिकों और प्रवंधकों के सहयोग से 
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय करती है और 
उनके माध्यम से मज़दूरों की दशा 
में सुधार करने का, उनकी उत्पादन- 
शीलता बढ़ाने का ओर आशिक तथा 
सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने का 
प्रयत्न करती है । इसका मुख्य कार्यालय 
जेनीवा में है । (३) खाद्य तथा कृषि संग- 
ठन. (फूड एंड एग्रिकल्चर ऑर्गेनाइ- 
जेशन) : यह संगठन विभिन्न राष्ट्रो के 


क्रषि-क्षेतों, वनों तथा मत्स्य-क्षेत्रों के ` 


सुधार का तथा उनके पोषण-स्तर बढ़ाने 
का प्रयास करता है। १९६० में खाद्य 
तथा कृषि संगठन ने भूख की समस्या 
पर संसार का ध्यान केंद्रित करने के 


लिए “भूख से मुक्ति अभियान! (फ्रीडम 


फ्रॉम हंगर कॅम्पेन) आरंभ किया था । 
१९६३ में उसने विश्व की खाद्य सम- 
स्या का हल करने के लिए विश्व खाद्य- 
कार्यक्रम आरंभ किया था । इसका मुख्य 


कार्यालय रोम में है । (४) संयुक्त राष्ट्र 
शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन 
(यूनाइटेड नेशंस ऐजूकशनल, साइटि- 
फिक एंड कल्चरल आगंनाइजेशन) : 
यह मानव-जाति ` को अज्ञान और 
अशिक्षा से मुक्त कराने के लिए कायं 
करता है और शिक्षा तथा संस्कृति के 
आदान-प्रदान द्वारा ग्रंतर्राष्ट्रीय सद्भाव 
बढ़ाने में योग देता हे । इसका प्रधान 


२, 


कार्यालय पेरिस में हे। (५) विश्व 
स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ आँगनाइ- 
जेशन) : यह मानव-जाति के लिए 
स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर प्राप्त करना 
चाहता है तथा मलेरिया और तपेदिक 
जैसी व्यापक वीमारियों का समूल नाश. 
करने के लिए अभियान चलाता है, महा- 
मारियों की रोकथाम का उपाय करता 
है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण 
देता है और अंतर्राष्ट्रीय. चिकित्सा 
अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है । इसका 
प्रधान कार्यालय जेनीवा में है । (६) 
अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बँक 
(इंटरनेशनल बंक फ़ॉर रिकंस्ट्रवशन एंड 
डेवलपमेंट) : यह बैंक आथिक विकास के 
लिए ऋण देता है और एक देश को 
दूसरे देश में पूंजी लगाने के लिए 
प्रोत्साहन देता है। इसका प्रधान कार्यालय 
वाशिंगटन डी. सी. में है । (७) अंतर्रा- 
ष्ट्रीय बित्त निगम (इंटरनेशनल फ़ाइ- 
नेस कार्पोरेशन) : इसकी स्थापना 
१९५६ में अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा 
विकास बैंक की एक संवद्ध संस्था के रूप 
में हुई थी । यह गैर-सरकारी पूंजीपतियों 
को इस बात का प्रोत्साहन देता है कि 
वे सरकार की गारंटियों के बिना ही 
कम विकसित देशों में अपनी पूंजी 
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लगाए । इसका प्रधान कार्यालय भी 
वाशिगटन, डी. सी. में है। (८) अंतर्रा- 
ष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलप- 
मेंट असोसिपेशन) : इसकी भी स्था- 
पना अतराट्रीय पुननिर्माण तथा विकास 
वंक की एक संवद्ध संस्था के रूप में 
१९६० में हुई थी और इसका प्रधान 
कार्यालय भी वाशिगटन, डी. सी. में है । 
यह्‌ अल्म-विकासित देशों की महत्त्वपूर्ण 
विकास-प्रांयोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत 
नरम शर्त पर ऋण प्रदान करता है । 
(९) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोश (इंटरनेश- 
नल मोनोटरी फंड) : यह संस्था संसार 
के विभिन्‍न देशों को उनकी मुद्रा संबंधी 
समस्थाओं, मुद्रा के विनिमय और स्थि- 
रीकरण के संबंध में सहायता देता है । 
इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन, 
डी. सी. में है (१०) अंतर्राष्ट्रीय 
असेनिक विमानच.लन संगठन (इंटर- 
नेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइ- 
जशन) : यह एक देश से दूसरे देश की 
विमान-यात्रा को सुगम बनाने का 
प्रयास करता है। इसका प्रयत्न होता 
है किं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के 
संबंध में एकसे विनियमों का प्रयोग 
क्रिया जाए, और सीमा-शल्क, आध्रवास 
तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया 
आसान को जाएं। इस संगठन का 
प्रधान कार्यालय मोंट्रिअळ में है (११) 
सावंभौम डाक संघ (युनिवर्सल पोस्टल 
युनियन) आज सारा संसार 
पत्राचार के पारस्परिक विनिमय के 
लिए एक डाक क्षेत्र के रूप में कायं कर 
रहा है । इसका वहुत-कुछ श्रेय सावें- 
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को है । इस संघ का मुख्य कार्यालय वनं 
में है ।( १२) अंतरराष्ट्रीय.दूर-संचार संघ 
(इंटरनेशनल टेलेकम्युनिकेशन यूनि- 
यन) : इसकी सर्वप्रथमं स्थापना पेरिस 
में अंतरराष्ट्रीय तार संघ (इंटरनेशनल 
टेलीग्राफ़ यूनियन) के रूप में १८६५ में 
हुई थी। १६४७ में इसका पुनगंठन 
किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र संघ 
का विशिष्ट अभिकरण वन गया । यह 
टेलीफोन, तार, रेडियो और टेलीविजन 
प्रसारणों के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
को बढ़ावा देता है। इसका वतमान 
प्रधान कार्यालय जेनीवा में है । (१३) 


' विश्व ऋतुविज्ञान संगठन (वल्ड 


मेटियोरोलॉजिकल आँगनाइजेशन) 
इस संगठन का मुख्य कार्य मौसम- 
संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करना 


ळं 


और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


को प्रोत्साहन देना है। इसका प्रधान . 


कार्यालय जेनीवा में है। (१४) अंतर- 
सरकारी समुद्रतटीय परामर्श संगठन 
(इंटर-गवनंमेंटल मेरिटाइम कंसलटेटिव 
ऑर्गेनाइडेशन) : इस संगठन का मुख्य 


` लक्ष्य समुद्र-यात्रा को निरापद बनाना 


भर वाणिज्य के विस्तार के लिए विना 
किसी भेदभाव के नौ-वहन की 
सुविधाओं का विकास करना है । 
इसका प्रधान कार्यालय लंदन में है । 
(१५) तटकर ओर वाणिज्य संबंधी 
सामान्य करार (जनरल एग्रीमेंट ऑन 
टेरिपस एंड ट्रेड) : इस करार का मुख्य 


लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच वाणिज्य. 


संबंधी प्रतिबंधों को दूर करना है । . 


अल 
क॑» और 
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प्रभावः क्षेत्र प्रायः उस भौगोलिक प्रदेश 
को कहा जाता था जिस पर उन्नीसवीं. 
शताब्दी में कोई बड़ा राष्ट्र इस आधार 
पर अपना विशेष अधिकार अथवा दावा 
प्रकट करता था कि वह उसके निवासियों 
को पिछडेपन की स्थिति से हटाकर 
सभ्यतद की दिशा में ले जाएगा । 
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समझा जाता था । जब कभी नए दल 
का राष्ट्रपति सत्तारूढ़ होता था, अनेक 
पुराने राजकर्मचारियों को अपना पद 
रिक्त करना पड़ता था और उनके 
स्थान पर नया राष्ट्रपति अपनी रुचि 
के उम्मीदवारों को नियुवत कर लेता 
था । 


नई दुनिया (उत्तर अमरीका और 
दक्षिण अमरीका) की खोज के वाद स्पेन 
तथा पुर्तगाल के वीच इस वात पर विवाद 


Staliniऽm (स्टालिनिजम) : रूसी अधि | 
नायक स्तालिन की नीति और कार्य | 
क्रम । 


छिड गया था कि संसार के कोन से 


भाग स्पेन के प्रभाव-क्षेत में रहें और, 


कौन-से अमरीका के । मनरो सिद्धांत 


के फलस्वरूप दक्षिण अमरीका संयुक्त: 


राज्य अमरीका का प्रभावःक्षेत्र माना 
जाने लगा । यूरीपीय शक्तियों ने चीन 
के विभिन्न भागों को अपना प्रभावःक्षेत्र 
बना लिया था । इंगळेंड ने यांग्त्जे घाटी, 
फ्रांस ने हिद चीन के निकटवर्ती क्षेत्रों, 
रूसियों और जापानियों ने मंचूरिया 
तथा उत्तर चीन पर नियंत्रण स्थापित 
कर लिया था । उन्तीसवीं शताब्दी के 
अंत में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली 
और वेल्जियम आदि देशों ने अफ्रीका के 
_ ` विभिन्न क्षेत्रों पर मनमाने ढंग से अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया था। 
प्रभाव क्षेत्रों फी. स्थापना के फलस्वरूप 
प्रभावित क्षेत्रों में आधिपत्यकारी राष्ट्रों 
के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और 
राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला। 
spoils system (स्पॉइल्स सिस्टम) : 
पद-पुरस्कार व्यवस्था । 

इस प्रथा के अनुसार संयुक्त राज्य 
अमरीका में अनेक प्रशासनिक पदों को 


रूसी क्रांति के जनक लेनिन का ध्येय 
रूस में श्रमिक क्रांति को सफल करना 
था । उसके उत्तराधिकारियों का चरम 
ध्येय इस क्रांति की रक्षा करना हुआ । 
लेनिन ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने 
के लिए केंद्रीकरण की जिस प्रवृत्ति को 
प्रारंभ किया, उसके उत्तराधिकारी 
स्टालिन ने इस प्रवृत्ति को और आगे 
बढ़ाया । जिस प्रकार लेनिन अपनी 
नीतियों और कार्यक्रमों का औचित्य 
सिद्ध करने के लिए मावस और एंगिल्स 
की दुहाई देता था, उसी प्रकार स्टालिन 


'ने अपनी समस्त कार्यवाहियों का 


औचित्य लेनिन के नाम पर सिद्ध करने 
का प्रयास किया । 

माकसंवाद और लेनिनवाद को स्टालिन 
की मुख्य देन 'एक देश में समाजवाद 
का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अभि" 
प्राय यह है कि चाहे संसार के अन्य 
देशों में श्रमिक क्ांतियाँ हाँ या त हों 


` य॒दि अकेले रूस देश में : श्रमिक क्रांति 
हो गई है, संसार के अन्य देशों की. 
क्रांतियों की अपेक्षा किए विना भी रूस _ 
की क्रांति को सुरक्षित रखा जा सकता _ 
विजय० सें. ॥/प्राप्त5'छूळ मर) क्छ 20॥० दैं०और प्संगपर्णकाद प्की9८सथापता की जा | 


SS > क. ७7 >... की 


> - 
iS Fab Fes 


> 


4.4 # १ = 
hailed sd sos sooot ties sitet St 





Stalinism 


. सकती है। स्टालिन के "एक देश में 

समाजवाद! के सिद्धांत का यह अभिप्राय 
कदापि नहीं था कि उसने विशव-क्रांति 
के विचार को विल्कुल त्याग दिया है । 
इस सिद्धांत का अभिप्राय केवळ यही 
था कि रूसी साम्यवादियों का प्रथम 
लक्ष्य रूस में समाजवाद को हृढ़ आधार 


पर स्थापित करना होना चाहिए! अन्य 


देशों की श्रमिक क्रांतियों में हाथ बंटाना 
वाद में आता है। स्टालिन के 'एक 
देश में समाजवाद' सिद्धांत ने सोवियत 
रूस की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
नीतियों पर प्रमुख प्रभाव डाला । इस 
सिद्धांत का सबसे पहला परिणाम तो 
यह हुआ कि इसने राज्य के संबंध में 
माक्सँंवाद की. परंगरागत धारणा को 
बदल दिया । यह स्मरणीय है कि रूस 
में उद्योगीकरण क्रांति के वाद आया 
जवकि मावस की शिक्षाओं के अनुसार 
उसे पहले आना चाहिए था। मासं का 


प्रारंभ से ही यह विचार था कि कार- - 


खानों में काम करने वाले शहरी मजदूर 
समाजवादी विचारों को समाज के अन्य 
वर्गों की अपेक्षा शीघ्रता और सुगमता 
से ग्रहण करते हैं। लेनिन भी माक्स 
के इस विचार से सहमत था और वह 
_ यह मानता था कि यदि रूसी क्रांति को 
जिन्दा रखना है, तो देश का तेज़ी से 
उद्योगीकरण करना होगा । स्टालिन 


ने लेनिन के इस विचार को और 


आगे. बढ़ाया तथा कहा कि 'एक देश 
में समाजवाद! तभी सफल हो सकता 
है जबकि देश के आथिक और प्राकृतिक 
संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास किया 
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आश्रित वनने के स्थान पर उसका 
नियंता बन जाए ।. यह तभी संभव था 
जबकि शासन में अधिक-से-अधिक हृढ़ता 
लाई जाए और राज्य की शक्ति में 
विस्तार किया जाए । ऐसी स्थिति में 
राज्य की परंपरागत धारणा के पुन- 
विलोकन की आवश्यकता हो गई। 
माक्स और लेनिन दोनों का यह विचार 
था कि राज्य पूँजीवाद से समाजवाद के 
संक्रमण-काल में तो रहेगा लेकिन पुर्ण 
समाजवाद को स्थापना होने पर उसकी 
कोई आवशयकता नहीं रहेगी तथा वह 
विलुप्त हो जाएगा । लेनिन के पश्चात्‌ 
वुखारिन जैसे नेताओं ने भी इस पर जोर 
दिया कि राज्य का केवल विरोध ही नहीं 
होना चाहिए: प्रत्युत रूसी मजदूरों को 


: इस वात की शिक्षा दी जानी चाहिए 


कि सभी राज्य जिनमें उनका राज्य भी 
शामिल है, बुराई हैं। १६३६ में नए 
संविधान का प्रवत्तंन करते समय 
स्टालिन ने इस विचारधारा की तीव्र 
आलोचना की कि और कहा कि सोवि- 
यत राज्य एक बिल्कुल नए प्रकार का 
राज्य है जिसकी माक्स, एंगिल्स या 
लेनिन ने कल्पना भी नहीं की थी । 
राज्य के संबंध में परंपरागत मावसंवादी 
धारणा गैर साम्यवादी देशों के लिए तो 
ठीक थी, लेकिन वह रूस के लिए ठीक 
नहीं थीं क्योंकि वहाँ अब राज्य एक नए 


रूप में विकसित हुआ था और वह | 
समाज के किसी एक वर्गविशेष के 
हितों का संरक्षक न होकर संपूण समाज. 
के हितों का संरक्षक था। इसलिए, रूस _ 


में समाजवाद की विजय हो जाने का 


जसे का भी यह अर्थ नहीं निकलता कि वहां | 
जाए रि क एवम Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ट te 






standing committees 


राज्य की शक्तियों में किसी प्रकार की 
कमी की जाए और उसके विलोप का 
पथ प्रशस्त किया जाए। राज्य तभी 
विलूप्त हो सकता है जवकि उसकी 
शक्तियां अपनी पराकाष्ठा को पहुँच 


जाएँ। स्टालिन के शासन काल में सवं-. 


हारा-वर्ग का अधिनायकत्व एक दल 
के अधिनायकत्व का पर्याय बन गया, 
देश में नौकरशाही का अपूर्वं विस्तार 
हुआ तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण 
दमन कर दिया गया । .इसके साथ ही 
रूस में संकुचित राष्ट्रवाद का भी विकास 
हुआ । 
standing commi(tces (स्टैडिग कमे- 
टीज्ञ) : स्थायी समितियाँ । 
देखिए-committee. 


starred question (स्टार्ड क्वेश्चन) : 
तारांकित प्रश्‍न । 
देखिए--question hor. 
$३९ (स्टेट) : राज्य । 
राज्य मानव-जीवन का सवसे शक्ति- 
- शाली और सवसे महत्त्वपूर्ण समुदाय है । 
वह्‌ सभ्य जीवन की पहली आवश्यक्ता 
है । जनसाधारण प्रायः इस शब्द का 
गलत प्रयोग करता हे । 'उच्चोगों पर 
राज्य का नियंत्रण', “राज्य द्वारा रेलों 
का प्रबंध आदि वावय-खंडों में राज्य 
शब्द शासन के पर्याय की भाँति प्रयुक्त 
हुआ हे । इन सभी वाक्य-खंडों में राज्य 
से तात्पर्यं राज्य के एक अनिवार्य तत्त्व 
'शासन' से है। कभी-कभी राज्य शब्द 
का प्रयोग ऐसे स्थानों और देशों के 
छिए भी होता है जिन्हें कि वस्तुतः 
राज्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण 


के लिए. भारत, में. संतृतंञतरा ठो रुमे Co 
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बड़ौदा, काश्‍मीर और हैदरावाद .आदि 
देशी रियासतों को राज्य कहा जाता 
था। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
किया जाए तो इनमें से कोई राज्य नहीं 
था क्योंकि उनमें से प्रत्येक में राज्य के 
एक अनिवाय तत्त्व “प्रभुसत्ता” का अभाव 
था । प्रायः संघ के एकको को भी राज्य 
कहा जाता है जैसा कि अमरीका भौर 
भारत में । 


“राज्य' शब्द का गछत प्रयोग जन- 
साधारण तक ही सीमित नहीं है। 


- राजनीति-शास्त्र के ऊचे विद्वानों तक ने 


इस शब्द का अनेक अर्थो में प्रयोग किया 
है । कुछ विद्वान इसे निश्चित खूप से 
वर्ग-संगठन मानते हें । दूसरे इसे ऐसा 
संगठन मानते हैं जो वगगत भेदों से ऊपर 
है तथा संपूर्ण समाज के लिए कार्य 
करता है। कुछ इसे शक्ति-व्यवस्था 
समझते हैं और कुछ लोक-हितकारी 
व्यवस्था । कुछ इसे आवश्यक बुराई 
मानते हुँ, कुछ आवश्यक अच्छाई । यदि 
आदशेवादियों की दृष्टि में राज्य पृथ्वी 
पर ईश्वर का प्रयाण है तो अराजकता- 
वादियों की राय में वह बिल्कुल 
अनावश्यक और इसलिए सर्वथा त्याज्य 
संस्था हे । राज्य के संबंध में यह भ्रम 
उस समय और बढ़ जाता है जव हम 
देखते हैं कि कुछ लोग इसे समाज के 
साथ अभिन्न करते हैं और कुछ शासन 
के साथ । 


राजनीति-विज्ञान के जनक अरस्तू ने 
राज्य की परिभाषा करते हुए कहा है 
कि वह “ऐसे परिवारों और ग्रामों का 
समूह है जो आत्म-निभर और समृद्ध 


र्जकः व्यत्तीत०्करजे००८के।पक्किए संगठित 
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किया गया हो।” रोम के प्रतिनिधि विचा- किया गया हो” रोम वे प्रतिगिय वि बह्‌ 


रक सिसरो के मत से वह “बहसेंख्पक 
समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य 
अधिकारों और पारस्परिक लाभो को 
हस्तगत करने के लिए निमित होता है 

व्लंट्श्ली के अनुसार राज्य “एक निर्दिष्ट 
प्रदेश की राजनीतिक ' हृष्टि से संगठित 
जनता है ।” लास्की ने राज्य को एक 
ऐसा “प्रादेशिक समाज” माना है “जो 
सरकार और प्रजा में विभाजित है और 
अपने नियत भौगोलिक क्षेत्र में अत्य 
समस्त व्यवस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता 
का उपभोग करता है।” राज्य की 
सबसे संतोषजनक और व्यापक परि- 
भाषा गार्नेर की है। उसके शब्दों में, 
“राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम 
हैं जो संख्या में चाहे ज्यादा हो या कम, 
पर जो किसी निश्चित भूखंड पर स्थायी 
रूप से वसा हुआ हो, जो किसी भी बाह्य 
दाक्ति के नियंत्रण से पूर्णतया या प्रायः 
स्वतन्त्र हो और जिसमें एक ऐसी 
सुसंगठित सरकार विद्यमान हो जिसके 
आदेश का पालन करने के लिए उस 
भखंड के प्रायः संब निवासी अभ्यस्त 
हों ।” गानेर की परिभाषा में राज्य के 
चारों मूलतत्त्वो, जनसंख्या, प्रदेश, शासन 
और प्रभुसत्ता का समावेश हो गया हे । 


राज्प्र व्यापकता, प्रादेशिकता, पूर्णता, 
संगठन और बलप्रवर्ती शक्ति की दृष्टि 


से समाज से भिन्त है। समाज का. 


कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, वह मानव- 
जीवन के सभी पहलुओं का नियमन 
करता है । इसके विपरीत राज्य मानव 
जीवन के राजनीतिक पहलू से ही संबंध 
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है कि “राज्य वह संगठन है जो न तो 
समाज का समवयस्क है और न उसके 
समान विस्तृत ही। वह तो बिशिष्ट 
ध्येयों की प्राप्ति के लिए उसके अंतर्गत 
निमित होता है । दूसरे, राज्य निश्चितः 
एक प्रादेशिक संगठन है और उसका 
प्रभाव अपने प्रदेश तक ही सीमित 
रहता है। समाज में कोई प्रादेशिक 


प्रसंग नहीं है। समाज का प्रयोग हम 


संपूर्ण मानवञजाति के लिए भी ठीक 
उसी प्रकार कर सकते हें जिस प्रकार 
कि गांव के किसी छोटे-से समुदाय के 


लिए । समाज के लिए यह आवश्यक | 


नहीं है कि वह किसी राज्यविशेष की 


सीमाओं में बंधा हो । तीसरे, कालक्रम 


की दृष्टि से समाज का उद्भव राज्य से 
काफी पहले हुआ था । मनुष्य ने जब 
से होश संभाला हैं, उसके अंदर सामा- 
जिकता की भावना रही है क्योंकि 
इसके बिना उसका जीवन नहीं चल 
सकता था । पर, उसने राज्य का 
निर्माण उस समय किया जब उसके 
अंदर राजनीतिक चेतना आई ओर 
उसने समझा कि देश के भीतर शांति 
और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए 
तथा वाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के 
लिए एक राजनीतिक संगठन के सूत्र 
में ग्रथित होना अत्यंत आवश्यक है। 
राज्य और समाज के बीच एक महत्त्वपूर्ण 
अंतर संगठन के प्रश्न को लेकर है । राज्य 


शब्द केवलः उन्हीं लोगों के लिए लागू ह | 
हो सकता है जो राजनीतिक रूप से . 


संगठित हों। समाज में इससे अधिक 


व्पापकत्व है । उसकी ध्वजा के नीचे. | ऱ्न व | 
रखता (ह ०मोाकाइचार5त्रा पाहू कदताए झा द्ी 55 cP ८ होगों क्र के ही 0 शः 
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oF स्वयं निगम नहीं हीत? 





मनुष्य-समूह एकत्रित हो सकते हैं । ग्रंत 
में, समाज अपनी सत्ता का प्रयोग अधिक- 
तर रूढ़ियों, परंपराओं और खोकाचारों 
द्वारा करता है। यदि कोई व्यक्ति 
समाज के नियमों का उल्लंघन करता 
है तो समाज उसके विरुद्ध नेतिक 
अनुशास्तियाँ ही लागू कर सकता है। 
वह उस व्यक्ति से अनुनय-विनय कर 


सकता है, उसके ऊपर नेतिक दवाव डाल 


सकता है, अधिक-से-अधिक उसका 
सामाजिक बहिष्कार कर सकता है । 
इसके विपरीत राज्य के पास प्रभुसत्ता 
होती है.। उसके पीछे विधि एवं पुलिस 
का बल रहता है । वह जनता से अपने 


आदेशों का वल्पूर्वक पालन करा 


सकता है । 

राज्य समाज से भिन्न होने के साथ- 
साथ शासन से भी भिन्न होता है। 
शासन राज्य का एक साधन-मात्र है। 
रूसी शासन को राज्य का सजीव यंत 
या उपकरण कहता है। प्रत्येक - संस्था 


के संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों की 


आवश्यकता होती है । जो व्यक्ति राज्य- 
संस्था का संचालन करते हैं, उन्हीं को 
हम शासन कहते हैं । शासन का अस्तित्व 
राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता 
है । वह स्वयं सर्वोच्च बलश्रवर्ती शक्ति 
नहीं है । वह केवल ऐसा संगठन है जो 
इस शक्ति के लक्ष्यों की पूर्ति करता हे । 
इस प्रकार शासन राज्य का एक आव- 
एयक तत्त्व अवश्य हे परंतु वह राज्य 
उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कि 
पशु का मस्तिष्क स्वयं पशु नहीं होता 
अथवा किसी निगम का संचालक-मंडळ 
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का अस्तित्व भावात्मक होता है और 
शासन का भौतिक.। जव हम शासन 
की वात करते हैं, तब हमारा तात्पर्य 
शासन-कार्य में संलग्न .व्यक्ति-समूह से 
होता है । तीसरे, राज्य एक व्यापक 
संगठन है । इसमें समस्त नागरिक स्त्री- 
पुरुष तथा वालक सम्मिलित होते हैं। 
इसके विपरीत शासन राज्य के समस्त 
नागरिकों का एक छोटा-सा भाग है। 
शासन में मंत्री तथा पदाधिकारी आदि 
कुछ ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। 
शासन की स्थिति प्रायः वही होती है 
जो किसी ज्वॉइंट स्टॉक कंपनी में संचा- 
लक-मंडल की । तीसरे, प्रभुसत्ता राज्य 
की विशेषता है, शासनों की नहीं! 
शासनों की अपनी प्रजा पर जो नियामक 
सत्ता होती है, वह उन्हें राज्य द्वारा 


मिली होती है। वह राज्य की सत्ता, 


की भाँति मौलिक अथवा असीमित नहीं 
होती । चौथे, यद्यपि राज्य अमर संगठन 
नहीं है फिर भी वह बहुत कुछ स्थायी 
है । लेकिन शासन के संबंध में यह बात 
नहीं है। वहः एक परिवर्तनशील और 


अस्थायी संस्था है। सरकारी कर्मे- - 


चारियों अथवा शासन के स्वरूपों के 
परिवर्तन राज्य के अस्तित्व पर कोई 
प्रभाव नहीं डालते । राज्य का जीवन उस 
समय तक वना रहता है जब तक किं 
उसके पास प्रभुसत्ता होती है । प्रभुसत्ता 
के नष्ट हो जाने पर राज्य का. अस्तित्व 
भी समाप्त हो जाता है । म्रंतशः, 


शासन का स्वरूप प्रत्येक देश में एक-सा | 
नहीं होता, परंतु राज्य सर्वत्र एक-सा . 
होता है, और उक्षमें जनसंख्या, प्रदेश, _ 


रे? शक्त ००१ सर परभ्त्ति दि विधायक | 
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तत्तत्र समान रूप से पाए जाते हैं। 
अमरीका और रूस की शासनः प्रणालियों 
में मौलिक भेद है लेकिन उनमें राज्यत्व 
के तत्त्व समान रूप से पाए जाते हैं। 
यद्यपि राज्य मनुष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण 
और आधारभूत संगठन है लेकिन हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि उसकी 
उत्पत्ति किस निश्चित काल में और 
किन विशिष्ट परिस्थितियों के फल- 
स्वरूप हुई। राज्य की उत्पत्ति के 
विषय में हम अधिकृत रूप से केवल 
यही कह सकते हें कि वह संतत एवं 
- अविच्छिन्न ऐतिहासिक विकास का 
परिणाम है तथा उसके उत्थान में अनेक 
तत्त्वों का योग रहा है मोटे तौर पर 
राज्य के ऐतिहासिक .विकास के मुख्य 
चरण हैं: (१) आदिवासी राज्य, 
(२) प्राच्य साम्राज्य, (३) यूनान के 
नगर-राज्य, (४) रोम का विशव 
साम्राज्य, (५) सामंती राज्य, 
(६) राष्ट्रीय राज्य, (७) राज्य का 
भावी विकास । 

तात्त्विक इष्टि से राज्यों का वर्गीकरण 
करना असंभव है। इसका कारण यह 
है कि शास्त्रीय दृष्टि से सभी राज्य 
सुमान होते हैं और उनमें एक-सी 


विशेषताएँ पाई .जाती हूँ । लेकिन ' 


फिर भो आकार, जनसंख्या, शक्ति 
और शासन-प्रणाली की दृष्टि से 
` विविध राज्यों में काफ़ी अंतर होते हैं 
और इन अंतरों को अपने सामने रखकर 
` राजनीति-वैज्ञानिकों > ने राज्यों. का 
. वर्गीकरण करने की चेष्टा की है। 
राज्यों के वर्गीकरण की सबसे संतोष- 


जतक रीलिण्ग्राहL है (क्रि. काकी पाए लाळपोग tized bY लै. हो | द न | ड ड 


प्रणालियों के आधार पर उनका वर्गी- 
करण किया जाए यद्यपि वस्तुतः यह 
वर्गीकरण राज्यो का नहीं, प्रत्युत 
शासनों (सरकारों) का होगा । शासन- 
प्रणालियों की ,हृष्टि से राज्यों के ये भेद 


बताए गए हैं : राजतंत्र (निरंकुश या 


सीमित), गणराज्य, कुलीनतंत्र (स्वा- 
भाविक, आनुवंशिक, निर्वाचक्रीय), 

लोकतंत्र (प्रत्यक्ष या परोक्ष), धनिक- 
तंत्र और धर्मतंत्र आदि । राज्य अपने 
संसाधनों और सैनिक बल के द्वारा अंत- 
राष्ट्रीय राजनीति में अपना जो असर 

रखते हैं, उसके, आधार पर उन्हें बड़ी 
शक्तियां और छोटी शक्तियां कहा. 
जाता है । राज्य जिस सीमा तक 
स्वतंत्रता ओर स्वायत्तता का उपयोग 
करते हैं, उसके आधार पर उन्हें 'प्रभु', 
'अद्धे प्रभ, प्रभत्वहीन', संरक्षित और 

उदासीन' राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया 
गया है । जो राज्य समुद्र तट पर 
स्थित होते हैं, उन्हें सामुद्रिक राज्य 
और जिनके पांस कोई समुद्री 

किनारा नहीं होता, उन्हें असामुद्रिक 
राज्य कहते हैं। सजातता के आधार 


'पर भी राज्यों के दो भेद किए गए हैं--- 


एकराष्ट्रीय राज्य और बहुराष्ट्रीय 
राज्य । व्यवसाय के आधार पर राज्यों 
को कृपि-प्रधान . राज्य और उद्योग- 
प्रधान राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया 


गया है-। 


हुत से लेखकों ने राज्यों के वर्गीकरण | 
की कसौटी यह मानी है कि राज्यकी | 


प्रभुत्व-शक्ति का उपयोग कितने व्यक्ति पड 
करते हँ । यदि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति . छः 


झैँ है, 
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तो वह राजतंत्र होगा, यंदि कुछ 
व्यक्तियों के हाथों में है तो वह कुलीनतंत्र 
होगा और यदि बहुत से व्यक्तियों के 
हाथों में है, तो वह लोकतंत्र होगा । 
राज्यों के इस वर्गीकरण के साथ अरस्तू 
का नाम विशेष रूप से संबद्ध है। 
अपने समय के नगर-राज्यों का वर्गी- 
करण करने में अरस्तू ने दो सिद्धांतों 
का सहारा लिया था । एक परिमाणा- 
त्मक और दूसरा गुणात्मक। परमाणा- 
त्मक सिद्धांत का अभिप्राय यह था कि. 
राज्य की प्रभुत्व-शक्ति कितने लोगों 
में निहित है--एक ' व्यक्ति में, एक 
श्रेणी में अयवा सर्वसाधारण जनता में । 
गुणात्मक सिद्धांत का अभिप्राय यह था 
कि राज्य का अभिप्राय क्या है ? जिन 
लोगो के पास प्रभुसत्ता है, वे उसका. 
उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए 
` करते हैं या सब लोगों के हित के रिए। 
अपनी इस दोहरी कसौटी के ऊपर 
राज्यों को कसते हुए अरस्तू ने रिखा 
था, “राज्य एकतंत्र (मोनार्की) उस 
समय होता है जबकि एक व्यक्ति 
जिसके हाथों में सर्वोच्च सत्ता होती 
'है, उस सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के 
लिए करता है।” वह राज्य जिसका 
शासन एक व्यति से अधिक परन्तु 
थोड़े से व्यक्तियों के ही हाथों में 
होता है, कुलीनतंत्र या श्रेणितंत्र 
(अरिस्टाँक्रेसी) कहलात। है । जव राज्य 
की सत्ता समस्त जनता में निहित होती 
है और वह सवके कल्याण के लिए 
शासन करती है, तब उसे लोकराज्य 
(पॉलिटी) कहते हूँ । ये राज्य के 


state 


वह एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्ति हों 


या सव नागरिक हों) अपनी सत्ता का 
प्रयोग सवसाधारण के हित के लिए न 
करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति 
के लिए करता है, तब इनमें से प्रत्येक 
राज्य का एक विकृत रूप भी होता है । 
अरस्तू के अनुसार एकतंत्र का विकृत रूप 
अन्यायी शासन (टिरेनी), कुलीनतंत्र का 
विकृत रूप गुटतंत्र या अलपतंत्र 
(ओलिगार्की) और लोकराज्य का विकृत 
रूप लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) है । 

अरस्तू के बाद कुछ और राजनीति- 
वैज्ञानिकों ने भी राज्यों के वर्गीकरण 
की चेष्टाएँ को हुँ । जर्मन विद्वान्‌ वेट्स 
ने राज्यों के ये भेद बताए हैं--(१) 
गणतंत्र (रिपब्लिक), धर्मतंत्र (थियो- 
केसी), राजतंत्र (किगडम्स), एकात्मक 
राज्य (यूनिटरी स्टेट), (५) मिश्चित या 
सयुक्त राज्य (कम्पोजिट या कम्पाउंड 
स्टेट), (६) संघात्मक राज्य (फ़ेडरेशन) 
ओर (७) परिसंघ (कॉन्फेडरेशन) । 
एक अन्य जमंन राजनीतिक विचारक 
वॉन मोहल ने राज्य के सभी ऐतिहासिक 
स्वरूपो को अपने वर्गीकरण में स्थान 
देने का प्रयास किया है । (१) पैतृक 


राज्य (पटियाल स्टेट), (२) धमंतंत्र 


(थियोक्रेसी), (३) वंशानुगत राज्य 
(पैट्रिमोनियल स्टेट), (४) यूनान और 
रोम के प्राचीन कालीन राज्य (क्लासिक 


. स्टेट्स ऑफ़ ग्रीस एंड रोम), (५) वैधानिक 


राज्य (लीगल स्टेट ), (६) निरंकुण राज्य 
(डेस्पाँटिक स्टेट), और सैनिक राज्य 


. (मिलिटरी स्टेट ) । ब्लेट्ए्ली ने न्यूना- « 


धिक रूप से अरस्तू के वर्गीकरण को 


स्वाभाविक, रूप हुँ ॥ दि, म) (ब्राह्रे, ०द्वीएकत्रीक्राप क्र्मिऱ्हे वफ्रेतपडसामे धमंतंत्र 


~ 


। | 
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को और जोड़ दिया है । जेलिनेक 
ने अपने पूतवत्तियों के वर्गीकरण को 
अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित वता कर 
स्वयं एक अत्यंत सरल वर्गीकरण स्थिर 
किया । उसके अनुसार राज्यों के 
केवल दो ही भेद हैं--राजतंत्र और 
गणतंत्र । 

राज्यों के वर्गीकरण की उपर्युक्त 
पद्धतियाँ आजकल की परिस्थितियों 
में अपर्याप्त मानी जाती हैं । 
-वतेमान काल में राज्यों के वर्गीकरण 
की सर्वेश्नेष्ठ पद्धति मेरियट ने प्रस्तुत 
की हे । उसने राज्यों के वर्गीकरण के 
तीन आधार माने हैँ: (१) प्रभृत्व- 
शक्ति का स्थान-निर्धारण, (२) कार्यांग 
तथा विधानांग का संबंध और (३) 
शासन की शक्तियों का वितरण । मेरि- 
यट ने प्रभुत्व-शक्ति के स्यान-निर्धारण 
के आधःर पर आधुनिक राज्यों को दो 
भागों में वर्गीकृत किया हैः (क) 
एकतंत्र और (ख) प्रजातंत्र । एकतंत्न में 
एक व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि होती है । 
प्रजातंत्र में किसी एक व्यक्ति को नहीं 
अपितु संपूर्ण जनता की इच्छा सर्वोपरि 
होती है। अपने शासन की रचना के 
आधार पर प्रजातंत्न दो प्रकार का हो 
, सकता है। वह या तो सांविधानिक 
राजतंत्र हो सकता है जिसमें कि राज्य 
का प्रधान एक सम्राट्‌ होता है लेकिन 
उसके अधिक्रार नाममात्र को ही होते 
हैं या गणराज्य हो सकता है जिसमें कि 
सम्राट नहीं होता । राज्यों के वर्गीकरण 


का दूसरा आधार यह.है कि कार्याग, 


और विधानांग में क्या संबंध हे । यदि 


कायामे८-विधयामांग-ऽसि शसख) वेत्र हरः ०० ०अजीन) काछ-के-, पुली गि विचारक _ हि । 
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र उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता 
तो उसे अध्यक्षात्मक अयवा राष्ट्रपतीय 
शासन-प्रणाळी (प्रसीडंशियल सिस्टम 
ऑफ़ गवनंमेंट) कहते हैं। अमरीका 
इस प्रकार की शासन-प्रणाळी का श्रेष्ठ 
उदाहरण है। यदि कार्यांग विधानांग के 
प्रति उत्तरदायी होता है तो उसे संसदीय 
या मंत्रिमंडलीय शासन-प्रणाली 
(पल्यामेंट्री फॉर्म ऑफ़ गवरनेमेंट या 
कैविनेट फ़ॉर्म ऑफ़ गवने मेंट) कहते हैं । 
इंगलेंड और भारत में इसी प्रकार की 
शासन-प्रणाली प्रचलित है। राज्यों के 
वर्गीकरण का तीसरा आधार यह है कि 
शासन की संपूर्ण शबितियाँ केंद्रीय -सर- 
कार के हाथों में हुं या उनका कुछ अंश 
प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाता है। 
यदि राज्य की समस्त शक्तियाँ 


केद्रीय सरकार के पास होती हैं तो * 


ह एकात्मक राज्य कहलाता है। 
इंगलैंड और फ्रांस इसी प्रकार के राज्य 
हैं। यदि राज्य की शक्तियाँ संविधान 
द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों में बेटी 
होती हैं, तो वह संघात्मक राज्य माना 
जाता है । भारत, अमरीका और रूस 
संघात्मक राज्य हैं । 


राज्य स्वयं ही एक साध्य है अयवा 
वह किसी साध्य को प्राप्त करने का 
एक साधन, यह प्रश्न राजनीति-दशन 
के इस आधारभूत प्रश्‍न के साथ जुड़ा 
हुआ है कि राज्य और व्यक्तियों के 


बीच क्या संबंध होने चाहिए, राज्य _ 
व्यक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण हे या | 


व्यक्गति राज्य से । 






state 


व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्त्व 
देते थे । उनके विचार से राज्य अपने- 
आप में ही एक लक्ष्य था । वे राज्य को 
मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य संस्था 
मानते थे । उनके मत से मनुष्य का संपूर्ण 
जीवन राज्य के दायरे में रहता था और 
राज्य उसके जीवन के प्रत्येक पहलू का 
नियंत्रण करता था । महाभारत और 
अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य-व्यापारों का 
जो वर्णन है, वह व्यक्ति-जीवन के सागा- 
जिक, राजनीतिक और आशिक सभी 

हलुओं को वाच्छादित कर लेता है। 
यूनान के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक बिचारको 
प्लेटो और अरस्तू का कहना था कि 
व्यक्ति का सुखमय जीवन केवल राज्य में 
ही संभव है । मनुष्य स्वभाव से ही एक 
राजनीतिक प्राणी है और उसकी अंत- 


निहित आत्म-शक्रितयों का विकास तथा . 


अनेकमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले 
राज्य के ही वश की बात है । 

जमन और अंग्रेज आदर्शवादी विचारकों 
ने भी राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक 

हत्व दिया है । इन बिचारको पर 
उन्नीसवीं शताब्दी की राष्ट्रवादी भाव- 
नाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था और 
इसी प्रभाव के अधीन उन्होंने अपने-अपने 
राज्यों की शक्ति व सत्ता का तनिक 
अतिरंजना के साथ उल्लेख किया है। 
जमन आदर्शवादी विचारक हीगेल के 
अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है । 
जीवन-चरित में जो स्थान व्यक्ति का है, 
इतिहास में वही स्थान राज्य का है। 


उन्नीसवीं शताब्दी में उपयोगितावादियों 
ने जिनका उद्देश्य अधिकतम संख्या का 
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जिनका विश्‍वास था कि मनुष्य अपने 
विवेक के द्वारा अपनी सामाजिक व राज- 
नीतिक संस्थाओं में सुधार कर सकता है 


विभिन्न सुधार-आंदोळनों का श्रीगणेश ' 


किया ओर समाज के विभिन्न वर्गो के 
लिए उपयोगी अनेक सामाजिक विधान 
पास करवाए । इन क्रिया-कलापों ने भी: 


राज्य के महत्त्व में वृद्धि की। इसी. : 
प्रकार हॉव्स, फिश्ते और ब्लंटश्ली आदि - 


विचारको ने भी जिन्होंने वैज्ञानिक 
विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित होकर 
राज्य की जैविक शरीर से तुलना की है, 
जाने या अनजाने राज्य को व्यक्ति की 
तुलना में मूर्धन्य स्थान दिया है । 
अर्वाचीन काल में संसार के विभिन्न 

देशों में समाजवादी और साम्यवादी 
आंदोळनों ने बड़ी प्रगति की है। इससे 
भी राज्य का गौरव और मान बढ़ा है। 
समाजवादी विचारक उत्पादन और 
बितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके 
वर्तमान समाज-व्यवस्था का नए सिरे से 
संगठन करना चाहते हैं और वे अपनी 
इस संपूर्ण प्रक्रिया में राज्य को एक 
आवश्यक साधन मानते हें । यद्यपि साम्य- 
वादका चरम लक्ष्य एक वर्गहीन और 
राज्यहीन समाज की स्थापना करना है 
लेकिन साम्यवादी देशों में राज्य-श वितः 
का जो केंद्रीकरण होता है, उसे ध्यान में 
रखते हुए यह कठिन प्रतीत होता है कि 
उसमे कभी राज्यहीन समाज का अवतरण 
हो सकेगा । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
इटली में .फासिस्टों और जर्मनी में 


. नाज्चियों ने भी राज्य को व्यक्ति से बढ़ | 


कर अपने-आप में ही एक साध्य माना । 
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वाले ओर उसे स्वयं में ही एक साध्य 
वताने वाले राजनीतिक विचारकों के 
साथ ही साथ ऐसे भी अनेक राजनीतिक 
विचारक हुए हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन 
की इकाई व्यक्ति को राज्य की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । अराजकता- 
वादी दार्शनिकों ने चाहे वे क्रांतिकारी 
` अराजकतावादी हो या दार्शनिक अरा- 
जकतावादी, राज्य के ऊपर अनेक आक्षेप 
किए है और उसके समूल 'नाश की 
आवाज़ उठाई है। पाश्‍चात्य राजदर्शंन 

के इतिहास में मध्यकाल की सबसे बड़ी 

विशेषता धमंसंघ और राजशबित का 

तुमुल संघर्ष है जिसमें दोनों ने ही एक- 


दूसरे को हीन करने का प्रयास किया । 


` धमंसंघ के महत्व का समर्थन करने वाले 
बिचारको का राजशक्ति के ऊपर यह 
आक्षेप था कि वह मनुष्य की अपूर्णंताओं 
का परिणाम है और उसकी भौतिक 
आवश्यकताओं की पुति करता है 

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में 
इंगलेंड, अमरीका, फ्रांस, इटली और 
जर्मनी आदि देशों में जिन क्रांतिकारी 
विचारों का प्रचार हुआ था, उन्होंने 
व्यक्ति के महत्त्व पर विशेष वल दिया था 
और राजसत्ता की तुलना में नागरिक 
स्थतंत्रता व अधिकारों को अधिक आव- 
एयक ठहराया था । मैजिनी, जेफ़रसन, 
जॉन स्टुअटं मिल और विषक्टर ह्यूगो 


आदि मनीषी व्यवित-स्वातंत्र्य के कट्टर 


समर्थक थे और उनका विश्वास था कि 
समस्त संस्थाओं को, जिनमें राज्य-संस्था 
भी सम्मिलित है, परखने की एकमात्र 
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अर्वाचीन काल में राज्य के ऊपर अनेक 
दिशाओं से आक्रमण हुए हैं । भंत- 
राप्ट्रीयतावादी जो आधुनिक जीवन की 
समस्त बुराइयों का हल अंतर्राष्ट्रीय 
संघटन और सहयोग के विकास में देखते 
हैं, राष्ट्रीय राज्यों की प्रभृत्व-शक्ति के 
प्रचंड विरोधी हँ क्योंकि वह उनके एक 
लक्ष्य- शक्तिशाली विश्वतंत्न की स्थापना 
के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। 
व्यक्तिवादी विचारक राज्य के निरंतर 
बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को अविश्वास और 
देह की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि इससे 
उन्हें व्यक्तिगत उपक्रम और साधनशीलता 
के ऊपर रोक लगती प्रतीत होती है। ' 
राज्य की सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध हाल 
की एक प्रतिक्रिया राजनीतिक वहुलवाद 
की विचारधारा है जिसके व्याख्याता 
मनुष्य के विविध संघो को राज्य के 
समान धरातल पर ही महत्त्व और अधि- 
कार देने की माँग करते हैं । राज्य को 
तुलना में व्यक्ति के महत्त्व का प्रतिपाइन 
करने वाली आवाज़ों में एक शक्तिशाली 
आवाज़ सर्वोदय तत्त्वदर्शन के प्रणेता 
महात्मा गांधी की आवाज है जो व्यक्ति- 
वादियों के समान ही राज्य को मनुष्य 
की दुर्बलता के साथ समझोता मानते हैं 
और राजसत्ता का दुरुपयोग होने पर 
अपनी सत्याग्रही पद्धति द्वारा राज्य का 
विरोध करने की शक्ति उत्पन्न करना 
चाहते हैं । 
state capitalism (स्टेट कैपिटलिउम) 
राजकीय पंजीवाद । . 
पैजीवाद की वह पढ़ति जिसमें पूंजी 
पर अधिकतर राज्य का नियंत्रण अथवा 


कसौटी यह कि उनसे व्यक्तियों का ८३: 
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लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य 
करता है और सवेहारा-वर्ग का शोषण 


~ जारी रहता हे । 
$1९ 15( (स्टेट लिस्ट) : राज्य-सूची । 


देखिए-union state relations. 
state-socialism (स्टेट-सोशियलिज्म) : 
राजकीय समाजवाद । 
राजकीय समाजवाद, समाजवाद का ही 
एक रूप है और उसे इंगलंड के श्रमिक 
दल के कार्यक्रम के साथ समीकृत किया 
जा सकता है। राजकीय समाजवाद की 
तीन मुख्य विशेषताएं हैं: (१) वह 
रामाज की वर्तमान वितरण व्यवस्था से 
असंतुष्ट है और चाहता है कि धन का 
वितरण आज की अपेक्षा अधिक न्योय- 
युक्त आधार पर हो, (२) उत्पादन और 
वितरण के साधनों वा राष्ट्रीयकरण हो, 
और (३) वांछित उद्देश्य को हिसात्मक 
क्रांति द्वारा नहीं, प्रत्युत निर्वाचनों में 
विजय प्राप्त कर समाजवादी विधान के 
द्वारा सिद्ध क्रिया जाएं । राजकीय 
समाजवाद की विचारधारा पर फेवियन- 
वाद की विचारधारा का व्यापक प्रभाव 


पड़ा है । 
देखिए fabianism 
socialism 
socialist pattern of 
society. 
states Teorganisation | (स्टेट्स 


रिऑर्थनाइज़ेशन ) : राज्यों का पुनर्गठन । 
ब्रिटिश शासन-कालळ में भारत दो 
भागों में विभक्त था । एक तो भारतीय 
भारत था जिसमें प्रायः ६०० देशी राज्य 
थे | दूसरा ब्रिटिश भारत था जो प्रांतो 


में बेटा हैआ 4/५० होमी धो कापर वद कई 
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ब्रिटिश सरकार के अधीन थे पर उनके 
ऊपर ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ताका 
प्रयोग अलग-अलग ढंग से करती थी । 


` ब्रिटिश भारत के प्रांत भी एक स्तर के 


नहीं थे। खास वात यह थी कि भारत 
का प्रादेशिक विभाजन अस्त-व्यस्त विकास 
का फल था और उसका देश के इतिहास 
से कोई संवंध नहीं था । 

जब अगस्त, १६४७ में भारत स्वतंत्र 
हुआ, तव उसके सामने यह समस्या उडी 
कि ६०० देशी राज्यों का वथा किया 
जाए । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के 
अनुसार देशी राज्यों को यह छृंट थी कि 
वे चाहे तो भारत में मिलें, चाहें पावि 
स्तान में और चाहें तो स्वतंत्र बने रहें । 
सरदार पटेल की दूरदर्शी नीति के फल- 
स्वरूप एक-एक करके सभी देशी राज्य 
भारत संघ में संमिछित हो गए । 


भूतपूर्व देशी राज्यों के भारत में मिलने 
से भारतीय संघ के अवयवी राज्यों की 
चार श्रेणियाँ हो गई थीं। भाग क' के 
राज्यों में असम, विहार, बम्बई, मध्य- 
प्रांत, पूर्वी पंजाव, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश और पश्चिमी बंगाल थे । भाग 'ख' 
श्रेणी के राज्यों में या तो भूतपूर्वं बड़े- 


बड़े देशी नरेशों के राज्य थे जसे हैदरा- 


बाद या कुछ छोटे-छोटे राज्यों के संघ 
भी थे जैसे कि राजस्थान । कुछ राज्य 
'ग' श्रेणी के थे। इनमें से कुछ तो भूतपूर्व 
मुख्य आयुवतों के प्रांत थे--जैसे दिल्ली, 
अजमेर और कुछ भूतपूर्व देशी राज्य या 
देशी राज्यों के संघ थे-जँसे भोपाल, 
मणिपुर, त्रिपुरा आदि । एक श्रेणी 'घ' 
राज्यों की थी जिसमें अडंमान और 


ie He 02... के कर 
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भारतीय संघ के राज्यों का चार 
श्रेणियों में विभाजन संघीय व्यवस्था के 
अनुकुल नहीं था । इन्हीं दिनों देश के 
कुछ भागों में यह आंदोलन चल पड़ा कि 
राज्यों को भाषा के आधार पर पुत्तगंटित 
किया जाए । इस आंदोलव के फलस्वरूप 
१६५२ में आंध्र राज्य की स्थापना हुई 
और १९५३ में भारत सरकार ने राज्य 
पुनगठन आयोग नियुक्त किया । आयोग 
ने सितम्बर, १९५५ में अपना प्रतिवेदन 
प्रकाशित क्रिया और सिफारिश की कि 
भारत संघ के राज्यों में भाग (क) 
“भाग, (ख) और भाग (ग) के राज्यों 
का भेद समाप्त कर दिया जाए और 
सभी राज्यों को समान स्तर पर संघ का 
एकक मान लिया जाए । भारत 
सरकार ने राज्य पुनगंठन आयोग की 
सिफ़ारिशों के आधार पर १९५६ में 
राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया 
जिसके अनुसार भारत राज्य-क्षेत्र को 
चौदह राज्यों और पाँच संघ शासित 
प्रदेशों में वाँट दिया गया । राज्य थे: 
आंध प्रदेश, असम, विहार, वम्त्रई, केरल, 
मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल 
ओर जम्मू व काश्मीर । संघ-शासित 
क्षेत्र थे : दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, 
त्रिपुरा और अंडमान, निकोबार, लकादीव 
ओर मिनिकोय हीप । | 
बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १६६० ने 
बम्वई राज्य को भाषा के आधार - पर 
गुजरात एवं महाराष्ट्र नामक दो राज्यों 
में बाँट दिया । नागालेंड राज्य अधि- 
नियम, १९६२ ने नागालेंड नामक एक्र 
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subversion 


म नागा पहाड़ियाँ--तुएनसांग क्षेत्र है 
जो पहले संविधान की छठी अनुसूषी में 
एक कवाइली क्षत्र था और असम राज्य 
का भाग था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 
१९६६ ने पंजाव को तीन भागों में. वाँट 
दिया । इनमें पंजावी सूवा और हरयाणा 
तो राज्य हैं चंडीगढ़ संघ-शासित राज्य- 
क्षेत्र साथ ही इस अधिनियम के फल- 
स्वरूप भूतपूर्वं पंजाव राज्य के पहाड़ी 
क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया 
'गया । अव हिमाचल प्रदेश भी अलग 
राज्य वना दिया गया है तथा मेघालय 
के वारे में भी ऐसा ही निर्णय लिया जा 


चुका है । 


59०८ (स्टँट्यूट) : संविधि । 


संविधि देश के विधानांग होरा तिमित 
विधि है भौर यही उसका अलिखित 
अथवा “देशविधि” (कामन लॉ) से भेद 
है । आधुनिक प्रयोग में यह शब्द अधिः 
नियम शब्द से अभिन्न है । इंगलेड और 
भारत में संसद्‌ तथा अमरीका में कांग्रेस 
जिन विधियों का निर्माण करती है वे 
संविधिक विधियाँ अथवा संविधियाँ 
कहलाती हैं । 
देखिए ।w 
sterling १1९9 (स्टिंग एरिया) 
स्टलिग क्षेत्र, पौंड-पावना क्षेत्र । 
ग्रेट ब्रिटेन तथा विशेषकर राष्ट्रमण्डल 
-के अन्य देश जिनको मुद्रा. ब्रिटिश पौंड 
प्र आधारित है। 
subordinate legislation (सबोडिनेट 
लेजिस्लेशन) : अधीन विधान । 
देखिए delegated legislation. 


subversion (सबवर्ज़न) 


व्यवस्था 
नए राज्यत्क्ी NRA ल३६्सः राया 35 (शोइत;०तरिद्रोह्ाा८०0 09/809090॥. दु क 
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सर्वाधिकारवादी राज्यों में उत्तरा- 
धिकार क्रम की कोई सुनिश्चित व्यवस्था 
नहीं होती और उत्तराधिकार प्रायः 
सत्ता-संघर्ष का परिणाम होता है । 


किसी प्रतिष्ठित व्यवस्था, शासन, 
समाज, राज्य आदि को छिपकर अन्दर 
से नष्ट करना | 
५॥९८९५ऽ०॥ (सकसेशन): उत्तराधिकार । 
राजनीति में उत्तराधिकार का अर्थ है 


सत्ता का विशेषकर शासनाध्यक्ष की सत्ता 
का हस्तांतरण । राजनीतिक समाज की 
स्थिरता के लिए यह आवश्यक माना 
जाता है कि राजनीतिक उत्तराधिकार का 
प्रश्न शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित. रीति से 
सुलझ जाए । इसके लिए विभिन्न राज- 
नीतिक पद्धतियों ने विभिन्न उपायो का 
आविष्कार किया हे । 
परंपरागत राजतंत्र के दिनों में उत्तरा- 
धिकार.का प्रन आनुवंशिक सिद्धांत के 
अनुसार तय होता था । यह व्यवस्था 
अधिकतर परंपरा पर आधारित थी 
लेकिन कहीं कहीं इसे वैधिक रूप भी दे 
दिया गया था । कभी-कभी आनुवंशिक 
सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकार का 
प्रश्‍न तय नहीं हो पाता था और उत्तरा- 
धिकार के लिए विरोधी दावेदार मैदान 
में उतर आते थे । इस स्थिति में उत्तरा- 
धिकार का प्रश्‍न युद्ध हारा तय होता 
था । इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं -- 
स्पेनी उतराधिकार युद्ध, १७०१-१४, 
पोलिश उत्तराधिकार युद्ध, १७३३-३५, 
आस्ट्रियाई उतराधिकार युद्ध, १७४:- 
४८ । 
लोकतंत्रात्मक राज्यों में उत्तराधिक र 
का प्रश्न लोक या विधायी निर्वाचनों 
द्वारा तय होता है । यदि शासन-अध्यक्ष 
की अचानक मृत्यु हो जाए, वह अपंग हो 
जाए या त्याग-पत्र दे दे तो विधि में 
सुनिश्चित उत्तराधिकार-क्रम की व्यवस्था 


लोकतंत्र का. आधार यह विशवास है कि 
प्रभुसत्ता संपूर्णं जनता में निहित है । 


इसका स्वाभाविक निष्कं यह निकलता 


है कि शासन-कार्य में भी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रीति से संपूर्ण जनता का भाग 
रहना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सक्ता है कि मतदान का अधिकार 
जाति, धर्म, बंश, लिंग, धन और शिक्षा 
विपयक्र भेदभावों के वावशुद भी सभी 
वयस्क स्त्री-पुर्षों को मिलना चाहिए । 
यही सार्वभौम मताधिकार है । बच्चों, 
पागलों और भयंकर भ्रपराधियों को मत- 
दान का अधिकार नहीं दिया जाता । 
देखिए adult franchise. 


| 
| 
| 
| 
| 
३७१९ (सफ़रेज) : मताधिकार । 
| 
| 
| 
| 
| 


supplementary budget (सप्लीमेंट्री 


बजट) : अनुपूरक वजट, अनुपूरक आप- 
व्ययक | 
देखिए--supplementary grants. 


supplementary grants ( सप्लीमेंट्री 


ग्रांट्स) : अनुपूरक अनुदान । 

यदि किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय 
वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए 
प्राधिकृत कोई राशि उस वपं के प्रयो- 
जनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है 
अथवा जब उस वर्ष के वाषिक वित्त 
त्रिवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुप्रक अथवा अपर व्यय की 
चाळू वित्तीय वपं में आवश्यकता पैदा हो 
जाती है अथवा किसी वित्तीय वर्षे में 


रहती हा Mumukshu Bhawan Varanasi ००॥९क्रॅसी 'सेवारवर9/उ्स5सेवा और उस वर्ष 
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के लिए अनुदान की गई राशि से अधिक 


कोई धन व्यय्‌ हो जाता है तो राष्ट्रपति 
यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के 
समक्ष उस व्यय की प्रावकलित की गई 
राशि को दिखाने वाला दसरा विवरण 
रखता. है अथवा लोकसभा में ऐसी अधि 
काई के लिए माँग उपस्थित कराता है। 
अनुपूरक, अपर, अतिरिक्त और अपवाद 
अनुदान और प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों 
के अधीन रहते हुए जो चाहे रूपभेद के 
हों या कुछ अंश जोड़कर या निकालकर 
बनाए गए हों, जैसे कि अध्यक्ष अ.वश्यक 
या वांडतीय समझे उसी प्रक्रिया से 
विनियमित होते हैं जो अनुदानों की 


माँगों (अग्रवा मुख्य बजट) के. संबंध में 


लागु होती है । 


supplementary questions (सप्ली- 


मेट्रो क्वेश्‍चन्स) : अनुपूरक प्रएन । 

कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर 
किसी ऐसे तथा विषय के अप्रेतर स्पष्टी- 
करण के प्रयोजन के लिए जिसके वारे में 
उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्‍न पूछ 
सकता है । परंतु, अध्यक्ष कोई अनुपूरक 
प्रश्‍न पूछने की अनुमति नहीं देता यदि 
उसकी राय में उससे प्रश्‍नी संबंधी नियम 
भंग होते हों । किसी प्रश्‍न के संबंध में 
कितने अनुपूरक प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं, 
इसका निर्णय अध्यक्ष करता है । सामा- 
न्यतः एक व्यक्ति को एक से अधिक 
अनुपुरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति नहीं 
दी जाती । 


५७2९7015 (स्युजरेनिटी) : अधिराजत्व । 


वह अवस्था जिसमें कोई शक्तिशाली 
(ज्य अधीन राज्य के वैदेशिक संबंधों 
पर नियंत्रण रखता है लेकिन उसके 
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५४47] (स्वराज) 


swara] 
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प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 
७२० के 'बाद से १६५६ तक तिन्त्रत 
के ऊपर चीन का अधिराजत्व रहा था । 


५5१0०५४ (स्वदेशी) : स्वदेशी । 


देखिए —boycott and swadeshi 
movement. 


स्वराज । 

महात्मा गांधी की स्वराज संवंधी कल्पना 
उनको रामराज्य की कल्पना से अभिन्न 
थी और उन्होंने अपने लेखों में इसका 


विस्तार से चित्र खींचा है । अपने सपनों 


के भारत का चित्र खींचते हुए उन्होंने 

लिखा है, “स्वराज में राजा से लेकर 
रक तक का एक भी अंग अविकसित 
रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए । उसमें कोई 
किसी का शत्रु न हो, सव अपना काम 
करें, कोई निरक्षर न रहे, उत्तरोत्तर 
सबके ज्ञान को वृद्धि होती जाए, सारी 
प्रजा को कम-से-कम बीमारियां हों, कोई 
भी दरिद्र न हो, परिश्रम” करने वाले 
को बराबर काम मिलता रहे, उसमें जुआ, 
चोरी, मद्यपान और व्यभिचार . न हो, 


` वर्ग-विग्रह न हो, धनिक अपने धन का 


विवेक-पुर्वक उपभोग करे'""यह नहीं होना | 
चाहिए कि मुट्ठी भर धनिक मीनाकारी | 
के महलों में रहें और हज़ारों अथवा | 
लाखों लोग हवा और प्रकाशरहिति 
कोठरियों में ।” रट बन 
महात्मा गांधी की स्वराज संबंध्री | 
मान्यता प्रतिनिधिक शासन की विरोधी ड 
नहीं है तथापि महात्मा गांधी प्रतिनिधिक . ? ट्र 
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शाक्षन है-आधुनिक अर्थ में ।” गांधीजी 
ने निर्वाचनों और प्रतिनिधित्व का भी 
समर्थन किया है । एक स्थल पर उन्होंने 
रिखा. है, “स्वराज से मेरा अर्थ उन 
वयस्क स्त्री-पुरुषों की अधिकतम संख्या 
की निश्चित अनुमति द्वारा भारत 
का शासन है जो या तो भारत 
में उत्पन्न हुए हों या बस गए हों, 
जिन्होंने शरीर-श्रम द्वारा राज्य की 
सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की 
सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट 
उठाया हो ।” यद्यपि महात्मा गांधी के 
अहिसक राज्य में अपराध काफ़ी कम 


होंगे, फिर भी कुछ-न-क्रुछ समाज-विरोधी 


तत्त्व तो रहेंगे ही । महात्मा गांधी के 
अनुसार दंड एक बुराई है लेकिन वे ड्से 
एक आवश्यक बुराई मानते हैं। 
वर्तमान परिस्थितियों में वे सपराधियों 
को दंड देने तक की सिफ़ारिश 
करते हैं, पर वे अपराधी के सुधार 
पर जोर देते हैं और उनका आग्रह 
है कि कारावासों को सुधार-गृहों का रूप 
धारण कर लेना चाहिए जहाँ से छूटने पर 
अपराधी सामान्य मनुष्यों की भाँति 
जीवन-यापन कर सकें । महात्मा गांधी 
की आदर्श सामाजिक और राजनीतिक 
व्यवस्था में पुलिस और फोज के लिए 

कोईस्थान नहीं है लेकिन वर्तमान परि- 
स्थितियों में वे पुलिस और फौज दोनों को 
आवश्यकता स्वीकार करते हैं, हाँ, उसके 
स्वरूप को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं । 
वे उन्हें जनता का सच्चे 'अर्थों में सेवक 
वना देना और अहिसा की भावना से 
अनुप्रेरित कर देना चाहते हैं । गांधीजी 
न्याय-व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन 


के इच्छेक च उनका वार थी कि “और इस अंदिरेंन की कैक्ष्य एक ऐसे 
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यया क ककल गि 


न्याय का कार्ये जहाँ तक हो सके संवद्ध 
पक्षों द्वारा निर्वाचित पंचायतों के हाथों 
में दे देना चाहिए । 

महात्मा गांधी के लिए हिसा के प्रतीक 
राज्य को विरक्ति की दृष्टि से देखना 
सर्वथा स्वाभाविक था । उनका विश्वास 
था कि राज्य की दवाव डालने की 
प्रवृत्त नैतिकता की दृष्टि से घातक है 
क्योंकि कोई भी ऐसा कृत्य जो ऐच्छिक 
नहीं है, नैतिक नहीं कहा जा सकता | 
महात्माजी के विचार से आदर्श समाज- 
व्यवस्था राज्य-विहीन लोकतंत्र है। 
“ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यत्रित अपना 
शासक हैं । वह अपना शासन इस तरह 
करता है कि अपने पड़ोसी के लिए कभी 
विघ्न नहीं बनता ।” गांधीजी की 
आदर्श समाज-व्यवस्था में ग्रामसंघ तथा 
ग्राम-समाज दोनों ही ऐच्छिक आधार 
पर संगठित होंगे । ऐसी समाज-व्यवस्था 
में राजकीय दावित विकेन्द्रित रहेगी । 


syndicalism (सिडिकैलिजम) : श्रम- 
संघवाद, सिडिकँलिउम । 


श्रमसंघवाद क्रांतिकारी समाजवाद का 
एक खूप है जिसका उदय उन्नीसवीं 
शताव्दी के अंतिम दशक में फ्रांस में 
हुआ था । आज यह सिद्धांत बहुत कुछ 
निष्प्राण-सा है । कोकर के मत से श्रम- 
संघवाद एक विरोधात्मक दर्शन है । यह 
दर्शन राज्य-विरोधी, देश-प्रेम विरोधी, 
सैत्यवाद विरोधी, मध्यवर्ग बिरोधी और 
सोवियत विरोधी है। श्रमसंघवाद की 
परिभाषा करते हुए आर० मैंकडानल्ड ने 
लिखा है कि यह एक ऐसा आन्दोलन हे 
जो श्रमिक संघों द्वारा चलाया जाता है 





syndicalism 


समाज की स्थापना करना है जिसमें 
उत्पादन और वितरण के साधनों पर 


श्रमिकों के संघों का अधिकार होगा _ 


भौर वे ही समस्त उद्योग-धंधों का 
संचालन करेंगे । श्रमसंघवाद वर्तमान 
समाज के .माक्संवादी विश्लेषण को 
स्वीकार करता है। श्रमसंघवाद शासन 
में समाज का क्या रूप होगा ? श्रमसंघ- 
वाद इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर नहीं देता । 
वस्तुतः श्रमसंघवादी समाज की रूपरेखा 
` जान-वुझ कर अस्पष्ट रक्खी जाती है । 
इस समाज के वारे में जो बात स्पष्ट है, 
वह यह है कि श्रमिक संघ नए सामाजिक 
संगठन के आधार होंगे और उद्योगों 
पर श्रमिकों का पूर्ण. नियंत्रण रहेगा । 
यह समाज राज्यविहीन होगा। श्रम- 
संघवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए भी मुख्य रूप से श्रमिक संघों के 
ऊपर ही निर्भर रहते हैं । इसकी कार्य- 
प्रणाली में श्रमिक संघो की शक्ति का 
विस्तार प्रथम विषय है । इस विचार- 
धारा के अनुयायी वर्ग-संघर्ष को वतमान 
समाज-व्यवस्था का एक आधारभूत तत्त्व 


मानते हैं। उनका कहना है कि श्रमिक . 


संघों को जैसे भी हो सके, श्रमिकों के 
अंदर वगं-चेतना जागृत करनी चाहिए। 
श्रमसंघवाद वैधानिक उपायों का 
तिरस्कार करता है और सीधी कार्यवाही 


में विश्वास रखता है। श्रमसंघवादी की . 


सीधी कार्यवाही का मुख्य साधन हड़ताल 
है । इस विचारधारा के अनुसार श्रमिक 
संघों को छोटी-मोटी हड़तालों का 
संगठन तो सदैव ही करते रहना चाहिए। 
जब इन उपायों के द्वारा श्रमिकों की 
एकता दृढ़ हो जाए, तब श्रमिक संघों 
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को एक आम हड्ताल का संगठन करना 
चाहिए । इस हड़ताल के द्वारा समाज 
का सारा कामकाज रुक्र जायेगा और 
मजदूर पूंजीवादी राज्य पर भपना प्रभुत्व 
स्थापित कर सकेंगे। हड्ताल के 
अतिरिक्त श्रमसंघवाद ध्वंसात्मक नीति 
का भी समर्थन करता है । इस नीति के 
अनुसार मजदूरों को काम करते हुए भी 
पूंजीपतियों को नुकसान पहुंचाना चाहिए 
अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके, कम काम 
करना चाहिए, यदि अवसर मिले, तो 
उनके गोदामों में आग लगा देनी चाहिए 
या उनकी मशीनों को तोड़ डालना 


चाहिए । 


श्रमसंघवाद की विचारधारा कई 
दृष्टियों से आक्षेप योग्य है । इसकी 
ध्वंसात्मक पद्धति से किसी भी समझदार 
व्यक्ति के लिए सहमत होना कठिन है । 
यह विचारधारा अपने भावी, आदश- 
समाज का कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं 
रखती । पुनश्चः, इस विचारधारा के 
अंतर्गत केवळ मज़दूरों के हितों को ही 
प्रधान माना जाता है, समाज के अन्य 
वर्गो के हितों की उपेक्षा कर दी जाती 
है । यह विचारधारा राज्य के समूल 
उन्मूलन का प्रतिपादन करती है। 
लेकिन राज्य-विहीन समाज की कल्पना 
असंभव है। राज्य के अभाव में समाज 
में अशांति और अव्यवस्था फैलने का 
सदैव खतरा रहता है । 
syndicate (सिंडीकेट) : सिंडीकेट । 
(१) किसी सर्वनिष्ठ उद्देश्य के हेतु 
व्यावसायिक फर्मा का संगठन । 
(२) भारत में अविभाजित कांग्रेस दल 
का वरिष्ठ-मंडल जिसमें दल के तीन- 
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चार शीर्षस्थ नेता सम्मिलित थे और 
जिसके वारे में कहा जाता था किं 
दल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसका 
निर्णायक प्रभाव रहता था । वस्तुतः 
कांग्रेस हाई कमान के जिन कुछ नेताओं 
ने श्री कामराज के नेतृत्व में श्री छाल 
बहादुर शास्त्री को प्रधान-मन्त्री पद के 
लिये चुना उन नेताओं के गुट को ही 
पहली वार कांग्रेस सिंडीकेट की संज्ञा 
दी गई थी। इसमें श्री पाटिल, श्री 
अतुल्यघोष, श्री कामराज, श्री संजीव 
रेड्डी का नाम प्रमुख था । कांग्रेस के 
विभाजन के वाद, संगठन कांग्रेस अथवा 


(टेरीटोरियल 
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_ आर्मी) : प्रादेशिक सेना । 


प्रादेशिक सेना एक या एक से अधिक 
श्रेणी के सैनिकों का वह संगठन है 
है जिसके सदस्यों को राष्ट्र की प्रादे- 
हिक रक्षा के लिए संगठित किया जाता 
है। ये सैनिक सेना के नियमित अंग 
नहीं होते वल्कि अपने घरों पर रहते 
हुए समय-समय पर सैनिक प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हैं। प्रादेशिक सेना संगठित 
करने. के विचार का श्रेय इंगलेड के 
लाडे हाल्डेन को है। लॉड हाल्डेन ने 
१६०७ में इंगलेंड में संगठित सेना के 
एक सहायक विभाग की स्थापना की थी 
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बिपक्षी कांग्रेस को कई बार सिंडीकेट 
के नाम से भी सम्बोधित किया जाता 
है । कुछ समाचारपत्रों में श्रीमती 
इन्दिरा गांधी और जगजीवनराम आदि 
के नेतृत्व वाली सत्ताधारी अथवा नई 
कांग्रेस के लिये सिंडीकेट के विरोध में 
इंडिकेट शब्द का प्रयोग भी चल पड़ा 
है । सिंडीकेट और इंडिकेट दोनों का 
ही प्रयोग. कुछ अच्छे भाव में नहीं किया 


` जाता। 


देखिए - corporatism ' 
high command 
syndicalism. 


विभाग ने प्रथम विश्वयुद्ध में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह किया था । युद्ध के 
बाद इसी सैन्यदल को प्रादेशिक सेना के 
रूप में संगठित किया गया । इस सँन्यदल 
के सदस्य प्रति वर्ष पाक्षिक शिविरों में 
प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इंगलैंड में. 
प्रादेशिक सेना नियमित सेना के निदेशकों 
के अधीन नियमित सेना की. दूसरी 
पंक्ति के रूप में संगठित की जाती 
है। युद्धकाल में स्थल और समुद्रतट 
की रक्षा का भार प्रादेशिक सेना पर 
होता है। 


भारत में संविधान सभा ने सितम्वर 


१९४८ ई० में प्रादेशिक सेना अधिनियम; | 


थी क्समेत छसमेतक/ के हा८०।००१ पी के. वगिर्माण किया; और उसी के च 
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फलस्वरूप अक्तूबर, १६४९ ई० 


प्रादेशिक सेना का उद्देश्य संकटकाल में 
आंतरिक सुरक्षा का दायित्व ग्रहण 
करना और. आवश्यकता पड़ने पर निय- 
मित सेना को सँनिक प्रदान करना है। 
सामान्य मजदूर से लेकर सुयोग्य विशे- 
षञ तक भारत के सभी नागरिक जो 
शरीर से समर्थ हों, इसमें भर्ती हो सकते 


हैं। आयु सीमाएँ १८ और ३४ वर्ष है, _ 


पर ये सेवा निवत्त सैनिकों और प्रावि- 
धिज्ञ नागरिकों के लिए शिथिल की जा 


सकती हैं। सरकारी एवं गैर-सरकारी : 


` संस्थाओं के कमंचारी भी प्रादेशिक सेना 
में भर्ती हो सकते हैं । प्रादेशिक सेना के 
कार्य निम्नलिखित हैं: (१) नियमित 
सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना 
और आवश्यकता पड़ने पर सिविल 
प्रशासन की सहायता करना, (२) 
समुद्रतट की रक्षा और हवामार 
यूनिटों की व्यवस्था करना, (३) आव- 
इयकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए 
यूनिटों की व्यवस्था करना । 


जब प्रादेशिक सेना के सदस्य प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हैं अथवा उन्हें काम पर 
बुलाया जाता है, तब उन्हें नियमित 
सेना के अनुरूप ही वेतन और भत्ते 
प्राप्त होते हैं । यदि प्रादेशिक सेना के 
सदस्य नौकरी में होते हैं, तो सैनिक 
सेवा से निवृत्त होने पर उन्हें अपने मूल 
पदों पर ले लिया जाता है । 


territorial Waters (देरीटोरियल 


वाटस) : प्रादेशिक जल । 
अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर समुद्र तळ के 
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सामान्य रूप से प्रादेशिक जल माना 
प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई। | 


जाता है और उसे संबद्ध राज्य के क्षेत्र में 
सम्मिलित समझा जाता है । विभिन्न 
राज्यों ने अपनी प्रादेशिक जल-सीमाओं 
की अलग-अलग व्याख्या की है । कुछ 
का कहना है कि उनकी प्रादेशिक जल- 
सीमाएँ उनके समुद्र तट के ६ मील तक 
विस्तृत हैं, कुछ १२ मील का और कुछ 
इससे भी अधिक प्रादेशिक जल सीमा का 
आग्रह करते हैँ । भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद २६७ में कहा गया है कि 
भारत के जल-प्रांगण में समुद्र के नीचे 
सव भूमियाँ, खनिज तथा अन्य मूल्यवान 


` चीजें संघ में निहितं होंगी तथा संघ के 


प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी । 


territory (टेरीटरी) : राज्य-क्षेत्र । 
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राजनीति शास्त्र में जनसंख्या के 
पश्चात्‌ राज्य का दूसरा आवश्यक तत्त्व 
राज्य-क्षेत्र को माना जाता है। कोई भी 
जनसंख्या उस समय तक राज्य का 
निर्माण नहीं कर सकती जब तक कि उसे 
निश्चित क्षेत्र प्राप्त न हो उदाहरण के 


लिए यायावर जातियों के पास अपने 


नेता हो सकते हैं, उनमें अनुशासन और 
नियंत्रण की भावना हो सकती है, लेकिन 
चूँकि उनके पास बसने के लिए भूमि 
नहीं होती, इसलिए वे ग्राघुनिक अर्थों 
में राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। 


इजरायल राज्य की स्थापना के पहले _ 
यहूदी संसार के विभिन्न भागों में बिखरे 
हुए थे, उनका अपना कोई राष्ट्रीय गुह 
नहीं था, अतः उनका कोई राज्य भी | र 


नहीं था । 
देखिए-- tate 
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आतंकवाद का अर्थ है सरकारों तथा 
संगठनों द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की 
पत्ति के लिए हिसा का व्यवस्थित और 
क्रमबद्ध रीति से प्रयोग | यदि कोई व्यक्ति 
या व्यक्ति-समूह सरकार या संगठनों की 
वांछित नीति के क्रियान्वयत में वाधा 
डालते हैं, तो उनके विरुद्ध आतंकवाद 
का प्रयोग किया जाता है, जिसके रूप 
होते है वैयक्तिक क्षति, मृत्यु, संपत्ति 
का विनाश आदि | कभी-कभी आतंकवाद 
के वातावरण का निर्माण धमकियों 
और डराने-धमकाने से भी हो जाता 


हे । 


यद्यपि आतंकवाद किसी भी समाज में 


संभव हो सकता है लेकिन वह -विशेष 
रूप से अस्थिर और लोकतंत्न-विरोधी 
शासन-व्यवस्थाओं में पाया जाता है । 
साम्यवादी देशों में सत्तारूढ दल के 
अलावा और किसी को नागरिक या 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते । 
सत्तारूढ़ दल अपने विरोधियों का नाश 
करने के लिए आतंकवाद का आश्रय 
लेता है । 

इतिहास में आतंकवाद का प्रयोग 
विभिन्न प्रयोजनो के लिए किया जाता 
रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 
१७९३-९४ आतंक के शासन का काल 
था जिसमे क्रांति के विरोधियों को जरा 
से संदेह पर हज़ारों की संख्या में मौत 
के घाट उतार दिया गया था । ज्ञारवादी 
रूस में अराजकतावादियों ने क्रांतिकारी 
प्रयोजनों के लिए आतंकवाद का समर्थन 
किया था। १८८९१ में आतंकवादी 
गतिविधियों के फलस्वरूप जार 
एलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई 


थी Mumukshu Bhawan Varanasi <०५द्ररिप्ते९'भ्रेरणा?/ "ब्रिटिश उपनिवेशों में | 
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मार्क्सवाद-लेनिनवाद-स्तालिनवाद के 


अंतर्गत आतंकवाद को साम्यवादी नियं- 
त्रण का एक साधन माना जाताहै। 
१६०१ में लेनिन ने घोषणा को थी, 
“हमने आतंकवाद को कभी अस्वीकार 
नहीं किया है, न हम कर सकते हैं।' 
१६१७ की क्रांति के तत्काल वाद रूसी 
राजपरिवार के लोगों, सम्पत्तिशाली 
वर्गों तथा धार्मिक नेताओं को समाप्त 
करने के लिए आतंकवाद का प्रयोग 
किया गया था। स्तालिन के शासन- 
काल में आतंकवाद का व्यापक पैमाने 
पर प्रयोग हुआ जिसमें लाखों लोगों को 
फाँसी, भुखभरी और निर्वासन के कारण 
अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । १९५२ 


` में स्तालिन की सृत्यु के वाद आतंकवाद 


का प्रयोग कम हो गया हैं लेकिन वह 
बिल्कुल समाप्त नहीं हो गया है । पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी देशों ने आतंकवाद 
का सहारा लिया था, विशषकर 
स्तालिन के शासनकाल में । साम्यवादी 
चीन और विएतनाम (विएतकोंग) में भी 
साम्यवादी व्यवस्था की रक्षा करने के 
लिए आतंकवाद का बोलबाला रहा है। 
जर्मनी में नाजी शासन के आरंभ काल से 
ही हिटलर आतंकवाद का कट्टर समर्थक 
रहा था और उसने यहूदियों तथा पोली 
के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर आतंकवाद 
की नीति लागू की थी । 

भारत में बीसवीं शताब्दी के आरंभिक 
वर्षों में नौकरशाही, कुशासन और 
दमन-चक्र, महामारी और अकाल जैसी 
प्राकृतिक आपदाओं, सरकार की भारत 


विरोधी आथिक नीति, शिक्षित भार _ 


तीयों के असंतोष, घामिक पुनरुत्थान से 
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भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार 
और वंगाल-विभाजन आदि के कारण 
जो उग्र राष्ट्रवाद की धारा उत्पन्न हुई 
थी इसका एक स्वरूप क्रांतिकारी 
राष्ट्रवाद अथवा आतंकवाद था। 
आतंकवादी राष्ट्रीय नेता और देशभक्त 
हिंसात्मक तरीकों से देश की स्वाधीनता 
निकट छाने में विश्वास करते थे। 
इनमें चंद्रशेखर आजाद और सरदार 
भगतसिह आदि के नाम सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अथवा 
आतंकवाद सबसे पहले महाराष्ट्र में 
उदित हुआ । यहाँ उसने स्वयं को 
१८९९ में रेड और आयस्ट को दोहरी 
हत्या के रूप में प्रकट किया । इस 
आंदोलन के नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा 
वी० डी० सावरकर, उनके भाई गणेश 
सावरकर और चापेकर वन्धु-द्वय थे । 


इन लोगों ने अपने देशवासियों को . 


अंग्रेजों की हत्याएँ करने के लिए उत्तेजित 
किया और 'मारकर मरने' की प्रेरणा 
दी । सावरकर बंधुओं ने अभिनव 
समाज' की -स्थापना की । इस संस्था 
ने कई वर्षों तक कार्य किया और इसको 
शाखाएँ न केवल महाराष्ट्र में थीं, 
प्रत्युत पड़ौसी राज्यों और पश्चिमी 
भारत के कई भागों में भी थीं । १६०६ 
में मि० जैकसन नामक एक जिलाधीश 
ने गणेश सावरकर को आजन्म देश- 
निकाले का दण्ड दे दिया था; इसका 
प्रतिशोध लेने के लिए 'अभिनव समाज 
के एक सदस्य ने मि० जैकसन की हत्या 
कर दी । वी० डी० सावरकर इगलड 
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कऋ्रांतिकारियों का संगठन कर रहे थे । 
वी० डी० सावरकर ने इस कार्य में 
उनका हाथ वॅटाया । 


जव बंगाल का विभाजन हुआ, तो यहाँ 
भी आतंकवाद की एक लहर फैल गई । 
बंगाल में आतंकवादी आंदोलन के नेता 
वरीन्द्र घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त थे। 
उन्होने 'अनुशीलन समिति’ की स्थापना 
की । कलकत्ता और ढाका इस संस्था के 
केंद्र थे ओर इसकी शाखाएं सारे बंगाल 
में फली हुई थीं। उन्होंने जोरदार 
क्रांतिकारी प्रचार किया और बंगाली 
युवकों से कहा कि वे विदेशी शासन के 
विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो जाए । 
यह आन्दोलन कई राजनीतिक हत्याओं 


और डकेतियों के लिए उत्तरदायी था । 


१९०७ के आस-पास आतंकवाद पंजाब 
में भी पहुंच गया । यहाँ भाई परमानंद, 
वालमुकद, सरदार अजीतसिह और 
लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी गोष्ठियों 
की स्थापना की । अमरीका से वापस 
आये हुए कुछ सिक्खों ने पंजाब में क्रांति- 
वाद को प्रचंड करने में प्रभूत योग दिया। 

भारतीय क्रांतिकारी भारत के वाहर 
भी सक्रिय थे। इंगलेंड में श्यामजी 
कृष्ण वर्मा ने अपने चारों ओर देशभक्त 
भारतीयों का एक गुट एकत्रित कर लिया 
और “इंडिया होम रूल सोसायदी' की 
स्थापना की । वी० डी० सावरकर इस 
सोसायटी के मुख्य कर्णधार थे । उन्होंने 
“दि इण्डियन सोशियोलोजिस्ट नामक _ 
एक मासिक पत्र भी निकाला । जुलाई 
१६०९ में इस गुट के एक सदस्य मदन 
लाल धींगड़ा ने इंडिया हाउस के सर 
विलियम विली की हत्या कर दी। 


वर्मा 
चले गय्ये ॥ 0वह आयाम Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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लेकिन इस हत्या ने अधिकारीवगं के 
कान खड़े कर दिए और वे इस गुट के 
पीछे पड़ गए । फलतः कुछ ही दिनों में 
यह गुट छिन्न-भिन्न हो गया । इस काल 


में कतिपय सक्रिय क्रांतिकारियों ने श्याम - 


जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में यूरोप में भी 
कार्य किया । पैरिस में उन्हें मैडम कामा 
से अपूवं सहायता मिली । मेडम कामा 
'वंदेमातरम्‌' का सम्पादन करती थीं। 
इंगलैंड और यूरोप से भारतीय क्रांति- 
कारियों ने भारत को हथियार और 
क्रांतिकारी साहित्य भेजने का प्रयास 
किया । अमरीका में लाला हरदयाल ने 
एक क्रांतिकारी' संगठन" तैयार किया 
और १६१३ में सँनफासिस्को से 'ग्रदर' 
नामक पत्र निकालना शुरू किया । यद्यपि 
उन्हें अमरीका 'छोड़कर स्विट्ज़रलेंड 
चले जाना पड़ा, लेकिन ग़दर-आंदोलन 
अमरीका में कई वर्षो तक चलता रहा । 
इस आंदोलन का पंजाब पर भी प्रभाव 
पड़ा और वहाँ इसका नेतृत्व वावा 
गुरुदत्तसिह ने किया । 

भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इस 
शताव्दी के तीसरे दशक तक चलता रहा । 
'काकोरी केस' का भारत के स्वतंत्नता- 
संग्राम में महत्त्वपूर्ण स्थान हे । हिंदुस्तान 


सोशिअलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी ने विदेशी . 


शासकों के आतंकवाद का .'महत्तर 
आतंक्रवाद' से सामना करने का प्रयास 
किया । भगतसिह ओर जतीन्द्रनाथ दास 
जैसे क्रांतिकारी इसी दल के सदस्य थे । 
महात्मा गांधी के अवतरण ने और इनके 
अहिसक सत्याग्रह की लोकप्रियता ने 


. क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम कर 


दिया । फलतः भारत में आतंकवाद का 


theocracy (थियोक्रेसी) : 
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पृष्ठभूमि में बना रहा और कभी-कभी 
सामने भी आ गया । १६४२ के 'भारत 
छोड़ो” आंदोलन में उसने महत्त्वपूर्ण 
कायं किया और प्रखर भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम के १६४२ में हुए 
समापन यज्ञ में गांधीजी के सत्याग्रह 
और उग्र क्रांतिकारियों के आतंकवाद की 
दोनों धाराएँ एक साथ आ मिलीं.और 
उनक्ती सम्मिलित आहुति ने ही देश को 
स्वाधीनता के द्वार तक पहुंचाया । 


राज्य, धर्म राज्य । | 
धर्मराज्य का अभिप्राय वह राज्य हँ 
जिसमें शासन का प्रधान स्वयं ईश्वर को 


माना जाता है जो अपने दंत्री कानूनों के. 


रूप में व्यंक्त होकर शासन-संचाळन करता 
है । इस शासन-प्रणाली के अनुसार ईश्वर 
किसी दुष्टा अथवा पैग्रंबर के माध्यम से 
लोगो के लिए अपनी विधियाँ प्रकट करता 
है । कुछ धामिक नेता, पुरोहित, पादरी 
और मुल्ला विकासशील समाज की 
आवश्यकताओं के अनुरूप इन विधियों की 
व्याख्या करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर 
ले लेते हैं । [ 

सामाजिक विकास के इतिहास में विशेष- 
कर प्राचीन निकटपूवं में धमंतत्र वह 
शासन-प्रणाली थी जिसने अधिकांश 
स्थितियों में कबाइली शासन-व्यवस्था का 
स्थान ग्रहण किया ओर नगर तथा राष्ट्रः 
राज्यों के उत्थान को राह तैयार की । 
बेबीलोन तथा मिस्र के राजा अपने 
आपको ईश्वर के सेवक अथवा स्वयं 
ईश्वर समझते थे । 


र | ` « धर्मंतंत्रात्मक राज्यों में समझा जाता है 
धीरे-धीरे? पत्तन/होबा/ग्या।+०लेकिचा बहु ००।०८क्ति' उप्रा निन विधियों के अंतर्गत शासन 


सांप्रदायिक _ 
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theocratic state 


४५५ 


Third Republic 


MMMM SS 
हो रहा है, वे ईशवर-प्रणीत हैं और इस- Third Rich (थड राइख) : तृतीय 


लिए उनमें कोई परिवतंन नहीं हो 
सकता । इन राज्यों के शासक अपनी 
प्रजा से यह अपेक्षा. रखते हैं कि वे न 
केवळ इन विधियों का पालन ही करें 
प्रत्युत अन्य राष्ट्रों में उनका प्रचार भी 
करें और जहाँ तक हो सके, उन्हें विश्व- 
व्यापी बनाने का प्रयास करें। प्राचीन 
इतिहास में राजनीतिक प्रसार के मूल में 
एक सक्रिय प्रेरणा यह रही थी । 
प्राचीन निकटपूर्व में धर्मतंत्र का सवं- 
श्रेष्ठ उदाहरण ई० पु० तेरहवीं शताब्दी 
` में हज़रत मूसा द्वारा स्थापित इजरायली 
राज्य था । मूसा के दो हज़ार वर्ष वाद 
इस्लाम के पेग्रंवर मोहम्मद ने अरब में 


इस्लामी राज्य की स्थापना की । इस्लामी. 


विधि में सदा इस बात पर जोर दिया 
गया है कि समस्त राजनीतिक.सत्ता का 
स्वामी ईश्वर है और मुस्लिम खलीफ़ाओं 


ने इतिहास में भपने-आपको ईश्वर का - 


प्रतिनिधि मानकर ही शासन किया है । 
अर्वाचीन काल में पाकिस्तान का आधार 
धमंतंत्र रहा है। रोम में वेटिकन भी 
पोप के अधीन एक धर्मराज्य है । 
देखिए vatican. 
theocratic ४४९ (थियोक्रेटिक स्टेट) : 
सांप्रदायिक राज्य, धर्मे राज्य, घमं-सापेक्ष 
राज्य । 
देखिए--theocracy. 
Third Internati0021(थडं इंटरनेशनल) : 
ततीय अंतर्राष्ट्रीय । 
देखिए—international socialism 
third read (थर्ड रीडिंग) : तृतीय 
वाचन । 
देखिए—reading of bills 


साम्राज्य । 


नाजियों द्वारा जनवरी, १६३३ से अप्रैल, 
१६४५ तक अपनी शासन-व्यवस्था के लिए 
प्रयुक्त शब्दवंध । इस शब्दबंध का सबसे 
पहले प्रयोग १६१८ में द्वितीय जर्मन 
साम्राज्य के पतन के तुरंत चाद मोएलर 
फान डेर ब्रक नामक एक जर्मन राष्ट्रवादी 
लेखक ने अपनी एक पुस्तक के शीर्षक के 
रूप में किया था । नाज़ियों ने यह शब्द- 
बंध तीसरे दशक के आरंभिक वर्षो में ही 
अपना लिया था और इसके द्वारा अपना 
यह्‌ मंतव्य सूचित किया था कि वे तृतीय 
जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना 
चाहते हैं। 

देखिए- 7001. 


Third Republic (थर्ड रिपब्लिक) : 


तृतीय गणराज्य । 

४ सितम्बर, १५७० और जुलाई १६४० 
के वीच फ्रांस की शासन-व्यवस्था । तृतीय 
गणराज्य की स्थापना सेडान में नेपो- 
लियन तृतीय के पकड़े जाने के उपरांत 
हुई थी और उसका विघटन विशी में 
वेताँ द्वारा स्वेच्छाचारी शक्तियों के ग्रहण 
करने के साथ हुआ । १८७१ से १८७९ 
तक गणराज्य में थियसं और मंकमहन 
जैसे अद्ध राजतंत्रवादियों की तूती बोलती 
रही | पिछली शताब्दी के नवें दशक में 
फ्रांस की राजनीति में गम्वेटा और फेरी 
जैसे संयत गणतंत्रवादियों की प्रधानता 
रही । इस काल में फ्रांस में अनेक घोटाले 
हुए जिनमें पनामा घोटाला सबसे गंभीर 
था । इस शताब्दी के आरंभ में आमूल 

परिवर्तनवादियों ने अपनी सरकार का 


निर्माण किया पर समाजवादियों के साथ | व 
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timocracy 


संघर्ष के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो 
गई । प्रथम विश्वयुद्ध में गणतंत्रवादियों 
का सबसे प्रमुख नेता क्लीमांशो था। 
युद्ध के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थि- 
रता रही । १६१८ से जुलाई १९४० तक 
फ्रांस में ४४ सरकारें बनीं और विगड़ीं। 
विधितः यह माना जाता है कि तृतीय 
गणराज्य दिसंवर, १६४६ में चौथे गण- 
राज्य की स्थापना तक बना रहा । : 

timocracy (टिमोक्रेसी) : (१) समृद्ध 
जनतंत्र, (२) सम्मानतंत्र । 

१. समृद्ध जनतंत्र--यह अरस्तू के अनु- 
सार राजनीतिक विकास की वह अवस्था है 
जिसमें राजनीतिक और नागरिक सम्मान 
धन के आधार पर वितरित किये जाते हँ । 

२. सम्मानतंत्न--यह प्लेटो के अनुसार 
राजनीतिक विकास की वह अवस्था है 
जिसमें सम्मान-प्रेम शासन का आधारभूत 
सिद्धांत होता है । 

Titoism (टीटोइज्म) : टीटोवाद । 
टीटोवाद का अर्थ है १९४८ के बाद 
युगोस्लाविया का राष्ट्रीय साम्यवाद । 
१९४८ में सोवियत गुट ने यूगोस्लाविया 
तथा उसके नेता जोसिप (ब्रोज) टीटो 
का वहिष्कार कर दिया । इसके वाद 
यूगोस्लाविया माक्सँवाद-लेनिनवाद के 
सोवियत आदशं से हटकर चला और 
माक्संवाद की दिशा में अपने पथ का 
उसने स्वयं संधान किया । अंतर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद के क्षेत्र में यह घटना अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण मानी जाती रही है । युगो- 
स्लाविया को देखा-देखी सोवियत गुट के 
अन्य अनेक देशों ने विशेषकर चीन और 
अल्बानिया ने अपना अलग रास्ता 


४५६ Titoism 


१६४८ में सोवियत गुट से यूगोस्ला- 
विया के निकाले जाने कां मुख्य कारण 
यह था कि टीटो तथा यूगोस्लाव साम्य- 
वादी दल को अपने राष्ट्रीय और अंत- 
राष्ट्रीय कार्यो में सोवियत रूस को अधी- 
नता पंसद न थी । इसके अतिरिक्त 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद के काल में रूस 
ने यूगोस्लाविया का जो आथिक शोषण 
किया था, वह भी यूगोस्लावों को अनु- 
'चित प्रतीत हुआ । इस स्थिति में सोवि- 
यत रूस नेतो युगोस्लाविया पर यंह 
आरोप लगाया कि वह माक्संवाद-लेनिन- 
वाद के रास्ते से हट रहा है और यूगो- 
स्लाविया ने सोवियत संघ पर यह आरोप 





लगाया कि वह अधिनायकवादी है और 


«राजकीय पूँजीवाद” का प्रयोग कर रहा 
है । यह आवश्यक नहीं है कि जिस ढेंग 
से सोवियत संघ ने समाजवाद को प्राप्त 
किया है, और देश भी उसे इसी ढंग से 
प्राप्त करें । यूगोस्लाविया को अपनी 
विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपने 
खास ढंग के समाजवाद की आवश्यकता 
है । जब युगोस्लाविया को सोवियत गुट 
से निकाल दिया गया, उसके वाद सोवि- 
यत गुट के अन्य सदस्यों ने भी उसके 
साथ अपने सैनिक और आथिक संबंध 
तोड़ दिए। स्तालिन ने संभाव्य 'टीटो- 
वादियों का भी सफ़ाया कर डाला । 
टीटो ने सोवियत गुट के तीब्र विरोध 
तथा धमकियों के वावजूद अपनी स्वतंत्र 
स्थिति बनाए रखी । इसका कारण यह 
था कि उसे अपने दल, जनता. तथा सेना 
का पुरा सहयोग और समर्थन प्राप्त 
हुआ। १९५३ में स्तारिन की मृत्यु के 
बाद सोवियत रूस में उदारवाद की लहर 
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Titoism 


१९५५-५६ में सोवियत नेताओं ने टीटो 
की बहुत सी वातं स्वीकार कर उसके 
साथ शांति की । इनमें से कुछ मुख्य 
वातं थीं- पूँजीवादी तथा साम्यवादी 
देशों में शांतिपूणं सह-अस्तित्व, समाज- 
वादी विरादरी में सब राष्ट्रों की समान 
स्थिति, सोवियत साम्यवादी दल को यह 
नहीं चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्य- 
वादी आंदोलन को पूरी तरह से अपने 
नियंत्रण में रखे, समाजवाद के निर्माण 
की दिशा में उत्सुक प्रत्येक राष्ट्र को 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने 
ढेंग से और अपनी गति से समाजवाद 
की स्थापना करनी चाहिए । इसके बाद 
से सोवियत रूस तथा युगोस्लाविया में 
आधिकारिक रूप से प्रायः सौहादं की 
स्थिति वनी रही है यद्यपि कभीःकभी 
उनके संबंधों में तीव्र तनाव भी उत्पन्न 
हुआ हे । 

टीटोवाद के संबंध में कहा जा सकता 
है कि वह माक्सवादी समाजवाद का एक 
लचीला और व्यावहारिक रूपांतर है । 
युगोस्लाव सिद्धांतवादी इसे “सामाजिक 
लोकतंत्र” कहते हैं और उनका दावा है 
कि पूंजीवाद से साम्यवाद के परिवर्तन 
की दिशा में यह सबसे उन्नत अवस्था 
है । इसका मुख्य तत्त्व राजनीतिक तथा 
आथिक विकेंद्रीकरण है। यद्यपि टीटो 
तथा उसके यूगोस्लाव साम्यवादी संघ 
का सत्ता के परंपरागत केंद्रों पर पूर्ण 
नियंत्रण है, पर उन्होंने ऐसी विभिन्न 
सस्थाओं का निर्माण करने में. सफलता 
प्राप्त की है जिनके माध्यम से जनता 
शासन-कार्य में योग दे पाती है । युगो- 


"4५७ 


toryism 


तक निष्पक्ष है। आथिक क्षेत्र में मजदूरों 
को भी प्रबंध-कार्थ में सम्मिलित किया . 
जाता है। १९५३ में युगोस्लाविया में 
सामूहिक क्कषि-व्यवस्था का त्याग कर 
दिया गया । इन सुधारों के फलस्वरूप 
युगोस्लाविया के" लोगों को पर्याप्त 
वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और 
उनका जीवन-स्तर भी किसी भी समाज- 
वादी देश की अपेक्षां उन्नत है । वैदेशिक 
मामलों में यूगोस्लाविथा सामान्य रूप से 
सोवियत रूस की नीति का समर्थन करता 
है। उसने शीत युद्धकी राजनीति में. 
किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की 
नीति का समर्थन किया है। यूगोस्लाविया 
ने इस वात का भी प्रयास किया है कि 
संसार के जो छोटे-छोटे राष्ट्र किसी भी 
गुट में सम्मिलित नहीं हैँ, उन्हे एक मंच 
पर एकत्रित किया जाए तथा वे ग्रंत- 
राष्ट्रीय राजनीति में एक “तीसरी शवित ” 
के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह 
कर्‌ । 


६०7} (टोरी) : टोरी । 


देखिए - toryism. 


toryism (टोरीइउम) : टोरीवाद । 


टोरीवाद का अथं है--टोरियों अथवा 
चर्च और राज्य में स्थापित व्यवस्था के 
समर्थकों का सिद्धांत और व्यवहार । 
आरंभ में इस शब्द का गाली-गलोज के 
रूप में प्रयोग होता था लेकिन सत्रहवीं 
शताव्दी में उस वर्ग ने जिसके विरुद्ध 
इसका प्रयोग किया जाता था, इसे 
अपने विशेषण के रूप में स्वीकार कर 
लिया । यह शब्द. अठारहवीं शताब्दी में 
संयुक्त राज्य अमरीका पहुंचा और वहाँ 
अब भी अपमानजनक अर्थ में 
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totalitarianism 





प्रयोग होता है । 

'टोरी' मूलतः आयलंड का आंचालिक 
शब्द है जिसका अर्थ है--पीछा करने 
वाला, खोज करने वाला, लुटेरा । 
सोळहवीं शताब्दी में आयलंड के अंग्रेज 
स्वामी इस शब्द काः प्रयोग उन विधि- 
वाद्य लोगों के लिए करते थे जो अपने 
आपको कट्टर रोमन कॅथोलिक कहते थे 
और इंगलेंड की सरकार का विरोध 
करते थे । एक शताव्दी बाद यह शब्द 
उन अंग्रेजों, स्कांटों तथा आयलेंडवासियों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा जो राजतंत्र 
तथा स्थापित चर्च का समर्थन करते 
थे। 

जॉन हेनरी न्यूमेन के शब्दों में टोरी- 
वाद “व्यक्तियों के प्रति निष्ठा है 1” 
न्यूमेन का विचार था कि अठारहवीं 
और उन्नीसवीं शताब्दियों के टोरी 
समाज को वयक्तिक निष्ठाओं का पुंज 
मानते थे । इंगलेड के गृह-युद्ध से वीसवीं 


_ शताव्दी तक टोरी दळ का आधारभूत 
'सिद्धांत रहा चर्च तथा राजमुकुट के 


प्रति निष्ठा । उसने व्यापारिक हितों के 
विरुद्ध जमींदारी हितों का समर्थन 
किया । 

टोरी दरू को सबसे अधिक सफलता 
कनिष्ठ पिट के उत्थान के समय से 
वेलिंगडन के इयूक के पतन के समय तक 
(प्रायः अद्धेशती) प्राप्त हुई। रॉबर्ट 
पील के समय टोरी दल ने अपना नाम 
कन्जर्वेटिव दल रखा । अव 'टोरी' 
तथा 'कज्चवंटिव' प्रायः पर्यायवाची 
शब्द माने जाते हैं । 


totalitarianism (टोटेलिटेरिअनिज्म) 
सर्वाधिकारवाद । 
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सामान्यतः सर्वाधिकारवाद का अर्थ . 


एक दल पद्धति पर आधारित वह 
अधिनायकवादी व्यवस्था है जिसके 
अंतर्गत राज्य सामाजिक जीवन के सभी 
पक्षों को अपने दायरे में समेट लेने का 
' प्रयत्न करता है । सर्वाधिकारवाद का 
सिद्धांत उदारवाद के सिद्धांत के प्रतिकूळ 
है जिसके ग्रंतगंत राज्य को केवल कुछ 
ही काम सापे जाते हैं और शेष काम 
व्यक्ति की अपनी मर्जी. पर छोड़ दिए 
जाते हैं । यद्यपि प्राचीन काल के निरंकुश 
शासकों ने भी कुछ हद तक व्यक्ति- 
जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण 
स्थापित करने का प्रयत्न किया था, पर 
चे अपने प्रयास मे सफल नहीं हो सके 
थे । सीवियत रूस, फासिस्ट इटली, नाजी 
जर्मनी और साम्यवादी चीन 
सर्वाधिकारवादी राज्यों के उदाहरण हैं। 
देखिए--absolutism 
autocracy 
tyranny. 
(०४) ३7 (टोटल वार) : समग्र युद्ध । 
देखिए-—war 
town 909 (टाउन एरिया) : टाउन 
एरिया, नगर-क्षेत्र । 
देखिए--]ocal self-government 


trade unionism (ट्रेड यूनियनिञ्म) : 
श्रमिक संघवाद । 

व्यापक रूप से श्रमिक संघवाद के 
अंतर्गत मजदूरों के समस्त संघों का 
ग्रंतर्भाव हो जाता है, लेकिन सीमित 
. अथं में-इसके अंतगंत एक: कारवार या 


शिल्प में लगे हुए मजदूर सम्मिलित 


माने जाते हैं। श्रमिक संघवाद का 
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उदय सामंती शिल्पसंघों के अवशेषो पर 
हुआ। शिल्प संघ-व्यवस्था के अंतर्गत 
शिल्पियों के अधिकारों, कर्तव्यों तथा 
उत्पादन के स्तरों का सावधानी से नियमन 
हो जाता था । नए औद्योगिक युग में 
इस तरह के नियमन का अभाव था और 
कारखानों में काम करने वाला मजदूर 
अपने आपको असहाय अनुभव करता 
था.। श्रमिक संघों का उदय मजदूरों 
की समस्याओं को सामूहिक रूप से हल 


` करने तथा मालिकों के साथ सौदेबाजी 


द्वारा मञ्जदूरों के लिए लाभ प्राप्त 
करने के विचार से हुआ। मालिक से 
सामूहिक रूप से सौदा क़रने के अति- 
रिक्त श्रमसंघ मजदूरों के सामान्य हित 
के कार्ये भी देखता है । 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ भारत में 
श्रम संघ आंदोलन ने जोर पकड़ा। 


इससे पहले कुछ व्यक्तियों द्वारा मजदूर | 


सभा बनाने की चेष्टा सफल नहीं हुई 
थी । युद्ध में मालिक तो बहुत लाभ 


कमा रहे थे कितु रहन-सहन की लागत | 


में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से मजदूरों 
को बहुत आथिक कठिनाई हो रही थी। 
मञ्जदूरों पर अन्य देशों के श्रम आंदोळनों, 


विशेषतः रूस की क्रांति का भी प्रभाव 


पड़ा । १६१६ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ, 
१६२० में अखिल भारतीय श्रम संघ 
सम्मेलन की स्थापना तथा १६२१ में 
स्वराज्य आंदोलन से भारत में श्रम 
आंदोलन संगठन की गति बढ़ी । उस 
समय की हड़ताल की सफलता से 
भी इसे प्रोत्साहन मिला । विभिन्न 
औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक संघ बने 
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समितियाँ ही थीं। १६२६ के श्रम संघ 
अधिनियम के पास होने पर सरकार ने 
इन सभाओं के कार्यों को स्वीकार 
किया; उसके पश्चात्‌ श्रम-संघों की 
संख्या तेज़ गति से वढ़ी। | 


दुर्भागयवश भारत में श्रम-संघ 
आंदोलन विशुद्ध आथिक दृष्टि से ही 
चलाया गया, राजनीतिक प्रभाव से 
इसमें भेद हो गए। १६२० में बनी 
हुई अखिल भारतीय श्रम-संघ सभा 
देश के सभी मजदूरों. के हितों की 
प्रतिनिधि -थी; यह अपने वाषिक 
अधिवेशन करती ` थी और अपने 
प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संमेलन में 
भेजती थी । शीघ्र ही इस पर साम्य- 
वदियों का अधिकारूहो गया; वह इसका 
उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के 
लिए करने लगे, इससे दल में विच्छेद 
हो गया और एक अलग सभा, अखिल 
भारतीय श्रम-संघ फेडरेशन बनी । कुछ 
समय पश्चात्‌ साम्यवादियों ने लाल 
श्रम-संघ सम्मेलन का निर्माण किया। 
किंतु १६३८ तक उनमें समझौता हो 
गया और सारी संस्थायें अखिल भारतीय 
श्रम-संघ सम्मेलन में मिल गई । 


द्वितीय विश्व-युद्ध में श्रम नेताओं में 
पुनः, विशेषतः युद्ध सहायता के संबंध 
में, राजनीतिक भेद हुआ। एम० एन० 
राय युद्धःसहायता के पक्ष में थे और 
उन्होंने एक अलग संगठन भारतीय 
श्रम-संघ की स्थापना की । सरकार 
ने इसे आथिक सहायता दी। उधर 
जव राष्ट्रीय नेता पकड़ लिए गए, अखिल 
भारतीय श्रम-संघ संमेलन पुनः 


साम्मवादियों के हाथ में पहुंच गया। | 
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उनके प्रभाव को विफल करने के लिए 
कांग्रेस ने, स्वाधीनता. मिलने पर, अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय श्रम-संघ सभा और 
समाजवादियों ने हिद मजदूर सभा का 


निर्माण किया । घ्रो० के० टी० शाह ने 


संयुक्त श्रम-संघ सभा का गठन किया । 


transfer of power ( ट्रांसफ़र ऑफ़ 
पॉवर) : सत्ता-हस्तांतरण । 

ब्रिटिश शासको द्वारा १४ अगस्त, 
१९४७ की रात को १२ बजे भारतीयों 
को सावभौम सत्ता प्रदान करना । 
भारतीयों को यह स्वतंत्रता प्रायः ६० 
वर्षे के अनवरत संघर्ष और आंदोलन के 
उपरांत अनेक सांविधानिक प्रयोगों .से 
गुज़रने पर प्राप्त हुई । भारत का 
राष्ट्रीय आंदोलन €ैन्नीसवीं शताव्दी के 
अंतिम चरणं में आरंभ हो गया था पर 
प्रथम “विश्व युद्ध के पश्चात्‌ महात्मा 
गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश 
करने पर उसका स्वरूप व्यापक हुआ 
और उसमें गहाराई आई । महात्मा 
गांधी ने अपने अनेक जन-आंदोलनों द्वारा 
राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन 
बना दिया जिसे अधिक समय तक दबाए 
रखना ब्रिटिश सरकार के लिए असंभव 
था । द्वितीय विश्व यद्ध के वाद ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीयों के स्वतंत्रता के 


दावे को स्वीकार किया और मार्च, 


१९४६ में भारत की सांविधानिक 
समस्या को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल 
मिशन की योजना में मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान संबंधी माँग को अस्वीकार 
कर दिया गया था और ब्रिटिश भारत 
तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक 
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किया गया था । योजना ने इस आधार 
पर कि. विदेशी मामले रक्षा मौर 


यातायात केंद्र के अधीन रहें व शेष सव 


विषयो पर राज्यों तथा प्रांतों का 
नियंत्रण रहे, भारत का भावी संविधान 
बनाने के लिए संविधान सभा के संगठन 
का प्रस्ताव उपस्थित किया था। 
मंत्रिमिशन योजना ने निश्चित किया था 
कि जब तक भारत का नया संविधान 
वनकर तैयार नहीं हो जाता, तव तक 
गवर्नर-जनरल की वर्तमान कार्यपालिका 
परिषद के स्थान पर प्रमुख राजनीतिक 
दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निमित 
अंतरिम सरकार की स्थापना को 
जाएगी । इस योजना को कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया । 
मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के 
लिए तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए पर 
संविधान सभा का वहिष्कार करने का 


निश्चय किया । 


२० फरवरी, १६४७ को श्री एटलीने 
इस आशय की घोषणा की कि ब्रिटिश 
सरकार जून, १९४८ तक भारत छोड 
देगी । ३ जून, १९४७ को नए गवर्नेर- 
जनरल लॉड माउंटवैटन ने एक नवीन 
योजना प्रकाशित की जिसे कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया । 
माउंटबेटन योजना ने अँग्रेजो के भारत 
छोड्ने की तारीख जुन, १९४८ से घटा 
कर १५ अगस्त, १९४७ निश्‍चित की, 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान-संवंधी 


माँग मान ली और बंगाल व पंजाव के _ 
विभाजन का उपबंध किया । योजना ने 


भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमी 
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वात की स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित रहें 
और चाहें तो उसे छोड़ दें । देशी 
राज्यों के संबंध में योजना में व्यवस्था 
की गई थी कि वे दोनों डोमीनियनों में 
से किसी में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा 
अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर सकते 
हँ । इस योजना के आधार पर १८ 
जुलाई, १९४७ को ब्रिटिश संसद ने 
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया । 
माउंटवैटन योजना की उक्त विशेषताओं 
के अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 
ने यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश 
सरकार दोनों डोमीनियनों की संविधान 
सभाओं को शासन-सत्ता हस्तांतरित कर 
देगी । ये संविधान सभाएं अपने-अपने 


देशों के लिए जेसा संविधान चाहें बना . 


सकती हैं । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 
की इसी व्यवस्था के आधार पर १४ 
अगस्त, १९४७ की मध्य रात्रि को 


. भारतीयों को सत्ता हस्तांरित कर दी 


गई और भारत स्वतंत्र हो गया । 
देखिए — partition of India. 


treaty (द्रीटी) : संधि । 


ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय 
संधियाँ ऐसे समझौते हैं जो संविदात्मक 
होते हैं, जो राज्यों अथवा राज्यों के 
संगठनों के मध्य किए जाते हैं ओर जिनसे 
वैधिक अधिकार और कतेंव्य उत्पन्न होते 
हैं । स्टार्क के शब्दों में संधि को ऐसा 
समझौता' माना जा सकता है “जिससे 
दो या अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
अधीन आपस में संबंध स्थापित करते हैं 
या करना चाहते हैं ।” राष्ट्रीय विधि में 
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अनेक साधन होते हैं जैसे संविदा 
(कांट्रेट ), स्वत्वांतर (काँवेयेंस), 
पट्टा (छी) और अनुज्ञा (लाइसेंस) 
आदि । कितु, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में 
राज्यों के पास विविध प्रकार के वैधिक 
कार्य करने के लिए संधियाँ ही एक-मात्र 
साधन हे । 


- संधियों का वैयक्तिक विधि की संवि- 


दाओं से गहरा साहश्य होता है। दोनों में 
संबद्ध पक्षों की सहमति आवश्यक होती 
है पर दोनों के बीच एक महत्त्वपूर्ण 
अंतर भी है । यदि कोई संविदा अनुचित 
दवाव डाळ कर कराई जाए, तो वह 
समाप्त हो जाती है किंतु कोई संधि 
दवाव के कारण समाप्त नहीं होती । 


संधि दो राष्ट्रों का संविदात्मक सम- 
झौता है । अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस अर्थ 
के द्योतक कुछ और शब्द निम्नलिखित 


हैं: (१) अभिसमय-(कॉन्वेंशन) --इस ` 


शब्द का प्रयोग अनेक राज्यों द्वारा स्वी- 
कार किए जाने वाले औपचारिक प्रलेख 
के लिए होता है । १८९९ तथा १६०७ 
में हेग सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों 
के शांतिपूर्ण हळ, थल युद्ध तथा तट- 
स्थता आदि के अभिसमय स्वीकार किए 
थे । (२) प्रोतोकोल--राजनीतिक 
शब्दावली में इसका आशय ऐसे हस्ताक्षर- 
युक्त लेखपत्र से होता है जिसमें ग्रेतिम 
संधि होने से पहले दोनों पक्षों द्वारा 
सहमति प्राप्त बातों का उल्लेख हो । 
इस प्रकार यह संधि का पूर्ववृत्त होता 


है । लेकिन, वतमान भ्रंतर्राष्ट्रीय व्यवहार  _ 
में यह कभी-कभी उच्चतम महत्त्व के | 
अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए प्रयुक्त होता 


व्यत्तिपक्ते माझ बैक काग्रेवाड़ी करने के... ठा igitized by 6090190 | द Rt 
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१६२० के प्रोतोकोल के फलस्वरूप 
स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 
हुई थी । (३) करार (एग्रीमेंट) 
“संधि” की भाँति “करार” शब्द भी 
अनेक अर्थो में प्रथुक्त होता है। करार दो 
प्रकार के होते हें । एक वे जो वाध्यता- 
कारी होते हैं अर्थात्‌ जिनके द्वारा वैधिक 
अधिकार और कतव्य धारण किए जाते 
हैं । दूसरे सीमित अर्थ में करार शब्द का 
प्रयोग एक ऐसे समझौते के लिएहोता है 
जो वाध्यताकारी तो होता है पर सामा- 
न्यतः संधि की अपेक्षा कम औपचारिक 
होता है । संधियों की भांति ही करार 
भी राज्याध्यक्षों, राज्यों और सरकारों 
के वीच किए जा सकते हैं । राज्याध्यक्षों 
के वीच करार का उदाहरण है इंगलेंड 


और यूरोपीय रक्षा समुदाय के बीच ' 


सहयोग के संबंध में १३ अप्रैल, १९५४ 
का करार। यह करार इंगलेड तथा 
उन छह राज्यों के वीच हुआ था जिन्होंने 
२७ मई, १६५२ की यूरोपीय रक्षा समु- 
दाय संधि पर हस्ताक्षर किए थे । 
“उत्तर एटर्लाटिक संधि के पक्षों के 
बलों की स्थिति ,से संबद्ध १९ जून, 
१९५१ का करार” राज्यों के बीच 
करार था । एकरहौज़ और मिकिरोज़ 
सत्रों में मत्स्यपालन के अधिकारों 
_ से संबद्ध ३० जनवरी, १६५१ का 
करार सरकारों के वीच करार का उदा- 
हरण है । (४) व्यवस्था (एरेंजमेंट)-- 
यह शब्द प्रायः अस्थायी प्रकृति के करारों 
- के लिए प्रथुवत होता है। (५) प्रामा- 
णिक विवरण (प्रोसेस वर्वेल) यह 
शब्द किसी वैठक की कार्यवाही के 
औपचारिक अभिलेख के लिए प्रयुक्त 
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की सभा या सम्मेलन होता है तब उसकी 


कार्यवाही के कार्यवृत्त को कभी तो 
प्रोतोकोल कह दिया जाता है और कभी 
प्रामाणिक विवरण । सँटो के अनुसार 
इसके लिए प्रामाणिक विवरण शब्द 
अधिक उपयुक्त है । (६) परिनियम 
(स्टेचू) इसका प्रयोग तीन अर्थों में 
होता है (क) किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक नियमों 
का संग्रह जैसे १९४५ का अंतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय का परिनियम, (ख) अंतर्रा- 
ष्ट्रीय निरीक्षण में विद्यमान किसी सत्ता 
के कार्य-संचालन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय 
समझोतों द्वारा बनाए गए नियमों का 
संग्रह जैसे १९३७ के एलेक्जेंड्रेंटा जिले 
के नियम; (ग) किसी अभिसमय का 
सहायक लेख जिसमें लागु किए जाने वाले 
नियमों का वर्णन हो । उदारहण के लिए 
१६२१ के वासिलोना पारगमन को स्व- 
तंत्रता के अभिसमय के साथ जोड़े गए 
पारगमन स्वातंत्र्य परिनिमय । (ध) 
घोषणा (डिक्लेरेशन) - ओपनहाइम के 
अनुसार घोषणा शब्द तीन अर्थो में 
प्रयुक्त होता है (क) संधि के अर्थ में 
जेसे कि १८५६ की पेरिस की घोषणा; 
एकपक्षीय घोषणाएँ जिनसे दूसरे राज्यों 
के लिए अधिकारों और कतंव्यों का 
निर्माण होता है । युद्ध की घोषणाएं, युद्ध- 
ग्रस्त राष्ट्रों की घोषणाएं कि वे इन-इन 
पदार्थो को विनिषिद्ध माल मानेगे, युद्ध 
आरंभ होने पर तीसरे राज्यों द्वारा यह 
घोषणा कि वे तटस्थं रहेंगे आदि इस 
कोटि में आती है। (ग) राज्यों द्वारा 
अपनी किसी भूतकालीन कार्यवाही के 


होता है ।जर्व' कॅभी"'पूर्णाधिकॉरी' दूत? वधेस दिंधी सायास्पस्टी किरण । इनके 


Trotskyism 


अतिरिक्त किसी संधि या अभिसमय 


` के साथ जोड़ा गया उसकी व्याख्या करने 


करने वाला अनौपचारिक लेख और अन्य 
महत्त्व के मामलों के वारे में किए गए 
समझौते भी घोषणा के अंतर्गत आ जाते 
हैं । (८) अस्थायी प्रणाली (मोडस 
विवेण्डी)--यह्‌ ऐसा लेख है जिसमें 


` अस्थायी अथवा अंतरिम करार का वर्णन 
'होता है । वाद में इसक्रे स्थान पर स्थायी 


करार कर दिया जाता है । (६) 
संपत्नों का विनिमय (एक्स्चेंज ऑफ़ 
नोट्स )--कभी-कभी करार विदेश मंत्री 
तथा दूसरे देश के राजनयिक प्रतिनिधि 
के बीच औपचारिक संपत्नो के विनिमय 
के फलस्वरूप हो जाते हैं। (१०) 
वृत्ततार (एक्टे फाइनल )--इसमें संधि 
अथवा अभिसमय करने के लिए बुलाए 
गए सम्मेलन की सारी ग्रंतिम कार्यवाही 
का विशेषकर उसकी सिफारिशों का 
संक्षिप्त उल्लेख रहता है । 


Trotskyism ( ट्रॉट्स्कीज्म ) : त्रात्स्कीवाद । 


त्रात्स्कीवाद का अभिप्राय रूसी क्रांति- 
कारी और लेमिन के सहयोगी लिओन 
त्रात्स्की (असली नाम : लेव देविदोविच 
ब्रोस्टीन, १८७९-१९४०) के राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक सिद्धांतों से हे । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में त्रात्स्की ने 
रूस तथा पश्चिमी यूरोप को क्रांतिकारी 
गतिविधियों में भाग लिया था, उसे बंदी 
वना लिया गया था और देशनिकाला 
दे दिया गया था । उसने १६०५ की 
अपूर्ण क्रांति में भी भाग रिया था और 
वह १६१७ की वोल्शेविक क्रांति के 


प्रमुख नेताओं में से था । 
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वोल्शेविक सरकार में त्रात्स्की ने विदेश 
मंत्री का पद संभाला था और १९ १८की 
ब्रेस्त-लितोफ्स्क संधि की थी । युद्ध-मंत्री 
की हैसियत से उसने गृह-युद्ध के दौरान 
लाल सेना का संगठन किया था । मार्च, 
१९१९ में मास्को में तीसरी इंटरनेशनल 


` (कोर्मिटनं) की पहली कांग्रेस ने उसके 


द्वारा समूचे संसार के सवंहारा-वग के 
नाम लिखित घोषणा-पत्र स्वीकार किया 
था। १६२४ में लेनिन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ व्रात्स्की और स्तालिन में सत्ता- 
संघर्ष हुआ जिसमें तात्स्की हार गया 
और उसे १९२७ में साम्यवादी दल से 
तथा १९२९ में सोवियत भूमि से देश- 
निकाला दे दिया गया। उसने अनेक देशों 
में शरण प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
और अंत में वह १६३७ में मेक्सिको में 
स्थायी रूप से वस गया । यहाँ तीन वर्ष 
वाद उसकी हत्या कर दी गई । 


ात्स्कीवाद का मुख्य आधार त्रात्स्की 
का अनवरत क्रांति का सिद्धांत है । उसके 
विचार से कृषकों की स्थिति छोटे बुर्जुवा 
लोगों जेसी होती है । अपने संपत्ति-प्रेम 
के कारण वे समाजवाद की स्थापना नहीं 
कर सकते । यद्यपि कुषक-वगे क्रांति में 


-थोड़ा-सा योगदान दे सकता है लेकिन 


नेतृत्व की बागडोर सर्वहारा-वर्ग के ही 
हाथ में रहनी आवश्यक है । तात्स्की ने 
द्रुत उद्योगीकरण, व्यापक आथिक आयो- 
जन और “श्रम सेनाओं के उपयोग का 
अनुमोदन किया था। रूस के सत्ता- 
संघर्ष में स्तालिन की विजय के बाद 
त्रात्स्कीवाद निदा और उपहास का शब्द 
बन गया । 

१६०५-१६०६ में त्रात्स्की ने मावस के 
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अनवरत क्रांति के सिद्धांत का पुनरुत्थान 
किया । इस सिद्धांत का मूलमंत्र यह था 
कि “रूस में बुर्जुवा क्रांति समाजवादी 
क्रांति के रूप में परिणत हो जाएगी और 
` एक देश की सर्वहारा कांति विश्वव्यापी 


सर्वहारा क्रांति का रूप धारण करलेगी।' ` 


यह संकल्पना लेनिन के इस सिद्धांत के 


बिरुद्ध थी कि क्रांति की सफलता के लिए ` 


सर्वहारा-वर्ग और कृषक-वगे में गठबंधन 
होना चाहिए । वात्स्की की विचारधारा 
स्तालिन के “एक देश में समाजवाद” 
सिद्धांत के भी प्रतिकूल पड़ती थी। 
लेनिन ने त्वात्स्की के सिद्धांत को अद्े- 
अराजकतावादी कहा था । 
देखिए—Leninism 
Stalinism. 


Truman Doctrine (टू मेन डॉक्ट्रीन) : 
टू मैन सिद्धांत । . | 
फरवरी, १९४७ में . यूनान और तुर्की 
में साम्यवादियों का खतरा बढ़ जाने पर 
अमरीकी राष्ट्रपति टू मैन ने इन देशों 
की सहायता करने का ऐलान किया । 
१२ मार्च, १६४७ को कांग्रेस के दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठक में उन्होंने अपने 
ऐतिहासिक भाषण में साम्यवाद का 
प्रसार रोकने के लिए यूनान और तुर्की 
को आथिक सहायता देने का वचन दिया 
और-कहा कि स्वतंत्र देशों की बाह्य 
प्रभाव से रक्षा करना संयुक्त राज्य 
अमरीका की नीति होनी चाहिए । 
कांग्रेस ने मई में राष्ट्रपति का गुनान 
और तुर्की को ४० करोड़ डालर को 
सहायता देने का विधेयक स्वीकार किया 
और उस पर २२ मई, १९४८ को राष्ट्र- 
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टू मैन सिद्धांत का कई हष्टियों से 
असाधारण महत्त्व हैः (१) इसने अम- 
रीकी विदेश-नीति की परंपराओं में 
मौलिक क्रांति की । इसने घोषणा की 
कि जहाँ कहीं शांति-भंग करने वाळा 
प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमणकारी कार्य 
होगा, वहाँ अमरीका की सुरक्षा संकट 
में होगी तथा अमरीका इस संकट का 
पूरी शक्ति से सामना करेगा। (२) 
यह रूस को स्पष्ट चेतावनी थी कि यदि 
उसने दूसरे देशों की स्वतंत्रता के अपहरण 
का प्रयास किया तो उसे अमरीका के 
विरोध का सामना करना पड़ेगा । (३) 
इस घोषणा ने संसार को विचारधारा की 
इष्टि से दो विरोधी शिविरों में विभक्त 
कर दिया। किंतु वस्तुतः तुर्की और 
यूनान की स्वतंत्रता की रक्षा का नारा 
केवल एक बहाना था । अमरीका का 
वास्तविक उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव पर 
अंकुश लगाना था । 


counc। (दूस्टीशिप 
कौंसिल) : न्यास-परिषद्‌ । 
देखिए--trusteeship system. 


system (दूस्टीशिप 
सिस्टम) : न्यास-पद्धति । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद ७५ में 
कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने 
अधिकार के अधीन ऐसे इलाकों के 
अभिशासन और देखभाल के लिए अंत- 
राष्ट्रीय न्यास-पद्धति _बनाएगा जो बाद 
में व्यक्तिगत समझौते से उसके अधीन 
रखे जाएँ । अनुच्छेद ७७ के अनुसार यह 
पद्धति इन तीन प्रकार के इलाकों पर 
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संघ के अधिदेश के अधीन हों, (२) वे 
देश जो दूसरे महायुद्ध के फलस्वरूप शत्र 
देशों से अलग कर दिए गए हों, (३) 
वे देश जिन्हें उनके अभिशासक राष्ट्रों ने 
अपनी इच्छा से न्यास-पद्धति के अधीन 
रख दिया हो 1 


अधिदेश प्राप्त करने वाळे अधिकांश 
राज्यों ने अपने प्रदेशों को स्वेच्छापूर्वक 
न्यास-पद्धति में रखना स्वीकार कर 
लिया । इसका एकमात्र अपवाद दक्षिण 
अफ्रीकी संव हे । द्वितीय विश्वयुद्ध में 
पराजित राज्यों से छीने गए प्रदेशों में 
इटली का सुमालीलेंड तथा जापान के 
प्रशांत महासागर के द्वीप उल्लेखनीय हैं। 
सुमालीलेंड १३ अप्रैल, १९५० को न्यास- 
भूभाग के रूप में इटली को १० वर्ष के 
लिए सौंपा गया था । २ दिसंबर, १६६३ 
को यह भूभाग स्वतंत्र राज्य वन गया । 
जापान को अधिदेश के रूप में मिले 
हुए द्वीप सामरिक क्षेत्र के न्यास के रूप 
में संयुक्त राज्य अमरीका ने प्राप्त 
किए हुँ । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 
७६ के अनुसार न्यास-पद्धति के मूल 
उद्देश्य हे-- (१) अंतर्राष्ट्रीय शांति और 
सुरक्षा बढ़ाना, (२) लोगों की राज- 
नीतिक, आधिक और सामाजिक उन्नति 
मै योग देना और स्वशासन अथवा 
स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता 
देना, (३) जाति, लिंग, भाषा और 
धर्म का भेद किए बिना सबके लिए मानव 
अधिकारो और मूल अधिकारो के प्रति 
आस्था बढ़ाना और उनमें यह भाव 
जगाना कि संसार के सब छोग एक-दूसरे 


र विषय में एक प्रश्‍तावळी तैयार करना - 
पर निर्भरं (3) 0 सामाजिक, आघिक Col ५ 
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और वाणिज्य-संवंधी मामलों में संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ के सब सदस्यों को उनके प्रति 
बराबरी के वर्ताव का विश्वास दिलाना, 
साथ ही इन लोगों को यह विश्वास 
दिलाना कि न्याय करने में सबके साथ 
एक-सा बर्ताव किया जाएगा । 

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जिस देश 
को न्यास भूभाग का शासन सांपा जाता 
है, उसे प्रशासक सत्ता कहा जाता है जो 
एक या अनेक राज्य हो सकते हैं। यह 
सत्ता इस भूभाग को कुछ शर्तों पर 
शासन करने के लिए प्राप्त करती है । 
वह इस भूभाग में शांति, सुशासन और 
सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। 
प्रशासक सत्ता का मुख्य दायित्व न्यासा- 
धीन प्रदेश को स्वशासन भौर स्वतंत्रता 
की ओर अग्रसर करना है । 

सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की 
महासभा न्यास परिषद्‌ के माध्यम से 
न्यास प्रदेशों की देखभाल करती है। 
त्यास परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ का 
महत्त्वपूर्ण अंग है । न्यास परिषद्‌ में 
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासकी, न्यास 
उपनिवेशों के सदस्य, सुरक्षा परिषद्‌ के 
स्थायी सदस्य जो न्यास प्रदेशों का प्रशा- 
सन नहीं करते ओर पर्याप्त दूसरे सदस्य 
रहते हैं जिनका चुनाव महासभा द्वारा 
तीन वर्ष के लिए किया जाता है । 

न्यास परिषद्‌ का कार्य न्यास भूभागों 
के प्रशासन का अधीक्षण करना है । इस 
कार्य-संचालन के लिए परिषद्‌ को ये 
अधिकार प्राप्त हैं: (१) न्यास प्रदेशों 
के निवासियों की राजनीतिक, आथिक. 
सामाजिक और शिक्षा-संबंधी प्रगति के 
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जिसके आधार पर प्रशासन अधिकारी 
वाषिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, (२) 
प्रशासकीय अधिकारियों की रिपोर्टों की 
परीक्षा करना और उन पर चर्चा करना, 
(३) महासभा के परामर्श से न्यास 
प्रदेशों के निवासियों के प्रार्थना-पत्रों को 
लेना तथा उन पर विचार करना, (१) 
प्रशासक सत्ता की सहमति से न्यास 
प्रदेशों के निरीक्षण के लिए प्रतिनिधि- 
मंडल भेजना । न्यास प्रदेशों के प्रशासन 
का निरीक्षण करते हुए न्यास परिषद्‌ के 
पास अपने निणंयों को लागू कराने की 
शक्ति नहीं है । वह इन प्रदेशों के संबंध 
में सिफारिश ही कर सकती है । 
देखिएmandate. 
trust territories (ट्रस्ट टेरीटरीज़) : 
न्यास भूभाग । 
देखिए-trusteeship system. 
two nation-theorऽ (टू नेशन थ्योरी) : 
द्वि-राष्ट्र-सिद्धांत । 
स्वतंत्रता-पूर्वं भारत में मुस्लिम लीग 
द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत कि 
भारत के हिंदू और मुसलमान अपने 
धामिक और सांस्कृतिक भेदों के कारण 
दो पृथक राष्ट्र हँ, और इसलिए दोनों के 
लिए अलग-अलग देश होने चाहिएँ । द्वि- 
राष्ट्र-सिद्धांत मुस्लिम लीग की पाकि- 
स्तान की माँग का सैद्धांतिक आधार वन 
गया । इस सिद्धांत में अनेक दुर्वेलताएं 
थीं, क्योंकि धमं राष्ट्रीयता का एकमात्र 
आधार नहीं होता । लेकिन यह सिद्धांत 
तो एक राजनीतिक कुचक्र था जिसका 


४६६ tyranny 





अभीता 
मुस्लिम लीग के नेताओों ने कुछ तो 
अंग्रेजों तथा कुछ हिंदू संप्रदायवादी 
नेताओं के कारण लाभ उठाया और 
पाकिस्तान की स्थापना करने में सफलता 
प्राप्त की । 
देखिएcommunalism. 


tyranny (टिरेनी) : अत्याचारी शासन | 


प्राचीन यूनान में एक व्यवित के शासन 
अथवा मोनाको का विकृत रूप अत्याचारी 
शासन अथवा टिरैनी माना जाता था। 
अरस्तू का मत था कि शासन का आदि 
रूप एकतंत्र रहा होगा, पर जब वह 
शासक क्रूर हो गया और उसने प्रजा पर 
अत्याचार करने आरंभ कर दिए, तब 
वह अत्याचारी शासक की भूमिका में 
आ गया । अत्याचारी शासन का वर्तमान 
रूप अधिनायकवाद हे । अत्याचारी 
शासन विशिष्ट शासन-प्रणाली नहीं, 
प्रत्युत शासन-शक्ति के प्रयोग का वह 
विशिष्ट ढंग हे जिसमें जनता दंड के भय 
सेसरकार की आज्ञा का पालन करती है 
और सरकार जनता द्वारा जरा से विरोध 
पर भी उसे कठोर-से-कठोर दंड देती दै । 
फ्रांस में रोवेस्पीयर और रूस में इवान 
का शासन अत्याचारी शासत के उदाहरण 
हैं । 
देखिए--40501017511 

autocracy 

despotism 
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७. N. Charter (यू० एन० चाटंर) 
संयुक्त राष्ट्र संघ का चाटंर। 
सयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ (लीग 
ऑफ नेशंस) का उत्तराधिकारी है । 
इसको स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध के 
अंत पर हुई थी। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व- 
युद्ध को रोकने में असफल रहा था । 
अतः यह आवश्यक समझा गया कि उसके 
स्थान पर उसकी अपेक्षा अधिक शवित- 
शाली और सक्षम अंतरराष्ट्रीय संगठन की 
स्थापना की जाए जो संसार को तीसरे 
महायुद्ध से वचा सके । इस प्रकार के 
संगठन की स्थापना की आवश्यकता पर 
सर्वप्रथम अमरीका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट 
ने प्रकाश डाला था । अक्तूबर, १६४० 
में ब्रिटेन, अमरीका, रूस और चीन 


. के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन 


मास्को में हुआ जिसमें प्रस्तावित 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के संबंध 
में विचार-विनिमय किया गया । 
अक्तूबर, १६४४ में वाशिगटन में 
आयोजित ढंबर्टेन-ओक्स सम्मेलन के 
अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 
के विविध पहलुओं पर और आगे विचार 
किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म 
में अंतिम चरण संयुक्त राष्ट्र संघ 
सम्मेलन था जो संत फ्रांसिस्को में २६ 
अप्रेल से २५ जून, १६४५ तक हुआ | 
इस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का 
चार्टर स्वीकार किया जिस पर भारत 
सहित ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
ने हस्ताक्षर किए ॥ इस समथ संयुक्त 


संयुवत राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय 
न्युयाक में है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चाटेर में 
एक प्रस्तावना, उन्नीस अध्याय और (११ 
अनुच्छेद हुँ । चाटेर की प्रस्तावना में 
आने वाळी पीढ़ियों को युद्ध की भीषण 
आपदाओं से मुक्त करने “आधारभूत 
मानवीय अधिकारों में, मानव की गरिमा 
एवं महत्त्व में, नर-नारियों तथा बड़े-छोटे 
राष्ट्रों के समानाधिकारों में पुनः आस्था 
स्थापित करने,” “ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करने जिनमें न्याय तथा संधियों 
एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के दूसरे स्रोतों 
से आने वाले दायित्वों के सम्मान को 
बढ़ाया जा सर्को ओरं “सामाजिक 
प्रगति तथा अपेक्षाकृत अधिक व्यापक 
स्वाधीनता के वातावरण में जीवन के 
श्रेष्ठतर मानकों की अभिवृद्धि करने * का 
संकल्प किया गया है । 

अध्याय १ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 
प्रयोजनों और सिद्धांतों का निरूपण है । 
संयुक्‍त राष्ट्र संघ के प्रयोजन निम्न. हैं : 
(१) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए 
रखने और उस उद्देश्य के लिए शांति 
को दी जाने वाली धमकियों को रोकने 
एवं समा'त करने तथा आक्रामक अथवा 
शांति-भंग करने के दूसरे कृत्यां का दमन 
करने के लिए प्रभावी सामूहिक उपाय 
करना भौर न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि 
के सिद्धांतों के अनुरूप शांतिपूर्ण साधनों 
द्वारा उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों या 
स्थितियों का निर्धारण अथवा समायोजन 
करना जो शांति भंग कर सकते या सकती. 


राष्ट्र संघ कीं “सदस्य संख्या £३०"है ॥ हा 7 (AR एवं की क्ष 
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आत्मःनिर्णय के सिद्धांत का समादर 
करने के आधार पर राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण 
संबंधों का विकास और शांति बनाए 
रखने के लिए अन्य समुचित उपाय 
करना; (३) आशिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक अथवा मानवीय स्वरूप की 
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में 
भ्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और 
जाति, शिंग, भाषा अथवा धर्म के आधार 
पर भेद किए विना मानवीय अधिकारों 
एवं आधारभूत स्वाधीनताओं की 
अभिवृद्धि करना तथा उन्हें प्रोरसाहन 
देना, और (४) इन सामान्य उद्देश्यों की 
उपलब्धि के लिए राष्ट्रों के कार्यो में 
समन्वय का केंद्र बनना । 


संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सभी सदस्यों 
. की संप्रमु समानता के सिद्धांत पर 
आधारित है और उसकी सदस्यता उन 
सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली 
है जो वतमान चाटेर में समाविष्ट 
दायित्वों को स्वीकार करते हों और जो 
संघ के मतानुसार इन दायित्वों को पूरा 
करने की इच्छा एवं योग्यता रखते हे । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं: (१) 
महासभा, (२) सुरक्षा परिषद्‌, (३) 
सचिवालय, (४) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 
(५) आथिक और सामाजिक परिषद्‌ 
और (६) ट्रस्टीशिप कोंसिल । 

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में 
समस्त सदस्य-राज्य सम्मिलित हैं । 
प्रत्येक राज्य को एक मत प्राप्त है । 
प्रत्येक राज्य एक शिष्टमंडल भेज सकता 
है जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या ५ से 


अधिन महीं होजी'जाडिएज१साधाउतबुत्न८०॥०० 


महासभा की बैठक वर्ष में एक बार 
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होती है । परन्तु विशेष 27 इ द्ध जा समादर होती है। परन्तु विशेष परिस्थितियों पे में 

सुरक्षा-परिषद्‌ की सिफ़ारिश पर अथवा 

उसके अपने ही सदस्यों के बहुमत की 

प्रार्थना पर महासभा की विशेष वैठक 

बुलाने का भी आयोजन है। जहाँ तक 

महत्त्वपूर्ण निर्णयों का प्रश्न है, वे तो 

सबके सब सुरक्षा परिषद्‌ के अन्दर ही 
और उसमें भी विशेष रूप से उसके पाँच 
बड़े सदस्यों के बीच ही तय हो जाते हैं; 

महासभा को तो खाली वाद-विवाद भर 
करना रह जाता है । शान्ति, सुरक्षा, 
और मानव अधिकारों से सम्बद्ध सभी 
प्रदनों पर महासभा विचार-विनिमय कर 
सकती है किन्तु जो प्रश्न सुरक्षा-परिपद्‌ 
या अन्य विभागों के विचाराधीन हूँ 
उनपर वाद-विवाद करने का महासभा 
को अधिकार नहीं है । वह सुरक्षा-परिषद्‌ 
के गैर-स्थायी सदस्यों, ट्रस्टीशिप कॉसिल 
तथा आथिक व सामाजिक परिषद्‌ के 
सब सदस्यों का निर्वाचन करती है । 
सुरक्षा-परिषद्‌ के साथ मिलकर वह 
ग्रंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के १५ न्यायाधीशों 
को चुनती है । सुरक्षा-परिषद्‌ की सिफा- 
रिश पर वह महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) 
की भी नियुक्ति करती है । महासभा को 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी कार्ये के ऊपर 
टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, पर'तु 
वह सुरक्षा-परिषद्‌ तथा दूसरे विभागों 
और सदस्य-राज्यों से सिफारिश कर 
सकती है । महासभा प्रत्येक अधिवेशन के 
लिए एक अध्यक्ष चुनती है । महासभा 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का निर्णय २/३ 
बहुमत से करती है, चाहे वह प्रश्‍न 
सुरक्षा-परिषद्‌ के रौर-स्थायी सदस्यों के 
[निर्चााम्का हो व प॒द्गएयों को भरती 


करने का अथवा उन्हें निकालने कां ! 
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अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम 
रखने के लिये महासभा जो सिफारिश 
करती है, उनमें भी २/३ वहुमत का 
होना अनिवायं है । 


(२) सुरक्षा-परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ 
की कार्यकारिणी परिषद्‌ हे और उसका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग है । वह 
स्थायी रूप से अधिवेशन में रहती है। 
इसके ११ सदस्य होते हैं जिनमें पाँच वडे 
राष्ट्र (अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और 
चीन) स्थायी सदस्य हैं और दूसरे छः राष्ट्र 
महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए 
निर्वाचित गँर-स्थायी सदस्य होते हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखने का 
मुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा-परिषद्‌ के 
ऊपर है । सुरक्षा-परिषद्‌ महासभा अथवा 
व्यक्तिगत सदस्य-राज्यों से परामर्श किये 
बिना भी काम कर सकती है। यह 
सुरक्षा-परिषद्‌ का कत्तंव्य हे कि वह 
ऐसे झगड़ों और परिस्थितियों. की तह- 
कीकात करे, जिनसे विश्व-शान्ति के 
लिये भय के कारण उत्पन्न होने की 
संभावना हो । यह निर्णय करना कि 
अमुक झगड़े या परिस्थिति से विश्व- 
शांति के लिए ख़तरा उत्पन्न हो सकता 
है अथवा नहीं, सुरक्षा-परिषद्‌ के ही 
हाथों में है । यदि परिषद्‌ समझती हो 
कि अमुक झगड़े या परिस्थिति से शांति 
भंग हो जाने का भय है, तो उसे आवश्यक 
कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है । 
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से 
सुलझाने के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ चार 
कदम उठा सकती है । पहला तो यह है 
कि जिन दलों के वीच झगडा है, उन्हें 
इस वात का अवसर दिया जाए कि वे 


॥ 1 ६ 8 
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आपस में ही सीधी वातचीत करके अपने 
झगड़े को तय कर लें । यदि इसमें सफ- 
लता न मिले तो परिषद्‌ मध्यस्थता, 
पंच-निर्णय और न्यायसम्मत फैसले जंसे 
अन्य उपायों का सुझाव दे सकती है । 
यदि इन उपायों से भी सफलता नहीं 
मिलती तो परिषद्‌ जिस देश को अप- 
राधी समझे, उसके त्रिरुद्ध आथिक प्रति- 
बंध लगा सकती है । यदि अपराधी 
सुरक्षा-परिषद्‌ के निर्णय को अस्वीकार 
कर दे, तो परिषद्‌ उसके विरुद्ध सैनिक 
कार्यवाही भी कर सकती है (जेसा कि 
उसने कोरिया में किया था) । इस उद्देश्य 
के लिये परिषद्‌ सभी या कुछ सदस्य- 
राज्यों से हवाई, समुद्री और पैदल सेना 
की भी माँग कर सकती है । 


झगड़ों के शांतिपूर्ण निवटारे या आथिक 
प्रतिबंधों के प्रयोग या सैनिक कार्यवाही 
करने से संबद्ध प्रस्तावों पर जिन ७ सदस्यों 
के बहुमत की आवश्यकता होती है, उनमें 
५ वड़ी शक्तियों के मतों का भी सम्मि- 
छित होना अनिवार्य है, चाहे उनमें से 
कोई स्वयं ही झगड़े में एक पक्ष क्यों न 
हो । इस प्रकार यदि बड़ी शक्तियाँ चाहें 
तो परिषद्‌ के समस्त महत्त्वपुर्ण निर्णयों 
पर निपेधाधिकार (बिटो) का प्रयोग 


'कर सकती हैं और उसे स्वयं अपने या 


अपने मित्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही 
करने से रोक सकती हैं । निपेधाधिकार 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान का एक 
अत्यंत विवादास्पद पहल है । गत २५ 
वर्षों में उसका सैकड़ों बार प्रयोग किया 
जा चुका है । 

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के सचिवालय 
में एक महासचिव (सेक्रेटरो-जनरल) 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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होता है । उसको महासभा ५ वर्ष के 
लिये नियुक्त करती है। वह संयुक्त राष्ट्र- 
संघ के नियमों और कानूनों के अंतर्गत 
एक अंतर्राष्ट्रीय कमंचारीमंडल की 
भरती करता है । सचिवालय संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों की कार्य- 
वाहियों के रिकार्ड रखता है, उन्हें जिस 
सूचना और सामग्री की आवश्यकता होती 
है, उसे एकत्रित करता है तथा संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की ओर से राज्यों के साथ 
पत्रःव्यवहार करता है । महासचिव को 
उन सभी घटनाओं को ओर, जो शांति 
और सुरक्षा के लिए खतरा हों, सुरक्षा- 
परिषद्‌ का ध्यान आकृष्ट करने का 
अधिकार है । 


(४) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान 
कार्यालय हेग में है । वह लीग के अंत- 
राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत का 
ही अविच्छिन्न रूप है । अंतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के १५ न्यायाधीश होते हें । वे 
प॒थक्‌-प॒थक्‌ अधिवेशनों में महासभा और 
सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा (दोनों ही स्थानों 
में बहुमत के आधार पर) & वषं की 
अवधि के लिये निर्वाचित किए जाते हैं । 
न्यायाधीश पुननिर्वाचन के योग्य होते 
हुँ । यद्यपि न्यायालय के संधारण का 
व्यय संयुक्त राष्ट्रसंघ वहन करता है, 
परंतु न्यायालय के ऊपर संयुक्त राष्ट्र 
संघका कोई नियन्त्रण नहीं होता । उसकी 
कोई कार्यकारी सत्ता नहीं होती, 
परन्तु उसके निर्णयो को क्रियान्वित 
करने का प्रबन्ध सुरक्षा-परिषद्‌ कर 
सकती है । प्राथना पर न्यायालग्र परा- 
मशं भी देता है । न्यायालय उन झगडों 
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सदस्य-राज्यों अथवा सुरक्षा-परिषद्‌ 
द्वारा लाए जाते हैं कुछ विशेष परि- 
स्थितियों में, जिनका सुरक्षा-परिषद्‌ 
निर्णय करती है गर-सदस्य राज्यों को 
अपने झगड़े न्यायालय के सामने रखने 
की आज्ञा मिल सकती है । केवल राज्य 
ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख पक्ष 
होते हैं, व्यक्ति नहीं । 

(५) आथिक और सामाजिक परिषद्‌ 
के १८ सदस्म हुँ । ये वर्षं की अघधि 
के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 
इस परिषद्‌ का उद्देश्य युद्ध की आथिक 
व सामाजिक उन्नति का पथ-प्रशस्त 
करना है। अपने इस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए परिषद्‌ अनुसंधान कार्य को 
प्रोत्साहन देती. है और अन्तर्राष्ट्रीय 
आथिक, सामाजिक, शेक्षणिक,सांस्क्रतिक, 
चिकित्सा सम्वन्धी और दूसरे विषयों से 
संवद्ध प्रश्नों पर विचार-विनिमय 
करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन 
करती है । अनुसंधान और इन सम्मेलनों 
की जो भावश्यकताएँ होती हैं, परिषद्‌ 
महासभा से उन्हे पूरा करने की सिफारिश 


' करती है । विभिन्न उद्देश्यों के लिए 


वह आयोगो की नियुक्ति करती है । 
उनमें से एक आयोग मानव-अधिकारों 
के ऊपर है ! इस आयोग ने मानव- 
अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर व 
उनको क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य से 
एक प्रतिश्रव तैयार किया है। परिषद्‌ ने 
यूरोप, एशिया, सुदुरपुर्वे मध्यपूर्व और 
लैटिन अमरीका के लिए भी आथिक 
आयोगों की नियुक्ति की है । संयुक्त 
राष्ट्र शेक्षाणक और सांस्कृतिक संघ 


भड विचारु करता ह जो उसके vi asi Col «मस्ती ) आशिक और. सामाजिक 





U.N. Chartar 


परिषद्‌ की एक विशेष शाखा है। इसकी 


स्थापना नवम्बर, १९४६ में की गई थी। 
यूनेस्को के संविधान की धारा? के अनुसार 
“इस संगठन का उद्देश्य न्याय, कानून के 
शासन, मानव-अधिकारों और मूलभूत 
स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक आदर 
की वृद्धि करने के लिए शिक्षा, विज्ञान 
भोर संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के 
वीच सहयोग के द्वारा शांति और सुरक्षा 
का विकास करना है ।” वैसे यूनेस्को का 
प्रधान केन्द्र तो पेरिस में है किन्तु उसकी 
शाखाएं संसार के विभिन्न भागों में काम 
करती हैं । 


(६) संयुक्त राष्ट्रसंघ की ट्रस्टीशिप 
कॉसिल लीग के मैंडेट्स कमीशन का 
ही नया रूप है । वह निम्न प्रकार के 
प्रदेशों का शासन करने के लिए उत्तर- 
. दायी है--( १) वे प्रदेश जो पहले लीग 
के द्वारा शासित होते थे, (२) वे प्रदेश 
जिन्हें धुरी शक्तियों से लिया गया था, 
और (३) वे सब प्रदेश, जो राज्यों 
के द्वारा इच्छापुर्वक सुरक्षा-परिषद्‌ के 
हवाले कर दिए गए थे । कौंसिल इन 
प्रदेशों का उन राज्यों के माध्यम से 
शासन करती है, जिन्हें ट्रस्टी बना दिया 
जाता है । राज्यों को यह देखना पड़ता 
है कि जो प्रदेश उनकी ट्रस्टीशिप में रखे 
गए हूँ, उनमें आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक उन्नति हो रही है या नही । 
ट्रस्टी राज्यों का यह भी कतव्य है कि 
वे इन प्रदेशों को स्वशासन की शिक्षा दें 
ताकि ये प्रदेश शी ध्रातिशीघ्र पूर्ण-प्रभृत्व- 
संपन्न-राज्य हो जाएं । 

देखिए-—specialized agencies of 


U.N. 
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50 (यूनेस्को) : यूनेस्को, संयुक्त 


राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति 
संगठन । 


संयुक्त राष्ट्र संघ के सांस्कृतिक और 
शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का उत्तर- 
दायित्व इस संस्था पर है। इसका जन्म 
४ नवंबर, १९४६ को हुआ था । इसकी 
प्रस्तावना में कहा गया है, “चूँकि युद्ध 
मनुष्यों के मन में उत्पन्न होते हैं, इस- 
लिए शांति को सुरक्षित रखने की 
आधार-शिलाएं भी मनुष्यों के मनों में 
ही वनाई जानी चाहिए ।” अतः युनेस्को 
का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के मनों को इस 
प्रकार परिवतित कर देना है कि युद्ध 
की संभावना समाप्त हो जाए । यूनेस्को 
के संविधान की धारा १ के अनुसार 
“इस संगठन का उद्देश्य न्याय, विधि- 
शासन, मानव-अधिकारों और मूलभूत 
स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक आदर 
की वृद्धि करने के लिए शिक्षा, विज्ञान 
और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के 
बीच सहयोग के द्वारा शांति और सुरक्षा 
का विकास करना है ।' 


यूनेस्को के तीन अंग हैं: (१) महा: 
सम्मेलन । इसमें प्रत्येक सदस्य-देश का 
एक-एक प्रतिनिधि होता है। इसको 
बैठक दो वर्ष में एक बार होती है ओर 
वह इसकी नीति तथा कार्यक्रमों को 
निर्धारित - करती है। (२) कार्यकारी 
बोर्ड: इसके २४ सदस्य महासम्मेलन द्वारा 
चुने जाते हैँ । इसकी बैठक साल में दो 
बार होती हैं और इसके विभिन्न कार्य- 


क्रमों को कार्यान्वित करती हुँ । (३) _ 


सचिवालय : इसमें एक महानिदेशक तथा 
Collection. Digitized by eGangotr . 
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उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है। 
इसका मुख्य कार्यालय पैरिस में है । 
यूनेस्को का कार्यक्रम मुख्यतः आठ अंगों 
शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक 
विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, व्यक्तियों का 
विनिमय, सामूहिक शिक्षा और प्रचार, 
पुनर्वास तथा प्रावैधिक सहायता में 
विभक्त है. और इनके द्वारा वह अंत- 
राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भाव बढ़ाने में 
योग देता है । 
unicameralism (वूनीकेमरलिज्म) : 
एकसदनात्मक पद्धति । 
विधानमंडळ के गठन की वह पद्धति 
जिसमें एक ही सदन का अर्थात्‌ निम्न 
अथवा लोक सदन का ही सृजन किया 
जाए । 
देखिए--bi-cameralism 
bi-cameral legislature. 
unicameral legislature (यनी-केमरल 
लेज़िस्लेचर) : एकसदनात॑मक विधान- 
मंडल । 
वह विधान-मंडल जिसमें एक ही सदन- 
निम्न सदन अथवा लोक सदन हो । 
देखिए--bi-cameralism 
bi-cameral legislature 
uni-cameralism. 
पण 115६ (यूनियन लिस्ट) : संघ-सूची । 
देखिए—union-state relations. 
union-state relations (युनियन-स्टेट 
रिलेशंस) : संघ राज्य संबंध । 
संविधान के अनुसार भारत राज्यों का 
संघ हैं। इसमें १७ राज्य और १० संघ 
शासित प्रदेश हूँ । भारतीय संघ 
अत्यधिक केंद्रीकृत संघ है। सातवीं 
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सूचियों से और राज्यों एवं संघ के वीच 


के संबंधों को नियमित करने वाले अन्य 
उपवंधों से यह वात स्पष्ट है। १९३५ 
के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरणा 
लेते हुए नये संविधान ने भी संघ और 
राज्यों के वीच व्यवस्थापिका सत्ता का 
स्पष्ट वितरण कर दिया है । इस प्रकार 
समस्त व्यवस्थापिका सत्ता का विभाजन 
तीन सूचियों में दे दिया गया है (१) 
संघ सूची (यूनियन लिस्ट), राज्य सूची 
(स्टेट लिस्ट) और समवर्ती सूची 
(कॉन्करेंट लिस्ट) । इस विभाजन में 
शासन संबंधी सभी क्रियाकलापों का 
समावेश है । संघ-सूची में ९७ विषय हुँ; 
इससे प्रकट होता है कि संघ-सरकार 
को अत्यंत व्यापक शक्तियाँ और अधि- 
कार प्रदान किये गये हूँ । संघ-सूची में 
प्रगणित विषयों पर केंद्रीय संसद्‌ ही 


विधियाँ बना सकती हैं । इन विषयों में 


विदेशी संबंध, प्रतिरक्षा और नौ, स्थल 
भौर विमान बल तथा संघ के अन्य 
सशस्त्र बल, युद्ध और शांति, अणु शबित 
और प्राकृतिक संसाधन जिनसे अणुशक्ति 
का उत्पादन हो सके, ऐसे उद्योगों का 
प्रवंध और नियंत्रण आदि हैं, जिनको 
संसद ने देश की प्रतिरक्षा और युद्ध के 
संचालन के लिये नितांत आवश्यक ठह 
राया हो । इनके अतिरिक्त संघ-सूची के 
विषयों के निवारक-निरोध (प्रीबेंटिव 
डिटेंशन), नागरिकता, देशीयकरण 
(नेच्रलाइजेशन), तथा अन्य देशीय 
प्रत्यर्पण, रेल, राष्ट्रीय राज्य-पथ, वायु-पथ; 
विमान और विमान परिवहन, डाक और 
तार व्यवस्था, विदेशी व्यापार और 


वाणिज्य, व्यापारिक निगम जिनके अंतगत ' 


अनुसूर्ची'०की "जॉपितपों 9संवंधी ०सभीञं 0०1मह जिन भीमाः औरपवसीथ निगम भी हैं 
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उनका निगमन, विनियमन और समापन, 
विनिमय-पत्र, वीमा, श्रेष्ठिचत्वर और 
वादावाज्चार, एकत्व (मोनोपॉली ) , प्रति- 
लिप्याधिकार (कॉपीराइट), तेल क्षेत्र, 
खनिज तेल, सम्पत्ति का विनियमन और 
विकास, अंतर्राज्यिक नदियाँ, नमक, 
अफीम की खेती, औद्योगिक संबंध, उच्च 
शिक्षा संस्थाएं और उनमें उच्च शिक्षा 
संवंधी समन्वय, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं 
में वंज्ञानिक और प्राविधिक अन्वेषण, 
मुर्दमशुमारी (ससस) और निर्वाचन 
आदि भी हं । ` 


समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय 
संसद भी विधियाँ बना सकती है और 
राज्यों के विधानमंडळ भी । समवर्ती 
सूची में कुछ विषय रख देने का तात्पर्य 
यह है कि केन्द्र और राज्यों के वीच 
शक्तियों के वितरण में कोई कठोरता 
नहीं है । इस प्रकार केन्द्र को अधिकाधिक 
स्थानीय विषयों पर भी विना सविधान 
में संशोधन किये विधियाँ बनाने का ओर 
हस्तक्षेप करने का खुला अवसर मिल 
जाता है ! यदि संसद द्वारा पारित विधि 
और राज्यों द्वारा पारित विधियों में 
विरोध होतो विरोध की मात्रा तक 
राज्यों की विधियाँ प्रभाव-शून्य हो 
जाएँगी । विरोध की दशा में केन्द्रीय 
संसद द्वारा पारित विधि ही मान्य होगी। 
दूसरे शब्दों में समवर्ती सूची के विषयों 
पर केंद्रीय सरकार का अधिकार प्राथ- 
मिक है । भारतीय संविधान के अनुसार 
समवर्ती सूची में ४७ विषय हैं जिनमें 
मुख्य निम्नलिखित हैं : दण्डविधि, दण्डः 
प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, आथिक और 
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औद्योगिक एकाधिपत्य, | गुट और न्यास, 


व्यापार संघ, श्रमिक कल्याण, विधि- 
वृत्तियाँ और वैधिक वृत्तियाँ, कारखाने, 
वाष्पयंत्र, विद्युत, समाचार-पत्र, पुस्तकं 
और मुद्रणालय आदि आदि । 


राज्य सूची में ६६ विषय हैं। सामान्यतः 
इन विपयों पर राज्यों के विधानमण्डल 
ही विधियाँ वना सकते हूँ । दूसरे शब्दों 
में ये विषय संघ सरकार के अधिकार- 
क्षेत्र से परे हैं। ये विषय राज्यों की 
स्वायत्तता के परिचायक हैं । इन विषयों 
में निम्न विषय मुख्य हैं: सार्वजनिक 
व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, 
उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय 
को छोड़कर अन्य न्यायालयो का संगठन, 
कारागार, सुधारालय, स्थानीय शासन, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, 
शिक्षा, कृषि, भूमि-सुधार आदि, वन और 
मीन-क्षेत्र आदि । यह ध्यान देने योग्य हे 
कि सभी सामाजिक सेवाएँ राज्यों के 
अधीन हैं । राज्य सूची में प्रगणित विषयों 
के देखने से पता चलता है कि राज्यों को 
स्थानीय विषयों के प्रशासन में पर्याप्त 
स्वायत्तता प्राप्त है, कितु चंकि संविधान 
ने उपवंधित किया है कि किन्ही विशेष 
परिस्थितियों में राज्य सूची में प्रगणित 
विषयों पर भी केंद्र का नियंत्रण हो सकता 
है, इससे राज्यों की स्वायत्तता मर्यादित 
हो जाती है । तदनुसार अनुच्छेद ३५२ 
उपवंधित करता है कि “यदि राष्ट्रपति 
का समाधान हो जाय कि गंभीर आपात 
विद्यमान है जिससे कि युद्ध या वाह्य 
आक्रमण या आशभ्यंतरिक अशांति से 
भारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी 


सामाजि. तिरो," अजिर और ०० शत, की- साझा, संकट में है। तो वह उदु- | ट 
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घोषणा द्वारा राज्य-सूची के सव विषयों 
को सीधे केंद्र के नियंत्रण में दे सकता 


है ।” सत्य यह है कि जव आपात की 


उद्घोषणा प्रवत्तंन में हो तब संघीय 
संसद तीनों सूचियों के विषयों पर निर््न्द् 
विधियाँ वना सकती है । अनुच्छेद ३५: 
के अधीन राज्यों में सांविधानिक तंत्र के 
विफल हो जाने की अवस्था में संसद 
राज्य के विधानमण्डल की समस्त शक्तियाँ 
अपने हाथों में ले सकती है यदि राज्य- 
पाल राष्ट्रपति को निवेदन करे कि ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि 
संवंधित राज्य का शासन इस संविधान 
के उपवंधों के अधीन नहीं चलाया जा 
सकता और राष्ट्रपति तदथं आदेश कर 
दे । अनुच्छेद २४९ उपवंधित करता है 
कि “यदि राज्य सभा उपस्थित और 
मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से 
अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा 
घोषित कर दे कि राज्य सूची में प्रगणित 
कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का हो गया 
हैं तो संसद के लिये भारत के सम्पूर्ण 
राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
लिये विधि बनाना विधिसंगत होगा ।” 
पुनः अनुच्छेद २५३ उपवंधित करता है 
“कि संसद को किसी अन्य देश के साथ 
की हुई किसी संधि, करार आदि के परि- 
पालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य- 
क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई 
विधि वनाने की शक्ति है ।” तात्पर्यं यह 
हे कि राज्यों को उन विषयों पर भी 
पर्ण और मौलिक अधिकार नहीं है जो 
राज्य सुची के रूप में प्रगणित हैं। 


अवशिष्ट शक्तियाँ (रेसिड्अरी पावस) 


में नहीं दी गई, भी संघीय सरकार को 
सौंप दी गई है। इस दिशा में हमारा 
संविधान सामान्य संघीय संविधानों से 
मेल नहीं खाउ । 

संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलेड 
और आस्ट्रेलिया जैसे संघों में अवशिष्ट 
शक्तियाँ अवयवी एकको को ही सौंप दी 
गई हैं। चूँकि भारतीय संविधान के 
निर्माता यह चाहते थे कि कंद्रीय सरकार 
को यथासंभव दृढ़ रखा जाय इसलिये 
उन्होंने अवशिष्ट शक्तियों के विषय में 
कनाडा के संविधान का अनुकरण किया । 
भारतीय संविधान ने संघ और राज्यों के 
वीच प्रशासनिक संबंधों का उपबंध 
१६३५ के भारत सरकार अधिनियम के 
आधार पर किया है। इससे भी यही 
प्रमाणित होता है कि भारतीय संघ को 
प्रकृति एकात्मक है । प्रशासनिक संवंधों 
संवंधी उपबंध इस प्रकार बनाये गये हैं 
कि जो विषय संघीय संसद को व्यवस्था- 
पिका सत्ता के अधीन हैं उन पर संघीय 
कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण रहे और 
द्वितीयतः संघीय कार्यपालिका और 
राज्यों की कार्यपालिका के वीच कम-से- 
कम संघर्ष की संभावना रहे । स्वभावतः 
ऐसी व्यवस्था में केंद्र की स्थिति राज्यों 
की अपेक्षा अधिक प्रमुख रहती है। 
किन्तु व्यवहारतः अखिल भारतीय 
सेवाओं के द्वारा केवल थोड़े से ऐसे 
विषयों का प्रशासन होता है जैसे आगम 
शुल्क, उत्पादन कर या मादक कर, 
आयकर, रेल-व्वयस्था, डाक व तार 
आदि । अन्य अनेक विषयों का प्रशासन 
राज्यों की सेवाओं के सुपुदं कर दिया 


अर्थात्‌ वे८व्णक्तिय्रांजो.॥किक्ी॥,ओ,पुत्री5 कपा है काय, मुद राज्यों के 
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अधिकारियों के द्वारा होता है। भारत में 
उच्चतम न्यायालय ही केवळ एक संघीय 
न्यायालय है । अतः संघीय संसद द्वारा 
पारित विधियों की क्रियान्विति राज्यों के 
न्यायालयों द्वारा की जाती है। इस दिशा 
में अमरीका और भारत के संधीय 
तरीकों में भिन्नता है । संयुक्त राज्य 
अमरीका में संघ सरकार के अधीन 
पर्याप्त संख्या में संघीय न्यायाख्य हैं जो 
च्याय प्रशासन संघीय सरकार के अधीन 
करते हैं । भारत में स्थिति विपरीत है । 
हाँ संघीय विधियों की क्रियान्विति के 
लिये और संघीय शक्तियों के प्रशासन के 
लिये संघ सरकार को राज्यों की कायें- 
पालिका और न्यायपालिका पर निर्भर 
रहना पड़ता है । किन्तु इस दिशा में 
जितना संघ राज्यों के ऊपर निर्भर है, 
उतना ही राज्य भी संघ के ऊपर निर्भर 
हैं । जहाँ कुछ संघीय विषयों का प्रशा- 
सन राज्यों के अधिकारियों के द्वारा 
किया जाता है, वहाँ अखिल भारतीयं 
सेवाओं के अधिकारी भी राज्यों के प्रशा- 
शन में उच्च पदों पर स्थित होते हैं। इस 
प्रकार यद्यपि संघ ओर राज्यों के प्रशासन 
कुछ अलग प्रकृति के हँ फिर भी वे एक- 
दूसरे से सर्वथा विमुक्त नहीं हैं । इसके 
विपरीत जहाँ संयुक्त राज्य अमरीका 
में संघ की कार्यपालिका और राज्यों की 
कार्यपालिका समानांतर चलती है भारत 
में वे दोनों एक-दूसरे को वरावर छूती 
चलती हँ । भारत में संघ और राज्यों के 
प्रशासनिक संबंधों की इस प्रकार व्य- 
वस्था की गई है जिससे संघ सरकार को 
राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर 
पर्याप्त नियंत्रण रखने में सुविधा हो 
उपबंधित करता 
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हे कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा, कि 
जिससे संसद द्वारा निमित विधियों का 
पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कायं- 
पालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य 
को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो 
कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के 
लिए आवश्यक दिखाई दे। इस प्रकार 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग 
इस प्रकार होगा कि जिससे संघ की 
कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में वाधा 
न पड़े । यह सुनिश्चित करने के लिये 
कि राज्य अपने दायित्वों के प्रति उदा- 
सीन न हो जाय केंद्रीय सरकार को 
अधिकार दिया गया है कि वह किसी 
राज्य को ऐसे निदेश भी दे सकेगी जो 
उसे उस प्रयोजन के लिये आवश्यक 
दिखाई दे ।” संघ सरकार किसी ऐसी 
राज्य सरकार के विरुद्ध जो संघ सरकार 
के आदेशों का पालन नहीं करती कठोर 
कार्यवाही कर सकती है। अनुच्छेद ३६५ 
के उपवंधों के अधीन यदि राष्ट्रपति यह 
अनुभव करता है कि संघ द्वारा दिये गये 
निदेशों को प्रभावी करने में कोई राज्य 
असफल हुआ है तो राष्ट्रपति के लिये 
यह मानना विधिसंगत होगा कि ऐसी 
अवस्था उत्पन्न हो गई हे जिसमें राज्य का 
शासन इस संविधान के उपबंधों के अधीन 
नहीं चलाया जा सकता । ऐसी अवस्था 
में राष्ट्रपति सांविधानिक तंत्र की विफ- 
लता घोषित करके राज्य की समस्त 
शक्तियां अपने हाथों में से सकता है। ऐसी 
परिस्थिति में संबंधित राज्य के संदभ में 
भारतीय शासन-व्यवस्था का संघीय 
स्वरूप निलंबित हो जाता है । 


। अनुच्छेद 
सके र्न mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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उदघोषणा के प्रवतंन काल म सघ 
सरकार राज्यों की समस्त विधायी 
और कार्यकारी शक्तियों को अपने 
हाथों में ले सकती है । फलस्वरूप सारे 
देश का संघात्मक ढाँचा बदल कर 
एकात्मक स्वरूप धारण कर सकता है । 
यदि कभी संघ सरकार यह अनुभव करे 
कि राज्यों की सरकारें अपने अधिकार 
क्षेत्रो का अतिक्रमण कर रही हूँ या संघ 
सरकार के आदेशों का निरादर कर रही 
हैं तो संघ सरकार तुरन्त ऊपर वर्णन 
किये गये कठोर कदम उठा सकती है । 


संघ सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां 
भी दी गई हैं जिनसे वह अंतर्राज्यिक 
सहयोग की वृद्धि करे और अतर्राज्यिक 
विवादों को निपटाये । संविधान ने उप- 
वंधित किया है कि राष्ट्रपति परामर्श 
देने वाली अंतर्राज्यिक परिषदे स्थापित 
कर सकता है जिनका कर्तव्य होगा कि 
(१) राज्यों के आपसी विवादों की जांच 
करके उनके सम्बन्ध में अपने निर्णय दें; 
(२) सव या कुछ राज्यों के आपसी हितों 
के संवंध में विचार-विनिमय और निर्णय 
करें; (३) ऐसी सिफारिश करं जिनसे 
राज्यों में परस्पर सहयोग बढ़े और विशेष 
विवाद के कारणों का निराकरण हो । 
इस प्रकार राज्यों में नीति-संवंधी सम- 
न्वय लाने की दिशा में संघ सरकार 
प्रयत्न कर सकती है । संघीय संसद को 
अधिकार है कि वह अंतर्राज्यिक नदियों 
का नियंत्रण कर सकती है और उनके 
संबंध में विवादों को न्यायालयों से 
उठाकर स्वयं निर्णय कर सकती है । 
इस संबंध में उच्चतम न्यायालय भी 
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जाता हे । 


यदि किसी संघ के अवयवी एककों 
को विधान निर्माण संबंधी और प्रशा- 
सन संबंधी स्वायत्तता देना हे तो उन 
एककों को वित्तीय स्वायत्तता भी मिळनी 
चाहिए । अतः यह संघवाद का मान्य 
सिद्धांत है कि राष्ट्रीय या केद्रीय 
सरकार के पास भी और राज्यों की 
सरकारों के पास भी पर्याप्त वित्तीय 
साधन रहें जिससे वे अपने-अपने विधान 
निर्माण संबंधी और प्रशासन संबंधी 
कार्यक्रम को अच्छी तरह पूरा कर सकं । 
किन्तु यह सिद्धांत प्रायः कहीं भी कार्या- 
म्वित नहीं होता । संसार के किसी भी 
संघ में वित्तीय साधनों के संवध म 
कोई भी देश ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं 
करता जहाँ केंद्रीय सरकार के पास या 
राज्यों के पास इतने पर्याप्त वित्तीय 
साधन हों जो वे एक-दूसरे से स्वतंत्र 
रूप में अपने-अपने कार्यक्रम को पूरा कर 
सकें । उदाहरण-स्वरूप कनाडा और 
आस्ट्रेलिया जैसे संघों में अवयवी एककों 
के वित्तीय साधन नितांत अपर्याप्त हँ अतः 
उनका भरण-पोषण केंद्रीय सरकार की 
कृपाकोर पर अवलंवित रहता है । इसके 
विपरीत 'स्विट्जरळेंड ऐसा संघ है जहाँ 
केन्द्र राज्यों का मुखापेक्षी रहता है । 
निस्संदेह संयुक्त राज्य अमरीका में संघ 
सरकार और एककों की सरकार वित्तीय 
साधनों के संबंध में एक-दूसरे से पूर्ण- 
तया स्वतंत्र और आत्म-निर्भर कही 
जाती हैं किन्तु आजकल राज्यों का स्व- 
रूप कल्याणकारी बन गया है, अतः उन्हें 


सामाजिक और लोकहितकारी कृत्यों पर 


संघीय संसद के सासने॥ अच्ाढागूस्प। हो 45 050 धापाल्छा ० कला पहाता है कि 
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संयुक्त राज्य अमरीका के राज्यों को भी 
केद्र से अनुदान लेने की आवश्यकता 
पड़ती रहती हे । इस कारण अमरीका 
में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही 
है और ज्यों-ज्यों अवयवी राज्य वित्तीय 
अनुदानों के संबंध में केन्द्र के मुखापेक्षी 
होते जा रहे हैं त्यों-त्यों उस देश में 
राज्यों की स्वायत्तता भी घटती जा रही 


है । 


भारत में संविधान ने संघ और राज्यों 
के वीच वित्तीय साधनों का स्पष्ट विभा- 
जन नहीं किया है । परिणाम-स्वरूप संघ 
और राज्यों के वित्तीय संबंधों में खिचाव 
रहता है । चूंकि राज्यों को जो आय के 
साधन दिये गये हैं उनसे इतनी आय नहीं 
होती कि वे अपने सारे कार्यक्रमों को 
पुरा कर लें अतः संविधान ने निर्धारित 
किया है कि ऐसे कुछ करों की आय 
जिन्हें लगाता तो केंद्र है किन्तु जिनको 
वसूल केंद्र या राज्य करते हैं उनसे प्राप्त 
हुआ समस्त धन या उसका कुछ भाग 
राज्यों को दे दिया जाए । संविधान के 
निर्माण के समय जेसी परिस्थितियाँ 
वर्तमान थीं उनको देखते हुए यही निर्णय 
किया गया था कि १६३५ के भारत 
सरकार अधितियम में जो राष्ट्रीय वित्त 
के विभाजन का आदश है फिलहाल 
उसी को चालू रखा जाय। साथही 
हमारे संविधान के निर्माताओं ने निर्धा- 
रित किया था कि एक वित्तीय आयोग 
(फ़ाइनेंस कमीशन) की स्थापना की 
जाय जो समय-समय पर राष्ट्रपति को 
संघ और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों 
के विभाजन के संबंध में अभीष्ट परि- 


वती द णा दै धितो विसीथि ८०।्तीयः कुछ शृल्वन्जैसेप्कपि-मूमिसो 
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आयोग से यह भी आशा की गई थी कि 
वह उन सिद्धांतों के संबंध में भी 
राष्ट्रपति को परामर्श दे जिनः आधार 
पर संघ सरकार राज्यों को वित्तीय अनु- 
दान दे। इस प्रकार भारतीय संवि- 
धान ने केंद्र और राज्यों के वीच वित्तीय 
संबंधों को लचीला बनाने के अनोखे 
उपाय का श्रीगणेश किया है । प्रति पाँच 
वर्षो वाद स्थापित किये जाने वाले इस 
वित्तीय आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों 
के वित्तीय संवंधों का पुनरीक्षण होता 
रहता है जिससे आवश्यकतानुसार समस्त 
देश के वित्तीय साधनों का केंद्र और 
राज्यों के बीच उचित विभाजन और 
सामंजस्य बना रहे । 


संविधान की सातवीं अनुसूची में समस्त 
देश की मालगुजारी के वितरण की पूरी 
व्यवस्था दी गई है । संघ सरकार प्रायः 
उन करों को वसूलती है जो संघ सूची में 
दिये गये हें और राज्य सरकारें उन करों 
को वसूलती हैं जो राज्य सूची में गिनाए 
गए हैं । समवर्ती सूची में कोई कर नहीं 
दिये गये हैं । इस संबंध में एक महत्त्व 
पूर्ण बात यह है कि जहाँ राज्य सरकारें 
अपने हिस्से के करों की सारी आय को 
अपने लिये रख लेती हैं, संघ सरकार 
अपने हिस्से के करों की आय में से 
पर्याप्त भाग राज्यों को भी देने पर 
मजबूर है । संविधान ने ऐसे करों की 
चार श्रेणियाँ वनाई है । प्रथमतः कुछ 
मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और 


प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन 
शुल्क जो संघ सूची में वणित हैं, भारत 


सरकार द्वारा आरोपित किये जायेगे । 
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अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक 
शुल्क या कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार विषयक शुल्क या कृषि 
भूमि से अन्य संपत्ति विषयक शुल्क, रेल, 
समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या 
यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और 
वस्तु भाडों पर कर आदि ऐसे शुल्क 
और कर हैं जिन्हे भारत सरकार 
संग्रहीत और आरोपित करेगी किन्तु 
जिन्हें राज्यों को साँप दिया जाएगा । 
तृतीयतः आयकर भारत सरकार द्वारा 
आरोपित और संग्रहीत किया जाता है । 
कितु उससे प्राप्त धन संघ और राज्यों 
के बीच वाँट लिया जाता है। चतुर्थतः 
संसद को अधिकार है कि संघ सूची में 
वणित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री 
पर उत्पादन कर से अन्य संघ उत्पादन 
शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत 
और संग्रहीत किये जायेंगे कितु संसद 
के तदर्थं आदेश पर वे राशियां भारत 
सरकार और संबंद्ध राज्यों के बीच 
विधि द्वारा सूत्रबद्ध वितरण सिद्धान्तों 
के अनुसार वितरित की जाएंगी । 


, संविधान ने यह भी उपवंधित किया 
है कि संघ सरकार राज्यों को अनुदान 
दे। इस प्रकार अनुच्छेद २७३ उपबंधित 
करता है कि पटसन या पटसन से वनी 
हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक 
वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को 
असम, उड़ीसा, विहार और पश्चिमी 
बंगाल नामक राज्यों को सौँपने के 
स्थान में उन राज्यों के राजस्व में 
सहायक अनुदान के रूप में संघ सरकार 
ऐसी बनू शि दे जसी राष्ट्रपति 
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उपवंधित . किया ही है कि भारत 
सरकार राज्यों को आदिम जाति क्षेत्रों 
में वसने वाली आदिम जातियों और 
अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण 
पर एवं उनके प्रशासन पर अतिरिक्त 
व्यय करने के लिये धनराशि अनुदानों 
के रूप में दे, इसके अतिरिक्त भी 
अनुच्छेद २७५ उपवंधित करता है कि 
भारत सरकार कतिपय राज्यों को 

[यक अनुदानों के रूप में सहायता 
दे । किन्तु इस सम्बन्ध में अनुदानों की 
राशि निर्धारित करना संसद का कतव्य 
ठहराया गया है । यह भी मान लिया 
गया है कि भारत सरकार यदि चाहे 
तो ऐसे अनुदानों को देते समय उचित 
शते भी लगा सकती है। कई अन्य 
संघात्मक राज्यों में भी यही देखने में 
आया है कि सहायक अनुदानों के वरू 
पर राज्यों के ऊपर संघीय सरकार का 
नियन्त्रण वढ़ जाता है। 


संविधान ने भारत सरकार को और 
राज्य सरकारों को विशेष अधिकार 
प्रदान किये हे कि वे सावेजनिक ऋण 
ले सकते हैं । संघ सरकार देश के अन्दर 
और विदेशों में भी अपनी संचित निधि 
के सहारे पर ऋण ले सकती है, किन्तु 
इस दिशा में राज्य सरकारों के ऊपर 
कुछ बंधन हँ । राज्य जब नया ऋण 
लेना चाहें तो उनके लिए यह आवश्यक 
है कि वे भारत सरकार की तदर्थं 


अनुमति प्राप्त कर लें; दूसरे राज्य 


2 ९ 
सरकारें केवल देश के अन्दर से ही ऋण 
ले सकती हैं। भारत सरकार किसी 


सरकार को ऋण लेने की 


0 सी shu Bfiawan Varanasi Collecti 


विहित धान ने यह तो 


अनुमति देते समय यह भी?” दैखंगी कि 
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संबंधित राज्य ने ऐसे किस पूव ऋण जा ज हेते उ उ ज़ ने ऐसे किसी पूर्व ऋण 
को चुका दिया है या नहीं जिसकी साख 
भारत सरकार ने ली थी । संसद द्वारा 
लगाई गई शर्तों और पावंदियो के 
अनुसार केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों 
को ऋण भी दे सकती है और ऋण लेने 
की अनुमतिं भी दे सकती है । 


राज्यों के ऊपर वित्तीय नियन्त्रण 
रखने के साधनों में भारत के नियंत्रक- 
महालेखा परीक्षक का स्थान सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसकी नियुक्ति, 
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपत्न द्वारा करता है। भारत 
का नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों 
के लेखाओं की परीक्षा कराता है और 
ही यह निश्‍चित करता है कि राज्य 
अपने लेखाओं को क्रिस प्रकार रखें। 


यदि अनुच्छेद ३६० के अंतर्गत 
राष्ट्रपति का समाधान हो जाथे कि ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई है कि देश का 
वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह 
देश में वित्तीय आपात्‌ की उद्घोषणा 
कर सकता है। ऐसी आपात की 
उद्घोषणा के प्रवर्तन काळ में राज्य 
संघीय करों की आय से वंचित किये जा 
सकते हैं। राष्ट्रपति यह भी आदेश कर 
सकता है कि राज्यों के विधानमंडलों 
के विचाराधीन जो धन विधेयक होंगे 
उन्हें वह अपने विचारार्थ रक्षित कराके 
रखवा सकता है । वह केंद्रीय सरकार 
को आदेश कर सकता है कि केंद्र किसी 
राज्य की वित्तीय स्थिति की जांच करे 
और उसकी वित्तीय कार्यवाहियों का 
नियंत्रण करे । संक्षेप में वित्तीय आपात 


unitary 
एकात्मक शासन । 


०१ 
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राज्यों की या किसी एक राज्य की 
वित्तीय स्वायत्तता का अपहरण या 
निलंबन किया जा सकता है । तथापि, 
यह स्मत्तंव्य है कि उक्त वित्तीय 
स्वायत्तता का निलंबन केवल एक 
अस्थायी उपबंध हे जो वित्तीय आपात 
काल की समाप्ति पर स्वयं समाप्त हो 
जाता हे । 

देखिए-federalism. 


state 


(यूनिटरी स्टेट) : 
शासन का वह स्वरूप जहाँ शासन 
की संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार में निहित 
हो तथा स्थानीय सरकारें अपनी संपूर्ण 
शक्ति इसी केंद्रीय सरकार से प्राप्त 
करती हों । एकात्मक शासन की सबसे 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि 
इसमें केंद्रीय शासन और स्थानीय 
शासनों के वीच शक्तियों का कोई 
सांविधानिक वितरण नहीं होता। यह 
सच है कि एकात्मक शासन में केद्रीय 
सरकार प्रशासनिक सुविधाओं की इष्टि 
से अपनी अधीनता में स्थानीय सरकारों 
की सृष्टि करती है, परंतु इसके अंतगेत 
स्थानीय सरकारें केंद्र को प्रशासनिक 
साधन-मात्र होती हैं भौर उन पर केंद्र 
का पूरा नियंत्रण रहता है । चूँकि सारी 
शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती 
हैं, अतः वह इकाइयों की शक्ति को 
इच्छानुसान घटा या वढ़ा सकती है। 
इस प्रकार, एकात्मक शासन में 
संविधान इकाइयों की स्वायत्तता की 
कोई गारंटी नहीं देता । इकाइयां जिस 
स्वायत्तता का उपभोग करती हैं, वह 


की उद्घोषणा कोपा) कस “अग्नी सिसी अत (केंद्र | का क्य 
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उपहार होती है। यदि केंद्र चाहे तो करने के आशय से, तथाकथित न्यून- 








बिल्कुल समाप्त कर सकता है । इंगलैंड एक-दूसरे के साथ मिल गये । जिनका 
और फ्रांस एकात्मक शासन के श्रेष्ठ आपस में सैद्धांतिक दृष्टि से कोई 
तालमेल हो ही नहीं सकता ऐसे परस्पर 
बिरोधी तत्वों की सरकारें अधिक दिन 
नहीं चल सकती थीं और बार-बार 
संयुक्त मोर्चों की सरकारों के तख्ते उलटे 


उदाहरण हैं । 
united गिणाड (यूनाइटेड फ़ट्स JE: 
संयुक्त मोचे, संयुक्त विधायक दल 
(संविद) । 


१६६७ के आम चुनावों ने भारतीय 
राजनीति में कांग्रेस के एकाधिपत्य को 
समाप्त कर दिया । देश के १७ में से 
४ राज्यों में कांग्रेस का बहुमत समाप्त 
हो गया और इनमें से ७ में कांग्रेस 
अपनी सरकार बनाने में असफल रही । 
किन्तु तमिलनाडु (जहाँ द्रविड मुनेत्न 
कड़गम को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया ) 
को छोड़कर इनमें से अन्य किसी राज्य 
में किसी दूसरे दळ को भी पूर्ण बहुमत 
प्राप्त नहीं हुआ जिसका परिणाम यह्‌ 
हुआ कि न तो कांग्रेस और न ही अन्य 
कोई दल इस स्थिति में था कि अकेले 
अपनी सरकार वना सके। अतः कुछ 
दलों ने मिलकर संयुक्त मोचे वनाये और 
भारतीय राजनीति में एक बड़े पेमाने पर 
मिली-जुली सरकारों का प्रारम्भ हुआ । 
पहले चरण में गैर-सरकारी संयुक्त 
मोचो की ही मिली-जुली सरकारें बनीं 
कितु वाद में कांग्रेस ने भी दूसरे दलों 
के साथ गठबंधन करना और मिली- 
जुली सरकारों में भाग लेना शुरू कर 
दिया । इन विभिन्न संयुक्त मोर्चो की 
बिशेष बात यह थी कि इनमें अपने सभी 
विचारधारा संबंधी, पूर्वाग्रहों को त्याग, 
उग्र वामपक्षी और उग्र दक्षिण पक्षी 


दळ तक राजनीतिक पी" का सिष छोड़कर बिना किसी भेदेभाव के सभी 


और उनकी जगह नये मोर्चों की वैसी 
ही अस्थिर सरकारें वनती रहीं । फिर, 
मई १६६८ में हरयाणा में और फरवरी 
१९६९ में पंजाव, उत्तर प्रदेश, पश्चिम 
बंगाल और विहार में मध्यावधि चुनाव 
हुए किन्तु उसके वाद भी स्थिति में 
विशेष सुधार नहीं हुआ । 
United Nations Organization 
(यूनाइटेड नेशंस आँरगेनाइजेशन) : 
संयुक्त राष्ट्र संघ । 
देखिए--0. N. Charter. 
universal franchise (यूनीवसँल 
फ्रेंचाइज़) : सार्वभौम मताधिकार । 
वह मतदान-प्रणाली जिसमें मत देने 
का अधिकार जाति, धर्म, वंश, लिंग, 
धन और शिक्षा विषयक भेद-भावों के 
बिना ही वयस्क स्त्री-पुरुषों को मिला 
हो । सार्वभौम मताधिकार का 
सिद्धांत छोक-प्रभुत्व के सिद्धांत का 
ही स्वाभाविक निष्कर्ष है । रूसो 
तथा अन्य फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की 
रचनाओं में इस सिद्धांत का प्रबल 
प्रतिपादन हुआ है । भारतीय संविधान 
ने सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत को 


इस स्वायत्तता को बढ़ा, घटा या तम समान कार्यक्रमों के आधार पर 


स्वीकारा है तथा नांवालिंग, पागल और ५ 


अपराधी आदि कुछ व्यक्तियों को 


५ कक 

| नु 
> 
छः 
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universal sufirage 


भारतीयों को मतदान का पूर्ण और 


समान अधिकार दिया है । 
देखिए-adult franchise 
suffrage. 
universal Uflagइe (यूनिवर्सेल 
सफ़रेज) : सार्वभौम मताधिकार । 
देखिए--adult fraachise 
suffrage 
universal franchise, 
Universal Postal Union (UPU) 
(यूनीवसँल पोस्टल यूनियन) : सार्वभौम 
डाक संघ । 
देखिए -— specialized agencies of 
the U. N. 
unparliamentany expressions 
(अनपाछियारमेंट्री एकस्प्रेश) : असंसदीय 
अभिव्यक्तियाँ । 
ऐसी अभिव्यक्तियाँ जो संसदीय सदाचार 
के विरुउ हों । संसद-सदस्यों से अपेक्षा 
की जाती है कि वे मानहानिकारक, 
अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र शब्दों का 
प्रयोग न करें । यदि अध्यक्ष की राय हो 
कि किसी सदस्य ने असंसदीय शब्दों का 
प्रयोग किया है, तो वह ऐसे शब्द सभा 
की कार्यवाही से निकाळ सकता है। 
मंत्रियों, सदस्यों, सरकारी अधिकारियों 
आदि पर नाम से या अन्य प्रकार से 


लगाए गए आरोप असंसदीय माने जाते _ 


हूं । एम० एन० कौल और एस० एल० 
शकधर ने “प्रॅक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ़ 
पाछियामेंट' (१६६८) में (पू० ९६१- 
६६६) असंसदीय अभिव्यक्तियों की एक 
सूची दी है । 
unstarred question 


क्वेश्चन) : अतारांकित प्रश्‍न । 
देखिए- question hour. 


(अनस्टाडं 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
। | 


untouchability 
अस्पृष्यता, छुआछूत । 


४८१ untouchability 


(अंटचैबिलिटी) : 


अस्पृश्यता भारतीय, विशेषकर हिदू, 
सामाजिक जीवन की एक भयंकर 
कुरीति रही है । इस घृणित प्रथा का 
मूल स्रोत वैदिक वणं-व्यवस्था में निहित 
है जिसके अनुसार समाज में चार वर्ण--- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र--की 
रचना की गई थी और शूद्रो को समाज 
के शेष वर्गों की सेवा का कार्य सौंपा 
गया था। तब के शूद्र ही आज के 
अस्पृश्य, अछूत अथवा दलित वर्गीय लोग : 
हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 
वर्ण-व्यवस्था के उदय के समय अछ्नतों 
को अस्पृश्य नहीं माना जाता था । उस 
समय तो जाति भी जन्म से नहीं, कमं 
से होती थी । कितु कालांतर में जाति 
जन्म से मानी जाने लगी और शूद्रों के 
ऊपर समाज के सारे घृणित, गंदे और 


. निदनीय काम करने का वोझ आ पड़ा 


और उनसे घृणा की जाने लगी । धीरे- 
धीरे इनका स्पशं तक बुरा समझा जाने 
लगा । एक समय तो हिंदू इनकी छाया 
तक से बचते थे । दलित जाति में जन्म 
लेना मनुष्य के लिए महान्‌ अभिशाप 
बन गया । 


सदियों के इस दृष्टिकोण के कारण 
अछूतों का जीवन-स्तर भी हर दृष्टि से 
नीचे गिर गया । वे समाज में सबसे 
गरीब, सवसे गंदे और सबसे पिछड़े 
लोग वन गये । वे स्वयं भी अपने- 
आपको संसार में सबसे अधिक, गिरा 
हुआ समझने लगे । उनके पास आत्म 
सम्मान जैसी कोई वस्तु नहीं रह गई। _ 


- र ज्र 3552 
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untouchability 


आज से कुछ दशक पूर्वं उनको मंदिरों 
तक में जाने की आज्ञा नहीं थी । 
कितु यह तथ्य स्मरण रखने योग्य है 
कि हिदू समाज के प्रबुद्ध नेता छुआछूत 
की इस भयंकर कुरीति के प्रति आरंभ 
से ही सचेत रहे हैं। यही कारण है कि 
अछतोद्धार के लिए प्रारंभ से ही संघर्ष 
चला आ रहा है। महात्मा बुद्ध और 
भगवान महावीर ने अस्पृश्यता के विरुद्ध 
सबसे पहले आवाज़ उठाई। उन्होंने 
सामाजिक मान्यता के विरुद्ध दलितों 
को भी मोक्ष का भागी कहा । मध्यकाल 
में कबीर, नानक, रैदास आदि संतों ने 
छूत-अछूत की भावना का कड़ा विरोध 
किया । उन्नीसवीं शताव्दी में इस प्रथा 
के विरुद्ध संगठित प्रयत्न हुए । ब्रह्म समाज 
और आयं समाज के संस्थापको-- 
. राजा राममोहन राय और दयानंद 
सरस्वती ने--अछूत-प्रया के विरुद्ध 
व्यापक आंदोलन आरंभ किया । १६०६ 
में अखिल भारतीय अछूत समाज की 
स्थापना की गई जिसने अछूतोद्धार के 
'लिए सराहनीय कार्य किया है । 


डा० भीमराव अम्वेदकर ने जो स्वयं 
अछूत थे, दलित जातियों की रक्षा के 
लिए दलित जाति संघ बनाया कितु 
वर्तमान काळ में अङ्छतोद्धार के कार्यं का 
सबसे अधिक श्रेय महात्मा गांधी को है । 
उन्होंने अछूतों को 'हरिजन' नाम दिया 
और अछूतोद्धार को अपने रचनात्मक 
कार्यक्रम का एक बुनियादी अंग मानकर 
उस पर आचरण किया । महात्मा गांधी 
के सद्‌प्रयत्न से अछूतोद्धार कांग्रेस के 
कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग बन्‌ गया । 


mukshu B \/ 
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untouchability 


मांगे थी-- (१) अछ्तों को मंदिरों में 
प्रवेश करने दिया जाए, (२) उनके 
लिए सब तरह की नौकरियों के दरवाजे 
खोले जाएँ, (३) जव तक अछूतों का 
पुरा विकास न हो जाए, तव तक 
नौकरियों तथा विधान-मंडलों में उन्हें 
विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, (४) 
उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
की जाए, (५) उनके लिए अच्छी 
वस्तियाँ बनें, (६) छुआछूत को कानूनन 
रोका जाए, और (७) उनके वेतन 
बढ़ाए जाएँ तथा उन्हें सव प्रकार के 
व्यवसाय करने की छूट दी जाए । 


यह स्वाभाविक ही था कि स्वतंत्रता 


की प्राप्ति के वाद देश के कर्णधारों का: 


ध्यान इस कुरीति की ओर गया और 
उन्होंने संविधान में इसका ग्रंत करने के 
लिए समुचित व्यवस्था की । 'अस्पृश्यता' 
शव्द की संविधान में अथवा इसके 
उन्मूलन के लिए वनाए गए अस्पृश्यता 
अपराध अधिनियम, १६५५ म कहीं 
परिभाषा नहीं दी गई है। यह मान 
लिया गया है कि इस शब्द को सभो 
जानते हैं । संविधान के अनुच्छेद १६ में 
कहा गया है, “अस्पृष्यता का अंत किया 
जाता है और उसका किसी भी रूप में 
आचरण निषिद्ध किया जाता है । 
अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता 
को लागू करना विधि के अनुसार 
दंडनीय होगा ।” आगे चलकर अनुच्छेद 
३५ में कहा गया है कि इस अपराध के 
लिए, दंड की व्यवस्था करने के संबंध में 
केवल संसद्‌ ही विधि बना सकती है । 


Collection ने बसी, शक्ति के प्रयोग द्वारा 
अस्पश्यता अपराध अधिनियम, १६५५ 





es ~ की. १ 


unWritten constitution 


SR, 


का निर्माण किया है। इस अधिनियम में प 


वताया गया है कि अस्पृश्यता के आधार 
पर किए गए कौन-कौन से कार्य अपराध 
हैं । अधिनियम में इन अपराधों के लिए 
दंड की भी व्यवस्था की गई है। संक्षेप 
में वे कायं है--(१) किसी व्यक्ति को 
अस्पताल, औषधालय, तथा शिक्षा-संस्था 
जंसी सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश की 
अनुमति न देना, (२) किसी व्यक्ति को 
सावेजनिक उपासना या प्रार्थना करने 
से रोकना, (३) किसी व्यक्ति को 
दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल 
या सार्वजनिक मनोरंजन-केंद्र में जाने 
से रोकना या किसी जलाशय, नल 
या पानी के किसी अन्य स्रोत, सड़क 
और कब्रिस्तान के प्रयोग से वंचित 
करना । यदि अनुसुचित जाति के 
किसी सदस्य के साथ ऐसा भेद-भाव 
किया जाए तो जब तक अन्यथा 
प्रमाणित न हो, न्यायालय यह मान 
लेगा कि यह कार्य अस्पृश्यता के 
आधार पर किया गया हे । संविधान में 
अस्पृश्यता का जो प्रतिषेध किया गया 
था, इस अधिनियम ने उसे व्यावहारिक 
रूप प्रदान किया है । 


unvritten constitution (अनरिटन 
कांस्टीट्यूशन) : अलिखित संविधान । 


ह संविधान जिसके अधिकांश उपबंध 
कभी लेखबद्ध नहीं होते, जिसे न तो 
किसी निश्चित समय पर कोई संविधान 
सभा ही बनाती है और जो न प्रजाजनों 
के प्रति शासकों का अनुदान ही हो सकता 
हे । अलिखित संविधान का शनेः शैः 


utilitarianism 


Hs ॥सावक = = 


न्यायिक निर्णयो और पूर्वोदाहरणों में 
निहित होता है । अलिखित संविधान 
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंगलैंड का संवि 
धान है । इंगलंड का पूरा संविधान कभी 
लिपिबद्ध नहीं किया गया । हाँ, उसके 
कुछ विशिष्ट अंश, उदाहरणार्थ मैग्ना 
कार्टा (१२१५), पेटीशन ऑफ़ राइट्स 
(१६२८), ग्रेट रिफामं एक्ट और 
पालियामेंट एक्ट (१९११) आदि अवश्य 
लेखवद्ध हैं । इंगलैंड के अधिकांश सांवि- 
धानिक नियम परंपराओं और अभि- 
समयों के परिणाम है । 


upper chamber (अपर चेम्बर) : उच्च 


सदन । 
देखिए-bicameralism. 


utilitarianism (युटीलिटेरियनिज्म) : 


उपयोगितावाद । 

उपयोगितावाद मूलतः एक आचारः 
विषयक सिद्धांत है । इस सिद्धांत के 
अनुसार जिस कार्य को करने से हमें 
लाभ हो, वह तो अच्छा है और जिस 
कार्य को करने से हानि हो वह बुरा है। 
राजनीतिक क्षेत्र में इस सिद्धांत का 
अभिप्राय यह है कि राज्य को केवल 
वही कार्य करने चाहिएँ जिनसे कि अधिक- 
तम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचे । 
एक इष्टि से इसे भौतिक सुखवाद का 
ही परिमाजित संस्करण कह सकते हैं । 
प्राचीन यूनान के सिरनायक और इपी- 
बयूरियन उपयोगितावाद के आदि प्रेरक 
माने जाते हूँ । आधुनिक युग में हान्स 
को उपयोगितावाद का प्रथम दार्शनिक 
माना जा सकता है क्योंकि उसके विचार 


विकास होतीहै०मींर'कहुभुख्यसे०अभि५००।०के ₹खिबकउदभभ की ऐकत्रधर्ति बॅशरण | 
समयों, रूढ़ियों, छोकाचारों, परंपराओं, उसकी उपयोगिता ही है । इस सिद्धांत 





utopia 


को एक तकंसम्मत और व्यवस्थित 

विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय 

बेंथम को है। 

0004 (यूटोपिया) : यूटोपिया, काल्प- 

निक राज्य, काल्पनिक समाज । 

विधियों, सामाजिक संबंधों और शासन 
की दृष्टि से आदर्श पूर्णता की स्थिति या 
समाज । झग्रेज राजमर्मज्ञ सर टॉमस 
मोर ने अपने ग्रंथ 'यूटोपिया' (१५१६) 
में एक आदर्श काल्पनिक राज्य का चित्र 
प्रस्तुत किया है । 

utopian socialism (यूटोपियन सोशि- 
यलिज्म) : स्वप्नलोकीय समाजवाद । 

संभवतः. “स्वप्नलोकीय समाजवाद 

शब्दबंध का सबसे पहले प्रयोग कालं- 
माक्स मौर फ्रेडरिक एंगिल्स ने साम्यवादी 
घोषणापत्र में अपने से पूर्ववर्ती उन 
समाजवादी विचारको - जीन द सिस- 
मंदी, संत साइमन, चाल्से फूरियर, 
विलियम गाडविन, रॉबर्ट ओवेन आदि 
के लिए किया था जिनके समाजवादी 
विचार मुख्य रूप से कल्पना और दया पर 
आधारित थे । इन विचारको के पास 
अपने विचारों को कार्यरूप देने के लिए 


Vatican (वेटिकन) : वेटिकत । 
रोम के पास पोप का सौ एकड़ में 
फैला हुआ निवास-स्थान वेटिकन कहलाता 
है 1०४४, "गन्दी का स्य श शन 


दद ४ 


vatican 


कोई व्यावहारिक ज फर ददसत कोई व्यावहारिक कार्यक्रम न था । न था । 

इसीलिए इन विचारको को स्वप्नलोकीय 

विचारक तथा उनके समाजवाद को 

स्वप्नलोकीय समाजवाद कहा गया । 

माक्स के पूर्ववर्ती स्वप्नलोकीय समाज- 
वादी विचारक अपने समय के सामाजिक 
अन्यायो की निदा करते थे, रावर्ट ओवेन 
जैसे कुछ सक्रिय विचारकों ने अपने 
वैयक्तिक प्रयत्नों के जोर से अपने 
विचारों के आदर्श समाजों के निर्माण 
का प्रयास भी किया था लेकिन उनके 
पास न तो सामाजिक विश्लेषण की कोई 
प्रणाली थी और न वे यही समझ पाते 
थे कि संसार के अन्याय को अनिवाये 
रीति से कैसे दूर किया जा सकता है। 
अपने पुर्वेवर्ती समाजवादियों के विपरीत 


माक्स ने न केवळ अपने समाजवादी 


विचारों का क्रमबद्ध रीति से प्रतिपादन 
ही किया, बल्कि उसने यह भी बताया 
कि इन विचारों को कार्यरूप में परिणत 
किस प्रकार किया जाता है । इसीलिए, 
पूर्वर्वात्तियों के स्वप्नलोकीय समाजवाद के 
विपरीत मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक 
समाजवाद कहलाता है । 


इटली के देशभक्तों ने अनेक राज्यों में 
विभक्त अपने राष्ट्र को पीडमोंट के नेतृत्व 


में एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने ._ 
का प्रयत्न किया, तब पोप ने इसका _ 
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V.E. Day 


विरोध किया । तथापि, १८७० तक 
इतालवी देशभक्तों ने इटली के अधिकांश 
छोटे-छोटे राज्यों का पीडमोंट की सत्ता 
के अधीन एकीकरण किया और पोप के 
प्रदेशों तथा उसकी राजधानी पर भी 
अपना अधिकार कर लिया । इस पर पोप 
अपने निवास-स्थान वेटिकन चला गया । 
तथापि, इटली की सरकार ने विश्वभर में 
फेले कॅथोलिक धर्म के प्रधान के रूप में 
पोप के पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए 
उसे प्रभुता-संपन्न शासकों के से अधि- 
कार दे दिए । मुसौलिनी ने सत्तारूढ़ 
होने के बाद १६२९ में पोप के साथ 
एक समझौता किया और उसके द्वारा 
वेटिकन नगर को अंतर्राष्ट्रीय विधि में 
पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्य स्वीकार किया। 
इसके निवासियों को पृथक्‌ नागरिकता 
प्राप्त है । पोप दूसरे देशों के साथ राज- 
नयिक प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान 
कर.सकता है । वेटिकन स्थायी रूप से 
तटस्थीकृत देश है और कोई भी दूसरा 
राज्य उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं 
कर सकता । स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
रखते हुए भी वेटिकन अंतर्राष्ट्रीय सभा- 
सम्मेलनो में भाग नहीं लेता। वेटिकन 
राज्य धमं-राज्य का एक उदाहरण है । 
देखिए—theocracy. 

V.E. Day—Victory in Europe Day 
(वी. ई. डे-विक्टरीं इन यूरोप डे) : 
यूरोप में विजय-दिवस । 

८ मई, १९४५ द्वितीय विश्वयुद्ध में 
जर्मनी पर पश्चिमी राष्ट्रों की जीत के 
उपलक्ष में विजय-दिवस के खूप में 
मनाया गया था । ५ मई, १९४५ को 
उत्तर-पूर्वी जर्मनी, नींदरलेंड्स और 


द्‌ 


vice-president 


डेनमार्क में जमनी की सारी सेनाओं के 
सेनापति ने विना शते आत्म-समर्पेण कर 
दिया था । दूसरे दिन आस्ट्रिया में भी 
नाजी सेनाओं ने यही किया । ७ मई 
को रीम्स के एक छोटे से विद्यालय में 
जमंन साम्राज्य की सारी थल सेना, नौ- 
सेना और वायुसेना का विना शतं समर्पण 
कर दिया गया । ९ मई को बलिन में 
रूसियों के साथ एक अन्य समपंण-पत्र 
पर हस्ताक्षर हुए । जर्मनी ने जब पोलँड 
पर आक्रमण किया था (१ सितम्वर, 
१९३९) उसके ५ वर्ष और ८ महीने 
बाद यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ ओर 
मित्र-देशों के लिये विजय-दिवस 
आया । 


vice-president (वाइस प्रेसीडंट) : 


उप-राष्ट्रपति । 

संयुक्त राज्य अमरीका की तरह भारत 
में भी एक उप-राष्ट्रपति होता है । 
उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों 
सदनों के सदस्यों द्वारा सानुपात प्रति- 
निघित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय 
मत के द्वारा गुप्त मतदान के आधार 
पर होता है। संविधान ने उपराष्ट्र- 
पति पद के निर्वाचन के लिए निम्न- 
लिखित योग्यताएं निर्धारित की हैं : 
(१) उम्मीदवार भारत का नागरिक 
हो; (२) वह पैंतीस वर्षं की आयु 
प्री कर चुका हो; (३) वह राज्य 
सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने 
की अहंता से सम्पन्न हो; (४) वह 
भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 
की सरकार के अधीन अथवा किसी 
स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई 
लाभ का पद धारण किए हुए न हो; 
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(५) वह संसद के किसी सदन अथवा 
राज्य के विधानमंडळ का सदस्य न 
हो । यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी 
सदन का सदस्य है या किसी राज्य के 
विधानमंडळ का सदस्य है, तो उसे उप- 
राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले 
अपनी संसदीय या विधानमंडलीय 
सदस्यता को त्यागना आवश्यक होगा । 


उपराष्ट्रपति की पदावधि ५ वर्ष हे । 
किंतु वह अपनी सामान्य पदावधि 
समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे सकता 
है । उप-राष्ट्र पति अपना त्यागपत्र राष्ट्र- 
पति को संबोधित करता हे । यदि 
राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों का बहु- 
मत ऐसा संकल्प पारित करे कि उप- 
राष्ट्रपति हट जाए और यदि लोकसभा 
उस संकल्प को स्वीकार कर ले, तो 
उप-राष्ट्रपति को अपने पद से हटना 
पड़ता है । कितु इस आशय का संकल्प 
तभी उपस्थित किया जा सकता है जव 


कि उसकी सूचना कम-से-कम १४ दिन - 


पूवं उप-राष्ट्रपति को दे दी गई हो । 
राष्ट्रपति के निर्वाचन की भाँति'ही उप 
राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सव- 
शंकाओं और विवादों की जाँच और 
विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता है। 
और उसका विनिश्चय अंतिम होता 
है। 

उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभा- 
पति होता है । वह उसकी बैठको की 
अध्यक्षता करता है और उसको इस पद 
के लिए ही वेतन मिलता हे । उपराष्ट्र- 
पति के पद का कोई वेतन नहीं है । 
राष्ट्रपति की मृत्यु, अनुपस्थिति, पदत्याग, 
बीमारी आदि की स्थिति में उप-राष्ट्र- 


४८६ visa 
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पति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाळता 
है । इस काल में उसे राष्ट्रपति पद का 
वेतन आदि मिलता है और राज्यसभा के 
सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलता । 
राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की अवस्था 
में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उस 
समय तक कार्य करता हे जब तक नया 
राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न करे भर नया 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की 
तिथि के छह मास के भीतर चुन छिया 
जाना चाहिए । अनुपस्थिति, बीमारी, 
अथवा अन्य किसी कारण से जव राष्ट्रपति 
अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो तव 
उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन 


उस तारीख तक करता है जिस तारीख : 


को कि राष्ट्रपति अपने कतंव्यों को फिर 
से संभाले । जव उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 
के रूप में कायं करता है तव उसे राष्ट्र- 
पति की समस्त शक्तियाँ और विमुक्तिवाँ 
प्राप्त होती हैं । 

देखिए-president. 


village panchayats (विलेज पंचायत): 


ग्राम पंचायत । 
देखिए-panchayat. 


V. J. Day——Victory over Japan 


Day (वी. जे. डे.विक्टरी ओवर 
जापान डे): जापान पर विजय-दिवस । 

हैरोशिमा और नागासाकी पर अणुवम 
गिराये जाने के वाद २ सितंवर, १९४५ 
को जापान ने हथियार डाल दिये । 
मित्र-देशों की ओर से जनरल मैक- 
आर्थर ने टोकियो को खाड़ी में स्थित 
युद्धपोत मिसोरी पर जापान द्वारा 
समर्पण स्वीकार किया । 


४ (वीजा) : वीजा, प्रवेश-पत्र । 
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जव कभी एक देश का नागरिक दूसरे 
देश में घूमने, वसने, पढ़ने या अन्य कोई 
काम करने के लिए जाना चाइता है तो 
उसे अपनी सरकार से पासपोर्ट लेने के 
अतिरिक्त दूसरे देश की सरकार से उस 
देश में प्रवेश करने की अनुमति भी 
छेनी पड़ती है । यह अनुमति वोजा 
या प्रवेश-पत्र कहलाती है । वीज़ा देने 
के लिए संवद़ देश के उपयुक्त अधिकारी 
द्वारा पासपोर्ट पर यह पृष्ठांकन कर 
दिया जाता है कि यात्री के पासपोट की 
जाँच कर ली गई है और वह उस देश 
में प्रवेश पा सकता है । वीजा प्रायः 
संवद्ध देश के दूतावास से प्राप्त किए 
जा सकते हैं । 
१०९८ ४०९ (वायस वोट) : स्वर-मत, 
ध्वनि-मत । 

संसदीय पद्धति में मत लेने की वह 
प्रणाली जिसके अंतगत पीठासीन अधि- 


फा (वार) : युद्ध । 
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल 
न होने पर उन्हें सुलझाने के लिए युद्ध 


का आश्रण छिया जाता है. यह राज्यों 


के मध्य सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया 
जाने वाला ऐसा संघषं है जिसमें दोनों 
एक-दूसरे को बलपूर्वक जीत कर उससे 
अपनी वात मन्वाना चाहते हैं । हाल ने 
इसका स्वरूप बताते हुए कहा है 
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कारी के आदेश पर सदस्य हाँ या 'न' 
कह कर किसी प्रस्ताव, विधेयक, संकल्प 
आदि के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वी- 
कृति प्रकट करते हे और जिस पक्ष की 
ओर आवाजें अधिक होती हैं, उसी पक्ष 
के अधिक मत मान लिए जाते हैं। इस 
पद्धति में मतों को अलग-अलग गिनने 
की आवश्यकता नहीं होती । 


vote of no confidence (वोट ऑफ़ 


नो कॉन्फिडंस) : अविश्वास प्रस्ताव । 

देखिए--motion of confidence, 
motion of No-confi- 
dence. 


४०।०९ (वोटिंग) : मतदान । 


लोकतंत्रातमक शासन-व्यवस्था में 
प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की 
रीति व प्रक्रिया । 


देखिए--election. 


“जब राज्यां के वीच मतभेद इतने 
अधिक बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल का 


अवलंवने ग्रहण करते हैं अथवा उनमें से _ 


कोई एक पक्ष हिसा के ऐसे कार्य करता 
है जिन्हें दूसरा पक्ष शांति का उल्लंघन 
समझता है तो दोनों में युद्ध का संबंध 
उत्पन्न हो जाता है । इसमें दोनों पक्ष 
एक-दूसरे के विरुद्ध नियंत्रित हिंसा का 
प्रयोग उस समय तक करते हैं जब तक 
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कि दोनों में से एक पक्ष उन शर्तों को 
स्वीकार करने को तैयार न हो जाए 
जिन्हें उसका शत्रु उससे मनवाना 
चाहता है ।” आपेनेहाइम के मत से, 
“युद्ध दो या अधिक राज्यों में अपनी 
सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस उद्देश्य से 
किया जाने वाला संधषं है कि दूसरे 
पक्ष को पराजित किया जाए और 
विजेता द्वारा उस पर शांति स्थापित 
करने की मनचाही शते आरोपित की 
जाएं ।” 

युद्धों के अनेक भेद है : मध्यकालीन 
यूरोप में धामिक दृष्टि से धम्यं या 
न्याय्य और अधम्य अथवा अन्याय्य 
युद्धों पर बहुत वर दिया जाता था । 
आजकल इस वर्गीकरण को बहुत 
महत्त्व नहीं दिया जाता, तथापि किसी 
देश की राजनीतिक स्वतंत्रता या प्रादे- 
शिक अखंडता की रक्षा की दृष्टि से 
लडे गए युद्ध धम्यं युद्ध माने जाते हैं 
और अपने पड़ोसी देशों के प्रदेशों के 
प्रति विस्तारवादी नीति के कारण किए 
जाने वाले युद्ध अधर्म्यं या अन्यायपूर्ण 
यूद्ध कहलाते हैं । 

मध्यकाल में युद्धों को सार्वजनिक 
तथा वैयक्तिक नामक दो वर्गों में बाँटा 
जाता था । दो स्वतंत्र प्रभुतासंपन्त 
राज्यों का सशस्त्र सैनिक संघर्ष सावे- 
जनिक युद्ध कहलाता था कितु दो 
ज़मींदारो का सैनिक भर्ती करके लडाई 
करना वैयक्तिक युद्ध कहलाता था । 
आजकल ऐसे युद्ध की प्रथा बिल्कुल 
समाप्त हो गई है और सभी युद्ध 
सावंजनिक युद्ध समझे जाते हैं तथा वे 
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युद्धों का एक भेद पूर्ण और अपूर्ण युद्ध 
होता है । जव कोई राष्ट्र समग्र रूप से 
दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करता है तो यह 
पूर्ण युद्ध होता है । कितु जव वह लड़ाई 
कुछ स्थानों . और व्यक्तियों तक सीमित 
होती है; तो इसे अपूर्ण युद्ध कहा जाता 
है। 

युद्ध का एक अन्य प्रकार गृह-युद्ध भी 
है। यह एक ही राज्य के विभिन्न 
व्यक्तियों के बीच होता है, जैसे स्पेन 
का गृह-युद्ध वहाँ की गणराज्य सरकार 
के विरुद्ध जनरल फ्रांको तथा उसके 
समर्थक सेनापतियों द्वारा किया हुआ 
विद्रोह था । संयुक्त राज्य अमरीका में 
राष्ट्रपति लिंकन के काल में दक्षिण के 
राज्यों तथा उत्तर के राज्यों के वीच 
संघ-राज्य संबंधों के प्रश्नों को लेकर 
गृह-युद्ध हुआ था। चीन में सा म्यवादियों 
और राष्ट्रवादियों के वीच एक लंबा 
गृहयुद्ध चला था । ओपेनहाइम ने गृह- 
युद्ध के लक्षण बताते हुए कहा है कि यह 


स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक : 


राज्य में दो परस्पर-विरोधी पक्ष इस 
उद्देश्य से शस्त्रं को हाथ में लेते हैं 
किवे राज्य में सत्ता प्राप्त कर छें 
अथवा यह स्थिति उस दशा में भी 


उत्पन्न होती है जव किसी राज्य की 


जनता का एक बड़ा भाग वेध सरकार 
के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर देता है । 


युद्धों का एक अन्य भेद औपचारिक 


तथा अनौपचारिक युद्ध है । जव कोई 2 


लड़ाई युद्ध-घोषणा आदि की सब विधियों 


का पूरा पालन करते हुए छेड़ी जाती हैं _ 


तो यह औपचारिक युद्ध कहलाता हैं! 
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दिया जाए और किसी प्रकार की 
घोषणा न की जाए, तव यह अनौप- 
चारिक युद्ध होता है। १९३३ में 
जापान ने चीन के विरुद्ध तथा १६६२ 
में साम्यवादी चीन ने भारत के विरुद्ध 
ऐसा ही युद्ध छेड़ा था । 
छापामार युद्ध (गुरीला वारफ़ेयर) 
शत्रु के प्रवल होने पर किया जाता है । 
मराठों ने मुगल सम्राट औरंगज़ेव के 
विरुद्ध इस नीति का प्रयोग किया था । 
अर्वाचीन काल में वियतनाम में साम्य- 
वादियों ने भी इस प्रकार के युद्ध का 
सहारा लिया है । ओपेनहाइम के 
अनुसार, यह ऐसी लड़ाई है जो शत्रु 
द्वारा अधिकृत प्रदेश में उन सशस्त्र 
. व्यक्ति-समूहों द्वारा लडी जाती है जो 
किसी संगठित सेता का भाग नहीं 
होते । इनके पास इतनी शक्ति नहीं 
होती कि वे शत्रु के साथ खुली लड़ाई 
कर सकें । अतः उनकी कोशिश यही 
होती है किं शत्रु के ऊपर चोरी-छिपे 
आक्रमण किए जाएँ । द्वितीय विश्व-युद्ध 
में हिटलर द्वारा पराजित होने पर फ्रांस 
आदि अनेक देशों में जमनी के विरुद्ध 
छापामार युद्ध होते रहे थे । 
जव लड़ाई दो देशों की सेनाओं के ही 
बीच नहीं, बल्कि समग्र जनता को पूरी 
शक्ति के साथ लड़ी जाती है, तो उसे 
समग्र युद्ध कहा जाता है । युद्ध में विजय 
पाने के लिए समूची जनता का पूरा 
सहयोग लिया जाता है और किसी 
प्रकार के नियम या नीति कॉ पालन 


नहीं होता । अणुवमों, विषली गेसों ` 


और प्रक्षेपणास्त्रों का निस्संकोच प्रयोग 


और सनस ८०५.) (९९) 
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जनसंख्या का भेद भी विल्कुल भुला 
दिया जाता हे । 

द्वितीय महायुद्ध के वाद युद्ध का एक 
और प्रकार पैदा हो गया है जिसे शीत 
युद्ध (कोल्ड वार) की संज्ञा दी जाती 
है । शीत युद्ध में युद्ध की सारी 
अवस्थाएं प्रस्तुत होती हैं, दो पक्ष होते 
हैं जो एक-दूसरे को अपना शतु मानते 
है, एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, 
सैनिक गठबंधन बनाते हैं, शास्त्रों की 
होड़ करते हैं, धमकियां देते हैं, आथिक 
तथा अन्य हानि पहुँचाने का प्रयास 
करते हैं कितु सचमुच में एक-दूसरे पर 
हमला नहीं करते और लड़ाई नहीं 
करते । 


warrant of precedence (वारंट ऑफ़ 


श्रिसीडॅस) : पूर्वता अधिपत्र, आदर का 
क्रम-निर्धारण । 


औपचारिक समारोहों के अवसर पर _ 


बैठने के स्थानों का संबद्ध अधिकारी की 
दृष्टि से पू्वेता-क्रम । भारत में पूर्वता-क्रम 
इस प्रकार हैं: (१) राष्ट्रपति, (२) 
उपराष्ट्रपति, (३) प्रधानमंत्री, (४) 
राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र में), (५) 
भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा गवनंर-जनरळ 
(५ब) उपप्रधानमंत्री, (६ ) उप- 
राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र मे), (७) 
भारत का मुख्य व्यायाधिपति, लोकसभा 
का अध्यक्ष, (८) केंद्रीय मंत्रिमंडलीय 


मंत्री, (९) 'भारत रत्न' से विभूषित 


महानुभाव, (१०) भारत-स्थित विदेशी 


असामान्य तथा पूर्णाधिकारी राजदूत, | 


(११) १७ तथा उससे अधिक तोपों की 


सलामी वाले भारतीय रियासतों के शासक | 
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राज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र के वाहर), 
(१३) उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्र 
के बाह्र), (१४) १७ तथा उससे 
अधिक तोपों की सलामी वाले भारतीय 
रियासतों के शासक (अपनी-अपनी रिया- 
सत के वाहर), (१५) राज्यों के मुख्य- 
मंत्री), (१६) केंद्र के राज्यमंत्री, योजना 
आयोग के सदस्य, राज्यसभा का उप- 
सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धिपति, (१७) १५ या १३तोपों की 
सलामी वाले भारतीय रियासतों के शासक 
(१८) भारत-स्थित विदेशी असामान्य 
दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री, (१९) 
मंत्रिमंडलळीय सचिव, भारत के प्रथम 
श्रेणी के राजदूत (भारत आये हुए), 
विदेशी राजदूत (भारत यात्रा पर आये 
हुए), प्रथम श्रेणी के भारत के उच्चा- 
युक्त (भारत आये हुए) तथा अन्य राष्ट्र- 
मंडलीय देशों के उच्चायुवत (भारत यात्रा 
पर आये हुए) महान्यायबादी (२०) 
जनरल अथवा उसके समान पद वाले 
सेनाध्यक्ष (२१) उच्च न्यायालयों के 
मुख्य न्यायाधिपति, राज्यों की विधान 
परिषदों के सभापति, राज्यों की विधान 
सभाओं के अध्यक्ष, मंत्रि-परिषद्‌ संघीय 
क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र 
में), (२२) राज्यों के मंत्रिमंडलीय मंत्री, 
केद्र के उपमंत्री, महालेखा नियंत्रक तथा 
महालेखा-परीक्षक (कंपट्रोलर एंड आडि- 
टर-जनरल), संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री 
(अपने-अपने क्षेत्र में), (२३) लेफ्टिनेंट- 
जनरल अथवा उसके समान पद वाले 
सेनाध्यक्ष, (२४) ११ अथवा ९ तोपों 
की सलामी वाले भारतीय रियासतों के 
शासक, (२५) केंद्रीय लोकसेवा आयोग 
का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 


राज्यों के राज्यमंत्री, संघीय क्षेत्रों के 
मंत्री (अपने-अपने क्षेत्र में), राज्यों के 
विधानमंडलों के उपसभापति तया उपा- 
ध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपति, 
(२६) राज्यों के उपमंत्री, विना मंत्रि- 
परिषद्‌ वाले संघीय क्षेत्रों के मुख्य 
आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र में), संघीय 
क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष 
(अपने-अपने क्षेत्र में), (२७) 
संसद सदस्य, (२८) जनरल अथवा 
उसके समान पदाधिकारी, राष्ट्रपति का 
सचिव, भारत सरकार के सचिव, प्रधान 
मंत्री का सचिव, भारत के प्रथम तथा 
द्वितीय श्रेणी के राजदूत तथा उच्चायुक्त 
(भारत आये हुए), अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त, 
मेजर-जनरल अथवा उसके समान पद 
वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष, रेलमंडल का 
अध्यक्ष, रेल वित्त आयुक्त, महादेक्षक 
(सॉलिसिटर-जनरल ), रेलमंडल के 
सदस्य, मंत्रिपरिषद वाले संघीय क्षेत्रों 
के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र के 
वाहर), (३०) भारत सरकार के अति- 
रिक्त सचिव, तटकर आयोग का अध्यक्ष, 
केद्रीय जल अथवा बिजली आयोग का 
अध्यक्ष, भारतीय कृषि-अनुसंघान परिषद्‌ 
का उपाध्यक्ष, वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) 
का वित्तीय सलाहकार, सशस्त्र सेनाओं 
के मेजर-जनरल अथवा उसके समान 
पद वाले मुख्य कर्मचारी-अधिकारी (पी० 
एम० ओ०), भारत के तृतीय श्रेणी के 


. राजदूत तथा उच्चायुक्त (भारत आये 


हुए), सिक्किम-स्थित राजनीतिक 
अधिकारी, गुप्तचर विभाग का निदेशक, 
संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के अध्यक्ष 
(अपने-भपने क्षेत्र के बाहर), संघीय 
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"SPEND: 


Warrant of precedence 


कलो के मंत्री (अपनेअपने के क एमा ब ए ज ऊ के मंत्री (अपने-अपने क्षेत्रों के 
बाह्र) कार्यदूत और कार्यकारी उच्चा- 
युक्त (स्थायी तथा अंतरिम), राज्य 
सरकारों के मुख्य सचिव, (३१) राज्यों 
के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त 
आयुक्त, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के 
सदस्य, भारतीय वेड़े के फ्लैग आफिसर 
कमांडिंग, राजस्व मंडल के सदस्य, 
संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के 
उपाध्यक्ष (अपने-अपने क्षेत्र के बाहर), 
(३२) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, 
रेलों के महाप्रवंधक, भारत सरकार का 
सिब्बंदी अधिकारी, भारत सरकार के 
संयुक्त सचिव (मंत्रिमंडळीय संयुक्त 
सचिव सहित), प्रधानमंत्री के संयुक्त 
सचिव, भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत 
तथा उच्चायुक्त (भारत आये हुए), 
मेजर-जनरळ अथवा उसके समान पदा- 
चिकारी, महासर्वक्षण अधिकारी (सर्वे- 
यर-जनरल), तटकर आयोगों के सदस्य, 
राज्यों के पुलिस इंस्पैक्टर-जनरल डिवी- 
ज़नों के कमिश्नर, असँनिक उड्डयन 
विभाग का महानिदेशक, भारतीय नौसेना 
के कमांडर-इंचाजे (नौसैनिक बंदरगाह 
अथवा क्षेत्र में), एअर-कमोडोर के पद 
के भारतीय वायुसेना कमानों के सेना- 
नायक, नौसेना तथा वायुसेना के मुख्या- 
ल्यों के कमोडोर तथा एअर कमोडोर के 
समान पद वाले मुख्य कर्मचारी अधि- 
कारी, विना मंत्रिपरिषद्‌ वाले संघीय 
क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्र 
से वाहर), आकाशवाणी के महानिदेशक, 
राष्ट्रपति का सैनिक सचिव, उपमहालेखा 
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, डाक 
तथा तार-मंडळ के सदस्य, भारत के 
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ूर्णाधिकारी मंत्री (भारत आयें हुए) 
तथा विदेशी पूर्णाधिकारी मंत्री (भारत 
यात्रा पर आये हुए), पूर्णाधिकारी 
मंत्रियों से भिन्न विदेशी तथा राष्ट्र 
मंडलीय मिशनों के मंत्री । 


welfare 4९ (वेलफेयर स्टेट) : लोक- 
हितकारी राज्य । 
जेसाकि नाम से ही स्पष्ट है राज्य का 
वह सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य का 
अपने नागरिकों के प्रति देश की सुरक्षा, 
शांति औरप्रशासन के अतिरिक्‍त कुछ और 
भी कतंव्य तथा उत्तरदायित्व है और वह 
कतव्य तथा उत्तरदायित्व है--नागरिकों 
का अधिक-से-अधिक कल्याण करना, इस 
बात की व्यवस्था करना कि उनके 
रहन-सहन तथा खान-पान का अच्छा 
स्तर रहे, उनके भौतिक, बौद्धिक तथा 
नेतिक विकास के समस्त साधन यथेष्ट 
मात्रा में सुलभ हों, उनकी तथा उनके 
बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध हो । 
लोकहितकारी राज्य के सिद्धांत को 
उन्नीसवीं शताब्दी के पुलिस राज्य के 
सिद्धांत की शक्तिशाली प्रतिक्रिया माना 
जा सकता है । 
"ए (ह्विंग) : ह्विग। 
इंगलैंड के उस राजनीतिक दल का 
सदस्य जिसने १६८० के वाद सम्राट 


की शक्ति को कम करने तथा संसद की. | 
शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया | 
आरम्भिक ह्विग विद्रोही थे जो १६७६ . 
के विप्लव की असफलता के वाद . 


स्कॉटलैंड के निचले प्रदेशों में जा छिपे ये | 
गने UR, EH के ज 
और जिन्होंने स्कॉटलेंड तथा इंगलेड के _ 


वीच धामिक एकता स्थापित करने का _ 
0? हि - 











whip 


विरोध किया था । १६८० में उन अंग्रेज 


४६२ . 


लिया गया है और संसदीय क्षेत्र में उसका 


राजनीतिज्ञों को जो किसी रोमन 
कैथोलिक सम्राट्‌ को राजसिहासन पर 
प्रतिष्ठित होते नहीं देखना चाहते 
थे, निंदा के तौर पर ह्विग कहा गया 
था । ह्िंग टोरियों के विरोधी थे। 
१८६८ में ग्लैडस्टन के प्रधानमंत्री वनने 
पर ये उदारवादी या लिबरल कहलाने 
लगे । 

देखिए--tory. 

“hip (ह्विप) : सचेतक । 

'क्विप' का : शाब्दिक अर्थं कोड़ा है। 
संसदीय लोकतंत्र में दल में अनुशासन 
रखने वाले पदाधिकारी को हिप या 
सचेतक कहा जाता है । सचेतक सदस्यों 
के नाम कभी-कभी जो मतदान विषयक 
आदेश जारी करता है उन्हें भी सचेतक 
की संज्ञा दी जाती है । . विधानमंडळ में 
किसी विचाराधीन प्रस्ताव या विधेयक 
का ही भाग्य नहीं प्रत्युत स्वयं मंत्रिमंडल 
का भी भाग्य एक मत-विभाजन पर 
निर्भर रह सकता है। जव कभी 
बिभाजन की घंटी बजती है, तव तीन 
“मिनट के भीतर ही सदस्यों को पुस्तकालय 
से, अथवा दीर्घाओं से दौडकर सभाकक्ष 
में आना पड़ता है। सरकार या कोई 
दल यह नहीं सोच सकता कि उसके 
सदस्य मत-विभाजन के समय सभा-भवन 
में उपस्थित होंगे ही होंगे । सदस्यों को 
सभाःभवन में बनाए रखना और 
आवश्यकता पड़ने पर सभाकक्ष में प्रस्तुत 
करना तथा उनसे अपने पक्ष' की ओर 
मतदान कराना सचेतक का काम 


होता है । 


प्रयोग सवसे पहले बक ने किया था। 
वर्कं ने हाउस ऑफ़ कॉमंस में एक वाद- 
विवाद में बताया था कि किस प्रकार 
सम्राट भी अपने अनुयाइयों को सभा- 
भवन में लाने के लिए प्रयत्न करते थे । 
इस प्रक्रिया के लिए वर्क ने 'ह्िपिग 
शब्द का प्रयोग किया था । यह शब्द 
लोगों को.इतना भाया कि शीघ्र ही 
संसदीय प्रक्रिया में प्रयुक्त होने लगा । 
संसदीय शासन-प्रणाली में राजनीतिक 
दल का संसद के भीतर आंतरिक संगठन 
होता है और उसके अपने सदस्यों में से 
चुने हुए बहुत से अधिकारी जिन्हे सचेतक 


कहते हैं, उसका काम करते हें । सच 


पूछा जाए तो संसदीय लोकतंत्र का 
सुचारु कार्येकरण बहुत-कुछ इस बात 


. परनिर्भर है कि सत्तारूढ़ तथा विरोधी 


दलों के सचेतक अपनी जिम्मेदारी कितनी 
कुशलता से निभाते हैं । सचेतकों को 
अपने दल के सदस्यों से घनिष्ठ संपक 
बनाए रखना पड़ता है। उनकी 
विशेषताओं, रुचियो और संभावनाओं 
की जानकारी रखनी पड़ती है। वे किसी 
वाद-विवाद अथवा चर्चा में भाग लेने 
वाले अपने सदस्यों के नामों की सूची 


अध्यक्ष के पास भेजते हैं | वे सदस्यों को . 


सदन के विचाराधीन कार्यं के संबंध में 


- सूचना देते हैं और उनमें अनुशासन लार 


करते हैं । सचेतक दल के नेताओं और 
सामान्य सदस्यों के वीच कड़ी का काम 
करते हैं और दोनों को एक-दूसरे की 
भावनाओं से अवगत कराते रहते हैं । 


इस समय भारतीय ल मै 


(अग्रेजी/| शब्द अहिएा।०मुत गए के शत ०7 सूउङ्गाट्री) पक्ष, का मुख सचेतक सस. 


णात 


1 
| 


white flag 
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कार्यमंत्री भी होता है । मुख्य सचेतक को 
१६५४ में मंत्रिपद दिया गया था। 
१६६२ तक वह राज्य-मंत्री था। 
१९६२ में उसे मंत्रिमंडल पद का मंत्री 
वनाया गया । जव फ़रवरी, १६६६ में 
संसदीय कार्य मंत्री को लोकसभा में 
सदन का नेता वनाया गया, तव नए 
सरकारी मुख्य सचेतक को राज्यमंत्री का 
पद दिया गया । लेकिन जब माच, १६६७ 
में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सभा 
की नेता वनीं, तव मुख्य सचेतक को पुनः 
मंत्रिमंडळ के मंत्री का पद दिया गया । 
मुख्य सचेतक को दल का नेता मनोनीत 
करता है और दो उपसचेतकों की नियुक्ति 
मुख्य सचेतक दल के नेता की सलाह से 
करता है । मुख्य सचेतक प्रत्यक्ष रूप से 
सभा के नेता के प्रति उत्तरदायी है । 
उसके कतंव्यों में एक यह है कि वह 
संसदीय कार्य के वारे में सरकार को 
परामर्श देता रहे और विभिन्न मंत्रालयों 
के साथ, संसदीय काये के संबंध में, 
संपकं बनाए रखे । 

"६० 198 (व्हाइट फ्लैग) : सफेद 
झंडा । 

समर्पण अथवा शांति-वार्ता आरंभ करने 

का प्रतीक-झंडा । 

White प्रा (व्हाइट हॉल) : व्हाइट 
हॉल । 

लंदन की एक गली जिसके भीतर या 


जिसके निकट सरकार के अनेक महत्त्व- 
पूर्ण मंत्रालय (विदेश मंत्रालय, गृह मत्ना- 


लय, स्वास्थ्य मंत्रालय, युद्ध-मंत्रालय, ` 


वित्त मंत्रालय और नौ-सेना मंत्रालय) 


White H००७९ (व्हाइट हाउस) : व्हाइट 
हाउस । 

वाशिगटन, डी० सी०, संयुक्त राज्य 
अमरीका में अमरीकी राष्ट्रपति का 
निवास-स्थान । लाक्षणिक रूप से इसका 
अर्थ अमरीका का राष्ट्रपति-पद भी 


है । 


white man’s burden (व्हाइट मेन्स 


वडेन) : श्वेत मानव का भार । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो और 
बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षो 
भें यूरोपीय देशों, और ग्रेट 
ब्रिटेन आदि ने एशिया तथा अफ्रीका 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में अपना जो सा म्राज्य- 
वाद स्थापित कर रखा था, उसका 
एक लक्ष्य उनकी दृष्टि में यह भी था 
कि पिछड़े हुए देशों को उन्नत किया 
जाए । इस इष्टि से साम्राज्यवाद के 
अनेक समर्थक उसे अनुन्नत देशों के 
हित में ही समझते थे और उनका विचार 
था कि यह तो श्वेत जातियो के ऊपर एक 
प्रकार का ईश्वर प्रदत्त बोझ है कि वे 
पिछडी हुई जातियों को उन्नति तथा 
विकास के पथ पर अग्रसर करें । 

“बेत मानव का भार' शब्दबंध का 
प्रयोग रडयडं किप्लिंग ने १५६६ में 
अपनी एक छोटी-सी कविता में किया 
था । यद्यपि यह कविता अनेक साम्रा- 
ज्यवादी राष्ट्रों के लिए अभिशाप सिद्ध 
हुई थी (लेखक ने आगे चलकर पाश्चात्य 
राष्ट्रों को उनकी दोखीखोरी के विरुद्ध 
चेतावनी दी थी) लेकिन फिर भी 
उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा पश्चिम 
के सांस्कुनिक विस्तार का समर्थन किया 


स्यतः | था। 
स्थित हँ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi पया र Digitized by eGangotri 
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देखिए--2010111915111 
white supremacy. 
white Paper (व्हाइट पेपर) : श्वेत 
पत्र । 
सरकार द्वारा जारी किए गए प्रकाशन 
जिनमें समितियों के प्रतिवेदन अथवा 
महत्त्वपूर्ण सूचानाएँ आदि दी हुई होती 
हें । " 
white supremacy (व्हाइट सुप्रीमेसी ) : 
गौरांग प्रभुता, गोरी जातियों की 
उच्चता । 
गोरे लोगों की प्रभुता' का अभिप्राय 
है कि जीववेज्ञानिक हष्टि से गोरी 
जातियाँ काली जातियों से उच्चतर हैं 
और इसलिए उन्हें काली जातियों पर 
शासन करने का अधिकार है । अँग्रेजी- 
भाषी संसार में यह शब्दबंध श्वेत-नीग्रों 
तथा युरोपीय-अफ्रीकी संबंधों के क्षेत्र में 
बिशेष रूप से प्रयुक्त होता है । चूँकि 
अफ्रीका में नीग्रो की संख्या अधिक है, 
अतः गोरे लोग समझते हैं कि उन्हें अपने 
भीतर खपाया नहीं जा सकता और 
इसलिए उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। 
अफ्रीका के गोरों की सामाजिक और 
राजनीतिक स्थिति भी अपेक्षाकृत नीची 
है अतः वे यह आवश्यक समझते हैं कि 
नीग्रो लोगों को काबू में रखने के लिए 
यह जरूरी है कि उनकी उच्चता का 
दबदवा बना रहे । 
नीति अथवा वेधिक व्यवहार के रूप 
में गोरी जातियों की उच्चता का अभि- 
प्राय यह सिद्धांत है कि नीग्रो नीचा 
व्यक्ति होता है अतः उसे उसके उचित 


४९४ 


Writ 


कर्मो पर निर्भर है, उसकी चमड़ी के रंग 
पर नहीं । इसका भी कोई सवूत नहीं 
है कि गोरी चमड़ी के लोग काली चमड़ी 
वालों से अधिक बुद्धिमान होते हैं । 
जन्म से मनुष्य-मनुष्य सब समान हैं । 
रंग-भेद के आधार पर उच्चता का भाव 
श्वेत जातियों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने 
और अश्वेत जातियों का शोषण करने के 
लिये पैदा किया है । इसका वस्तुतः कोई 
वैज्ञानिक आधार नहीं है । वीसवीं 
शताब्दी के उत्तराघं में संसार का जन- 
मत गोरी जातियों की उच्चता के 
सिद्धांत के प्रतिकूल होता जा रहा है 
और आशा की जा सकती है कि वह 
समाप्त हो जाएगा । 
देखिए--aparthied 
racialism. 

World Health Organization (वर्ल्ड 
हेल्थ ऑर्गनाइजे शन) : विश्व स्वास्थ्य 
संगठन । 

देखिए--specialized agencies .of 
the U. N. 

World Meteorological Organiza- 

tion—W M 0 (वल्ड मीटिओरोलोजि- 
कल आऑर्गनाइज़े शन) : विश्व ऋतुविज्ञान 
संगठन । 

देखिए-—specialized 
of the U. 1५. 
४7४६ (रिट) : लेख । 
संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा 
उस समय तक व्यर्थं होती है जब तक कि 
नागरिकों के पास उन्हें लागू करने के 
साधन न हों । विभिन्‍न देशों के सांवि- 


agencies 


स्थात्ततह सन्ना ाता6न्सिहिए /414करिलु 001 ।९०क्कानिम्रत जिचुभान/ लेजज्ञातःहोता है कि इस 


किसी भी व्यक्ति की ऊँचाई-निचाई उसके 


प्रकार के अधिकारों के अस्तित्व की 


RT > 
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वास्तविक पहचान केवल न्यायाल्यो मैं 
होती है । अमरीका के लिखित संविधान 
में व्यक्तियो को कतिपय मुल अधिकार 
प्रदान किए गए हैं । इंगलेंड में कोई 
लिखित संविधान नहीं है और वहाँ तथा- 
कथित मूल अधिकार देश की साधारण 
विधि के ऊपर ही आधारित हैं । लेकिन 
मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्याया- 
लय की चौकीदारी दोनों देशों में समान 
रूप से आवश्यक है । मुल अधिकारों 
को प्रवतित कराने के लिए न्यायालयों 
की शक्ति न केवल न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता और निष्पक्षता के ऊपर ही 
आधारित है वल्कि उन साधनों पर भी 
निर्भर है जो उसे प्राप्त हैं और जिनके 
द्वारा वह कार्यपालिका या अन्य किसी 
संस्था को इन अधिकारों का पालन 
करने के लिए विवश कर सकती है। 
आंग्ल-अमरीकी विधि-व्यवस्था में बंदी 
प्रत्यक्षी करण (हेवियस कार्पस), परमादेश, 
(मॅडामस) प्रतिषेध (प्रॉहिविशन), 
अधिकार-पृच्छा (क्वोवारंटो) और 
उत्प्रेषण जैसे न्यायिक लेख या आदेश 
इसी प्रकार के हैं । 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ में 
मूल अधिकारों को प्रर्वातत कराने के लिए 
उच्चतम न्यायालय को समुचित कायं- 
वाहियों द्वारा प्रचालित कराने का अधि- 
.कार प्रत्याभूत किया गया है । मूल 
अधिकारों में से किसी को प्रवतित कराने 
के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे 
निदेश या आदेश या लेख जिनके अंतगत 
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, 
अधिकार बनन ओर उत्प्रषण आदि 


के लेख है, 


written constitution 


देखिग--certiorari 
habeas corpus 
randamus 
prohibition 
quo warranto. 


written constitution (टिन कांस्टी- 


ट्यूशन) : लिखित संविधान । 

वह संविधान जिसमें शासन-संबंधी उप- 
वंध एक या अनेक प्रलेखों में लिपिबद्ध 
कर दिए गए हों । शासन का क्या स्वरूप 
हो, शासन के विभिन्न अंगों के क्या भधि- 
कार और कतेंव्य हों, उनकी रचना किस 
प्रकार की जाए और नागरिकों के क्या 
मूल अधिकार हों, लिखित संविधान में 
इन सव बातों का उल्लेख रहता है। 
सक्षप में, लिखित संविधान की मुख्य 
विशेषताएं होती हैं : (१) उसके सिद्धांत 
एक कानूनी लेख-पत्र या कई लेख-पत्नों 
में निहित होते हैं, (२) वह एक सचेत 
प्रयास का फल होता है, ऐतिहासिक 
घटना-क्रम की सृष्टि नहीं, (३) जिन 
लेख-पत्रों में संविधान लिखा होता है, वे 
सिळसिलेवार तथा निश्चित होते हैं । 
लिखित संविधान अनेक प्रकार के हो 
सकते हैं । वे भारत के संविधान की तरह 
संविधान सभाओं द्वारा निमित हो सकते 
हें । वे एक देश के विधानमंडल द्वारा 
ऐसे अन्य किसी देश के लिए देन के रूप 
में हो सकते हैं जिन पर वह देश प्रभुसत्ता 
का प्रयोग करता है। १६३५ का भार- 


. तीय शासन अधिनियम इस प्रकार के. 


संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस 


संविधान को ब्रिटिश संसद ने भारत के 


सन के लिए बनाया था । कभी-कभी 


न EN WC आधे कस कसी शो की व्य 


Young Turks 


देन हो सकता है जो यह प्रतिज्ञा करता 
है कि वह तथा उसके उत्तराधिकारी 
घोषणा की धाराओं के अनुसार शासन 


You गऽ (यंग टत्सँ ) : युवा तुकं । 

१६०८ में तुकी के उन तरुण राष्ट्र- 
वादियों के लिए प्रयुक्त नाम जो तुर्की 
की निरंकुश शासन-व्यवस्था में सुधार 
करना चाहते थे । मूलतः “युवा तुर्क’ 
तुर्की के पश्चिमी यूरोप में निर्वासित 
राष्ट्रवादी थे जो बीसवीं शताब्दी के 
आरंभ में उदारवादी सुधारों द्वारा सम्राट्‌ 
अब्दुल हमीद की दमन नीति का अंत 
करना और १८७६ का संविधान लागू 
करना चाहते थे। १९०३ के वाद युवा 
तुकं आंदोलन का विसम्मत राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यकों विशेषकर मकदूनिया और 
आर्मीनिया के राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के 
साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो गया 
था । दिसंबर, १६०७ में पेरिस-स्थित 
निर्वासित तुकों ने सेना के अधिकारियों के 
साथ संपक स्थापित किया जिनका नेता 
निआजी बे था । निआजी बे ने जुलाई, 
१९०८ में मकदूनिया में विद्रोह कर दिया। 
यह विद्रोह तेजी से आगे बढ़ा गौर इस 
का संचालन अनवर, तलात तथा जमाल 
नामक तीन सैनिक अधिकारियों के एक 


४९६६ 


Young Turks 
करेंगे । 


देखिए-—consti'ution 
unwritten constitution. 


त्रिमंडल ने अपने हाथों में ले लिया । २५ 
जुलाई को अब्दुल हमीद झुक गया और 
उसने संविधान की फिर से प्रतिष्ठा की । 
दिसंबर १६०८ में तुर्की संसद की बैठक 
हुई लेकिन मूल उदारवादी निर्वासित 
देशभक्तों तथा युवा तुकं अफसरों के 
बीच मतभेद पैदा हो गए। युवा तुक 
अफ़सरों ने संकीण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 


` अपनाया । बल्कान युद्ध के वीच त्रिमंडल 


का प्रभाव वढ़ गया और तुर्की तथा 
जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंधों को स्था- 
पना हुई यद्यपि निर्वासित राष्ट्रवादी तरुण 
तुके फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थक थे । 
अनवर और तलात अक्तूबर, १६१५ में 
अपनी बर्खास्तगी तक तुर्की राजनीति पर 
छाए रहे थे । 

२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ 
तरुण आमुल परिवतंनवादी नेता जो | | 
चाहते हैं कि कांग्रेस तेज़ी से वामपक्षी _ 
समाजवाद की ओर उन्मुख हो । १६६६ | 
के अंत में कांग्रेस के विभाजन के बाद से 
इन नेताओं की और भी अधिक सक्रिय. 
भूमिका रही है और श्रीमती गांधी के _ 
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नेतृत्व में नई काग्रेस गथागन्ति उसके पडे स ज सा में नई कांग्रेस यथाशक्ति उनके 
विचारों को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रयत्नशील है । कांग्रेस के युवा तुर्को में 


2९1४९1५६ (जीटगीस्ट) : युगधमं । 
जर्मन शब्द 7९1६४९1७६ मुख्यतः एक 
ऐतिहासिक संकल्पना है और इसका सर्व- 
प्रथम प्रयोग जमन लेखक जोहान गोट- 
फ्राइड फ्रॉन हर्डर ने अपनी रचना Briefe 
zur Beforderung der Humanitate 
में किया था । इस ग्रंथ में हडंर ने वताया 


४९७ 


zonal councils 


प्रमुख हूँ चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्ण- 
कात, अजुन अरोड़ा आदि । 


तब तक वे सुरक्षित नहीं हो सकते | 
यद्यपि इजरायल की स्थापना के साथ 
यहृदीवाद का एक प्रधान लक्ष्य पूरा हो 
गया है लेकिन यहुदियों के कल्याण और 
इजरायल की प्रभाव-वृद्धि के क्षेत्र में 
यहुदीवाद अब भी एक अंतर्राष्ट्ि 

शक्ति है। व 


था कि युगधर्म युग-विशेष के आचार- zonal councils (जोनल कॉसिल्स) 


विचारों, रीति-रिवाजो, प्रवृत्तियों-प्रथाओं 
का समुच्चय होता है। यह संकल्पना 
जमन लेखकों में विशेष रूप से प्रिय है 
ओर इसके आधार पर विगत युगों को 
समझने में सहायता मिलती है । युगधमं 
की संकल्पना भारतीय दर्शन में भी प्रायः 
इसी अर्थ में उपलब्ध होती है । तथापि, 
उसका विशद विवेचन नहीं किया गया है। 
` Zionism (जिओनिज्म) : यहूदीवाद । 
फ़िलस्तीन में यहुदियो के स्वदेश की 
स्थापना से संबद्ध विश्वास ओर 
आन्दोलन । आधुनिक काळ में इस 
आंदोलन का प्रचार मुख्य रूप से ठंगे- 
रियाई यहुदी पत्रकार थियोडर हर्जळ 
(१८६०-१६०४) ने किया था । हजल 
का विचार था कि जव तक यहूदियों 


क्षेत्रीय परिषदे । 

राज्य पुनर्गठन आयोग, १९५६ ने 
राज्यों और संघ शासित राज्य-क्षेत्रों 
को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया और 


` प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद्‌ 


की योजना प्रस्तुत की । ये क्षेत्र हैं: 
(१) उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, राज- 
स्थान, जम्मु ओर काइमीर राज्य तथा 
दिल्ली और हिमाचल प्रदेश संघ-शासित 
क्षेत्र-है, (२) मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तर 
प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य हैं, 
(३) पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, पश्चिमी 
बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य तथा मणि- 
पुर और त्रिपुरा संघ-शासित क्षेत्र है, 
(४) पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात, 
महाराष्ट्र और मंसूर राज्य हैं, (५) 


का अपना ह्मण NR "नही, होता ra -दुक्षिणी क्षत्र, जिसमे आशन, मिलन IE 





Zonal councils 


और केरल हैं । 

क्षेत्रीय परिषदों के विचार की सर्वे- 
प्रथम अभिव्यक्ति श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने २१ दिसंवर, १९५५ को राज्य 
पुनगेठन आयोग के प्रतिवेदन पर अपना 
भाषण समाप्त करने के पूर्वे लोकसभा 
में की थी । श्री नेहरू ने कहा कि राज्यों 
के पुनगंठन के पश्चात्‌ समस्त देश को 
चार या पाँच क्षेत्रों में बाँट दिया 
जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक 
क्षेत्रीय परिषद्‌ होगी जो सभी लोगों 
को सहकारिता के. आधार पर सोचने 
और कार्यं करने की प्रेरणा देगी । श्री 
नेहरू के इन विचारों का उस समय 
सदन के सभी वर्गों ने स्वागत किया 
था । फलस्वरूप क्षेत्रीय परिषदों का 
विचार घर कर गया और भारत सरकार 
ने एक संकल्प पारित किया जो १६ 
जनवरी, १६५६ को प्रकाशित किया 
गया जिसमें राज्य पुनगंठन आयोग के 
प्रायः समस्त प्रस्तावों के साथ-साथ 
क्षेत्रीय परिषदों की योजना का भी 
विस्तृत विवरण दिया गया था । 

प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो परिषद वनी, 
उसमें निम्निलिखित सदस्य हैं: (१) 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री 
(गृह-मंत्री), प्रत्येक क्षेत्र में जितने राज्य 
होते हैं, उनमें से प्रत्येक का मुख्यमंत्री 
और प्रत्येक राज्य के दो-दो मंत्री जिन्हें 
संवद्ध राज्य का राज्यपाल मनोनीत 
करे (३) यदि किसी क्षेत्र में संघ- 
शासित क्षेत्र है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के 
छिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक-एक 
सदस्य । (४) पूर्वी क्षेत्र के संबंध में 
असम के राज्यपाल का अनुसूचित 
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परामशंदाता । 

प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद्‌ में निम्न- 
लिखित परामर्शदाता होते हँ: (१) 
योजना आयोग द्वारा मनोनीत एक 
व्यक्ति; (२) संवद्ध राज्यों के मुख्य 
सचिव; (३) संबद्ध राज्यों के विकास 
आयुक्त । परामशंदाता क्षेत्रीय परिपदों 
को उनके कार्य में सहायता देते हैं। 
कतु. उन्हें परिषद्‌ की सभा में अथवा 
उसकी किसी समिति में मतदान का 
अधिकार नहीं होता । 

क्षेत्रीय परिषद्‌ यदि चाहे तो समय- 
समय पर अपने सदस्यों और परामशं- 
दाताओं के योग से समितियों का 
निर्माण कर सकती है और उन 
समितियों को ऐसे काम सोंपे जा सकते 
हैं जो संकल्प द्वारा विनिश्चित किए 
जाएं । 

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री 
क्षेत्रीय परिषद्‌ का सभापति होता है। 
क्षेत्र मै सम्मिलित राज्यों के मुख्य मंत्री 
बारी-वारी से एक-एक वर्ष के. लिए 
परिषद्‌ के उपसभापति बनते हैं । प्रत्येक 
क्षेत्रीय परिषद्‌ का अपना सचिवालय 
है जिसमें एक सचिव, एक संयुक्त 
सचिव तथा कुछ अन्य अधिकारी 
सम्मिलित होते हैं। क्षेत्रीय परिषदे 
पराम्शंदात्री निकाय हैं। परिषद्‌ में 
ऐसे किसी भी प्रश्‍न पर विचार हो 
सकता है जिसमें क्षेत्र के एक या एक से 
अधिक राज्य की रुचि हो। परिषद्‌ 
तत्संबंधी मंत्रणा संबद्ध राज्य या राज्यों 
को दे सकती है । वह निम्नेलिखित | 
विषयों पर सिफ़ारिश भी कर सकती _ 
है: (१) राज्यों के पुनर्गठन, सीमा". 
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अंब्यकों अववा भतराज्यीय परिन तस ब  त अथवा श्रंतराज्यीय परिवहन 
के संबंध में सभी विषय या प्रश्न, (२) 
आर्थिक नियोजन से संवंद्द कोई प्रश्‍न, 
और (३) सामाजिक नियोजन के क्षेत्र 
में सभी लोगों और सभी वर्गों के 
सामान्य हित के प्रश्न । 

यद्यपि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 
अत्यधिक आशावाद के साथ की गई 
थी, पर व्यवहार में वे अपने लक्ष्य में 
सफल नहीं हुई हैं और पिछले वर्षों में 
भारत में केंद्रीकरण की अपेक्षा विकेंद्री- 
करण और विघटन की प्रवृत्तियाँ ही 
उग्र रही हैं । 

2० ॥०पा' (जीरो आवर) : अभियान- 
वेला, आक्रमण वेला, जीरो आवर । 

१. संकट या.आक्रमण आरंभ होने का 
समय । 

२. भारतीय संसद ओर विधानमण्डलों 
में, जीरो आवर शब्दवंध का एक विशेष 
प्रयोग चल पड़ा है । संसद अथवा 
विधानमण्डल की वैठक का पहला घंटा 
प्रायः प्रश्‍नकाल माना जाता है । लोक 
सभा की बेठक साधारणतया ११-०० बजे 
प्रारम्भ होती हैं । ११ से १२ बजे तक 
प्रश्‍नकाल रहता है । प्रश्वकाल समाप्त 
होने के वाद प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन से 
संबंधित नियमों के अंतगत लोकसभा को 
कार्य-सूची के अनुसार और कार्य करना 
होता है । यदि कोई सदस्य लोक-हित 
के अथवा भविळंबनीय महत्त्व के किसी 
प्रश्न पर चर्चा उठाना चाहे तो उसे 
पहले से अध्यक्ष को अपने प्रस्ताव की 


अथवा चर्चा उठाने की सूचना देनी होती _ 


है । जबतक अध्यक्ष अनुमति न दे, कोई 
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भी प्रश्‍न सदन में उठाया नहीं जा सकता 
कितु इधर कुछ समय से होने यह लगा 
है कि प्रश्‍नकाल समाप्त होते ही, 
कई-कई सदस्य अपने स्थानों पर खडे 
हो जाते हैं और अध्यक्ष को पूर्व सूचना 
दिये विना अथवा उसकी अनुमति प्राप्त 
हुए बिना ही ऐसे प्रश्‍नो पर बोलने लगते 
हैं जिनका कार्य-सूची में समावेश नहीं था 
और उस दिन की नियत कार्यवाही से 
कोई संवंध नहीं था । यह सव प्रायः 
दोपहर के भोजन के अवसर के समय तक 
अर्थात्‌ एक घंटे तक--१२ से १ तक-- 
चलता रहता है । दोपहर के १२ बजे 
शुरू होने के कारण ही सम्भवतः यह 
एक घंटा जीरो आवर कहलाने लगा है। 
कई राज्य विधान-मण्डल के सदनों में 
भी जीरो आवर मनाया जाने लगा है । 
कभी-कभी तो यह एक घंटे से भी काफी 
बाद तक चलता रहता है। वस्तुतः किसी 
भी सदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों में 
जीरो आवर जेसी किसी चीज़ को कोई 
मान्यता नहीं दी गई है और कहीँ भी 
हो, यह जीरो आवर नियमों का उल्लंघन 
है और एक प्रकार से बिल्कुल नियम- 
विरुद्ध और अनियमित घंटा है । किन्तु 
अंततः सदन और उसके सदस्य अपने 
समय के सदुपयोग और अपने प्रक्रिया 
नियमों के पालन के स्वयं ही अंतिम 
निर्णायक हैं । 
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हिदो-अंग्रेजी शब्दावली और अनुक्रमणिका 
(Hindi-English Glossary and Index) 


(मुख्यतः यह अंग्रेजी-हिंदी कोश है क्योंकि प्रविष्टियाँ अंग्रेजी 2 
से ही दी गई हैं । प्रत्येक प्रविष्टि में पहले अंग्रेज़ी का शब्द दिया म 
उसका नागरी लिप्यंतरण तथा हिंदी पर्याय और अर्थ-विवेचन | कोश में बहुत से 
शब्द तथा शब्दबंध ऐसे आए हैं जिनका संबद्ध संकल्पनाओं के अंतगंत अथवा एक 
से अधिक प्रविष्टियों में विवेचन हुआ है । प्रस्तुत हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली और 
अनुक्रमणिका पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है । इसके द्वारा 
पाठक कोश का कुछ हृद तक हिंदी-अंग्रेजी कोश के रूप में भी प्रयोग कर सकेंगे 
तथा हिदी के अकारादि-क्रम से भी विभिन्न शब्दों और संकल्पनाओं का विवेचन खोज 
सकेंगे । साथ ही उन्हें उन सब पृष्ठों का संकेत मिल जाएगा जहाँ-जहाँ पर किसी 
शव्द-विशेष की चर्चा हुई हे । इस शब्दावली और अनुक्रमणिका में सबसे पहले हिन्दी 
शब्द, उसके बाद उसका अंग्रेज़ी समानक तथा अंत में पृष्ठों का संकेत दिया गया है ) । 


अंतःकरण की स्वतंत्रता, freedom of 
conscience, १३९ 

अंतःक्षेप, intervention, २०१ 

अंतरंग मंत्रिमंडल, Kitchen cabinet, 
२१५ 

अंतरिम सरकार, interim govern- 
ment, ४६० 

अंतर्‌-सरकारी समुद्रतटीय परामर्शं संगठन, 
Inter-Governmental Maritime 


Consultative Organisation, 
१९६ 
अंतर्राज्य परिषद्‌, nter-State 


Council, १६-२००, ४७६ 
अंतर्राज्य जळल-विवाद, nter-state 

water disputes, २००-१ 
अंतर्राज्य व्यापार-वाणिज्य, inter-state 

trade and commerce, २०० 
अंतर्राष्ट्रीय असंनिक विमान चालन 


संगठन तच १0॥१1.॥/0४1. «मै दर पट्रीत , ise शक्ति झुमिकरण, 


Aviation Organisation, 
१९६, ४३३ 

अंतर्राष्ट्रीय कानून, international Jaw, 
१०३, १२०, १२५, १९६-८, 
२८३-४, २८७ 


अंतर्राष्ट्रीयता, internationalism, 8६ : 


अंतर्राष्ट्रीय तार संघ, International 
Telegraph Union, ४३३ 

अंतर्राष्ट्रीयतावादी, internationalist, 
४३३ 

अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, Inter- 
national Tele-Communica~ 
tion Union, ४३६ 

अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत, 
Permanent Court of Inter- 
national Justice, २२२ 


अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, International 


Court of Justice, ४७०-१ 





अंतराष्ट्रीय पुननिर्माण 





International Atomic Energy 
Agency, १९६, ४३२ 

अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बेंक, 
International Bank for 
Reconstruction and Develop- 
ment, १९६, ४३२ 

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, International 


Monetary Fund (IMF) 
१९८, ४३३ 

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, International 
Development Association, 
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उपयोगितावादी 








उपयोगितावादी, utilitarians, ४४२ 

उपवास, £45, ४०४ 

उपविधि, ७४-1१, ४० 

उपसंधि, convention, ८२-३ 

उपांतिका, 10७७), २३५ 

उपाध्यक्ष, Deputy Speaker, ९६ 

उम्मीदवार, ८३०५14१९, १११ 

एंगिल्स, 1318165, ६९, ४३४ 

एकता, integration, १९५ 

एकदल पद्धति, single party system, 
३२१ 

“एकू देश में समाजवाद'' “socialism in 
one country,” ४३४-६, ४६४ 

एकराष्ट्रीय राज्य, one nation state, 
४३९ 

एकल कार्यपालिका, ३812 ६९०utive, 
४ १७-८ 

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, $६९ 
transferable vote system, ४१८ 

एकसदनात्मक पद्धति, unicameralism, 
४७२ 

एकसदनात्मक विधातमंडल, ए॥icam- 
eral legislature, ४७२ 

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, single mem: 
ber constituency, ४१५ 

एकात्मक कार्यांग, ४0816 ९६ ecutive, 
१२२ 

एकात्मक राज्य, unitary state, १२९, 
४४१ 

एकाधिपत्य, 11010०४, ४७२ 

एकीकरण, integration, १९५ 

एटलांटिक चाटेर, Atlantic Charter, 
२२ 

एटली, Atlee, ४३, १२६, ३६८, २२६, 
४६० 


५०७ 


काकोरी केस 


एम्स्टडंम कांग्रेस, Amsterdom Cong- 
Tess, १९९ 

एलीट, ०1६४, ११३ 

ऐच्छिक परिपृच्छा, voluntary refer- 
endum, ३८१ 

ऋग्वेद, 7१12९५0०08, १०६ 

ओम्बुइसमेन, Ombudsman, २६७-९ 


pia old guard, २७ 
चित्य प्रश्‍न, point of order, ३३७ 


औद्योगिक क्रांति, industrial revolu- 
tion, १६१ 

कंज्ञवटिव दल, Conservative Party, 
७४ 

कगारवादी नीति, brinkmanship, ३७ 

कनाडा, 681६0६, ८९, १२९, १३७, 
२०८, ३७२ 

कन्कोडेंट, concordat, ७३ 

कन्फ्यूशियस, ©01८५, २५३-५ 

कवीला, (7706, ११६, ३२५ 

कॅमीसार, ८01111115541) ६१ 

कम्यून व्यवस्था, communalism 
(commune system), ६८ 

कर, ३%, १२१ 

करार, agreement, २, ११, ४६२ 

कत्त॑व्प, ut), १०९, ११० 

कर्मचारी तंत्र, bureaucracy, ३६ 

कांग्रेस, (012655, १७८, ३१९, ४४९, 
४८२ 

कांग्रेस जिला, congressional district, 
१७८ १ 

कांग्रेस वरिष्ठ मंडळ, Congress High 
Command, ४४९ 

कांट, nt, २३४ 

कांस्टीट्यूशन ऑफ़ क्रेरेंडन, 0015000- 
tion of Clarenden, ७८ 

काकोरी केस, £३०7 ८45९, ४५४ 
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काम का अधिकार ५०८ 
नम oe अशी 


काम का अधिकार, 7ight to work, 
१८०, ३६६९ 

कामराज, Kamra], ७४, ४५० 

कामा (मैडम), Cama (Madam), 
४५४ 

कापट क्रासिंग, carpet crossing, ४७ 

कार्यकारिणी (कार्यांग), ९६९०॥६।४९, ८९, 
१०३; १२२-५, २२९, ४४१ 

कार्यकारी पाषंद, executive council- 
lor, ११० 

कायं-दृत, charge d'affaires, ५१, 
८४-५, २३४ 

कार्यपालिका, ९४९०५६१४९, १२२-५ 

कार्यवाहक सरकार, caretaker govern- 
ment, १०५ 

काल्पनिक राज्य (समाज), ६०12, 
पद 

कुओमिटांग, Kuomintang, २१७ 

कु क्लक्स क्लान, Ku Klux Klan, 
२१५-६ 

कुलीन, 10916, १३०; Lords Tempo- 
ral, १३६ 

कुलीनतत्र, 2715००३०, १७-१८ 

कुटनीति, diplomacy, १०० 

कुषक दासता, serfdom, ४१५-७ 

कृषि, agriculture, १०६ 

कृषि आय, agricultural income, ८३ 

केंद्रवाद, centralism, ४8, ६५ 

केंद्रशासित क्षेत्र, centrally adminis- 
tered area, २६४ 

केंद्रीकरण, centralization, ५०, ८७ 

केंद्रीय सरकार, central government, 
१०५ 


गणतंत्रवाद 
(President), १७३ 

केंटूनमेंट बोड, cantonment board, 
२४२ 

कैवाल, Cb], ४० 

कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या 
कारवार करने का अधिकार, ६16 
right to practice any pro- 
fession or to carry on any 
occupation, trade or 
business. १३८ 

कोमिटने, Commintern, ४६३ 

कोरम, quorum, ३७२-३ 

कौसल, (701511, ८५, १२२ 

क्रांति, revolution, ९४, ३८८ 

क्रांतिकारी अराजकतावाद, revolution- 
ary anarchism, ३८९ 

क्रिप्स मिशन, Cripps Mission, ३७१ 

क्रिप्स योजना, Cripps Proposals, 
३१८ 

क्रिया, (16915, ९८, २५५ 

क्रियावादी, 9०1४151, ३ 

क्रीत सैनिक, mercenary, ४१७ 

क्रेमलिन, Kremlin, २१५ 

क्षेत्रफल, territory, १६६ 

क्षेत्राधिकार, jurisdiction. ११२ 

क्षेत्रीय परिषदे, 20791 councils, ४६७-६ 

खाद्य तथा कृषि संगठन, ४००० ११० 
Agriculture Organisation, 
१३४, ४२२ 

खिलाफ़त आंदोलन, Khilafat Move- . 
ment, २१४-५ 

गतिरोध, filibustering, १३१ 

गणतंत्र, r९ए॥७।।८, ३, २६७ 

गणतंत्र दिवस, 7॥७। 099, २७६ 
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५०९ 


चनाव-क्षेत्र 
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canism, ३८६ 

गणपति, पप०ापा7, २०७, ३७२-३ 

गणराज्य, 1९00010, ३८६-७, ४३९ 

ग़वन, misappropriation, ८५ 

गवनेर-जनरल, Governor-General, 
१४६ - 

गांधी (महात्मा), Gandhi 
(Mahatma), १२९, १४३, १८०-१, 
२८९, २९२, ३०२, ३१९, ३२४, 
३९०, ४०४-५, ४४३, ४४७-८, 
४६०, ४८२ 

गांधी (श्रीमती इंदिरा), Gn! 
(Mrs. Indira), ४५० 

गांधी-इथिन-समझीता, Gandhi-Irwin 
Pact, १४ 

गांधीवाद, Gandhism, १५१ 

गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, freedom from 
arrest, १४० 

गिलोटिन, ४०11101116, १६१ 

गिल्ड, 20110, १६० 

गिल्ड-पद्धति, 2५४16 system, १६१ 

गिल्ड-समाजवाद, guild socialism, 
१६१ 

गुट, faction, १२६ 

गुटतंत्र, oligarchy, ४४० 

गुटबंदी, factionalism, १२७, party 
(group) politics, ३२० 

गुटवाज्जी, factionalism, १४, १२७ 

गुट, combine, ४७३ 

गुप्त मतदान, 5९८7९ ४०६९, २६, ४०७ 

गुह्‌-युद्ध 0४11 7, १०६, ३८० 

गेलप मतदान, ९411० 7011, १५१ 

गेस्टापो, £९5३०, १५५-६ 

शैर-सरकारी सदस्य, ७10१८ member, 
३५० 


private members’ bills ३५०-१ 
गोपनीय बैठक, ४००८६ sittings, ४०७ 
गोरी जातियों की प्रभुता, पणा! 

(man's) supremacy, ४९४ 
गोलमेज परिषदे, Round Table 

Conferences, ४१० 
गौरवपूर्ण क्रांति, Glorious Revolu- 

tion, ८१, ३, ३८८ 
गौरांग प्रभुता, रट (man's) 

supremacy, ४९४ 
ग्रामदान, ramdan, १५६-६० 
ग्राम पंचायत, Village Panchayats, 

१०३, २४४, ३८६ 
ग्रीन (टी० एच०), Green (7. H.), 

१३५, १८१, २३५, २८४, ३६७, ३६६ 
ग्रीस, ७7९९०९, १२७, २६५, ३७२ 
घुसपेठ, infiltration, १९२ 
घुसपेठिया, 7111801, १९२ 
घेराव, £९7३०, १५६ 
चतुर्थं वग, 00701 ९५४३९, १३६ 
चतुःसूत्री कार्यक्रम, point 

programme, ३३७ 
चतुःपक्षीय सहबंध ९०३druple 

Alliance, १६ 
चांसरी, 9०8४, ५१ 
चांसलरीज, ५॥१॥०९11011605, ५१ 
चाटेर, ८18०४, १०८ 
चारस्वतंत्रताएं, Four Freedoms, १३६ 
चिली, Chile, ४१२ 
चीन, China, १७, १३१, २२४, २९३, 

३४१, ४८८ 
चुनाव, ९।९०६।००, १११-२ 


four 


चुनाव याचिका, ९lection petition, 


११२ 
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चेकोस्लोवाकिया 


चेकोस्लोवाकिया, Czechoslovakia, 
१३१, २८०, ३२७, ३७5 

चौदह सूत्र, fourteen points, १२६ 

च्यांग-काई-शेक Chiang-Kai-Shek, 
२१७, ३७१ 

छापामार युद्ध, ४०९111६ warfare, १९०, 
४८९. 

छाया भंत्रि-मंडल, shadow cabinet, 
२२०-१ 

छुआछूत, untouchability, ४८१ 

जंगम संपत्ति, movable property, 
१२९ 

जगजीवन राम, Jagjivan Ram, ४५० 

जनमत संग्रह, एl९bisct९, ३३४ 

जनवादी लोकतंत्र, people's demo- 
cracy, ३२७-५ 

जनवादी  लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 
people's democratic republic, 
३२७ [ 

जनशिक्षा, popular education, ९५ 

जनसंख्या, population, ११६, ३४१, 
४३७ 

जनसंघ, 141 5911, ३११ 

जन स्वास्थ्य, 97010 health, १०५ 

जनोत्तेजन, ५९०३०६४, ९२ 

जन्मजात (जन्मसिद्ध) नागरिक, 12५7३] 
born citizen, ५२, २८१ 

जन्मस्थान, place of birth, १४० 

जन्मस्थान सिद्धांत, 3५५ 501, २०६ 

जयप्रकाशनारायण, ay Parskash. 
Narayan, २९, १५४-६०, ३१९ 

जरातंत्र, gerontocracy, १५५ 

जरू-प्रांगण, territorial waters, ४५१ 


जलियान वाला बाग कांड, Jalianwala 


५१० 


टोरीवाद 


जर्मन साञ्राज्य, German Empire, 
३७८, ३७९, ३८४ 
जर्मनी, Germany, १२७, २१६, २८० 
जाति (1) C4९, १४० 
(2) race, ३७३ 
जाति-नाश, ४910०0८, १५५ - 
जाति-प्रथा, caste-system, ४७-९ 
जातिवाद, racism (racialism), ३७४ 
जातीय' पार्थवय, racial segregation, 
३७४ 
जातीय पृथरवासन, ०३८६०, १६ 


. जापान, Japan, १०६, २२४ 


जापान पर विजय-दिवस, Victory over 
Japan Day (५. J. Day), ४८६ 

जार, C747, २६८ 

जिला-दंडाधिकारी (जिलाधीश), 
district magistrate, २४० 

जिला परिषद्‌, 2114 Parishad, २४३-४, 
४९९ 

जिला प्रशासन, district administra- 
(101, २४१ 

जिहाद, 7७४४०, २०५ 

जीरो आवर, 260 hour, ४९९ 

जीवन का अधिकार, गउ्टा to life, 
२२६, २६४ 

जीवनदान, 1९९५९१॥081, २०५ 

जुरी, 10५, १२१ 

जेकोविनवाद, Jacobinism, २०३ 

जेफरसन, Jefferson, ४४३ 

टाँलस्टाय, Tolstoy, १४ 

टीटो, "110, १९९, ३२७ 

टीटोवाद, Titoism, ४५६ 

टोरी, 1017, ४७, ४५७ 
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ट्रस्टीशिप कौंसिल 


ट्रस्टी शिप कौंसिल, Trusteeship Coun- 
cil, ४७१ 

ट्रिनिडाड, Trinidad, २१९ 

ट्रीट्स्फे, Treitschke, १३५ 

ट्र मेन, Truman, ३३७ 

ट्रमैन सिद्टांव, Truman Doctrine, 
४६४ 

डाँट, reprimand, ३८५-६ 

डाइट, D८, ६५ 

डाय़सी, 101069, ८२, ११९, ४०१-४ 

डाबिनवाद, Darvinism, १२८ 

डी टाकवली, De 100१७५111८, ६९ 

डेटन, Denton, २०३ 

डॅजिंग, Danzig 

डेनमार्क, Denmark, 
२८०, २९७ 

'डेमाँस,' 0७705, ९२ 

डोमीनियन, dominion, १०७-८ 

डोमी नियन-पद, dominion status, 
१०८, २७२, ४६० 

'डॉयेन,' D0९०, ८५ 

तटकर और वाणिज्य-संबंधी सामान्य 
करार, General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT), 
१५२, ४३३ 

तटस्थता, neutrality, २८७-८ 

तटस्थतावाद, neutralization, २८६-५ 

तटस्थीकरण, ॥९utr1iz4ti0n, २८५ 

तदथं संस्था, 24 hoc body, ४ 

तदथं समितियाँ, १० hoc commit- 
tees, ४ 

तमावरण, ७1६०६, ३२-३ 

तकंविद्या (शास्त्र), 01816०0110, ९७ 

तलाक, divorce, ४७२ 

ताँत्या टोप, Tantya Tope, २७४ 


११७, १३१, 


१११ 


दंड का सुधारक सिद्धांत 


तानाशाही, dictatorship (Fascism) 
१२७ 

तारांकित प्रश्न, ६३7९ १०९७००, ४३६ 

ताशकंद घोषणा, Taskent Declara- 
tion, १५६ 

तिब्बत, 7७९६, २१८, ४४७ 

तिलक (लोकमान्य), Tilak 
(Lokmanya), १७२-३ 

तीसरा (तृतीय) वाचन, third reading, 
३२२, ३२३, ४५५ 

तीसरी इंटरनेशनल (तृतीय अंतर्राष्ट्रीय), 
Third International, १९९, 
४५५, ४६३ 

तुर्की, T५7९५, १२३, ३७९ 
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` स्थानीय युद्धविराम, 10081 armi$t।c९, ` 


२३९ 
स्थानीय शासन,. 100६1 government, 


१०६, २२९ 


स्थानीय स्वशासन, 10०91 self-govern- 


ment, २२३९ 


स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, Perma- 
nent Court of International 


Justice, ४६२ 

स्थायी कार्यांग, permanent execu- 
tive, १२२ 

स्थायी समितियाँ,- standing commit- 
tees, ४३६ 

स्थावर संपत्ति, immovable property, 


angotri 


A, ~ >> «>. 





स्पष्ट मान्यता 


स्पष्ट मान्यता, express recognition, 
३९९ - 

स्पार्टा, 5081, १२२, २६५ 

स्पीकर, ९३९7, १७६ 

स्पेसर, हवें, Spencer, Herbert; १३५, 
३००, ३३८, ४२५ 

स्पेन, Spain, ११७, 
२८०, ४८८ 

स्पेनी उत्तराधिकार युद्ध, Spainish War 
of Succession, ४४६ 

स्पेनी गृह्‌ युद्ध, Spainish Civil War, 
१३१ 

स्मिथ, एडम, Smith, Adam, २३५ 

स्मृति-दिवस, Remembrance Day, 
२१, ३८५ 

स्वतंत्र जीवन का अधिकार, 781. ० 
free life, ३ ९४ 

स्वतंत्रता, 10019, ९४, २२५ 

स्वतंत्रता, भाषा और अभिव्यक्ति का 
अधिकार, right to free speech 

a expression, ३३ 

स्वतंत्रता दिवस, Independence Day, 
२७६ 

स्वतंत्र दल, Swatantra Party, २११ 

स्वतंत्र नगर, †7९९ ०, १३७ 

स्वदेश लौटा हुआ व्यक्ति, repatriate, 
३८५ 

स्वदेश आना, repatriation, ३८५ 

स्वदेशी आंदोलन, Swadeshi Move- 
ment, ३% 

स्वप्तलोकीय समाजवाद, 
socialism, ४८४ 

स्वरमत, ४०1०8 ४०९, ४८७ 

स्वराज, $४274], ४४७-८ 

स्वशासन, home पए, १७२-३ 


Utopian 
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१२७, २२४ 


. हस्तक्षेप, intervention, २०१ 


हाई कमांड 


स्वशासी डोमीनियन, self-governing 
dominion, १०७ 

स्वातत्र्य, freedom, १३७-४० 

स्वातंत्र्य-अधिकार, 1121 10 freedom, 
१५०, ३९३ 

स्वामी राष्ट्र, dominant country, ६ 

स्वायत्तता, autonomy, १२६ 

स्वायत्त शासन, 10८६ self-govern- 
ment, २३६ 

स्विट्ज रलेड, $६2९1.०५, ९३, १०६, 
१३१, १३७, १९२, ३३५, ४१७, 
४७४ 

स्विस संघीय परिषद्‌, Swiss Federal 

Council, १२२ | 

स्वीडेन, ४९५९०, ११ -, २८०, २६७ 

स्वेच्छाचारिता, arbitrariness, १०८ 

स्वेच्छाचारी राजतंत्र, absolute monar- 
chy, २६८ 

स्वेच्छाचारी शासन, ५००7३८; २३ 

स्वे रतंत्र, ००८०), २३ 

हंगरी, Hungary, ३२७ १ 

हंटर समिति, Hunter . Committee, 
२०५ 

हनोवर वंश, 810041 dynasty, ३०६ 

हमला, १88:655101, १० 

हरिजन, Har], १६५, ३७१ 

हरियाणा, Haryana, ८९, १०४ 

ह्य गो, विवटर, 0४0०, Victor, ४४३ 

ह यूम, ume, १२४, २६५ 

हरदयाळ, लाला, ४04991, 1218, ४५३ 

हजल, Herz९l, ४९७ 

हडंर, प्रक्ष0७, ४९७ 








हस्तांतरित विषय, 0815121120 इप- चड 
jects, ११०, ३८७ (य 
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१६७ 


हाई कमिशनर 





हाई कमिशनर, गाडा) commissioner, 
१६७ 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स, 
Commons, ८९, 
३४८ 
हाउस ऑफ़ डिप्टी, [0५5९ of 
Deputies, ३०५ 
हाउस ऑफ़ रिप्रेज्ेंटेटिव्ज, House ० 
Representatives, १७७-5 २३८ 
हाउस आफ लाड स, House of Lords, 
१७६-७ 
हाट लाइन, hot 1116) १७३ 
हॉब्स, H०००९५, १५१, १६७, २८४ 
३००, ३२८, ३९६, ४१६, ४४२, 
४८७ 
हाराकिरि, एवार्धाता, २९५ 
हॉल, 4, १९७, ४८७-८ 
हाल्डेन, लॉर्ड, 40८१, 1,010, ४५० 
हिंद मजदूर सभा, Hind Mazdoor 
Sabha, ४६० 
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, 
Hindustan Socialist Repub- 
lican Party, ४५४ 
हिंद समाजवाद, Hindu socialism, 
४२२ 
हिंदू सांप्रदायिकता, Hindu commu- 





House of 
र्‌ ७ ४, ३ २ २ 3 


५४२ ह्विग 
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nalism, २१७ 
हिंदू सांप्रदायिक सस्थाए, Hindu 
communal bodies, ३१७ 
हिंदेशिया, 110010681६, ३०६ 


हिटलर, He, १५, १६, १५५-६ ` 


२२२, २६३, २८६, ३७० 
हिटलरवाद, Hitlerism, ५२ 
हितवद्ध गुट, interest group, १९५-६ 
हिरोशिमा, Hiroshima, ४८२ 
हीगेल, 16४०, 5४, ९७, ६५ १६६, 
१८१, २५७, ३३४, ४४२ 
हीगेलवाद, Hegelianism, १६६-७. 
हेग सम्मेलन (१८९९), 13480९ ९०प- 
vention (1899), ८३ 
हेनरी हितीय, Hen) जा, ७८ 
हेरोडोटस, H९"०५०६५५; ३७३ 
हेलेनवाद, Hellenism, १६७ 
हैदरावाद, ५५९१७, २२० 
होमरूल, Home 1२०८, १७२-३ 
होमरूल विधेयक, ०m 1२०० छा, 
१४९ 
होहेनजोलने, Hohenz०Iern, ११७ 


ह्वासमान प्रत्यावत्तंन .नियम, ८/४ ०. 


Diminishing Returns, २०७ 
'द्विग, Wi, १६१-२ 
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अंग्रेजी-ह्दी शब्दावली और अनुक्रमणिका 
(GEnglish-Hindi Glossary and Index) 


(यह्‌ “अंग्रेजी हिदी शब्दावली और अनुक्रमणिका” मुख्यतः उन्हीं सिद्धांतों 
तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो पूवंवर्ती “हिंदी-अंग्रेजी शब्दा 
वळी और अनुकमणिका” के मूळ में विद्यमान हैं, तथापि इसकी परिधि मुल कोश के 
अंग्रेजी-हिदी स्वरूप के कारण अपेक्षाकृत अधिक परिव्यापक है । अंग्रेजी शब्दों तथा 
शब्दवंधों के हिदी समानक तथा उनके संदभं-पृष्ठो का संकेत देने के अतिरिक्‍त इस 
सूची में कोश में प्रयुरत प्रमुख नामवाची, स्थानवाची और संस्थावाची शब्दों तथा 


शव्दवंधों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी अभी तक: हिदी में कोई मानक 


वर्तनी निर्धारित नंहीं हुई है।) 


“ Abhinav Samaj”, “अभिनव समाज”, 
४५३ 


abolitionism, उन्मूलनवाद,. १ 


absentee ४०।०६, अनुपस्थित मतदान, 
१ 

absolute monarchy, निरंकुश राजतंत्र, 
११७, २६८, ४३९, स्वेच्छाचारी 
राजतंत्र, २६८ 

absolute non-violence, 
अहिसा, २९१-२ 

absolute theory of the state, राज्य 
का पूणं प्रभुतासंपत्नवादी सिद्धांत, 
१२ 

2b5०।८६९ ४९०, निरपेक्ष निषेधाधिकार, 
१२४ 

absolutism, निरंकुशतावाद, निरपेक्षता- 
वाद, १-२ 

Abyssinia, अवीसीनिया, २२४ 

aCc९55100, अधिमिलन, पदारोहण, 
राज्यारोहण, २ 

accession ०६५७, अधिमिलन धारा, २ 

90००0, मतैक्य, २ 

accredit ९1४०४, प्रत्यायित दुत, २ 


निरपेक्ष 


accredited representative, प्रत्यायित 
प्रतिनिधि, २३४ 

acte 1०4], अन्तिम प्रपत्न, वृत्तसार, २, 
४६३ 

4807ए४, क्रियावादी, ३ 

Acton, 1.0१, एक्टन, लॉड, २८० 

additional grant, अतिरिक्त अनुदान, 
अपर अनुदान, ४४७ 

247९५, अभिभाषण, ३ 

24 ॥०० ७०४, तदर्थं संस्था, ४ 

ad hoc committees, तदर्थं समितियाँ, 
के 2 

adjournment motions, 
प्रस्ताव, ४, २३१, २४७ 

adjournment of 0708७, सदन का 
स्थगन, ४ 

adjudication, अधिनिर्णय, न्याय निर्णय, 

. ९६ ! 

administering. ०००४४, अभिशासक 
राष्ट्र, ४६५ 

administration, प्रशासन, ७ 

administration of justice, न्याय" 
व्यवस्था, ४७३ 


स्थगन- 
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administrative COurts 


administrative 000115 प्रशासनिक 
न्यायालय, ७ 

administrative 14७, प्रशासनिक विधि, 
७-८ 

administrative 0०७९5, प्रशासनिक 
शक्तियाँ, १०५. 

Administrative Reforms Commi- 
85101, प्रशासनिक सुधार आयोग, 
२६९६ 

ad referendum, अग्रे विचायं, ८ 

adult franchise, वयस्क मताधिकार, 
८-९ 

advocate ९९०९7३], महाधिवक्ता, ९ . 

affirmation, प्रतिज्ञान, & 

Africa, अफ्रीका, ८८, ६४ 

agent Pr०४००॥१९५7, उकसाने वाला 
भेदिया, दुरुत्साहक, भड़काने वाला 
भदिया, ६-१० 

aggrandisement, विवर्धन, १० 

4९7९5510, अग्रघषंण, आक्रमण, हमला, 
१० 

agitation, आंदोलन, १०-११ 

8९४07, आंदोलनकर्त्ता, ११ 

agreement, करार, २, ११, ४६२ 

agricultural income, कृषि आय, ८३ 

911115४, आहसा, ११, २९०-३, ३०२ 

aid and 2४।०९, सहायता और सलाह, 

_ 


Ajit Singh, Sarda, अजीत सिंह, 


सरदार, ४५ 

2103118, अल्बानिया, ३२७, ४५६ 

Alexander, A. \., एलेक्ज्रेंडर, ए० 
वी०, ४३ 

Alexander 11, एछेक्ज़ेंडर तृतीय, 
४२५ 
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Andrews, Deenbandhu 


Se 


Chaudhri Rahmat, अली, 
चौधरी रहमत, ३१७ 
Ali Brothers, अली बंधु, २९० 
811615, अन्यदेशीय, १२-३ 
allegiance, निष्ठा, १२ 


Ali, 


_ alliance, सहवंध, १३ 


All Parties Conference, सवंदल _ 
(सर्वदलीय) सम्मेलन, २३७ . 
8108558001, राजदूत, १३-४, ८५, 

१२०, १८० | 
Ambedkar, Dr. ‘B.R., अम्वेदकर, 
डा० भीमराव, १५०, ४८२ 
amendment of the constitution, 
संविधान का संशोधन, १४ 
America, अमरीका, १०८, १०६, 
१२३, १३१, २३०, २३८, ४८०, 
४१२, ४७४ 
American Civil 
ग्रह-युद्ध, १, १०९ 
American revolution, अमरीकी 
. क्रांति, ९३-४, ३८८ 
American War of Independence, 
अमरीकी स्वातंत्र्य-युद्ध, २०, ७८ ` 
Amery, एमरी, ३७८ 
811165४, राजक्षमा, स्ंक्षमा, १४, 
२३१, २८० 
Amsterdam Congress, एम्सटडंम 
कांग्रेस, १६६ | 
anarchism, अराजकतावाद, १४ 
anarchist, अराजकतावादी, १६८ 
‘Ancient Law”, “पंशियंट लॉ”, ३२५ 
ancient regime, पुरातन शासन-्यवस्था; 
१४६ 
Andhra, आंध्र, ४४५ 
Andrews, Deenbandhu, 


५५४, अमरीकी 


एंडू ज; 





Anglo-American war ५४५ authority 
दीनबंधु, २०५ श्रेणितंत्र, १७-१८, ६२, ४३६-४० 
Anglo-American War,  आंग्ल- Aristotelianism, अरस्तूवाद, १८-२० 


अमरीकी युद्ध, ३४१ 


Anglo-Indian, आरल-भारतीय, १४-५ 
Anglo-Indian Community, आंग्ल- 


भारतीय समुदाय, १५ 


Anne, Queen (1665-1715), एन 


साम्राज्ञी (१६६५-१७१५), १७५ 
annexati0n, अधिमहन, समामेलन, १५ 


annual financial statement, वाषिक 


वजट, वाषिक वित्त विवरण, १५, 
३७-८ 

9050111058, सम्मिछन, १५ 

anti-colonialism, उपनिवेशवाद- 
विरोध, प्रति-उपन्तिवेशवाद, १६ 

anti-thesis, प्रतिक्रिया, ९८, २५८, 
प्रतिवाद, १६६ 

Antonius, Pius, एंटोनियस, पायस, 
३२५ 

“«Anusheelan Samiti", “अनुशीलन 
समिति, ४५३ 

Anwar, अनवर, ४९६ 

apartheid, जातीय पृथरवासन, १६ 

appeasement १90109, तुष्टीकरण 
नीति, १६ 

appellate jurisdiction, 
क्षेत्राधिकार, १६३ 

applied pollitics, 
राजनीति, ३९९ 

appointment, नियुक्ति, ११२ 

arbitrariness, स्वेच्छाचारिता, १०८ 

arbitration, पंच-निर्णय, २२४, ४०६, 
विवाचन, ६ 

Argentina, अजन्टाइना, ८४, ३७२, 
४११ 


अपीलीय 


` व्यावहारिक 


Aristotle, अरस्तू, १८-२०, ६६, १०७, 
१८ १, २६७, ३ ३०, ४१९, ४३६-७ 
४४२, ४५६ 

armed f07ces, सशस्त्र बल, ४७२ 

armed neutrality, सशस्त्र तटस्थता, 
२०-२१ 

Arora, Arjun, अरोड़ा, अजून, ४९७ 

arrangement, व्यवस्था, ४६२ 

“Arthashastra”, “आथशास्त्र', ३३९, 
४४२ 

Aryasama], आर्यसमाज, ४८२ 
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